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दी * अध्याय १ | 
, . भारतीय अर्थशास्त्र का अथे. 


' अर्थशासत्र को अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बॉँटा गया है 
जिनमें से एक भाग 'सेदान्तिक अर्थशाद्षः (76०:ए ० €८०7०॥८७) और 
८ पूँसरा भाग व्यवह्यरिक श्रथशासत्र' (8॥90॥60 €००००३ां८०७) कहा जाता है | 
सैद्वान्तिक श्रर्थशास्र में हम कुछ ऐसे श्राधारयूत सिद्धान्तों का अध्ययन करते हैं जो 
/ । ओआवश्यकताश्रों (फ़गरा5) की पूर्ति के सम्बन्ध में मनुष्य के व्यवह्वार की विवेचना 
करते हैं जब कि उद्देश्य दिये हों और उनकी पूर्ति के साधन अपर्यात होंतथा 
उनके विभिन्न प्रयोग हों | अर्थशास्त्र में इन आ्राधारभूत पिद्धान्तों को हम उत्पादन, 
£ उपभोर्ग विनिमय और वितरण के अन्तर्गत अध्ययन करते हैं | सीमांत उपयोगिता 
के हांस का नियम, उत्पादन के नियम, लगान का सिद्धान्त ओर रोजगार तथा 
व्यवसाय चक्र के सिद्धान्त श्रयशासत्र के इन आधारभूत सिद्धान्तों के ही उदाइर्ण 
। हैं। हम सैद्ान्तिक श्र्थशास्र का श्रध्ययन या वो ऐटिहासिक पु 
सें कर सकते हैं या विश्लेषणात्मक दृष्यि से | यदि ऐतिद्वासिक र्कोशहै 
) आंश्ययन किया जाय तो इसका रूप अ्थशासत्र की विचारधारा का इतिद्वासः 
हो जाता है और दूसरी स्थिति में विश्लेषणात्मक श्रथंशात्र (378/णज़ी०व] 
9००४०7४८४) जैठा हो जाता है जिसे संक्षेप में केवल श्रथंश|सत्र भी कहते हैं | 
!: ' च्यवेहारिक अर्थशाक्ञ सेद्वान्तिक श्रथशात्र से बिल्कुल मिन्न है । इसमें उन * 
| | संस्थाओं का श्रस्ययन किया जाता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के 
: भ्यत्नों के बीच पैदा हो जाती हैं, जैसे कृषि और उद्योग की समस्‍यायें, उंप्ादन, 
आयात और निर्यात, बैंक और मुद्रा व्यवस्था, श्रार्थिक नियोजन, आदि | सैद्धान्तिक 
'..  अथशास्र की माँति, व्यवदह्वारिक अथशाद्न का श्रध्यवन हम ऐतिहासिक देष्टिकोण . 
से भी कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में श्रथंशात्र 'ब्रार्थिक इतिहास), (700- 
706 राहणाए) का रूप घारय कर लेता है। यदि विश्लेषण की दृष्टि से 
अध्ययन किया जाय तो यह 'बतंमान आ्िक समस्याश्रों के अध्ययन? का रुप ले 


लेता है। 


(.. ».. सैद्ान्तिक अर्थशासत्र की उत्त्ति वास्तव में सनुष्य' के व्यवहार के कुछ 


४ शधारभूत सिद्धान्तों और जनता की आ्िक स्थिति के आधार पर होती है| उद्ा- 
५ - इरंण-के लिये, प्राचीन अर्थशात्र के सिद्दान्तों पर इंगलैंड की १८ वीं शताब्दी की . 


स्ट न 


२ भारतीय श्रयंशासतत्र की समस्याएँ 


परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ा | इसके बाद जनता की श्रार्थिक स्थिति में - 
अनेक परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों के फलस्वरूप आर्थिक रिद्दान्तों में मी. 
संशोधन परिवर्दन होते गये । जैसे ही नयी परिस्थितियाँ उत्तन्न हुई उनकी ध्याख्या : 
करने के लिये या तो पहले.के झ्ाथिक रिद्धान्तों का विस्तार किया गया या नये 
चिद्वान्चों का जन्म हुआ । इम वतमान की आर्थिक समस्याओं का अ्रश्ययन करने : 
के लिये या आर्थिक इतिहास लिखने के लिए श्रंशा््र के रिद्धान्तों का उपयोग ' 
करते हूं । इस प्रकार यह्ट स्पष्ट है कि सैद्धान्तिक और ज्यवद्यारिक श्रर्थशास्र में 
परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है । 

भारतीय अथंशास्त्र--भारतीय श्र्थशासत्र व्यवह्य रिक श्रयेशात्र का एक. 
खनन है। इसके श्रन्तर्गत वर्तमान समय की विमिन्न श्राधिक समस्याओं का अध्ययन 
किया जाता है, जैसे, चकवन्दी, भूमिक्षरण, मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली, इत्यादि 
आर साथ ही उनकी उत्पत्ति कारणों का भी विवेचन किया जाता है| इस श्र्य 
में भारतीय श्रथंशात्र का श्रव्ययन विश्लेषणात्मक हो जाता है। इसमें यह प्रयत्न 
किया जाता है कि वर्तमान झ्रार्थिक परिस्थितियों का सद्दी-सह्दी चित्र प्रस्तुत किया 
जाय, विभिन्न घटनाशरों के कारणों को समझाया जाव और यह भी बत्ताया बाय 
छ्लि जिन घरनाओ्रों के उत्तन्न होने की सम्भावना थी, वह क्‍यों नहीं हुई | वर्तमान 
समय की समस्‍्याश्रों का श्रध्ययन करने में हमें भावी घटनाओं का कुछ श्रामास 
हो जाता है। वर्तमान समय की श्रार्थिक समस्याञ्नों का श्रध्ययन करने और 
इसकी भावी प्रवृत्तियों का पता लगाने में हम सैद्धांतिक श्रथंशार्र की सहायता छेते 
है। यदि श्रर्शात्र के सिद्धांत मिन्न-मिन्न हैं. तो इस जिन परिणामों पर पहुँचते है 
वह मी अवश्य मिन्न होंगे । इसलिये भारतीय श्रथंशात्ज का अ्रध्ययन वहुत कु 
इमारे सैद्ांतक श्रयंशासत्र के शान पर निर्भर करता है | 

जैसा कि हम पहले कई चुके ह भारत में विभिन्न श्रार्थिक समस्याओं पे 
ऐतिहासिक विकास का अध्ययन 'भारत का आ्िक इतिद्टास? कष्टा जाता है 
आय्िक इतिहास में घय्नायें क्मानुसार लिखी जाती ईं। मारतीय अ्रयंशाघ्न क॑ 
अनेक पाख्य पुस्तकों में “मारत का आथिक इतिहास” और “मारतीय अयशार्व 
को साथ-साथ दिया गया है और पाठक को इन दोनों श्रेगों का साथ-साथ अश्यय 
करना पढ़ता है | इससे पाठक के लिये श्रावश्यक और सम्बन्धित समस्याश्रों 
सममना और वर्तमान समस्याश्ों पर ध्यान केन्द्रित करना कठिन हो जाता है 
यह चात्त निस्सन्देद् सही है कि भारत के आर्थिक इतिहास के अध्ययन के आधा 
पर ही वत्तमान श्राथिक समत्याश्रों का सह्दी अध्ययन किया जा सकता है, पर 
यह भी उतना ही सत्य है कि यदि हम भारत के आिक इतिहास और भारती 
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: : अथशात््र को एक में मिला दें तो वर्तमान श्रार्थिक समस्याएँ, जिन पर पाठक को 
६ ब्यान देना आवश्यक है, भारत -के श्राथिक इतिहास के विस्तृत विवेचन में 
* लुप्त हो जाती. है | इसलिये इस पुस्तक में यह प्रयत्न किया गया है कि 
भारतीय श्रयशात्ष की समस्याएँ आधिक इतिहास के विस्तृत वर्णन में खो न 
जायें | जहाँ आवश्यक प्रतीत हुआ है वहाँ तुलनात्मक अ्रध्ययन के लिये श्रार्थिक 
इतिहात का कुछ विस्तृत वर्णन किया गया है | परन्तु विशेष जोर मारत की 
वर्तमान झ्ार्थिक समस्थाश्रों के विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर 
दिया गया है | 
रे अल्य परिभाषाय--पूर्व लिखित परिभाषा. के श्रनुसार भारतीय श्रथंशात्र 
भारत. की वर्तमान आधिक समस्याओं का अध्ययन है | परन्तु भारतीय अथशासर 
,की इसके श्रतिरिक्त तीन और परिभाषायें दी गयी हैं ;-- 

(१) भारत की आर्थिक विचारधारा के विक्रास के श्रध्ययन को भारतीय 
अगथशास्र कह गया है। प्राचीन भारत में सैद्वान्तिक श्रथंशासत्र के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ लिखा गया था५ भारतीय श्रार्यिक विचारधारा पश्चिमी झ्रार्थिक विचारधारा 
पे साथ-साथ विकास नहीं कर सकी है। आधुनिक युग में श्रथशाश्न के सिद्धान्तों 
के क्षेत्र में भारत ने अवश्य कुछ योगदान किया है । यदि इस पर विचार म किया 

- जाय तो भारतीय आर्थिक विचारधारों पूर्णतया प्राचीन भारत की देन है | यदि 
यह मान भी लिया जाय कि भारतीय आर्थिक विचारधारा श्राघ्रुनिक सैद्वान्तिक, 
श्रथंशा्र के साथ विकास कर सकी है तब भी हम उसे भारतीय श्रर्थशासत्र का 
नाम नही दे सकते हैं क्योंकि भारतीय अर्थशात्र व्यवहारिक अर्थशासत्र का एक 
अग है जब कि आर्थिक विधारधारा का इतिहास, चादे वह भारतीय हो या यूरो- 
पीय, 'तैद्वान्तिक अर्थशास्त्र! के अन्तर्गत आता है। 
(२) यह कहा गया है कि भारत की सामाजिक और घार्मिक स्थिति एक 
विशेष प्रकार की है, उसकी गठन और उसमें निद्चित विचारधारा श्रन्य देशों से 
मिन्न है इलिये भारतीय परिश्पितियों के अनुकूल हमें बिल्कुल ही नये प्रकार के 
श्राथिक रिद्वाग्तों का चुजन करना चाहिए और उसे 'मारतीय श्र्थशाखः कहना 
| न्यायाधीश रानाडे ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की स्थिति 
'परिचमी देशों से नितान्त मिन्न है, प्रतियोगिता (207रएढम०7) से कहीं 
प्रषिक प्रमावशाली यहाँ के रीति-रेबाज और राज्य के नियम हैं, साथ ही किसी 
समझौते की अपेक्षा समाज में सम्मान अ्रधिक प्रभाव रखता है। यहाँ न पूँजी 
गतिशील है और न भ्रम और न इनमें इतना उत्साह (शाधए#भाहर) और - 
जद्धि है है कि गतिशील बनें | मजदूरी और लाभ भी निश्चित है; जनसंख्या 


रे 
४! 


|| 
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ओपने नियम के अनुसार बढ़ती जाती है परन्तु बीमारियों और श्रकाल से उसमें, 
कमी भी होती रहती है, उत्पादन की मात्रा प्रायः स्थिर है, यदि एक वर्ष फसल 
अच्छी हो गयी तो वह अगले वर्ष के अ्निश्चित मौसम से दोने वाली दवानि की 
पूर्ति का साधन बन जाती है | इसके श्राघार पर न्यायाधीश रानाडे इसे परिणाम 
पर पहुँचे कि आधुनिक अर्थशास्त्र के सिदान्तों में जिन बातों को निश्चित श्राधार 
मान लिया गया है वह भारत में लागू ही नहीं दोतीं वल्कि वह वास्तव में गलत 
दिशा की ओर ले जाती ६ | इससे कुछ लोग इस परिणाम पर पहुँचे कि “मारत ़ 
की आर्थिक स्थिति को सममने के लिये नये थ्रार्थिक सिद्धान्तों की आवश्यकता , 
है। वास्तव में स्थित्ति ऐसी नहीं है । कोई मी आर्थिक सिद्धान्त, चादे बह पश्चिमी 
देशों में विकसित हुआ हो या पूर्वी देशों में, व्यापक रूप से सारे विश्व पर लागू 
होता है। श्रार्थिक सिद्धान्त मनुष्य के स्रमाव पर आधारित होता है और मनुष्य 
का स्वभाव सर्वत्र समान द्वोता है | यदि श्रार्थिक सिद्दान्त का उचित मिरूपण 
किया गया है तो वह सर्वत्र लागू दोगा | परन्तु यह मानना पड़ेगा कि आर्थिक 
रिद्वान्त स्थिर सिद्धान्त नहीं होता श्रीर न व३ अपरिवर्तनशील ही होता है। यदि ' 
आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआथरा तो श्रार्थिक सिद्धान्त में मी परिवर्तन दोगा। 
इंग्लैंड में प्राचीन सैद्वान्तिक अ्रथंशा्ष का जो विकास हुआ वह ईंगरैंड की उस 
समय की आर्थिक स्थितियों पर श्राघारित था | बह यदु-भाव्य नीति ([,]8४९८, 
शि।6) भीर खतंत्र व्यावार (888 ध806) के रिद्वान्तों पर आधारित 
था | परन्तु बाद में जब विशेष रूप से यूरोपीय देशों में यह पता चला कि खतंत्र 
व्यापार आर्थिक परिस्थिति के प्रतिकूल हे तो फ्रेड्रिक लिस्ट तथा अन्य अर्थ- 
शात्तिय्रों की आलोचना के आधार पर स्वतंत्र व्यापार के रिद्वान्त में आवश्यक 
उंश'वन क्रिया गया और कम विकसित देशों के संरच्ण के लिये तटकरों (72779) 
तथा अन्य उपायों का महत्व स्वीकार किया गया | सोवियत संघ की परिस्थितियों 
में परिवर्तन के साथ समानवाद और आर्थिक नियोजन के रिद्वास्तों में मी परि- 
हक मल सा पूव॑ तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के आर्थिक 
परिवर्तन-परिवर्द्धन हो रह है हक 48 30 कान पक 
"आवश्यकता! का एंड रद । भारत में श्राष्यात्मिक विचारघारा से प्रमावित 
एल नया सिद्धान्त विकसित हो रह है जिसे “आवश्य- 


कंता र्द्द्ति देने का सिद्धान्त (प॥6०७ए €[ ज०व06९5७१८5५७) कहा जाता दै। 
यह परचम के आवश्यकता के सिद्वान्तों से नितान्त भिन्न है | यह संभव दे कि 
विभिन्न देशों की बदलती परिस्थिवियों से प्रमावित इकर, जिनमें मारत भी 
सन्मिलित है, मविष्य में श्र्थशात्र के सिद्धाम्तों में और भी ठंशोषन हो। परन्ध 


भारतीय श्रथशात्र फा श्र्थ धू्‌ 


जातिवाद, संयुक्त-परिवार की प्रथा, श्रम और पूंजी में गतिशीलता का अ्रभाव, 
इत्यादि इस बात को सिद्ध नहीं करते कि इस देश के लिये नये प्रकार के आर्थिक 
सिद्दान्तों फी श्रावश्यकता है। माँग श्र पूति का सिद्ान्त जितना भारत में लागू 
होता है उतना ही थ्न्य देशों में भी लागू. द्ोता हे। इसलिये हमारी भारत की 
मिन्न परिस्थितियों के कारण नये प्रकार के श्राधिक दिद्वान्तों का विकास करने 
की मांग उचित नहीं है, साथ ही इन विशेष टिद्दान्तों शरीर निवर्मों को जो केवल 
भारत में लागू होंगे भारतीय श्र्थशासत्र! का नाम देना न्यायसंगत नहीं है| 

(३) यद्द भी कह्दा गया है कि यदि उपभोग, इलादन, विनिमय और वितरण 
के थ्रार्थिक सिद्वान्तों का विवेचन भारतीय उदाइरणों के साथ किया गया हो तो उसे 
भारतीय श्रर्शात्र कृद्दा जाना चाहिये | किसी भी सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से समस्ताने 
के लिये निश्चय दी कुछ उदाइरणों का प्रयोग किया जाता है परन्तु इससे ही वह 
भारतोय अर्थशास्त्र? नहीं हो जाता । यदि कोई पास्य पुस्तक अंग्रेज विद्याथियों के 
लिये लिखी जाय तो यह स्वाभाविक दी है कि उसमें श्रंग्रेजी या इंगलैंड के उदा- 
रण दिये जायेंगे। इसी प्रकार यदि कोई पाठ्य पुस्तक मारतीय विद्यार्थियों के 
लिये लिखो जाय तो उसमें भारत के उदाहरण दिये जायँँगे। परन्तु इतने से ही ; 
वह अ्षग्रेज़ी श्रयंशासत्रर, या भारतीय भ्रर्थशास्र नहीं तन जाते | इन परिस्थितियों 
में बह केवल सैद्वान्तिक श्रयंशासत्र झहता है चाहे उसमें किसी भी देश के उदाइरण 
दिये गये हों । ब 

इससे स्पष्ट है कि मारतीय अ्र्यशास्र भारत की वर्तमान श्रार्थिक स्मस्याश्रों 
का ठीक वैठा हो अध्ययन है जैसा श्रन्य देशों में किया जाता है। वर्तमान 
श्रार्थिक समस्याश्रों का श्रध्ययन करने के लिये श्रन्य देशों की भाँति ही मारत 
में भी दम देश की समस्या्रों पर उन श्राथिक सिद्धान्ों को लायू करते हैं जो 
सर्वश्न सत्य सिद्ध द्वो चुके हैं या उन्हें सभी स्वीकार करते हैं | इसलिये अर्थशास्त्र के 
आधिक सिद्धान्तों को भारत की श्राषिक स्थिति पर लागू कर हम जिन परिणासों 
पर पहुँचते हैं तथा जिन प्रश्त्तियों का पता लगाते हैं उनको 'भारतीय अथशास्र? 
कहते हैं तो यद्द नित्तान्त न्वायसंगत है । 

भारतीय अधेशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकत्ता 

(१) यदि दस अपनी श्रार्थिक परिस्थितियों को सद्दी-सह्दी समझता चाइते हैं 
तो यह झावश्यक है कि हम भारतीय अर्थशाऊत्र का अध्ययन करें । इसके अध्य- 
यन से हम यह जान सकते हूँ कि हम प्रगति कर रहे है या नहीं, यदि कर रहे हैं 
तो क्रिस सीमा तक और यदि मगति नहीं कर रहे एँ तो इसके कारण क्‍या है | 


६ * भारतीय श्र्शासतत्र की समस्याएँ 


(२) भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से हम अपने देश की श्रन्य देशों के साथ 
तुलना कर सकते हैं और इस प्रकार की तुलना से यह जान सकते हैं कि हम किस 
प्रकार तथा किस दिशा में सक्तिय होकर श्रपनी कमियों को दर कर सकते हैँ और 
आशिक उन्नति के श्रमीष्ट स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। (३) मारदीय अ्र्थशात्र का 
अध्ययन करके ही हम मविष्य के लिये अपनी नीति निर्धारित कर सकते ई ) पत्च- 
वर्षीय योजना पैयार करने में और योजनाओं को प्रमुखता देने में योजना आयोग 
को भारतीय श्रयशात्न के श्रध्ययन पर ही अपने निर्णयों को आधारित करना 
पड़ा | भारत के श्राथिक्र विकास मेंजो त्रध्याँ रह गयी है वथा आयोग ने 
आशिक प्रगति की वांछित गति से उन्हें दूर कर देने के उफाव भारतीय श्र्थशात्र 
के श्रध्ययन के आधार पर द्वी दिये हैं | 


अध्याय २ 
प्राकृतिक साधन 
भोगोलिक स्थिति 


किसी देश के निवाप्तियों की श्राथिक स्थिति तथा उनके व्यवसायों पर उस 
देश की भीगोलिक श्थिति, भूमि की उपजाक शक्ति, वर्षा, जलवायु और उसकी 
चनस्पति तथा उप्रके वन्य एबम्‌ पालवू पशुत्रों का विशेष प्रभाव पढ़ता है | इस- 
लिये भारत की भोगोलिक स्थिति का अध्ययन करना आवश्यक है | 

भीतिक विशेषताएँ--मारतीय संब का क्षेत्रकल १२६६६४० वर्ग मील है | 
उत्तर से दक्षिण तक इस देश की लम्बाई २००० मील ओर पूर्व से पश्चिम तक 
१७०० मील है| इसकी भीतिक सीमा ८२०० मील श्रौर सामुद्विक सीमा ३५०० 
मील है। कक रेखा इसको श्रीचों-ीच से दो भागों में बाँट्ती है। उत्तरी भाग 
शीतोष्य कटिबिन्ध में श्रीर दक्षिणी उप्ण कटियंध में स्थित है। जम्मू श्रोर काश्मीर 
तथा श्रक्टूबर १६५३ में निर्मित आँध्र राज्य सहित भारत संध में राज्यों के पुन- 
संझ्धठन के पूर्व २६ राज्य ये। १ नवम्घर १६५६ में राज्यों का पुनर्संगठन होने के 
पश्चात्‌ श्रव भारत संघ में १४ राज्य यथा अपर प्रदेश, आसाम, बिद्वर, केरल, 
मध्य प्रदेश, मद्रास, अम्बई, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उचर प्रदेश, पश्चिमी 
बज्ञाल, जम्मू थौर काश्मीर, तथा केन्द्रीय प्रशासन के दिल्ली, हिमांचल प्रदेश, 
सनीपुर, भिपुरा, श्रेडमन-निकोन्रार द्वीप समूह श्रीर लेकडिव, मिनिकाय, श्र मिन्दिवी 
दीप समूह नामक ६ प्रदेश हैं। 

भारत उत्तर में हिमालय, उत्तर-पश्चिम में पराकिस्वान, उत्तर-पूर्व में पर्वत- 
भेणियों, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी श्रौर हिन्द महासागर और पश्चिम में अरब 
सागर द्वारा बिरा हुआ है। भारत को चार विभिन्न भोगोलिक भागों में वादा जा 
सकता है (१) हिमालय, (२) गज्ञा का मैदान, (३) दक्षिणी पठार, (४) तट्वर्ती 
प्रदेश | हिमालय की श्रेणियाँ १४०० मील की लम्बाई में श्रौर १५० मील से लगा 
कर २१५० मोल तक की चौड़ाई में फैली हुई हैं। हिमालय उचर की बर्फीली वायु 
से ता उत्तरीय विदेशियों के श्राक्मण से भारत की शदा से रक्षा करता आया 
है| इसके कारण उत्तरीय सोमा के मार्यों से व्यापार में भी बाघा पहुँची है।मान- 
सुन को रोक कर भारत के उत्तरीय भाग की प्रघुर वर्षा का साधन हिमालय ही 
रहा है। भारत को श्रनेकों नदियों का उद्गम इसी भाग से हुआ है। यहाँ बहु- 


प्र भारतीय अयंशास्त्र की समस्याएँ: 


मूल्य वन पाये जाते हैं जिनका पूर्ण प्रयोग होना अ्रमी वाकी है। इसका अधि- 
कांश भाग काश्मीर और जम्मू की घा्ियों तथा पूर्वीय चाय के ज्षेत्रों को छोड़कर 
खेवी फे आायोग्य है | गे 
गज्ञा का मैदान पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग १५०० मील लम्बा और 
उत्तर से दक्षिण की ओर १५० से लगाकर २५० मील तक चोड़ा है। यहाँ अनेकों 
नदियाँ श्रपनी सहायक नदियों के साथ वहती हू । यहाँ की भूमि बहुत उपनाऊ है 
श्र इसीलिए यहाँ की जनसंख्या का घनत्व भी सबसे श्रधिक है । देश के बहुत 
बड़े-बड़े नगर इसी माग में स्थित है। ु 
पटारी भाग जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, दो भागों में 
बॉँटा जा सकता है | (श्र) मध्य मारतीय पठार और (ञ) दक्षिणी पठार | 
पठारी भाग गछ्गा के मैदान के विपरीत श्नेकों पर्वत श्रेणियों से भरा 
हुआ है । इनकी ऊँचाई १५०० से ४४०० फीट त्क है | इस भाग के दोनों शोर 
पूर्वीय और पश्चिमीय घाट की पर्वत श्रेणियाँ हैं| पठार स्वयं पथरीला और ऊँचा- 
नीचा है | इसका विस्तार पूरे दक्षिण की पहाड़ियों तक है जो कहीं-क्दी पर ४००० 
फीट ऊँची हैं जैसे नील घाटी श्रौर काडमाम की पहाड़ियाँ | इस पठार से होकर 
नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं जो अरब सागर में गिरती है श्रोर महदानदी, 
कृष्णा तथा कावेरी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं | वनो की इस प्रदेश में 
फमी है पर खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलते हूँ । समुद्री तट कटे हुए नहीं हैं । 
इसलिये स्वाभाविक वन्दरगाद केवल विजयगापट्टम, कोचीन और कालीकर हैं । पूर्वी 
श्र पश्चिमी तटों की भूमि उपजाऊ है। वहाँ पर्यात्र॒ वर्षा होती है तथा चावल 
चाय और कद्दवा पैदा होता है ।- हु 
जलवायु और वर्पा--मारत की जलवायु मानयन्ी तथा उष्ण- प्रदेशीय 
है। यहा की तोन प्रमुख कऋतुयें निम्न हैँ : (१) मार्च के श्रारम्म से जून के अ्रन्त 
तक गर्मी की ऋठ, (२) जत्त के ओत से सितम्बर के श्रेत तक वर्षा ऋतु और (३) 
अक्टूबर से फरवरी के ओत तक शीत ऋतु। श्रप्रैल और मई के महीनों में 
सूर्य की किरणें सीधी लम्बबत पढ़ती हैं और ये मद्दीने देश के सब से श्रधिक गर्म 
होते है । उत्तरी-पूर्वी मारत में मई के महीने का श्रोसत तापक्रम १००" फैरनद्वाइट 
शेवा है श्रोर गंगा के डेल्ट में लगमग ८५० फे० । किन्‍्हीं स्थानों पर तापक्रम 
१२१७९ ११८० फे० भी हो जाता है । जज के मध्य में मानसूनी इवायें चलने लगती 
हैं और बिजली की चमक के साथ नूसलाघार वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा: 
दुक्षिणी-पशिचर्मी मानसून के कारण होती है। उत्तरी-पूर्वीय मानसून ट्रावनकोर 
कोचीन तथा मद्रास के कुछ मांगों में वर्षा का कारण होती है | शीतकाल में 
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जनपरी के महीने में उत्तर से दक्षिय के भागों में तापक्रम बदलता रहता है। 
दिन गरम ओर रातें ठंडी द्ोती है | 
वर्षा के इृष्टिकोण से देश को चार मुख्य भागों में बाँठा जा सकता है। 
(१) श्रत्यपिक वर्षा वाला.भाग जहाँ ८०” के लगभग वर्षा होती है जैसे ग्रासाम, 
बंगाल, उत्तरी ब्रिद्दार, प्रायद्रीप का पश्चिमी त८ और कुछ पूर्वीध तट के भाग; 
(२) ताघारण वर्षा वाले माग जहाँ ४०” से लगाकर ८०” तक वर्षा होती है जैसे 
उद्ैसा, दक्षिणी विद्यर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ; 
(३) बहुत कम वर्षा वाले माग जहाँ २०” से ४०” तक वर्षा होती है जैसे मद्रास, 
भैयूर, देदराबाद, गुजरात, राजस्थान और पूर्वीय पंजाब श्रौर (४) दखे रेगिस्तान 
भाग जहाँ २०” से मी कंम वर्षा होती है जैसे राजपूताना का रेगिस्तान, पश्चिमी 
काश्मीर और पंजाब के भाग | भारतवर्ष में बर्षा की मुख्य विशेषता उतकी 
अनिश्चितता है| यह ठीक ही कहां गया है कि भारतीय कृषि “वर्षा का जुश्ना? 
है | यदि वर्षा समय से पर्याप्त हो गई तत्र तो फसल श्रच्छी होगी, किसान असन्न 
होंगे भौर श्रन्न पर्याप्त होगा । पर यदि वर्षा देर से हुई और श्रतियमित रूप से 
हुई, कहीं श्रत्यधिक और कहीं श्रतिन्‍्यून, तो सूखा पड़ेगा बाढ़ आयेगी भर लोगों 
की कठिनाइयों की सीमा न रहेगी । 
भूमि--भारत की भूमि को निम्न भागों में बाद गया है () कॉँप मिट्टी 
(॥) काली मिद्दी (8) लाल मिद्दी जिसमें लाल चिकनी थर पीली मिट्टी मिली 
होती है (५) लेटेराइट मिद्दी (४) रेतीली मिट्टी (शा) लवश॒युक्त और क्ञारिल मिट्टी 
और (9३) जीरा मिट्ठी | इनमें से प्रथम चार तो मुख्य हैं शरीर दूसरी चार गौण 
जो कि कहीं-कहीं पाई जाती हैं। “प्रथम तीन प्रकार की मिद्टियों में पोटाश भ्रोरे 
चूना पयसि मात्रा में वर्तमान है पर उनमें फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन श्र 
ह्यूमस.बहुत कम हैं | लेटेराइट मिट्टी में ध्यूमस की मात्रा पर्यात है पर श्रन्य रसा- 
यनिक गुण कम हैं | कप सिद्दी सबसे अधिक उपजाऊ और बढ़ी श्रासानी ते काम 
में लाई जाने योग्व है| यह मिट्टी सम्पर्ण सिंध, गंगा के मैदान में तथा पूर्वी श्रौर 
प्रश्चिमी तट प्रदेश में पाई जाती है । काली मिट्टी जिसमें नमी को रोक रखने की 
शक्ति अ्रपार होती है और जो वहुत चिपचिपी होती है दछ्षिणी पेठार के पश्चिमी 
भाग में प्राई जाती है और लाल मिट्टी इसी भाग के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। 
लेटेराइंट मिद्दी मध्यमारत, आसास, पूर्वी-पर्श्चिमी धाट के किनारे पाई जाती है”? | 
; . जल ओर विद्य त के साधन-चूकि भारत में अनेक नदियाँ और 
मरने. हैं इसलिये यहाँ पानी ओर विद्युत के साधनों की-कमी नहीं हे परन्तु खेद है 
- कि इन साधनों का श्रभी तक -उच्चित रीति से उपयोग नहीं किया जा सका है। 


रे 
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अति वर्ष मारत की नदियों से लगमग एक अरब श्ध करोड़ ६० लाख एकड़ फुट 
पानी वह जाता है परन्तु इसमें से केवल ७ करोड़ ६० लाख एकड़ फुद या कुल 
का केवल ५७६ प्रतिशत गिंचाई के काम में लाया जाता है। श्रनुमान लगाया 
गया है कि ४५ करोड़ एकड़ फुट पानी सिंचाई के काम में लाया जा सकता है। 
संभव है प्रथम पंचवर्षीय योजना की बड़ी योजनाश्रों को कार्यान्वित कर देने से 
शझ्धिक पानी का उपयोग किया जा सके और तब बिजली का मी अधिक मात्रा में 
उत्पादन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सिंचाई को कुछ छोटी योजनायें भी 
है जिनसे तालाबों, कुश्ों और नहरों का पानी भी छिंचाई के काम में लाया जा 
सकेगा। वर्तमाग समय में ५ करोड़ १५ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई द्वोती है, 
जिसमें से २ करोड़ १० लाख एकड़ भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है, १ करोड़ 
५० लाख से कुछ कम एकड़ भूमि कुश्रों द्वारा सींची जाती है, ६० लाख एकड़ से 
कुछ कम भूमि कुश्रों द्वारा सींची जाती है श्रीर लगभग ७० लाख एकड़ श्रन्य 
साधनों के द्वारा | कृषि की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई के लिये उपलब्ध जल की 
मात्रा बढ़ाना है। भूमि की ठत्पादन शक्ति, खाद्यान्न, दालें, तथा कृषि के अन्य 
माल की कुल मात्रा, जिनका उत्पादन किसान कर सकता है, बहुत कुछ ठिंचाई 
की सुविधा पर निर्भर करता है । जब तक किसान के पास श्रपनी खेती में सिंचाई 
करने के पर्याप्त साधन नहीं है तब तक चाहे वह कितना ही कुशल श्रौर साइसी 
क्‍यों न हों, अ्रपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकता है| 

भारत में शक्ति के मुख्य साधन तेल, कोयला और पानी हैं। मारत में 
पेट्रोलियम की कमी श्रवश्य है पर कोयले की खाने बहुत हैं। ऐसा अनुमान 
लगाया गया है कि खानों में कुल कोयला लगमग २० अश्ररव टन होगा ] इसका 
'एक चौथाई कोयला वहुत अच्छा फोयला है और उसका प्रयोग घातुश्नों के संबंध 
- में सीमित रहना चाहिये। निम्नकोटि के कोयले का प्रयोग शक्ति उत्पादन के लिये 
किया जा सकता है। परन्तु भारतीय उद्योगों श्रौर कृषि के लिये विद्युत शक्ति का 
समुचित प्रयोग श्रत्यन्त श्रावश्यक है। १६२५ तक विद्युज्जनन और विकास की 
बड़ी घीमी रहो है | इस चर्ष तक केवल १६२३४१ किलोवाट विद्युत शक्ति 
दा की गई थी। १६३४ में यह शक्ति पचगुनी बढ़ गई और ६००४० २ किलोवेट 
दो गई | प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्म में २३ लाख किलोवाट विद्युत शक्ति 
के उत्पादन का प्रबन्ध थर | नई योजनाओं के फलस्वरूप यह वढ़ कर १४ लाख 
किलोवाट हो गयी | इससे यह रिद्ध होता है कि देश को श्रघिक विद्यू व शक्ति 
अदान करने वाली योजनायें सफल रही हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना फे श्रन्तर्गत 
रै१ ज्ाख किलोवाद शक्ति के बढ़ाने का विचार क्रिया है| जब सब दीर्घकालीन 
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योजनायें तीन या चार पंचवर्षीय योजनाश्रों के श्रन्त तक पूर्ण हो जायँगी तब 
विद्यू त शक्ति लगभंग ७० लाख किलोबाट बढ़ जायगी । हमारे देश में समस्या 
केवल श्रषिक विद्यू त शक्ति के उत्पादन की ही नहीं है वरन्‌ यह भी है कि विद्युत 
शक्ति पर्याप्त मात्रा में इतने सस्ते मूल्य पर लोगों को प्राप्त हो सके कि किसान, 
| फैक्ट्री वाले और अन्य साघारण कारीगर उसका आानी से प्रयोग कर सके | 


वनस्पति और जानवर 


विशाल क्षेत्रफल, विभिन्न भोंगोलिक स्थितियों, विभिन्न जलवायु इत्यादि के 
कारण भारत में वे सब प्रकार के वन, फलों के बाग, और खेती की उपज जो 
प्राय; उष्ण, शीत श्रोर समशीतोष्ण जलवायु वाले भू-क्षेत्रों में पाये जाते हैं प्रात 
हैं | देश में पालतू तथा वन्य पशु भी अनेक प्रकार के मिलते हैं। 

वन--भारत में वनों का ज्षेत्रफल लगमग १४ करोड़ ७७ लाख एकड़ है, 
जिपमें से ४ करोड़ १५ लाख एकड़ जंगल दक्षिणी भाग में, ३ करोड़ ६७ लाख 
एकड़ मध्यम भाग में, ३ करोड़ ६४ लाख एकड़ पूर्वी भाग में और ७ करोड़ €८ 
लाख ७० इजार एकड़ उत्तरी-पश्चिमी मागों में स्थित हैं। द्वितीय मह्दायुद्ध के 
समय और श्रनेक राज्यों में जमींदारी उन्मूलन के पूर्व बहुत बड़ी संझ्या में इस 
' काटे गए, जिसके परिणामस्वरूप देश के वन-अ्देश का क्षेत्रफल बहुत कम हो 
गया है। वनों से देश को बहुत श्रधिक लाम होते हैं। उनसे ईंधन और इमारती 
लकड़ी तो प्रास होती ही है, इसके श्रतिरिक्त (१) वे श्रौद्योगिक उपयोग के लिए 
बात, सवाई व अन्य धार्से, लाख, गोंद इत्यादि भी प्रदान करते हैं, (२) वे भूमि- 
क्षरण (50 &०५०४) रोकते हैं, भूमि की उबरता को सुरक्षित रखते हैं, श्रौर 
(३) पशुश्रों के लिए चरागाह भी ,प्रदान करते हैं । 

वन राष्ट्रीय-आय के श्रत्यन्त महत्वपूर्ण साधन हैं। उनसे उद्योगों के लिए 
अनेक कच्चे माल प्राप्त होते हैं| भारत के बनों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्याएँ 
पह हैं कि ; (१) बनों के क्षेत्रफल में बुद्धि की जाय, (२) देश में जितने प्रकार के 
: बच पाए जाते हैं उनका संरक्षण किया जाय और (३) यथासंभव नई जाति के 
” बेक्ष भी उगाने प्रास्म हों | भारत-सरकार ने वन नीति से सम्बन्धित मई दर 
: के प्रस्ताव में भारतीय वनों की सुरक्षा और उनके बिकास की आवश्यकता पर 
ध्यान दिया । उस प्रस्ताव में यह लक्ष्य रखा. गया कि देश की कुछ भूमि का एक- 
विदाई भाग बनों के रूप में रहे | दिमालय-प्रदेश; दक्षिण ओर अन्य पव॑तीये च्षेत्रों 
पर बनों के अन्तर्गत कुल भूमि का ८०;रद्देगा, जब कि समतल क्षेत्रों में कुल भूमि 
२०% पर जंगल उगाए जायेंगे | प्रथम पंचवर्षीय योजना में वनों की विकास- 
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सम्बन्धी नीति के श्रन्तर्गत यह व्यवस्था रली,गई थी कि (भर) सुझ फे रामय में जे! 
भाग बिल्कुल उसढ़ गए ये, उनका नवकरण (शा०प्कोणा) हो; (ब)जर्दा 
श्रधिक मात्रा में भूमि-त्तरण हुआ था, वर्दा जंगल लगाए चायें, (छ) बनों में 
श्रावागमन के साधनों का ब्रिकास किसा जाय, (4) इपन के झमाव को दर 
करने के लिए गाँवों में श्रधिफ बाग लगाए, जायें, श्रीर (प) कई प्रकार को ऐस। 
लकड़ी, जो श्रव तक इमारती लकड़ी के रूप में काम में नदी थ्रा रही थी, उसे 
ठीक ढंग से सिमराने श्रौर मसाला लगाकर मजबूत बनाने के बाद श्रधिदापिक 
प्रयोग में लाया जाय | राज्य सरकारों की वन-सम्बन्धी नीति न तो मई शहर के 
वन-नीति से सम्बन्धित प्रस्ताव के बिल्कुल ब्नुकूल है श्लोर न यनों का पेन्द्रीय 
समिति (0८709) 8090 ० एठाल्का5) के श्रनुरूप है। इस बन फेन्द्रीोय समिति 
की बैठक जून १६५३ को देद्दरादून में हुए थी जिसने कई प्रस्ताव पास किए झीर 
जिनका उद्देश्य यद्द या कि राज्य सरकारें भारत-नसरकार की बम-नोति को 
क्रियात्मक रूप दें | १६५० में मारत-सरकार ने थवन-मद्दोत्सय पश्रान्दोलन! प्रारंभ 
किया, जिसका उद्देश्य यह ६ कि मारत से जंगलों का श्रभाव दूर किया जाय | 
कितु श्रमाग्यवश इस कार्य-क्रम के अतर्गत लगाए गए अधिकांश यृत्ष पानी न 
मिलने श्रीर लापरवाद्दी के कारण यूख गए | श्रधिक वृक्ष लगवाना और जब तक 
वे काफी बढ़े न हो जायें इनकी देखमाल करते रद्दना तो श्रावश्यक दे पी, किंतु 


उसके साय-ताथ यह भी श्ाश्यक है कि इंघन श्रथवा श्रस्य किसी उपयोग के लिए 
खड़े वृक्त न कटवाए, जायें | 


मलछल्ी-उद्योग-- “भारत के लम्बे समुद्र-तठ पर अ्र्ख्य मुद्दाने, नमकीन 
पानी बाली मीलें श्रौर स्थिर जलाशय हैं, जिनसे काफी मछलियाँ प्राप्त दोती ई। 
नमकीन पानी वाला क्षेत्र लगभग १० करोड़ ६८ लाख एकड़ है, निसमें चिल्का 
मील.मी शामिल है | यह चिल्का मील २,५६,००० एकड़ के विस्तार में फैली 
हुई है ओर इससे प्रतिवर्ष ३,००० टन मछली प्राप्त होती हैं। मछलोी-उद्योग से 
भारत की राष्ट्रीय-आय में प्रतिवर्ष १० करोड़ रुपये श्राते ई | यह मछुली-उथोग 
मुख्यतः दो ग्रकार का है; (१) देश के झेदर का मछली उद्योग (गांधाते 
म806768), (२) पमद्री मछली-उद्योग (ग्राधात6 गशीशा65) | मछली पकड़ने 
के आँकिड़े भारत में विश्वस्त रुप से प्राप्त नहीं हैं। भारत में प्रतिवर्ष समुद्रो मछ- 
लियों का उत्मादन लगभग १०० लाख मन है श्रौर ताजे पानी की मछलियों का 
उत्पादन ५० लाख मन से कुछ कम होता है। आयात द्वारा प्राप्त मछलियों को 
मिलाकर भारत में प्रतिवर्ष २७० लाख मन की कुल पर्ति होती है, जिसमें से ७०% 
मुद्दाने श्रीर समुद्र को मछलियाँ श्रौर शेप ३०% ताजे पानी की मछलियाँ होती है। 


् प्राकृतिक साधन . ५१३ 


इसकी अर्थ यह है कि' प्रतिवर्ष: प्रति व्यक्ति को ३४ पोँंड मछली मिलती है, जो 
पमिश्चित रूप से अ्रपर्यात है। उत्तरप्रदेश श्रौर पंजान की श्रपेक्षाकृत ट्रावन कोर 
कोचीन, पश्चिमी बंगाले ओर .-बम्बंई में प्रति व्यक्ति मछली को उपयोग अधिक 
हैं।” यह अनुमान किया जाता है कि प्रथम पंचवर्षोय योजना के श्रारम्म में मछ- 
लियो की कुल उसचि लगभग १० लाख मीट्रिक ठन थी जिसका २०; घरेलू 
उपयोग के लिये थी श्रोर ज्ञाकी समुद्री मछली श्रथवा बेचने के लिये देश के अदर 
सें प्राम मछ॒लियाँ थीं | प्रथम योजना के फलस्वरूप ऐसा श्रनुमान किया जाता है 
कि मछलियों की उत्तत्ति १०% बढ़ जार्यंगी | १६५४--५६ में मछलियों की उत्पत्ति 
३१ ज्ञाख लाख मिद्रिक टंन से कुछ अधिक थी | दूसरी पंचवर्षीय योजना में मछ- 
लियों का उत्पादन लगभग ३३४ बढ़ जायगा श्रर्थात्‌ १४ लाख मीट्रिक टन हो 
* जायगा। वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति मछलियों का वाधिक उपभोग ४ पौरड 
से कम ही है। जनता का भोजन संतुलित करने के लिये यह आवश्यक है कि 
"मछलियों का उपभोग बढ़ाया जाय | 
समुद्री मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मछली पकड़ने में वैज्ञानिक 
'  थंत्रों के प्रयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि श्रभी तक एक सीमित त्षेन्र में दी 
मछलियों का शिकार किया जाता है | जद्टाँ तक देश के अंदर मछली पकड़ने का 
सम्बन्ध है, इस बात की आवश्यकता है कि मछलियों का पोषण करने और उनके 
शिकार करने का कार्य वैज्ञानिक रीति से किया। “भारत के वर्तमान जलाशयों 
में प्रमुख रूप से तालाब और मौीलें आती हैं। काप ((४9) मछलियाँ बहुधा 
. आंरतीय समुद्रों में पोषित होती हैँ | चैंकि यह बंधे हुये पानी में अंडे नहीं देवीं 
इसीलिये उन्हें प्रतिवर्ष पोषित करने की श्रावश्कवा द्लोती है | यदि बँघे हुए पानी 
में काप मछली के कृत्रिम अण्डोत्पादन (2728) 3[897778) की विकसित 
किया जाय, तो मेछली-उद्योग का भी विकास होगा | मछुलियाँ या वो त्ाजी खाई 
जाती हैं या उन्हें मविष्य में खाने के लिए धूप में सुखा लिया जाता है या नमक 
में जमा लेते हैं | शेष ऐकी मछलियाँ जो खाने के योग्य नहीं रह जाती हैं उनकी 
खाद बना लेते हैँ | मछुली-उद्योग के द्वारा हमें मछलियाँ तो प्रास्त द्ोती हैं, इसके 
अतिरिक्त सार्डीन (50/7०), शाक लिवर तेन (9८ ॥ए6० ०) जैती 
अनेक बहुमूल्य वस्त॒एँ भी प्रातः होती हैं । 
कृषि उत्पादन--मारतवर्ष में उष्ण कट्बिन्ध, श्रधं उप्ण कटिबन्ध और 
समशीतोष्णु कटिबन्ध में उत्पन्न होने वाली विविध प्रकार की फरलें उगाई जाती 
हैं| इन फसलों में खाद्यात्न और व्यवसायिक दोनों ही प्रकार की फसलें सम्मिलित 
: हैं, किन्मु अमुख रूप से खाद्यान्न दी श्रधिक उगाए, जाते हैं | उक्त कथन इसी बात 


१४ मारतौय श्र्थशातत्र की समस्याएँ 


से स्पष्ट हो जाता है कि खेती की जाने वाली कुल भूमि के ८४५४ भाग पर साथान् 
का ही उत्पादन किया जाता है। पा 

हमारे यहाँ रत्री और खरीफ दो मुख्य फसलें" होती हैं| खरीफ फसल +$ 
अन्तर्गत मुख्यतः चावल, ज्वार, वाजरा, मक्का, फपास, गन्ना श्रीर मूंगफली बोई 
जाती है और रबी फसलों में गेहूँ, जो, चना, मठर, श्र॒लसी श्रौर सरसों श्रादि फी 
खेती की जाती है। “चावल की खेती गंगा की घाटी, पंजाब के पद्दाड़ी जिलों, 
उत्तरञदेश, विहार, पश्चिमी बंगाल, श्राखाम, पश्चिमी घाट भर उड़ीखा व मद्गास 
के समुद्रतटीय भागों में होती है | पंजाब, पेप्सू, उत्तर-प्रदेश व मध्य प्रदेश फे श्रधि- 
कांश भाग पर गेहूँ की लेती की जाती है। गन्ना गंगा के मैदान,मद्रास,मैयूर,उग्रीमा, 
हेदरावाद श्रौर पंजाब में उगाया जाता है । मूंगफली, श्रलसी, श्रेडी, तिक्लो, तिलदन 
आदि मद्रास के उत्तरी भागों में श्रीर कपास दक्षिण प्लेटो के उत्तरीदन्निणी भागों 
व पंजाब में ठगाई जाती है । चाय की खेती विशेष कर दाजिनिंग, ग्रासाम श्रौर 
नीलगिरि की पहाड़ियों पर होती है। जूट प्रमुख रूप से बंगाल में पैदा दोता है । 
कह्दवा, चाय, रचड़, काली मिर्च और इलायची के पेढ़ श्रन्नामजाई और फार्टमन 
(८४४४०77077) की पद्दाड़ियों पर पाए जाते है| मालाबार तद पर उगे नारियल 
के धने-घने वृक्षों से गरी के गोले शोर रस्सियाँ बनाने फे लिए, जटाएँ प्राप्त होती 
हैं। इन्हीं क्षेत्रों से देश मर के लिए काजू की माँग पूरी की जाती है ।”? 

१६५१ की गणना के अनुसार इस देश का भौगोलिक क्षेत्रफल लगमग 
८१ करोड़ २५ लाख एकड़ है, किंतु इसमें से केवल ६२ करोड़ ३५ लाख एकड़ 
भूमि ही गाँव के पुराने लेखों (6००००) में दर्ज मिलती है। इस क्षेत्रफल में से 
लगमग २६ करोड़ ८५ लाख एकड़ भूमि पर खेती की जाती है। यदि इम इस 
चेत्रफल में उन क्षेत्रों के मी अनुमानित आँकड़े जोड़ लें जहाँ से कोई सूचना 
प्राप्त नहीं होती तो खेती की जाने वाली कुल भूमि लगमग ३४ फरोड़ एकड़ हो 


बज 





१. जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ हैं वहाँ खरीफ फसल जून में, नहीं तो फिर 
बरसात शुरू हो जाने पर छुलाई में योई जाती है और जादे में काटी जाती है। रची 
फसल बरसात समाप्त हो जाने पर अक्तूबर-नवम्बर में योई जाती है और अप्रैल मई 
में काटी जाती दे । गन्ना जनवरी-फरवरी में बोया जाता है और अगले जाड़े में शक्कर : 
के फारखाने में पिराई होने के समय तक तैयार हो जाता। यह पिराई नवग्वर-दिसम्बर 
से प्रारंभ होता है। यद्यवि गन्ना रवी फसल समाप्त हो जाने पर वोया जाता है, फिर - 


भी ड्से ज़रीफ की फसलों के श्न्तर्गत इसलिए शामिल किया जाता है कि इसका 
कटाई खरीफ की फसलों के साथ ही होती है । 


ये 
हि 
है 
ह। 
+. 


प्राकृतिक साधन प्‌ 


बायगी | १६५६-४७ में कुल श्र्ष की उपन ५७३ लाख टन हुईं थी, जिसमें से 
चावल की उपज र८१.लाख टन, गेहूँ ६९ लाख टन, ज्वार और बाजार १०३ 
' लाख टन और अन्य श्रत्न ८ लाख टन थी। इसके अतिरिक्त ११४ जाख दन 
'दालें, चना आ्रादि की उत्पत्ति हुई थी । इस प्रकार १६५६-३७ में कुल अन्न की 
: उपज ६८७ लाख टन हुईं थी | इतना अन्न भारत की जनता को खिलाने के: 
'लिये पर्याप्त नहीं था और इसलिये विदेश के अन्न पर निर्भर रइना पड़ा। पर 
'उचित व्यवस्था से खाद्यान्त के सम्बंध में देश के आ्रात्म निर्भर हो सकने की 
सम्भावना है | श्रन्न के अतिरिक्त खेती से अनेक प्रकार के कच्चे साल की मी 
:उपन द्वोती हे । १९३६-३७ में गन्ने की उपज ६५ लाख ढन, जूट को ४२.४ लाख 
-गाँठ, रूई ४७,५ लाख गाँठ श्रौर तिलइन ६० लाख टन हुई थी | देश में जितना 
'इन कच्चे मालों का उत्पादन होता है वह हमारी आवश्यकता के दृष्टिकोण से कम 
है | इसलिये इस कमी को पूरा करने के लिये काफी समय तक इमें आयात पर 
- निर्भर रहना पड़ेगा। 
| पशु पाल्न--भारत में पशुश्रों की बहुत अधिकता है | इनकी संख्या 
'सँसार के पशुओं की संख्या (रूस के पशुश्रों को छोड़कर) का डे है। १६५१ की 


। हम 
' पशु-गणना के श्रनुसार भारत में कुल २६ करोड़ २२लाख ६० हजार पशु है जिनमें 


से १५ करोड़ ५० लाख गाय-जैल, ४ करोड़ ३१३ लाख मैंस-मैंसे, ३ करोड़ ६० 
लाख भेड़ें, ४ करोड़ ७० लाख बकरे-बकरियाँ, ४४ लाख से कुछ कम उग्र, 
':१५ लाख घोड़े, ११ लाख ५० हजार गषे, $,२६,००० ऊँट और ६०,००० 
'खबर हैं | इसके अतिरिक्त ६ करोड़ ७१ लाख ३० इलार मुर्गे-स॒र्मियाँ और ६२ 
लाख ६० हजार बतखें हैं| किन्तु भारत के पशुओं फी नस्ल बहुत खराब है। 
यहाँ एक गाय ओ्रौसत से प्रतिवर्ध ४१३ पौंड दूध देती है, जब कि दूसरे देशों की 
'गाएँ प्रतिवर्ष २००० से ७००० पौंढ तक दूध देती हैं। भारत में कुछ श्रच्छी 
नस्ल के भी पशु हैं, जैसे गुजरात की कॉँकरेज और सौराष्ट्र की गिरि गाएँ दूध 
देने और अच्छे बछुड़े उत्पन्न करने के लिए संसार की सर्वोत्तम नरस्‍्लों में मिनी। 
- [जाती हैं | किन्तु बेकार व निकम्मे पशुओं की संख्या झपेच्ञाकृत बहुत श्रषिक है। 
, जो किसानों के लिए, तनिक भी सद्दायक तिद, नहीं होते हैं शोर उनके लिए भार- 
[स्वरूप बनकर रहते हैं। सारत में विविध प्रकार के जंगली जीव और पक्षी भी पाये 
! जातें हैं, किन्तु श्रभाग्यवश “इसारे यहाँ के शेर, गेंडा, चीता आदि प्रमुख जंगली 
| जीवों की नस्ल समास हो रही है। भारतीय जीवों को संरक्षण देने, उनकी नस्श 
: को सुरक्षित रखने और उन्हें प्राकृतिक व मानवीय वातावरण में सन्तुलित 
रखने के लिए भारत-सरकार ने अप्रैल, १६४९२ में जंगली जीबों के लिए एक 


त 


६ भारतीय अर्थशात्र की समस्याएँ 


केन्द्रीय बोर्थ की स्थापना की” । पक्षियों व संरक्षण के लिए. एक राष्छीप सर्माति 
(्गा0ा॥) 0णराएरत्र|०४ ण. जि।त शि0४०४०7) मी बनाई गई है । यह 
ग्राशा की जाती है कि इन संस्याश्रों से मारतीय पक्षियों और जंगली जीतों का 
संरक्षण श्रीर विकास होगा । 


खनिज-पदाथ 
किसी देश के श्रौद्योगिक विकास के लिए. उसकी खनिज सम्पत्ति का विशेष 
महत्व होता है | खनिज सम्यत्ति को निम्नलिखित वर्गों में बाँठा गया है :--(१) 
अचातु खनिज (7०7-ग्रशं॥)४० ॥्रांएथ॥)5), (२) घाव खनिज (7680 
ग्रशंग्रषा0६) और (३) इंघन (/7९५) । अघात खनिज के अन्तर्गत श्रमिमृत्तिका, 
सीलीमेनाइट, मेगनेसाइट, वालू, चूना श्रीर नमक आदि श्राते हैं। धातु खनिज 
के श्रन्तर्गत सोना, चॉदी, जस्ता, राँगा, टिन, ताँता, श्रादि आते है श्रौर इंधनों - 
के अन्तर्गत फोयला तथा पेट्रोलियम शाते हैं। 
भारत में कोयले, कच्चे लोहे, मेंगनीज, भौक्साइट और अचरक जैसे 
खनिज पदार्थों की बहुतायत है; रिफ्र क्‍्टरीज (/८73०(0१68), प्जेसिय (2078- 
७४८७), चूना और जिप्सम भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और अचरक, दिय- 
नियम श्रौर कच्चा थोरियम भी काफी बढ़ी मात्रा में पाया जाता है | परन्तु दुर्भाग्य 
से तौँबा, दिन, सीसा, जस्ता, गिलट, कोबाल्ट, गंधक ओर पेट्रोल जैसे महत्वपूर्ण 
-खनिजों की बहुत कमी है ओर इनके अ्रभाव को पूरा करने के लिए हमें अधिकतर 
श्रायात पर निर्भर करना पड़ता है| 
“स्ानों की दृष्टि से सचसे श्रधिक महत्वशाली माग छोटा नागपुर का 
पठार है, जिसे गॉंडवाना मी कहते हैं, जिसमें दक्षिण त्रिद्ार; दक्षिण पश्चिमी 
बंगाल उत्तरी उड़ीसा शझ्ते हैं । कोयला, लोहा, श्रवरक श्र ताँवा झ्रादि अधि- 
काश इसी माय से प्रात होते हैं। कोयला विशेषकर सरिया, रानीगंज के ज्षेत्रों से 
'“निंकाला जावा है पर बम्ुरअगार (]/87॥6) के रूप में दक्षिणी पूर्वी हैदराचाद, 
दक्षियी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी मद्गास के समुद्री तट पर मी पाया जाता 
है। लोहा मैसर में श्रौर अवरक उत्तरी मद्रास और राजस्थान में पाया जाता है | 
इल्मेनाइद और मोनेजाइटड (॥7७7॥(6 थ्ात॑ ](०7४४॥8) जो युद्ध-कालीन 
'महत्ता रखने वाली घात॒यें हैं, द्रावन्कोर के तटीय प्रदेश की बालू में पायी नाती .. 
हैं। सेगनेसाइट मद्रास की खड़िया मिट्टी वाली पद्ाड़ियों पर श्रौर सोना मैथूर के 
'कोलार ज्षेत्र में पाया जाता है । बौक्साइट स्टीटाइटजिप्सम इमारतों के बनाने में 
काम झाने वाले पत्थर नमक, अ्रमिमृत्तिका, कोसन्डम फलर्स अर्थ आदि भी पर्यात . 


अध्याय ३ 
जन संख्या 


... किसी देश के श्रार्थिक विकास का वहाँ की जनसंख्या से घनिष्ट सम्बन्ध 
“होता है। मनुष्यों की संख्या, उनका स्वास्प्य, अवस्था स््ी और पुरुष की संख्या क_ 
अनुपात, जन्म ओर मृत्यु दर और देश में प्रात्त खनिज पदाथों के सम्बन्ध में उनरे 
उद्योग आदि सच उनकी स्थिति द्रार्थिक निश्चित करते हैं। यद्द एक बड़े विचा-- 
की बात है कि मारतवप जो कि संसार का सबसे अ्रधिक घना बसा देश है सत्र 
गरीब भी दे | इसलिये यहाँ की समस्या जन संख्या के दृद्धि की दर में कमी श्र 
प्राकृतिक साधनों के उपयोग में दृद्धि करने की है| ० 
222 , भारत की जनसंख्या श्८६१ में २३४६ करोड़ थी; १६२१ में बढ़व 
४“-२४८१ करोड़ हुई जो १६३१ में २७'प५ करोड़, १६४१ में ३१२८ करोड़ अर 
१६५९१ में ३५८६६ करोड़ हो गई ] १६२१ तक तो जनसंख्या की दृद्धि में श्रका 
और बीमारियों द्वारा कमी होती रही और श्रन्न की उपज बढ़ती हुई जनसंख्या - 
लिये पूरी पड़ती रद्दी | परन्तु १६२१ के पश्चात जनसंख्या में श्रन्न की उपज * 
वुलना तीघ्रतर गति से वृद्धि हुई है जिसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि दे 
को अन्न की कमी की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | १६५१ की जनगण 
रिपोर्ट, १६२१ को महान विमाजक (6 0०४ 7)ज0७) के नाम से ज्य 
करती है, क्योंकि (१) इसके पहिले जनसंख्या न्यूनाधिक घटती हुई सी थी पर 
इस वर्ग के बाद से निरन्तर बढ़ती रही है, ओर (२) इस वर्ष के पहिले तक भू 
का प्रयोग १222 की वृद्धि के श्रनुकूल ही बढ़ता रहा पर इसके बाद से ह 


हि 2 कमी होती“गंई | 

.>>“चूंद्धि की दर--१६५१ तक के पिछले १० वर्षों में मारत की जनसंरू 
लगभग ४"१४ करोड़ के चढ़ गई है जो १२१४ की वृद्धि कही जा सकती है अ्रथ 
जिसे १३४प्रतिवर्ष की बृद्धि कद्ट सकते हैं । यह दृद्धि विमिन्न मार्गों में विभिन्न र 
से हुई है। पंजाब, अरस्डमान और नीकोवार टापुओं में ०५ प्रतिशत और ८ 
प्रतिशत क्रमशः कमी हुई है। अन्य राज्यों में से दिल्ली (६२१९), कुर्ग (३०५७ 
जिपुरा (२१.६८), मैदर (२१२५), ब्रिवंकुर कोचीन (२१०२७) और वर 


४ इस संख्या सें जम्मू फाश्मीर और आसाम के आदिवासियों की संः 
सम्मिलित नहीं है। 


हे 
|| 


: जनसंख्या श्६ 


ह २०८९) में सबसे अधिक बृद्धि हुई; हिमांचल प्रदेश (३७४), पेप्सू (२६९), 


विव्ध्य प्रदेश (६५), उड़ीसा (६२४), भोपाल (७२४), मध्य प्रदेश (७६५) 
और बिहार (६६४) में दृद्धि की गति अपेक्षाकृत कम रही | 

जन्म और सृत्यु दुर--जन संख्या में दृद्धि श्रौर कमी जन्म ओर रुत्यु 
दर के अन्तर पर निमंर होती है | इधर पिछले वर्षो' में मारत की जन्म दर और 


. खत्यु दर दोनों में कमी हुई है | जन्म दर जो कि १६३१ में ३४ प्रति हजार थी 
, अठ'कर १६४१ में ३२'१' प्रति हजार, और १६५० में २४,८ प्रति हजार हो गईं । 
मृत्यु दर जो कि १६३१ में २४ प्रति हजार थी, घट कर १६४१ में २१"६ प्रति 


हज़ार और १६५० में १६ प्रति इजार हो गई | इस प्रकार इम कह सकते हैं कि 
जन्म दर में मृत्यु दर की श्रपेज्ञा अधिक कमी हुई | चकि जन्म और मृत्यु के ऑँकड़े 
विश्वस्त नहीं हैं इसलिए. १९५१ की जनगणना रिपोर्ट ने यह अनुमान लगाय है 
कि १६४१-५० के बीच के दस वर्षों में जन्म दर का श्रौसत ४० प्रति हजार श्ौर 


* मृत्यु दर का शोसत करीब २७ प्रति इजार रहा है | इसलिये १३ प्रति हजार प्रति: 


प्र जनसंख्या में वृद्धि हुई है | यह बड़े दुर्भाग्य की वात है कि हमारे देश में 
विश्वस्त आँकड़े अग्राप्य हैं पर दम यह तो कह सकते हैँ कि जनसंख्या की वृद्धि की 


दर बढ़ती गई है। 


| जन्म दर में कमी विवाह की अवस्था बढ़ाने, आत्म संयम और गरभ निरोघ 
कै कृत्रिम उपायों के अनुसार सम्मव हो सकती है। परन्तु जहदी तारुण्य अ्रवस्था 


,ओ प्रास करने तथा श्रार्थिक अथवा अन्य कारणों से विवाह की अवस्था बढ़ाना 
-उम्भव नहीं है| देर में विवाह करने की प्रथा पढ़े लिखे लोगों में बरढ़ रही है इतने 


[र भी उन लोगों में अभी भी पिवाह की अवस्था कम ही है। आात्म-संयम बहुत 
पी कठिन है| उसके लिये प्रायः हममें ग्रात्मतल की कमी है जिसके कारण उसकी 
फलता में सन्देह है| गर्भ निरोधक कृत्रिम उपकरणों का प्रयोग निम्न कारयों 
व विशेष प्रचलित नहीं हो सका हे : (१) उनके विरुद्ध धार्मिक मावना, (२) उनका 
प्रधिक मूल्य, (३) जनता में उनके प्रयोग करने के ढंगों के प्रति अ्रनमिश्ञता, 
४) इस सम्बन्ध में परामर्श और शिक्षा देने बाले श्रस्पतालों की कमी । यदि 
द््रिम उपायों का प्रयोग प्रचलित करना है तो इन कठिनाइयों को दर करने 
फे उपाय करना श्रत्यन्त आवश्यक होगा। 

.... डा» स्टोन का सुरक्षित काल प्रणाली (596 ए८५00 प्रा०00?) का 
योग भी सस्ता और सफाई की दृष्टि से उपयुक्त द्ोते हुये मी अधिक लोकप्रिय 
हीं हो पाया है क्योंकि अधिकांश जनता इस प्रणाली का सफलतापूबक उपयोग 


. करना नहीं जानत्ती | 


*२० भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


यह दुर्माग्य की बात दे कि जन साधारण (बहुत से उच्च शिक्षा प्राप्त 
लोगों को सम्मिलित करते हुये) परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा उसके 
उपायों से अनमिश्न हैं| वे सब बात भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं । इसके कारण 
परिवार नियोजन का कार्य अपने देश में एक कठिन समस्या के रूप में उपस्थित 
है। “प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परिवार नियोजन कार्य के प्रति जनता 
में सक्रिय सहानुभूत की मावना जगाना ओर वर्तमान ज्ञान के आधार पर 
तत्सम्बन्धी परामश्श और सेवा के साधनों के विकास की ओर रहा है | साथ ही 
साथ इस सम्बन्ध में मैर्धाजक जैंवकीय ओर सांख्य के अध्ययन का कार्य भी किया 
गया । राज्यों, स्थानीय संस्थाओं, वैशनिक संस्थाश्नों को ११५ परिवार नियोजक 
ओऔपघालयो और १६ सांख्यकीय तथा जैवकीय समस्याओं के प्रति खोज करने 
वाली योजनाशो को अ्रनुटानों द्वारा सद्दायता दी गई । दूसरी पंचवर्षीय योजना में 
इस कायक्रम में वृद्धि करने का विचार किया गया है” | 
“यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रति ५०,००० व्यक्तियों के लिए प्रत्येक 
नगर और करस्तों में एक ओपधालय खोला जाय । छोटे कस्बों और गाँवों में 
धीरे-धीरे प्रारम्मिक स्वास्थ्य संस्थाओं के सहयोग में श्रोपधालय खोले जायें | इन 
श्रोपधालयो का काय जनता में इस समस्या के प्रति जागदकता उत्पन्न करना 
६ शेगा और उन्हें इस सम्बन्ध में परामर्श और सेवा प्रदान करनी होगी | बंगलौर 
में एक केन्द्रीय प्रशिकृण विरुअ,लय (८॥४८) का खोला जाना विचाराधीन है। 
बग्बई में कृत्रिम उपायो का परीक्षालय स्थापित हो रहा है| प्रत्येक भैपजिक 
विद्याथियों ओर उपचारिकाशों को परिवार नियोजन की शिक्षा देना आ्रावश्यक 
है प्रत्यक ग्रोपधालय में परिवार नियोजन सेवा विमाग स्थापित होना चाहिये | 
यह भी पस्ताव किया गया है कि मैर्पाजक जैवकीय तथा अ्रकिड़ों से सम्बन्धित 
अन्वेषण संस्था स्थापित की जाय। ५ करोड़ रु० का प्रबन्ध परिवार नियोजन के 
कार्यक्रम के लिये निश्चित कर दिया गया है | यह आशा की जाती है कि द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगमग ३०० विरुजालय नगरों में और २००० 
विद्जालय गाँवों में स्थापित कर दिये जायैंगे? | 
सृत्युसंख्या को दर---झत्युसंख्या की दर शार्रारीक कारणों और बाता- 
वरण पर निर्मर करती है | शारीरिक दशा पौष्टिक तत्वों, स्वच्छता, चिकित्सा की 
सुविधा इत्यादि पर निभर करती है। वातावरण की दशा बाढ़, श्रकाल, युद्ध 
इत्वाद पर निर्मर करती हैं । झत्युसंख्या की दर प्रत्येक वर्ष मि्न-मिन्न रही है 
परन्तु आप्त अ्किड़ों के अनुसार झुत्युसंस्या की दर घटती जा रही है | इसका 
कारण यह है कि चिकित्सा की सुविधा बढ़ी हे ओर सफाई की ओर श्रधिक ध्यान 
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दिया जाने लगा है। यह आश। की जाती है कि भविष्य में चिकित्सा को सुविधा 
में वृद्धिहोने के साथ-साथ मृत्युसंख्या की दर भी घटवो जायगी | बहुुखी योजनाशों 
के पूरा हो जाने के बाद अकाल ओर बाढ़ का जोर कम हो जायवा । भारत में 
बच्चों की सत्युस्ंख्या श्रधिक होने से मृत्युसंघ्या की दर अधिक दे | यह अनुमान 
लगाया गया है कि कुल जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से १५ प्रतिशत एक 
यर्ष की श्राय॒ होने से पहले ही मर जाते हैं। सरकारी तौर पर को गई गणना के 
अनुसार यह पता चजा है कि इन बच्चों में से ५० प्रतिशत पैदा होने में एक 
महीने के श्रन्द्र मर जाते हैं और ६० प्रतिशत पहले सप्ताह में ही मर जाते हैं| 
भारत में प्रतिवर्ष श्रनेक ब्रीमारियों जैसे हैजा, चेचक, प्लेग, ज्वर और 
डिसेन्द्री इत्यादि से लाखों व्यक्ति मर जाते हैं। हैना, चेचक ओर प्लेग मद्दा- 
मारियाँ हैं | सभी बीमारियों से कुल जितमे लोगों की मृत्यु क्षेतरी है उसका ५"! 
अ्रतिशव इन महामारियों के शिकार होते है । इससे प्रकट है कि मद्दामारियों के 
(कारण बहुत अ्रधिक झत्यु नहीं होती है । विभिन्न बीमारियों से होने थाली झत्युओं 
/ के ५७" प्रतिशत का कारण अनेक प्रकार के ज्वर होते हैं । अ्रस्पतालों की 
सुविधा बढ़ा कर, स्वास्थ्य-सुधार की योजना लागू कर, लोगों की बीमारियों के 
आक्रमण से बचने की शक्ति बढ़ाकर साथ ही लोगों को श्रात्मविश्वासी श्रोर 
भाग्य पर कम निर्भर बनाकर सृत्युसंख्या की ऊँची दर के कारणों को दूर किया 
जा सकता है। 

' सत्री-पुरुषों का अनुपाव--मभारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक 
है परन्तु मद्रास, उड़ीसा, तिवांकुर कोचीन और कच्छ में यह स्थिति विपरीत है | 
इन राज्यों में ्वियों की संख्या पुरुषों से भ्रधिक है। १६४१ की जन-गणना के 
अनुसार कच्छ में सबसे श्रधिक ब्ियाँ हैं| यहाँ प्रति इजार पुरुषों के पीछे १०७६ 
स्तरियाँ हैं | कुर्ग में स्वियों की संख्या श्रन्य सब राज्यों से कम है। यहाँ प्रति हजार 
पुरुषों के पीछे ८३० प्याँ हैं। इस स्थिति के अनेक सामाजिक, धार्मिक ओर 
(3णह080). कारण हैं। प्रायः सभी वर्ग की जनता ओर विशेषकर हिन्दू 
समुदाय लड़की की अ्रपेज्ञा लड़के को अधिक चादइते हैं जिसका परिणाम यह 
होता है कि लड़कियों की उचित देख-रेख नहीं की जाती है श्रौर उनकी प्रायः 
मृत्यु हो जाती है | धामिक भावना फे अ्रतिरिक्त इसका एक कारण यह है कि 
समान में शिक्षा का प्रसार कम है श्रोर लोग समाज में स्त्री के महत्व को ठीक- 
ठीक नहीं समझ पाते हैं। इससे प्रायः लड़कियों की विशेष देख-माल नहीं की 
जाती है| प्रसव के समय श्नेक स्त्रियों की झृत्यु हो जाने से मो स्त्रियों की संख्या 
कम है। , 


श्र भारतीय अर्थशासत्र की समस्याएँ 


झवस्था--भारत में बच्चे और नवयुवकों की जनसंख्या में प्रधानता है। 
१६५. में १४ वर्ष तक के लोग ३८५, १४ से ३४ वर्ष तक के लोग ३३५, ३४ 
से ५४ वर्ष तक के लोग २०४४ और ५५४ वर्ष के ऊपर के लोग केवल ८'२% थे । 
श्रन्य देशों में, जैसे फ्रान्स, इच्धलैस्ड, जर्मनी, उच्तरी श्रमरीका आदि में, स्थिति 
इसके विपरीत है। इन देशों में ५४ वर्ष और इसके ऊपर की अवस्था वाले व्यक्ति 
कुल जनसंख्या के क्रश३ २१४४, २१९१३, १६'१% और १६६% हैं। 

घनत्व ओर विवरस-- भारत में औसत जनसंख्या का घनत्व ३१२ प्रति 
वर्ग मील है | घनत्व की मात्रा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बदलती हुई है | एक 
शोर दिल्‍ली में ३०१७, ट्रावन्कोर कोचीन में १०१५ प्रति वर्ग मील है तो दूसरी 
शोर श्रएडमान निकोबार में १०, और कच्छ में ३४ प्रात वर्ग मील है | इस 
बदलते हुये घनत्व का कारण प्राकृतिक बनावट, भूमि तथा वर्षा है। इन कारणों 
पर ही भूमि के उचित प्रयोग की मात्रा निमर है। इसलिये घनत्व की समस्या का 
अध्ययन प्राकृतिक मार्गों के आधार पर श्रधिक युक्तिसंगत होगा | इस दृष्टिकोण 
सिन्वरगंगा के मैदान के निचले भाग में घनत्व ८३२ श्रौर ऊपर के भागश में घनत्व 
६८१, मालावार कोकन भें ६४८, दछिणी मद्रास में ५४४, उतरी मद्रास और 
उड़ीसा के समुद्री तट पर ४६१ है। ये भाग बहुत अ्रधिक घनत्व वाले कद्दे जा 
सकते हैं | दक्षिणी माग में, उत्तरी मांग में, गुजरात कारठियावाड़ में, जहाँ पर 
जनसंख्या का घनत्व साधारण कोर्ट का है, प्रतिवग मील में क्रशः ३३२, २४७, 
२४६ और २२६ व्यक्ति निवास करते हैं। दक्षिणी पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में, 
उत्तरी केन्द्रीय पहाड़ियों में, पूर्वी पठार में, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियों में, हिमालय, 
पश्चिमी हिमालय और रेगिस्तानी भागों में जनसंख्या का घनत्व क्रमशः १६२, 
१६४, १६३, ११८ ६८ और ६१ व्यक्ति प्रतिवर्ग मील है | जनसंख्या के इस 
असमान वितरण के कारण प्रत्येक स्थान पर प्राप्त प्राकृतिक छुविधाश्रों का 
समुचित्त प्रयोग नहीं हो पाया है। 

भूमि के प्रयोग सम्बन्धी ऑँकड़ों पर विचार करने से हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हूँ कि (श्र) योदप जहाँ संसार मर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है 
भारत को तुलना में अधिक आगे नहीं है। श्ौसत भारतीय अपनी भूमि का ४३४ 
खेती के काम लाता है जच्र कि औसत योरपीय केवल ६० प्रतिशत द्टी काम में 
लाता है | (ब) संयुक्त राज्य श्रमेरिका और सोवियत रूस के व्यक्तियों के पास 
योदप निवासियों श्रौर भारतीयों की अ्रपेक्षा अधिक भूमि है। मारत में भूमि पर 


जनसंख्या के भार का कुछ अनुमान इस वात से लगता है कि बोये हये खेतों मे 
जनसंख्या के प्रति व्यक्ति का औसत ०.८२ एकड़ है| 


जनसंख्या । रहे 


यदि कट्बिन्धों के दष्टिकोश से जनसंख्या के वितरण पर विचार किया 
जाय तो इम कह सकते हैं कि, उत्तरी भारत में केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 
' ६-३२ करोड़ श्रथवा कुल ननसंख्या का १८४ है | पूर्वी भारत की (जिसमें ब्रिहर, 
उड़ीसा, पच्छिमी बंगाल, अ्रासाम, मनोपुर, त्रिपुरा और सिकिम श्राते हैं) जन- 
संख्या ६ करोड़ या कुल जनसंख्या का २५४ है। दक्षिणी भारत (जिससे मद्रास, 
मैसर, ट्रावनकोर कोचीन और कु श्राते हैं) की जनसंख्या ७-४६ करोड़ या कुछ 
जनसंख्या की २१५ है। पब्छिमी भारत की जनसंख्या जिसमें बम्बई, सौराष्ट्र और 
कच्छ आते हैं ४.०७ करोड़ या ११५ है | मध्यमारत की जनसंख्या जिफके श्रन्त- 
गंत मध्यभारत; हैदराबाद, भोपाल श्र विन्ष्य प्रदेश आते हैं ५९२३ करोड़ या १५४ 
है। उत्तरी पश्चिमी भारत की जनसंख्या जिसके अन्तर्गत राजस्थान, पंजाब, पेप्सू, 
जम्मू और काश्मीर ( आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं ), श्रजमेर" दिल्ली, बिलासपुर, ओर 
हिमालय प्रदेश आते हैं, ३१५ करोड़ या १०५ है। यदि भूभागों के दृष्टिकोण से 
विचार किया जाय तो हम कद्द सकते है कि उत्तरी मैदान की जनसंख्या३६'१९, 
प्रायद्वीप पहाड़ियों ओर दक्षिणी पठार की जनसंख्या ३०४, पूर्वी घाट श्रौर 
समुद्री तट की जनसंख्या १४४%, पश्चिमी घाट और समुद्री तट की जनसंख्या 
११२४, हिमालय के “भूभाग की जनसंख्या ४८५४ है। इस विवरण से यह स्पष्ट 
है कि देश के उपजाऊ मैदानों में श्रधिकांश जनसंख्या बसी हुई है। 
मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अ्रधिक है, अर्थात्‌ १३०२७२ वर्ग मील, तथा 
इसके पश्चात्‌ राजस्थान है जिसका ज्षेत्रकल १३०२०७ वर्ग मील दै, जबकि नन- 
संख्या उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक अर्थात्‌ ६९१ करोड़ है और इसके पश्चात्‌ 
मद्रास, बिहार, और बम्नई हैँ जिनकी जनसंख्या क्रमशः ५७, ४तथा ३५६ करोड़ 
है। विंध्य प्रदेश तथा दिल्‍ली के अ्रतिरिक्त जिनकी जनसंख्या क्रमशः ३५.७ लाख 
तथा १७.४ लाख दै---किसी भी[स और द्‌ राज्य की जनसंख्या १० लाख से 
अधिक नहीं है | सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश श्रस्ठमन और निकोबार दोप 
है मिसकी जनसंख्या केवल ३०६७१ है। भारत की भ्रधिकतर जनत्ता गाँवों में 
निवास करती है। ३५४७ करोड़ की कुल जनसंख्या में से केवल ६२ करोड़ | 
अथवा १७ १४ नगरों और करत्रों में (जिनकी संख्या ३०१८ है) रहती है और ; 
शेष २६५ करोड़ या८२ ७५ जनसंख्या गाँवों ,में रहती है जिनकी संख्या 
पृषू८०८६९ है | देश. के श्रौद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप गाँवों की जनसंख्या 
निरन्तर नगरों की श्रोर बढ़ती जा रही है । १६२१ में ८८,७% जनसंख्या गाँवों 
: में निवास करती थी और ११.२%- नगरों में | १६४१ में ८६ १४ गाँवों में और 
१३ ६% नगरों में निवास करने लगी और १६५६१ में, जैया कि ऊपर बताया जा 
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बुका है, ८२७४ गाँवों में ओर १७३ नगरों में रहने लगी | दिल्‍ली और श्रज- 
भेर के छोटे राज्यों को छोड़कर जहाँ कि शहर की आबादी क्रशः ८रे% आर 
४३५ है, बढ़े राज्यों में वमबई और सौराष्ट्र के राज्य सबसे आधुनिक हैं जहाँ 
३४% और ३१% जनसंख्या नगरों में रहती है । 
भारत के ७३ शहरों की आबादी एक लाख के _ऊपर है। आसाम और 
पेप्सू में ऐसा कोह नगर नहीं है। 'सः राज्यों के सात भागों केवल नई दिल्ली 
अजमेर श्रौर भूपाल ऐसे नगर हैं| देश के सबसे बड़े नगरों मेंअम्बई की जनसंख्या 
श८*१५ लाख, है, कलकत्ता की २५"४६ लाख, मद्रास की १४१६ लाख, हैदराबाद 
की १०८६ लाख, दिल्ली की ६*१५ लाख, अहमदाबाद की ७८८ लाख, और 
बंगलौर की ७.७६ लाख है | 
धर्म और विवाह-- भारत में श्रनेक धर्मों के मानने वाले रहते है पर 
हिन्दुओं की संख्या प्रधान है। १६५१ में २५७७ करोड़ की आबादी में से ३०९३ 
करोड़ हिन्दू थे, ३५ फरोड़ मुसलमान,८२ लाख ईसाई, ६२ लाख सिक्‍्ख, १६ 
लाख जैन, २ लाख बौद्ध १ लाख जोराष्ट्रियन ( पारसी ), १७ लाख श्रधिवासियों 
के घ॒र्मावलम्बी वथा १ लाख श्रन्य धर्मों के पालन करने पाले ये । 
भारत में प्रति १ ०, ००० व्यक्तियों (शरणथियों को छोड़ कर) में ५१३३ 
पुदंष तथा ४८६७ ख्री हैं। इनमें २५२१ पुरुष व १८८८ स्तरियाँ अविवाहित हैं 
अर्थात्‌ ह्लियों श्रौर पुरुषों को मिलाकर कुल जनसंख्या ४४१४ अविवाहित हैं। 
बाल विवाह्ट रोक कानून के होते हुए भी देश में श्रत्यघिक चाल-विवाह द्वोते हूँ | 
१६५१ की जन गणना के श्रनुसार लगभग र८३३००० पुरुषः ६११८००० 
विंवादित ख्तरियाँ, ६६००० विधुर और १३४००० विधवायें ५ श्रोर १४ बपं की 
अवस्था के चीच की थीं। इसी रिपोर्ट के अ्रद्णार लगभग ६२००००००-विवाद्द 
बाल विवाह निरोधक नियम के सतिकूल हुये थे। 9 , 
व्यवसाय--देश भर के ७०४ व्यक्ति कृपि पर और ३०% श्रन्य ब्यवसायों 
पर निर्मर रहते ई। सोरोष्ट्र; कच्छ, अजमेर दिल्ली अन्डमान, नीकोन्नार में खेती 
करने वाल्नों की संख्या की तुलना में अन्यप्रकार के व्यवसाथियों की संख्या अधिक 
है ।पश्चिसी बंगाल और बम्पई प्रदेशों में जो सबसे अधिक श्रौद्योगिक प्रदेश हैं 
वहाँमो खेती करने वालों की संख्या व्यवसायियों से बढ़ी हुई है| हिमाझल प्रदेश 
, और सिकिम में कृषि करने वालों की संख्या कुल आबादी की,६०% है । .पत्येक 
[ १०० भारतवातियों में ४७ तो ऐसे किसान-..हैं जिनके_पास अपने खेत हैं, ६ 
। आामी हैँ, १३ बिना भूमि के श्रमिक हैं, १जमीन्दार है अथवा लगान पर श्राश्रित 
; है और १० उद्योगों में लगे हुए हैं श्रथवा कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं, 


किक 
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& व्यापार करते हैं, २ यातायात में लगे हैं ओर १२ विभिन्न प्रकार की नौकरियों 
में लगे है। १६ दा करोड़ 
पा थे। 
२४६ नो में से १६:७३ करोड़ अपने निजी खेतों पर खेती करने 
बोले ये। ३-१६ करोड़ ऐसे किसान ये जो दूसरों के खेत करने वाले ये, ४८४ 
“क्रोह़ कृषि कायें करने वाले मजदूर थे और «४३ करोड़ खेती करने वाले जर्मदार_ 
या लगाने पर आश्रित व्यक्ति थे। १०८ करोड़ श्रन्य कार्यों में लगे व्यक्तियों में _ 
“ज्षेइछ करोड़ कृषि के अतिरिक्त अन्य उत्पत्ति के कार्य में लगे थे, -२:१३ करोड़ 
 ज्याकतर में कगे ये “बह करोड़ बातायात में लगे थे लगे थे श्रौर ४'३ करोड़ विभिन्न 
नौकरियों में लगे थे। 


अध्याय ४ 


सामाजिक आर धाभमिक व्यवस्थाएँ 


सामाजिक और धार्मिक व्ववस्थाओं का जनता फे आधिक जीवन पर भारी 
प्रभाव पड़ता है| यह भीतिक सुख-समृद्धि और सम्पत्ति के संग्रद्द के प्रति जनता के 
दृष्टिकोण को, साथ ही इन उद्देश्यों की पुर्ति के लिए जनता के प्रयत्नों को निर्धारित 
करती हैं। यह व्यवस्थाएँ: श्रीद्योगिक श्रीर वाणिज्य संगठनों को प्रभावित करती हैं 
साध ही व्यापार श्र उद्योग का किंस प्रकार संगठन किया जाना चाद्दिये इस पर 
मी इन व्यवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। भारत में जाति प्रणाली श्रौर संयुक्त परि- 
बार की प्रयाओं का मी देश के आर्थिक संगठन पर काफी प्रभाव पढ़ा है; पर्दा- 
प्रथा, अहिसा पर विश्वास और धर्म के प्रति ठामान्य जनता के दृष्टिकोण ने उनकी 
आधिक-गतिविधि को निर्धारिव एवम्‌ संचालित क्रिया है एउपर्दा-प्रथा के कारण 
उच्चनजाति की महलाएँ देश के आ्राथिक-कार्य में भाग नहीं लेती हई ओर 
प्रकार जनता को निर्घने रखने में यह प्रथा सद्दायक सिद्ध दोतें | हु) अदा के 
दोश्कोण ओर इस घोमिक मावना से कि बन्‍्दर ओर नौल:गाय ( जा वास्तव -में 
गाय नहीं है) पवित्र हं इनको नष्ट नहीं किया जा सकता | इससे फसल तथा _अश्रन्य 
मूल्यवान सम्पत्ति की मारी क्षति होती है.क)घामिक उसंस्थाश्रों को जैसे मन्दिरों 
मंठों शरीर अंखाड़ों को जनता जो दान देती है उससे इन.संस्थाश्रों-ने बहुत अधिक. 
मात्रा में स्पा का संग्रह कर लिया है जिसका परिणाम यह दोता कि (१) 
'इन संस्थाश्रों को चलाने वाले पुनारी” कएंडे तय अन्य लोग श्रालं्सो हो जाते हैं 
और बेकार पड़े रहते हैं श्रोर इस प्रकार देश उनके अम का लाम उठाने से 
दंचित रह जाता है; (२) इस प्रकार जो घन इकछा होता है वह विजोरियों में बन्द 
रखा जाता है श्र देश के श्रारथिक विकास के कार्य में इसका उपयोग नहीं होता 
-है। विश्व के श्रन्य उन्नत देशों में जनता द्वारा की गई बचत काफी पहल देश के 
ओद्योगिक तथा कृषि विकास के लिए उपलब्ध हो गई शरौर पजी-निर्माण की ग्रति- 


क्रिया को प्रोत्लाइन मिला। परन्तु मारत में घामिक संगठनों के प्रमुत्व और 





शारत्रों के इस आदेश से कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ अंश इन 
संस्पाश्नों को दान देना चाहिए ओर साथ ही मन्दिरों और मठठों के प्रति जनता की 
गहरी थ्रद्धा इोने से देश में पूंजी-निमोण का-कार्य बहुत शियिल पढ़ गया. ।-देश 
के उत्तराधिकार कानूनों से भूमि तथा अ्रन्य_प्रकार की सम्पत्ति का अनुचित रूप- में - 
छोटे-छोटे द्विस्सों-में-विमाजन-होता-गया है ।-यदि-भारत-में सामाजिक और घार्मिक 


ध्यवस्थाएँ मिन्न प्रकार होतों तो देश की आयिक प्रगति भी भिन्न प्रकार की होती | 


भ्ज 
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जातिप्रथा--जाति प्रथा हमारे देश की माचीनतम प्रथाओं में से है । एक 
परिभाषा के श्रनुसार जाति परिवारों या परिवारों के समूहों का एक ऐसा संग्रह है 
होता है और इस नाम से ही उसके श्रन्तगंत घ्रानेवाले लोगों का व्यवसाय से मालूम 
हो जाता है | इसके साथ ही यह दावा-किया जाता है कि किसी पीराशिक सानव या 
देवता से इसका वंश चला है; इसके अन्तर्गत आनेवाले लोगों का एक पेशा है. 
झौर राय प्रकट करने के अधिकारी व्यक्ति इसे एक ही समुदाय समझते हैं जिसमें 
समानता है | हमें यह मालूम नहीं है कि जाति प्रणाली का विकास कैसे हुआ | 
जाति प्रथा संभवत: श्रम-विभाजन शोर विशेषश्ञता के सिद्धांत पर आधारित रही 
होगी | प्राचीनकाल में हिन्दू समाज चार भागों में विभक्त था, श्र्थात ब्राक्षण जो 
आध्यामिक नेता, विद्यान और पुजारी होते थे, ज्ञत्रिय जो योद्धा और प्रशासक थे, 
चैश्य जो व्यापारी और सौदागर थे, और शुद्ध जो निम्नकोटि के काये करते ये 
अन्य लोगों की सेवा करते थे--इन श्रन्य लोगों में अधिकार प्रथम तीनों वर्ग के 
लोग ही होते थे। इस'चार जातियों की प्रणाली में हमें कार्य का त्रिमाजन स्पष्ट 
मालूम होता है । साथ ही यह ग्रयज्ञ भी प्रकद द्ोता दे कि विभिन्न लोग विभिन्न 
कार्यों में दक्षता प्राप्त करें | श्रारंभ में जाति प्रणाली बंशगत _या पुशवैनी नहीं. थी. 
श्र एक जाति का व्यक्ति अपने प्रयक्षों के बल पर श्रपनी जाति से उच्च जाति में' 
प्रवेश पा सकता था | परन्तु वाद में जाति प्रया अत्यन्त कट्टर रूप घारण कर गई 
और निश्चित रूप वंशगत हो गई । इसके अतिरिक्त श्रनेक उपजातियाँ और इन 
उपजातियों के भी श्रनेक निम्भ-रूपों को जन्म दिया गया जिससे यद्द सारी व्यवस्था 
अत्यन्त जटिल हो गई। 
आरम्म में जाति-प्रणाली से कुछ लाभ ये : (१) इस व्यवस्था से कियी 
कार्य में ओर ज्ञान में विशेष योग्यता प्रात की जा. सकवी_ थी जिससे जी कुछ-कार्य 
>लबकन 4 पद जा कक शतक ऑर्प न न्यास कटा बह 
3 बाकत शिकश देदेस जाय इस गणार ५ कि पद पा कम पर अंपनातवी था जा उसका बाप करता था और इस ढ लिए बाप 
उसे उचित शिक्षा दे देता था इस पकार एक विशेष अकार का कार्य-और 
उस व्यवव्ाय की दाता व बार रा गद्य प्रार्ति कर काय आगे बढ़ाता था | एरिडतों की सुप्रसिदः 
अबइत्ता) मरतीय यीक्षेत्रीं की अपू्व सफलताएं और उद्चक्ोटि की मारतीय दस्त- 
“ क्वार्री तमरी अ्रशिक रूप से इस विशेष योग्यता के दी फल मे जो स्वयं इसी जाति- 


हा “ अ्णात्ा क्ञ पस्णिम था; (२) जाति-परणाली से उन कश्टमय तथा परेशानियों (२) जाति-प्रणाली से उन कष्टमय तथा परेशानियों के 
“पँनों में जज कि भारत पर बिजातियों ने हमले किये ये हिन्दू-ज्ञाति को छुदता को 
करिधाजज+++-ह्र: 7 ए४/"घौैण"7+-++++/_ 
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बनाये रखने में बहुत सहायता मिली | जाति-अणाली की कट्दरता के फलस्वरूप द्दी 
विजेताशों श्ौर विजितों के बीच ग्रावश्यकता से अधिक रक्त-सम्पन्ध नहीं द्ो पाया 
इसमें काफी रूकावट पड़ी; और (३) जाति-प्रणाली ने श्रारम्म से दी हिन्दुओं को 
अन्य लोगों के विश्वारों और धर्मों के प्रति सहिष्यु बने रहने का पाठ सिखाया 
है | इसी कारण विभिन्न जातियों और घधममो के लोग मारत में शांति और भाई 
चारे के साथ रइते आये है इसमें तनिक मी अस्त्य नहीं है कि आरम्म में भारत 
में जाति प्रणाली ने प्रायः उसी उद्देश्य की पूर्ति की जिसकी यूरोंप में गिल्ड-प्रणाली 
(5णं]0 57907) ने की जिसके श्रन्तगंत गिल्ड के सदस्यों को टेक्निकल 
शिक्षा दी जादी थी ओर उनके श्रन्य हितों की देखभाल की जातो थी । 

परन्तु श्राधुनिक काल में जाति प्रणाली भ्रत्ययन्त जटिल शौर श्रपरिवर्तन- 
शील हो गई है; उसमें एक प्रकार की कट्टरता आर गई है और फलस्वरूप इससे 
देश की शआ्रार्थिक प्रगति में सहायता मिलने की अपेक्षा द्ानि ही अधिक हुई है। 
जाति ग्रणाली के विरुद्ध यह कह्द जा सकता है कि ४ (१) यह आवश्यक नहीं है 
कि वैश्य का पुत्र अच्छा व्यापारी हो और ब्राह्मण का पुत्र श्रच्छा पुजारी दो । 
यह बिल्कुल समव है क्रि ब्राक्षण या वैश्य के पुत्र में ऐसी योग्यता है कि वह 
अत्यन्त कुशल मोची बन सके | परन्तु जाति प्रथा उच्च जाति के लोगों को ऐसे 
कार्य करने से रोकती है जो कार्य छोटी जातियो को सौंपे गये हैं | इसी प्रकार यदि 
कोई शूद्र बहुत शिक्षित और विद्वान भले शो परन्दु वद किसी मन्दिर का पुजारी 
नहीं बन सकता | यह जाति प्रथा ही उसके मार्ग में सच्ससे बड़ी वाघा बन जाती है ) 
इस प्रकार जावि प्रया किसी व्यक्तिको ऐसे उत्तम कार्य करने से रोकती है जिसकी 
उसमें पर्यात् क्षमता और योग्यता हो | (२) अ्रस्पृश्यता श्रोर इससे उदभुत श्रन्य 
कठिनाइयों के कारण जाति-प्रया जनता के सरत्-स्वामाविक प्रवाह में बाधक वन 
जाती है । किसी देश के श्राथिक विकास के लिए पूंजी ओर श्रम की निर्वाघ गति- 
'शीलता श्रत्यन्व श्रावश्यक होती है। जाति प्रथा ने इसको रोक रखा है और इस 
सीमा त्तक हमारे देश में औद्योगिक तथा कृषि क्रांतियों का श्रमाव रहा है। 
(३) कट्टर जाति प्रथा के कारण हम श्रम-सम्मान (व879 ० ]89097) को 
भूल गये है और इससे श्रन्य लोगो के विश्वासों, घर्मा और दृष्टिकोणों के प्रति 
इमारी सहिष्ुता की सावना भी कम हो गई है | इसोलिए इससे गतिरोघ उत्पन्न 
हो गया है, इमारा समाज श्रस्थिर हो गया है ओर हममें स्वयं आगे बढ़कर पथ 
प्रदर्शन करने तथा साइस की मावना लुस हों गई है | 

सीमाग्य से गत कुछ वर्षों से जाति-प्रथा दृुट रही है | मारत में रेलों के 
निर्माण, इसके प्रसार, यात्रा की सुविधाश्रों में वृद्धि, रेल, बस या इचाई जहाज की 
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यात्रा में विभिन्न जाति के लोगों से होने वाले श्रनिवाय जन-पम्पर्क के फलस्वरूप 
जाति-प्रणाली की कट्टरता कम हो गई । अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली और श्रेग्रेजी 
कानूत के अन्तर्गत सभी जातियों के साथ समानता क्षा व्यवह्यार क्रिया गया और 
सभी जातियों के लोगों को कोई भी व्यवसाय अपनाने की छूट दे दी गई । पेशा 
अपनाने में जाति-प्रया की बाधा नहीं रही। शूद्र जात्ति के व्यक्ति अध्यापक, 
मजिस्ट्रेंट श्रीर उच्च सैन्य[ाधिकारी बने और उच्च जाति के लोग जिन्हें अपना 
काय सिद्ध करना होता था इन श्रषिकारियों के सम्पक में आये शरीर जाति प्रथा 
की कट्टरता का पाल्नन नहीं कर सके | जाति-प्रथा के कारण ही अनेक हिन्दुओ्रों ने 
झन्य धर्मों को स्वीकार कर लिया | इसकी स्वयं हिन्दू-तंमुदाय में प्रतिक्रिया हुई 
और श्र्य-समाज जैसे सुधारवादी आन्दोलन हुए जिन्होंने जाति-प्रया को तोड़ने में 
बहुत बढ़ा कार्य किया है। मारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके विरुद्ध संघर्ष करती रही 
है और भारतीय संविधान में अ्रस्टृश्यता को भारी अपराध माना गया है और 
सबको बराघार अवसर प्रदान किया गया है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें 
अब परिगणित जाति के विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति देने की नीति अपना रही 
हैं [इन सब अयस्नों से जाति-प्रथा की कट्टरता कम हो गई है और भारत के 
आधुनिक नौजवान इसकी अधिक परवाह नहीं करते हैँ | कुछ लोग या वह लोग 
जो अभी अपने गाँवों या कर्तरों की सीमा से अपने को मुक्त नहीं कर सके हैं श्र 
जिनका दृष्टिकोश अभी भी संकुचित बना हुआ है, अब भी इस जाति-प्था की 
कट्टरता की मावना से अस्त हैं परन्तु इनकी संख्या धरि-घीरे घटती जा रही है । 
इसमें सन्देह नहीं कि जाति-प्रथा समाप्त द्ोती जा रही है परन्तु इससे इन्कार नहीं 
किया जा सकता है कि झ्रत्र भी बाति-प्रथा का जोर है श्रौर भारतीय श्रार्थिक 
प्रणाली को उससे बराबर ज्ञति दो रही है। 

संयुक्त परिवार की अथा ([णंगां शिणात छीणंकाओ-रेइक 
परिवार प्रथा भारत की प्राचीनतम प्रयाओं में से एक है। देश में सामान्यतः 
आधिक इकाई एक व्यक्ति नहीं बल्कि संयुक्त परिवार है | बहुत से व्यक्तियों 
ने संयुक्त परिवार से श्रपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है श्र वह अलग 
रहने लगे है परन्तु फिर भी परिवार संगठन में संयुक्त-परिवार प्रथा की पूर्ण 
प्रधानता है | संयुक्त परिवार में सामान्यतया पिता परिवार का प्रधान होता 
है और परिवार के श्रन्य पुरुष तथा ज्याँ उसके श्राधीन होते हैं। वह साथ 
रहते हैं साथ खाते-पीते हैँ और पूजा-पाठ करते हैं, साथ दी समाज में सबके समान 
सम्बन्ध होते हैं | यह ठीक कह्दा गया है कि छोटे पैमाने में संथुक्त-परिवार 
साम्यवाद का उदाहरण है | यदि संयुक्त परिवार का उचित संगठन किया जाय 
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तो वहाँ यह सिद्धान्त लागू होता है कि “अत्येक सदस्य सब के लिए और सारा 
परिवार प्रत्येक के लिए? (छल #ण' शी धाते भी [0० ६४००) श्र्षांत 
प्रत्येक व्यक्ति पूरे समूह के लिए. उत्तरदायी दे और पूरा समूह प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए. उत्तरदायी है| संयुक्त-परिवार प्रथा के कुछ आर्थिक लाभ हईं--(१) इससे 
रहन-सइन का व्यय घट जाता है क्योंकि खाना साथ पकाया जाता है, नोकर 
चाकर समान दवोते हैं और अन्य सभी सुविधाश्ं का संयुक्त रूप से उपमोग किया 
जाता है। बढ़े पैमाने पर किये जाने वाले कार्य की सभी सुविधाएँ इसमें निहित 
हैं । यदि लोग श्र॒लग-श्रलग रहते हैं तो रहन-सहन का कुल व्यय परिवार के व्यय 
से बहुत अ्रधिक होगा; (२) इससे सम्पत्ति और भूमि का छोटे-छोटे भागों में विमा- 
जन नहीं होता, भूमि पर मिलकर खेती की जाती है मिससे आथिक क्षेत्र में श्रनेक 
जाम द्वोते हैं श्रीर अ्रन्य रूपों में मी काफी लाम होता है। संयुक्त परिवार की 
पूजी बिखरी हुई नहीं होती वल्कि एक साथ जमा रहती है ओर उसको श्रन्य 
उत्पादन कार्यों में या आगामी उत्पादन कार्य का प्रसार करने में प्रयुक्त किया जा 
सकता है| परन्तु यदि संयुक्त परिवार द्ृद जाय और लोग अलग-अलग रहने लगे 
तो यह संभव है कि उनके पास पर्यात पूँजी न हो; और (३) संयुक्त परिवार प्रथा 
बीमारी, मृत्यु या अ्रन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाश्रों के अवसर पर एक प्रकार से बीमा 
का कार्य करती है। विधवाशों, अनाथों और बृद्धों का संयुक्त परिवार में श्रन्य 
सदस्यों की तरह दी पालन-पोषण होता है । गत कुछ वर्षों से पश्मी देशों में वृद्ध 
व्यक्तियों को, जो काय नहीं कर सकते ओर निर्धन हैं, उनकी रन्तानों ने उन्हें 
बिना किसी सहारे के छोड़ देने की प्रकृति हो गई है। संयुक्त पिखार प्रथा के 
अन्तर्गत ऐसा संमव नहीं है | 

परन्तु संयुक्त परिवार-प्रणाली की अ्रनेक हानियाँ भी हैं : (१) चूंकि प्रत्येक 
व्यक्ति को मोजन, कपड़े, रहने आ्रादि की पूरी सुविधा उपलब्ध है इसलिए उन 
लोगों में जो चरित्र की दृष्टि से अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं श्रौर जिनमें दूर दृष्टि 
का अमाव होता है श्ालस्य पैदा हो जाता है । इन प्रथा से उनके अलसी स्वभाव 
को बल प्राप्त द्ोता हे | साम्यवाद के अन्तर्गत चूंकि भुगतान कार्य के आधार पर 
नहीं बल्कि आ्रावश्यकत्ता के आधार पर किया जायगा अतएव तत्र यह कठिनाई 
उत्तन्न द्वो जायगी कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुकूल उत्तम कार्य कैसे 
कराया जाय | इसी अकार संयुक्तपरिवास्प्रणाली में व्यक्ति की सभी आवश्य- 
कताओं की उसके द्वारा किये गये कार्य की गणना किये बिना ही पूर्ति हो जाती 
है इससे कुछ लोगों में निठल्ले बैठे रहने और श्रालसी वन जाने की प्रकृति पैदा 
दो जाती है | इसमें सन्देह नहीं कि रुपये का मूल्य वही व्यक्ति अ्रच्छी प्रकार सम- 
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मता है जो रुपया कमाता है। इसलिए संयुक्त परिवार में श्रालसी और निठल्ले 
लोगों के फिजूल-खर्च बनने की पूरी संभावना रहती है; (२) संयुक्त परिवार प्रणाली 
के अन्तर्गत लोगों की गतिशीलता का ह्वास हों जाता है और परिणाम स्वरूप 
उनमें आगे बढ़कर कोई कार्य करने की प्रवृत्ति का भी हास हो जाता है| लोगों 
को घर में वैंठे रइने की आदव पड़ जाती है और फलस्वरूप साइसपूर्ण कार्य करने 
की प्रवृत्ति से हाथ धो बैठते हैं, उनमें वह स्कूर्ति, सक्रियता और साहस नहीं रहता 
जो देश की श्रार्थिक उन्नति के लिये श्रावश्यक होता है; और (३) उंझुक्त परिवार 
में छोटे-छोटे झगड़े वैदा होते रहते हैं, ईरष्या-देष बढ़ता है और इसके फलस्वरूप 
मुकदमेत्राजी भी दो जाती है जो कि अत्यन्त द्ानिकारक सिद्ध होवी है | 
इधर कुछ बर्षों से ,संयुक्त परिवार प्रथा विशृंखलित हो रही है | यद्यपि 
अभी भी यद्द परिवार-संगठन का प्रधान रूप है फिर मी संयुक्त परिवार त्याग कर 
अलग रहने वालों की संख्या बढ रही है । (१) शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात 
युवक शहरी जीवन का श्रम्यस्त हो जाता है और किसो कारखाने में नौकरी कर 
लेता है या है शहर में व्यापार कार्य में लग जाता है और उसे संयुक्त परिवार से 
पएरथक होकर रहना पढ़ता है; (२) जीवन-संधर्ष में दृद्धि होने से श्रौर जीवन-निर्वादद 
के साधनों को जुटाने की कठिनाइयों से व्यक्ति संयुक्त परिवार के अन्घन से मुक्त 
होना चाहता है। अपनी पत्नी श्रौर बच्चों का पालन पोषण करने के लिए पर्यात 
रुपया कमा लेना संयुक्त-परिवार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त रुषया कमा लेने 
, से कहीं अधिक सरल होता है; (३) जहाँ तक धनवान व्यक्तियों का प्रश्न है श्राव 
कर कानून और द्वाल ही में सम्पत्ति कर (६४४८० 079) कोबून वन जाने से 
संयुक्त-परिवार प्रथा द्वटने लगी है । यदि संयुक्त-परिवार के कमाने वाले सदस्यों 
की श्राय आयकर के लिये निर्धारित न्यूनवम आय से कम है तो वह संथुक्त- 
परिवार से ग्रलग होकर आयकर के बोर से बच सकते हैं परन्वु यदि साथ रह 
तो सभी की आय जोड़ कर इतनी दो सकती है कि श्रायकर से मुक्ति न मिल 
सके | उदाहरण के लिये यदि एक परिवार में चार पुरुष हैं ओर वह कुल ६ दमार 
रुपया प्रति वर्ष कमाते हैं तो उनको श्राय-कर देना पड़ेगा क्योंकि कानून के 
अनुसार हिन्दू-संयुक्त परिवार की ८४०० दपया वाषिंक आय से अधिक आय पर 
आय-कर देना पड़ता है | परन्तु यदि चारों व्यक्ति संयुक्तयरिवार से सम्बन्ध 
बिच्छेदकर लें और श्रलग-श्रलग रहने लगें तो प्रत्येक चार इजार रुपया वार्षिक 
कमा सकता है और उसे आय-कर भी नहीं देना पढ़ेगा क्योंकि काचून के अनु- 
सार व्यक्तिगत आय ४२०० रुपया वार्षिक होने पर ही श्राय-कर लगेगा। इसी 
प्रकार सम्त्ति-कर कानून के श्रन्त्गंत व्यक्ति गत रूप से एक लाख की सम्पक्ति 
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पर आय-कर की छूट प्राप्त हे परन्तु संयुक्त-परिवार में प्रत्येक पुरुष सदस्य को केवल 
प्‌ ० इजार रुपये की सम्पत्ति पर ही सम्पत्ति-कर से छूट प्राप्त हे, इससे अ्रधिक फी 
सम्पत्ति होने पर कर चुकाना पढ़ेंगा परन्तु यदि वद्द संयुक्तनरिवार से अहूग हो 
जायें तो एक लाख उपये को सम्पत्ति पर उसे कोई कर नहीं देना पढ़ेगा। इसके 
अतिरिक्त किसी की मृत्यु हो जाने पर यह संभव है कि संयुक्त-यरिवार को सम्पत्ति 
कर चुकाना पड़े जम कि पथक रहने पर ऐसा होना इतना श्रधिक सम्मत्र नहीं 
है | कर-सम्बन्धी यह कानून धनवान वर्ग की संयुक्त-परिवार प्रथा को तोड़ रहे ई | 
पंचायत (?87०॥2ए०४--प्राचीन भारत में पंचायत श्रत्यन्व महत्वपूर्ण 
संस्था थी जिसे प्रशासन, न्याय और राजस्व समी श्रधिद्वार प्राप्त ये | परन्तु जैसे- 
जैसे समय वीतता गया श्राथिक परित्यितियों में परिवर्तन दोने से तथा प्रशासन 
ओर न्याय के केन्धीकरण से पंचायतों का मदृत्व घट गया श्रौर क्रमशः बदइ नगण्य 
हो गयीं। देश के कुछ भागों में पंचायतें स्थापित रहीं परन्तु केवल एक 
सामानिक संस्था के रूप में जहाँ लोग श्रापस में मिल सकते, गष्प कर सकते 
ओर हुक्का पी सकते ये आर कभी-कमी छोटे-मोदे झगड़े मी तय कर लिये जाते थे। 
परन्तु पचायत ने प्रशासन ओर न्याय के ्षेत्र में श्रपना प्रमावशाली रूप खो दिया | 
परन्तु इधर कुछ वर्षा से मद्दात्मा गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दस 
व्यवस्था के प्रति विशेष रुचि दिखायी जाने के कारण पंचायत-प्रयाली को पुनः 
जीवन प्रदान किया गया है श्रीर पंचायतों को कानूनी मान्यता शरीर कुछ प्रशासन 
तथा न्याय अ्रषिकार प्रदान करने के लिए कुछ राज्यों ने आवश्यक कानून भी 
बनाये हैं) परन्तु अब तक पंचायते सन्‍्तापजनक कार्य नहीं कर पायी ई क्योंकि 
निन लोगों को पंचायतों का कार्य सौंपा गया है वह निरक्षुर हैं और प्रशासन तथा 
श्रदालत की कार्य-प्रणाली की उनको आवश्यक जानकारी नहीं है, साथ ही 
उनके पास घन का भी श्रमाव है| 
पंचायतों का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है श्ौर उन्हें 
आधिक नियोजन का प्रभावशाली साधन बनाने का प्रयत्ञ दो रहा है | संविधान 
के ४० वें अनुच्छेद में कद्दा गया है कि राज्य ग्राम पद्चायतों की स्थापना करने 
ओर उन्हें स्वशासन की इकाई बनाने के लिए थ्रावश्यक अधिकार दिलाने के 
सम्बन्ध भें कारवाई करंगा। राज्य सरकार्रो द्वारा पश्चायतों को कुछ अ्रधिकार प्रदान 
किये गये हैं परन्त॒ यह उतने नहीं हूँ जितने की संविधान में व्यवस्था की गई है । 
_ जून श््भ्छ में शिमला मे स्वायत्त-शासन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था 
जिसमें यह सिफारिश की गई कि पंचायतों को अ्रधिक प्रभावशाली बनाने के 
लिए श्रधिक व्यापक आ्िक, प्रशासकीय और न्याय अधिकार दिये जाने चाहिये। 
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यह सुझाव दिया गया कि द्वितीय पञ्चवर्पीय योजना में 'नीचे से ऊपर की ओर! 
योजना बनायी जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए और आम को ही नियोजन 
की इकाई बनाना चाहिए । श्रखिल भारतौय कांग्रेस कमेटी ने जुलाई १६४४ में 
अपने झजमेर अधिवेशन में इस वात पर विचार किया और अनुमान है कि 
उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया | योजना में यद्ट व्यवस्था की गई है कि 
पश्चायतों को स्वशापन को प्रभावशाली श्राघारभूत इकाई श्र नीचे से योजना 
बनाये जाने के लिए श्राधारंभूत एजेन्सी बनाया जायगा। एक गाँव सभा का 
निर्माण सारा गाँव करेगा श्रौर निर्वाचन के आधार पर ग्राम पंचायत बनायेगा 
जो गाँव सभा की कायकारिणी होगी। पंचायत को जो कार्य सौंपे जायेंगे उनमें 
लगान वसूली, भूमि सम्बन्धी कागजात रखने (इन्दराज), समान उपन्योगिता की 
सरकारी जमीन का प्रबन्ध, काश्त के लिए लगान पर जमीन देना, बहुधन्धो ग्राम 
सहकारी समितियों का विकास करना और श्रपने अधिकार ज्षेत्र के अन्दर सार्व- 
जनिक उपयोग के कार्यों के लिए सब्र से अनिवायतः कार्या करना श्रादि काय 
सम्मिलित हैं) आम के विकास की नीति पंचायत निर्धारित करेगी, झर भूमिक्ष- 
रण, बनों के विकास, इंधन के सुरक्षित स॒श जमा करने, बाँध और जलाशय 
बनाने, वयस्क शिक्षा, श्रच्छे बीजों की पूर्ति, और काश्व के नये और छुधरे हुए 
उपायों को लप्यू करने की समस्याश्रों पर भी पंचायत विचार करेगी श्रौर इस 
दिशा में क्रावश्यक कारबाई करेगो । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना नीचे से ऊपर की श्रोर बनाई गई है। राज्य 
सरकारों ने एक-एक गाँव के अथवा गाँवों के समूहों के लिये जैसे तहसील, 
ताबुका, विकास-पीली की इकाइयों के श्राधार पर योजना बनवाई है | इस कार्य 
में पंचायतों ने बहुत महत्वशाली सहयोग दिया है पर यह कहना कठिन है कि 
स्थानीय योजनाश्रों के बनाने में वे यथार्थ में कायंशील रही हैं शोर ये स्थानीय 
योजनायें इस योग्य रही हैं कि उनको राज्य द्वारा बनाई योजना में सम्मिलित कर 
लिया जाता । जो कुंछ भी हो पंचायत के सदस्यों को यह शान हो गया है कि छित्तीय 
थोजना की सफलता के लिये उनके सहयोग की श्रावश्यकता है। इससे स्थानीय 
लोगों का उत्साह श्रवश्य बढ़ा है थौर वे योजना के प्रति जागरूक हो गये हैं। 
... सरकार की नीति यह्ट है कि “प्रत्येक गाँव में और विशेषकर उन ज्षेत्रों में 
जो राष्ट्रीय विस्तार सेवाश्रों और सामुदायिक विकास योजनाशों के लिए चुने गये 
हैं एक कानून के आधार पर पंचायत की स्थापना की जाय। अथरम पंचवर्षोय 
योजना काल में पंचायतों की संझ्या ८३०८७ से बंढ़ कर ११७५६३ हो गई । 
ह्वितीय योजना के क्रायक्रम के अनुसार १६६०-६१ तक आम पंचायतों की संख्या 
डरे 
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बढ़ कर २४४५६४ हो जायगी”। यह सोचना युक्तिसंगत है कि भविष्य 
पंचायतों को अ्धिकाधिक महत्ता दी जायगी श्रौर वे योजना को काय रूप 
परिशित करने का एक प्रभावशाली साधन द्वो जायैंगी। परन्तु अभी तक तो 
आम पंचायतों का कार्य वहुत ही असंतोपजनक रद्दा है। हुछके श्रनेक कारण 
है जैसे (१) “आम पंचायतों के प्रभावशाली न दो सकने का सबसे बड़ा कारण 
उनके पास साधन का अभाव रदा है । बहुत सी पंचायतों की प्रति व्यक्ति वापिक 
झाय २ श्रा० या ३ श्ा० रही है? | टेक्‍्जेशन इन्बवायरी कमीशन (१६४३-५४) 
ने अपनी रिपोट में इस बात की ओर ध्यान झाकपित फिया था कि प्रादेशिक 
सरकारें “पंचायतों को कुछ करो के लगाने का अधिकार दे कर उन्हें श्रपने श्राप 
ख्रपनी सहायता करने के लिये छोड़ देती ह। इसका पर्णिम यह दोता है 
कि प्रायः पंचायतें आरम्म होते ही करों के आरम्म करने के कारण जनता को 
कोपमभाजन बन जाती हैं और यदि करों का आरम्भ न करें तो निष्किय हो कर 
जनता की दृष्टि में नीचे गिर जाती हैं? । इसलिये पंचायतों के फार्य को उफल 
बनाने के लिये सबसे श्रधिक श्रावश्यक बात यह है कि उन्हे पर्याप्त वित्त प्रदान 
किया जाय | (२) दूसरी कठिनाई यद्द है कवि पंचायतों के ऊपर उनके साधनों 
श्र शक्ति की श्रपेज्ञा ऋत्यघिक कार्य भार डाल दिया गया है। प्रादेशिक 
सरकार जिन्होंने पंचायतों को अ्रनेक उत्तरदायित्व सौंप ग्वखे ई पंचायतों से 
आवश्यकता से श्रधिक झ्ाशा करती हूँ। ढि्ट्रिवट बोड श्रोर पंचायतों के द्वित 
मी आपस में टकराते ह क्‍योंकि दोनों. के कार्य क्षेत्र एक दूसरे की सीमा का 
अतिक्रमण करते हँ। इस सम्बन्ध में टेक्जेशन इनक्वायरी कमीशन ने यह 
सिफारिश की है कि आशिक क्षेत्र और उत्पादन सम्बन्धी कार्य जो सहकारी 
समितियों द्वारा अश्रधक अ्रच्छी तरह किये जा सकते है । उन्हें नियमित रूप से 
पंचायतों के अन्तर्गत झ्राये हुए कार्यों से अलग कर देना चाहिये | हम इसे भी 
आवश्यक सममते दे कि पंचायतों के लिये नियमावली में दिये गये असंख्य कार्यों 
के स्थान पर थोड़े से चुने हुये कार्य ही दिये जावें ताकि उनका ज़िला बोर्ड तथा 
अन्य स्थानीय आम बोर्ड के कार्यो से सामंजस्य सम्भव हो सके । (३) प॑चायतों के 
मेम्बरों को डन कार्यो की कोई शज्षा नहीं मिली है जो उनको दिये गये हैं। उनके 
विचार प्राचीन है, उघर उनके मन में स्थानीय कारणों से उत्पन्न देप मावना भरी 
है, इसलिये जो समस्‍यायें उनके सामने अ्रज्ञान अ्शिक्षा और जाति द्वेप के कारण 
उपस्थत हई उनको दूर करने के लिये उनके विचार में वे ही पुराने ढंग आते हैं 
जिससे वे अपना करंब्य संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं कर पाते।... 
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मारत कृषि प्रधान देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल श्रन्तिम गणना के 
अनुसार लगमंग ८१ करोड़ २० लाख ५० इजार एकड़ है, परन्तु आधे से बहुत 
कम भूमि कृषि के काम था रही है | 

प्रथम प॑चवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाने के पह्विले ही योजना आयोग 

ने कुछ प्रदेशों में पिछले ४० वर्षों में विभिन्न फसलों के उगाने में लगी हुई भूमि 
की जाँच की | इससे यद्ट पता लगा कि (१) खेती की जाने वाली भूमि का ज्षेत्र- 
फल उत्तर-प्रदेश को छोड़कर कहीं भी विशेष मात्रा में नहीं बढ़ा | एक से श्रधिक 
फसलें उगाने वाले ज्षेत्र में २०: को वृद्धि हुई , परन्तु यद्द वृद्धि बढ़ती हुईं जनसंख्या 
की तुलना में नगरंय थी, (२) सिंचाई का क्षेत्रफल १०६ बढ़ा जो कि मुख्यतः 
नहरों के विस्तार का परिणाम था, (३) परती छोड़ी हुई भूमि का क्षेत्रकल 
१६२०-४० तक के ही स्तर पर रह । उसके बाद कुछ दृद्धि रई का उत्पादन करने 
वाले ्षेत्रों में हुई क्योंकि यकायक रुई उत्पादन क्षेत्र में कमी थ्रा गई श्रोर खेत 
परती छोड़ दिये गये | किस प्रकार की फसलें उगाने की प्रवृति प्राय: लोगों की 
रही, इसका योजना आयोग ने अध्ययन किया और इस परिणाम पर पहुँचे कि 
(१) पिछले १० वर्षों में यद्यपि दुदरी फल उत्पन्न करने के कारण फसलों के 
अन्तर्गत कुल ज्षेत्र में वृद्धि हुई पर कोई भी नया भूमि का भाग खेती के कार्य में 
नहीं लाया गया, (२) मूल्यों में परिवर्तन के कारण फसलों की किस्म में परिषर्तन 
झा गया यद्यपि अ्रधिकांश ये फसलें छोटे-छोटे खेतों में उत्पन्न की जाती थीं, 
(३) खाद्यान्न तथा व्यवसायिक फसलों के बीच श्रदला-ंदल। किसी विशेष ढंग 
पर नहीं हुई बरम्‌ मौसम फसलों के देर-फेर, मूल्य परिवतन श्रौर किसान की 

श्रार्थिक शंक्ति पर निर्भर रही | 

खाद्यान और कच्चे साल सें कमी--यद श्राश्वयं की बात है कि कृषि- 

प्रधान देश होते हुए मी मारत में खाद्यान्न की कमी है और उद्योगों के लिए कच्चे 
माल का श्रमाव है | इन श्रमावों के मुख्यतः तोन कारण है : (१) १६३६ में 
बर्मा को भारत से अलग कर देने के कारण देश के अन्दर ही प्रास दो जाने वाली 
खाद्यान्न की मात्रा में १३ लाख टन की कमी हो गई; (२) १६४७ में देश-विभाजन 
-हो जाने के कारण उस मात्रा में ७४ लाख, टन को और कमी हो गई; (३) देश 


३६ मारतीय अधशासत्र की समत्याएँ, 


की जनसंख्या प्रतिवर्ष १३ प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, परन्तु खाद्यान की मात्रा 
में इसी दर से वृद्धि नहीं हुई है जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न का अभाव द्दो 
गया | सन्‌ १६४६-४० में देश को ४६० लाख टन अन्न की उत्पत्ति ओर सरकारी 
गोदाम तथा विदेशों से मैंगाये श्र॒ज्न को मिलाकर ग्रति वयस्क १३:७१ श्री अन्न 
प्रतिदिन पड़ता था | यदि जनसंख्या अधिक होती तो प्रति व्यक्ति अन्न का मांग 
आर भी कम होता | पौष्टिक पदार्थ सलाइकार समिति के विचारानुसार प्रति स्वस्थ 
व्यक्ति (वयस्क) १४ श्रौंस श्रन्न ग्रतिदिन आवश्यक है| इसलिए प्रथम पद्चवर्पीय 
योजना ने ७६ लाख टन श्रन्न की उपज बढ़ाने का निश्चय किया था | 

पौष्टिक पदार्थ सलाइकार समिति के सुझाव के श्रनुसार उन्तुलित भोजन 
के लिये प्रत्वेक व्यक्ति को १ थ्ोंस दाल प्रतिदिन खानी चाहिये। १६४०-५६ में 
८ लाख टन दाल पैदा हुई, जिसमें से सरकारी स्थक, वीज इत्वादि के लिये २० 
प्रतिशत निकाल देने के पश्चात्त्‌ प्रति बबस्क को अतिदिन २१ श्रौस दाल मिली । 
इस प्रकार प्रथम पद्मवर्पीय योजना के अ्रन्तगंव बढ़ी हुई जनसंख्या के अतिरिक्त 
आवश्यकता ५ लाख टन की ओर ३ आस प्रति व्यक्ति के दिसाव से ४० लाख 
व्न की अनुमानित की गई थी। 

१६५०-५१ में ५१ लाख टन तिलदन की उपज हुई जिसमें से लगभग १६ 
लाख ६० हजार टन तेल प्राप्त हुआ | साबुन, रंग तथा वार्निश बनाने के काम 
में प्रयुक्त तेत को श्रलग करने के पश्चात्‌ शेष १६ लाख टन तेल घरेलू कार्यों के 
लिए बचा | इसके अ्रनुसार पति वयस्क को प्रतिदिन ०४ औंस तेल मिला, जो 
आवश्यकता से बहुत कम था और इसलिए उसकी मात्रा वंढ़ानी आवश्यक समझी 
गई | जहाँ तक कपास का प्रश्न है, १६५०-५१ में र६ लाख ७० इजार गाँठों का 
उत्पादन हुआ (अत्येक्र ग्रांठ का वजन ३६२ पौंड) जत्र कि खपत ४० लाख ७० 
इजार गाँठों की थी। उल्तादन और खपत के इस श्रन्तर को प्रतिवर्ष लगभग 
“८३० हजार गाँठों का आयात करके पूरा किया गया। अनुमान लगाया गया है 
कि १६५६ में धड लाख गांठों की आवश्यकता होगी | जुट के उत्पादन के विपय 
में सरकारी तार पर वह अचुमान लगाया गया है कि १६४१-१२ में ३३ लाख 
का जूट की गाँठों 0 उलाइन किया गया। और भेस्टा (6४७) की ६ लाख 
गठिं पैदा की गई, जो जूट से घटिया कित्म की उपज है और जिसका उपयोग 
जूट न मिलने पंर क्रिया जाता है| अनुमान है कि १६५६ में ७२ लाख गाँठों की 
पे गग होगी.। इस प्रकार माँग और पूर्ति में ३३ लाख गाँठों का अन्तर 


इस अध्ययन से यह प्रकट होता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजेना के आरम 


, कृषि उत्पादन और नीति ३७ 


में खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कच्चे माल दोनों का ही श्रभाव था | मारत को 
स्वावलम्बी बनाने और विदेशी मुद्रा की वचत करने के लिए यह निश्चित किया 
गया क्रि देश के अन्दर ही इनका उत्तादन बढ़ाया जायगा। यदि समस्या केवल 
खाद्यान्न या व्यवसायी फसलों की पूर्ति की मात्रा बढ़ाने की होवी, तो इसके लिये 
घीरे-धीरे एक फ़तल की जमीन को दूसरी फसजञ्ञ के उत्पादन के लिये व्यवहार में 
लाया जा सकता था । परन्चु समस्या दोनों फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने की 
थी, जिससे माँग और पूर्ति के बीच का भारी अ्रन्तर दूर क्रिया जाय । 

खादान्न जाँच कमेटी की रिपो्ट--कमटी, जिसके अध्यक्ष श्री अशोक भेह्टता 
थे तथा जिसने नवम्बर १६५७ में श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस निष्कर्ष पर पहुँची 
कि खाद्यान्न की कुल उत्तत्ति १६५३-५४ के दृ८्८"७ लाख टन से घट कर १६५४४- 
५७, में ६७१"१ लाख टन तथा १६५६-५७ में ६५२०६ लाख टन हो गयी । इसके 
अनन्तर प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ और १६५६-५७ में खाद्योत्पादन बढ़कर ६८६९६ 
लाख टन हो गया । खाद्यान्न के मूल्यों एवम्‌ खाद्य सामग्री के श्रमाव की बृह्ि 
निम्न कारणों से हुई। (9) कृषकों ने अपनी उत्पत्ति का अधिक माग स्वयं रख 
लिया | अ्रतएव मूल्यों की वृद्धि में जितना विक्रोत-श्रतिरिक्त (ग्रशपशलते हपा- 
[008) की कसी का हाथ था उत्तना उत्पादन की कमी का नहीं था। १६५४-४६ 
में मोटे अनाज (॥7]29) की उत्पत्ति में ३० लाख ठन की कमी हुई जिसने मूल्य 
वृद्धि का क्रम आरंभ किया और १६५५-५६ में चावल वया गेहूँ की माँग बढ़ने के 
कारण खाद्यान्न के मूल्य बढ़ने लगे । यद्यपि बाद में उत्तादन बढ़ गया किन्तु मूल्यों 
में फिर भो वृद्धि होती रही । (0) द्वितीय योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय तथा 
बैंक उदार की बृद्धि ने भी मूल्य-स्वर के बढ़ाने में मदद की, वथा (() “खाद्य 
स्थिति के बारे में अत्यधिक शाशावादिता ने अनेक राज्यों में खाधोत्पादन की वृद्धि 
के प्रयत्नों को या तो शिथिल्न कर दिया या उनमें तीव्रता नहीं आने दी”? | 

भारत की जन संख्या की प्रतिवर्ष ११-९२ प्रतिशत वृद्धि के आघार पर 
कमेटी ने अनुमान लगाया कि खाद्यान्नों की माँग में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण 
१०५ तथा श्राय की वृद्दि से ४,७ प्रतिशत वृद्धि होगी । इस प्रकार द्विवीय योजना 
में खाद्यान्नों की माँग १४३ से १५ प्रतिशत तक बढ़ जायगी अर्थात्‌ १६५४-५६ में 
६६० लाख टन से बढ़कर १६६०-६१ में ७६० लाख टन हो जायगी जबकि उत्पत्ति 
में केवल १०३ लाख टन की वृद्धि की आशा की जाती है जिसके फल्लस्तररूप १६६०- 
६१ तक उत्पत्ति बढ़कर ७७५ लाख टन हो जायगी। फमेटी इस निष्कर्ष पर पहुँची 
कि कुछ अगामीवर्षों में प्रतिवर्ष २०-३० लाख टन खाद्यान्न का आयात करना 
आवश्यक होया। 


ड््८ भारतीय श्र्थशात्र की उमस्याएँ 


कमेटी ने खाद्ान्नों के सम्बन्ध में मूल्य-ल्थायित्व (906 ४०)]5 म07) 
की नीति की सिफारिश की । () इस हेतु उन्होंने उद्चाविकारों से युक्त 23800 
परिषद? (?ल०8 5तनछपतणा 5090) की नियुक्ति प्रस्तावित की जिसके 
कार्य मल्यनीति का निर्वाग्ण तथा उसे लागू करने के उपायों का निरशशय करता 
था। (7) नीति को कार्यान्वित करने के लिए खाद्यान्न स्थायित्व संगटन (900- 
वह्ाभा5 अबंजीफतण 0हगध्थंगा) के निर्माण की भी छिक्लारिश की 
गई । बह संगठन खाद्य शोर कृपि मंत्रालय का एक विमाग हो सकता है या एक 
परिनियत निगम (5६86प/ण'ए ०णए0/०स0०7) श्रथवा स॑ मित्त दावित्त वाली 
कम्पनी का रूप भी ले सकता है। यह संगठन खाद्यान्न बाजार में एक व्यापारी की 
माँति काम करेगा श्रीर अ्रन्तःस्प-त्कन्ध (97 ४४०८४) का काम करेगा श्र्यात्‌ 
मूल्य गिरने पर खरीदेगा जो और बढ़ने पर बेचेगा । (॥) खाद्य मंत्रालय तथा मूल्य 
स्थायित्व परिपद्‌ की सद्दायता के लिए केन्द्रीय खाद्य परामर्श समिति ((८यात्वी- 
#००व९ं 8वसघणाए 0०प्राणी) के निर्माण की भी सिफारिश की गई । (४3) 
प्रसंगानुकून एवम्‌ विश्वासनीय आँकड़े एकत्र करने के लिए मूल्य-जानकारी- 
संमाय ( ए८०४ ॥7(शाहुआ०० णिशंज्ञणा ) की स्थापना को भी सिफारिश 
हुई। परामर्श समिति तथा जानकारी संमाग की सदह्ययत्ता से मूल्य-सामयित्व 
परिपद का उद्देश्य मूल्य सम्बन्धी स्थिति पर उतकता बरतने तथा समय समय 
पर न केवल सामान्य मूल्य त्तर के स्थिर बनाये रखने वरन्‌ विभिन्न वस्लुओ्रों के 
मूल्यों में अनुचित अन्तर-को रोकने के लिये ग्रावश्यक कार्यावाह्दी की सिफारिश 
करना था। 

इस बात को ध्यान में रखते हुये कवि वत्तमान परिस्थितियों में स्वतंत्र-ब्यापार 
अवांछनीय है तथा पूर्ण-नियंत्र० (४ए॥-[]608८त ०८०ए्४०) थार्थिक एवम्‌ प्रशा- 
सकीय कठिनाइयों से मरा है, कमेटी ने एक मध्य-मार्ग की सिफारिश की लिसके 
अंतर्गत नियंत्रण का कंद्रोल खुले बाजार में खाद्यान्न के ऋष-विक्रम तक सीमित 
रहेगा, योक व्यापार का आऔशतः समाजीकरण होगा, श्रनुजा ([॥८८०६७) द्वारा 
शप बाजार में कायशरल व्यापारियों पर नियंत्रण द्ोगा, कहूँ और चावल का 
पर्वात्ष स्थॉँक रखा जायगा तथा अन्य पूरक चाथ सामग्री के उपसोग और उत्पादन 
की वृद्धि के लिये प्रचार का संगठन किया जायगा | 

उत्पादन प्रब्नत्ति--त्वतन्त्रवा प्राप्त होने के उपरंत मारत में ख्वायात्र 
ओर अन्य कृपि-सम्बन्धी कच्चे माल के उत्पादन में कभी आ गई है| १६५०-५१ 
में खाद्यान्न का उत्पादन ४१०० लाख न हुआ, जबॉक १६४६-५० में इसका 
उतलादन ५४० लाख उन हुआ था । कृपि-सम्बन्धी कच्चे मालों की उत्पादन-प्रदृक्त 


5 कृषि उद्यादन और नीति ३६ 


थोड़ी मित्र थी | स्वतन्त्रता प्राप्त होने के तुरन्त बाद उत्पादन में कमी झा गई, 
किन्तु ततपश्नात्‌ उसमें फिर बुद्धि हो गई | १६४८-४६ में तिल्नहन का उत्मान ४५ 
लाख टन, कपास का १७ लाख ७० हजार गाँठों और कच्चे जूट का २० लाख 
७० इजार गाँठों तक ही घटकर रह गया। गन्ने का उत्पादन भी कम होकर ४८ 
लाख ७० हजार टन ही रह गया । किन्तु अगले वर्षों में इन कच्चे मालों के उत्पा- 
दन में वृद्धि हुई और १६५०-४१ में, जब कि खाद्यान्न का उत्पादन गिरता- जा रहा 
था, उनकी उपज बढ़नी प्रारम्भ हुई। न्‍ ४ 

अरधिक-श्रन्न-उपजाबो? आन्दोलन के बावजूद खाद्यान्न के उत्पादन 
कमी आई । बहुत संभव है कि खाद्यान्न उत्पादन -के सरक्रारी ऑआँकड़े बिल्कुल 
सही न हों | परन्तु इस बात में कोई. सन्देह नहीं कि सही झाँकड़े चाहे कुछ मी' 
हों, श्रनेक कारणों से खाद्यान्त का उत्पादन पिछले कुछ वर्षो में काफी गिर गया : 

(१) देश के कुछ भागों में सूखा पड़ने और कहीं-कहीं वाढ़ आ जाने से 
खाद्यान्न के उत्पादन में श्रांशिक कमी श्रवश्य हुई है, परन्तु केवल प्रकृति का कोप 
ही उत्पादन की गिरावट के लिए उत्तरदायी नहीं है । 

/२) यह भी छंकाव दिया गया है कि क्रषि-स्तामग्री की ऊँची कीमतें भी 
कुछ श्रेश तक कंषि-उत्पादन घटने का कारण हैं| साधारण रूप से अधिक कीमत 
का अथ है अधिक उत्पादन, परन्तु जहाँ तक किसान का सम्बन्ध है आय की 
लोच (8॥950०ए) ऋणात्मक (7९४०४४९८) है। इसका तात्यय यह है कि 
किसान कुछ श्राय चाहता है और जब कीमतें अधिक होती हैं तो वह थोड़ा सा 
उत्पादन करके उसे प्रात कर लेवा है, किन्तु जत्र कीमतें कम होती हैं तो उसे 
अधिक उत्तादन करना पढ़ता है। इसलिये जैसे ही खाद्यात्र की कीमतें बढ़ों; 
उसने श्रपना उत्तादन कम कर दिया। चूँक्कि कीमतों और उत्पादन के पारस्परिक 
सम्बन्ध का विस्तारपू्वक अध्ययन नहीं किया गया है, इसलिए वह कहना संभव 
नहीं है कि यह विद्धान्त भारत में कहाँ तक लागू होता है । 

(३) खाद्यान्न के उत्पादन में कमी आने का एक कारण यह भी है कि 
गन्ने, रुई श्रौर जूंट की श्रधिक श्रावश्यकता होने के कारण खाद्यान्न के उत्पादन 
में प्रयुक्त भूमि के कुछ भाग में श्रत व्यवसाई फसलें बोई जाती हैं | 

भारत-सरकार के “ग्रधिक-अन्न-ठपजाश्ो! श्रान्दीलन से खायानह्न की कमी 
पूर्ति करने की जो आशा की गई थी, उसमें श्रघिक सफलता नहीं हुईं क्योंकि 
(थ) इस आन्दोलन में पहले से ही काश्त की जाने बाली जमीन में.उत्च इन 
बढ़ाने की अपेक्षा नयी भूमि को खेती के योग्य बनाने पर अ्रधिक जोर दिया गया । 
यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया यी और इससे निकट भविष्य में उत्तादन बढ़ाने की 


३० मारतीय श्रर्थशात्र की समस्याएँ 


आशा नहीं की जा सकती थी | अधिक-अन्न-उपजाओ? झ्रानदोलन की नीति रस 
परिवर्तन कर अत्र श्रल्पकालीन योजनाश्रों पर जोर दिया गया है, जिसके अस्तर्गंत 
खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए वीज श्र खाद दी जाती है और साथ ही 
साथ सिचाई की भी व्यवस्था की जाती है। आरंभ में यह आन्दोलन देश के 
उन भागों में चलाया गया था जहाँ घिंचाई की सुविधाएँ नहीं थीं ओर इसलिए 
सनन्‍्तोषजन॒क परिणाम नहीं निकले | वाद की नीति बदल दो गई ओर योजनाश्रों 
को उन्हीं स्थलों पर चलाया गया है जहाँ सिंचाई की सुविधा पहल ही से थी या 
सरलता से आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जा सकती थी | इसका परिणाम यह 
निकला कि “अधिक श्रत् उपजाझ्रीं” आन्दोलन में सन्‍्तोषजनक प्रगति हुई; 
(ध) यह श्रत्यन्त खेद का विषय है कि “अधिक-अन्न-उपजाओ? आन्दोलन का 
कार्य-मार जिन अ्रधिकरारियों को सौंपा गया है वह सदेव ईमानदारी ओर लगन 
से काय नहीं करते ह। बहुत सी बातों में काम कुछ नहीं किया जाता, केवल 
कागजी खाना पूरी कर दी जाती है और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो 
चीज या खाद आदि किसानों को मिलनी चाहिए थी, उसे या तो वेच दिया गया 
या उसका रुपया स्वयं रख लिया गया। इस श्रान्दोलन में या किसी मी नियोजन 
के अन्तर्गत बोजना को सुचाद रूप से कार्यान्व्रित करने के लिए एक ऐसे संगठन 
की आवश्यकता है जो कि सुसंगठित हो श्रीर जिसके कमंचारी पूर्ण्रूप से ईमान- 
दार हो; (स) किसानों ने भी अरधिक-अन्न-उपजाओ? आन्दोलन को उतना सहयोग 
नहीं दिया जितना उनसे आशा की जाती थी। ह 

१६५४-४५ ओर १६५४-५६ में हुई उत्पादन की थोड़ी सी कमी को छोड़ 
कर १६५१ के उपरान्त खाद्यान्न के उसादन में सन्तोपननक दृद्धि हुई है। १६४०- 
११ म॑ भारत म॑ खाद्यान्न का उत्पादन ५०० लाख टन था जो १६५३-४४ में 
दृष्य७ लाख टन दो गया। सबसे अधिक वृद्धि चावल के उत्पादन में हुई ओर 
इसके बाद क्रमशः गेहूँ, ब्राजरा, ज्वार और जौ की उपज बढ़ी । खाद्यान्न के 
उत्पादन में यह दृद्धि इन कारणों से हुई, (१) मौसम की अ्रनुकूल परिस्पितियाँ, 
(२) १६४०-४१ में प्रारंभ किए. गए संघठित उत्पादन कार्यक्रम ([7/९877(€0 
2:704प८००7 ए70हव्यगा76) की सफलता, (३) चावल उत्पन्न करने की 
जापानी पद्ति का प्रयोग, सिंचाई की अधिक सुविधाएँ और किसानों को 
आर्थिक सहायता के रूप में रासायनिक खादें (7८8]5९:७) शआरादि देना | 

१६५४-५५ तथा १६५४-४६ में उत्मादन घय्कर ऋरमश: ६७१.१ लाख 
टन तथा ६४२६ लाख दन होने के कारण (3) देश के कुछ भागों में सूखा, 
(8) उर्वरक तथा अच्छे वीजों का श्रमाव तथा (]) राज्य सरकारों द्वारा प्रयक्नों 
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में ढिलाई देना था जो अ्रशतः उनकी लापरवाह्दी तथा अशतः द्वितीय योजना 
के खाद्यान्न की उत्पत्ति और कृषि पर श्रपर्यात्त ध्यान देने के फलस्वरूप हुई। 
१६५६-५७ में उत्पादन के' ६८६.६ लाख टन तक बढ़ जाने के बावजूद भी पिछले 
दो वर्षों में उत्पादन के गिरने से मूल्य बढ़ गये जिसके फलत्वरूप सामान्य व्यक्ति 
को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा । खाद्याज्न का आयात, जो १६५६१ के 
४७ लाख उन के ऊँचे स्तर से घटकर १६३४ में ८ लाख टंन तथा १६५६ में ७' 
लाख उन हो गया था, पुनः १६५६ में वढ़कर १४) लाख टन तथा १६५७ में 
३७ लाख ठन हो गया। 

कच्चे माल के उत्पादन की स्थिति कुछ मिन्न द्वी रद्दी है। १६५२-४३ में 
रई और जूद का उत्पादन पिछले व के द्वी स्तर पर (३२० लाख और ४६० 
लाख गाँठ क्रमश) रद्दी पर तिलइन और गन्ने की उपन क्रमश: ४७ लाख टन 
और ५० लाख उन हो गई | श्रगले वर्षों में जूट को छोड़कर इन सभी १६५६-४७ 
में अनुमान किया जाता है कि तिलइन ६० लाख टन, रई ४७,५ लाख मगाँठ 
जूट ४२.५ लाख गाँठ और गन्ना ६५ लाख टन होगा । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्‍्वर्गत--प्रथम पंचवर्षीय योजना का 
ध्येय खाद्यान्न तथा उद्योगों में काम श्राने वाले कच्चे माल की उत्पत्ति इस दृष्टि- 
कोण से बढ़ाने का या कि (१) देश श्रात्म निर्भरता प्राप्त कर ले, (२) भारतीय 
उद्योगों को माँग पूरी हो सके और (३) प्रति व्यक्ति अन्न का उपभोग बढ़ाया 
जा सके | 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य 





4१8७५-४६ तक आधार भाने हुये 
प्राप कर लेने | वर्ष की तुक्नना 
का ध्येय... (में प्रतिशत वृद्धि 





प्रस्ताषित अतिरिक्त 


आधार माने हुये 
उत्नत्तिक ७ 


साल में उत्पत्ति 


कस्तुयें 











खाद्यान्न। १४० शाख टन | ७६ लाख टन ६१६ लाख दन १४ 


तिल्रृदन | ५१ लाख टन | ४ लाख टन ५५ लाख टन दर 
गन्ना ४६ लाख टन ७ लाख व्न ६३ लाख टन श्३ 
(गुड़) ही कि हि 

झ्ई २६ लाख ग १३१ लाख गाँठे [४२ लाख गे 8 


जद ३३ लाख गाँठ | २१ लाख गाँठें_/५५ लाख गंट[__ ६४ 
#खाद्ाज्नों के लिए आधार चर १४४६-५० है और अन्य के लिये ३६५०-५१ दे । 
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खाद्यान्न में प्रस्तावित ७६ लाख टन की बृद्धि में सें ४० लाख टन चावज, 
२० लाख ठन गेहूँ, १० लाख टन चना और अन्य दालें और ४ लाख यन में 
अन्य थ्रत्न हैं। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है। उपज ६५० लाख टन 
हुईं । (बजाय ६१६ लाख टन के जो कि लक्ष्य था) गेहूँ, चना और दालों के 
उपज की मात्रा प्रस्तावित लक्ष्य से अधिक बढ़ गई है परन्तु चावल की उपन जिछले 
बर्ष में बढ़ने के पश्चात्‌ १६५४-५७ में बाढ़ श्रादि आकृतिक विपत्तियों के कारण 
घट गई । यह कमी संसार के सभी चावल उत्मन्न करने वाले देशों में हुई थी। 
पर १६५५-५६ में फिर उत्पत्ति कुछ बढ़ी । व्यवसायिक फसलों में से तिलइन और 
रई की उर्लात्ति योजना के अनुकूल बढ़ी पर जूट और गज्ने की उपज में कमी हुई। 

प्रथम योजना के काल में श्रत्ञ की उत्पत्ति में वृद्धि सिंचाई की सुविधाओं 
के बढ़ने, खाद के प्रयोग में आधिक्य और वेकार भूमि को खेती के काम में लाने 
के लिये फिर से अ्रधिक्र॒त करने के कारण हुई, परन्तु यह चता सकना कठिन होगा 
कि किस कारण से कितनी वृद्धि हुई है । हैं 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शअस्‍्तर्गंत-यद्यपि द्वितीय योजना में 
उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया है पर कृषि के प्रति उदासीनता नहीं दिखाई 
गई है। द्वितीय योजना में इस बात पर ध्यान रक्खा ग्या है कि प्रथम योजना 
के कार्य में विकास हो और कृषि उत्तत्ति तथा कच्चे माल की उत्पत्ि में हमारा 
देश यथासम्भव श्रात्मनिर्मर हो जाय। दूसरे, यह भव अच्छी तरह समस्त में 
आरा गया है कि खेती का ज्षेत्रफल बढ़ा लेने मात्र से ही उत्पत्ति में आवश्यक वृद्धि 
न हो सकेगी । अन्त में यद्यपि खाद्यान्न की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है पर 
दूसरी योजना में उन वस्तुश्नों की संख्या काफी बड़ी है जिनको उत्पत्ति बढ़ाने 
का ध्येय है| ऐसी वस्तुश्रों में चाय, काली मिर्च, लाख, नारियल, दृक्कफल, 
सुपाढ़ी भी सम्मिलित हैं| इससे मारतीय किसानों की उन्नति में ।स्थरता और 
विदेशी विनिमय से अधिक श्ाय प्राप्त होगी । 

यदि वर्तमान दर से दी श्रज्ञ का उपमोग चलता रदे तो योजना आयोग 
के अनुसार बढ़ी हुई जनसंख्या को ७०५ लाख टन अन्न की आवश्यकता द्ोगी 
परन्तु प्रति व्यक्ति अन्न का उपथोग १८'३ श्रौंस प्रतिड्नि कर देने का विचार है, 
इसलिये कुल श्रन्न की आवश्यकता ७४० लाख टन होगी | इसी आधार पर द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में १६६०-६१ तक १०० लाख प्रेंन की उपज चढ़ाने का निश्चय 
किया गया | अन्न की इस बृद्धि में चावल की ३० से ४० लाख बन गेहूँ की २० 
से ३० लाख वन, और अन्य अन्नों की २० से ३० लाख सन और दाल्ों की १५ 
से २० लाख वन इृद्दि सोची गई है। बाद में ऐसा प्रतीत हुआ कि खाद्याज्न के 
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उत्पादन की यह शृद्धि पर्याप्त नहीं होगी ओर इसीलिये लक्ष्य बढ्ाकर ८०४ लाख 
टन कर दिया गया जो १६५५-५६ की ठलना में २४३४ अ्रधिक दे । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तगत कुछ संशोषित हपि उत्मादन लक्ष्य 


१8५५-५६ में. प्रस्तावित अतिरिक्त। १९३०-६३ तक 
कस अनमात बृद्धि करने की | प्रतिशत 
व्पत्ति अनुमानि उत्पत्ति मात्ना का ध्येय 
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संशोधित लक्ष्यों के झन्तर्गत व्यवचायिक फसलों के सम्बन्ध में यह प्रस्ता- 
घित है कि कपास के उत्पत्ति ४२ लाख याँठों से बढ्/कर ६५ लाख गाँठ, जूट की 
उत्पत्ति ४० लाख याँठों से बढ़ाकर ५४ लाख गाँठ, गन्ना (गुड़) की उत्पत्ति पद 
लाख टन से बरद्राकर ७८ लाख वन, तथा प्रमुख तिलहनों की उत्पत्ति ५५ लाख 
उन से बढ़ाकर ७६ लाख टन की जाय । श्रन्य कृषि फसलों के सम्बन्ध में, आधार 
वर्ष की वुलना में ६ प्रतिशत बृढ्ि प्रस्तावित थी जो अ्रव बढ़ाकर १२९ प्रतिशत 
कर दी यई है | द्वितीय योजना की एक महत्वपूर्ण विश्वेषद् गढ् है कि (8) ग्यम 
पंचवर्षीय योजना में . रु की खेती के विकास के सम्बन्ध में जो कार्य क्रम आरम्म 
किया गया था बद्द जारी रक्‍्खा जायगा | दूसरी योजना के श्रन्तर्गत मुख्य बात 
इस सम्बन्ध में बढ होगी कि लम्बे रेशे चाली उई के उत्पादन पर विशेष जोर दिया 
जायगा | लम्बे रेशे की रुई के उत्पादन में काफी उन्नति की गई है। (3) जूट की 
उत्पद्धि के सम्बन्ध में जोर इस बात पर दिया रद्य है कि जूट की किस्म श्रच्छी की 
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जाय न कि केवल उतत्ति की मात्रा ही | यदि सभी मिलें भरपूर काम करें तो 
उन्हें लगभग ७२ लाख जूट की गाँठों की आवश्यकता होगी। इसके श्रतिरिक्त 
१५०,००० गाँठें श्रन्य कामों के लिये चादिये |) गन्ने अथवा गुड़ का उसा- 
दन बढ़ा देने पर यह सम्भव द्वो सकेगा कि प्रति वयस्क प्रतिदिन १९७२ 528 का 
उपयोग कर सकेगा | (0) ऋतु की गड़बड़ी के कारण तम्बाकू को इधर कई वर्षों 
से उपज बढ़े निम्नकोटि की हुई है जिसके कारण उसकी बिकी में बढ़ी वाघा 
पड़ी | इससे गोदामों में तम्बाकू के स्टा+ के पड़े रह जाने के कारण उसका मूल्य 
गिर गया | इसलिये द्वितीत योजना में उच्चतर कोटि की तम्बाकू के उत्पादन पर 
जोर दिया गया है, न कि उत्पादन के मात्रा की दृद्धि पर | 
खाद्यान्न नीति 

मूल्य नीति--खाद्यान्न के सम्बन्ध में सरकार की नीति है कि (१) भारत 
को खाद्यान्न के सम्बन्ध में स्वावललम्धी बनाया जाय, (२) जब तक श्रभाव की 
स्थिति रहती है तब तक खाद्यान्न के मूल्यों और वितरण पर [नयंत्रण रखा जाय, 
जिससे उपभोक्ताश्रों की कठिनाई दूर हो ओर जहाँ तक संभव हो देश के सभी 
भागों में समान आधार पर सभी को खाद्यान्न मिलन सके, और (३) किसान को 
उसके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त दो सके । 

पंचत्र्षीय योजना में यह ठीक दी कह्दा गया है कि “मूल्य के बढ़ने-घटने 
में खाद्यान्न पर प्रमुख रूप से प्रमाव पड़ता है। यदि मूल्य पर नियंत्रण रखना है तो 
यह आवश्यक है कि खाद्यान्न का माव ऐसे स्तर रखा जाय जो देश को गरीब 
जनता की पहुँच के बाहर न हो । भारत का वर्तमान स्थिति में यदि खाद्यान्न की 
पूर्ति में थोड़ी भी कमी श्राई, तो भाव अपेक्षाकृत श्रधिक चढ़ जायेंगे | खाद्यान्न 
का भाव बढ़ जाने से रहन-सहन का खर्च चढ़ जाता है और उत्पादन व्यय में भी 
वृद्धि हो जाती है | इसलिए ऐसी नीति जिससे सभी ओर भाव बढ़ जाये शर 
रुपया लगाने का कार्य क्रम ही ठप हो जाय, उत्मादक के लिए. किसी भी रूप में 
लाभदाक नहीं है | इस कारण खाद्यान्न नीति निर्धारित करते समय इन सभी 
बातों पर विचार करना आवश्यक है |” झ्राश्चय क्री बात है कि योजना आयोग 
द्वारा इस सही सिद्धान्त का प्रतिपादन किए जाने के बाद मी मारत-सरकार की 
नीति इसके विल्कुल विपरीत है| खाद्यान्न के भाव ऊँचे रखे गए हैं, जिससे 
उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उद्योगों के उत्पादन- 
व्यय में भी वृद्धि हुई | खाद्यान्न ऊँचे भावों के समर्थन में यह्ट .कहां गया है कि 
(१) यदि खाद्यान्न के भाव गिराए जायें तो किसान खाद्यान्न के स्थान पर गन्ना, , 
कपास और जूट बोयेगा, जिनके भाव श्रपेज्ञाकृत अधिक ऊँचे हैं। किसान-स्वभा- 
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वतः ही इन ऊँची कीमतों की शोर श्राकृष्ड होगा; और (२) खाद्यान्न के भाव 
केवल भारत में दी ऊँचे नहीं है, बल्कि यद्द स्थिति सारे विश्व में है। जब तक 
विश्व के अन्य देशों में खाद्यान्न के भाव नहीं गिरते हैं, तब तक देश में खाद्यात्त 
का श्रमाव होने के कारण भाव कम नहीं किए जा सकते हैं| 
इन व्कों में सत्य का अंश चहत्त श्रधिक नहीं है । प्रथम तक के सम्बन्ध में 
यह ध्यान देने याग्य बात है कि गन्ते, कपास और जूट की कीमत अधिक इसलिये 
कवोकि सरकार ने एनको कीमत ऊँचे दर पर निश्चित ऋर रखी है | यदि आरंम 
से ही व्यवसायी फसलों थ्रीर खादान्न छ मूल्यों में कुछ सम्बन्ध निश्चित किया गया 
हवा तो एस प्रकार फी गहबढ़ी कभी नहीं होती । जैसा कि पदले कद्मा जा चुक 
हैं कंपिसामग्री के सम्बन्ध में मूल्य ओर उत्पादन में उल्दा सम्बन्ध होता है | यदि 
व्यत्रसायो-फसल और खाद्यान्न दोनों के मूल्य कम रखे जाते तो दोनों के उत्तादन 
में वृद्धि होती | परन्तु सरकार द्वारा व्यवसायी-फसल का भाव ऊँचा कर दिए जाने 
से सारी स्थिति दी बदल गई शरीर काफी क्षति पहुँची | इसका श्रव एक यह उपाय 
है कि कपाठ, जूट, गरने इत्यादि के मूल्प कम किए जायें। इससे दो लाभ होंगे ; 
(१) उद्योगों छा उत्पादन व्यय कम होगा और (२) खाद्यात्र के भाव घट जायेंगे । 
जर्दाँ तक दूसरे तक का सम्बन्ध है, भारत में खाद्यान्न का भाव इसलिए ऊँचा नहीं 
है कि विश्व के बाजारों के भाव भी ऊँचे है। उसका कारण तो यह है कि भारत 
का उत्पादन बहुत कम है। कुछ समय पूर्व भारत में खाद्यान का भाव विश्व- 
बाजार के भाव की श्रपेज्ञाकृत कहों ग्रधिक था। यदि यद्ट तक सही है तो उस 
समय भारतीय कीमतों को इतना ऊँचा नहीं होना चाहिए था। भारत में ऊँची 
कोमतों की समस्या फेंवल दो उपायों से इल की जा सकती है--या तो उत्पादन 
बढ़ाया जाय श्रथवा द्रायात में वृद्धि की जाय | क्योंकि अधिक व्यय होने के कारण 
खाद्यान्न का श्रपरि आयात कर राकना संभव नद्दो मैं, इसलिए सबसे उपयुक्त विधि 
यही है कि देश में उत्पादन की वृद्धि की जाय । यदि खाद्यान्न श्रीर व्यवसायी 
फसलों के लिए प्रयुक्त भूमि में प्रति एकड़ का उत्पादन बढ़ाया जाय, तो दोनों 
फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक फसल 
बोई जाने वाली जमीन पर दूसरी फसल बोई जाय | सिंचाई की व्यवस्था, श्रच्छे 
बीज॑ और अधिक खाद के द्वारा पति एकड़ उत्तादन वढ़ा सकना संभव है | 
द्वित्तीय मद्दायुद्ध के उपरास्त सबसे पहले १६५४ फ्रे मध्य में सरकार का 
ध्यान इस और श्रार्केर्पित किया गया कि वह ऐसी नीति कार्यान्वित करे जिससे 
पकिसानों फ्री उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो सके?। पिशले वर्षों भें 
खाद्यान्न के मूल्य भ्रधिक ये और सरकार उन्हें मियनन्त्रित करने में प्रयत्षशील थी | 
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किन्चु जब्र जुलाई १६५४ में नई फसल तैयार होकर बाजार में आई, तो पंजाब में 
गेहूँ का भाव १० दपए प्रति मन से भी कस द्वो गया | द्वापुद्र थ्रादि उत्तर-प्रदेश 
को मी कुछ मंडियों में गेहूँ लगमग १० उपया प्रति मन के हिंठाब से त्रिकने 
लगा | मूल्यों में यदह ग्रिरावट इसलिए श्राई कि (१) गेहूँ उतन्न करने वाले 
अधिकांश ज्षेत्रों में पिछले वर्षों की श्रपेज्ञाइत अधिक उत्तादन हुआ, (२) कब- 
शक्ति कम हो जाने के कारण बहुत से लोगों ने गेहूँ क्रा उपयोग करना बन्द्र कर 
दिया, निसके फलस्वरूप उसकी माँग में कमी था गई, (३) यातावात के साधनों 
की श्रत्रिक सुविधाएँ ग्राप्त न द्वोने के कारण यह संमव न था कि जिन ज्षेत्रों में गेहूँ 
का उत्पादन होता है वहाँ से वह उन केन्द्रों को शीघ्रतापृचक भेजा जा वबके जहाँ 
उसकी खपत होती ६ । फलतः मंडियों में उसका भाव गिर गया, ओर (४) जिन 
अन्तर्राष्रीय परित्यितियों ने गेह के भाव को गिराने में सद्ययता दी, उनके पीछे 
एक मनवैज्ञानिक कारण भी था श्रोर वह यह कि विश्व भर में गेहूँ की पति बढ़ 
गई थी आर उसके मूल्य में कमी झा गईं थी | इस संकट को दूर करने के लिए 
पंजाब सरकार ने स्वयं १० उपवा प्रति मन के दिसात्र से कुछ गेहूँ सरीदा | उत्तर- 
प्रदेश सरकार भी ऐसा ही करने के लिए तैयार थी, किन्‍्त्र कालान्तर में मूल्यों में 
वृद्धि हो जाने पर सरकार ने गेहूँ खरीदना अ्रनावृश्यक समझा | जब कि गेहूँ ओर 
चने के मूल्य में अत्यधिक नीचे गिरने की प्रवृति दिगवाई पढ़ने लगी तब चुनी हुई 
बस्त॒ुश्नों के मूल्यों की सहायता देने को नीति (506८४ए४ एत॑०९ 8प्एएणा: 
ए०!८ए) का अनुसरण किया गया श्र अग्रेल १६५५ में गेहूँ, जून में चना और 
अगस्त में चावल इसके अन्तर्गत सम्मिलित कर लिये गये। जुलाई १९५५ से 
खाद्यान्नों के मूल्य अधिकार के वाहर जाने लगे क्योंकि बाढ़ आदि प्राकृतिक 
प्रकोपों के कारण खरीफ की फसल ब्रिलकुल नष्ट दो गयी थी। यरकार की मल्य 
स्थिर रखने की नीति के कारण थोड़े समय के लिये अन्न की पूर्ति में कमी था 
गयी और जनता की घारणा कुछ ऐसी दो गई कि मूल्य बढ़ गया। 
वदि खाद्यान्न या उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे मालों के मूल्यों के एक 
निश्चित सीमा से अधिक कमी दो जाव, तो उनका सरकार द्वारा खरीदना उसी 
सीमा तक उचित होना जहाँ तक उससे किसानों का भला होता है, क्योंकि उनके 
हितों को सुरक्षित रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना श्रमिकों या उपमोक्ताओं 
के ह्वितों की रक्ता करना | ड्रिन्ठु इस नीति से कई हानियाँ हे: (१) यदि मूल्य 
बराबर गिरते गए तो सरकार को भारी क्षति उठानी पड़ जायगी, (२) संभव है 
कि सरकार जमा किए हुए गल्‍्ले को बेच न सके और उसे पर्यात समय तक स्टाक 
में ही रखना पड़ेगा, ओर (३) यदि सरकार किसी श्रनाज को एक ही माव पर 


कृषि उत्पादन श्रौर नीति ड्७ 


बेचने के लिए जोर देती ऐ तो सामान्य मूल्य स्तर में कत्रिमता उतन्न दो जायगी। 
यदि कृषि सम्बन्धी उत्तादन का मूल्य गिर जाता है तो इसके फलस्वरूप अन्य 
कीमतों में भी कमी झा जायगी | इस प्रकार कय-शक्ति में इद्धि हो जाने के कारण 
. किसानों को तो लाभ ह्ोगा दी, उसके अ्रतिरिक्त सम्पूर्ण आर्मिक व्यवस्था भी 
लाभाखित होगी क्योंकि सायान्न की कीमतों के गिर जाने से सामान्य मूल्प-स्तर 
निश्चित रूप से कम प्रो जायगा | 

मिवन्त्रण (2077009)--0रकार की साथान्न तथा श्रत्थ सामग्रियों 
पर नियत्भण लगाने की नौति क्री उपयोगिता पर ब्रटुत्त त्रिवाद चला था। 
नियंत्रण लगाने का समर्थन करते हुए कद्ठा गया है कि (१) गरीब जनता की 
कठिनाइयों को दूर करने » लिए शरीर प्रभाव शरस्त क्षेत्रों को खाद्यान्न भेजते 
रने के लिए सरकार द्वारा निबंत्रण लगाना श्रावश्यक है | नियंत्रण न लगाने से 
खायात्र का कीमतें बढ़ेगी और इससे निर्धध जनता को अनेक कठिनाइयों का 
तामना करता पड़ेया, (२) यीक्षना की सफलता के लिए नियंत्रण आवश्यक है, 
क्योकि नियोजन झीर विनियन्त्रण (00-20700) साय-ताथ नहीं चल सकते 
हैं। किन्तु इन तकीं में इस दात पर धान नही दिया गया हे कि स्वये नियंत्रण 
जगाने से ही श्रभाव की स्थिति पैदा हो जाती है | यदि नियंत्रण इटा दिया जाय 
तो बहुत संभव है कि गल्‍्ले इत्यादि के छिपाकर रखे गए स्टाक छुले बाजार में 
श्राने लगें श्रीर उनके वितरण में सुधार ही जाय जिसके फलस्वरूप अभाव की 
स्पिति भा दूर ही जाय | चूँकि खायातन्र % राई कड़े प्राप्त नहीं है, इसलिए 
फ्री कमी की मात्रा का ठीक पता चला सकता कठिन है । यह क्या गया है कि 
निन श्रपिकारियों पर खाद्यात्र-नियंत्रण लागू करने का उत्तरदायित्व हे बह श्रभाव 
को प्रावश्यकता से श्रध्िक शकिते हैं जिससे बहू काफी समय तक उस पद पर 
कार्य कर सर्के | यदि मियंत्रण हटा दिया जायगा तो यह कृत्रिम स्थिति स्वयं दूर 
थे बायगी | जहाँ तक्र नियोजन का प्रश्न है, यद्ट सच ई कि विदेशी व्यापार और 
विदेशी पू जी पर छुछ सीमा तक नियंत्रण रसना आवश्यक है, परन्शु यही तर्क 
खाद्याज्-निबंतरण पर लागू नईीं किया जा सकता $ क्योंकि योजना को कार्यान्वित 
करने के लिए यह भ्रधिक महत्वपूर्ण नर्टी है । इस तक का कोई महत्व नहीं है कि, 
योजना की सफलता के लिए नियंत्रण का दोना आवश्यक है । 

यदि नियंत्रण कुशलता पृत्र॑क लागू किए जाते श्रौर उनको अभावशाली 
बनाने के लिए. कड़े उपायों को श्रपनाया जाता तो स्थिति में सुधार होना संभव 
था, परन्तु भारत में नियंत्रण गितनी श्रधिक,कठिनाइयाँ ६ल नहीं कर पाते उससे 
कहीं अधिक कठिनाइर्याँ पैदा कर देते हैं। उपभोक्ताशों, व्यापारियों श्र हुकान- 


ड८ भारतोय अथंशासत्र की समस्याएँ 
दारों सभी को श्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़वा दै। यदि नियंत्रण लागू 
न हो तो विशेष द्वानि नहीं होती हे, परन्तु वि लागू करके भी उनका कुशलता 
पूर्वक सचालन न किया जाय तो सुविधा की श्रपेज्षा कष्ट झधिक बढ़ जाता ६ 
और द्वामि मी होती हे | यदि इस प्रकार के निर्यत्रण को इला दिया जायतो 
निश्चय ही स्थिति में सुधार ट्वोगा | फिर जब्र तक नियंत्रण लागू रदेगा, देश की 
आधिक व्यवस्था श्रपने सामान्य स्तर पर नहों थआ्रा सकती है। सामग्री नियंत्रण 
समिति" (0०्गराप्रण्तीए एगाएणे5 0ए०णगाज।व्छ ने इस बात की आर 
ध्यान दिया और यह बताया कि खाद्यान्न में श्रव भी कमी बनी हुई ६ | दसलिए 
जब्र तक यातायात सम्बन्धी कठिनादर्या ई और प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप 
दुमिक्ष पढ़ने की संभावना बनी हुई दे तत्र तक खाद्यान्न को श्रतुभूति व उपलब्धि 
से सम्बन्धित श्रादेश (70048/875 +०थाशा॥हु 20वे ?20000शग]वा 
0:46, 952) व अन्य पूरक थादेशों का पालन किया जाना झनिवार्य 8? । 
जैसा कि बाद की स्थिति से ज्ञात द्वता है, नियंत्रण ने स्वयं द्वी खाद्यान्न का शभाव 
उत्पन्न कर दिया था | यद्यपि सामग्री नियंत्रण समिति व श्रन्य लोगों का विचार 
था कि वतमान परिस्थिति में नियंत्रण हटाना संभव नहीं होगा, फिन्तु उसे हृटा 

देने से खाद्यान्न की स्थिति निश्चित रूप से सुधर गई है । 
भारत के उस समय खाद्य-मन्त्री स्वर्गीय श्री रफी श्रह्ममद क्रिदवई की यह 
बारणा थी कि खाद्यान्न का नियंत्रण कर देने से स्थिति सुधघर जायगी। उन्होंने 
मई १६५४२ को श्रपने एक सावजनिक भाषण में कहा कि जिन यर्ज्यों में खाद्यात्ष 
का उत्तादन उनकी आवश्यकता से श्रधिक दो रद्या है वर्हा से नियंत्रण दर जाना 
चाहिये | उन्होंने यह भी कट्टा कि जिन दो तीन राज्यों के प्रन्तर्गंत देदातों में भी 
राशनिद्न (२४४००)7४8) है, वह भी इृता लेना चाहिये | किदवई साइन की ड्स 
धारणा का सरकारी ओर गैर सरकारी दोनों दी क्षेत्रों में विरोध किया गया । किन्तु 
इस सम्बन्ध में भरी सी० राजगोपालाचारी ने श्रीगणेश किया श्रौर २६ जून १६५२ 
को मद्गास से खाद्यान्न नियंत्रण इटा लिया | यह विनियन्त्रण की दिशा में पदला 
कदम था। कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयाँ श्रवश्य हुई, किन्तु खाद्यान्न विनियन्त्रण 
में पयति सफलता मिली | उत्तर प्रदेश, विद्दार श्रादि कई राज्यों ने मद्रास का 





१- सामग्री नियंत्रण समिति की नियुक्ति २४ अक्टूबर १६५२ को काउन्सिल 
आँव स्टेट्स के उपसभापति श्री पुस० वी० कृष्णमूर्ति राव की श्रध्यत्ञता में की गई 
थी। इस संमिति ने खाद्यान्न का विनियंत्रण प्रारंभ होने के थोड़ा पहले ही २० 
जुक्ञाई 48५३ को अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। 


कृषि उत्पादन श्रीर नीति ४६ 


अनुसरण किया श्रौर खितस्वर १६५२ तक यह विनियस्त्रण ६ राज्यों में लागू हद 
गया | धीरे-धीरे यह जोर पकड़ता गया और १६५३ तक कैरद्व व राज्य सरकारों 
ने खाद्यान्न के विवरण श्रीर उसके मूल्य पर से नियन्त्रण इठाने का काम बिल्कुल 
पूरा कर लिया ज्वार, बाजर, मक्का, जा जैसे मोटे अ्रनाजों पर से १ जनवरी 
१६५४ को नियन्त्रण दा लिया गया; इसके साथ ही इन मोटे श्रनाजों का एक 
रा्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर जा प्रतिबन्ध था वह सोराष्ट्र, मध्यमारत श्रौर 
उत्ता-प्रदेश के ११ जिल्लों को छोड़कर समो जगहों से हृट गया। बाद को यह 
प्रतिब्ध भी इृदा लिया गया। चावल का विनियलण १० जुलाई १६४४ से 
लागू किया गया | उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर कोई प्रतित्रन्ध 
नहीं रहा है श्रौर श्रव देश के समो मार्गों में उसका व्यायार स्वतन्त्रतापूर्वक किया 
जा सकता है | श्रभी तक चावल श्रनिवरार्य रूप से प्राप्त करना पड़ता था, किन्दठ 
विनियल्रण लागू होने से यह प्रक्रिया समास दी गई है| इसके श्रतिरिक्त चावर्ल 


के मूल्य पर सरकारी नियन्नण भी बन्द दो गया है। 
«जिस ऋमिक विनियस्त्रण (>80 0 06-००77०) को राजा जी 


१६५२ में प्रारम्भ किया था, बद चावल का पूर्ण विनियन्‍्यण हो जाने के उपरान्त 
अपनी चरमावस्था पर पहुँच गया”। अश्रेतर-्प्रदेशीय प्रतिशन्ध जो गे के एक 
स्पान से दूसरे स्थान पर ले जाने के सम्न्ध में लागू किया गया वा वह नियंत्रण 
का आ्रेतिम रूप था और १८ मार्च १६५४ से वह मो उठा लिया गया। इससे १० 


वर्ष तक लागू नियन्त्रण का श्रेत हो गया । हे 
विनियस्त्रण के समर्थकों ने यद श्राशा दिला रखी थी कि ख़ादानन-नियलरण 


के फलस्थरूप श्रकाल, खाद्यान्न के सम्बन्ध में स्थानीय अमाव (0,००४! 
$ध्घणा9) और अन्य आ्रपत्तियाँ उतन्न दो जायेगी, किन्तु भाग्यवश ऐसा कुछ 
भी घटित नहीं हुश्ना | सच भाव तो यद्द दे कि खाद्यान्न नियन्त्रण के कारण श्र 
के ग्रभाव को कृत्रिम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थीं श्रीर जिन अधि हरियों को 
खद्यान्न-नियन्त्रण का करार्य-भार सपा गया था, स्वार्थरत द्वोकर श्रपना हिंत साथ 
रहे ये। नियस्त्रण इृट जाने से (१) खाद्यान्न का श्रमाव होने की जो मनःह्थिति 
बन गई थी वह दूर हो गई | शसक खतिरिक्त मुनाफा खोरी ओर चोरब्राजारी का 
भी ब्रन्त हुश्रा, (२) देश में खः्य'न्र के वितरण की द्पिति सुधर गई, (३) वाद्यान्न 
का भाव कम दो गया जिसके फ्रलरं।रूर लागा के रदन-सहन की- लागत घटी 
- और किसानों को भी श्रविक उत्तादन करने में प्रदत्त दोना पड़ा, जिससे वे उतनी 
« आय का उपार्जन कर सके जो उन्हें पहले प्राप्त हो रही थी, (४) केन्द्र व राज्य 
सरकारों के द्वारा खायान्न नियस्त्रण व राशनिन्न पर जी खत होता था उसमें 
हि 


घू० मारतीय अथशासत्र की समत्याएँ 


कमी थ्रा गई। विनियन्त्र० से यदि कोई हानि हुई हे तो यही कि खाद्यात्र 
नियन्त्रण और राशनिन्ञ विभाग के कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हो 
गये और मुनाफाखोरों व चोरबाजारी करने वालों की श्ाय का एक बहुत बढ़ा 
साधन छिन गया | 

खाद्य स्थिति बिगड़ते जाने के फलस्वरूप १६५६ में चावल तया नेहूँ के 
मण्डल (2076) निश्चित करके, उचित मूल्य पर बेचने वाली दूकानों द्वारा 
बिक्री करके तया खाद्यान्न के व्यापार एवम लाने-ले जाने पर प्रतिग्रन्ध लगा कर 
सीमित नियंत्रण फिर से लायू किया गया। सरकारी श्रधिकारियों को एक बर्ग 
पूर्ण नियंत्रण के पक्ष में है तथा योजना झ्रायोग के श्रर्थशास्तरियों ने भी इस 
विचार का समर्थन किया। किन्तु, जैठा कि इस ऊरर संकेत कर जुके हैं, खाथाह 
जाँच कमेटी के नियंत्रण के विरुद्ध सिफारिश की | 


अध्याय ६ 
जमींदारी उन्मूलन 


श्राथिक दृष्टि से जमींदारी उन्मूलन का विशेष महत्व है। अखिल मारतीय 
ः कांग्रेस कमेटी की आर्थिक नीति का यह सदैव महत्वपूर्ण आ्राधार रहा है। विशेषज्ञों 
की श्रनेक समितियों ने भी समय-समय पर जमींदारी का उन्मूलन करने की 
सिफारिश की | १६४७ में भारत को स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात्‌ कांग्रेस सरकार 
ने जमींदारी उन्मूलन को अपने आशिक कार्य-क्रम का महत्वपूर्ण अंग बना लिया 
ओर धीरे-धीरे सभी राज्यों में इस नीति को लागू किया है| बहुत से राज्यों ने, 
जहाँ जरमींदारी या इसी के अनुरूप कोई श्रन्य प्रथा प्रचलिव थी, इन विशेषाधि- 
कार्रो का उन्मूलन करने के लिए कानून बनाए हैं और उत्तर प्रदेश तथा विद्वर 
ने तो जमींदारी का उन्मूलन कर उन पर श्रेपना कठ्जा भी कर लिया है। परन्धु 
इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन सरकारों ने मुश्रावजा देकर 
जमींदारी-उन्मूलन करने की नीति अपनाई है श्र्यात्‌ सरकार ने जरमींदार को 
उचकी जमीम के बदले उपयुक्त मुग्नावजा (2००77७7४४४०7०) दिया है। ३१ 
मार्च १६५६ तक जमींदारी प्रथा उन्मूलन हो गया तथा ४.३६ करोड़ एकड़ श्रथवा 
राज्य की ६६.८ प्रतिशन कृषि जीतों पर भूमि सुधार के उपाय लागू किये गये । 
उन्मूलन के पक्त में तक--जर्मीदारी उन्मूलन करने के समथन में श्रनेक 
तक दिए गए हैं | यह कहा गया है कि जर्मींदार किसानो का शोषक (?#४४ ६४) 
है श्रौर उसने अ्रपने कब्जे की जमीन में कुछ सुधार नहीं किया, भूमि की चक- 
बन्दी (20080॥02 00०४ ० ॥0078) करने में सदैव रकावट डाली है और 
किसान को जा जमीन जोतता बोता हैं भू।म सुधार के लिये श्रपनी श्रनुमति नहीं 
दी है। यदि जमोंदार को इंटा दिया जाय तो भूमि में सुधार किया जा सकेगा, 
जाद्यान्न के उत्तादन में वृद्धि शेगी श्रोर भूमि सुधार योजना को कार्यान्वित किया 
जा सकेगा जिसकी बहुत समय से आवश्यकता अनुभव की जा रही है | यह तक 
बहुत श्रेशों में सह्दी है, फिर भी इस तथ्य को टाला नहीं जा सकता है कि $छ 
ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिन पर जमींदार का वश नहीं है और यदि वह वश में रखना 
भी चाहे तो सफल नहीं हो सकता ) 
*,  ज्मीदारी उन्मूलन का समन करते हुए यह भी कहद्दा गया है कि इससे 
राज्य की भू-राजस्व (आते 7४एथएप्र८) आय बढ़ेगी | यह तक बिल्कुल सही दे 


चर भारतीय अथशाखत्र का समस्याएं 


क्योंकि १६५१-५२ में राज्यों की भू-राजस्व से आप ४७६६ करोड़ रुपये थी ज्ञो 
चढ़कर १६५७-५८ में (बजट के अनुछार) ६२५४ करोड़ रुपये हो जायगी। इससे 
राज्य सरकारें मुआवजे की किश्त छुकाने के बाद श्रपनी भूमि सुधार तथा झाम- 
पुननिर्माण (रिप्राक 72007500090०॥) योजनाओं को लागू कर सकेगी । 
परिणामस््ररूप देश के प्रति व्यक्ति को थाय में वृद्धि दोगी श्रीर फिसान की स्थिति 
में सुधार हो सकेगा | 
जमीदारी उन्मूलन का प्रश्न ग्रार्थिक होने के साथ द्वी राजनैतिक भी 
चताया गया है। देश के मतदातागों में क्रिसानों की संख्या बहुत श्रधिक है। 
किसान वर्तमान स्थिवि से बहुत असन्तुष्ट हैं और उनका विचार है क्रि उनको 
इस दयनीय स्थिति तक पहुँचाने के लिए केवल जर्मीदार ही उत्तरदायी ईं। यदे 
सर्वविदित है कि जनतंत्र प्रणाली में ब्रहुमत का निर्णय द्वी मान्य द्ोता दै चादे 
उनका दृष्य्कोण कुछ भो द्वो । इसलिए क़िसानों के श्रसस्तोप को कम करके 
उनका मत श्रनुकूल करने के लिए जमींदारों उन्मूलन को एक साधन चनाया 
गया दै। पिछले बैर-भाव की प्रतिक्रिया के रूप में किसान भविष्य में लागू की 
जाने वाली 'किसी मी भूमि सुघार योजना में जमींदारों फे साथ सद्योग नद्दी करेंगे 
इसलिए, भूमि सुधार योजनाएँ तमी सफल हूं। सकतो हैं जब किसानों तथा राज्य 
सरकार के मध्यस्तों का उन्मूलन कर दिया जाय | 
* * जींदारी उन्मूलन के विरुद्ध तके--जर्मीदारी उन्मूलन के विरोध में 
भी अनेक तक.दिये गये ह परन्धु उनमें जान नहीं है! यह कहा गया है कि 
जमींदार के उन्मूलन से बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जायेगें, जैसे, 
जरमींदार, उनके जिलेदार, कारिन्दे इत्यादि | इससे केवल जमोंदारी की श्राय प्र 
निर्भर करने वाला वर्ग बहुत कठिनाइयों में पढ़ जायगा ।.परन्तु इसके उत्तर में 
यह कहा जा सकता है कि फिसी भी परिवर्तन के साथ कुछ कठिनाई झौर 
अव्यवस्या का होना जरूरी है श्रीर इस कठिनाई तथा अ्रव्यवस्था से डरकर 
'परिवतन कौ रोका नहीं जा सकता है। वास्तत्र में महत्व तो इस बात का होता 
है कि परिवत्तन से क्या लाम होगा अथवा उसका क्या परिणाम होगा। यह सद्द 
82 का ९8 देने से जमोंदारा को कठिनाइयों का सामना 
ऋरना पढ़गा इस भर र्‌ 
गम दी 
पक. 43 0 अर कम कम दारों के कारिन्दे इत्यादि कर्मचारी 
इ्योकि सरकार को हगाने देखे हर ॥|॒ हे उन्हें रोबगार मिल सकता है 
जागो को अगर परेगी बह पल ए संथा श्न्य कार्यों फे लिये कर्म- 
जमीदारों की कठिनाइयों का प्रश्म है 


जमीदारी उन्मूलन हे 0] 


सरकार जमींदारी के बदले उन्हें मुश्रावजा देगी और उन्हें अपने जीवन निर्वाह 
के लिये स्वयं अन्य साधनों की खोज करनी चाहिए ! * 

यह भी कद्दा गया है जमींदारी का उन्मूलन हो जाने-से किसान को कई 
प्रकार से हानि पहुँचेगी | इस समय सामाजिक तथा श्रन्य कार्यों कै लिए जमींदार 
किसानों को ऋण देता है, लगान वसूली में वह किसान की परिस्थितियों का 
ध्यान रखता है और उसे श्रदायगी के लिये समय देता है परन्तु सरकार के कम- 
चारी किसान को यह॑ सुविधा नहीं देगें। केवल जमींदारी का उन्यूलन कर देने से 
ही भूसि सुधार सम्भव नहीं है; यदि सारी घटनाश्रों को इसी प्रकार घटित शेने 
दिया जायगा वो देश की लाभ होने की श्रपेज्ञा श्रपिक हानि होगी | इसमें कुछ 
सन्देह नहीं कि किसान की स्थिति में कुछ परिवर्तन अवश्य होगा परस्तु यदि कार्ये 
का सुचार-हूप से संचालन किया गया तो किसान की दशा श्रोर अधिक बिगड़ 
जाने की कोई सम्भावना नहीं। आवश्यकता पड़ने पर किसान को कम सूद पर 
ऋण देने के लिये विशेष संस्थाएँ स्थापित की जा सकती हैं | यदि जमींदारी का 
डन्मूल्लन न किया गया तो जिस भूमि सुधार की बहुत समय से झ्रावश्यकता श्र्षु- 
भव की जाती रही है वह कभी लागू न हो सकेगा । जर्मीदारी उन्मूलन से जो 
श्रब्यवस्था पैदा होगी उसका सामना करना पड़ेगा श्रौर जितना शीघ्र यह हो सके 
उतना ही अच्छा है | इससे सुधार करने के लिये मार्ग खुल जायगा और कुछ 
समय तक श्रस्थायी अ्रव्यवस्था के पश्चात्‌ भूमि का उत्पादन बढ़ेगा; किसान की 
दशा सुधरेगी झ्रौर देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी । 

उन्मूलन योजना--जमींदारी उन्मूलन काय “अस्थायी वन्दोषस्त वाले 
क्षेत्र में अपेकज्षाकत सरल था, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, क्‍योंकि यहाँ 
आ्रावश्यक लेखा तथा इस कार्य को करने याले श्रधिकारी उपलब्ध थे। स्थायी 
पन्‍्दोबस्त वाले ज्षेत्रों में जैसे त्रिह्वार, उड़ीसा ओर पब्छिमी बंगाल तथा जागीरदारी 
क्षेत्रों जैसे राजस्थान और सौराष्ट्र में सब लेखा तैयार करना और नये सिरे से 
श्रधिकारियों की नियुक्ति श्रावश्यक थी । जो कुछ भी हो मध्यस्थों को हृटा देने के 
कानून अधिकाँश प्रदेशों में लायू कर दिये गये हैं? | 

जमींदारी उन्मूलन में साधारणतया निम्न उपायों का प्रयोग किया गया 
है: (१) वे भूमि के भाग जो परती पढ़े थे, जंगल, आबादी के क्षेत्र, आदि जो 
यध्यस्थों के अ्रधिकार में थे, प्रवन्ध और सुधार के लिये सरकार के अ्रधिकार में 
दे दिये गये । (२) खुदकाश्त की भूमि तथा निजी फार्म के क्षेत्र, जिनकी देख-रेख 
स्वयं जमींदार ही करते थे उन्हीं के श्रधिकार में रहने दिये गये श्रौर वे काश्तकार -' 
बिन्‍्होंने ऐसी भूमि पद्टों पर जमींदारों से ले रक्खी थी काश्तकार (+शाधा६ ) की 


थड भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


हैसियत से उन्हीं के श्रविकार में छोड़ दी गई | (३) वहुत से राज्यों में प्रधान 
आगामी जिन्हें मध्यस्थों से सीधे भूमि प्राप्त थी सीधे राज्य की सरकारों से 
सम्बन्धित कर दिये गये । बम्बई, देदराबाद और मैदर में इनामों से प्राप्त भूमि के 
सम्बन्ध में यह बात नहीं लागू की गई थी । इन भदेशों में मध्यस्थों को आसामियों 
से लेकर कुछ भूमि दी गई | कुछ प्रदेशों में श्रायामियों को स्थायी तथा हस्तातरण 
का अधिकार प्रास था, इसलिये अब यह आवश्यक नहीं था कि उन्हें ओर अधिक 
श्रधिकार प्रदान किये जायें | उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ढैदराबाद, मैठूर शोर 
दिल्ली राज्यों में आसामियों को भूमिधारी श्रधिकार प्राप्त करने के लिये उसका 
मूल्य चुकाने का अवसर दिया गया। आास्मरे, मद्राए, राजस्थान, सौराष्ट्र (खाली 
क्षेत्र) व मध्य मारत, हैदराबाद (जागीर क्षेत्र) और अजमेर में या तो श्रासामियों 
के ग्रधिकार बढ़ा दिये गये अथवा उनका लगान बढा दिया गया श्र उनसे कोई 
मूल्य नहीं वसुला गया?” | 

“म्ध्यस्पों को दिये जाने वाले मुश्रावजे ओर पुनर्वास में सहायता के रूप 
में दी जाने वाली रकम का अनुमान लगमग ४५० करोड़ रुपया लगाया गया 
है। इस रकम का ७०% केवल उत्तर प्रदेश ओरोर विद्वार में दिया जाने वाला 
मुग्रावजा है। 

मुआवजे का अधिकार--विमिन्न जमींदारी उन्मूलन कानूनों में मुआवजे 
के विभिन्न आधार दिये गये हैँ ।आसाम, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में मुआ- 
बजे का आधार भूमि से प्राप्त होने वाली वास्तविक आय? (76:47८०776) है ! 
उत्तर प्रदेश में यह श्राघार “वास्तविक सम्पत्ति? (36६ 258४६) और मद्रास में मूल- 
भूत वाषिक आय! (390 2॥एएा 570) है | वास्तविक आय और वास्तविक 
सम्पत्ति के आधार लगम१ समान दी हैं। जमींदारी की कुल आय में से भूराजस्व 
उपकर (८८55), प्रबन्ध का व्यय, रेब्यत के लाभ के लिये किये गये कार्यों में 
व्यय और कृषि श्रायकर इत्यादि बटाकर ही बास्तविक आय (7९६ 700०7८) 
निकाली नावी है | प्रबन्ध श्रीर रैय्यत (79०0 के लाम के लिये किये गए कार्य में 
जो रकम व्यय की जाती है वह सभी राज्यों में समान नहीं है | वास्तविक शआ्राय 
निश्चित करने के पश्चात्‌ इसी आ्राघार पर मुआवजा निर्धारित किया गया है । 
मद्रास में मूलभूत वार्पिक श्रायः निकालने के लिए रैव्यतवाड़ी से प्राप्त वार्षिक 
आय के एक तिहाई भाग में से पाँच प्रतिशत कर्मचारियों पर व्यय करने और 
वयली न द्वो सकने के लिए अलग कर दिया जाता है और ३३ प्रतिशत सिंचाई 
व्यवस्था को चलाने के लिये करा लिया जाता है | इससे जो श्राय शेष रहती है 
वही “मूलभूत वार्षिक आय? कहलावी है | यह ढंग श्रन्य राज्यों से मिन्न है क्योंकि 


जर्मींदारी उन्मूलन फ्पू 


मुआवजा जमींदार से प्राप्त होने वाली वर्तमान वास्तविक आ्राय पर आधारित 
न होकर रव्यतवाड़ी प्रथा लागू होने के बाद भू-राजस्व के २५ प्रतिशत पर 
आधारित होगा । न्‍ 

उत्तर प्रदेश में मुश्रावजे की दर वास्तविक सम्पत्ति का आठ गुना है। 
इसके साथ ही जो जमींदार १०,००० रुपये से अधिक भू-राजस्व नहीं देते उनको 
जमींदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ वास्तविक सम्पत्ति के २० भरने से लेकर एक गुना 
तक पुनर्वास अ्रनुदान दिए जायेंगे। यह अनुदान फम आय पाले जमींदारों के 
लिये सबसे भ्रधिक गुने दोगे श्रोर अधिक शआय वालों के लिये ऋमशः कम होते 
जायेंगे भध्यस्थों को दिया जाने वाला मुझावजा तथा पुनर्वास श्रचुदान का 
अनुमान क्रमशः ७५ करोड़ रुपया तथा ७० करोड़ रुपया है। 

मुझावजे के चुकाने में सबसे श्रधिक विचारणीय बात यह है कि सुश्रावजा 
नकद दिया जाय यथा बेचे न जा सकने वाले बारडों के रूप में | जमींदारों के दृष्टि- 
कोण से यदि मुश्रावजा नकद दिया जाता तो सर्वोत्तम होता क्योंकि इससे वह 
कोई नया कारोबार खोलते या उद्योगों में रपया लगाते जिससे उन्हें बराबर श्राय 
होती रहती | परन्तु मुआवजे की रकम को नकद अदा करना संभव नहीं है क्योंकि 
राज्य सरकारें इतना अधिक धन नकद देने फी व्यवत्था नहीं कर सकती है| 
उनके पास इसके भुगतान के लिए रुपया नहीं है। उचर प्रदेश में जहाँ जमींदार 
उन्मूलन कोष का निर्माण किया गया है, किसानों को अपने लगान का १० गुना 
जमा कर भूमिधारी श्रधिकार लेने को प्रोत्साहित किया जा रह है फिर मी श्रभी 
तक बहुत कस रुपया इकट्ठा दो सका है। सुग्रावजा वेचे नजा सकने वाले बारडों 
के रूप में दिया गया | परन्तु इस विधि से जमींदार के प्रति पूरा-पूरा न्याय नहीं 
होता है क्योंकि जमींदारों को उनके मुआवजे की रकम और उस पर ब्याज का 
भुगतान काफी लम्बे समय में क्रिया जायगा और इस बीच अपना वर्तमान 
खर्च चलाने में तथा कोई नया कारोबार स्थापित करने में जमींदारों को बहुत 
कठिनाई होगी | 

अन्य प्रणाली--जमोंदारी उन्मूलन कर देने से ही सारी समस्या का इल 
होना संभव नहीं है । यदि इसके बाद भूमि सुधार लागू नहीं किए तो जर्मीदारी 
उन्मूलन का ल्ाम नहीं उठाया जा सकता है। इस विषय में सुख्य समस्याएँ यह 
हैं; (१) जरमींदारी उन्मूलन के बाद भूमि पर अधिकार की व्यवस्था, (२) कृषि के 
रूप (007 ० 6र्ण/ए2/0०7), और (३) भू-राजस्व वतन करने के लिए और 
चरासाह, चैंचर जैसी जमीन की देख-रेख करने के लिए सरकार की ओर से 
निर्धारित उपयुक्त संस्था | 


भर्द् मारतीय श्रर्थशाखत्र की समस्याएँ 


अब तक भूमि सुघार का मुख्य उद्देश्य कृपक को स्वामित्व के अधिकार 
प्रदान करना या । भूमि के हस्तततरण के सम्बन्ध में भूल्वामी के श्रधिकारों पर 
कुछ प्रतिबन्ध इसलिये रखे गये ईं ताकि जोतें बहुत बढ़ी या बहुत छोटी नदी 
जाय और भूमि गर-कृपकों के द्वाथ न चली जाय | “भूमि मुघार के उपायों के लागू 
होने के बाद जमींदारी श्रौर जागीरदाराी क्षेत्रों से अ्रधिकांश कृपकों के भूमि 
सम्बन्धी स्वामित्व के, श्रधिकार ग्राप्त कर लिये है | इस प्रकार मौस्सी रैय्यत 
(०००पए५८ए ;थ5४0, नियत लगान वाले रेब्यत आदि भू-स्वार्मी बन गये । 
गैर मीरुसी रेय्यत और रेब्यत के नीचे वाले क्रिसान, सामान्यतः मूल्य लुकाकर 
ही भूस्वामी चन सकते हैं| यह सब तथा पूव॑वर्ता मध्यस्थ जो श्रपनी सीर शौर 
खुदकाश्त के मालिक बने हुये है। श्रधिकतर राज्य के काश्वकार कदलाते हैं 
किन्तु वास्तव में वे अपनी भूमि के स्वामी है श्लोर उनके श्रधिकार रव्यतवारी क्षेत्रों 
के भू-त्वामियों की तरह ही हैं ।९ 

श्रधिकांश राज्यों में भूस्वामियों को श्रपनी भूमि बेचने का अधिकार दे यद्यपि 
इस पर कुछ प्रतिबन्ध अवश्य हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि घर, मध्यप्रदेश में भूमि 
स्वामी और भूमिषारी, विद्दार में भू-स्वासी श्रीर मौंदसा काशतकार, पश्चिमी बंगाल 
में रेब्यत, श्रासाम में भू-स्वामी, विशेष श्रधिकार प्राप्त रूव्यत, मेझसी रेव्यत, लगान 
या सदेव के लिये निश्चित लगान देने वाले काश्तकार, देदराताद श्रौर बम्त्रई 
में भूमि वाले किसान, पंजाब में भूस्वामी श्रीर मोद्सी काशतकार, उड़ीसा में 
भू-स्वामी और मोद्सी काश्तकार, पेप्सू में भू-त्वामी, राजस्थान में खातेदार 
काश्तकार, मध्यमारत में पक्के काश्तकार इत्वादि समी को अपनी भूमि बेचने के 
अधिकार प्राप्त हैं| भूमि बेचने पर इस प्रकार के प्रतित्रन्ध अवश्य ई जैसे (अर) 
किस ग्रकार के व्यक्तियों को भूमि वेचो जा सकती है (व) किस सीमा तक भूमि 
बेची जा सकती है, खरीदी भूमि के लिये अ्रधिकतम सीमा होती है तथा वेचने 
वाले के पास शेप भूमि के लिये निम्नतम सीमा होती है |” 

“्रनेक राज्यों में गैर-कृपकों को भूमि बेचने की मनाही है। वम्बई 
देदराबाद, मध्यमारत और सौराष्ट्र में कानूनन गर कृपकों को भूमि वेचने की श्राशा 
नहीं है। बम्बई श्रीर पश्चिमी बंगाल में श्रनुमति ग्रातत खरीदारों की प्रायमिक्रता 
का क्रम निश्चित है। प्राथमिकता में पहला नम्बर उन काश्तकारों का है जो 
भूमि पर वास्तव में काबििज हैं | इसके वाद पड़ोसी कृपकों का नम्बर हैं तथा इसी 

तरद्द लोगों का क्रम निश्चित दे |? 

८उत्तरप्रदेश में यद्यपि भुूमिधार को अपनी जोतों को बेचने का अधिकार 
है किन्तु इस पर यह प्रतिबन्ध है कि धामिक संस्था के अलावा किसी अन्य 


जमींदारी उन्मूलन पूछ 


व्यक्ति को बेचने पर खरीदने वाले की जोत्त ३० एकड़ से अधिक न हो जाय | 
बस््रई में यह सीमा १९ एकड़ से ४८ एकड़ (जो भूमि की किस्म पर निर्भर है) 
है। हैदराबाद में यह सीमा परिवारिक जोत की तीन गुनी है। मध्यभारत में यद्द 
५० एकड़, पश्चिमी बंगाल में २५ एकढ़ ( बिसमें घर से संलम खेत नहीं 
शामिल हैं) दिल्ली में ३० स्टेन्डर्ड एकड़, राजस्थान में ६० अगसिचित एकड़ या 
३० सिंचित एकड़, श्रासाम में एक परिवार के लिये १४० बीघा (४६३ एकड़) 
तथा सौराष्ट्र में तीन श्रार्थिक जोत है ।? 

बम्बई, हैदराबाद और मध्यभारत में ऐसी कोई भूमि नहीं बेची जा सकती 
जो बेचने वाले की जोत को निर्धारित सीमा से कम कर दे। उदाइरण के लिये 
बम्बई में कोई भी जोत वेचकर या किसी अन्य प्रकार इस तरदइ बिमाजित नहीं 
की जा सकती कि उसके (एक शुंठा या चार एकड़ सीमा भूमि पर निर्भर है) ठुफड़े 
हो जाँय । हैदराबाद में एक (स्टेन्डड) निश्चित जेत्रफल निर्धारित करने की 
व्यवस्था किसी भी हालत में भूमि इससे कम क्षेत्रों में नहीं विभाजित की जा 
सकती | इसी प्रकार मध्व प्रदेश में पक्का काश्तकार श्रपनी भूमि तभी बेच सकता 
है जब कि वह श्रपनी छुल भूमि बेचने से वैयार हो श्रथवा बेचने के बाद उसके 
पास ५ सिंचित एकड़ या १४ श्रविंचित एकड़ भूमि बच रही हे ।? 

इन सब प्रतिबन्धों के बावजूद भी, थ्रधिकांश राज्यों में जमींदारी उन्मूलन 
के पश्चात्‌ कपकों का सू-स्वामित्व हो जायगा तथा प्रत्येक किसान अपनी ज्ञर्मीने 
नोतेगा । यदि ऐसा हुआ तो बहुत बढ़ी सौमा तक जरमींदारी उन्मूलन के लाभ 
व्यर्थ हो जाँयेगे | कृपक के पास अपनी भूमि में सुधार करने तथा कृषि के सुधारे 
हुये ढंगों का प्रयोग करने के लिये साधन नहीं है। 

भूमि से उत्पादन की मात्रा तमी बढ़ाई जा सकती है जब बड़े ज्षेत्रों भें 
खेती की जाय और श्रावश्यकता पढ़ने पर मशीनों का उपयोग किया जाव। 
उत्पादन में वृद्धि होने से किसान की श्राय में भी दृद्धि होना स्वाभाविक है। उत्तर 
प्रदेश कानून में दो तरह की सहकारी-कृषि प्रणालियों की व्यवस्था की गई है- 
(१) ४० एकड़ या अ्रधिक के ऐसे छोटे फार्म जो १० या अ्रधिक किसानों ने स्वेच्छा 
से समझौता करके बनाए हों ओर (२) आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त जमीनों को 


मिलाकर संगठित सहकारी फाम । यदि दूसरे प्रकार के कार्म के कुल सदस्यों के दो 
तिहाई यह माँग करते हैं कि इन छोटे फार्मो को मिलाकर एक बड़ा फार्म बनाया 
जाय तो शेष एक तिहाई को श्रनित्राय॑ रूप से यह माँग माननी पड़ेगी ! परन्तु 
इससे समस्या नहीं सुलमक सकती | सहकारी फार्स की प्रणाली लागू करने के लिए. 


काफी परिश्रम करना पड़ेगा! - 


अध्याय ७ 
भूमि की चकबन्दी 


भारत में मूमि को छोटे-छोटे द्विस्सों मे विभक्त कर देने से गम्भीर समत्या 
उत्पन्न हो गई है। भारत के किसान भूमि के छोटे-छोटे अ्रलग-श्रलग बिखरे हुए 
छुकढ़ों में खेती करते हैं जिससे खायाज्न तथा अन्य सामग्री का उसादन कम होता 
है श्रीर किसान की गरीबी बढ़ती जाती है। इतकऊे श्रनेक कारण है जिनमें से 
मुख्य इस प्रकार है, (१) भूमि पर जनसंख्या का दवाव श्रीर मौसी ट्रक सम्बन्धी 
कानून | परिवार के प्रधान के मरने पर जमीन उसके पुत्रों तथा श्रन्प्र सम्बन्धियों 
में वाँ दा जाती है | बाँटत समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि इन 
भूमि के छोटे-छोटे हिल्सों से हिस्सेदारी का औवन-निर्वाद नहीं हों सकेगा, इनमें 
जो कुछ उत्पादन होगा उससे वह आपना भरण-पोपण नहीं कर सकेगे। (२) 
किसान के ऋणो टोने तथा श्रन्त्र कारणों से भूम का विक्र जाना भारत के 
किसान ऋण के बोर से दव जाने के कारण अपनी जमीन रेहन रख देते हैं श्रीर 
ऋण न चुका सकने पर उस जमीन को ऋणदाता बेच देता है या स्वयं ले लेता 
है; इससे जा जमान पहले से ही छोटे-छोटे टुकड़ों में थो श्रव शरीर अधिक विभक्त 
हा जाता है । यदि किसान के संयुक्त परिवार के एक सदस्य का दिस्सा खऋण न 
चुका सकने अथवा श्रन्य किसी कारण से बेच दिया जाता है तो शेप भूसि कम 
हो जाती है और जब उसका विमाजन किया जाता ईतो बह श्रीर छोटे-छोटे 
इुकढ़ों में बैंटवी जाती है (३) किसान इस बात से अनमिश्ञ है कि भूमि का 
छोटे-छोटे हिस्सों में बेंट जाना धुरा द। यद्द अनुभव किया गया दे कि क्रिसान 
भूमि की चकबन्‍्दी के लिये श मर तैयार नहीं होता | इसके लिये उसे काफी समम्ना 
पढ़ता दे और दवाव डालना पड़ता है। भूमि की चकब्न्दी से उत्तादन बढ़ता है 
तथा कृपक की चिता भी कम द्वा जाती है इससे हम छोटे-छोटे हिस्सों में विभक्त 
शेने की गम्भीर समस्या को ही इल नहीं कर लेते बल्कि आम योजना मं, खेल के 
मैदान, स्कूल, गढ़े श्रादि बनाने में भी सद्दायता मिलती है। 
हानियाँ--भूमि का विभाजन और उसका छोटे-छोटे ठुकढ़ों में बट जाना 
एक गम्भीर दोप है | इससे अनेक द्वानियाँ द्वोती है : (१) इससे भूमि में सुधार 
नहीं किया जा सकता। भूमि छोटे ठुकड़ों में वँदी होने के कारण किसान अपनी 
खेती के लिये न कुआँ खोद पाता है, न मशीनों का उपयोग कर पाता है और न 


भूमि की चकबन्दी घट 


अन्य प्रकार के सुधारों को दी लागू कर पाता है | इससे भूमि की उत्पादन शक्ति 
नहीं बढ़ने पाती और उत्पादन गिरता जावा है। (२) भूमि के छो-छोटे ढकड़ों में 
बैंठे रहने के कारण बहुत सी जमीन एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करने के 
लिये मेढ़ बाँधने में व्यथ नष्ट हो जाती है शलेर भूमि के हुकड़े बिखरे होने के 
का किसान श्रपनी खेती की अच्छी तरह देख-भाल भी नहीं कर पाता है | 
इससे फसल में गहरी हानि होने की हमेशा आशंका बनी रहती है। और (३) 
किसान को एक भाग से दूसरे मांग में आने-जाने में ही बहुत सा समय नष्ट 
करना पढ़ता है। 
यह कद्दा गया है कि भूमि को छोटे-छोटे हिस्सों में बैंटे रहने से किसान 
को लाभ है क्योंकि इससे गाँव के श्रनेक भागों में प्रत्येक किसान की कुछ न कुछ 
यूमि रहती है | यदि बाढ़ तथा टिडूडी इृत्यादिका संकट श्रा जाय तो उसकी सारी 
भूमि नध्ठ डोने से बच जाती है। यदि एक भाग इस संकट से नष्ट भी हो जाय 
तो अन्य भाग दूर होने के कारण बचाये जा सकते हैं। दूसरा लाम यह घताया 
जाता है कि भूमि के इस प्रकार के बँटवारे से गाँव की श्र्रिकांश जनता के पास 
भूमि हो जाती है | यदि यह बेटवारा न क्रिया जाय तो बहुत से आमीण बिना 
भूमि के रह जायेंगे | परन्तु ध्यान पूर्वक अ्रध्ययन करने से पता चलेगा कि यह 
दोनों लाभ काह्मनिक हैं | ऐशा बहुत कम संभव है कि प्रकृति के कोप से गाँव 
का एक ही भाग नष्ट हो और शेष भाग बच जाय | यदि कमी ऐसा हुआ मी त्तो 
इससे किसान को बहुत कम लाभ होगा; वर्षों से छोटे-छोटे ठुकड़ों में खेती करने 
से किसानों को जो हानि होती है वह इस संभावित लाभ की श्रपेक्षा कहीं अधिक 
है। श्र जहाँ तक मूमि-विद्वीन मजदूरों का प्रश्न है यह भूमि के बँटवारे या उसे 
छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त करने से इल नह्ीीं क्रिया जा सकवा है । वास्तव में 
सुख्य समस्या यह दे कि किसान को इस योग्य बनाया जाय कि वह २हन-सहन का 
एक उचित स्तर बनाये रख सके | कुल परिवार के पा संयुक्त रूप से जितनी भूमि 
है यदि उसका उसके सदस्यों में विभाजन कर दिया जाय और प्रत्येक सदस्य को 
कुछ न कुछ भूमि दे दी जाय तो इससे रहन-सह_्न का उचित स्तर नहीं रखा ना 
सकता। इन छोटे-छोटे मार्यों से कियान अच्छी तरह जीवन-निर्वाह६ कर सकने में 
* असमर्थ होता है| यदि भूमि का इस प्रकार बेट्वारा न किया जाता तो शायद वह 
असमर्थ न होता । भूमि-विद्ीन मजदूरों की समस्या को इल करने के लिए सरकार 
को श्रन्य उपायों से काम लेना पड़ेगा । 
| यह खेद की बात है कि भूमि के बैंग्वारे और उसके छोटे-छोटे भागों में 
विभक्त हो जाने की गम्मीर समस्या के सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध 


६० भारतीय थ्र्थशासत्र की समस्याएँ 


नहीं है | कृपि सम्बन्धी गयल कमीशन (रि0्फयों ए०गायांडश्णा 07 मैहुए- 

व्णाप्रा&) की रिपोर्ट स पेवल यह सचना-मिलती है कि विभिन्न सर्या में प्रत्येक 
व्यक्ति के पास श्रौसतन कितनी जमीन है । इस सूचना से समस्या की पूण जानकारी 
नहा होती । किसानों के पास श्रौसत भूमि उत्तर प्रदेश, मद्रास, विर्वाकुरकोर्च न श्र 
द्वमांचल प्रदेश में श्रन्य ज्षेत्रों की श्रपेज्ञा कम है | उत्तर प्रदेश में भूमि प्राप्त कुल 
व्यक्तियों में से ८१*२ प्रतिशत फे पास ५ एकड़ से कम भूमि है श्वार यह छुल 
काश्त की जाने वाली भूमि का शृ८'८ श्रतिशत है । 

मद्रास में ८२*२ प्रतिशत के पास १० गया था इससे कम वापिक लगाने 
की भूमि है जो काश्त की जाने वाली भूमि का ४१" प्रतिशत है | पिर्बाक्ुर- 
कोचीन में ६४.१ प्रतिशत के पास ५ एकद से रूम भूमि दे जो कुल छाइत की 
जाने वाली मूमि ४४ प्रतिशत दै | श्रन्य राज्यों में भी यदू समस्या गम्मीर दे | श्ौर 
इससे किसानों को आय में द्वानि सहदनी पढ़ी है । 

रीति (४०॥005)--भूमि की चकऋबन्दों करने की दी मुख्य रीतियां है ४ 
(१ ) स्वयं किसानों में परम्परा स्वेच्छाएवंक सदयाग की भावना के द्वारा और 
(२) सरकार द्वारा चकबन्दी श्रनिवाय कर देने से | जर्दा तक स्वेच्छापूर्वक सहयोग 
करने का प्रश्न है इसमे काफ़ी देर लगती दे थ्ौर चकबन्दी का काय श॒ंप्रता मे 
नहीं हो पाता । कहीं-क्टी जमंदार या महाजन चकबन्दी के कार्य में झक्ावट पैंदा 
कर देने हैं | इसके साथ ही किसानों का यह समम्काना बहुत कठिन है कि चक- 
चन्‍्दी से उनका लाभ द्वागा। किसान न तो अ्रपनी भूमि छोड़ने के लिए तैयार 
इंता है और न इस काम में छोद्य-मोदा व्यय करने को राजी द्वोता है। परन्तु 
यदि भूमि की चकबन्दी अनिवाय कर दी जाय तो किसान इसका विरोध करता 
है | वह, समझता है कि भूमि की चकदन्दी से उसके दिलों को चोर पहचेगी । 
यदि चकवबन्दी यीजना को लागू करने वाले कमंचारी कमजोर श्रौर अ्रकुशल हुए 
हुए तो श्रभेक कटिनाशरयाँ पंदा द्वो जाने की संभावना रहती है | परन्तु स्वेच्छा- 
पूवक सहयोग करके भूमि को चकरबन्दी कदाने का परिणाम निराशाजनक ही रहा 
है इसलिए इस योजना को श्रनिवार्य कर देने से द्वों श्रधिक्त लाभ द्वो सकने की 
संभावना है । 

इस दिशा में भूमि की चकबन्दी प्रथम प्रयास है | वास्तव में प्रयत्न इस 
बात का करना ई कि भूमि का और बस्वारा न हो अन्यथा चकब्न्दी से कुछ 
लाभ संमव नहीं। यदि भूमि छोटे ढुकड़ों में बैंटतो गई तो चकब्नन्दी का उद्देश्य 
ही विफल हो जायगा | भूमि को चकत्रन्दी के प्रश्न का इस बात से गदइरा सम्बन्ध 
है कि प्रत्यक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी एकड़ भूमि रख सकता है| 


भूमि को चकबनन्‍्दी ६१ 


४उत्तर प्रदेश में कम से कम सीमा ६७ एकड़ भूमि प्रति व्यक्ति रक्खी गई 
है, मध्य भारत में यह सीमा सिचाई की सुविधा प्राप्त भूमि के लिये ५ एकड़ और 
जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं प्राप्त है वहाँ १५ एकढ़ निश्चित की गई है। 
आसाम में पंचायत एक्ट के अनुसार पचायत को अधिकार है कि यदि उन लोसों 
में से जिनके लिये यह निर्माण किया जा रहा है है इस शत पर राजी हो जायें तों 
अत्येक किसान के लिये कम से कम् भूमि की सीमा १२ बीघा निश्चित कर सकते 
हैं| बम्पई, पंजाब ओर पेप्यू में चकबन्दी एक्ट ने राज्यों को यह अधिकार दिया है 
कि थे जितना भो उपयुक्त सममे प्रति किसान भूमि की सीमा निश्चित कर दे | 
अम्बई की सरकार ने इसलिये भूमि की विभिन्न न्यूनतम सीमाये' १० शुन्ठे से लगा 
कर ६ एकड़ त्तक श्रपने विभिन्न जिलों में नियत कर दी हैं। इन सब राज्यों में 
शसे बटवारों पर रोक लगा दी गई है जिनके परिणाम स्वरूप बैंट कर न्यूनतम 
सीमा से कम हो जायगी” | यदि ये प्रतिबन्ध न लगाये जायें तो चकब्नन्दी के लाभ 
अवधिष्य,में धोने वाले बेटवारे के कारण न मिल सकेंगे। 
कानून--हम्बई, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पेप्यू, जम्मू और काश- 
मीर में चकबन्दी के सम्बन्ध में विशेष कानून पास छिये गये हूँ । देदली ने पंजाब 
एक्ट को श्रपना लिया है श्रौर उद़ीता ने १६५१ के एग्ीकल्चर एक्ट में कुछ 
चकबन्दी सम्बन्धी नियम जोड़ दिये हैं। हैदराबाठ, सौराष्ट्र, बिलासपुर श्ौर राज- 
स्थान में इस सम्बन्ध में कानून विचाराधीन है । आरम्भ में कानून अनुमति प्रदान 
करने वाले (?८४४75896) थे श्रौर विशेष पदाधिकारियों के द्वारा अदला बदली 
में सहायता तथा छूड आदि का अबन्ध करते ये | बड़ौदा एक्ट इसी ढंग का था | 
सहकारी समितियाँ, किसानों के लिये स्वेच्छा से चकंबन्दी कराने में विशेष सद्दायक 
हो सकतीं थीं। जो कानून पास किये गये हैं उन्हें हम दो वर्गों भें रख सकते हैं 
( १ ) वे कानून जो किसानों को यदि उस गाँव में निश्चित प्रेतिशत किसान-राजी 
हों तो चकबनन्‍्दी के लिये वाध्य कर सकते थे और (२ ) वे का्ूनःजो राज्यों को 
यह अधिकार प्रदान फरते ये कि ते अपनी ओर से चकबन्दी की योजनाओं को 
लागू करें| मध्य प्रदेश, जग्मू और काश्मीर के कानून पहिले वर्ग में और पंजाब 
पेप्सू, देहती और बम्पई के कानून दूसरे वरग में आते हैं? | मध्य प्रदेश के कानून 
के अनुसार यदि क्रिसी महाल, पट्टी श्ुथवा गाँव के कम से कम आधे निवासी 
जिनके हिस्से में गाँव की 3. मूमि आती:हे मिलकर चकबन्दी की योजना के,लागू 
कराने की प्रार्थना करें आर यदि चकभन्दी योजना पक्की दो चुकी है तो सब्र भूमि 
पर अधिकार रखने वालों को चकबन्दी योजना स्वीकार करने के लिये वाध्य क्रिया 
जा सकता है| जम्मू और काश्मीर के एक्ट के श्रजुसार यदि 3 किसान जिनके 
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अ्रधिकार में किसी गाँव के $ खेत हैं और वे चकव॒न्दी की योजना स्वीकार करते 
हूं तो वह योजना पक्की मान ली जायगी श्र लागू कर दी जञायगी | इन काचूनों 
के कारण जो थोड़े से व्यक्ति योजना को अ्रस्वीकार करते है उन्हें भी योजना के 
अन्तर्गत लाकर उनकी सफलता निश्चित कर दी गई है । 

उत्तर प्रदेश के कानून--“देश में लागू किये हुये कानूनों की श्रवृत्ति के 
अनुसार ही उत्तर प्रदेश ने भी इस सम्बन्ध में एक नया कानून पास किया 
है जिसके श्रनुसार राज्य अपनी ओर से श्रनिवार्य रूप से चकत्रन्दी लागू कर 
सकता है। यह नया कानून १६३६ के कानून के स्थान पर (जो चकबन्दी श्रनि- 
बाय रूप से लागू करने की तमी श्रनुमति देता था जबत्र कि किसी गाँव के एक 
विशेष प्रतिशत लोग चकबन्दी के लिये अपनी स्वीकृति देते ये) पूर्ण रूप से लागू 
कर दिया गया है? | १६४३ के उत्तर प्रदेश भूमि चकचन्दी एक्ट में अनिवार्य रूप 
से उसे लागू करने की श्रनुमति प्रास है । यह कानून उ० प्र० की सरकार द्वारा 
नियुक्त चकबन्दी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है ओर पंजात्र 
के कानून की ही तरद का है। | 

इस कानून के श्राधारभूत सिद्धान्त निम्न हैं--(१) प्रत्येक पय्ठेदार को 
जहाँ तक सम्मव हो सके वहीं पर भूमि दी जायगी जिस ज्षेत्र में उसकी अधिकांश 
भूमि है; (२) प्रत्येक गाँव की भूमि का वर्गीकरण निम्न ज्षेत्रों में किया जायगा, 
(क) चावल पैदा करने वाले क्षेत्र, (ख) चावल को छोड़ कर अन्य एक फसली 
क्षेत्र, (ग) दो फसली क्षेत्र, और (घ) कछार भूमि के क्षेत्र; (३) केवल उन्हीं पट्टे- 
दारों को उस ज्षेत्र में भूमि दी जायगी जहाँ पर पहिले से ही उनकी भूमि है, 
(४) प्रत्येक पय्टेदार को उतने ही चक दिये जायँगे जितने कि गाँव में ज्षेत्र 
(आबादी के क्षेत्र को छोड़कर) बनाये गये हैं जब तक कि फिसी गाँव में केवल 
एक ही क्षेत्र न हो और उस क्षेत्र की भूमि एक प्रकार की न हो; (५) एक 
परिवार के पट्ठेदारों को यथाउम्मव एक दूसरे के पड़ोस में ही चक दिये जायेंगे; 
(६) पयटेदारों के निवास स्थान की स्थिति और यदि उसने कोई झुघार किया है 
तो उन्हें चक देने में इन बातों का विशेष ध्यान रक्खा जायगा; (७) यदि कोई 
चक या फाम पहिले से द्वी ६ड्टे एकड़ या अधिक है तो यथासम्मव वहइ न तो 
विभानित किया जायगा श्र न वाँटा ही जायगा? | इन दिद्वान्तों से न्यूनतम 
गड़चड़ी तथा किसानों को श्रधिकतम लाम होने की सम्मावना है । 

इस कानून के अन्तर्गत चकबन्दी के काय को करने का एक विशद्‌ क्रम 
दिया हुआ है। इसको कार्यान्वित करने के पहिले प्रत्येक किसान के प्लाटों का 
लेखा उनके क्षेत्रफर्तों के साथ तथा ग्रत्येक का लगान व मालशुजारी आदि के 
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सहित तैयार किया जायगा | एक ऐसी तालिका तैयार की जायगी जिसमें प्रत्येक 
पदटेदार के कुल खेतों का क्षेत्रफल जो उनके पास विभिन्न प्रकार के आसामी 
श्रषिकारों के श्रन्तर्गंत हूँ तथा उसे जितनी मालगुजारी श्रथवा उसका लगान 
देना पड़ता है, तैयार किया जायगा | जब यह ह्िसाव पक्‍के तोर पर तैयार हो 
जायगा तब किसानों को चक देने की शर्ते तैयार की जायगी जिसमें यह दिखाया 
जायगा कि कौन कौन से प्लाट प्रत्येक पटटेदार को उसके पुराने खेतों के बदले 
में दिये जायेंगे तथा यदि नये सिरे से दिये हुये प्लाट उसके पुराने प्लार्ट की 
तुलना में कम मूल्य के हैँ तो क्या मुआवजा दिया जायगा और उसके कुशों, पेड़ों 
और इमारतों के बदले में क्‍या मुश्नावज्ञा दिया जायगा इत्यादि | इस प्रस्ताव पर 
किसानों को उजरदारी करने का अधिकार होगा | परन्तु उजरदारी का जवाब 
दिये जाने पर प्रस्ताव पक्का हो जायगा और चकबन्दी योजना लागू हो ज्ञायगी । 
इसके पश्चात्‌ चक को दिये जाने का हुक्म जारी हो जायगा जिसमें यह दिखाया 
जायगा कि योजना के अनुसार कौन-क्रौन से नये खेत किसके हिस्से में आगए हैं 
श्र उन्हें उन पर श्रधिकार दे दिया जायया | इस बात का ध्यान रक्खा जायगा. 
कि किसानों को चक उसी क्षेत्र में दिया जाय जहाँ पर उनके श्रपिकाश खेत 
हूँ | भूमि पर श्रधिकार के सम्बन्ध में मिर्णय ऐसे निर्णायक द्वारा किया जायगा 
जिसे सरकार उन न्याय-कार्य सम्बन्धी श्रफररों में से नियुक्त करेगी जिन्हें कम से कम 
७ वर्ष तक का अनुभव है। किसानों से भी राय ली जायगी श्रोर उन्हें श्रापत्ति 
करने का अधिकार होगा परन्चु जब योजना पक्‍की हो जायगी तत्र सब को उसे 
मान लेना पड़ेगा । यह चकबन्दी योजना न्यायालयों के कार्य-क्षेत्र के बाहर 
इसलिए भानी गई है कि इस सम्बन्ध में मुकदमेत्राजी न हो। एक्ट के अनुसार 
चकबनन्दी[का खर्चा ४ र० प्रति एकड़ नियत कर दिया गया है जो योजना में 
सम्मिलित विभिन्न व्यक्तियों में बैंट जायगा ताकि सरकार को यह खच्चे न उठाना 
पड़े । निनके खेतों क्री चकब्न्दी की जायगी उन्हें पैमाइश तथा श्रन्य प्रकार के 
शारीरिक भ्रम वाले कार्य करने में सहयोग देना होगा और जो यह न कर सकेंगे 
तो उन्हें २ ० ८ झ्राना प्रति एकड़ के हिसाब से श्रम के बदले में खर्च के प्रतिः 
देना पड़ेगा | यह कानूत मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर जिलों में लागू कर दिया 
गया है। थोड़ा थ्रनुभव प्रास कर लेने के पश्चात्‌ पहिले यह २० जिलों में और- 
लागू किया बायगा | श्राशा की जाती है उत्तर प्रदेश में इस कानून के श्रन्तर्गवः 
चकब्न्दी का काय बहुत सुग्रम होगा । 
कठिनाइयॉ--चकबन्‍्दी-कार्य बहुत कठिनाइयों से भरा हुश्रा है। कुछ 
कठिनाश्र्याँ तो मनोवैज्ञानिक हैं और कुछ प्रयोगात्मक | (१) बहुत सी जगहों 
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पर भूमि अ्रधिकारों का कोई लेखा प्रास नहीं है। पंजाब में देश के बंटवारे के 
पश्चात्‌ सारे लगान सम्बन्धी लेखों के खो जाने के कारण बढ़ी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा | 

(२) चकबन्दी का कार्य श्रोद्योगिक ढंग का दै। इसके करने वालों को 
पैमाइश, बन्दोबस्त, भूमि के वर्गोकरण, भूमि के मूल्यांकन तथा पट्टेदारी सम्बंधी 
ज्ञान श्रावश्यक है। ऐसे कायकर्त्ताओों की कमी के कारण 'चकबन्दी के कार्य में 
बाधा पड़ी है । इस कठिनाई को दूर करने के लिये कुछ प्रदेशों में ऐसे श्रफसरों 
को इस कार्य के लिये विशेष ट्रेनिंग देने का आयोजन किया गया है। 

(३) इस काय में किसानों की रुढ़िवादिता श्रौर पीढ़ियों से श्रधिक्रार में 
स्थित भूमि के प्रति मोह के कारण भी चाधा पड़ी है। जमींदारों और अन्य 
असामाजिक वर्गों द्वारा बाधा उपस्थित करने से भी काम में रुकावट पहुँची है । 
शान्तिपूर्वक जनता में इस कार्य के प्रति प्रचार तथा जानकारी की बृद्धि द्वारा 
वथा जहाँ आवश्यक द्वो वहाँ श्रनिवायं रूप से लागू करने से दी इन बाघाशों 


पर विजय पाई जा सकती है। रु ेु 
(४) चकब्नन्दी में रूपया खर्च होता है और रुपये के प्रबंध के कारण भी 


इस कार्य में वाघा पहुँचती है। प्रादेशिक सरकारों के समक्ष अ्रनेक प्रकार की 
विकास योजनायें ईं इसलिये वे सदा इस कार्य के लिये पर्यास.घन देने के लिये 
तैय्यार नहीं रह सकती | इस सम्बन्ध में खच पूरा करने के लिये तीन उपायों के 
काम में लाने की श्रनुमति दी गई हूँ। (क) दिल्ली, मध्य प्रदेश और पंजाब में 
खर्च का एक ओश' किसानों से चक्रवन्दी-फोस के नाम पर वसूल कर लिया जाता 
है | इस प्रकार कुछ ओश तक व्यय सरकार द्वारा और कुछ अंश तक फिसान 
द्वारा पूरा कर लिया जाता है; (ख) वम्बई में सारा व्यय सरकार द्वारा सहन किया 
जाता है जहाँ पर किसानों के साथ रियायत के रूप में ब्रिना फीस लिये काम किया 
जाता है; और (ग) उत्तर प्रदेश में जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है पूरा खर्चा 
किसान से ४ रु० प्रति एकड़ के हिसाब से दसून्न कर लिया जाता है | ॥ 
सफलता की मात्रा--चकत्नन्दी की सफलता विभिन्न प्रदेशों में कम ही 
रही है। केवल पंजाब, तम्पई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पेप्सू श्रौर दिल्‍ली आदि 
ने कुछ सफलता इस सम्बन्ध में प्राप्त की है । पंजाब में चकबनन्‍्दी का काम १६२० 
से श्रारम्भ हुआ ओर उत्तर प्रदेश में १६२४ से। उत्तर प्रदेश में १६५३ के 
चकबन्दी एक्ट के पास होने पर इस काम की गति चढ़ गई श्रीर आगे चलकर 
एबट में भी उपयुक्त खुधार कर दिया गया । मार्च १६५४ त्तक पंजाब में ७० लाख 
एकड़, मध्य प्रदेश में २५ लाख एकड़, पेप्सू में १० लाख एकड़ से अ्रधिक भूमि 


भूमि की चकबन्दी श्धि 


की चंकवन्दी की गई। बम्बई ओर दिल्ली में १०६० ओर २१० गाँवों में ऋमशः 
यह योजना पूर्णतया लायू की गई है। उत्तर प्रदेश में २१ जिलों में यह योजना 
लागू हैं।अत्र भी विभिन्‍न राज्यों में इस योजना के कार्य को बढ़ाने का 
अवसर है ! 
यद्यपि चकबन्दी का कार्य जरा धीमी गति से हुआ है और बहुत कम 
उन्नति इस और हो पाई है फिर भी इख्से लाठों की संख्या कम हो गई है और 
उनका झसत क्षेत्रफल बढ़ गया है । यदि प्लाटों की संख्या में कमी और खेतों के. 
क्षेत्रफल में वृद्धि की दृष्टि से देखा जाय तो इस कह सकते हूँ कि सबसे अ्रधिक् 
उल्ति मध्य प्रदेश ने की है जहाँ विलासपुर, रायपुर ओर दुग जिलों में प्लाटों 
की संख्या ८२९ कम हो गई है श्रोर उनका श्रौखत ज्षेत्रन्‍त्त ४००; वढ़ गया है। 
. इस और मद्रास ते सबसे कम उन्नति की है और वहाँ प्लाटों की संख्या में २०% 
से भी कम कमी हुई है। 
खेतों की चकबन्दी के फलस्वरूप प्रत्येक किसान को श्रार्थिक जोत 
(6००००॥४० ४0०670१) प्राप्त नहीं हुई है। क्योंकि यदि किसी किसान के खेद 
गाँव के विभिन्‍न भागों में छिटके हुये हैं तो चकबन्दी से किसान के अ्रषिकार में 
भूमि का ज्षेत्रफल नहीं बढ़ सकता । इसलिये प्रत्येक किसान को श्रार्थिक जोत्त देने 
* के लिये बहुत बड़े प्रयत्त की आवश्यकता है। 


अध्याय ८ 
भूमि-क्षरण 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रनुसार भूमि संरक्षण से श्रमिप्राय केवल क्षण 
को रोक पाना ही नहीं है परन्तु अपने व्यापक श्रर्थ में भूमि संरक्षण के अन्तर्गत 
वह समी बातें शामिल हूँ जिनका लक्ष्य भूमि की उत्पादन शक्ति को ऊँचे स्तर पर 
बनाये रखना है, जैसे भूमि की कमियों को दूर करने के उपाय, रासायनिक तथा 
देशी खाद का उपयोग, फसलों के वोने के क्रम का उचित संचालन, सिंचाई तथा 
नाली की व्यवस्था इत्यादि | इस रूप में भूमि-संरक्षण का प्रायः भूमि के उपयोग 
के ढंगों में सुधार करने से निकट सम्बन्ध है। भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में भारत 
की प्रमुख समस्या भूमि-क्षस्ण को रोकना है । भूमि-क्षरण होते रहने से भूमि का 
बहुत बड़ा भाग कृपि के योग्य नहीं रहता | 

कारस--भूमि छरण के अ्रनेक कारण ई परन्तु उनमें से मुख्य निम्न- 
लिखित ई :-- 

(१) वनों का काटना और वनस्पति का नष्ट हो जाना | जंगल श्र 
वनस्पति हवा ओर पानी के वद्धाव को रोकते हूं जिससे भूमि का तल इनकी हानि- 
कारक शक्ति से बच जाता है और उसका क्षरुण नहीं हो पाता | यदि वन काट 
डाले जाये और वनस्पति नष्ट कर दी जाय तो भूमि पूर्ववत नहीं रहेगी, उसकी 
उत्पादन शक्ति घट जायगी | प्रायः ईंघन या इमारतो के उपयोग के लिए वनों को 
काट लिया जाता है| आसाम, बिद्दार, उड़ीसा और मध्यप्रदेश के कुछ भागों में 
कच्रायली जनता ( ॥स99] 96००४ ) एक निश्चित स्थान पर खेती नहीं करवी 
है। वह प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कऋृषि-्षेत्र अदलती रहती है 
जिसके लिए उसे पेड़ कायते रहना पड़ता है और इससे वनों का विनाश हो जाता 
है। इधर जर्मीदारी उन्मूलन होते ही श्रनेक जमोंदारों ने इमारती लकड़ी से रुपया 
पैदा करने के लिए अपने ज्षेत्र के पेड़ काट डाले है। 

(२) पशुश्रों और विशेषक्र भेड़ बकरियों का घास-पक्ठी इत्यादि चर 
जाना । इससे भूमि के कय परस्पर गुये नहीं रह जाते ओर उसका क्षस्ण शेने 
लगता है। वनस्पति का इस प्रकार चर लिया जाना भारत के लिए एक गम्मीर 
समस्या वन गया है। १६५४ में मारतीय कृषि-थ्रनुसन्धान परिषद (शा 
(०एस्‍रत। ० 4870एए० ९6५४९०:८॥) के तत्वावधान में उसके फसल और 


भूमि-झ्रण ६७ 


भूमि विभाग (07095 ॥00 505 ५४798) की प्रथम बैठक में उत समय के 
खाद्यान्न मंत्री ने कहा कि भेड़ बकरियों को म्रश्य देने का श्रथ है भूमि-ज्ृरण थौर 
महाविनाश | परन्तु गाय-मेंस को प्रभय देकर दस सूमि की सेवा कर सकते हैं और 
स्वयं समृद्धिशाली बन सकते हैं। खाद्य मंत्री ने अधिक मोर देकर जरूर कह्म है 
परन्तु यट्ट सच है कि भेड़ वकरियों से भूमि को बहुत क्षत्ति पहुँचती है। उचित 
यह होगा कि पशुओं को चारा दिया जाव और बिना रोक-ओोक के इधर-उधर, 
विशेषकर उन ज्षेत्रों में जो इस कारण पहले ही कछतिग्रस्त शो चुके हैं, चरने न 
दिया जाय | 

(३) जिय भूमि में उत्पादक तत्वों की पहले ही से कमी है उसका शीर्ष 
ज्रण हो जाता है। यदि भूमि उपजाऊ है श्रौर उसकी श्रच्छी तरह देखभाल की 
शई तो खराब भूमि की श्रपेज्ञा इसमें भूमि-क्षरण कम होगा। काश्त की जाने 
बाली भूमि का भारत में पीढ़ियों से बिना किसी रोक टोक के बराबर उपयोग होता 
रहा है और उसकी उत्पादन शक्ति की पूर्ति करने के लिए खाद इत्यादि या वो नहीं 
डालौ गई है या श्रपर्यात रही है | इससे देश के बड़े-बड़े भाग भूमि क्षण के 
संकट से ग्रस्त हो चुके हैं । 

मुमि-क्रुण अनेक प्रकार का होता है परन्तु भारत में मुख्य प्रकार निम्न- 
लिखित ई :-- 

(१) तल क्षरण (9080 #90807)--आानी के तेन बहाव से या तेज 
इवा के बहने के कारण जब भूमि की ऊपरी डपजाऊ रुत्तद बह जाती है तब तल- 
शरण होता है | 

(२) अन्तः क्षरण (७7)॥9 /00507)--पगनी के तेज बद्दाव के कारण 
भूमि में गहरे नाले बन जाने से श्रन्त/क्षरण होता है । प्रायः अन्तःक्षसण दोने का 
कारण यह होता है कि बहुत समय तक तल-छरण होता रहे और उसे रोकने का 
काई उपाय न किया जाय। नदियों के आय-पाय की भूमि में अन्तःक्षरुण की 
अधिक संभावना 5हतो है क्योंकि बाढ़ आ जाने से तट की निकय्वर्ती-भूमि का 
वल चरण दोता रहता है श्रोर धीरे-धीरे गहरे नाले बन जाते हैं । 

(३) बायु क्षरण (९४४0 ?7०४०7)--वायु चरण देश फे मरु प्रदेश 
में जैसे राजस्थान और पूर्वी पंजाब में होता है | तेज वायु बहने से मरु क्षेत्र की 
'बालू उड़ती रहती है और निकव्वर्ती हिस्सों में बैठती रहतो है जैसा राजस्थान के 
मर प्रदेश के निकट होता है। इससे भूमि की उत्पादन शक्ति को गहरी हानि 
पहुँचती दे । 

भूमि ज्षरण एक गंभीर संकट है | इससे भूमि की उत्पादन शक्ति कम होती 


मारतीव श्रथशाज् की समत्याएँ 


है, भूमि व्यर्थ हो जाती है श्रोर जनता निर्धनता के चंगुल में फंठ छाती है । 
इससे देश के बढ़े-बड़े छ्ेत्र मदत्थल में वदल जाते हैं| उन छा में जहाँ नदी- 
घादी योबनाएँ लागू की गई हैं, जैसे दामोदर घादी, व्दाँ पर भूमि छुस्णु से निमित 
बाँवों को मय उत्पन्न हो जाता दे । इस कारण इन दाँधों की देखभाल आर 
बचाव के लिए अधिक व्यय करना पड़ता ई। यद्द दुर्भाग्य की वात है कि इसमें 
श्रपने देश में मूमि-इरण के प्रकार और प्रसार के सम्बन्ध में उद्दी-5ही चना पास 
नहीं है इस सूचना के प्राप्त हो जाने पर मूमि-न्षरुण को रोकने के लिए प्रमावशाली 
उपायों को लागू किया जा सकता दे | पिछले छुछ वर्षो नें नम संरक्षण के लिए 
कुछ काम किया गया है, वम्बई में छोटे-छोटे बाँध बॉघने और टेक लगाने 
(7'6८००० 8) से और पंजाब में चंगल लगाकर तथा पहाड़ी नाली में बंध 
इत्यादि बॉघकर और उत्तर प्रदेश में नालों दथा रझूड्डों से परिषूर्त नूमि पर कृषि 
फरके भूमि संरक्ष्य किया ऊा रहा है। राघ दाॉवने और टेक इत्यादि का निर्माण 
करने में और कदी-फटी भूम को रमतल इनाने के लिए द्रेकव्यें तथा अन्य 
बढ़ी-घढ़ी मर्श'नों का उपयोग किया जा रश् है। परन्तु अर्मी इस सम्बन्ध में चहुत 
कुछ कार्य करना शेप है | 

राजस्थान के रबत्यल का क्रमशः उत्तर कौ ओर विस्तार एक विशेष 
चिन्ता का विपव दो गया द और मारत सरकार ने उसकी रोकथाम के लिये निम्न 
उपाव किये हैं :--- 

(१) “दस वर्ष के भीतर दी भीतर ४०० मील लम्बी और ५ मील मोतर 
को ओर चौड़ी जद्धल की एक पट्टी राजस्पान की पश्चिमी सीमा पर लगा देना 
इसमें भेड़, बकरी, गाय, “ल, ठेंठ, ऋाद पशु&। के चरने की आशा न होगी |? 

(२) मच्त्पल की भू में चालू के वणों को हरियाली द्वारा स्थिर करने में 
वैज्ञानिक उपायो की खोज करना | 

(३) ऐसे नखजस्तानों की व्यवस्था करना जहाँ से पेड़-पैप फोनी नाकों 
रेल के स्वशर्ना, पुलिस के थार्ना, चदत्सलों और रुलों के इर्व-गर्द ले जाकर 
लगाय॑ जा उक ! 

_... (४) ऐेवी छुनी हुई उड़कों और रेल की लाइनों पर मनुष्यों की आबादी 
में आ्रावाव का प्रवन्व करना जो वादु के वद्माद को कार्व्ती हुई बढ़ती है | 

(५४) पोर्षो के लगाने दाली एजॉॉन्स्यों को डीज और पौधों के बांव्ने का 

करना | 

, (३) उपडुक्त चरागाहों की स्थापना का अबनन्‍्ध करना लो कि समय-समय 
पर आर वारी-बारी से चरने के लिये खोले जायें | 


अध्याय ११ 
बहुउद शीय योजनाएँ और बाद नियंत्रण कार्यक्रम 


सिंचाई श्रौर शक्ति उत्पादन योजनायें प्रथम औ्रौर द्वितीय पंचवर्षीय योज+ 
नाश्रों के मुख्य श्रेग हैं। इनमें विद्यत हा के उत्पादन और सिंचाई की सुविधा: 
में वृद्धि देगी जिनका अ्माव उद्योगों आर कृषि की उन्नति भें बाधक रद्द है| इनः 
योजनाश्रों से बाढ़ पर नियंत्रण, मलेरिया के फैलने में रकावठ, तथा देश को अन्य 
अनेकों लाम होंगे। प्रथम और द्वितीय योजनाओं के श्रन्तर्गत तीन प्रकार की' 
सिचाई योजनाओं की व्यवस्था है| (१) बहुउद्दशीय योजनायें, ( २ ) बड़ी तथा 
साधारण सिचाई की योजनायें तथा ( ३) छोटी सिंचाई की योजनाये' | 

इन योजनाओं की तीन विशेषतायें है | (क) इनमें से श्रनेकों वो पंचव- 
पीय योजना के आरम्भ होने के पूष ही से चल रहीं थीं। “द्वितीय मद्दासमर का 
अन्त दोते ही बहुत सी परियोजनायें जिनसें कई बहुउद्देशीय योजनायें सी थीं 
शर्म कर दी गई थी। इनमें से कुछ तो ऐी थीं जिनका काय तो बिना उनके 
सम्बन्ध में श्रावश्यक प्राद्योगिक और श्राथिक छान बीन के ही आरम्भ कर दिया 
गया था | १६५१ में जब सिचाई और शक्ति उत्तादन की योजनाओं का निर्माण 
कार्य चल रद्दा था, उनके पूर्ण होने में कुल्न व्यय ७६५ करोड़ रुपये होने का अनु- 
मान था?” इसमें से १४५३ करोड़ रुपया तो इन अपूर्ण योजनाओं पर व्यय हो चुका 
था क्योंकि ऐसा विचारा जाता था कि जितना शीघ्र हो उके उतना शीघ्र ये योज- 
नायें पूर्ण की जाँय जिससे कि जो कुछ घन इन पर व्यय किया जा जुका है वह 
साथक हो ओर उसका यथा-सम्भव लाभ बढ़ी हुईं मात्रा में अन्न की उत्पत्ति के रूप 
में शीघ्र मिल जाय । 

(लव) प्रथम योजना के अन्तर्गत जिन परियोजनाओं को शआ्आारम्भ किया 
गया था उन पर पुन; बिचार किया गया और सिंचाई तथा शक्ति उत्पादन की 
योजना पर व्यय ५५८ करोड़ रुपये से बढ़ाकर ६७७ करोड़ रुपया कर दिया गया। 
जो श्रन्य महत्वशाली परिवर्तन किये गये वे निम्न हैं। ( १) १६४६१ में योजना 
निर्माण के समय सदा से कमी के क्षेत्र की आवश्यकताओं की और विशेष ध्यान 
नहीं दिया गया था। इन ज्षेत्रों की जनता के निधन होने तथा उनके आयधिक 
कार्यों में निरन्तर प्राकृतिक बाधा की उपस्थिति के कारण निरन्तर सहायता की' 
आवश्यकत्ता पढ़ती रहती थी । इसलिये १६४३-४४ में इन ज्षेत्रों के स्थायी विकाउ के. 


८ भारतीय श्रर्थशाज की समत्याएँ 


लिये कार्यक्रम निश्चित करिए गए श्र इस प्रकार रुम्पूर् योजना के कुल व्यय में 
४० करोड़ रुपये की वृद्धि की गई | इन योजनाओं का ध्येय था कि वे जनता फे 
पास धन की वृद्धि करेगी और वे मविष्य के विकास कार्यक्रम में उससे सद्घायता 
दे सकेंगे । ( २ ) १६४४-४५ में छोटी-छोटी शक्ति उ्तादन की योबनाश्रों इसमें 
सम्मिलित कर लीं गई जिन पर २० करोड़ रु० इस विचार से व्यय करने का 
निश्चय किया गया कि उनसे छोटे-छोटे कर्त्रों श्रोर गाँवों में जनता की फाय 
पाने का अवसर प्रासतदों सकेगा, और (३) वाढ़ पर निर्यत्रथ रखने का 
१६५४-४५ में क्रम बनाया गया जिसपर १६३ करोड़ झुपया व्यय करने का 
निश्चय किया गया | 

(थे ) इन योजनाओं का कारये इतना श्रधिक था शोर घन तथा श्रन्य 
आवश्यक सावनों का इतना श्रमाव था कि सबको कार्याविन्‍त करना सम्भव नहीं 
हो सका | इसलिए सम्पूर्ण कार्यक्रम को अंशों में विमालित करना आवश्यक हो 
गया | प्रथम योजना में यह निर्णय किया गया कि चम्बल, कोरी, कृष्णा, कोयना 
ओर रिहन्ड योजनाओं को सम्पूर्ण योजना के अऑन्तिम काल में श्रारम्म किया जाय । 

इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय किया गया हे कि कूछ 
बड़े काम जैसे आन्म्र की वमणाघरा योजना, ब्रिद्दार की कन्ताई योजना और 
बम्बई की उमाई नमंदा, माही, खडरावासला, गिरना और बनस योजनायें, मध्य- 
गदेश की वावा योजना और पब्छिमी बंगाल की कयताद्राती योजना सम्पूर्य 
योजना काल के अन्तिम भाग में कार्यान्वित की बायेंगी । 

योजना के श्रन्य कार्यक्रमों की अ्रपेज्षा छिचाई और शक्ति उत्पादन योज- 
नाश्रों पर बजट में निश्चित ज्यय कहीं अधिक व्यय किया गया. यह एक संतों- 
पपग्रद बाव है, क्योंकि इसमें मारतवर्ष की आयिक स्थिति सुधघरेगी और उद्योगों 
तथा कृपि में तीव्र गति से विकास सम्मव द्वोगा | प्रथम योजना के चीन वर्ष ज्य- 
तीत इंने के पूर्व ही मारतवर्ष यदि श्रत्न के लिये श्रात्म निर्भर हो सका है तो 
किती सीमा तक इसका कारण सिंचाई तथा शक्ति उत्ताटन योञनायें है | प्रथम 
योजना के प्रथम चार वर्षों में ६७७ करोड़ की व्यवस्था में से ४४५ करोड़ दपया 
व्यय किया जा चुका था | बहुडईंशीय योजनाओं पर श८७"२४ करोड़ रुपया जो 
कि कुल व्यय का ७६४ है, शक्ति उत्पादन योजनाओं पर, ११२७५ करोड़ रुपया 
लो कि ६६४४ है, छिंचाई योजनाओं पर (बिनमें कमी के क्षेत्रों का कार्यक्रम सम्मि- 
लित है ) १३३.३७ करोड़ दपया जो कि ६४४ है, व्यय किया, जायगा। 
१६५४-५५, के अन्त तक कृषि के श्रन्तर्गत लावा यया अतिरिक्त च्षेत्र ४० लाख 
एकड़ या जब्र कि लक्ष्य ४७ लाख एकड़ था। लम्बे शक्ति उत्तादन के ज्षेत्र में 


बहुउद्देशीय योजनाएँ और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम छह 


६8२००० किलोवाद शक्ति उत्पादन किया गया, जत्र कि ध्येय ८८१००० किलोबाद 
' उत्पादित करने का था | 

बहुत सी बड़ी योजनाओं पर बहुत उन्नति को जा चुकी है, और यह 
श्राशा की जाती है, कि वे द्वितोव योजना काल में पूर्ण करे दी जायेंगी। इन 
योजनाश्रों में भाकड़ा, हीराकुएड, कोयना, चम्बल और रिह्देन्ड योजनायें श्राती 
हैं| इन सबसे १७ लाख किलोवाट विद्यु त शक्ति उत्तन्न फी जा सकेगी । 


बहुउद्देशीय योजनाएँ 


कुछ बहुउर्देशीय योजनाओं जैसे भाकड़ा नांगल, हिराकी, दामोदर धाटी 
ओर हीराकुए्ड श्रादि ने पंचवर्षोय योजना के प्रथम चार वर्षों में संतोपप्रद उन्नति 
की शोर योजना में निश्चित र८९"०२ करोड़ रुपए में से उन पर १६७२६ करोड़ 
रुपया व्यय किया जा चुका है, इसके फलस्वरूप ६ लाख एकड़ श्रतिरिक्त भूमि 
की सिंचाई सम्भव हो सको है, और २०२००० किलोवाट विद्युत शक्ति उत्नन्न की 
जा सकी है। 

भाकड़ा नांगल योजना--प्रह योजना पंजाब, पेप्पू और राजस्थान को 
सुविधायें पहुँचायेगी | इसके अ्रन्तर्गत (१) सतलज नदी के श्रारपार भाकड़ा बाँध 
बनेगा; (२) नॉगल बाँध नद में बह्दाव की श्रोर ८ मील तक पनेगा; (३) नाँगल 
नद्दर बनेगी, (४) दो नांगल पावर द्वासउ बनेंगे शोर (५) भाकड़ा नहर व्यवस्था 
बनेगी | यह योजना १६४६ में श्रारम्म की गई थी, और श्रव तक नांगल बाँध 
नद्दर-नियामक (८४॥०] ;८४०४६००), नांगल जल द्वार तथा पंजाब में माकड़ा 
नहर की खुदाई पूर्ण हो चुको है। इमारे प्रधान मंत्री ने ८ जुलाई १६५४ को इस 
नहर व्यवस्था के उद्घाटन क्रिया था। भाकड़ा धाँध को चूने द्वारा ठोस करने के 
कार्य का उद्धघादन १७ नवम्बर १६५५ में किया गया | 

दासोदर घाटी योजना--योजना काल के प्रथम चार ब्षों में इस योजना 
पर ४८१३ करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका था, और १"१ लाख एकड़ अति- 
रिक्त भूमि की सिंचाई श्रीर १४ लाख करिलोबाद विद्युत शक्ति का उत्पादना होने 
लगा । दामीदरघादी योजना एक ऐसे महदित्वशाली औद्योगिक ज्षेत्र को सुविधायें 
पहुँचाती है, “जहाँ से देश में प्रास कुल कोयले की मात्रा का ८०% अश्रक का 
७०:८, क्रोमाइट का ७०९, फायरक्नी का १०%, लोहे का ६८९, तवि का १०० 
प्रतिशत श्रौर कामोनाइट का १००६ प्राप्त होता है?” | जब यह योजना पूर्ण हो 
जायगी तब यह देश के श्रौद्योग्रिक तथा क्ृपि सम्बन्धी विक्रास में काफी मात्रा में 
सहयोग प्रदान करेगी | 


८० भारतीय श्र्थशासत्र की समस्याएं: 


हीरा कुण्ड योजना--यद बोजना उड़ीसा राज्य को सुत्रिधा प्रदान करेगी, 
ओर इस योजना की ग्रारम्मिक अवस्था में (१) मद्ानदी की शादी में एक बाघ 
कंकड़ पत्पर श्र मिद्दी का, (२) दोनों किनारों पर मिद्ठी के जल घरण (१9८5) 
(३) दोनों किनारों पर नहर, (४) बाँघ पर एक पाषर द्वाउस १८३००० किलोवाट 
विद्यत उत्पन्न करने के लिये श्रीर (५) द्रान्यमिशन लाइन्स बनाई जायगा। 
खेतों में नालियों को खुदवा देने से ग्रधिकाघिक ज्षेत्रों की सिंचाई की सुविधा 
हो उकेगी श्लौर इस प्रकार श६४८-५६ तक कुल ४१४ लाख एकड़ चेत्र साचा 
जा सफेगा। 

विभिन्न प्रदेशों में योजनाओं की प्रगति 

राज्यों में सिंचाई योजनाओं की प्रगति वहुडदेशीय योजनाओं की तुलना 
में कम हुईं। १६४१ से ५५ तक चार वर्षो में वास्तविक व्यय श्पप्एण्८ करोड़ 
रुपया हुआ जब कि सम्पूण योजना के पुनरीक्षण के पश्चात्‌ २०७८ करोड़ 
रुपये के व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। श्रतिस्क्ति क्षेत्र जिसपर सिंचाई 
की गई वह केवल ३२५ लाख एकड़ था, जब कि योजना भें ६४ लाख एकद्व 
अतिरिक्त भूमि पर धिंचाई करने का ध्येय था| इन योजनाओं की प्रगति “कर? 
राज्यों क कुछ भागों में तथा “ख? राज्यों के अधिकांश भागों में धीमी ही रही है | 
इसका कारण संगठन का अमाव, प्रशाधनों और काम करने वालों का श्रमाव 
ओर योजना में वार-बार परिवर्तन करना रहा है। 


द्वितीय योजना के अन्तर्गत--द्वितीय पंचवर्पाय योजना में सम्मिलित नई 
सिंचाई योजनाओं का कुल व्यय लगभग शे८० करोड़ उपये हैँ, इसमें से १७२ 
करोड़ रुपया द्वितीय योजना काल में व्यय किया जायगा, शेप घन तीसरे तथा 
अन्य भविष्य में होने वाली पंचवर्षीय योजनाश्रों के काल में व्यय होगा | बड़े 
ओर साधारण भेणी के सिंचाई साधनों पर द्विदीय पंचवर्षीय योजना में कुल 
३८१ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त ३५ करोड़ 
रुपये की ओर व्यवत्या की गई है जिससे कि सिन्धु नदी की योजनाओं तथा श्रन्य 
ऐसी योजनाओं से जिनके सम्बन्ध में अमी निर्यय नहीं हो पाया है, प्राप्त जल 
का प्रयोग करने के लिये अन्य नई योजनावें पूर्ण करवाई जा सकें | द्वितीय 
योजना काल में जो २९० लाख एकड़ भूमि सींची जा सकेयी उसमें से लगमग 
१२० लाख एकड़ भूमि को बढ़ी श्लीर साधारण भेणी की योजनाओं से सुविधा 
प्राव होगी श्रौर लगभग ६०० लाख एकड़ भूमि को छोटी सिंचाई की योजनाओं 
से यद्द सुविधा ग्राप्त होगी | 


बहुउद्देशीय योजनाएँ और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम दर 


अधिकांश अतिरिक्त सिंचाई ( लगभग ६० लाख एकड ) जो बढ़े और 
,. साधारण श्ेणी की योजनाओं से होगी वह उन कार्यक्रमों की पूर्ति हो जाने के 
कारण होगी जो कि प्रथम योजना से ही चन्न रहे हैं। द्वितीय योजना में सम्मिलित 
नई योजनाओं से लगमग ३० लाख एकड़ भूमि सींची जायगी। ह्वितीय योजना 
के अन्तर्गत बढ़ी और वाधारण भेणी की योजनाओं के एणें हो जाने पर उनकी 
सींचने की शक्ति लगभग १६० लाख एकड़ होगी | 


द्वितीय योजना के अन्तर्गत विद्यत-शक्ति उत्पादन के बिक्रास-कायक्रम के: 
तीन ध्येय हैं: (क) वत्तम्रान पावर हाउसों पर बढ़ें हुये सामान्य भार को वहन 
फरना; (ख) पूर्ति के क्षेत्रों के युक्ति संगत विकास के लिये आवश्यक विद्युत शक्ति 
का उत्मादन करना श्र (ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्तगंत नचीन आरम्भ, 
किए हुए उद्योगों की झ्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करना । 


सियंत्र रु 
बाढ़ सका कार्यक्रम 


सरकार ने समन्वित श्राघार पर बाढ़ की समस्या के निराकरण का 
अत्यन्त महत्वशाली निर्णय किया है| प्रथम योजना के आरम्भ में बाढ़ नियंत्रण 
की कोई मी निश्चित व्यवस्था नहीं की गई थी | उस समय बाढ़ नियंत्रण योज- 
नाएँ नदी घादियों के विकास सम्बन्धी बहुउद्देशीय योजनाश्रों के अ्रन्तर्गंत रखी गई 
थी। १६५४४ को अपूर्व बाढ़ों ने प्राण सम्पति तथा यातायात को विशेषकर देश" 
के उत्तर-पूर्वी माग में, बहुत द्वानि पहुँचाई । इस कारण बाढ़ की समस्या पर 
सिंचाई झौर बिद्युत शक्ति उत्पादन कार्यक्रमों से अलग स्वतंत्र रूप से विचार 
करना श्रत्यन्त आवश्यक हो गया ! ग्रदेशों द्वारा तातक्तालिक बाढ़ नियंत्रण के 
लिये उपायों के प्रभावशाली सिद्ध न होने के कारण १६५४ में यद निणय किया 
गया कि एक व्यापक बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम इस समस्या को उचित ढंग से 
सुलमाने के लिये बनाया जाय । १३५ करोड़ रुपये की योजना में इसीलिये १६.३ 
करोड़ २० की व्यवस्था और कर दी गयी | बाढ़ नियंत्रण के काय पर द्वितीय 
पंचवर्षोय योजना में श्रधिक ध्यान दिया गया है। 


२३१ करोड़ रुपये का ऋण प्रदेशों को १६४४-५५ में दिया गया और 
केन्द्रीय सरकार के १६४१-४६ के बजट में १० करोड़ रुपये की व्यवस्था इसके लिये 
कर दी गई है। जिससे कि ऋण को सहायता अदान की जा सके। मार्च शशप५ 
तक विभिन्न पदेशों में जो सफलता मिली है, उसका विवरण निम्नलिखित है। 

द न 
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कुल श्पड १३६६ 


आसाम--डिवरूगढ़ श्रोर पल्ासवाड़ी नगर रक्षा योजनायें पूर्ण हो चुकी 


है । 'ैलोचा, नवगांग, और सुवन्सिरी जिलों में वाढ़ से रक्षा करने की योजना का 
काय आरम्म किया गया । 


ह पश्चिसी वंगाल--श्रधिक महत्वशालो योजनायें जिन्हें आरम्म किया 
गया, वे निम्न थीं ( १ ) जलपाईगुरी नगर क्री रक्षा, (२) चरनीन भैनाग्ुरी 
रोमोहाल क्षेत्र । 
विद्ार---भूरी गए्डक नदी के बाँध का ८०४ कार्य समाप्त हो चुका है। 
मागववी बलान, खिरोही इत्यादि नदियों पर सुरक्षा कार्य आरम्म किया गया था। 
उत्तर ग्रदेश--“गएडक और थंगा नद्ये पर बाढ़ से रक्षा करने का कार्य 


जिससे बस्ती, गोरखपुर और देवरिया निलों के लगभग ४०० गाँवों को रक्षा संमव 
है, पूर्ण किया गया |? 


बहुउद्दशीय योजनाएँ और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम परे 


पंजाब--निम्न कार्य पूरे किये गये (१) ४३ मील क्षम्बा डेरा बाबा नानक 
से आकर मन्ज तक राबीं नदी के किनारे झ्राधार बाँध का बनवाना; (२) देशली 
प्रदेश में जमुना नदी के किनारे जो पचली दारार पाई गई थी उनको बन्द कर- 
वाना और टकोला बाँध बनवाना ; (३) कर्नाल जिले में वाबैल से घानसौली तक 
जमुना नदी के दाहिने फिनारे बाढ़ रोकने के लिये बाँध बनवाना; श्रोर (४) जमुना 
नदी से ताजेवाला शौर क्रम से ने की शोर बाँध बनवाना; । 
यह तो सब विदित है, कि बाढ़ न तो सदा के लिये रोकी जा सकती है, 
श्र न रोक देना उचित दी है। इन बाढ़ों से बारीक मिद्दी चह कर शआराती है, 
जिससे पानी डूब जाने वाले क्षेत्रों की उपज बढ़ जाती है। उन वर्षों में जब कि 
बाढ़ असमान्य हो जाती है, उनसे वहुत हानि पहुँचती है श्रोर जनता को कष्ट 
पहुँचता है| बाढ़ का प्राय; श्राना और उसके द्वारा हानि को कमर करने के 
लिये बाढ़ों के घनत्व पर नियंत्रण रखना श्रावश्यक है। इसके लिये क्रमवद्द कार्य- 
क्रम बनाने की आवश्यकता है। जिन उपायों से प्रायः कास किया जाता है, वे 
निम्न हैं। (१) फिनारे पर बाँध बॉधना (२) संग्रह जलाशय, विशेषकर सह्टायक 
घाराश्रों पर (३) अ्रवरोधन गढ़ा बनवाना जहाँ पर बाढ़ का पानी एकम्रित करके 
थोड़े समय के लिये रोका जा सके; (४) नदी की घारा को मोड़ देना निससे कि 
एक नदी का पानी दूसरी नदी में पहुँच जाय ; (५४) नदी का ढाल बढ़ाना उसमें 
आरपार द्वार खुदवा कर, (६) नदियों तक ले जाने वाली धाराओं को जिनमें 
सिट्टी मर गई है, खुदबाना और उसकी मिट्टी निकलवाना, (७) स्थानीय रक्षा 
के उपाय जैसे पक्की दीवार और ऊँचे टीले श्रादि बनवाना ताकि भूमि कय्ले न 
पावें, श्रौर (८) वन लगाना और स्थान-स्थान पर बहाव की चीमरता रोकने के 
लिये बाँध बाँधना । 
सिंचाई और शक्ति मंत्रालय द्वारा कुछ दिन पूव॑ ही बाढ़ रोकने के कार्य- 
क्रम को रूपरेखा बनाई गई है। इसके तीन भाग है। (क) तात्कालिक--हसके 
अन्तर्गत अन्वेघण योजना बनाना और समय का अनुमान करना होगा। दीवार 
बनाना और बाँध आदि भी विशेष स्थानों पर बनवाये जा सकते ईं ; (ख)श्रल्प- 
कालीन--इसके अन्तर्गत बाँधों श्र नालों श्रादि का सुधार किया जायगा। 
इंस प्रकार की रक्षा के उपायों का प्रयोग उन क्षेत्रों में विशेष रूप से किया 
| जायगा जहाँ बाढ़ अ्रधिक आती हैं ; (ग) दीर्घ कालीन--इसके अन्तर्गत नदियों 
( तथा उनकी सहायक घाराश्रों के जल संचय का कार्य सिंचाई और विद्युत शक्ति 
4 उत्तादन योजनाओं के कार्य के साथ किया जायगा। 
द्वितोग योजना में ६० करोड़ रुपये की व्यवस्था तत्कालीन झोर 


ष्ड मारतीय अथशास्त्र की समस्याएँ 


बल्पका लीन योजनाओं के लिये की गई है | इसमें ५ करोढ़ रुपया परीक्षण तथा 
तत्सम्बन्धी सूचना सामग्री एकत्रित करने के लिये नियत किया गया है। 
वनों का लगाना और भूमि सरंक्षण के उपायों को कार्य में लाना, बाढ़ नियंत्रण 
के महत्वशाली उपाय हैं, इनको बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रम में विशेष स्थान मिलना 
चाहिए । 

केन्द्रीय बाढ़ निरोधक मंडल ने जून १६४४ को अपनी पाँचबत्री सभा में 
१६ बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की, जिनमें बाँध बाँघना, नगरों 
की रक्षा के उपायों और गाँवों की स्थिति के स्तर फ्ो ऊँचा करगे के उपाय आदि 
सम्मिलित है | इ नमें से प्रत्येक योजना पर १० लाख रुपये से अ्रधिक व्यय द्ोगा, 
आर ७५ करोड़ रुपये का अनुदान प्रादेशिक सरकारों को वाढ़ रोकने के कार्य- 
क्रमों को कार्यान्वित करने के लिये दिया गया है | बोर्ड ने यह भी सिफारिश की 
है कि प्रत्येक प्रदेश के बाढ़ रोकने के कार्यो को प्रदेशीय वाढ़ निरोधक विमाग के 
नियंत्रण में कर देना चाहिये | इससे कार्य में समन्वय श्रोर उसकी गति में 
तीव्रता होगी। 

आलोचना--बाढ़ नियंत्रण की यह योजना जनता के प्राण, सम्पत्ति और 
फसल की ह्वानि को रोकने में श्रमी तफ सफल नहीं हो पाई है। इसका कारण 
सरकारी कार्यक्रम के दोष हैं| मुख्य दोष निम्न हैं । (१) अ्रमी तक जो प्रयत्न 
सरकार द्वारा किये गये हैं, वह सर्वया अ्पर्याप्त है । योजनाएँ वनाने तथा प्रशा- 
सन काय करने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं हो पावा है | जो व्यय नियत्त किया 
गया है, वह बहुत ह्टी कम है। छ्वितीय योजना में भी केवल ६० करोड़ रुपये के 
व्यय की व्यवस्था की गई है, जब कि कम से कम इसका दुगना धन उपयुक्त 
होता ॥ (२) जल विज्ञान सम्बन्धी शान के श्रभाव के कारण योजनायें दोपपूर्ण हो 
बन पाठी हें। प्रायः प्रयत्त विफल दो जाते हैं, और परिणाम प्रयत्त की ठुलना में 
कुछ मी नहीं होता (३) वाढ़ों को रोकने के लिये श्रमी तक तटबैंघों पर अधिक 
निर्भर रहे ई | वाढ़ द्वारा लाई हुई मिट्टी तब्वन्धों के किनारे जमा दो जाती दै 
इससे तट्वन्धों को ऊँचा करने की अ्रथवा मिट्टी खुदवाने की समस्या सदैव बनी 
रददती है | और यदि वाढ़ वहुत तीत्र हुईं तो तय्वन्धों के बह जाने का भी डर 
रहता है। अधिक अच्छा उपाय तो भूमि के संरक्षण का है, इससे बाढ़ की तीत्रता 
कम हों जायगी | इससे एक और भी लाम यह होगा कि बाढ़ पीड़ित स्थानों की 
उपजाकऊ भूमि के बह जाने की समस्या मी सुलक जायगी | 

कठिनाइयॉ---सिचाई और विद्य्‌ त शक्ति उत्तादन योजनाश्रों को कार्या- 
न्वित करमें में निम्नलिखित अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। 


बहुउद्देशीय योजनाएँ: ओर बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम पु, 


(१) दोपपूर्ण योजना श्रीर श्रकुशल प्रबन्ध के कारण बहुत सा घन और 
असाधन निष्फल दा गये । राव सप्रिति में दामोदर घाटे कारपोरेशन के कार्य की 
परीक्षा की श्रीर इस परिणाम पर पहुँची कि केवल कोनार योजना के कुप्रबन्व के 
कारण ५६४ करोड़ झपये की हानि हुईं। सिंचाई श्रीर विद्युत शक्ति उतद्यादन 
योजनायें जैसे बड़े कार्य में धन का थोड़ा चह्दुत नष्ठ होना तो अ्रवश्यम्मावी या 
क्योंकि कर्मचारीगण श्रनुमवद्दीन थे, और ऐसी स्थिति में भूल होना स्वाभाविक 
था परन्तु वास्तविक हानि श्रनुमान से कहीं अधिक हुई इसलिये भविष्य में इस 
बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जनता का धन व्यर्थ न जाय । 

(२) /स्थिरयंत्रों और म्रसाधनों के क्रय के सम्बन्ध में निश्चित नीति के 
श्रमाव के कारण समय-समय पर विभिन्न प्रकार के यंत्रों का केश किया गया। 
सिंचाई, शक्ति श्रौर योजना मंत्रालय द्वारा १६४३ में नियुक्त प्लान्ट और मशीनरी 
कमेटी ने सिफारिश की है कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए मुख्य-मुख्य 
आातजिक प्रसाधनों को एक ही प्रमाप का होना चाहिए | 

(३) अपेक्षित योग्यता और सनद प्रात इंजीनियर श्र विशेषज्ञों के श्रभाव 
के कारण भारत की नदी घाटी तथा श्रन्य योजनाश्रों को बहुत बड़ी कठिनाई का 
सामना करना पड़ता है। यद्द समस्या दो प्रकार की है; (क) विशेषज्ञों का श्रभाव 
तथा (ख) नो व्यक्ति दामोदर घाटी तथा श्रन्य योजनाश्रों का कार्य कर रहे हैं, वे 
अपने भविष्य के बारे में सशंक है कि इन योजनाश्रों का कार्य जत्र समास हों 
जायगा तब उनका क्‍या होगा | एक समय भारत सरकार श्रखिल मारतीय सिंचाई 
तथा शक्ति विशेषज्ञों का एक विशेष सेवा वर्ग बना रही थी, श्रथवा इसके स्थान 
पर ऐसे कमचारियों का जो विभिन्न प्रदेशों से श्राये थे एक संचय (6९एप्र्चांगा 
77200) बनाने का विचार कर रही थी | 

(४) सिंचाई तथा शक्ति उत्पादन योजनायें सुधार-कर लगाने अथवा 
सिंचाई की दर बढ़ाने को बाध्य करती हैं | सुधार कर एवं सिंचाई कौ बढ़ी हुईं दर 
के कारण कुछ प्रदेशों के कृषकों को श्रधिक भार बदन करना पढ़ा है | इसलिये यह 
आवश्यक है, कि इन करों के आरोपित करने के साथ दी साथ इस बात का भी ध्यान 
रक़्खा जाय कि कृपकों की कर क्षमता कितनी है । यदि राज्य सरकारें सिंचाई की 
दर, सुधार-कर तथा शक्ति की दर ( [?20ज़््व 786 ) निश्चय करते समय कृषकों 
की देय-छमता को भी ध्यान में रखें तो बड़ा ही श्रच्छा हो | 


अध्याय २११ 
सामुदायिक विकास योजनाएँ 


भारतीय कृपकों की निर्धनता और आधिक दृष्टि से पिछड़े होने का प्रमुख 
कारण है कि वे नई प्रणालियों और जीवन के नवीन उपायों के प्रति उदासीन हैं । 
उनके सम्मुख जो जटिल समस्याएँ हैं उन्हें इल करने के लिए, वे सुरंगठित रूप में 
प्रयक्ष मी नहीं करते | सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्य-क्रमों और राष्ट्रीय 
विस्तार सेवाओं (६७००४ >ऋछाभणा 50ए0०७) का उद्देश्य यह है कि 
उनके द्वारा “जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवतन हो, उनमें जीवन के 
उच्चवर स्वर तक पहुँचने का महत्वाकांक्षी श्रोर साथ ही साथ उस स्वर को प्राप्त 
करने के लिए. दृढ़ निर्णय और इच्छाशक्ति उत्पन्न की जाय । आमों में निवास करने 
वाले ७ करोड़ परिवारों के दष्य्कोण में परिवर्तन लाना, नवीन ज्ञान व जीवन के 
नवीन उपायों के प्रति उत्साह उत्पन्न करना श्रीर भ्रेष्टतर जीवन व्यतीत करने के 
लिए उनके छ्ृदय में अमिलापा व॑ दृढ़ इच्छा-शक्ति फा संचार--यह वास्तव में 
एक मानवीय समस्या है |” इस उद्देश्य के पूर्ण होने के लिए. इस बात की श्रावश्य- 
कता है कि विकास कार्य-क्रम आमीण जनता के ऊपर चलपूर्वक न लादे जायें, 
वरन्‌ इस वात का प्रयास किया जाय कि उन लोगों में ही आत्मविश्वास का उदय 
हो श्रौर वे नियीजन के कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से रुचि छे सकें | सामुदायिक 
विकास 2023 | के श्राधारभूत सिद्धान्त निम्न हैं ६--- 

'.(#) “विकास कार्य के लिए प्रेरक-शक्ति स्वयं आमवासियों से ग्रामी 
चाहिए। थ्रा्मों में विपुल शक्ति निष्किय रूप में बिखरी पड़ी है जिसका उपयोग 
नहीं किया जा रहा है। श्रतएव इस बात की श्रावश्यकता है कि वह शक्ति 
क्रियात्मक कार्यों के लिए. नियोजित की जाय और प्रत्येक परिवार के सदस्य मे 
केवल अपने द्वित के लिए कार्य करें वरन्‌ सामुदायिक कल्याण के लिए भी 


हे दे? 
व) “सहकारिता के रिद्धान्व को विविध रूपों में लागू होना चाहिए, 
लिससे आम्य-जीवन की अनेक समस्याएँ हल की जा सके |? हे 
__सामुदायिक विकाश्च- योजनाशों के तीन उद्देश्य हू अर 


अशुनावन; मछलीयालन आदि में वैज्ञानिक विधियों को लागू करके और अन्य 


पूरक घंघों व कुट्ीर-उ्योमों-को-आररंभ-करके वेरोजगारी दूर की जाय और उत्पादन 


सामुदायिक विकास योजनाएँ घ७ 


में वृद्धि की जाय (२) जनता के सहयोग से प्रत्येक आस था कई आसों को मिलाकर 
कस से कम एक बहु देश्यीय सदकारी य सहकारी संस्था दोनी चाहिए जिसमें कप करने वाले. 
लगभग सभी परिवारों के प्रतिनिधि 5 मटर (३) गाँव की सड़कों, तालाबों, पाठ- 
शालाश्ों, स्वास्थ्य-फेन्रों थ्रादि सावंजनिक हित के निर्माण-कार्यो के लिए सुसंगठित 
प्रयास होना चाहिए | इसके श्रतिरिक्त आमीण जनता में प्रगतिशील दृष्टिकोण 
उतन्न करने की भी आवश्यकता है | 

यह सामुदायिक विकास योजना २ श्रक्वृधर १६५४२ को म्रारंम की गई 
थी, जिसके अन्तर्गत ५४ केन्द्रों में सामुदायिक विकास योजनाएँ प्रचालित कीः 
गई | इन योजनाओं का कार्यक्षेत्र लगभग ३०,००० ग्रामों तक विस्तृत है जिनकी 
जनसंख्या लगभग १ करोड़ ६८ लाख है। कालान्तर में और भी श्रधिक सामुदा- 
यिक विकास योजनाएँ चलाई गई' श्रौर २ श्रक्वूभर १६५३ को राष्ट्रीय प्रसार 
सेवा के श्रन्तर्गत्त प्रसार-मंढलों (2:0४807 30८75) का मी समारंभ किया 
गया । इस प्रकार इस समय दो योजनाएँ साथ-साथ चल रही हैं, जिनमें से प्रथम' 
है सामुदायिक विकास योजनाएँ श्र द्वितीय हैं राष्ट्रीय प्रधार सेवाएँ। इन 
राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं के भी वही उद्देश्य हैं जो सामुदायिक विकास योजनाश्रों के 
हैं | कृषि, पशु-पालन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि ज्षेत्रों में दोनों के कार्य-कर्मों में पर्या्त 
. समानत्ता है| उनमें यदि कोई भेद है तो यही कि सामुदायिक विकास योजनाश्रों' 
का कार्य-क्रम विस्तृत है और इसके अन्तर्गत स्थानीय कार्यों पर पर्यास घन-राशि 
भी व्यय की जायगी योजना में यद्द व्यवस्था की गई है कि जिन विकास-मंडलों 
की प्रगति पर्याप्त रूप से संतोषजनक होगी और जहाँ जनता का सक्रिय सहयोग 
प्राप्त होगा, उन्हें सामुदायिक विकास योजना के श्रन्तर्गत सुसंगठित के लिए चुन 


लिया जायगा । दो, ५ 
संगठन--सामुदायिक विकास योजना की व्यवस्था पंचायतों और इसी 


अद्देश्य के लिए निर्माण की गई श्रन्य उच्च संस्थाश्रों द्वारा की जाती है | “जनता 
और उसके झनेक प्रतिनिधियों से काफी विचार-विमर्श करने के उपरान्त विकास 
फार्यनक्म निश्चित किया जाता है| गाँव के स्तर पर नियोजन का काय-सारः 
पंचायत पर ही रद्दता है | बद्दी विकास कार्यक्रम को फार्यान्वित भी करती है ।' 
जिन ज्षेत्रों में या तो पंचायतें बिल्कुल है दी नहीं या उनका अ्रधिक प्रभाव नहीं: 
है, वहाँ यह प्रयास किया गया है कि इस उद्देश्य के लिए आमीय विकास समि- 
तियों की स्थापना फी बाय, जिन्हें आम-विकास मंडल, आम मंडल समिति, आम 
सेवा संघ आदि कुछ भी नाम दिया जा सकता दे । इन्हीं संस्थाओं के द्वारा नियो- 
जन के कार्य-क्रम को कार्यान्वित करने के लिए. जनता की सक्रिय सहयोग प्राक्ल 


च्य्ष भारतीय थ्र्थशात्र की समस्याएँ 


होता है। विकास-मंदल के स्तर पर एक परामशदात्री समिति की स्पापना फी 
जाती है, जिसमें आम समितियों के प्रतनिधि, विधान-परिपद, विधान-समा व 
संसद के सदस्य, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, प्रगतिशील कृपक आदि सम्मि- 
लित द्वोते हैं । यह परामर्शदात्री समिति आम-संस्पाश्रों द्वारा तैयार की गई योज- 
नाथ्रों पर विचार करती है । फिर इस परामरशंदात्री समिति द्वारा निर्माण की गई 
मंडल की विकास योजनाओं को जिला विकास समिति के द्वारा लिले की विकास- 
योजना के कार्य-क्रम में सम्मिलित कर लिया जाता है| इस जिला विकास समिति 
में प्रमुख गैर सरकारी व्यक्ति श्रीर जिले के श्रनेक टेक्निकल विमार्गों के श्रध्यक्ष 
सम्मिलित होते हैं | इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर विकास योजना तैयार करने श्रीर 
उनको कार्यान्वित करने के लिए. सरकारी और गेरसरकारी संगठन साथ-साथ 
कार्य करते हैं? | इस योजना की एक प्रमुत्त विशेषता यद्द है कि “वर्तमान शासन- 
सम्बन्धी सरकारी ढाँचे में हस प्रकार परिवत्तन किया जा रद्दा है कि वह जन- 
कल्याण के दायित्व का भी निर्वाइकर सर्कें, जिसका परिणाम यह्ट है कि सामान्य 
प्रशासनयंत्र से मित्र एक एथक जन-कल्याण विभाग स्थापित करने की श्रावश्यकता 
जहीं है। इसका वातय यह है कि जिस प्रशासन-यंत्र (4677 ग्रांडगा2ए2 
7807९५) को रचना राजस्व-संग्रहद (22८0८ ८००0))४८४००) का निरीक्षण 
ओर नियम व व्यवस्था की स्थापना करने के उद्देश्य से की गई थी, उसने परि- 
वरतित द्वोकर कल्याणकारी शासन का रूप ग्रहण कर लिया है श्रीर सरकार के 
विकास-सम्बन्धी सभी विभागों फे साधनों का उपयोग ग्राम-विकास की समस्याश्रों 
को इल करने के लिए किया जा रहा है ।? 

विकास-सम्बन्धी नीति के सामान्य रिद्वान्त निर्धारित करने के लिए प्रत्येक 
राज्य में एक राज्य विकास समिति (56 02ए20फग्रश॥: (0०7००) 
की स्थापना की गई है, जिसमें मुख्य-मंत्री श्रौर विकास-काय से सम्बद्ध अनेक 
विभागों के अ्रध्यक्ष उम्मिलित होते हैं | डेवलेंपमेन्ट कमिश्नर इस समिति का मंत्री 
होता है ओर समन्त्रय स्थापित करने के उद्देश्य से वह सरकार के पिकास के 
सम्बन्ध! श्रमेक विमारगों के अध्यक्ष ओर मन्त्रियों के दल का मघान भी द्वोवा है। 
मर 22322 मंडल के स्तर पर ऐसा ही समन्वय स्थापित करने के लिए 
डेचलपमन्द कमिश्नर से समान ही क्रमशः कलक्टर और मंडल-विकास अधिकारी 
(8]0% 726ए८0०७०7९१६ 0#067) को भी उसी प्रकार के कार्य सौंपे गए. ह। 
विकास-सम्बन्धी शासन की इस श्रुखला में आम-सेवक अन्तिम कड़ी के समान 
द्वोता है और जिले के शासन का एक आग समकता जाता हे | और वहु-उद्देशीय 
काय करमें पड़ते हैं| शासन के ढाँचे को निर्माण करने का उद्देश्य यह है कि 
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अधिकारी अधिक से अधिक कार्यक्षमता से काम करें और जनता से अधिकतर 
सहयोग उपलब्ध है। 

योजना के अन्त्गत--राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास योजनायें 
अयथम पंचवर्षीय योजना की देन है [ काय की इकाई एक विकास मंडल है, 
श्रन्तर्गत लगभग १०० आम आते हैं, जिनकी जनसंख्या ३०,००० से 
लगाकर ७०,००० तक होती है, और उनका क्षेत्रफल १५० से १७० वर्गसील तक 
हो सकता है, १६४२ में जब से यह कार्यक्रम आरम्म हुआ है; समुदायिक विकास 
योजना के अन्तर्गत ३०० मंडल और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के श्रन्तर्गत 
£&०० मंडल बना लिए गये हैं, श्रौर इस अकार १६५६ तक विस्तार मंडलों का 
योग १२०० हो गया है। इसके अ्रन्तर्गत तालिका नं० १ के श्रनुसार १२३००० 
आम और ८ करोड़ व्यक्ति आ जायेंगे | 


कर तालिका नें० ९ 
विकास मंडल का कार्य ज्ञो प्रथम प॑चवर्षीय थोजना फाल में आरम्भ किया गया 
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मरी स्कूलों को वेसिक स्कूलों में परिवर्तित किया जाना है, १४००० वयस्कों के 
लिये शिक्षा केन्द्रों का स्थापित करना, जिनके दशा ७७,३०० वयस्क साक्षर किये 


६० मारतीय श्र्थशाख की स्मस्याएँ: 


गये हैं, तथा ४०६६ मील पक्‍की श्र २८००० सील कब्ची सड़क का बनवाना 
आर ८०,००० शौचालयों का याँवों में निर्माण करवाना स्थानीय विकास के उदा- 
हस्ण हैं । जिनका सामाजिक ग्रमाव बहुत ही महत्वशाली होगा। इस काय में 
बहुत अधिक अंश तक सद्दायता जनता तथा विस्तार योजनाश्रों को कार्यान्वित्त 
कराने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा आस हुई है, जिन्होंने पथ प्रदर्शक का कार्य 
किया है | यदि आम उद्योगों तथा सहकारिता के क्षेत्र में सफलता कम प्राप्त हुई 
है, इसका कारण यदि सम्पूर्ण देश के दृष्टिकोण से 6 देखा जाय तो सहकारिता 
तथा नवीन उद्योगों की कार्य व्यवस्था का दोप हे, जिसमें खुघार करना चाहिए । 
४राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ ने सितम्बर १६५५ में यह स्वीकार कर लिया था 
कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समस्त देश राष्ट्रीय विक्रास सेवा योजना के 
अन्तर्गत श्रा जावगा ओर जा राष्ट्रीय विस्तार मंडल सामुदायिक विकास मंडलों 
में परिणत कर दिये जायेंगे, श्रार उनकी संख्या ४०% से कम न होगी | यदि 
पर्यास्त विचीय सद्ययवा प्राप्त ह सकेगी तो सम्मवतः यह संख्या ५०% भी हो 
जाय | द्वितीव योजना में ३८०० नये विकास मंडल राष्ट्रीय विस्तार योजना के 
-कर्ू्यक्रम के अन्तर्गत श्रारम्म किये जाने वाले हैं श्रीर यट्ट आशा की जाती है कि 
इनमें से ११२० सामुदायिक विक्रास मंडलों में परिणित कर दिये जायेंगे | योजना 
के इस कार्य के लिए २०० करोड़ रुपयों का भी प्रबन्ध प्रबन्ध किया गया है [?? 
“सामुदायिक योजना प्रशासन के निश्चित किए हुये कार्यक्रम के श्रनुसार 
-ह्वितीय पंचवर्षीय योजना में, प्रत्येक वर्ष, राष्ट्रीय विस्तार मंडल तथा उनके सामु- 
दायिक विकास मंडलों में परिणत किये जाने का कार्य किया जाया करेगा ॥/? 
जया कि तालिका नं० २ में दिखाया गया है! 
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द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में ऐसा प्रतीत 
होता है, कि प्रत्येक आमीण परिवार में यह भावना उत्पन्न करनी होगी कि अपने 
रहन-सहन के स्तर को सुधारना तथा एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण करना 
ओर उसमें सहयोग देना उनका कत्तव्य है| यह आशा की जाती है, कि राष्ट्रीय: 
विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा ओर श्रन्य अनुपूरक कार्यक्रमों 
द्वारा आगामी कुछ वर्षों में ही कृषि उत्पत्ति में वृद्धि के अतिरिक्त निम्न अन्य क्षेत्रों 
में उन्नति होगी | ( १) सहकारिता के कार्य में जिसमें सहकारी कृषि भी सम्मिलित 
है विस्तार होगा, (२ ) आमोत्रति में सक्रिय उत्तरदायित्व रखनेवाली सँस्‍्थाओं 
के रूप में ग्राम पंचायतों का विकास होगा, ( ३ ) भूमि की चकबन्दी, ( ४ ) ग्राम 
के छोटे उद्योगों का विकास होगा, ( ५ ) ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना 
हागा जिनमें गाँव के पिछुड़ी हुईं जनता को जैसे छोटे-छोटे कृषक, भूमिहीन कृषक, 
कृषि कार्य करने वाले मजदूर एवं शिल्पी इत्यादि, (६ ) ज्यों और नवयुवकों. 
की उन्नति के लिये श्रौर पिछड़ी जातियों के बिकास के लिये विस्तृत कार्यक्रम बनाये 
जायेंगे। 

“ऐसे बहुमुखी कायक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये जियके अन्तर्गत 
उद्योग, सहकारिता, कृपि उत्पादन, भूमि सुधार, तथा सामाजिक सेवायें श्राती हैं, 
जोज्षेत्र राष्ट्रीय विस्तार तथा सामूदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने के. 
लिये चुने जायेंगे, उनके शीघ्र ही उर्ग्नात करने की बहुत श्रधिक सम्भावना होगी । 
जब इन कार्य-क्रमों को संयोजित रूप से कार्यान्वित किया जाता है, और स्थानीय: 
संस्थाशं का सहयंग व्यवस्यित रूप से प्रात होता है, तो एक कार्य में सफलता: 
दूसरे में सफलता के लिए अवसर प्रदान करती हैं। और इस प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्र 
में झ्ञायिक व्यवस्था हढ़ दो जाती है | छिंतीय योजना के अन्तर्गत विकास कार्य- 
क्रम में कृषि उत्पादन को सब प्रथम स्थान दिया गया है | इसके पश्चात्‌ आम की 
सबसे श्रधिक महत्वशाली श्रावश्यकता काय करने के पर्याप्त भ्रवसरों का प्रदान करना! 
है| संतुलित आम्य आथिक व्यवस्था में यह श्ावश्यक है, कि श्रौद्योगिक कार्यो 
के अ्रबसरों की कृषि कार्यों को श्रपेज्ञा दृढ़तर गति से वृद्धि की जाये। हाल के 
आम तथा छोडे उद्योगों के विकास कार्य-क्रा्मों के सम्बन्ध में जो अनुमव हुआ है 
उससे यह संकेत मिलता है, कि ऐसी विस्तार सेवा की श्रावश्यकता है, जिसका 
सम्पर्क आमीण शिल्पकारों से हो और जो उन्हें श्रावश्यक पथप्रदर्शन कर सके, 
सहायता दे सके, उनकी सइकरिता के आधार पर व्यवस्था कर सके और अपने 
माल को गाँव में तथा बाहर बेचने में सद्यायता दे सके | इसका प्रारम्भ २६ 
अग्रगामी योजनाओं को कार्यानिवित करके किया जा चुका है| यह आवश्यक है 


हर भारतीय अथशास्र की सभस्याएँ 


कि यथासम्मव शीघ्र प्रत्येक विस्तार तथा सामुदायिक विकास न्ेत्र में एक प्रवीण 
प्रशिक्षित इन ग्राम उद्योगों के कार्यक्रम को चलाने के लिये नियुक्त किया जाय | 

वित्त की उ्यवस्था--इन विकास कार्य-क्रम के लिए विच की व्यवस्था 
सामुदायिक योजना प्रशासन (00फगए्गंफ शिज॑*० #ैतामण॑शभ्य॑००), 
राज्य सरकारों और जनता के द्वारा की जाती है | सी० पी० आर्थिक रूप से वित्त 
का प्रबन्ध तो करता ही है, इसके अतिरिक्त उस पर विशेष यन्त्रों व तत्सम्बन्धी 
अन्य सामग्रियों को उपलब्ध करने का भी दायित्व है । इस विकास कार्य-क्रम को 
कार्यान्वित करने के लिए श्रतिरिक्त कर्मचारियों को रखने पर जितना व्यय होगा, 
उसका आधा धन राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा आशिक सहायता के 
रूप में प्राप्त होगा केन्द्रीय सरकार यह प्रयास मी फर रही है कि योजना की अ्रवधि 
समाप्त होने तक सहकारी श्रगनदोलन ओर श्रन्य एजेन्सियों के द्वारा अल्पकालीन, 
श्रौसतकालीन और दीर्घकालीन ऋण के रूप में क्रमश: १०० करोड़, और २५४ 
करोड़ रुपये का घन प्रति वर्ष प्राप्त होने लगे | सामुदायिक विकास योत्नना के 
कार्य-क्रम पर जो घन-राशि व्यय होती है उसकी लगभग १०% मारतीय-शअ्रमरीकी 
टेकनिकल सहयोग योजना द्वारा यनन्‍्त्रों और टेकनिकल परामश्श आदि के रूप में 
आम होती है। 

सामुदायिक योजनाओं श्रौर विकास मंडलों के लिए १६५२-५३ से लेकर 
१६४५-५६ तक कुल मिला कर ३२९६० करोड़ रुपये घन का चजट में स्वीकृत 
हुआ है | इस प्रकार मार्च १६५४ तक प्रथम १८ मद्दीनों में व्यय के लिए १६.३० 
करोड़ रुपये निर्धारित ये, क्रिन्तु इस अ्रवधि में वास्तव में जो घन-राशि व्यय की 
गई बह केवल ५७६५, करोड़ रुपया थी | इसके अ्रतिरिक्त इस अवधि में नकद 
घन, श्रम, सामग्री श्रादि की ऐच्छिक सहायता के रूप में कुल मिलाकर २६३ 
करोड़ रुपया का घन प्राप्त हुआ, जो सरकारी व्यय के घन के आधे से थोड़ा दी 
कम है। प्रारम्मिक काल की श्रनेक कठिनाइयों के कारण योजना की प्रगति 
धीमी रही, किन्तु जब हम इस तथ्य पर ध्यान केन्द्रित करते हैं कि जून १६५४ तक 
व्यय की कई घनराशि ८१० करोड़ रुपये तक पहुँच गई, तो भविष्य में अश्रधिक 
तीत्र प्रगति होने की संभावना प्रकट होती है । 


>-धीमी धर लग का के कारंणु--सामुदायिक योजनाओं की का 
मूल्यांकन घ्रने के डे फोउन्डे सहया के काय-मूल्यांकन 


संस्या (90ट8/शा]76 ए४प०म0 0788752 807) की स्थापना की गई 
है| सामुदायिक योजनाशं को कार्यान्विंत करने के मार्ग में निम्र कठिनाइयाँ हैं--- 
(१) भारम्मिक अ्वस्पा में प्रगति के श्रवरुद्ध होने का कारण यह था कि 


+ 


साम्रदायिक विकास योजनाएँ हर 


जनता उदासीन थी और अन्य लोकप्रिय व्यक्तियों ने मी योजना के कार्यक्रम में 
सक्रिय रूप से माग नहीं लिया | इस स्थिति में किसी सीमा तक सुघार अवश्य 
हुआ है, किन्तु फिर भी ग्रामवासियों का पूर्ण सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है।. 
प्रगति के धीमी और अनिश्चित द्दोने का यह एक प्रमुख कारण था। 

९-(३) पंचायतों अथवा विशेष कर हसोी उद्देश्य से स्थापित की गई अन्य 
लोक प्रिय संस्थाओ्ं से जो सहयोग प्राप्त हुआ है, वह श्रपर्यात्त है। पंचायतें समी 
क्षेत्रों में नहीं हैं श्रौर जहाँ हैं मी, वहाँ उनमें गुटबन्दी के कारण प्रायः संघर्ष 
चलता रहता है। सहकारी संस्थाएँ उपयोगी हो सकती हैं, किन्तु विकास योज - 
नाक्रों के सम्बन्ध में उनकी उपयोगिता सीमित दी है। उनके नियमों के 
श्रनुसार सामान्य रूप से सदस्य भी नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि उनका 
चुनाव किया जाता है। सहकारी संस्थाश्रों की रचना ही कुछ विशिष्ट प्रकार की 
होती है जिससे उनके कार्य सीमित होते हैं। विकास कार्य-क्रम की सहायता के 
लिए अनेक परामशंदात्री संस्पाओ्रों की स्थापना की गई है जिनके मिन्न-मिन्न नाम- 
हं और जो कुशल श्रधिकारियों के निर्देशन में सन्‍्तोषजनक काय कर रही हैं। 
किन्तु फिर भी यह श्राशंका बनी हुईं है कि जब सरकारी अधिकारी हट लिए: 
जायेंगे, तो संमव है.कि ये संस्थाएं काय करना बन्द कर दें | 

)घींमी प्रगति के लिए उचित योजना का अमाव भी अधिक सीमा 
तक उत्तरदायी है | विकास की प्रगति इसलिए धीमी नहीं रही है कि श्रावश्यकः 
वित्त का अभाव था, वरन्‌ उसका कारण यह था कि प्रारम्मिक श्रवस्था में श्रि-- 
कारियों-द्वारा बजट में कोई निश्चित मात्रा निर्धारित नहीं की गई | इसके श्रति- 
रिक्त अन्य कारण भी थे। बनट बहुत जल्दी में वया श्रस्पष्ट विचारों के साथ 
तैयार किए जाते थे तथा घनराशि को मंजूरी देने के पूर्व विवरण जानने में समय: 
लगता था। 

( (2 कर्नल की इस घीमी प्रगत्ति भर अनेक भूलों के लिए प्रशिक्षण-- 
प्राप्ति कमचारियों का अमाव बहुत बढ़ी सीमा तक उत्तरदायी दै। किन्तु श्रव 
अधिक संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर यह अमाव शीम्रवा से दूर किया . 
जा रहा है। 

पी० ई० ओो० की तीउरी सफलताकन रिपोर्ट (४४०।ए०४४०॥ ००००) - 
ने कार्य को समुचित्त रूप से चलाने के सम्बन्ध में अनेक प्रयोगात्मक सुझाव दिये 
हैं जो बहुत दी महत्वपूर्ण हैं | 

राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आशानुकूल सफल : 
बनाने के लिये यह श्रावश्यक दे कि (१) श्रौद्योगिक विभागों को प्रत्येक दिशा में: 


हे मारतीय श्र्थशात्र की सम्स्याएँ 


ओर प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त मात्रा में इृढ़ बनाया जाय | अनेक स्थानों पर प्रत्येक 
क्षेत्र तथा बिज्ञा सम्बंधी श्रौद्योगिक विभागीय व्यवस्था की ज्षमता तथा संख्या 
में सुधार करना श्रावश्यक दो गया है, (२) इक अतिरिक्त अ्र्वेषण के कार्य की 
सुविधाओं का विस्तार किया जाय, भूमि के श्रास-पास के गवेपणागारों को व्रिस्तृत 
किया जाय श्रीर इस बात का विशेष ध्यान दिया जाय कि खेतों से सत्र यूचनायों 
गवेपणगारों तक पहुंच जाँय, (३) विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों पर ज्षेत्र विकास 
कमंचारी के नियन्त्रण (जो श्रावश्यकता से श्रधिक दो सकता है) तथा जिलों के 
अन्य ग्राविधिक श्रधिकारियों के दुदरे नियन्तण की व्यवस्पा सफलवापूबय क कार्य 
नहीं कर रही है। (४) निर्माण कारों ने ग्रामों में कार्य करने वाले कर्मचारियों फा 
जिनको कृपि तथा कृषि विस्तार की प्रारम्मिक शिक्षा मिली है और जिनका सबसे 
अधिक आवश्यक कर्तन्य कृषि उत्पादन बढ़ाने का है, श्रधिकाश समय ले लिया 
है, (४) आम पंचायतों फो श्रपने वृद्धिमान उत्तरदायित्व की जो कि उनके ऊपर 
डाल दिया गया है पूर्ण करने के लिये सदैव पथ प्रदर्शन तथा सक्रिय सद्दयता 
मिलनी चाहिए; (६) कार्य-क्रम को कार्यास्व्रित करने में श्रावश्यकता से अधिक 
महत्व भौतिक शरीर आर्थिक उफलताशों पर दिया गया है, जैसे निश्चित किये 
हुये कार्य के, व्यय और भवन निर्माण के ध्येयों को पूरा करना इत्यादि; श्रीर 
जनता को नये ढंग से कार्य करने की शिक्षा देने तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा को 
सुधार और विक्रास सम्बन्धी कार्यक्रमों के पूर्ण करने के लिये, जो राष्ट्रीय प्रादेशिक 
योजना के श्रन्तर्गत है, एक प्रभावशाली साधन बनाने की श्रोर कम ध्यान दिया 
गया है। 

-काय करने में न्रुटि--स त्रुटि--सामुदायिक विकास योजनाओं ने ग्रामीण जनता 
में श्रात्मविश्वास उसन्न करने में बहुत कुछ योग दिया है | उसने आमनिवासियों 
को इस बात का आमास दिया है कि ग्राम्य-जीवन में निश्चित रूप से कुछ गड़- 
बड़ी है जिसका पारस्परिक सहयोग फे अधार पर ही चुधार किया ता सकता है। 
अभी इतना अ्रधिक उमय नही हुआ है कि इस सम्बन्ध में किसी निश्चित निष्कर्ष 
पर पहुँचा जा सके; फ़िर भी इतना तो कट्टा हो जा सकता है कि सामुदायिक 
विकास योजनाओं ने उत्पादन बढ़ाकर और वेरोजयारो कम करके आमों में रहन 
उइन का स्वर ऊँचा किया है। किन्तु बिध रुप में कार्य-क्रम को कार्यान्वित किया 
जा रह्य है उसमें कई दोप हैं : (१) भूमिद्दीन खेंतिहर मजदूरों के थम का उपयोग 
करने की समुचित व्यवस्था नहीं है | कृषि के त्षेत्र में उत्पादन-वृद्धि शौर कृपकों के 
लिए कार्य के अवसर उत्पन्न करना अत्यन्त सदत्वपूर्ण है, किन्तु भूमिहीन सजदवूरों 
को बसाने की व्यवस्था मी कम महत्वपूर्ण नहीं है | जम कमो विकास योजनाओं 


सामुदायिक विकास योजनाएँ हू 


के श्रन्वर्गत अस्थायी रूप से मजदूरों देकर कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है 
पभी इन्हें थोड़ा-बहुत कार्य मिलता है। इसके अतिरिक्त वे नि:सह्दाव, वेरोजगार 
श्रौर उपेक्षित-से रहते हैं, (२) यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाय तो सामुदायिक 
विकास योजनाओं के कार्य-क्रम में एक और दोप प्रकट होगा। वह यह है कि 
: खेतिहर मजदूरों को पूरक कार्य उपलब्ध कराने के लिए आम्य-उद्योगों की स्थापना 
करने पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है | इस सम्बन्ध में पी० ई० श्रो० की यह 
पारणा है कि “आमीण उद्योग-धन्धों की अनिश्चित संभावना के पीछे चाददेजों 
भी कारण हों, किन्तु तथ्य तो यह है कि साधुदायिक विकास योजनाओं के वर्तमान 
स्वरूप और साधनों से भूमिहीन मजदूरों को वेरोजगारी की समस्या इल करने की 
आशा नहीं की जा सकती” | किख्तु पी० ई० श्रो० का यह दृष्टिकोण गलत है। 
चक्ि सामुदायिक विकास योजनाओं का उद्देश्य है कि उत्पादन कार्य श्र ग्रामीण 
जनता की आय में वृद्धि हो और आमवासियों में नई श्राशा का संचार किया 
जाय, इसलिए गैर खेतिददर वर्ग की वेरोजगारी? को समस्या को उपेज्ञा की दृष्टि से 

देखना उचित नहीं है ऐसा करने पर सामुदायिक विकास योजनाओं की उपयो- 
गित्ता बहुत कुछ कम हो जायगी, (३) सामुदायिक यिकास योजना के अन्तगंत 
भूमि की समस्या को सुलकाने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। 
कक का कार्य एक अन्य संगठन द्वारा किया जा रहा है, किन्दु इसने अभी 
अधिक सफलता नहीं प्राप्त की है | बम्त्रई, उत्तरप्रदेश श्रोर सौराष्ट्र को छोड़कर 
सहकारी कृषि के ज्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं हुई है और इन राज्यों में भी यह 
आन्दोलन अपनी प्रारम्भिक अ्रवस्था में ही है। बहुत से कृपकों के पास कृषि के 
'लिये इतनी कम भूमि है कि उस पर कृषि करना आर्थिक दृष्टि से ल्ाभ-पूर्ण नहीं 
३ । जब तक कृषि की इकाई के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमि का ज्षेत्रफल नहीं 
पढ़ाया जाता और निम्नतम लागत से श्रधिकतम उत्पादन नहीं होगा, तब तक 
किसान खेती की विकसित प्रणालियों का पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे, श्रौर 
(४) सामुदायिक विकास योजना के कार्य-क्रम में अब तक कोई ऐसा व्यवस्था नहीं 
है मितसे जन-संख्या की वृद्धि पर नियंत्रण रखा जाय श्रौर परिवार-अायोजन 
(शिबमाए राह) का सुचारु प्रतन्ध हो सके | जब तक यह कार्य नहीं हो 
आते तेत्र तक भारतीय आसीण जनवा की जटिल समस्याश्रों को सन्‍्तोषजनक रूप 
से इल करने की झराशा करना च्यर्थ है। उत्पादन बढ़ाकर और जन-सेख्या की 
रद को नियंत्रित करके ही आमवारसियों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा किया जा 
सकता है| 


अध्याय १२ 
सहकारी आन्दोलन 


भारत में सहकारी आन्दोलन का विकास २० वीं शताब्दी में हुआ | सह- 
कारिता का श्रर्थ है किसी समान उद्द श्य की प्राप्ति के लिए मिलज़ुल कर प्रयत्न 
करना । समान उद्दे श्य की दृष्टि से यह व्यक्तिगत प्रयत्न और सद्दायता से भिल्कुल 
भिन्न है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की परिमाषा के श्रनुसार सहकारी समिति ऐसे 
व्यक्तियों की संस्था है जिनकी श्राथिक्र स्थिति श्रच्छी नहीं है श्रीर जो समान 
अधिकार तथा उत्तरदायित्व के आधार पर स्वेच्छा-पूर्वंक संगठित होकर श्रपनी 
ऐसी समान आर्थिक आवश्यकताओ की पूर्ति का भार एक संस्था को सौंप देते हैं 
जिनको वह अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों के द्वारा पूर्णतः सन्तुष्ट कर सकने में असमर्थ 
होते हैं । यह लोग भ्रापस में मिलकर इस संस्था का प्रबन्ध करते ह श्रौर समान 
मौतिक एवम्‌ नैतिक लाभ उठाते हैं | इस प्रकार सहकारी समिति समान द्वितों का 
संघ है; यद्द समान अ्रषिकार प्रास सदस्यों का च्वैच्छा से निर्मित एक ऐसा श्रार्थिक 
संगठन है जो श्रपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उनके 
समान द्विवों की रक्षा करता है | 

सहकारी समितियाँ दो प्रकार की हें--(१) रेफिजेन (सि२षर्िक्षि5७३ (७9०) 
श्रौर (२) शुल्ज-डेलित्ज (5०॥०५४ 70०॥8०) ६७.७) | इन दो प्रकार की सह- 
कारी समितियों में जिन व्यक्तियों का नाम सम्मिलित है वह जम॑नी में सहकारी 
श्रान्दोलन के प्रणेता ये | प्रथम प्रकार की सहकारी समिति फे रिद्धान्तों का उप- 
योग ग्राम में संगठित की जानेवाली समितियों में किया जाता है श्रौर दूसरे प्रकार 
की समितियों के रिद्धान्तों का उपयोग नगरों में किया जाता है | रेफिजेन-समि- 
तियों का कार्य क्षेत्र प्रायः एक ग्राम तक सीमित रहता है और इनके सदस्यों का 
उत्तरदायित्व श्रसीमित होता है| इन समितियों से फेवल सदस्यों को ही ऋण 
दिया जावा है और वह भी केवल उत्पादन के लिए | शुक्न-डेलित्ज समितियों का 
कार्य क्षेत्र अधिक ज्यापक है श्रौर इनके सदस्यों का उत्तरदायित्व भी सीमित है| 
इस प्रकार की सीमित सदस्यों से प्रवेश शुक्ल वसूल करती है श्रौर बिना आय वाला 
व्यक्ति इसका सदस्य नहीं वन सकता है। 

वित्त, उत्पादन, वितरण इत्यादि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन 
समितियों को संगठित किया जा सकता है पर भारत में ऋण देने वाली 
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शख समितियों का द्वी प्रभुत्व है। वाध्व में भारत में सहकारी आन्दोलन श्ारंभ 
' करने का निश्चित उद्देश्य ग्रामों में ऋण की भयानक समस्या को इल करना और 
आमीणों को सुविधा जनक रीति से ऋण देना या। भारत में जून शहपपू में 
: सत्र प्रकार की २,१६,२८८ समितियों की तुलना में जून १६५६ में २,४०,१६५ 
सहकारी समितियाँ थीं। कृषि साख समितियाँ ही प्रमुख थीं। इनकी संख्या कुल 
खमितियों की ६७३६% तथा कृषि समितियों की ८०२८८ थी। आन्दोलन श्रव भी 
साख-प्रधान है । 
विकास--भारत में सहकारी आन्दोलन के इतिहास की सर्वप्रथम महत्व- 
'पूर्ण घटना १६०४ का सहकारी साख-समिति अधिनियम है। इस नियम के चनने 
से पूर्व भी मद्रास में सहकारिता के रिद्वान्तों का महत्वपूर्ण विकास हो रहा था| 
वहाँ साख-समितियों का कार्य 'निधियाँ? करती थीं। देश में सहकारिता के विभिन्न 
पत्षों का श्रध्ययन करने के लिए सरकार ने सर्वप्रथम १६०१ में एक समिति नियुक्त 
की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जब तक सरकार अधिनियम 
नहीं बनाती इस दिशा में विशेष प्रगति की संभावना नहीं है । इसी रिपोर्ट के 
आधार पर सरकार ने सहकारी साख-समिति अ्रधिनियम पास किया | इसमें फेवल 
पस-पम्रितियों की व्यवस्था की गई थी | इस प्रकार अन्य देशों की श्रपेज्ञा भारत 
में सवप्रथम साख-समितियों का ही विकास हुआ | नियम लागू होने के पश्चात्‌ 
- पे अनुभव किया गया कि इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती । साख-समि- 
तियों के पास आम में ऋण प्रया समाप्त करने के लिए आवश्यकता से बहुत कम 
पूंजी थी 
_. ईंस नियम के दोषों को दूर करने के लिए १६१२ में दूसरा सहकारी समिति 
अधिनियम पास क्रिया गया | इस नियम में क्रब-विक्रव करने वाली अन्य प्रकार 
को तहकारी समितियों का संगठन करने की व्यवस्था की गई । नगर और ग्राम 
' समितियों के ओतर को मिटा दिया गया | सीमित उत्तरदायित्त और अ्सीमित उत्तर- 
दावित्व के आधार समितियों को श्रधिक वैज्ञानिक रूप से वर्गकरत किया 38205 । 
नियम में यह निश्चित कर दिया गया कि बिन समितियों के सदस्य र समि- 
तिरयाँ हैं बह सीमित उत्तरदायित्व वाली समितियाँ होंगी और साख-उमितियाँ तथा 
री ब्रन्य समितियाँ जिनके आंविरकांश सदस्य कृपक हैं श्रसीमित उत्तरदायित्व 
चोली समितियाँ होंगी | इस नियम से सहकारी श्रारदोलन के विकास में सहायता 
। उत्पादन के विक्रग्न के लिए, पशु-बीमा, दूध की पूर्ति और खाद इत्यादि 
हद के लिए नई प्रकार की समितियाँ स्थापित की गईं | 
मैकलैगन समिति की रिपोर्ट के आधार पर सहकारी श्रान्दोलन के विकास 
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में एक और प्रयास किया गया । इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर १६१६ के 
सुधार श्रधिनियम (२०००४ /०0 के द्वारा सहकारी झ्रान्दोलन का काय राज्य- 
सरकारों को सौंप दिया गया | राज्य सरकारों ने कुछ वर्षो तक इस दिशा में कोई 
महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की परन्वु १६२५ में बम्बई की सरकार ने श्रलग से सहकारी 
समिति अधिनियम नियम बनाया | इसके पश्चात्‌ अन्य राज्यों में भी आवश्यक 
कानून बनाये गये | 

सहकारिता श्रानदोलन के विकास का कुछ अनुमान इस बात से लग 
सकता है कि १६५१-५२ में समितियों की संख्या, सदस्या संख्या तथा कुल चालू 
पूँजी क्रमश; १८५ लाख, १३७'६२ लाख तथा ३०६३४ करोड़ र० थी | १६४४-४६ 
में यद बढ़ कर ऋमशः २०४० लाख, १७६९ लाख और ४६८'८र करोड़ र० 
हो गई | विभिन्न प्रकार की समितियों के दृष्टिकोण से श्रस्य समितियों की अपेक्षा 
कृषि साख समितियों में वृद्धि श्रधिक हुई है। पिछले वर्षों की ही वरह साख 
समितियाँ ही श्रधिक प्रधान रद्दी ओर कुल चालू पजी का ७५% साख ज्षेत्र में दी 
था | यह मानते हुए कि भारतीय परिवार के सदस्यों की श्रौसत संख्या ५ है हम 
कह सकते हैं कि १६५४-५६ में ८८ करोड़ व्यक्ति श्रथवा जनसंख्या के २३ प्रति- 
शत व्यक्ति सहकारी आन्दोलन के सम्पक में आये। १६५१-५२ में ६६ करोड़ 
व्यक्ति अथवा १६ प्रतिशत जन संख्या सम्पर्क में आई थी | इसी प्रकार (प्राइमरी) 
प्रायमिक समितियों, जो आन्दोलन का आधार प्रस्तुत करती है, द्वारा १६४१-४२ 
में दिया हुआ ६७६४ करोड़ ८० था। १६४४-४६ में यह राशि बढ़कर १४०७८ 
करोड़ र० हो गयी । दिये गये ऋण की इस वृद्धि से भी प्रगति का कुछ श्रतुमान 
लगाया जा सकता हैं |. चिन्ता का विषय तो यह है कि बकाया ऋयों के प्रतिशत 
के रूप में कालातीत ऋगणों में कुछ कमी अवश्य हुई है किन्तु उनका अनुपात श्रव 
मी बहुत श्रघिक है । 

प्रगति के इस संक्षिप्त सर्वेक्षण से हम इस निष्करप पर पहुँचते हैं कि (क) 
सहकारिता से जनसंख्या का बदत छोटा ओश लाभ उठा रहा है; (ख) जनसंख्या 
की दृद्धि के अनुकूल अनुपात में सहकारिता का विकास नहीं हुआ है; (ग) यद्यपि 
गैर साख समितियों की संख्या में वृद्धि हुई है, किर भी साख समितियों का ही 
अधिक विकास हुआ है | इसलिये सहकारिता आन्दोलन को व्यापक बनाने के 
लिये यह आवश्यक हैं कि सहकारी समितियों में साख के अतिरिक्त अन्य पत्षों पर 
मी आवश्यक ध्यान देना चाहिये | 

आधुनिक पवृत्तियाँ-- सहकारी श्लान्दोलन न तो सारे देश में समान रूप 
से फैला है और न सभी जगह इसका सद्नठन समान है। सहकारी श्रान्दोलन ने 
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खण्ड 'क? के कुछ राज्यों में विशेष प्रगति की है परन्तु अन्य राष्यों में इसका 
उपयुक्त विकास नहीं हो पाया है| खण्ड खः ओर '्य! राज्यों में से कुछ में इस 
आन्दोलन का बिल्कुल विकास नहीं हुश्रा | सम्पूर्ण देश में कुल जितनी सहकारी 
समितियाँ हैं उनका ३८ प्रतिशत और प्रारम्मिक समितियों के लगभग ४६ प्रतिशत 
सदस्य केवल बम्बई, मद्रात और उत्तर प्रदेश में हैँ जबकि उत्तर प्रदेश, मद्रास, 
वम्मई, पश्चिमी अद्भाल, पञ्मञाब तथा हैदराबाद में क्रमशः ६१ तथा ६५ प्रतिशत 
है। परन्तु देश -में जहाँ जनसंख्या तथा ज्षेत्रफल में भारी श्रन्तर है सहकारी 
समितियों की प्रगति की जाँच करने के लिए समितियों की संख्या उपयुक्त नहीं 
है| यह जानना आवश्यक है कि इन समितियों से कित्तने प्रतिशत जनता लाभ 
उठाती है | कुछ खण्ड' 'खः और 'ग? राज्यों में सहकारी समितियों का कारये 
: सन्तोष-जनक रहा है। रिजर्व बैड्टू ने सुकाव दिया है कि सहकारी आन्दोलन के 
सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में समितियों के कार्य-ज्षेत्र पर ओर खण्ड 'ख!, 'ग! और 
“ये राज्यों में उनकी काय कुशलता पर विशेष महत्व दिया जाय । 

सह्ुठन--सहश्कारी समितियों का सक्षठन वास्तव में शंडाकृति (?श्या0) 
के समान है।इस सद्धठन का आधार वह प्रारम्मिक सहकारी समितियाँ 
हैं जिनको सद्नठित करने के लिए कोई भी दस व्यक्ति सहकारी समितियों के 
रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र दे सकते हँ। विभाग के निरीक्षक द्वारा आवश्यक 
जाँच-पड़ताल के पश्चात्‌ समिति स्थावित करने की अ्रनुमति दी जाती है | इन 
समित्तियों की चालू पँजी, प्रवेश शुल्क, सरकारी ऋण, केन्द्रीय समितियों तथा 
राज्य वैज्ली से श्रूण लेकर एकम्र की जाती हैँ। इनमें से कुछ समितियों के पास 
शेयरों की पँजी भी है। केवल साख समितियों को छोड़कर इन समितियों का 
उत्तरदायित्व सीमित है श्नौर सारी व्यवस्था प्रवन्धक समिति तथा श्राम-सभा के हाथ 
में होती है । 

इन प्रारम्मिक समितियों के ऊपर केन्द्रीय समितियाँ श्रोर राज्यीय सहकारी 
समितियाँ होती हूँ | प्रारम्मिक समितियों के सद्गठन से फेंस्रीम समितियाँ बनती 
हैं और इन (केन्द्रीय) समितियों के स्नंठन से राज्यीय समितियाँ जन्म लेती है | 
सम्पूर्ण श्रानदोलन इसी प्रकार परस्पर गुँथा हुआ है। यश्रपि केन्द्रीय साख-समितियों 
को अपनी पँजी का श्रधिकांश भाग रिज़ब बैक से अल्वकालीन ऋण के रूप में 
. प्राप्त द्वोता है फिर मी इनकी और प्रदेशीय समितियों की व्यवस्था तथा वित्त की 
आवश्यकता की पूर्ति इत्यादि कार्य प्रारम्मिक समितियों को ही तरह शोते हैं । 
पहले केन्द्रीय समितियों को रिजर्व वैट्ट से प्राप्त होने वाले अल्यकालीन ऋण की 
शवधि ६ महीने थी परन्तु अब इसे बढ़ाकर १५ महीने कर दिया गया है। ऋण के 


#र. ॑ै आन आओ । 


२०० मारतीय अधशास्त्र की समस्याएँ: 


घन पर व्याल की दर डेढ़ रुपया प्रतिशत है। यह दर बैल के ब्याज की दर से दो 
अतिशत कम है | 
सहकारी समितियों के शंडाकृति की व्यवस्था में शीर्ष पर सहकारी सच्चा 
नाम की अखिल भारतीय संस्था है | इस संस्था का प्रथम सम्मेलन फरवरी १६४२ 
में बन्बई में हुआ था। 
साख-समितियाँ--प्रारम्मिक कृपि खाख समितियों की संख्या जो कि 
सहकारी ऋण व्यवस्था का मूलाघार है, जून १६५५-४६ में १३- लाख थी और 
उनका सदस्यों की संख्या ७८ लाख थी | 
533०-०५ तालिका न॑० ३ 
3]% 8 प्रारस्तिक कपि साख समितियों का कार्ये 
(अन्न बेंक और भूमिबंधक बेंकों को छोड़कर ) 





श्६५१-४२ १६५२-५३. १६४३-१४. १६५४-५५ 
समितियों की संख्या १,०७,६२५ १,११,६२८ १,२६,९४४ . १,४३,१२० 
सदस्यों की संख्या ४७,७६,८१६ ५११,२६,००२ ५८,४६८, ३२८० ६५,६५,४६६ 


'बरष के अन्तमत.. (करोड़चपये में... रः 

दिये हुए क्रुण की 

घन राशि २४९२० रण द्६ र६ ६४ रेएड्८ 
वर्ष के भीवर 
ऋ्रण में वसूल की 

धनराशि श्द६७ २११२१ २६"४८ श्८ा६१ 
वर्ष के अ्रन्त में वसूल 

दीन वाला क्रूण श३ ६६ श्७द्ष८ ४१९५६ डपा पर 
यप के अन्‍्च में 

शेष ऋण घर १०*४७ १२९०३ १४७० 
निजी कोष १७'६७ १६*२७ २१"फपू २३९६६ 
जमा धन ४*४९ ४४१ ४६१ पू४४ 
ऋषण में लिया हुआ घन २३१ प्‌ श्षाध६ श्षर४ ३३५२ 
चालू पँजी ४५२२ ध्च्न्श्द प४' ४१ ६५६२ 


प्रारम्भिक साख समितियाँ आर्थिक दृष्टि से निर्नल ईं श्रीर इस कारण 
कृषक को उत्तना लाभ नहीं पहुँचा पार्वती जितना कि चाहिये | तालिफा मनं० ३ 
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से हम कद सकते हैं कि ऋण के धन में निन्‍्तर वृद्धि ही हो रही है। आ्रासाम, 
भोपाल, बिहार, जम्मू और काश्मीर, विन्ध्यप्रदेश और मध्यभारत में बहुत अ्रधिक 
घन वसूल होने के लिये शेष रह गया था । 

कृषि साख समितियों की वित्त व्यवस्था दोपपूर्ण है। १६५३-५४ के अन्ध 
कृषि साख समितियों की पँजी का ढाँचा दोपपूर्ण दे । निजी सम्पत्ति तथा जमा 
घन का कम श्रनुपात कृपि-साख समितियों की आ्िक दुबलता का कारण है । 
कृषि साख समितियों का औसत आकार भी छोटा ही है। 

१६५४-४६ में औसत सदस्यों की संख्या प्रति समिति ४६ थी और अधि- 
कांश समितियाँ व्यवसायिक इकाइयों की दृष्टि से अनाथिक द्वी थीं। प्रति समित्ति 
ओौसत जमाधन, शेयर पूँजी, श्रीर चाज्तू पुजी क्रमश; ४४१ २०, १०५१ र० और 
४६४५ रु० श्रौर प्रति सदस्य जमाधन, शेयर पँजी और दिया हुआ ऋण क्रमश 

रु०, २२ रु० और ६४ रु० था | यह श्रोसत आआँकड़े कम हो हैं । 

इसी वित्तीय दुर्बलता के कारण समितियाँ कृपकों को सुविधा पूर्वक कम 
ब्याज पर ऋण देने के उद्देश्य की पूर्ति में अ्रस्मर्थ हैं। पर्यात्त ऋण दे सकने में 
श्रसमथ होने के कारण द्वी वे कृपकों से व्याज की अधिक दर वसूत्न करती हैं, 
जैसा कि उत्तर प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश और द्विमांचल प्रदेश में होता है, वहाँ ब्याज 
की दर £ से लगाकर १२३५८ तक है। “ऊँची व्याज दर के प्रचलन के कुछ कारणों 
में सहकारी श्रान्दोलन था अ्रपर्यास॒विस्तार, ठीक दिशा में पर्याप्त जमा एकत्रित 
करने में सहकारी समितियों की श्रसफलता तथा कुछ राज्यों में केन्द्रीय बेक और 


बकिंग यूनियन को श्रनर्थिक प्रकति है |” 
१६५५-५६ में १०,००३ गेर-कृषि, साख समितियाँ थी जिनकी सदस्य संख्या 


३०३ लाख और चालू पूँजी ८४३ करोड़ रु० थी। यह वेतन भोगियों, मित्र के 
कमचारियों की समितियाँ तथा शहरी बेक थे जिनका काम वहीं श्रच्छा था क्योंकि 
इनकी चालू पूंजी में जमा धन का प्रतिनिधित्त था जो ५३३ करोड़ रु० था। 
इन समितियों द्वारा उधार दिये गये ऋण की मात्रा ७२ करोड़ र० थी। कुछ 
समितियाँ गैर साख ३ काम भी करती थीं तथा उनके द्वारा खरीदे और वेचे माल 
की मात्रा का मूल्य क्रशः २४२ करोड़ र० और २७२ करोड़ रु० था| यह समि- 
तियाँ मुख्यतः बम्बई श्रौर मद्रास में थी इन समितियों के ५४५ सदस्य इन्हीं दो 
राज्यों में थे तथा उधार दिये घन का ६३३ भी इन्हीं राज्यों के अन्दर था | 
गेर-साख समितियाँ--कषि सम्बन्धी तथा कृषि से श्रसम्बन्धित गैर साख 
समितिरयाँ प्रत्येक स्वर पर आरम्मिक केन्द्रीय तथा राज्यीय पाई नाती हैं। 
१६५५-५६ में ३०,२६८ कृषि गैर साख (प्रारम्मिक) समितियाँ थीं जिनके सदस्यों 


१०२ मारतीय श्रथशात्र की समस्याएँ 


कौसंख्या २४ लाख यी इनकी चालू पूँजी २८ लाख रु० थी तथा इनके द्वारा बेचे 
गये माल का मूल्य ३ लाख र० था। १६५४-४६ में गेर-क्पीय, गैर-सास प्रारम्भिक 
समितियाँ जैसे उपभोक्ता मण्डार, विद्यार्थी मण्डार कैन्टीन ग्रादि संख्या में २७,७४३ 
थीं तथा इनकी सदस्य संख्या ३३३५ लाख ओर चालू पूं जी "८ लाख रु० थी तथा 
इन्होंने ४३ लाख ८० के मूल्य का सामान वेचा | इनके अतिरिक्त दर राज्यीय गैर 
साख समितियाँ थी जिनकी सदस्य संख्या २२,८६४ तथा चालू पूँ जी ६२,०४१ र० 
थी श्र इन्होंने १३ लाख रु० के मूल्य का सामान वेचा | २७६४ केन्द्रीय गैर साख 
समितियाँ थी | इनकी सदस्य संख्या १६ लाख तथा चालू पूज़ी २ लाख २० से 
कम थी तथा इन्दरोंने-५६ ६० का सामान वेचा | 


समस्याएँ-भारत में श्रधिक्तर सदकारी समितियों का संगठन प्रायः 
एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है। मनुष्य की विभिन्न मांगों का 
परस्पर सम्बन्ध होता है श्रीर वह एक दूसरे पर निर्भर मी रहती हैँ. इसलिये उसकी 
विमिन्न जटिल श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति श्रनेक समितियों की अपेक्षा एक ही 
समिति अधिक सन्‍्तोषजनक रीति से कर सकती है। विशेषज्ञों का विचार है कि 
ग्रामीण समस्याओ्रों को बहुमुखी समितियों के द्वारा कुशलता श्रौर अ्रधिक बचत के 
साथ हल किया जा सकता है| श्रनेक समितियों की उचित व्यवस्था करने के 
लिए वोग्य कर्मचारियों का श्रभाव टोने के कारण तथा अपनी विभिन्न आवश्य- 
कवाओं की पूर्ति के लिए केवल मद्दाजन से सहायता लेने के आदी ग्रामीणों की 
विभिन्न समितियों से सम्बन्ध रखने की श्रनिष्छा के कारण मी बहु उद्देश्यीय 
समितियों की आवश्यकता ग्रतीत होती है । इसके साथ ही साख को पूर्ति और 
विक्रय तथा गैर साख की अन्य क्रियाश्रों से एथक्‌ करके एक उद्देश्यीय सहकारी कृषि 
साख-समिति का मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता | 


राष्ट्रीय नियोजन समिति की रिपोर्ट प्रकाशित. होने के पश्चात्‌ मारत में 
ओर विशेषकर उत्तर प्रदेश, श्रासाम और बिद्धार में वहु उद्दे श्यीय समितियाँ स्था- 
पिच करने की ओर निश्चित प्रयास किया गया है । १६४७ में उत्तर प्रदेश की 
सरकार ने विकास योजना पैथार की थी जिसमें यद्ट व्यवस्था की गई थी कि १५२ 
से १५ भागों को मिलाकर एक विकास-क्षेत्र बनाया जाय और प्रत्येक आम में एक- 
एक बहु उद्दे श्यीय समिति तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में इन समितियों का एक संघ स्था- 
पित्त किया जाय | इन संघो का ज़िला सहकारी विकास संघ हीता है | इस दिशा 
में आसाम और बिहार ने क्रमशः १६४८ व १६४६ में प्रयास क्षिया | यह 
आवश्यक है कि अन्य राज्यों में भी चहु उद्दे श्यीय समिति अप्थिक संख्या में 
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स्थापित की जायें परन्तु इनका उद्देश्य सभी ऋषि साख-समितियों को हटाना न 
होकर उनके अधूरे कार्यक्षेत्र की पूर्ति करना होना चाहिए । 

साख सम्रितियों का अऋचछीमित उत्तरदायित्व होने के कारण यहकारी आ्दो: 
लन की सन्तोषञ्ञनक प्रगति नहीं हो पाई है जैसा कि बंगाल प्रदेशीय अधिकोषण 
जाँच समित्ति ने कहा है “कि गाँवों में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनकी आधिक तथा 
सामाजिक स्थिति इतनी श्रच्छी है कि वे इन समितियों के सदस्य बनकर श्सीमित 
उत्तरदायित्व करा जोखिम उठाना पसन्द नहीं करते हैं |” असीमित उत्तरदापित्व 
तभी सफल दो सकता हैं जब जनता की स्थिति उमान हो और बह साक्षर मी हो। 
इसलिए वत्तमान समय में आन्दोलन फा और तीजता से.प्रसार करने के लिये 
सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित रखने की योजना लागू करना आवश्यक है ! 

जो समितियाँ स्थापित की जा चुकी हैं ओर जिनको श्रमी स्थापित करना 
है उनका कार्य सुव्यवस्थित रीति से चलाने और उनका विकास करने के लिए 
(ट्रेनिंग प्राप्त) प्रशिक्षित कर्मचारियों की ग्रावश्यकता है। कुछ ही राज्यों के पास 
शिक्षण-केन्द्र हैं।पूना सहकारी कालेज में अन्य राज्यों के कर्मचारियों को भी 
शिक्षा दी जाती है | वत्तमान समय में कमचारियों की समुचित शिक्षा फी उपयुक्त 
सुविधा नहीं है, इसलिए यह श्रावश्यक है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक 
शिक्षण-केन्द्र स्थापित किया जाय | 

भारत की सद्ककारी समितियों की सबसे बढ़ी कठिनाई वित्त की है। इनकी 
वित्तीय स्थिति बहुत्त नाजुक है | वित्तीय सहायता देने वाली गैर तरकारी संस्थाओं 
की दृष्टि में इन समितियों का विशेष महत्व नहीं है | इसलिए रिज़ब बेंक के सकाव 
के अनुसार यह समितियाँ तमी मान्यता प्रास कर सकती हैं जब यह सुरक्षित कोष 
में अधिक धन रखने की व्यवस्था करें ] जब तक इन समितियों का सुरक्षित-कोष 
शेयर पूँ जी के बराबर नहीं हो जाता तक तक लाभांश का कम से कम एक तिहाई 
भाग प्रतिवर्ष सुरक्षित कोष में जमा कर देना चाहिए | इसके पश्चात्‌ लामाश' का 
केवल २५ प्रतिशत सुरक्षित कोष में जमा किया जा सकता है। ग्रामों भें बचत के 
साधनों का उपयोग करने के लिये ग्रामीणों में श्रधिकोषण स्वभाव, का विकास 
करना चाहिए | 

सहकारी श्रान्दोलन वास्तव में जनता द्वारा प्रेरित आन्दोलन नहीं है| 
इसका आरम्म बाहर से हुआ | इसी कारण जनता में इसके प्रति उत्साह का 
अभाव है। राज्य सरकार को अपना कार्य-क्षेत्र धन समितियों के पथ-प्रदर्शन, 
निरीक्षण त्था 'थोड़ा मियंत्रण रखने तक ही सोमिव रखना चाहिए। राज्य को 
साक्षरता का पसार करना चाहिये और समाचार पत्रों, रेडियो तथा अन्य साधनों 
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द्वारा सहकारिता के लामों का जनता में प्रचार करना चाहिए। सहकारी तथा 
निजी संस्थाओं में श्रेशतर समन्वय की आवश्यकता है । 

इन समस्याओ्रं के साथ द्वी साथ तथा उपभोक्ता समितियों की कुछ विशेष 
समत्याएँ भी हैं, साख समितियों के सामने अ्रत्यचिक कलातीत ऋणों की समस्या भी 
है। १६५५-४६ में प्रारम्मिक कृपि साख समितियों के कल्ातीत ऋण को धनराशि 
१४'६६ करोड़ रुपया थी जो जून १६५६ के अ्रन्त तक देय ऋणों का २४ प्रतिशत 
थी | यद्द स्थित मुख्यतः उन ज्षेत्रों में है जो पिछड़े हुए क्षेत्र कह्दे नाते हैं | इसका 
सामान्य कारण पक्षपाव और भ्रष्टाचार है। 

कुछ राज्यों में, मुख्यतः द्विमांचल प्रदेश श्रौर उत्तर प्रदेश में, सइकारी 
समितियों की ब्याज की दर ६ से १२८- प्रतिशत तक है। यद्द दरें बहुत अधिक 
हूं। इन दरों को भी श्रन्य राज्यों की दरों के समान करने की आवश्यकता है। 

नियन्त्रण की समाप्ति के उपरान्त गैरकृप्ि गेरःसाख समितियाँ बहुत 
कठिनाइयों का सामना कर रही हैं और व्यक्तिगत व्यापारी की ठुलना में - कार्य 
संचालन व्यय अधिक होने के कारण कुछ समितियाँ तो बन्द भी दो चुकी हैं । 
कार्य-संचालन व्यय कम करने के लिए इन समितियों के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने 
तथा इनको श्रौर अ्रधिक कार्य-कुशल बनाने की श्रावश्यकता है। यदि थोक विक्री 
के स्टोर स्पापित किए जायें श्रोर उनकी पूजी तथा सुरक्षित कोष में बृद्धि की जाये 
तो इनकी स्थिति सुधर सकती दै | 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत--विभिन्न प्रदेशों के सहकारी 
विमाग के मन्त्रियों की सभा ने जो कि श्ध्प्रप में हुईं थी यह सुक्ताव दिया कि 
८४१५, वर्ष के अन्दर गाँवों में व्यापार की व्यवस्था सइकारिता के श्राघार पर इस 
प्रकार की हो जानी चाहिये कि साख विक्रय तथा विधायन इत्यादि जैसे सब 
व्यापार का कम से कम ५० ५ कार्य सहकारी समितियों के द्वारा होने लगे | इस 
के लिये प्रारम्भिक कृषि साख समितियों के सदस्यों की स॑ख्या द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के अन्त तक ५० लाख से बढ़ाकर १५० लाख कर देनी चाहिये और 
अल्पकालीन ऋण की राशि ३० करोड़ रुपये से चढाकर १५० करोड़ रु०, मध्यम 
कालीन ऋण की राशि १० करोड़ रुपये से बढ़ाकर ४६० करोड़ रुपये तथा 
दीर्धधालीन ऋण को राशि ३ करोड़ रुपये से बरढकर २५ करोड़ रुपये कर देनी 
चाहिये |? 

उपयुक्त सुक्ताव के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विस्तुत योजना 
की रूपरेखा बनाई गई है| मारत सरकार के कृषि तथा अन्य विभाग ले इस 
सम्बन्ध में कानून पनाकर तैयार कर रक्खे हैं जिनकी सहायता से केन्द्रीय श्रीर 


जप 
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उलादन स्वतः लक्ष्य नहीं है । जो कुछ वस्तु उत्पादित की जाती है वा जो 
कुछ उत्पादन किया जाता है अ्नन्ततः उसे उपभोक्ता के पास पहुँचना चाहिये | 
उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु पहुँचने की साधन वाजार होता है। इसके लिये 
कई स्थितियाँ पार करनी पड़ती है. ओर इसमें श्रनेंक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती 
हैं। सभी उत्पादित वस्तु के साथ एक सा व्यवहार नहीं किया जा सकता क्योंकि 
प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं के अपने विशेष गुण द्वोते ईं, जेंसे कुछ वस्व॒ुएँ काफी 
स्थूल, भारी तथा शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं श्रौर छोटे-छोटे उत्तादक विस्तृत 
क्षेत्र में उनका उत्पादन करते हैं | इसी प्रकार कुछ वस्तुएँ हल्की, शीघ्र न होने 
वाली श्रौर उस्ती होती हैँ | इनका उत्पादन बहुत कम लोग करते हैं । इन वस्व्॒श्रों 
के विक्रय के लिये विभिन्न काम करने पड़ते हैँ | उनको एक स्थान में एकत्र क्रिया 
जाता है, उनके लिये गोदाम की व्यवस्था की जाती है, इनका क्रमबन्धन और 
अ्रमार्यीकरण किया जाता है, यातायात की व्यवस्था की जाती है, आर्थिक सहायता 
का प्रवन्ध किया जावा है श्लौर विक्रय के लिये बातचीत चलाई जाती है, इत्यादि 
इस प्रकार विक्रय व्यवस्था के लिये विशेषज्ञों श्र कुशज्ञ व्यक्तियों की श्रावश्यकता 
झती है । 

कुशल (बक्रय को आवश्यक वातें--विक्रय व्यवस्या उच्तम तमी कला 
सकती दे जब उत्पादक को उत्पादित वस्तु का अधिकतम मूल्य मिल सके, वस्तु 
के रखने इत्यादि में निम्नतम ब्यय करना पड़े और उपमोक्ता को दिये हुये मूल्य 
के बदले में उचित प्रकार का उामान मिले | 

यदि वस्तुओं का क्रम वन्‍्धन और प्रमाणीकरण किया गया हो तो उत्पादक 
को सर्वोत्तम मूल्य मिल सकता है| अधिकतम लाम उठाने के लिये यह आवश्यक 
है कि उत्तादक यथा समय उचित स्थान पर उसे बेचे | इसके लिये उत्पादक को 
वित्त सम्बन्धी तथा बाजार की परित्यितियों का ज्ञान होना चाहिये । 

विक्रव की दृष्टि से सामान को बरतने (#87त॥ग्र8) की लागत न्यूनतम 
करने की दृष्ठि से संचार तथा परिवहन के साधन सस्ते और अच्छे होने चाहिये। - 
दलालों की संख्या को न्यूनतम कर दिया जाय॑ क्‍योंकि दलालों के बढ़ने से लागत 
तथा परिशामत: मूल्य मी वढ़ जाता है। इसके साथ ही वत्तु को नष्ट होने से 
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रोकने के लिये यह ग्रावश्यक है कि उसके रखने के लिये गोदाम की व्यवत्या 
कीजाय | 

वस्‍तुशों का उचित रीति से क्रम अन्धन ओर प्रमायीकरण होने तथा 
सामान में मिलावट श्रीर अ्रप्रमाणिक त्तील जैसे अनुचित उपायों के प्रयोग 
को रोकने से उपभोक्ता सर्वश्रेष्ठ प्रकार की उच्हुयें प्राप्त कर सकता है ) 

विक्रय की अच्छी व्यवस्था के लिए जिन आवश्यक बातों की ऊपर चर्चा 
की गई है उनका भारत में पूर्ण श्रमाव है | कृषकों को कठिन परिस्थितियों का 
सामना करना पड़ता है। वे निर्धन है, अनभिज्ञ ई शोर इधर-उघर बिखरे हुये ह। 
उन्हें अपने कार्य फे लिये ऋण लेना पढ़ता है और यह ऋण प्रायः वस्तुओं के 
रूप में चुकाना पड़ता है| इन वस्वुश्नों का मूल्य एक प्रकार से पहले ही निर्धारित 
दो जाता है श्रोर उसका लाम ऋणदाता उठते हैं । 


कृषि सामग्री के प्रिक्रय की क्रिया 


उत्पादित वस्तु 
| | हर | 
सई गआमीण वनिया क्रणदाता ग्रामीण उपभोक्ता 
या व्यापारी ै 
कच्चा श्रादृतिया 
पक्का ब्रादतिया | उपभोक्ता 
थोक विक्रेता 
| 
लि आस विक्रेता निर्याता ते कर्ता 
उपभोक्ता 


देश में संचार और परिवहन के उपयुक्त साथनों का अमाव है | वर्षा ऋतु 
के समय अ्रधिकांश ग्रार्मों का एक दूसरे से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है और निर्धन 
उत्पादकों को वर्षा आरम्म होने से पूर्व ही शीघ्रता पूर्वक श्रपना सामान बेचना 
पढ़ता है | इससे मूल्यों फा स्तर गिर जाता है| यदि सामान रोक लिया जाय तो 
गोदाम की अ्रच्छी ब्यत्रस्था त़॒ होने से श्रधिकांश सामान के खराब हो जाने का 
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भव रहता है साथ ही उत्पादकों और व्यापारियों में वस्ठुओओों में मिलावट करने 
का बड़ा जोर है इस कारण उपभोक्ता को शुद्ध, सामान मिलने की कोई गारल्टी नहीं 
है। भारत में दलालों, जैसे कच्चा आढुतिया, पक्का आदृतिया, दलाल, थोक 
विक्रेता और खुदरा विक्रेता इत्यादि की संख्या बहुत अधिक है | लाभ का बहुत 
बढ़ा अंश ये स्वयं ले लेते हैं । विक्रय (श०:८पाह) व्यवस्था की विभिन्न 
स्थितियाँ उपरोक्त चार्ट में दिखाई गई हँ-- 


सहकारी समितियों की कार्य-व्यवस्था 


भारत में सहकारी संस्थाश्रों द्वारा कृषि विक्रय व्यवस्था के बहुत से दोषों 
में सुधार सम्मव हो सका है। सहकारी विक्रय व्यवस्था सहकारी साख व्यवस्था 
के प्रकार शुण्डाकृति का है। इसके आधार में प्रारम्मिक कंंषि क्रय-विक्रय तथा 
उत्पादन और विक्रय समितियाँ तथा गैर कृषि क्रय-विक्रय श्र उत्पादन तथा विकय 
समितियाँ हैं | वे श्रपने सदस्यों के लाभ के लिये कृषीय तथा अन्य वस्तुओं का क्रय 
विक्रय करती हैं | बहुउद्देशीय समितियाँ भी अ्रन्य अनेक कार्यों के अ्रतिरिक्त क्रय- 
विक्रय का कार्य भी करती हैं। 

इन प्रारम्मिक समितियों के ऊपर केन्द्रीय बिक्ती संघ हैं जो क्रय-विक्रय का 
कार्य करते हैं और प्रारम्मिक समितियों को ऋण तथा अ्रन्य प्रकार की सद्दायता 
देते हैं | इनके सदस्य दो प्रकार के होते हैं, (क) व्यक्ति तथा (ख) समितियाँ। युद् 
काल में इन केन्द्रीय संस्थाओं ने बहुत कार्य किया। परिस्थिति बदल जाने और 
नियन्त्रण हट जाने से इनका कार्य बहुत कम हो गया है | शीर्ष पर राज्यीय बिक्री 
संघ हँजो क्रय-विक्रव का कार्य करते हईं और केन्द्रीय संघों तथा समितियों को ऋण 
तथा अन्य प्रकार की सहायता देते है | वे सहकारी विश्नय कार्य का समन्वय करते 
हैं । इनके सदस्य भी (क) व्यक्ति तथा (ख) समितिरयाँ होती हैँ | इस प्रकार के संघ 
कुछ दी राज्यों में हैं । इनका कार्य-क्षेत्र सीमित है और सहकारी विक्रय व्यवस्था 
की श्रावश्यकताश्रों के अ्रनुकूल नहीं है । 

१६५४-५६ में २७६१ ग्रारम्मिक कृषीय क्रय-विक्रय समितियाँ थीं लिनकी 
सदस्य संख्या ४३ लाख थी। इन्होंने मालिक की हेसियत से ३७,३०८ रु० का 
सामान तथा श्रमिकर्ता (एजेन्ट) की हेसियत से ३६१० ८० का सामान बेचा । 
उत्पादन और विक्रय की समितियों की संख्या ६६८ तथा सदस्य संख्या ४१ लाख 
थी | इन्होंने मालिक की हैसियत से २३५, ६१४ रु० का तथा अ्रमिकर्ता (एजेन्ट) 
की हैसियत से १,१६,३६० र० का सामान बेचा | गैर कृपीय ऋय-विक्रय समि- 
तियों की संख्या ८०७७ ठथा सदस्य संख्या १६"३ लाख थी | इन्होंने मालिक की 
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हेसियत से १,८३,५७३ र० का तथा अमिकर्ता की हैसियत से १,१०४ २० 
का सामान बेचा | उत्पादन तथा विक्रय (गैर कृषीय) समितियों की संख्या 
३१,५२४ तथा सदस्य संख्या €'३ लाख थी | इन्होंने २२६, ६२१ र० का सामान 
मालिक की हेसियत से श्रौर ८७४८ द० का सामान अ्रमिकर्ता ( एजेन्ट ) की 
हैतियत से बेचा ।' 
शीपे संस्थायें--भारत में सहकारी विक्रय-व्यवस्था का सभ्नसे बड़ा दोष 
शी संस्थाओं का श्रमाव रहा दै। १६४५-५६ में १६ राज्यीय विक्रय संघ ये | 
इनकी व्याक्त-सदस्यत्ता को संख्या ४०१४ तथा समिति सदस्थता की संख्या ३४५३५ 
थी | इन्होंने ३३, १७७ 5० का सामान मालिक की हैसियत से तथा ५१७१४ २० 
का सामान अ्रभिकर्ता की हैसियत से वेवा | इन १६ झंधों में से कु में ४, दिल्ली 
में ३, उत्तर प्रदेश तथा हैदराबाद प्रत्येक में २, तथा अम्बई, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, 
जम्मू और काश्मीर, मैठर, पैस्यू, हिमालय प्रदेश झौर मनीपुर--प्रत्येक में एक संघ 
था | श्रधिकतर राज्यों में केन्द्रीय विक्रय संघ ये | १६५५-४६ में ऐसे संघों की संख्या 
२३५४४ थी । (इनकी व्यक्ति सदस्यता श्ण लाख तथा समिति सदस्यता ४३,३६५ 
थी इन्होंने १३ लाख रु० का सामान मालिक की हेतियत से तथा ३.३ लाख रु० 
का सामान श्रमिकर्ता की दैसियत से वेचा )) इनमें से २१५३ उत्तर अदेश में, ७० 
विहार में, ४४ राजस्थान में, सौराष्ट्र तथा हिमांचलग्रदेश-प्रत्येक में २६, तथा 
वम्बई में १६ ये। झंशतः गन्ने के संघों के कारण केन्द्रीय विक्रय संघों केन्द्रीकरण 
उत्तर प्रदेश में है। कुछ राज्यों में कोई विक्रय संघ नहीं था| 
विभिन्न राज्यों में शीप संस्थाएँ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न 
अकार के कार्य करती हैं | “बम्पई की राज्यीय सहकारी समिति फल, सब्जी, 
'नियमित पदार्थ, चीनी, कृषि की श्रावश्यकता की बस्तुएँ तथा खाच-तैल श्रादि की 
व्यापार करती है। वह राज्य में सल्फेट अमोनिया की एक माप वितरक है | समिति 
ने विक्रय-शान-सेवा भी चला रखी है तथा प्रति माह एक बुत्ेटिन निकलती है 
जिसमें दर सप्ताह के अ्रन्त में प्रमुख कृषि पदार्थों के प्रचलित भाव दिये जाते है |? 
मैसूर की प्रात्तीय सहकारी विक्रय समिति खाद, शह्दद, चन्दन की लकड़ी का 
सामान तथा श्रन्य श्रनेक सामान खरीदने और बेचने का काम करती है | 
उड़ीसा की प्रान्तीय सहकारी विक्रय समिति कुटीर उद्योगों तथा बन की छोटी- 
मोटी उत्तत्तियों के विक्रय का कार्य करती है। 
इन शीष संस्थाश्रों में सबसे बड़ी और सुसंगठित उत्तर प्रदेश की विक्रय 
संस्था अर्थात्‌ सहकारी विकास तथा विक्रय संघ हैं। उत्तर प्रदेश की इस शीर्ष 
संस्था ने विशेष उन्नति की है, पर दुर्भाग्य वश इसका कार्य ऐसी वस्तुओं से 
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सम्बन्धित रहा है जिनकी गणना कृषि उत्तत्ति में नहीं की जा सकती। इसके 
कारण कृषकों को आशानुरूप लाभ नहीं पहुँच सका है। इन संस्थाओ द्वारा जो 
कार्य किये गये हैं उनमें अच्छे बीज, खाद तथा कृपि सम्बन्धी मशीन श्रोर श्रौजार 
का वितरण, शिकोद्माबाद में घी परीक्षण तथा क्रमबन्धन के केन्द्र का संचालन, 
जड़ी बूटियों का विक्रय तथा विकास, विधावगंज की लाख फैक्ट्री को आशिक 
सहायता पहुँचाना, तथा बम्बई में एक कुटीर उद्योगों की उत्त्ति के प्रदर्शन गदद 
का संचालन श्रादि हैं | भविष्य में संघ के कार्यक्रम में इस बात का प्रयत्न है कि 
(क) सबसे उत्तम प्रकार के बीजों को अपने कोष में संचित करे ओर आगामी रे 
वर्ष के अन्दर सारे प्रान्त में उनकी भरमार कर दे, (ख) परिदत्त पजी की मात्रा 
बढ़ाकर २५ लाख रुपए कर दे; और (ग) कृपि-उत्पत्ि के विक्रय पर विशेष 
ध्यान दे। 

शी संस्पाश्रों की कार्य प्रयाली की तीन विशेषताएँ ह (१) इनकी 
सदस्यता सहकारी समितियों तक ही सीमित नहीं है। राज्यीय रुधों में व्यक्ति 
सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की एक तिद्दाई है श्रौर केन्द्रीय संघों में व्यक्ति 
सदस्यों की संख्या समितियों की सदस्य-संख्या की छः रुनी है। व्यक्ति सदस्यों का 
बाहुल्य कुछ श्रस्पिरता उत्तन्न करता है; (२) परिदत्त हिस्सा पूँजी ओर इन संघों 
का निनी कोप मिलाकर चाल्लू पजी का एक बहुत छोटा ओअश है। इससे भी इनके 
कार्य में अस्थिरता श्राती है; (३) इन संस्याओ्रों का और विशेषकर केंद्रीय संघों 
का प्रबन्ध व्यय बहुत अधिक है। सहकारी विक्रय को प्रमावपूर्ण मितव्ययों बनाने 
के लिये इन दोषों का सुधार आवश्यक है । 

प्रारम्भिक समितियॉ--कृषि उत्तत्ति का क्रय-विक्रम करने के लिए 
प्रारम्मिक कृषीय गैर-साख तथा ग़ैर-कृपीय गेर-साख समितियाँ ई। परन्तु इनका 
प्रत्येक राज्य में समान रूप से विकास नहीं हुआ है | जहाँ तक कृषि उत्तत्ति और 
विक्रय का सम्बन्ध है बिहार, पश्चिमी वँगाल, मद्रास और शअांघ्र अग्मगार्मी ये तथा 
आसाम, उड़ीसा और राजस्थान पिछड़े हुये थे। परतु शेरक्षपि तथा साख 
समितियाँ एक मिन्न चित्र अंकित करती हैं। ग्रासाम, वम्बई, मद्रास और मध्य- 
प्रदेश में ऋ्-विक्रय समितियों में अग्रगार्मी ये । जब कि पश्चिमी बंगाल, वम्बई, 
मद्राउ, श्रान्त्र श्र राजस्थान उल्तत्ति और विक्रय चामतियों में अग्रगामी थे | गैर- 
कृपि गैर-साख समितियों में उत्तर प्रदेश, हिर्मांचल प्रदेश और कुर्म की स्थिति 
पिछड़ी हुई है | 

ये समितियाँ या तो उल्लादकों से माल खरीद कर विक्रव करती हैं, या 
उत्पादकों मे एजेन्ट के रूप में कार्य करती हैं जिससे दलालों की संख्या घट जाती 
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है | कहीं कहीं पर ये समितियाँ कारखाने तथा दुकानें चलाती हैं और इस प्रकार 
साल का उत्तादन तथा विक्रय करती हैं। वे उन उत्पादकों को ऋण तथा श्रन्य 
सुविधायें प्रदान करती हैं जिनसे वे माल खरीदती हैं। उनका कार्य क्षेत्र माल 
विक्रय करने तक ही सीमित नहीं है वरन्‌ वे उत्पादकों में सक्रिय रूप से सहायता 
देती हैं। ये समितियाँ कभी केवल एक वस्तु का ही क्रय-विक्रय करती हैं और कभी 
अनेकों का | धहुउद्देशीय चमितियाँ, जिनका दिन प्रतिदिन श्रधिक प्रचार द्ोता जा 
रहा है, श्रपने विभिन्न कार्यों के साथ द्वी साथ कृषि उत्पत्ति तथा अन्य बस्वुओं के 
क्रय विक्रय का भी कार्य करती हैं। यह कद्दा जा सकता है कि वहुउद्देशीय समितियाँ 
अपने सदस्यों की लगभग सभी कृषि-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं 
और राज्य के गाँवों के श्रायिक जीवन में बहुत अधिक हाथ बैंटाती हैं। ये 
समितियाँ कृषि उत्पत्ति की विक्ती में अ्रधिकाधिक कार्य कर रही हैं और अधिकांश 
राज्यों में वर्तमान हैं। . 

सबसे श्रधिक महत्वशाली एकोद्रेशीय सहकारी बिक्री समितियाँ उत्तर प्रदेश 
और बिद्दार में गन्ने की, वम्बई में रई और फलों की, मैदूर में इलायची और 
नारियल की श्रौर कुर्ग में इलायची, शहद और नारंग्ियों की हैँ | ये समितियाँ 
निम्न काय करती हैं। 

(१) यह समितियाँ अपने सदस्यों से कृषि सामग्री और कुटीर उद्योगों में 
उत्पादित माल लेकर उनका क्रमबन्धन शरीर प्रमाणीकरण करती हैं श्रौर विक्रय के 
लिए, अपने सहकारी संधों को दे देती हे । 

(२) यह मित्तियाँ उत्मादित माल के बदले अपने सदस्यों को ऋण देती है 
परन्तु घन का अभाव और गोदामों की उचित व्यवस्था न होने के कारण इस 
कार्य में समितियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है। 

(३) सामान बेचने के लिए. यह समितियाँ उत्पादकों के एजेन्टों का भी 
काथ करती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की गन्ना-समितियाँ फेवल यही कार्य 
करती हेँ | गत कुछ वर्षों में अनाज वसूली के लिए कुछ समितियों ने सरकार के 
एजन्ठों के रूप में काये किया | 

(४) उत्पादन भौर विक्रय समितियों का यह कार्य है कि श्रच्छे प्रकार के 
माल का उत्पादन करें। अन्य समितियाँ अपने सदस्यों को अच्छे माल का उत्पा- 
दन करने में सहायता देती हैं। 

(५) मद्रास की कुछ समितियों ने विक्रय के साथ ही ऋण तथा श्रन्य 
सुविधाएँ देने की मी व्यवस्था कर रखी है | कृषि साख समितियाँ इस शर्त पर 
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सदस्य कृषक को मुख्य प्रकार की फसलें उगाने को ऋण देती हैं कि फसल 
तैयार प्लो जाने पर वही उसका विक्रेय करेंगी | 

(६) स्कूल तथा पुस्तकालय चला कर तथा श्रस्पताल और सड़कों का 
निर्माण करके यह समितियाँ समाज सेवा का कार्य भी करतीं ई | 

लाभ (/0ए४7/82०७)--सहकारी विक्रय समितियों ने कृषि विक्रय- 
व्यवस्था के श्रनेक दोषों को दूर कर दिया है । 

(क) इनसे दलालों की संख्या कम हो गई दे । दलालों की लम्बी शृज्धला 
में से कब्चा श्राह्तिया, पक्का आदतिया और थोक व्यापारी ग्रायः समाप्त हो गये 
हैं। यह सर्मिति्यां उत्तादकों से स्वयं माल क्रय कर सीधे उपभोक्ताओं को बेच 
देती हैँ | इस रीति से विक्रय व्यवस्था के ब्यय में कमी होती है किन्तु उतनी नहीं 
हुईं जितनी होनी चादिये थी | 

(ख) यद्द समिति छोटे उत्पादकों को वित्तीय सद्दायता देती हैं और 
विशेषज्ञ-परामश देती रहती दूँ जिससे वह छोटे व्यापारियों के घोखे से बच जाते 
हैं। उत्पादित माल के विक्रय तथा उसकी देख भाल में होने वाली समय श्रौर 
शक्ति की बरचादी भी बच जाती है | इन समितियों ने कुटीर उद्योगों के माल को 
कुशलता पूर्वक और सस्ते मूल्य भे बेचने का प्रबन्ध करके उद्योग के लिए बहुत 
कुछ किया है | 

(ग) उपभोक्ताश्रों को भी इन समितियों से बहुत लाम होता है| उन्हें 
इनसे अ्रच्छे प्रकार का माल मिल जाता है क्‍योंकि समितियाँ उनका उचित रीति 
से क्रम बन्चन तथा परीक्षण करती ई | इसके साथ ही यह समिवियाँ श्रच्छा 
सामान तैयार करने तथा मिलावट रोकने में वह साघक बन जाती हैं| इस दिशा 
में घी ओर दूध की सहकारी समितियों ने काफी सफलता प्राप्त की है। 

प्रारम्मिक कृषि क्रय-विक्रय समितियाँ तथा उत्पादन और विक्रय समितियाँ 
सीमित व्यापार करती हूँ, पर गैर कृषि क्रय विक्रय समितिरयाँ, यद्यपि इनका कार्य 
क्षेत्र सीमित है, फिर भी श्रधिक्र कार्य करती हैं | शीर्ष संस्थाओं के तरह इन दोनों 
प्रकार की समितियों की, परिदन्‍्त हिस्सा पूजी चालूपूँजी का एक तिहाई ही दे 
और प्रत्रन्ध व्यय भी बहुत श्रघिक है | इसके कारण इनका कार्य अस्थपिर है। 
युद्ध काल में विशेष परिस्थिति के उपस्थित हो जाने पर इन समितियों को गत वर्षों 
में लाभ भी हुश्ना था, पर परिस्थिति बदल जाने से और कार्य कम दो जाने से 
प्रारम्भिक कृषि श्रोर गेर कृषि गैर साख समितियों दोनों को हानि उठानी पड़ी । 
भविष्य में इन समितियों के कार्य प्रणाली में परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि ये 
लामप्रद सिद्ध हो सकें | 


सदृकारी विक्रय ११३ 


भसविष्य--सहदकारी विक्रम गैर-लाख सहकारी समितियों में सबसे महत्त्वपूर्ण 
है | ऊपर कह जा चुका है कि सहकारी साख की तरह इनकी शुंडाकृति है। 
“यह ढाँचा ऋण सम्रितियों की भाँति न सुनिर्मित दी हे श्र न एक दूसरे से 
' सम्बन्धित ही है| संस्था की प्रत्येक इकाई अपने-अपने स्थान पर स्वतंत्र रूप से 
कार्य करती है। नीचे की इकाइयों का प्राय: ऊपर की इकाइयों से कोई सम्बन्ध 
नहीं है श्रीर इसीलिये ऊपर की इकाइयाँ नीचे की इकाइयों को कोई विशेष सहा- 
यता भी नहीं देतीं। उदाहरण स्वरूप राज्यीय संस्पायें नीचे की इकाइयों की 
प्रतिनिधि थ्रथवा श्राहृतियों को तरह कार्य नहीं करती वरन्‌ वे एक स्वतंत्र 
व्यापारिक एजेन्सी की तरह कार्य करती हैं? | पर यदि इनकी झोर उचित ध्यान 
“दिया गया तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में सहकारी विक्रय समितियों का 
भविष्य बहुत उज्जवल है। हमारे देश में सहकारी राष्ट्र (200ए७४४४७ 
(.0ण्रा707्/०४॥४४) की स्थापना द्वोने से सहकारी क्रय विक्रम समितियों को 
विशेष महत्व के कार्य करने पढ़ेंगे। पर उसमें कुछ कठिनाइयाँ हैं जिन्हें दूर 
करना होगा | 

(३) निजी व्यापारी इन समितियों का विरोध करते हैं श्र इनके सामान 
के विक्रय में दचि नहीं दिखलाते। उदाहरखस्वरूप कर्नाटक के व्यापारियों ने 
सहकारी विक्रय समितियों द्वारा दिये गये कपास को क्रय करने से इन्कार कर 
दिया | इस प्रकार के विरोध का प्रायः सभी समितियों को सामना करना पढ़ता 
है। इन कठिनाइयों को तभी दूर क्रिया जा सकता है जब इन्हें सरकार 
की ओर से और श्रपिक सहायता दी जाय तथा इन समितियों का बहुमुखी विकास 
किया जाय | इन समितियों का कार्य-च्षेत्र श्रीर विस्तृत करना चाहिए जिससे 
कुटीर उद्योग के उत्पादन का विक्रय कार्य इनके काये क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाय | 
इसके साथ ही १६५२ के प्रथम भारतीय सहकारी सम्मेलन के सुझाव के अनुसार 
राज्य द्वारा व्यापार का कार्य बन्द कर दिया जाय और इस अभाव की पूर्ति करने 
के लिए सहकारी समितियों को यह कार्य सींप दिया जाय। राज्य-व्यापार-जाँच 
सम्रिति ने सिफारिश की है कि “जम कभी उत्पादक घरेलू व्यापार अ्रथवा विदेशी 
: ज्यापार के लिए परस्पर मिलकर सहकारी समितियाँ संगठित करें तो सरकार को 
उन्हें यथासंभव सहायता और प्रोत्साहन देना चाहिए |” 

(२) भारत में विक्रय सहकारी समितियों की प्रायः घन के श्रभाव का 
. णैसना करना पढ़ता है क्योंकि इनको द्िस्सा पूँनी बहुत कम होती है। उदाहरणार्थ 
उड़ीगा और हिम्राचल प्रदेश की शीर्ष विक्रम सहकारी समितियों की हिस्सा पूंजी 
'कमश १४,०६० और १३,४६० रुपया है । यद्द पूँजी बहुत छोटे पैमाने पर विक्रय 

प्् हर 


१्श्ड भारतीय श्र्थशासत्र की समस्याएँ 


करने के लिए भी कम है। इन समितियों को अपना कार्य सुचाद रूप से चलाने 
के लिए दीर्घधकालीन और श्रल्वकालीन पेजी की आवश्यकता है। यदि यह्द 
समितियाँ अपनी हिस्सा पनी में इृद्धि कर लें तो दीवकालीन पी प्राप्त की सकदी 
है। मशीनों तथा श्रन्य प्रकार के सामान क्रय करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्यीय 
श्रौद्योगिक वित्तीय निगर्मो से दीर्घधकालीन पँजी की सद्दायता लेनी चाहिए | निन 
राव्यों में श्रीद्योगिक विचीय निगम नहीं हैं वहाँ इनकी स्थापना की जानी चाहिए) 
इसके साथ ही भारत में लाइसेन्स प्रात्त गोदामों (ए४४:८॥००६४८5) का विकास 
करने की आवश्यकता है जिससे यह समितियाँ इन गोदामों में जमा किये गये 
अपने सामान के बदले में मारतीय रिज्षव बंक कानून की घारा १७ (४) (ध) फे 
श्रन्तर्गत रिज्ञ्व बंक से ऋण ले सके | यह खेद की वात दे कि बम्बई, मध्यप्रदेश, 
मद्रास, मेसर ओर जिरवाकुर-कोचीन की सरकारों द्वारा श्रावश्यक कानून बना लिये 
जाने के पश्चात्‌ भी भारत में कहीं ऐसे लाइसेन्स प्राप्त गोदामों की व्यवस्था नहीं 
की गई है। 

(३) जो विक्रव समितियाँ इस समय प्रचलित ई उनमें शिक्षित, ईमानदार 
क्र श्रनुभवी कमचारियों का अ्माव है, इन समितियों में श्रफसरी का बोलबाला 
है । इससे कार्य में देर और दानि होती हैं| इन समितियों में कार्य को सुचारु 
रूप से संचालन करने के लिए अनुभवी कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिए 
निससे अनावश्यक ओर अ्कुशल कर्मचारियो को अलग करके समिति का ज्यय 
कम किया जा सके | सुवसे छोटी समिति में कम से कम तीन कमंचारी होते हैँ--- 
मैनेजर, सामान तेलनेवाला और चौकीदार---जब कि निजी व्यापारी यह तीनों 
कार्य स्वयं कर लेता है। इससे समित्तियों की काय-च्मता कम तथा लागत अधिक 
ह्टो जाती है | 

(४) विक्रय करने वाली उहकारी समितियों को गोदा्ों की उचित सुविधा 
प्राप्त नई है | बहुत सी समितियों के अपने गोदाम नहीं ह और उन्हें चहुत अधिक 
किराये पर गोदाम लेने पड़ते ह | शीश्र नष्ट दो जाने वाले सामानों को रखने 
के लिए समितियों के पास कोई साधन नहीं हैं । राज्य सरकारों को गोदाम बनाने 
में इन समितियों की सहावता करनी चाहिए ओर गोदाम निर्माण, के कुल 
व्यय ५० प्रतिशत स्वयं देना चाहिए] इस काय के लिए सहकारी दशह निर्माण 
समितियों से मी ऋण का प्रवन्ध करना चाहिए] यदि गोदासों की स्थापना से , 
समितियों की सामान रखने की कठिनाइर्या अहुत कम हो जायेंगी। 

(५) अनेक राज्यों में राज्य के बाहर देश के श्रन्य भागों में वेचने के लिए. 
शीर्ष संस्थार्ये नहीं है | यदि कहीं ऐसी उंस्थायें कार्य करती दे तो वह केवल विक्रय 


सहकारी श्रधिकोषण (बैंकिंग) १२७- 


केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कुल सदस्यों में से प२ प्रतिशत बैंक और 
समितियाँ हैं और ४८ प्रतिशत व्यक्ति हैं | इन वेंकों की चालू पँजी ६२०६७ करोड़ 
रुपये हैं जिसमें से १६"४'प्रतिशत निजी पँनी हैं, ६०१ प्रतिशत जमाधन है, और 
२३" प्रतिशत अन्य लोतों से लिया गया ऋण है। १६५१-४२ में यह प्रतिशत 
क्रमश) १६९३, ६३०, २०१ ये । सर्वोच्च बैंकों की तरह इन बंकों की निजी पंजी 
का अनुपात पिछले वर्षों की अ्रपेज्षा कुछ बढ़ रद्द है पर फिर भी निजी पजी का 
अनुपात बहुत कम दै | इससे इन बैंकों का कार्य अस्थिर रहता है | मविध्य में इस 
बात पर विशेष ध्यान देने की श्रावश्यकता है कि इनकी हिस्सा पी ओर सुरक्षित 
कोष की पंजी बढ़ाई जाय जो इन बैंकों की निजी पजी होती है। १६५५-४६ में 
जमाधघन का ६७ प्रतिशत विभिन्न व्यक्तियों से श्रौर ३० प्रतिशत प्रारम्मिक 
समितियों से तथा ३ प्रतिशत सहकारी बेंकों से प्राप्त हुआ । इन्होंने ऋण अधिकतर 
सहकारी बैंकों से प्राप्त किये | सहकारी बैंकों पर निर्भरता स्वाभाविक ही है क्‍्यों- 
कि जिन राज्यों में सर्वोच्च बैंक हैं वहाँ केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सर्वोच्च बैंकों के 
अतिरिक्त श्रत्य खोतों से ऋण लेने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता | 

. केन्द्रीय सहकारी बैंकों के काय की एक विशेषता यह थी कि व्यक्तियों को 
दिये जाने वाले अ्रग्रिम में कमी था गई । १६५५-५६ में बैंकों तथा समितियों को 
दिये जाने वाला श्रग्मिस ८८ प्रतिशत तथा व्यक्तियों को दिया जाने वाला अग्रिम 
१२ प्रतिशत था जबकि इससे पढिले वर्ष के प्रतिशत क्रमशः ८श तथा १६ 
थे | बुरे तथा सन्देहात्मक ऋणों का श्रनुपात श्रव भी अधिक है हालाँकि इस दिशा 


में भी कुछ सुघार हुआ है | 

समान विशेषताएँ--सर्वोच्च और केन्द्रीय सहकारी बेंकों में बहुत कुछ 
समानता पाई जाती है; (१) इन दोनों संस्थाञ्रों की हिस्सा पँजी और सुरक्षित 
निधि (श्र्थात्‌ निजी पँजी) अपर्याप्त हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थिति कुछ 
अ्रच्छी हे, परन्तु उनमें भो हिस्सा पूनी और सुरक्षित कोष का धन पर्याप्त नहीं है 
इसका एक कारण तो यह है कि इन बैंकों का जिन लोगों से सम्बन्ध रहता है 
वह निधन हैं और इनको लाभ भी बहुत कम द्वोता है जिठसे सुरक्षित कोष में 
पर्यास घन-राशि एकन्नित नहीं हो पाती । यह खेद का विषय है कि द्वितीत मद्गायुद्ध 
के समय ओर मद्युद्ध के तुरन्त पश्चात्‌ जब कषकों की वित्तीय स्थिति सुघरी थी 
इन बंकों की हिस्सा पूंजी बढ़ाने का अवसर खो दिया गया | इन बक़ों की हिस्सा 
पजी में तभी वृद्धि की जा सकती है जब कि कृषकों की वित्तीय स्थित्ति में सुधार दो 
प्रथम व द्वितीय पञ्मवर्षीय योजनाओं की समाप्ति तक कृषकों की वित्तीय स्थिति 
सुधर जायगी श्र तत्र बैंकों की हिस्सा पँजी में बृद्धि की जा सकेगी । 


श्श्८ मारर्तीय अयशात्र की समस्याएँ 


(२) दोनों संस्याओ्रों में कुछ मिम्रित तथा कुछ श्रमिभ्ित बैंक हैं। अमिश्रित् 
बैंक सहकारिता के विद्वान्त के अधिक अनुकूल दोते हैं। परन्तु मिश्रित प्रकार के 
उँकों से यद लाम है कि इनको श्रधिक वित्त प्रास दो सकता है ओर साथ दी उन 
लोगों ऋा अधिक सहयोग मिल सकता है जिनका हृपि से सम्बन्ध नहीं है । इस 
ब्रात को ध्यान में रखते हुये कि भारतीय कृपक श्रमी श्रविकवित अवस्था 
में है यद बहुत बड़ा लाम है। मिश्रित ब्रैंकों से केवल यदी द्वानि नहीं है कि इनका 
व्यवसाय सहकारिता के नियमों के अनुसार सामान्य नहीं होता चल्कि 
साथ ही इसका कभी-कमी द्वानिकारक परिणाम मी होता है | विभिन्‍न व्यक्तियों 
को इन मैंकों के शेयरों को क्रम करने का अधिकार है इसलिये इन बैंकों से ऋण 
लेने का मी अधिकार दै | व्यक्तियों को कृषि की उत्पति के आधार पर ऋण देना 
सहकारिता के नियमों के श्रतुकूल नहीं है क्योंकि इससे ये बैंक उन दलालों की 
भी सदाायता करते है जिनको सहकारिता श्रान्दोलन समाप्त करना चाहती है । 
साथ ही इस प्रकार की सहायता से सहकारी विक्रय व्यवस्था फे विकास में बाधा 
पहुँचतो है| इसलिए यह उद्देश्य होना चाहिये क्रि (मिश्रित? समितियों को कुछ 
समय तक रहने दिया जाय श्र वाद में कृपकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने 
के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा इन संस्थाओ्रों को वित्तीय आवश्यकता पूर्ण हो जाने 


पर इन्हें अमिश्रित समितियों में चदुल दिया जाय । 
(३) केन्द्रीय सइकारी चंक श्रघिकतर निश्चित समय के लिये जमा श्र 


बचत को स्वीकार करते ह परन्तु सर्वोच्च वेंक इनके अ्रतिरिक्त चालू खाते में धन 
स्वीकार करते ह। सर्केच्च बैंक और कुछ सीमा तक केन्द्रीय सहकारी बैंक साधारण 
व्यापारिक बैंकों का व्यवसाय करते है । यह बैंक ड्राफ्ट देते हैं, हुएडी, चेक और 
आऋणपन्नों का क्र-विक्रय करते हैं ग्रौर सामान को सुरक्षित रखते हैं। यह प्रश्न 
काफी विवाद ग्रस्त है कि सहकारी संस्याश्रों का कार्य-ज्षेत्र केबल सहकारी बैंकों 
के व्यवसाय तक दही सीमित रखा जाय या वे व्यापारिक मैंकों का व्यवसाय भी 
करें । वर्तमान समय में सहकारी बैंकों का कार्य उनको ब्यत्त रखने के लिये पर्यात 
नहीं हे इसलिये इन्हें व्यापारिक बैंकों का मी कार्य करना पड़ता है । यदि यह 
व्यवसाय न क्रिया जाय तो बैंकों फी आय त्हुत कम हो चापगी | 

(४) इन उंत्याश्रों को बहुत कम लाभ द्ोता है | इन उंस्याश्ों का लाभ 
ओर सदस्यों को दिया गया लामोश मारत के श्रन्य बैंकों की अपेक्षा कम है | 
_.._व्याज दर--मारवोय रिजय॑ बैंक की हाज्ञ की रिपोर्ट में बताया गया है 
कि अनेक राज्यों में छांटी सहकारी समित्रियों के व्याज की दर काफ़ी श्रघिक्त है | 
केवल बम्बई शोर मद्रास में जहां सहकारी आन्दोलन काफो तंगठित हैं और 


सहकारी अधिकोषण (बेकिंग) १२६ 


काफी विकसित है ब्याज की दर कुछ फम रखना संभव हो सका है। अनेक 
समितियों ने इस सिद्धान्त पर जोर दिया है कि योग्य कृषकों को दिए जानेवाले 
ऋच पर अल्यकाल तथा मध्यकाल के लिए ६१ प्रतिशत से श्रधिक ब्याज न लिया 
जाय औ्रौर द्ेषकालिक ऋण के लिए व्याज की दर ४ प्रतिशत होनी चाहिए । 
यह. सिद्धान्त मद्रास श्रौर बम्बई में लागू रहा है। इन राज्यों की सरकारें घाटे की 
यूरति के लिए आधिक सहायता देकर सहकारी बैंकों को कम ब्याज पर ऋण देने 
में सहायता कर रही हैं| इसके लिए सरकार बेक प्रशासन का कुछ भार स्वयं 
वहन करती है। अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए | सहकारी 
बैंकों द्वारा वसूल किये जाने वाले ब्याज की दर अधिक होने के कुछ कारण 
निम्न हैं-..(१) सहकारी समितियाँ स्पानीय तौर पर पर्याप्त पूँजी का संग्रह करने 
में असफल्न रही हैं; (२) वम्बई और मद्रास को छोड़कर केन्द्रीय सहकारी बैंक 
साधारणतः छोटे हैं, इनके प्रबन्ध का व्यय अधिक है श्रौर आधिक दृष्टि से यह 
अनुपयुक्त हैं | यह अपना कारोबार तभी चला सकते हैं जब्र ऋण लेने और देने 
की व्याज की दर में काफी अन्तर हो; श्रौर (३) विमिन्न राज्य जो ऋण तथा 
आर्थिक सहायता से आन्दोलन की सहायता करते रहे हैँ अब द्रव्य बाजार से 
आवश्यर ऋण एकत्रित करने भें ओर परिणाम स्वरूप उसे कम ब्याज पर विभिन्न 
सहकारी कार्यो में लगाने में विशेष कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। रिजव बैंक के 
मतानुसार निम्नलिखित प्रयत्नों से ब्याज की दर कम की जा सकती है--(श्र) 
सहकारी आन्दोलन को दृढ़ बनाया जाय, उसकी कार्य कुशलता में सुधार किया 
जाय और प्राम्य क्षेत्रों की बचत को संग्रहीत करने पर जोर दिया जाय; (ब) 
आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त इकाई का रूप देने के लिए सहकारी बैंकों श्रौर समितियों 
को एक में मिला दिया जाय और समितियों के कार्यक्षेत्र का व्यापक प्रसार 
किया जाय श्रौर (स) श्रारम्भ में राज्य सरकार बम्बई की तरह आधिक सहायता 
दें जिससे सहकारी बैंकों को कम ब्याज लेने से जो घाटा होता दे उसकी पूर्ति को 
जा सके | 

रिजव बेंक से ऋणष॒--रिजर्व बैंक एक्ट की घारा १७ (२) (व) और १७ 
(४) (स) के अ्रतुसार यह बेक सहकारी बैंकों को कृषि उत्तादन और फसल बेचने 
के लिए बिना धरोहर के श्रल्प-कालिक और मध्य-कालिक ऋण देता है। धारा 
१७ (४) (श्र) के थ्रन्वरगंत सरकारी प्रतियूतियों भर भूमि बन्धक बैंकों के ऋषणपत्रों 
की जमानत पर भी ऋण देता है।१ सन्‌ १६५५ की फरवरी से रिज॑व बैंक ने धारा 


१, विस्तार पूर्वक अध्यन के लिये 'आस्य वित्त व्यावस्थाः का अध्याय देखिये 
है 


१३० भारतीय अ्रथशास्र की समस्याएँ 


१७ (४) (श्र) के श्रन्तर्गत तीन बर्ष की अवधि के लिये मध्य कालीन ऋण देना 
श्रारम्म कर दिया है। १६५३ के रिजव॑ बैंक श्राफ इन्डिया एक्ट के संशोधन फे 
कारण यद्द सम्मव दो गया दै कि १५ मदीने से लगाकर ५ वर्ष तक की श्रवधि के 
लिये ऋण दिया जा सके | इस नियम का प्रयोग करने के विचार से ही बैंक ने 
तीन वर्ष की श्रवधि के स्थायी ऋण, एफ्ट की घारा १७ (४) (श्री) के श्रन्तर्गत 
देना श्रारम्म कर दिया है, यद्यपि श्रधिक लम्बी श्रवधि श्रर्थात्‌ ५ वर्ष तक के 
श्रावेदनों पर श्रावश्यकता पड़ने पर विचार किया जा सकता था। ऐसे फऋणों पर 
ब्याज कीर दर वंक की दर से २५ कम निश्चित की गई थी। राज्य सरकारों द्वारा 
दी हुई गारन्टी श्रौर ऋण लेने वाले केन्द्रीय सहकारी बंक अ्रथवा समिति द्वारा 
लिये हुये प्रतिज्ञा पन्न है इन ऋणों की जमानत थे। जिन कार्यों के लिये मध्य 
कालीन ऋण दिये जा सकते ये वे वेकार भूमि को पुनः अधिक्त करना, बधि 
बनाना श्रथवा भूमि में किसी श्रन्य प्रकार का सुधार करना, बैल श्रादि जानवर 
खरीदना, कृषि सम्बन्धी श्रेजार खरीदना तथा जानवरों को बांधने फे बाडे और 
खेतों में गोदाम बनाना इत्यादि थे | रिजर्व बैंक द्वारा राज्यीय सहकारी बंक को 
दिये गये श्रग्मिम की राशि १६५१-४२ में ११९२६ करोड़ र० थी। श्६५७-भ में 
यह बढ़कर ५७१२ करोड़ र० हो गई। इस श्रवधि फ्रे श्रन्त में देय ऋणो की 
राशि ७८१ फरोड़ रु० से बढ़ कर २२५"११ करोड़ य० हो गई | १६५७-५८ में 
दिये गये ५७-११ करोड़ रु० के कुल अग्रिम में से ४१"४१ करोड़ ८० घारा १७ 
(४) (स) के श्रन्तर्गत, १२७२ करोड़ रु० घारा १७ (४) (श्र) के अ्रन्तर्गव तथा 
२६६ करोड़ रु० धारा २७ (४) (अर) के श्रन्तर्गत दिये गये | 

अखिल भारतीय आमीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के अनु- 
सार १० करोड़ रु० की प्रारम्मिक राशि से राष्ट्रीय कृपि साख (दीर्घकालीन) कफोप 
का निर्माण ३ फरवरी १६५६ को किया गया ताकि “राज्य सरकारों, (जिससे वे 
सहकारी समितियों की हिस्सा पूंजी में योग दे सके) राज्यीय सहकारी बंकों और 
भूमिबन्धक बैंकों को दीर्घ एवम्‌ मध्यकालीन ऋण दिये जा सके |” जून १६५६ में 
इस कोप में ५ करोड़ रु० के वार्षिक अनुदान से वृद्धि की गई | मार्च १६५७ के 
शन्त तक २९६८ करोड़ र० का ऋण ११ राज्यों को दिया गया ताकि वे सहकारी 
संस्थाश्रों की हिस्सा पूँजी में योग दे सके । 


अध्याय १६ 
भूमि बंधक बैंक 


भूमि बंधक बैंकों से कृषक को दी्घकालीन' ऋण प्राप्त होता है। भूमि 
बंधक बैंकों की आवश्यकता इस लिए है क्योंकि छोटी सहकारी समितियाँ 
कृषकों को दीर्घकाल के लिए ऋण नहीं दे सकती क्योंकि वह अपने कार्य संचा- 
लन के लिये स्वयं केन्द्रीय सहकारी बंक से अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण 
लिया करती हैं। इसके साथ ही भू-सम्पत्ति के आधार पर दाधंकालिक ऋयग देने 
के लिये विशेषशों की सहायता की आवश्यकता द्वोती हैजो भू-सम्पत्ति का 
मूल्य बता सके और इस सम्बन्ध में अ्रन्य प्रकार का परामर्श दे सके। छोटी 
सहकारी समितियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है । इन कारणों से सहकारी समि- 
तियाँ दीर्घकालिक ऋण नहीं दे पाती हैं | पहले जमींदार, साहुकार और महाजन 
कृषकों को दीधकालीन ऋण देते थे परन्तु इस प्रथा के दूट जाने से भूमि बन्धक 
बैंकों की अधिक आवश्यकता प्रतीत दोने लगी है। पिछले कुछ वर्षों से भूमि की 
उत्पादन शक्ति बढ़ाने और विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों तथा व्यापारिक फसलों का 
उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रद्दा है। यह्ट तभी सम्मव हो सकता है जब 
कि दीर्घकाल के लिये भूमि के सुधार में काफ़ी घन लगाया जाय | इससे भी भूमि 
बन्धक वेंकों के मह॒त्व में वृद्धि हो गई है। यदि भूमि बन्धक बैंकों का उचित 





१. क्ृपक को कृपि में वृद्धि करने और अन्य घरेलू कार्यों के लिये श्रद्प- 
काक्षिक ऋण की आवश्यकता होती हे और फसल कट जाने के पश्चात्‌ तुरन्त उसको 
चुकाया भी जा सकता है । पशु खरीदने, कृषि के औजार इत्यादि का प्रबन्ध करने के 
लिये कृपक मध्यकालिक ऋण लेता है | वह ऋण एक से तीन वर्षो के लिये और 
कभी-कभी ५ वर्ष तक के लिए लिया जाता है। कृपक को दीवकालिक फ्रेण की भी 
आवश्यकता होती दै जिससे वह कृषि के लिए मशीनें तथा अन्य मूल्यवान सामान 
क्रय करता है, भूमि क्रय करता है और पुराने ऋण को घुकाता है | चू'कि हूस प्रकार 
के ऋण की धन राशि काफी बढ़ी होती है और, जैसा कुछ अन्य देशों में झोता है, 
इसकी अवधि १७७ वर्ष तक की हो सकती है, इस लिये इस प्रकार के ऋणों को भू 
सम्पत्ति के बदले ही प्राप्त किया जा सकता है। (रिंजव॑ चेंक के कृषि साख विभाग 
द्वारा प्रकाशित भूमिवन्धक बैंक ([,970 (078986 29775) नामक अकाशन से) । 


घ 


श्श्र भारतोय श्रथ शातत्र की समस्याएँ 


संगठन किया जाय तो इससे जनता की बचत को भूमि सुधार कार्य में प्ले की 
अपेक्षा श्रधिक मात्रा में लगाया जा सकता है। व्यापारिक बफों फो दपया लोगों 
को अ्रल्पकालिक जमाधन से मिल जाता है परन्तु इसके विपरीत भूमि बन्धक बकों 
को ऋण पत्र चला कर या वन्धक बाँडों के द्वारा घन मिलता है। ये बांण्ढ बँकों 
से घन लेने वाले घ्यक्तियों द्वारा बन्धक रक्खी हुई सम्पत्ति के आधार पर प्राप्त 
होते हैं । कुछ परिस्थितियों में, जैसे छोटे छोटे कृपकों फे लिए. विशेष उपयोगी 
होने के कारण या राष्ट्रीय झार्थिक व्यवस्था में इनका विशेष महत्व होने के 
कारण, सरकार इन बन्धक बाँण्डों के मुगतान की गारन्दी देती है | 

भूमि बन्धक बंकों को व्यापारिक वेंकों के श्राधार पर सहकारी संस्याश्रों के 
या कार्परेशन के झ्राधार पर रूप में संगठित क्रिया जा सकता है। भारत में 
भूमि बन्धक वंकों को सहकारी आधार पर संगठित किया गया है परन्तु चेकि कुछ छु 
व्यक्ति निजी रूप से इस प्रकार के ब॑कों के सदस्य हैँ इसलिए इनकी प्रकृति श्रध 
सहकारी संस्था के समान कद्दी जा सकती है| 

भारत में स्व प्रथम सहकारी भूमि बन्धक बंक १६२० में पंजाब के मंग 
नामक स्थान में स्थापित की गयी परन्तु इसको सफलता नहीं मिली। मद्रास में 
सर्व प्रथम १६२५ में भूमि वन्धक बेंक स्थापित किये गये श्रौर वर्दाँ इन्हें श्रधिक 
सफलता मिली। यहाँ केन्द्रीय भूमि बन्‍्ब॒क बेंक १६२६ में स्थापित किया गया | 
इसके पश्चात्‌ कुछ अन्य प्रदेशों ने भी मद्रास की तरह भूमि वन्धक बैंक 
स्थापित किये | 

६२६ में रजिस्ट्रार-सम्मेलन ने भूमि बन्धक बैंकों की समस्या पर विचार 
किया और कुछ सुझाव दिये। मारत में इन बैंकों का विकास सम्मेलन 
के सुमावों के अनुसार हुआ | रजिस्ट्रार सम्मेलन के कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव 
निम्नलिखित हं-- 

(१) इस प्रकार के बैंकों का संगठन सहकारी समिति नियम के अन्तर्गत 
किया जाना चाहिये | इनका काय क्षेत्र न तो इतना कम हो कि श्रार्थिक दृष्टि 
से यह अ्रनुपयुक्त सिद्ध हों और न इतना अधिक हो कि प्रचन्ध करना कठिन 
हो जाय । 

(२) भूमि बन्धक बैंक कृषकों को इन कार्यों के लिए. ऋण दे सकते हैं--.. 
(आ) भूमि तथा मकान छुड़ाने के लिये, (ब) भूमि और कृषि के साधनों में सुधार 
करने के लिए, (स) पहले का ऋण चुकाने के लिए ओर (द) भूमि क्रय करने 
के लिए। बैंक को झपने उपनियमों में यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि इस 
प्रकार का ऋण कस से कम कितना और अधिक से श्रघिक कितना दिया जा 


रु 


भूमि बंधक वैँंक १३३ 


सकता है| बैंक को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ऋण की घन राशि 
इतनी कस न हो कि उससे लेन-देन का व्यय भी वदल न द्वो सके झौर न इतनी 
श्रधिक द्वो कि प्रारम्मिक समिति - उसे सुग्मतापूवंक न दे सके । सम्मेलन ने 
सुकाव दिया कि ऋण की धनराशि सम्पत्ति के मूल्य के आधे से अधिक नहीं 
होनी चाहिये । 

(३) बैंक को कृषक की ऋण चुकाने को शक्ति तथा जिस कार्य के लिए 
करण लिया गया दै उसको ध्यान में रखते हुए ऋण चुकाने की अवधि निश्चित 
करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस ऋण से लेने वाले 
को शआर्थिक दृष्टि से लाभ न हो वह ऋण न दिया जाय । सम्मेलन ने सुकाव 
दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में ऋ्रण लुकाने की अधिकतम सर्वोत्तम अवधि 
२० वर्ष है। 

(४) प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक सहाकारी बक स्थापित किये जायेँ। इन 
बैंको को राज्य के केन्द्रोय भूमि बन्धक बैंक के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये, 
किन्तु प्रान्तीय भूमि बन्धक कार्पोरेशन को स्थापना होने तक अ्रस्थायी रूप में 
इनके इस कार्य पर श्रापत्ति नहीं की जानी चाहिये। 

(५) सरकार को ऋणपन्ों पर व्याज और एूँजी चुकाने की गारन्टी देनी 
चाहिए | कार्य चालू करने के आरंभ काल में सरकार को भूमि बन्धक बेँकों को 
श्रार्थिक सहायता देनी चाहिए। इन बैंकों को स्टाम्प कर इत्यादि में कुछ सुविधाएँ: 
दी जानी चाहिये | साथ ही इन बैंकों को रेहन रखी वस्तुश्रों के छुटाने की थ्वधि 
समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ बिना न्यायालय की सहायता लिए उन पर अधिकार 
कर लेना या उनके विक्रम का अधिकार मिल जाना चाहिये परन्तु ऐसी व्यवस्था 
होनी चाहिये जिससे दूसरे पक्ष के द्वितों की भी रक्षा की जा सके | 

तालिका १ से यह स्पष्ट है कि यह श्रान्दोलन समान रूप से देश के 
विभिन्न भागों में विकसित नहीं हुआ है | १६५१-४२ में केवल ६ केन्द्रीय भूमि 
क्‍न्‍्धयक बैक थे | इसके पश्चात्‌ तीन और स्थापित हुये, एक हैदराबाद में, एक 
अजमेर में ओर एक आमन्प्र में। इस प्रकार १६५५-५६ के श्रन्त में केन्द्रीय भूमि 
बन्धक बंक ६ राज्यों में स्थापित हो गये (श्रान्म, बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, 
हेदराबाद, मैदूर, सौराष्ट्र, जिवाँकुर कोचीन और अजमेर) ओर प्रारम्मिक भूमि 

चनन्‍्धक बंक ७ 'कः राज्यों में ३. ख? राज्यों में और १ “ग? राज्यों में स्थावित ही 
गये | चेँकि सौराष्टर, उीड़ा और भाँवकुर कोचीन में प्रारम्मिक भूमि वन्धक बेंक 
. नहीं हैं, इसलिये इन राज्यों के केन्द्रीय भूमि वन्धक वेंक व्यक्तियों से अपना सीधा 
सम्बन्ध रखते हैं। शआान्म्र, मद्रास, बम्पर और मैथूर में प्रारम्मिक भूमि बन्धक बेंके 


श्रे४ 


मारतोव श्रथशासत्र को समस्याएं 


तालिका १ 


मूमि बन्धक बैंकों की सदस्यता ?६५५-५ कं 
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केन्द्रीय भूमि बन्धक बेंक 
श्ान्म्र १ १७४ 
चम्बई १ १,०१७ 
मध्य प्रदेश पी 3 
मद्रास १ ३२६ 
उड़ीसा ५ ६३६७ 
हैदराबाद १ हि 
मैयूर १ २०६ 
सौराष्ट्र हि ७३,घ१६ 
ब्रॉवंकुर कोचीन १ ५,६८३ 
अजमेर १ हि 
योग ६ ६०,२६५ 
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मद्रास छ्रे १,० १४पड 
उत्तर प्रदेश ६ 2२८ है 
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हैदरात्राद २० ६,द्प८ 
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राजस्थान १० 4७३ 
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भूमि बंधक बेंक श्श्प 
तालिका न॑० २ 
१६५४-५६ में यूमि बन्धक बैंकों का कारोबार 


केन्वीय भूमि प्रारम्मिक भूमि 
बन्धक बैंक बन्धक बैंक 
(लाख रुपयों में). (लाख रुपयों में) 








शेयर पूंजी परे प्पद्ड 
ऋण और जमा घन 

(क) बैंकों और समितियों से र्श्ण्र ३६६ 

(ख) व्यक्तियों तथा अन्य स्त्रोंतो से ११७'द६ छ'र३ 
सरकार से प्राप्त ऋण घ७"१२ ०७४ 
ऋण पत्र १४६४ ३८ ७'६२ 
केन्द्रीय भूमि बन्धक बेंक से प्रात ऋण ना ६७८७६ 
व्यक्तियों को दिया गया ऋण न १७३६४ 
बैंकों और समितियों को दिया गया ऋण. ८३००४ क्र 
वर्ष भर में चुकाया हुआ ऋण १३७"४५ ७६*६१ 
वर्ष के अ्रन्त में कुल ऋण १३०८"२१ १०५१ १४ 
सुरक्षित कोष ३६९३२ १७ पर 
अन्य कोष १७१६ १०१०५ 
चालू पूंजी १८३२"६३ ११३४'८४ 





सुब्यवस्थित है | मध्य प्रदेश में उनकी व्यवस्था साधारण स्तर की है| वहाँ अभी 
कोई केन्द्रीय भूमि वन्यक बेंक नहीं है। इन बैंकों द्वारा कृषकों की उमस्याएँ इल 
करने के लिये यह श्रावश्यक है कि प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रोय भूमि वनन्‍्धक वेंक 
हो श्रीर अनेक छोटे भूमि बन्धकू बेंक हों | आवश्यकता इस बात की है कि उन 
राज्यों में केन्द्रीय भूमि बन्धक बेंक स्थापित किये जाँय जहाँ अभी तक इनकी 
स्थापना नहीं हुई है । इसके साथ ही वर्तमान छोटे भूमि वन्धक बेंक्रों के व्यवसाय 
'में वृद्धि की जाय तथा उन राज्यों में जहाँ यह श्रमी तक नहीं है प्रारम्भिक भूमि 
बन्धक बैंक स्थापित किये जाँय । 

१६५४-५६ में केन्द्रीय और प्रारम्भिक भूमि चल्वक बैंकों की चालू पूँणी 
तालिका २ के अनुसार क्रमशः १८४३ और ११९३५ करोड़ रुपया थी। केल्धरीय 


श्श्व भारतीय अ्रर्थशास्र की समस्याएँ 


गा 


भूमि वन्धक बैंकों ने र८३ करोड़ रुपये तथा प्रारम्भिक भूमि बन्धक वेंकों ने १७४ 
करोड़ रुपये ऋण में दिये | इन वैंकों के व्यवसाय की मुख्य विशेषताएँ निम्न हे । 

(१) इन बैंकों ने जितना ऋण दिया है और जितना व्यवसाय किया है, 
वह आवश्यकता को देखते हुए बहुत कम है। १६५४-४६ में केन्द्रीय तथा 
प्रारम्मिक भूमि बन्धक बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की मात्रा क्रशः २८३ करोड़ 
र० १०७४ करोड़ रु० थी जब कि इससे पहले वर्ष में इनके द्वारा ऋण दी हुई 
राशि क्रमश: २४३ करोड़ र० तथा १०४५ करोड़ रु० थी। कृपकों को दोर्घधकालीन 
ऋण की आवश्यकता की तुलना में ये घन बहुत कम हैं| ४ 

(२) केन्द्रीय भूमि बन्धक वेंकों के १८.४३ करोड़ र० की चालू प्‌जी तथा 
प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंकों के ११०३५, करोढ़ रु० की चालू पूजी में से मद्रास और 
आंध्र क्रश: १०१२ करोड़ रु० तथा ७.६६ करोड़ रु० के लिए उत्तरदायी ये । मद्रास 
में भूमि बन्धक बेंकों के सफल टोने के श्रनेक कारण हैं | इस सम्बन्ध में यह उल्लेख 
कर देना उचित होगा कि छोटे बेकों के व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थान के चुनाव, 
भूमि के मूल्य इत्यादि की परीक्षा, ऋण लेने वाले की ऋण चुकाने की शक्ति का 
अनुमान, वसूली में शीध्रता श्नौर छोटे बैंकों की काय कुशलता इत्यादि के -विषयर में 
सावधानी से कार्य लिया गया | सरकार ने इन वबेकों के व्यवसाय का भली भाँति 
निरीक्षण किया, केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों ने बढ़ी सतकता की नीति अपनाई । 
इसके साथ ही बेकों के कुशल प्रवन्धकों ने भी अपने उत्तरदायित्व को भली भाँति 
निमाया | इस आन्दोलन की उुफलता के लिए यही कारण प्रमुख रूप से सद्दायक 
रहे | आवश्यकता इस बात की है कि आंदोलन का अन्य राज्यों में भी विस्तार 
किया जाय और उसे मद्रास की ही त्तरह सफल बनाने का प्रयत्न किया जाय । 

(३) राज्य के और केन्द्रीय सदकारी वेंकों की द्वी तरह, भूमि बन्धक बेंकों 
के पास अपनी घनराशि बहुत कम है और उन्हें ऋणपत्नों, सरकार से ऋण और 
जमापूजी पर ही निर्मर करना पढ़ा है। जहाँ तक केन्द्रोय भूमि बन्धक बैंकों ऋा 
सम्बन्ध है, १४६४ करोड़ रुपया जो कि कुल चालू पूँजी का लगभग ८०% 
होता है ऋणपत्रों द्वारा ही प्राप्त किया गया या | केन्द्रीय भूमि बन्धक बेंको को 
सद्दायता करने के विचार से रिजव॑ वेंक ने १६४८ में भूमि बन्धक बैंकों द्वारा 
निर्मिव ऋण पत्रों के १०% तक घन (नो सीमा १६४० में २०% कर दी गई थी) 
इस दशा पर देने की श्रनुमति दी कि उन राज्यों की सरकारें जहा वे बेंक स्थित 
हैँ, मूलघन ओर व्याज देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को प्रस्तुत हों । 
१६४३ में इस सहायता योजना का और अधिक विस्तार किया गया और भारत 
सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो ५ करोड़ रुपया दी्घकाल के 
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लिये कृषि सम्बन्धी ऋण देने के लिये निश्चित कर दिया था, उसमें से १ करोड़ 
रुपया भूमि वन्धक बेंकों के ऋण पत्र क्रय करने के लिये नियत कर दिया 
गया। यह निश्चित कर दिया गया कि केन्द्रीय सरकार अथवा रिजव बंक 
दो में से कोई भी केन्द्रीय भूमि बन्धक बंकों द्वारा निर्मित कुल ऋणपन्नों के ४० प्रति- 
शत अ्रथवा जितने जनता द्वारा न क्रय किए. जाँय दोनों में से जो कम द्वोगा विक्रय 
करें | क्रय की दशा यह होगी कि क्रेन्द्रीय भूमि बन्धक बक इस सुविधा का लाम 
के लिये यह बात स्वीकार करें कि वे एक वर्ष के ओदर सरकार ्रौर रिजब बैड ५ 
द्वारा मिल कर दी गई धनराशि का कम से कम आधा उत्पादक कार्यों के लिए 
क्रूण रूप में व्यय करें। १६५३ ४४ में तेवल आंध्र के भूमि बन्धक बेंक को १७ 
लाख रुपये की इस योजना के अ्ेतर्गत सहाण्ता दी गई थी। १६५४५ के जून के 
शअ्रन्‍्त तक इस योजना के श्रन्तगंत क्रूणपत्नों के क्रय की बातें श्रांध, मद्रास, 
मैसूर, और चराकुर कोचीन के केन्द्रीय भूमि बन्धक बेंकों से, जिन्होंने ऋषणपत्र 
निर्मित किये थे, खलाई गई । मद्रास और श्रांध्र सरकारों ने इस योजना की दशाश्रों 
को स्वीकार कर लिया था | पर रिजव॑ बेँक से इसके क्रय में सहयोग माँगने की 
ऋरणपन्नों के जनता द्वारा श्रावश्यकता से श्रधिक क्रय करने के कारण आवश्यकता 
नहीं पड़ी । मैसूर श्रौर चराबंकुर कोचीन की सरकारों ने रिजर्व बेंक द्वारा उनके ऋण 
पन्नों के क्रय कर लिये जाने पर जोर नहीं डाला | 

१६४५-५६ के अंत में वह योजना समाप्त हो गई जिसके झंतगत केन्द्रीय 
सरकार और रिजरव बैंक सम्मिलित रूप से केन्द्रीय भूमि बन्धक वेंकों के ऋणुपत्रों 
को खरीदती थीं | किन्तु ऋखुपत्रों अ्रप्राधित्व ओश या २०: में से जो मी कम 

' हो रिजव बेंक द्वार उसके योग दान की प्रथा चालू रही | फरवरी १६५६ में 

राष्ट्रीय कृषि साख (दीबकालीन) कोप का निर्माण किया गया। इस कोष से 
लिये गये ऋण से राज्य सरकारें भूमि बन्धक बैंकों की चालू पूंजी में योग दान कर 
सकती थीं । 

प्रारम्भिक भूमि बनन्‍्धक वेंकों के सम्बन्ध में उनके ११३२५ करोड़ रुपये की 
चालू पजी में ६.७६ करोड़ रुपया श्रथांत्‌ कुल का ८६५ केख््रीय भूमि बन्धक बंक 
द्वारा ऋण रूप में प्राप्त हश्आा था | इन बेंकों के लिये यह तो अनिवाय है कि वे 
ऋण पत्रों द्वारा बाजार से रुपया प्राप्त करें तथा केन्द्रीय भूमि बन्धक बंकों से उघार 
लें, फिर भी उनके व्यवसाय को स्थिरता प्रदान करने के लिए यद्द आ्रावश्यक है 
कि उनकी शेयर पंजी तथा रक्षित कोष बढ़ाया जाय । 

(४) सह्कारी बकों की भाँति भूमि बन्धर्क बकों ने भी बहुत अधिक व्याज 
की दर पर ऋण दिया है। इसका एक कारण यह था कि केन्द्रीय बन्धक बकों में 
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ब्याज की दर बहुत अधिक थी | दूसरा कारण यह्द था कि छोटे भूमि बन्धक वकों 
ने स्वयं लाम प्राप्त करने के लिये भी श्रधिक व्याज लिया । इन बकों को कृपकों के 
लिये लाभदायक बनाने के लिए, यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि यह बके कम व्याज 
पर ऋण लें श्रौर अपनी व्याज की दर घटाएँ तथा शआ्रावश्यकता पड़ने पर इन्हें 
सरकार भी श्र्थिक सद्दायता दे | इसके साथ दी यह प्रयत्न करना चाहिये कि इन 
बैंको की कार्यकुशलता बढ़े जिससे छोटे बँकों ने व्वाज में जो ग्रतिरिक्त दृद्धि की है 
वह कम हो जाय | इन वेंकों का प्रचन्ध-सम्बन्धी व्यय कम करना होगा जिससे व्याज 
की दर में भी कमी की जा सके और जो कुछ रुपया लगाया गया है उसका उचित 


लाम प्राप्त हो । 


सुधार-सम्वन्धी सुकाव 
भूमि बन्धक बेंकों का मद्रास में २३ वाँ सम्मेलन सम्पन्न छुआ जिसमें भूमि 


बन्धक वबेकों के काय में सुधार करने के लिये श्रनेक सुकाव दिये गये । सम्मेलन में 
यह बताया गया कि बैंकों के पास पर्याप्त धन नहीं है, ऋण देने में देर होती है, 
व्याज की दर बहुत अधिक है और देश के कुछ भागों में, विशेषकर मद्रास में, 
कृषि की स्थिति बिगड़ने के कारण कृपक आसानी से ऋण नहीं चुका पाता है श्रोर 
बैंकों का ऋण वसूली का कार्य धीमा पढ़ गया है। सम्मेलन में इस बात पर भी 
प्रकाश डाला गया कि जो ऋण लिया जाता है उसका उद्देश्य भूमि में सुधार 
करने की अ्रपेज्षा पुराना ऋण चुकाना रह गया है। सम्मेलन में इस बात पर जोर 
दिया गया कि बेंक के पास जितना भी घन है उसका उपयोग इस रूप में करना 
चाहिये जिससे कृषि उत्पादन बढ़े श्रौर किसानों को बचत करने में सहायता दी 
जाय वाक़ि वह अ्रपना पुराना ऋण चुका सके | यद्यपि श्रव तक ऋण इस उद्देश्य 
से भी दिया जाता रह्य है कि भूमि और कृषि उत्पादन में सुधार हो परन्तु इस बात 
पर अधिक जोर दिया गया है कि ऋणों से पुराने कर्ज को चुकाया जाय | इसका 
एक कारण यह है कि भूमि बन्धक वबेंकों का आरम्म उस समय हुआ जब शआ्रार्थिक 
मंदी के कारण कृपक ऋण के बोक से लद॒ गया था परन्तु युद्ध के समय कृषि की 
उपज के मूल्य में वृद्धि हो जाने से किसानों ने अपना बहुत कुछ ऋण चुका दिया 
ओर यह समस्या अन्र किसी भी रूप में उतनी गम्भीर नहीं रह गई है जितनी कि 
. वह पहिले थी। वरतंमान समय में देश की सबसे वढ़ी आवश्यकता यह है कि उत्पा 
दन बढ़ाया जाय, संगठन में सुघार करके उत्पादन व्यय कम किया जाय और 
उत्पादन के साधनों में कुशलता प्राप्त की जाय | इसलिये भूमि बन्धक बेंकों से दिये 
जाने वाले ऋण का अब यही प्रमुख उद्देश्य होना चाहिये | सम्मेलन में यह बताया 
गया कि वर्तमान ऋण देने की प्रणाली ब्रुटिपूर्ण है । वर्तमान प्रणाली के अनुसार 
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ऋण लेने वाले को दूसरा और तीवरा ऋण श्रनुत्पादक कार्यो के लिये दिया जाता 
है और ऋण की श्धिकतम तथा न्यूनतम मात्रा मी निश्चित नहीं की जाती | यह 
ऋण २० वर्ष के श्रदर चुकाये जा सकते हैं श्र उन पर व्याज की वही दर लागू 
होती है जो मूल ऋण के ब्याज फी दर होती है | इसमें सुधार करने की श्रावश्य- 
कता है---(थ्र) दूसरे और तीसरे ऋण की ब्याज की दर अधिक द्दोनी चाहिये, 
(ब) ऋण कम समय के लिये दिया जाय जिससे भूमि से प्राप्त अधिक आय को 
अन्य कार्यों में लगाने से रोका जाय सके श्रीर उसका उपयोग ऋण चछुकाने में 
किया जा सके, और (७) ऋण लेने के उद्देश्य पर विशेष रूप से ब्यान देना 
चाहिए । 

वर्तमान समय में अधिक श्रावेदन पत्र आने के कारण, श्रावेदन पन्नों की 
जाँच करने के लिए शिक्षित कमंचारियों की कमी होने के कारण, ऋण के सम्बन्ध 
में क्रिवान को अधिक ज्ञान न द्धोने और मालिकों द्वारा श्रावश्यक कागजात 
इत्यादि सावधानी से न रखने के कारण ऋण देने में बहुत समय लग जाता है| 
इन कठिनाइयों को हल करने के लिए सम्मेलन में यह सुकाव दिया गया फ़रि 
केन्द्रीय भूमि बन्‍्धक बैंक एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित करें जैसा कि मद्रास में 
किया गया है | इस पुस्तिका में सरल शब्दों में उन सारी बातों को लिखा जाय 
जो ऋण लेने के लिए श्रावश्यक हैं। पुस्तिका में ऋण लेने की पूर्ण विधि दी 
जाय | वेंक में उपयुक्त शिक्षा प्राप्त कर्मचारी नियुक्त किये जाँय और आम्य ज्षेत्रो 
में ऐसे एजेन्ट नियुक्त किये जायें जो ऋण के सम्बन्ध में जनता को विभिन्न 
जानकारी दे सके | 


ध्रध्याय ६७ 
ग्राम्य बिच व्यवस्था 


कृपक को श्रल्यकालिक, मध्यफालिक शोर दीर्पक्रालिक कण को श्राव- 
श्यकता होती दे | बीज, खाद, चारा इत्यादि कब करने फ्रे लिये यद्द प्रक्त- 
कालिक ऋण लेता है, पशु तथा कृषि के श्रीजार इस्पादि सरोदने के लिसे चद 
मध्यकालिक ऋण लेता है, श्रौर भूमि में स्थायी सुधार करने, बंभर भूभि मः 
उपजाऊ बनाने श्रोर कुएं तथा इमारतों का निर्माण करने के लिये उस्त टोषा- 
लिक ऋण की श्रावश्यकता द्वोती है परन्तु एस दिशा में बात्तविक कडठिनारई्योँ 
यह ई कि (१) कृपक निर्धन श्रीर निरक्षर है । कमोी-कर्मा ते खण लेने के लिये 
यह आ्रावश्यक जमानत भी नद्दी दे पाता | साख के ज्षेप्र में उसकी स्थिति प्राय: 
नगरण्य है; श्रौर (२) कृपक साधारणतया जर्मदारों झौर मद्रालनों से श्र लेता 
रहा है, यह उसकी परम्परा रद्दी है| परन्तु श्रत्॒ (प्र) जमीदारी का उन्मूलन हो 
जाने से, (व) मद्दाजनी में श्रनेक कानूनी प्रतित्रन्ध लग जाने रे, जस लाइमेन्स 
लेना, लेखा रखना, ब्याज की दर पर नियन्धरण इत्यादि, श्रीर (स) महाजन 
कार्य की एक प्रतिकूल सामाजिक प्रतिक्रिया के कारण इृपक के लिये यई सीन भा 
प्रायः समाप्त दो गये हैं। महाजन और जमीदार यातो घाण देते दी नहीं थौर 
यदि देते भी हैं तो चहुत कम । 

कृपकों की सद्दायता के लिये तकाबी ऋग॑ प्रणात्री दे, परन्‍त यह यगालोी 
लोकप्रिय नही द्वो पाई है क्योंकि (श्र) तकावी खुण लेने में अनेझ्त कार्वाएयाँ 
करनी पड़ती हे, (ये) यद्द ऋण विशेष कार्य क लिये दिया जाता है, श्र (स) 
क्राणु वसूली में कोई स्यायत नहीं दी जाती । 

इस दिशा में सहकारी साख समितियों और भूमि बन्धक बैंकों ने कुछ 
प्रगति की है, परन्तु इनकी संख्या बहुत कम है, और मद्ावनों तथा जर्मीदारों 
के ग्रशिक उन्मूलन से जो श्रभाव हो गया ६ उसको पूर् कर सकने के लिये 
यह संस्थाएँ न पर्याप्त है और न सुसगठित | इसका पर्णिम यह्द हुआ दे कि 
कृपक बड़ी कठिनाइयों में अस्त दिखाई देतें हैँ । पिछले कुछ वर्षों में कृषि उपज 
के मूल्य में वृद्धि होने मे कृषक की वित्तीय स्थिति में कुछ सुधार हुआ है | इस 
बृद्दि से कृपक के विचीय श्रभाव की आंशिक पूर्ति तो हुई है, पर उसे और 
अधिक वित्त की श्रावश्यकता है । कृपक के लिये यद्द दुष्चक्त है। पर्याप्त वित 
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न छोने से वह अपनी भूमि में आवश्यक सुधार नहीं कर पाता । इससे बह निर्धन 
रहता है श्रौर ऐसी स्थिति में रहकर वित्त प्राप्त नहीं कर सकता । भारतीय कृषक 
की आधिक स्थिति सुधारने के लिये इस दुष्चक्र को समाप्त करना श्रावश्यक्त है | 

आम्य चेंक व्यवस्था जांच समिति--श्री पुरोपोच्रमदास ठाक्ुरदास की 
अध्यक्षता में आम्य बेंक व्यवस्था जाँच समिति ने १६५० आम्य साख व्यवस्था के 
पुनंसंगठन के लिये विस्तृत छुक्ाव दिये ई | ग्रा्मों की साख व्यवस्था को पुन॑संग- 
ठित करने के लिये समिति ने कुछ झ्राधारभूत्र रिद्वान्तों का प्तिपादन किया है, 
(१) समिति का मत है कि आसीण जनता की बचत को संग्रहीत करने का कार्य 
ओर गओआमीण जनता को साख की सुविधा देने का कार्य पृथक नहीं किया जा 
सकता | ये दोनों कार्य एक ही उंस्था द्वारा किए जाने चाहियें। (२) वर्तमान 
समय की सपसे बड़ी समस्या यह है कि मो में ऋण दृत्यादि देने के लिये 
उपयुक्त सस्याश्रों की व्यवस्था की जाय । (३) देश के विभिन्न भागों में अल्पयकालिक 
ग्रोर मध्यकालिक ऋण देने की व्यवस्था करने के लिये एक ही प्रकार की संस्था 
से काय नहीं चल सकता है । प्रत्येक क्षेत्र को श्रपनी स्थानीय परिस्थितियों के 
अनुसार उचित प्रकार की संस्था का निर्माण करना होगा श्रौर इस संस्था को 
सहकारिता के एिद्वान्तों के श्राधार पर संगठित करना द्ोगा | (४) सरकार को 
ऋण तथा सूमि सम्बन्धी कानून बनाते समय इस ओर ध्यान देना चाहिये कि 
इन कार्यों के लिये नई और उपयुक्त संस्थायें किसी गति से स्थापित की जा सकती 
हैं। इस प्रकार के नियमों का साख उसंस्याश्रों पर जो प्रभाव पड़े उसका सरकार 
को श्रध्ययन करना चाहिये | 

समिति ने यह बताया क्रि देश में व्यापारिक बैंक व्यवस्था का प्रसार हुथ्रा, 
परन्तु इसके साथ ही उप्तने इस तथ्य की झोर भी संकेत किया कि व्यापारिक 
अंक और विशेषकर अनुसूचित बैंक बड़े नगरों थौर करप्रों में केन्द्रित हैं। छोटे 
कस्तरों और आम्य ज्षेत्रों में यह कार्य सहकारी बैंक, डाकखाने के सेविंग वेंक और 
गैर अनुसूचित बैंक चलाते हैँ | समिति ने बताया कि ८६६ कस्तरों में, जिनमें 
६२ स्थानों पर या तो जिले के प्रधान कार्यालय है या तालुका के, बैंक सम्बन्धी 
“कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 

समिति ने सुझाव दिया कि यद्यपि व्यापारिक बैंकों को-पग्राम्य ज्षेत्रों में 
अपनी और श्रघिक शाखायें स्थापित करने और व्यवसाय में उन्नति करने के लिये 
प्ोत्साइन देने का प्रयत्न करना चाहिये परन्तु फिर भी सम्भावना यही है कि 
चर्तमान परिस्थितियों में व्यापारिक बैंक तालुका वा तसील के प्रधान कार्यात्रयों, 
करों, संडियों और व्यापारिक तथा श्रोद्योगिक महत्व के अन्य करत्रों' के सिवाय - 
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अ्न्यत्र श्पना प्रसार कम करेंगे। छोटे करस्त्रों में सहकारी बैंकों का विकास करने 
की आ्रावश्यकवा है क्‍योंकि (श्र) उनका ग्रामों की सहकारी समितियों से निकट 
सम्बन्ध रहता है और (व) उनके व्यवसाय का व्यय भी श्रपेक्षाकृत कम होता 
है | छोटे आमों में सहकारी समितियों और डाकखाने के सेविंग बैंकों की व्यवस्था 
इोनी चाहिये । रु 

व्यापारिक बैंकों की सहायता करने के लिये समिति ने अ्रनेक सुझाव 
दिये हैं, (१) सड़कों का निर्माण करके, आम-बा तायात एवम्‌ संचार के साधनों 
का विकास करके, इन बैंकों पर दुकान निर्माण नियम लाथू न करके ओर इन्हे 
आद्योगिक पंचन्यायालय के निर्णयों से मुक्त करके उन सारी वाधाश्रों को दूर 
किया जाय जिनसे व्यापारिक बैंकों का विक्रास अवरुद्ध है। (२) रिजव बंक तथा 
उसकी शाखाश्रों द्वारा कम व्याज पर यथा त्रिना व्याज के इनको रुपया दिलाने की 
व्यवस्था करके श्रप्रत्यज्ञ प्रोत्ताइन दिया जाय | इनको बड़े तथा छोटे कोष शह में 
अपना रुपया सुरक्षित रखने की सुविधा दी जाय श्रौर भारडागार विकास बोर्ड के 
द्वारा इनके लिये भंडार बनवाये जाँय (३) सहकारी बँकों श्रीर सहकारी साख 
समितियों को विशेष सहायता दी जाय, जैसे इन्हें नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट विक्रय 
का श्रधिकार दिया जाय श्र डाकखाने के सेविंग बैंकों से प्रति-सप्ताह्ठ रुपया 
निकालने ओर श्रधिक्रतम निज्षेप के सम्बन्ध में सुविधा, कम दर पर रुपया माँगने 
और भेजने की सुविधा इत्यादि । 

आमों में सेविंग बैंक का कार्य करने वाले डाकखानों की संख्या में दृद्धि 
की जाय और उनके कार्य में खुधार करने का प्रयत्न किया जाय। समिति के 
मतानुसार यह मान लेना गलत है कि ग्रामों में काफी सात्रा में नकद बचत है | 
जिसे बैंकिंग की सुविधाओं का प्रसार करके संग्रह किया जा सकता है। ; 

दीघ॑कालीन साख के लिये समिति ने यह सुमकाव दिया कि जिस ज्िेत्रों में 
प्रारम्मिक तया केन्द्रोय भूमि बन्धक बंक नही है वहाँ उन्हें स्थापित किया जाय | 
समिति ने देश भर के लिये एक केन्द्रोय कृषि साख कारपोरेशन की स्थापना 
करने और वेंकों के प्रसार के लिये पोत्ताइन देने के लिये नकद श्रार्थिक सहायता 
देने के श्रनेक अस्तावों को सिद्धान्तों के आवार पर श्रौर अनेक प्रशासन सम्बन्धी 
कठिनाइयों के कारण स्त्रीकार नहीं किया। वत्तेमान परिस्थियों भें निश्ञेप वीमे को 
लागू करना और बड़े पैमाने पर चल बैंकों की व्यवस्था करना उपयुक्त नहीं 
समझा गया । 

' समिति के प्रस्तावों की आलोचना--जाँच समिति की उक्त योजना की 

आलोचना करते हुवे यह वताया गया है कि--(१) योजना में आमीण क्षेत्रों 
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को वित्तीय सद्दायत्ता देने की अपेक्षा इस बात पर जोर दिया गया है कि आमीणों 
की बचत को संग्रहीत किया जाय | ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तावित व्यवस्था 
के श्रन्तर्गत घन एकन्र करने वाली संख्या अपने द्वारा संग्रद्दीत कोष में से स्थानीय 
उपयोग के लिये कुछ योगदान नहीं देगी और ऐसी स्थिति में आमीयण क्षेत्रों में 
व्यापारिक एवम सहकारी बैंकों के कार्य का प्रसार करने में यह झ्रावश्यक नहीं 
होगा । (२) समिति ने दीर्घधकालिक वित्तीय सद्दायता पर जोर दिया है परन्तु यह 
सुझाव नहीं दिया है कि यह वित्तीय सहायता किन श्लोतों से और किस प्रकार 
प्रास की जाय। इसने केवल यह सुराव दिया है कि भूमि बन्धक बेंक स्थापित 
किये जाँय । इस प्रकार के बैंकों की स्थापना करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं श्रोर 
जहाँ यह स्थापित हो चुके हैं वह्ाँ भी यह दीर्घकालिक विचीय सद्दायता यदि किसी 
केन्द्रीय कृषि कार्पोरेशन से भूमि बन्घक बैंकों द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त 
हो सके तो यह बहुत उपयुक्त होगा ) परन्ठ कुछ कारणों से समिति ने केन्द्रीय 
कारपोरेशन स्थापित करने के विचार को श्रस्वीकृत कर दिया | (३) श्रल्पकालिक 
वित्तीय सहायता के लिये समिति ने सहकारी बैंकों को उपयुक्त साधन माना दै, 
परन्तु समिति ने इस सम्बन्ध में कोई सुकाव नहीं दिया है कि इन सहकारी 
संस्थाओं को भविष्य में किस प्रकार अधिक सफल बनाया जा सकता है। 

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेज्ञण--अखिल भारतीय आमीय साख 
सर्वेक्षण, अथवा गोरवाक्षा कमेटी, ने आम्य अर्घ प्रबन्धन की दशा का विश्लेषण 
किया झौर अपनी १६४४ में प्रकाशित्त रिपोर्ट में विशद अमिस्ताब किये हैं | 
भारतीय कृषक संतोषप्रद ढंग से अपनी ऋण की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं 
कर पाता | जितना ऋदश ग्रा्मों में लिया जाता है उसका केवल ३% सहकारी: 
संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाता है और ३५% से कुछ दी श्रधिक उरकारी 
संस्थाओं से । श्रपनी श्रावश्यकता के ६४; के लिये अब मी आमबासियों को 
ग्रामीण महाजन और साहूकार के ऊपर निर्मर रहना पड़ता है | इसके कारण 
कृषक के लिये अपनी झ्ावश्यकता पर ऋण लेना बहुत ही महंगा, श्रपर्यास श्ौर 
अनिश्टित है | समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि कृषि सम्बन्धी ऋण जैसे प्रास 
है “न तो मात्रा में ही आवश्यकता अनुसार पूर्ण है और न जिस ढंग से मिलता 
है वही उचित है, और यदि जनता की श्रावश्यकता की दृष्टि से देखा जाय (ऋण 
लेने की क्षमता की उपेक्षा न करते हुये) तो जिसे मिलना चाहिये उसे प्राप्त भी 
नहीं होता |” समिति के मत में सहकारी समितियाँ इस समस्या को सलककाने के 
लिये अयोग्य हैं, उनके पास धन का अ्रभाव है। उनका यह भी मत दै कि 
सहकारी-ऋण-आन्दोलन अपने निजी प्रयत्न द्वारा तो कृषकों की ऋण की 
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आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर सकता | समिति ने कट्टा कि मारत में ग्राम्य ऋण 
समस्त देश की सजीव श्रौर विस्तृत समस्या का एक अंश है | घिना उस संदम में 
उसे ठीक-टीक समझे सुलम्माया नहीं जा सकता | उसकी सव विदित कठिनाई का 
केन्द्र आम ही है, पर उसके कार्यों और निराकरण के उपायों को श्रन्यत्र ढूंढुना 
होगा । इस प्रकार वद्द समस्या केवल ग्राम की द्वी समस्या नहीं दे प्रत्यक्ष रूप 
से इसका रूप ऋण लेना है पर वास्तव में यद्ट समस्या आर्थिक व्यवस्था की है, 
इसलिये विस्तृत आर्थिक क्रियाश्रों तथा ध्येयों का यह एक श्रेग है | 
समिति द्वारा आम्य ऋण की श्रमिस्तावित सम्यक योजना तीन मूलाधार 
रिद्वान्तों पर आधारित हे; (१) सरकार को विभिन्न स्तरों पर सहयोग देना चाहिये 
(२) ऋण तया श्रन्य थ्रारथिक क्रियाश्रों में पूर्ण सामंजस्य होना चाहिये; और (३) 
इस याजना का प्रशासन पूर्ण रूप से प्रशिज्षित तथा कुशल कर्मचारियों द्वारा होना 
चाहिये जिनके हृदय में ग्रामीण जनता की शआआआवश्यकताश्रों के प्रति सहानुभूति 
हो | समिति ने सरकार के सहकारी ऋण सुविधाओं में, भानन्‍्डागारों की सुविधाश्रों 
आर आमों में साधारण बेंकों के विस्तार कार्यो में सहयोग के लिये विशद अमि- 
स्ताव किये हैं। कमेटी ने हम्पीरियल बैक के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की और 
रिजव बंक, कृषि तथा खाद्य मंत्रालय राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भाण्डागर 
बोडों के तत्वाघान में अनेकों कोपों के स्थापना की आम पुनंसंगठन के कायों में 
श्राथिक सद्दायता देने के लिये सिफारिश की । 
आलोचना--गोरबाला कमेटी ने मारतीय आम्य समस्याश्रों का ठीक- 
ठीक विश्लेषण किया श्र इस निर्णय पर ठीक ह्वी पहुँची कि आम श्रपनी ऋण 
समस्या को बिना वाह्म सद्दायता के श्रपने श्राप सुलक्ता नहीं सकते | भूतकाल में 
मुख्य जोर सहकारी क्रण सुविधा पर दिया गया था। कमेटी का यह निष्कर्ष 
उचित द्वी था कि सहकारी ऋण आन्दोलन अपनी वर्तमान समय की स्थिति के 
अनुसार आमीण जनता की श्रावश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकता । कमेटी का 
यह प्रस्ताव भी बहुत दी श्लाधनीय है कि ऋण समस्या के सुलम्माने की योबना 
को सम्पूर्ण रूप से लेना चाहिये और साख तथा अन्य आयिक क्रियाश्रों को एक 
साथ कार्यान्वित करना चाहिये तमी योजना सफल हो सकती है। परन्तु कमेटी 
के सुकाव किसी सीमा तक दोपपूर्ण भी ढँ। (१) यद्यपि कमेटी ने श्रधिकाधघिक 
सरकारी सहयोग की सिफ़ारिश की है, पर उन्हें इस बात की श्वाशंका न हुई 
कि इससे जनता सरकारी रुद्दायता पर आवश्यकता से अधिक्र निर्भर रहने को 
आदी हो जायगी श्रौंर उनकी निर्मरता सरकार के हर स्तर पर सहयोग देने से धीरे- 
भीरे लुप्त ई। जायगी । (२) कमेटी ने इम्पीरियल बैंक आफ़ इंडिया के राष्ट्रीय- 
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कारण की श्र ग्राम्ों में साधारण बैंकों के विस्तार की सिफ़ारिश की पर उनका 
इस बात की शोर ध्यान नहीं गया कि यह तभी सफ़्ल हो सकता है जब ग्रामीण 
जनता की बैंकों के प्रयोग करने की आदत पढ़ जाय; जिसकी निकट भविष्य में 
तो कोई सम्मावना नहीं दिखाई पड़ती। बिना इस आदत के स्टेट बैंक आफ़ 
इंडिया को जो शाखायें आरमों में खोली जाँयगी वे बेंकों को हानि ही पहुँचायेंगी 
ओर उसके द्वारा राष्ट्र को हानि होगी श्रोर कार्य कुछ न हो सकेगा; और (३) 
कमेटी द्वारा सरकारी सहयोग श्रोर आधिक सद्दायता से आम्य ऋण समस्या के 
सुलका सकने की झाशा नहीं की जा सकती | यह समस्या इतनी विशाल है श्रौर 
सरकारी श्रार्थिक सहायता जो इस कार्य के लिये नियत की गई है इतनी नगण्य है 
क्रि सम्यक योजना की बड़ी बड़ी बातों के होते हुये मी थोढ़ी सी भी सफ़्लता 
प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा | यदि सरकार ने भूतकाल में गाँवों के ऋण 
ओतों के विनाश करने में, जब कि वे उनके स्थान पर दूसरी सुविधा प्रदान करने 
में ग्रसमर्थ थे, शीघता न की होती तो स्थिति इतनी निराशननक न होती । 

योजना के अन्तर्गत--सव प्रथम कार्य इम्पीरियल बैक आफ़ इंडिया 
को प्रथम जुलाई १६५५ से राष्ट्रीय करण करके स्टेट बैंक श्राफ़न इंडिया को 
समर्पित करके किया गया । ग्राम्य श्रधिकोषण जाँच कमेटी ने इम्थीरियल बैंक की 
२७४ नई शाखाश्रों के खोलने का सुझाव दिया पर इम्पीरियल बैंक १ जुलाई 
१६५१ से ३० जून १६५६ तक केवल ११४ नई शाखाश्रों के खोलने के लिये 
प्रस्तुत हुआ था। जच से स्टेट बैंक श्राफ़ इंडिया का जन्म हुआ है, नवीन 
शाखाओं के खोलने की गति में वृद्धि हुई है । स्टेट बेंक आफ़ इंडिया के लिए, 
श्रपने जीवन काल के प्रथम पाँच वर्षों के भीतर श्रर्थात्‌ ३० जून १६६० तक ०० 
नवीन शाखाओं का खोलना नियम के अनुसार अनिवार्य कर दिया गया है| 

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के श्रभिस्तावों के अनुसार 
द्वित्तीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अल्प कालिक, मध्य कालिक, तथा दीर्- 
कालिक ऋण सुविधाशों के सम्बन्ध में निश्चित किये हुये ध्येय प्रथम योजना के 
थ्वेयों की श्रपेज्ञा बहुत ऊँचे नियत किये गये हैं जैता कि निम्न तालिका से प्रकट 
ड्वोता है । 


प्रथम योजना द्वितीय योजना 
के ध्येय के ध्येय 
अल्यकालिक ऋण ३० करोड़ रुपया १५० करोड़ रु० 
मध्यकालिक ऋण १० करोड़ रुपया पू० करोड़ रु० 


दीधंकालिक ऋण ३ करोड़ रुपया , श५ करोड़ र० 
१० 
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इससे यह स्पष्ट है कि ग्रखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण गआरमीण 
साख समस्या के प्रति जनता का ध्येय श्राकर्पित करने में सफल हुश्रा है । आमीण 
साख सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तावित पुनंसंगठन की योजना की दूसरी विशेषता चद्ध हद 
कि उन्होंने साख तथा गैर साख समितियों को एक दूसरे से सम्बद कर देने की 
सिफ़ारिश की ताकि कृपक को ऋण, बीज, खाद, कृषि सम्बन्धी श्रौज्ञार तथा 
आवश्यक उपमोग की सामग्री प्राप्त हो सके शरीर उसे श्रपनी उत्पत्ति को बाज़ार 
में लेजाकर विक्रय करने में भी सुविधायें मिल सकें। कार्यों के बोचे हुये विस्तार 
के श्रमुकूल आमीण साख दर्देज्षण ने यह भी सिफ़ारिश की कि आम में वर्तमान 
छोटी छोटी समितियों को मिलाकर बड़ी समितियों में परिणित कर देना चाहिये 
ताकि वे श्रनेक ग्रामों के समूह की सेवा कर सके श्रौर ये पद्दिले पह्ििक्षे चनाई जाने 
वाली बड़ी समितियों की रूप रेखा वही दो जो सर्वेक्षण ने प्रस्तावित की है | ऐसी 
बड़ी समितियों फी सामान्य रूप रेखा कुछ इस दंग की द्ोगी कि उसके 
सदस्य संख्या में लगमग ५०० तक होंगे ओर प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व उनके 
द्वारा जमा की हुई पजी के द्वाव्यिक मूल्य के पाँच गुने तक सीमित ट्वोगा | समिति 
की न्यूनतम शेयर पँजी लगभग १५००० ० के प्टोगी और वह्ट एक उपयुक्त संख्या 
में आमों की जो एक समृह के अ्रन्त्गंत रख दिये जाँयेगे सेवा करेगी श्रौर जो 
यथासम्मव प्रतिवर्ष लगमग १४ लाख रुपये का व्यवसाय करके दिखायेगी | ऐसा 
प्रस्ताव किया गया है कि १६६०-६१ तक १०,४०० ऐसी बढ़ी समितिरयाँ जिनके 
प्रबन्धक प्रशिक्षित होंगे स्थापित हो जानी चाहिये | 

सरकार को सहकारिता में सहयोग दे सकने में सुविधा प्रदान करने के 
विचार से रिजवं बैंक ने एक राष्ट्री-कृपि-साख ( दी कालीन ) कोप की स्थापना 
१० करोड़ रुपये से की है। द्वितीय योजना काल में प्रतिवर्ष ५ करोड़ रुपये का 
अनुदान दिया जायगा ठाकि १६६०-६१ तक कोप में ३५ करोड़ रुपया हो जाय | 
इस कोप से राज्यों को इसलिये ऋण दिया जायगा कि वे सहकारी संस्थाश्रों की 
शेयर पजी क्रय कर सके । एक दूसरे कोप की भी, जिसका कि नाम राष्ट्रीय सह- 
कारी विकास कोष होगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापना की जायगी। इस कोप 
से राज्य-सरकारें गैर साख समितियों की शेयर पंजी खरीदने के लिये ऋण ले 
सकेगी । इसी कोय में से मण्डारणह के निर्माण, सहकारी समितियों के कमचारियों 
पर व्यय, तथा सहकारी विभागों के प्रशासन को हृढ़ बनाने पर व्यय करने के लिये 
द्राव्यिक सहायता दी जायगी | 

भाण्डागार, साख समितियों तथा गेर साख समितियों के बीच एक महत्त्व- 
पूर्ण संस्थागत कड़ी के रूप में होगे | प्रारम्मिक त्रिकी समितियों श्रौर सुब्यवस्थित 
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साख समितियों को श्रधिक संख्या में गोदाम बनवाने होंगे | आरमीण साख सर्वेक्षण 
के छुकाव के अनुकूल ही यह प्रस्ताव किया गया है कि एक केख्रीय भारडागार- 
निग्रम की स्थापना की जाय और प्रत्येक प्रदेश में भी उसी प्रकार भाण्डायार- 
निराम स्थापित किये जाँय | ये निगम राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भाण्डागार 
बोर के निर्देशन में कारय॑ करेंगे । एक प्रदेश के माए्ठागार निगम की अ्रधिक्षत 
पूँजी २ करोड़ रपये तक श्रनुमानित की गई है पर नियर्मित पू जी विभिन्न राज्यों 
को उनकी आवश्यकता के श्रनुकूल होगी । यह प्रस्ताव किया गया है कि 
केन्रीय भाण्डागार निगम द्वारा आधी पूँजी शोर शेष श्राधी प्रादेशिक सरकार 
द्वारा क्रय की जानी चाहिये | यह आशा की जाती है कि १६ भाण्डपगार निगम 
स्थापित किये जायेंगे ओर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २५० भाण्डागार विभिन्न. 
केन्द्रों में स्थापित किये जायेंगे, जिनकी माल सुरक्षित रखने की शक्ति लगभग 
१० लाख टन होगी। भाण्डागारों की स्थापना के लिये उपयुक्त केद्धों की 
खोज की जा रही है| ऐसी आशा की जाती है कि केन्द्रीय भाण्ठागार निगम 
की कुल पूंजी १० करोड़ रुपये के लगभग होगी जिसमें से क्रेल्टीय सरकार 
राष्ट्रीय विकास तथा भाण्ठागार बोर्ड द्वारा ४ करोड़ रुपये तक के शेयर सम्भवत: 
क्रय कर ले और शैष पूँजी स्टेट बैंक आफ इस्डिया, अनुसूचित बैंकों, तथा सहकारी 
संस्थाओं द्वारा क्रय की जाय। केन्द्रीय भाण्डागार निगम से यह आशा की जाती 
है कि वह मुख्य मुख्य केन्द्रों में १०० बड़े भारडागार स्थापित करेगा | माण्डागार 
रसीदों को क्रय-विक्रय योग्य ( ॥68०४80)6 ) माना जावगा, जिसकी जमानत 
पर श्रधिकोषण संस्थायें उन व्यक्तियों को ऋण दे सकेगी जिन्होंने भाणठागारों में 


कृषि उत्पत्ति जमा की है |”? 
सहकारी साख, विक्री, विधायन तथा भाण्ठागारों हृत्यादि के सम्बन्ध में 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत मुख्य ध्येय निम्न हैं | 


साख | 
बड़ी समितियों की संख्या | १०४०० 
शल्पकालीन ऋण की मात्रा का ध्येय ४ १५० करोड़ ६० 
. मध्यकालीन ऋण की मात्रा का ध्येय ४० करोड़ २० 
दीघकालीन ऋण की मात्रा का ध्येय १५ करोड़ र० 
बिक्री तथा विधायन 
प्रारम्भिक बिक्री समितियाँ जिनकी व्यवस्था की जायगी श्धण्ब 


सहकारी चीनी कारखाने :.. हे, 


श्ष्८ मारतीय श्रथंशासत्र की समस्याएँ 


रु॑ई ओ्ोटने के सहकारी कारखाने च्चप 

अन्य प्रकार की विधायन समितियाँ श्श्प्र 
आण्डागार तथा गोदाम 

केन्द्रीय तथा राज्यीय निगमों के भाण्डागार * इेच० 

बिक्री समितियों के गोदाम श्पू ०० 

बड़ी समितियों के गोदाम छु0०० 


रिजवे बैंक का योगदान--वर्तमान नियम के श्रन्तर्गत रिजर्व बैंक 
केवल श्रल्वकालिक वित्तीय सद्दायता दे सकता है | कृपि को मध्यकालिक ओर 
दीर्घधधालिक वित्तीय सहायता देने का उसे अधिकार नहीं है। रिजव॑ बैंक विमिन्न 
फसलों के समय राज्य-सहकारी बँकों को पघिना प्रतिभूति लिये ऋण दे सकता है। 
यह सद्यायता घारा १७ (२) (वी) और १७ (४) (उसी) के श्रन्तगंत दी जा सकती 
है| साथ ही सरकारी ऋणपन्रों श्रीर भूमि बन्धक बेंकों के ऋशपन्न के आधार पर 
प्रतिभूत ऋण घारा १७ (४) (१) के अ्रन्तर्गंत दिये जा सकते हैं | घारा १७ (२) 
(बी) के श्रन्तगंत संशोधन के पश्चात्‌ ऋण वापसी की श्रवधि ६ महीने से बढ़ा- 
कर १५ महीने कर दी गई है। इसके अन्तर्गत रिजव॑ बैंक हुर्डियों और प्रतिज्ञा 
पन्नों को क्रय और विक्रय कर सकता है । इन हुण्डियों ओर प्रतिज्ञा पत्रों पर दो या 
अधिक श्रावश्यक हस्ताक्षर होने चाहियें जिनमें से एक हस्ताक्षर अनुसूचित बेंक 
का या राज्य के सहकारी बैंक का होगा | यह हुण्डियाँ या प्रतीज्ञा पत्र फसल के 
सभय प्रचलित किए, जायेंगे जिनकी चुकाने की श्रवधि १५ महद्दीने रहेगी । व्यवद्टार 
में यह अवधि १२ महीने दी है परन्तु विशेष स्थिति में १५ मद्दीने कर दी जाती है, 
आ्राशा की जाती है कि इस संशोधन से कृषिकों कों श्रधिक सुविधा होगी | 
सहकारी संस्याओ्रं को अ्रन्य सुविधायें मारतीय रिजव वेँंक नियम की संशोधित 
धारा १७ (२) (ए) के अन्तर्गत दी गई हैं| अ्रव तक हुरिहयों पर एक हस्ताक्षर 
श्रनुसूचित बँक के होने पर रिजव बेंक से रुपया मित्रवा था। परन्तु श्रव यह 
सुविधा सहकारी बैंकों को मी दी गई है। * 
ह रिजव बैंक आफ़ इंडिया एक्ट के १६५१ श्र १६५३ में संशोधन से 
बंक के आम्य ऋण सम्बन्धी कार्यों में और भी श्रधिक विस्तार आ गया है। 
संशोधित एक्ट के अनुसार “मौसमी कृषि ब्यापार और फसलों की विक्की? के 
अन्तर्गत मिश्रित कृषि कार्य और कृषकों तथा उनकी संस्थाओं हारा फसलों का 
विधायन भी सम्मिलित कर लिया गया है। श्रल्वकाल ऋण चुकाने की अ्रवधि 
१५ महीने कर दी गई है | मध्यकाल तक के ऋण अधिक से श्रधिक ५ वर्ष की 
अवधि के लिये दिये जा सकते हैं | इसके अतिरिक्त सहकारी वैंकों के व्यवसाय 


ग्राम्य वितच व्यवस्था श्द६्‌ 


सम्बन्धी विपत्नों का रिजव॑ बैंक द्वारा पूर्व प्रायय नियमामुकूल कर दिया गया हे 
और इस बात की भी अ्रतुमति दे दी गई है कि स्वीकृत घरेलू उद्योग तथा छोटे 
उद्योगों को उत्पादन में तथा उनके माल के विक्रय में श्रारथिक सहायता पहुँचा 
सकता है | | 
१६४२ से भारतीय रिजव बेंक ने फसल की बिक्री के लिए सहकारी 
संस्थाओं को बेंक दर से एक प्रतिशव कम व्याज की. दर पर विचीय सहायता दी 
है | १६४४ में इसके अ्न्तगंत फसल बोने, काटने, बेचने इत्यादि का कारोबार भी 
सम्मिलित कर लिया गया | १६४६ में व्याज की दर में बैंक दर से एक प्रतिशत 
से बढ़ाकर डेढ़ प्रविशव कमी कर दी गई है । बैंक के व्याज की दर में ३ प्रतिशत 
से ३३ प्रतिशत तक बृद्धि हो जाने पर मी रिनर्व॑ बैंक ने कृषि कार्य के लिए डेढ़ 
प्रतिशत व्याज की दर पर ही सह्ायता दी, यह दर अब २ प्रतिशत कम कर दी 
.गई है। 
रिजव बैंक ने सहकारी बेकों को कुछ श्रन्य सुविधाएँ प्रदान की हैं। पहले 
सहकारी बैकों को सभी ऋण प्रति वर्ष ३० सितम्बर तक घुकाने पड़ते थे:। इससे 
सहकारी बैंकों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । रिजव॑ बैंक ने अन्र 
यह निश्चय किया है कि सहकारी बेंकों द्वारा लिए गए ऋण अ्रपनी पूरी श्रवधि 
के बाद भी चुकाये जा सकते हैं परन्तु इसमें यह शर्ते लगा दी गई है कि किसी 
भी समय इन बैंकों के पास कुल शेष क्रुण उस वर्ष के लिए निर्धारित साख सीमा 
से अधिक न हो । सहकारी वेंकों को एक और सुविधा दी गई है। अब सहकारी 
बैंक रिजय बेक द्वारा निर्धारित साख सीसा को बढ़ा भी सकते हैं, यह बेंक ऋण 
की इस श्कम को अ्रत्र अपनी सुविधानुसार ले सकते हैं श्रौर उसका भुगतान कर 
सकते हैं जैसा कि बैंक में जमा रुपये के साथ किया जाता है। पहले यद्द स्थिति 
थी कि ऋण को निर्धारित अवधि में चुकाने फे पश्चात्‌ पुनः उसी वर्ष बिना 
रिजव॑ बैंक की श्रमुमति के नया ऋण नहीं लिया जा सकता था परन्तु अत किसी 
वर्ष की ऋण की निर्धारित रकम के बराबर उपयोग में इस अनुमति की 
आवश्यकता नहीं रही है | 
आम्य बैंक व्यवस्था जाँच समिति की सिफारिश पर रिजव बैंक ने वितीय 
सहायता देने के सम्बन्ध में सुविधाएँ बढ़ायीं और 4 सितम्बर १६४१ से कमीशन 
में ५० प्रतिशत कमी कर दी है। जैसा ऊपर बताया गया है रिजव बैंक ने राष्ट्रीय 
कृपि सम्बन्धी साख कोष की स्थापना की है। इस कोष से राज्य सरकारों को 
दीघंकालीन ऋण दिया जायगा जिसकी सहायता से वे सहकारी साख संस्थाश्रों की 
शेयर पँजी ऋय करने में योगदान दें। १६४६ में रिजय बैक ने राष्ट्रीय कृषि साख 


अध्याय १८ 
कृषि नियोजन 


भारत की प्रथम पद्च॒वर्षोद योजना ने कृषि नियोजन श्यर विशेष सहत्व दिया 
था। प्रथम योजना के अन्तर्गत २१३५६ करोड़ रुपये के कुल व्यय में से १५०१४ 
(१५७ करोंढ़ २०) कृषि तथा सामुदायिक विकास योजनाओं, तथा श८१९ 
(६६१ करोड़ झपये) सिंचाई तथा विद्युत शक्ति योजनाञ्रों पर ज्यय के लिये 
निश्चित कर दिये गये थे | छ्वितीय पश्चपवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि नियोजन 
का स्थान महत्वपूर्ण दे, पर अ्रधिक ज़ोर औद्योगिक विकास पर दिया गया 
है | इस प्रकार प्रथम योजना में जो असंतुलित होने का दोषु आ गया था 
उसे दूर कर दिया गया है। द्वितीय योजना में विकास सम्बन्धी ४८०० करोड़ 
रुपये के कुल व्यय में से कृषि तथा सामुदायिक विकास योजनाओं को ११८४ 
.(५६८ करोड़ रुपये) श्रोर सिंचाई तथा शक्ति योजनाओ्रों को १६% (६१३ करोड़ 
रुपये) मिले हैं | 
: प्रथम योजना में कृषि पर विशेष महत्व देने के सम्बन्ध में योजना आयोग 
ने दो तके दिये थे--(१) जो योजनाएँ प्रचलित हैं उनको पूर्ण करने की आवश्य- 
कता है श्रौर (२) जत्र तक खाद्यान्न का श्रौर उद्योगों के लिये आवश्यक खनिज 
पदार्थों का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर लिया जाता औद्योगिक विकास के कायक्रम में 
विशेष प्रगति ला सकना सम्भव नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि उद्योंगों का 
विकास करने के लिये खनिज पदार्थों झ्रोर खाद्यान्न को आ्रावश्यकता होती है । 
यदि यह सामग्रियाँ पर्याप्त मात्रा में मिल जाँय तो भारतीय उद्योग को विकसित 
करने में निश्चय ही सहायता मिल सकती है। इसके साथही मारत की अधिकाँश 
जनता कृषि कार्य करती है | कृषि में सुधार करने से इनकी आय में ध्रृद्धि होगी 
ओर परिणाम स्वरूप रहन सहन में सुधार होगा। परन्तु इतने पर भी योजना 
आयोग द्वारा कृषि को प्रधानता दिये जाने की कड़ी शआ्रालोचना की गई थी। 
भारत की श्रारथिक व्यवस्था श्रसन्तुलित है, क्योंकि उद्योगों का विकास करने की 
यूर्ण सम्भावना होते हुये भी श्रव॒ तक उद्योग पूरी तरह विकसित नहीं हो पाये हू । 
इस तथ्य की श्रोर ध्यान न देकर निरन्तर इस बात पर महत्व दिया जा रहा है 
कि कृषि का विकास करने की विशेष श्रावश्यकता है | पंचवर्षीय योजना के पूर्ण 
हो जाने पर इस श्रसंतुलित व्यवस्था के दूर होने की सम्मावना नहीं है। वास्तव में 


श्ध्र्‌ भारतीय श्रयंशासत्र फी समस्याएँ 


सम्भावना में इस वात की है कि योजना के परिणाम स्वरूप यह व्यवस्था दृढ़तर 
हो जायगी। यदि पद्चरर्पीय योजना निर्माण करते समय उद्योगों पर अधिक ध्यान 
दिया गया होता तो इस ढोप के दूर द्वो सकने की श्राशा थी और भारत का श्रौर 
अधिक सन्तुलित विकास हो सकता था | यदि योजना श्रायोग उद्योगों के विकास 
पर महत्व देता तो इससे कृषि के विकास की समुचित व्यवस्था करने में उसको 
किसी बाघा का सामना नहीं करना पड़ता | दूसरे, यद्द बिल्कुल राद्दी है कि भविष्य 
में औद्योगिक विकास करने के लिए दृढ़ श्राधार का निर्माण फिया जाय परन्तु इस 
बात पर कैसे विश्वास कर लिया जाय कि भारत की कृपि का पूर्ण विकास द्वो जाने 
के पश्चात्‌ उद्योगों का इस स्तर तक विकास कर लिया जायगा कि उसमें उस 
समय उत्पादित कच्चे माल श्रौर बिजली इत्यादि का पूर्ण उपभोग दो सकेगा । यह 
चहुत सम्भव है कि उस समय तक थ्रन्य देशो के उद्योग श्रंघक शक्ति शाली हो 
जायेंगे श्रीर भारतीय उद्योग के लिये नवीन समस्याएँ , उत्पन्न कर दें। योजना 
श्रायोग उद्योगों का और अधिक विकास करने और भारतीय कृपि से उपलब्ध न 
हो सकने पर खाद्यान्न तथा कच्चे माल का श्रायात करने की व्यवस्था कर सकता 
था जैसे जापान और ब्रिटेन ने किया | यदि उद्योग और कृप दोनों का साथ साथ 
विकास क्रिया जाय तो भारत का थार्थिक विकास श्रीर श्रधिक सन्हुलित दो 
जायगा शौर उद्योग तथा कृषि के विकास का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना 
सम्भव हो जायगा । योजना में कृषि पर श्रावश्यंकता से श्रधिक मध्त्व दिये जाने 
से कृषि तथा उद्योग के विकास में सब्तुलन स्थावित कर उनका सुनियोजित 
विकास करने में वाघा पहुँचेगी जब्र कि नियोजन का आ्राघार ही सन्तुलित और 
क्रम बद्ध चिकास करना है। 

प्रथम योजना--प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की सर्वतोन्मुखी उन्नति 
का प्रश्नन्च किया गया था । उसके अन्तर्गत कृषि उत्पत्ति के भ्रतिरिक्त पशु-सुधा र, 
सहकारी श्रांदोलन का विकास, गव्यशाला, वन, भूमि संरक्षण तथा पंचायतों के 
विकास श्रौर सुधार की योजनाएँ सम्मिलित थीं | भारत को केवल खादयानों श्रौर 
उद्योगों के लिये कच्चे माल के उत्पादन में ही श्रात्म निर्भर बनाने पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया गया था, वरन ग्रामीण जनता के रहन सद्दन के स्तर को उन्नत 
करने तथा प्रति व्यक्ति वार्पिक उत्पादन में भी दृद्धि करने का विचार किया गया 
था। प्रथम योजना में कृपि तथा सामुदायिक्त विकास योंजनाश्ों पर व्यय 
किये जाने वाले ३५७ करोड़ उवये में से १६७ करोड़ रुपये कृषि सम्बन्धी 
कार्य क्रमों पर, ६० करोड़ रुपये राष्ट्रीय विस्तार सेवाओ्नों पर तथा सामु- 
दाबिक योजना ज्षेत्रों पर, २२ करोड़ रुपया पशु पालन पर, १५ करोड़ रुपये 
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स्थानीय सुधार कार्यों पर, ११ करोड़ ग्राम पंचायतों पर, १० करोष़ बनों पर, 
४ करोड़ सछली पकड़ने के कार्यों पर, ७ करोड़ सहकारिता पर ओर १ करोड़ 
रुपये अन्य बातों पर व्यय करने के लिये नियत किये गये थे | 
प्रथम योजना का सिंचाई सम्बन्धी तथा विद्युत शक्ति के विकास का 
कार्यक्रम बहुत ही विशद्‌ था। यह कार्यक्रम उन योजनाओं पर श्राधारित था जो 
योजना के पूर्व से दी मचलित थीं | योजना में इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का 
प्रबन्ध किया गया था | परन्तु इनकी संख्या इतनी अधिक थी कि सम्पूर्ण योज- 
नाश्रों को एक साथ नहीं लिया जा सकता था । इसलिये यह निर्णय किया गया 
कि कोसी, कोयना, कृष्णा, चम्बल और रिइन्ड योजनाश्रों फो योजना काल के 
आओतिम भाग में लिया जायगा। ६६१ करोड़ रुपयों के कुल व्यय में से ३८४ करोड़ 
जिंचाई के लिये, २६० करोड़ विद्युत योजना के लिये श्रौर १७ करोड़ बाढ़ 
नियंत्रण तथा अन्य खोज कार्यों के लिये नियत किये गये | प्रथम योजना का लक्ष्य 
सोंची जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल ५१० लाश एकड़ से, जो कि १६४०-४१ में 
था, बढ़ा कर ६७० लाख एकड़ १६५५-५६ तक करने का और विद्य त शक्ति का 
उत्पादन २३ लाख किलोवाद से बढ़ाकर ३४ लाख किलोवाट कर देने का था। 
यदि इस विकास योजना को दीघ कालीन दृष्टि से देखा जाय तो यह श्राशा की 
जा सकती थी कि २० वर्षों के श्रन्तगत ही ४०० लाख से लगाकर ४५० लाख 
एकढ़ तक अतिरिक्त भूमि सिंचाई के श्रेतर्गत गा जायगी और वतंमान विद्युत 
शक्ति की मात्रा जो उत्पादित की जा रही है उसमें ७० लाख किलोबाट की और 
अधिक वृद्धि हो जायगी | यह कार्यक्रम का बड़ा ही श्रेष्ठ आदर्श है और यदि पूर्ण 
हो गया तो भारतीय श्राम्य आधिक व्यवस्था की रूप रेखा बदल जायगी | 
प्रथम योजना में कृषि नियोजन की तीन प्रमुख विशेषताएँ थीं--(१) 
सम्पू्ण काय केवल राज्य सरकारों द्वारा संचालित किया जायगा और उद्योगों के 
विपरीत निजी व्यवसाय का इसमें कुछु हाथ नहीं रहेगा | इसका कारण यह्द है कि 
इस प्रकार के काय में काफी दी श्रवधि के पश्चात्‌ लाभ श्रजित किया जा सकता 
हे और रुपयों के रूप में तुरन्त लाभांश प्रास नहीं होता । विगत बर्षों में निजी 
उद्योग इस प्रकार के कार्यों से प्रथक रहा है । इसलिये स्वाभाविक दी योजना 
आयोग ने इस कार्य का संचालन करते के लिये निजी उद्योगों को उपयुक्त साधन 
“नहीं समक्ता | श्रायोग को निजी उद्योगों की कार्यक्षमता पर विश्वास नहीं हो 
सका | योजना के अनुसार राज्य सरकारें सिंचाई तथा विद्यत योजना कार्यों का 
प्रबन्ध करेंगी श्रोर केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों के इस कार्य में उचित सम्बन्ध 
स्थापित करेगी तथा अन्य सामान्य सहायता देगी; (२) दीघेकालीन योजनाश्रों पर 


श्प्ड भारतीय श्रथंशात्र की समस्याएँ: 


विशेष महत्व दिया गया है| इस प्रकार की योजनाओं से देने वाले लाम का 
अनुभव १५ से २० वर्ष के पश्चात्‌ किया जा सकेगा जब्र कि भारत की कृपि का 
पूर्ण विकास हो चुकेगा । यद्यपि दीघंकालीन योजनाश्ों पर मद्दत्व दिया गया है, 
फिर भी अ्रल्पकाल में खाद्यान्न तथा उद्योग के लिये श्रावश्यक कच्चे माल के 
उत्पादन में दृद्धि करने की भी समुचित व्यवस्था की गई है| जैसा कि “क्ृपि 
उत्पादन और नीति? शीप॑क् अ्रध्याय में बताया गया है, यह श्राशा की जाती है 
कि खाद्यान्न के सम्बन्ध में भारत को योजना की अ्रवधि में ही स्वावलम्धी बनाया 
जा सकेगा और कपास तथा जूट के सम्पन्ध में मारत की विदेशों पर निर्भरता को 
कम किया जा सकेगा; (३) इस याजना का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन में बृद्धि 
द्वी नहीं बल्कि आम्य-जीवन का वहुमुखी विकास भी करना है । 

द्वितीय योजना--प्रथम योजना का अभाव द्वितीय योजना में पूर्ण कर 
दिया गया शरीर उद्योगों को प्रमुख स्पान दिया गया है, जो कि न्यायपूर्ण और 
उचित था | इससे भारत के विक्रास की श्रसंतुलित अवस्था सुधर जायगी श्रौर 
राष्ट्रीय झाय में अधिक तीव्र गति से दृद्धि होगी श्रीर कार्य करने के श्रघिक श्रवसर 
प्राप्त दो सकेंगे | द्वितीय योजना के श्रन्त गत ४८०० करोड़ रुपयों के विकास कार्य- 
क्रमों पर नियत व्यय में से १८५१ उद्योगों श्रोर खान खोदने पर, २८६५४ संचार 
तथा यातायात पर, ११८४ (४६८ करोड़ र०) कृषि तथा सामुदायिक विकास 
पर, और १६५ (६१३ करोड़ रुपये) सिंचाई तथा विद्युत शक्ति के उत्पादन पर 
व्यय किया जायगा। यद्यपि द्वितीय योजना में उद्योगों श्रीर यातायात को श्रधिक 
मद्दत्ता दी गई है पर कृषि तथा सिंचाई को छोड़ नहीं दिया गया है। द्वितीय 
योजना में कपि नियोजन की मुख्य विचारणीय बातें मिम्न हैं-- 

(अर) कृपि सुधार संम्बन्धी कार्य-क्रमों से यद्द आशा की जाती है कि बढ़ी 
हुई जनसंख्या के लिये पर्याप्त खाद्य सामग्री तथा विकसित उद्योग व्यवस्था के 
लिये कच्चा माल दे सगे श्रौर इतनी कृषि उत्पत्ति बच रहेगी कि उसका निर्यात 
नमो किया जा सकेगा | इसलिये यह कहा जा सकता है कि द्वितीय योजना में प्रथम 
योजना की श्रपेज्ञा कृषि तथा श्रन्य उद्योगों के विकास कार्यक्रम में श्रघिक पारस्प- 
रिक निर्भरता का आयोजन किया गया है। इन ध्येयों को प्राप्त करने के कार्य- 
क्रमों को निर्माण करते समय दीघंकालीन दृष्टिकोण रखना आवश्यक है ताकि 
भीतिक साधनों और मानव अम का सर्वोत्तम प्रयोग, कृषि का सर्वतोन्मुखी संतुलित- 
विकास, और आम वासियों की आय में तथा रहन-सहन के स्तर में पययात्त वृद्धि 
सम्भव हो सके | राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण 
'करने में यह आ्रावश्यक है कि ग्राम के सन्मुख एक ऐसा श्रादर्श उपस्यित कर दिया 
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नाय जिसे प्राप्त करने में वे म्रयक्षशील हो सके | द्वितीय योजना निर्माण के सम्बन्ध 
में यह कहा गया था कि यह झ्रादशशो १० वर्ष के श्रन्त्यत ही उत्पादन को जिसमें 
खाद्यान्न, तिलदन, कपास, गन्ना, पशु पालन से प्राप्त बस्तुएँ इत्यादि उम्मिलित 
होंगी दुगनी कर देगा | 

(भर) इृपि उत्तत्ति को अनेक-रूपता प्रदान करना श्रौर खाद्यान्न सम्बन्धी 
फसलों को अनत्र तक जो प्रधानता दो जाती थी उसे बदलना श्रादर्श होगा । द्वितीय 
योजना में ऐसी फसलों की वृद्धि भी है जैसे सुपाड़ी, नारियल, लाख, काली मिर्च, 
वृष्कफल इत्यादि जिनकी श्रोर प्रथम योजना में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था | 

(स) कांप के ज्षेत्रफल की वृद्धि करने की सम्भावना तो बहुत सीमित है | 
जो थोड़ी चह्ुुत वृद्धि कृषि के क्षेत्रफल में सम्भव होगी उससे मोटे अ्रन्न के ही 
उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी | जैसे-जैसे राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि दोती चलेगी वैसे- 
वैसे मोदे श्रन्न की माँग गेहूँ श्रौर चावल की माँग में बदल ही जायगी | ऐवी 
स्थिति में कृषि उत्तत्ति में वृद्धि का मुख्य खतोत श्रधिक कुशल, लाभदायक तथा 
घनी खेती दी होगा | 

द्वितोष योजना के श्रन्तर्गत कृपि नियोजन की मुख्य विशेषताएँ निम्न 
हैं--.(१) भूमि के प्रयोग का नियोजन; (२) दीपकालीन श्रौर श्रल्पकालीन लक्ष्यों 
का निश्चित करना; (३) उत्तादन लक्ष्यों तथा भूमि प्रयोग योजनाश्रों को एक 
दूसरे से सम्बद्ध कर देना; और (४) उपयुक्त मूल्य नींत का निर्धारण करना | 

ट्वितीय योजना में ५६८ करोड़ रुपयों के व्यय में से १७० करोड़ रुपये 
कृपि कार्यक्रमों पर, २०० करोड़ दपये राष्ट्रीय विस्तार योजनाश्रों पर, ५६ करोड़ 
रुपये पशुपालन पर, ४७ करोड़ रुपये वर्नों ओर भूमि संरक्षण पर, १५ करोड़ रुपये 
स्थानीय विकास पर, ११ करोड़ रुपये पंचायतों पर, १२ करोड़ रुपये मछली पक- 
ड़ने के व्ययवसाय पर, ४७ करोड़ रुपये सहकारिता पर जिसके श्रन्तगंद भार्डागार 
तथा विक्रय सुविधायें भी सम्मिलित होंगी, शरीर ६ करोड़ रुपये श्रन्य विविध बातों 
पर व्यय किये जायेंगे | इस अकार प्रथम योजना की तुलना में कृषि पर कुल व्यय 
कम. हो गया है। स्थानीय विकास कार्यों तथा श्राम पंचायतों पर लगमंग 
समान ही है और राष्ट्रीय विस्तार सेवाश्रों तथा सामुदायिक योजनाञ्रों, पशुपालन, 
बन तथा भूमि संरक्षण श्रौर सहकारिता पर पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो गई है। 

कठिनाइयाँ--भारत में कृषि नियोजन को सफलता पूर्वक कार्यान्वित 
करने में अमेक कठिनाइहयाँ हूँ योजना को सफल बनाने के लिये सब प्रथम 
कृषक का स्वेच्छा से सक्रिय सहयोग श्रावश्यक है, परन्धु भारतीय कृषक अधिकतर 
रूढ़िवादी है और प्रत्येक बात पर परम्परागत दृष्टिकोण से ही विचार करता है। 


प्‌ भारतीय श्रर्थशात्र की समस्याएँ 


वह इस बात के लिये प्रस्तुत नहीं कि परम्परा की रूढ़ि छोड़कर कुछ नवीन प्रयोग 
किये जाँय । श्रतीत में कऊृपकों की स्थिति में सुधार करने के लिचे अनेक प्रयत्न 
किये गये परन्तु कृपकों की उदासीनता के कारण उनमें ते श्रधिकांश अ्रस्फल 
रहे। पंचवर्षोय योजना में कहा गया है कि क्ृपि के ज्ञेत्र में विकास कार्यक्रम की 
सफल बनाने के लिये और निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचने के लिये यद्द श्रावश्यक 
है कि जनता सहयोग दे | भिना जन-सहयोग के समाज कल्पाण की योजना 
सफल नहीं हो सकती | कृषि विकास कार्यक्रम उसी सीमा तक सफलता पूर्वक 
कार्यािवत हो सकता है जहां तक जनता उत्साह श्रौर स्वेच्छा से उसके लिये 
कार्य करने को प्रस्तुत हो | कृपकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने फे लिये यह 
आवश्यक है कि (१) विभिन्न उपायों से कृपकों को यह विश्वास दिलाया जाय 
कि योजना उपयुक्त है और इसके कार्यान्वित होने से उनका लाभ द्वोना निश्चित 
है; (२) योजना लागू करके शीघ्र द्वी ऐसे परिणाम निकाले जाने चाहिये जिनसे 
कुृपकों में विश्वाप्त उत्पन्न हो और उन्हें प्रेरणा मिले श्रीर जिनको वह स्वर्य 
श्रांखों से देख श्रौर परख सके। यदि योजना का उद्देश्य दीर्धकालीन लक्ष्य की 
प्राप्ति करना हो तो कृपकों में योजना की निश्चित उपयोगिता के प्रति विश्वास 
उत्पन्न करना कठिन हो जायगा | मूल्य अधिक द्वोने से, वेरोजगारी में दृद्धि से 
शोर व्यापक आशिक कठिनाइयों के कारण बड़ी योजनाओों को सफलता पूर्वक 
लागू करने में सरकार को समथंता पर कृषकों में विश्वास घटता जा रहा है; 
ओर (३) जनता में योजना लागू करने के लिये उत्तरदायी पूर्ण थ्रधिकारियों की 
ईमनादारी और क्षमता पर विश्वास उत्पन्न किया जाये | यदि जनता प्रशासन के 
हर स्तर पर भ्रष्यचार देखे, उसे सब स्थानों पर कार्य में अनावश्यक देरी तथा 
अकुशलता का सामना करना पड़े और यदि उसे यह मालूम हो कि समाज का 
शोषण कर समाज की हानि से लाभ उठाने वाले हानिकारक तत्वों के विरुदद 
उपयुक्त कार्यवाहदी नहीं की जा रही है तो जनता को उत्ताहित कर उसका सक्रिय 
सहयोग प्रास कर सकना श्रत्यन्त कठिन दो जायगा | 

कृषि नियोजन की सफलता शअ्रन्य योजनाओं की तरह सम्बन्धित अ्रधि- 
कारियों की कार्यक्षमता और ईमानदारी पर निर्भर करती है । योजना श्रायोग ने 
बताया है कि कार्यक्रम की सफलता की गति प्रशासन संगठन, उम्रकी कार्य 
कुलता और उसके द्वारा प्रेरित जनता के सहयोग पर निर्भर करती है। प्रशासन 
को झाज गद वर्षों की अपेक्षा अधिक बढ़ी ओर जटिल समस्याश्रों का सामना 
करना पड़ रद्दा है| यह समस्याएँ बड़ी और जाव्ल अ्रवश्य हैँ, परन्तु आज इनके 
महत्व में अतीत की श्रपेज्ञा कहीं श्रधिक बृद्धि हो गई। योजना के कार्य का 


कृषि नियोजन श्प्७ 


सफलतापूर्वक संचालन करने के लिये शिक्षित, कुशल थौर ईमानदार अधि- 
कार्रियों का श्रभाव हैं| कार्य बहुत विशद है, परन्ध॒ विभिन्न योजनाओं का कार्य 
समालने के लिये शिक्षित कर्मचारी पयतति संख्या में नहीं हैं | केन्द्रीय तथा राज्य- 
सरकारों के श्रनेक जिला, राजस्व तथा अन्य अ्रधिकारी हैं, बिनमें से कुछ बहुत 
कुशल और परिध्रमी ई, परन्तु खेद है कि इन अधिकारी में से श्रनेक प्राचीन प्रथा 
के अनुकूल चलते हैं श्रीर कृपकों से भ्रपने को काफ़ी दूर रखते हैं| इन अधि- 
कारियों की दृष्टि में स्वनात्यक्र कार्य की श्रपेज्ञा कानून तथा व्यवस्था बनाये 
रखने का श्रधिक महत्व है, इससे यह श्रधिकारी योजना को कार्यान्वित करने के 
लिये उपयुक्त दिद्व नहीं दो उकते | अधिक-अ्रन्न उपजाओ? तथा श्रन्य आन्दोलनों 
के सम्बन्ध में अनेक ऐसी घटनायेँं प्रकाश में श्राई हे जिनसे पता चलता है कि 
श्रधिकारियों ने बीज, खाद तथा रुपया कृषकों तक पहुँचाने को श्रपेज्ञा केवल 
काशज्ञों में खाना पूर्ति की और दुपयों को स्वयं इृड़प लिया | इससे योजना को 
सफल बनाने में सफलता नहीं मिल सकती और जनता का उस पर से विश्वास 
उठ जाता है| पंचवर्षोय यांजन! में इस वात पर महत्व दिया गया है कि सर्वप्रथम 
अशासन में निष्ठा, कुशलता, बचत और सार्वजनिक सहयोग य्राप्ष करने की 
आवश्यकता है | योजना में इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अनेक॑ सुराव दिये गये 
हैं। इनकी पूर्ति में श्रवश्य काफ़ी समय लगेगा। योजना के अन्तर्गत विभिन्न 
कार्यों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों को छाँटने और उनको उचित ट्रेनिंग देने के साथ 
ही पंचवर्षीय योजना में सम्बन्धित अधिकारियों की कार्यक्षमता, निष्ठा और 
ईमानदारी में सुधार करने के लिये अनेक सुमाव दिये गये हूं इनमें से कुछ सुकाव 
इस प्रकार हैं--(१) प्रशासन सम्बन्धी, राजनीतिक तथा श्रन्य पदों पर कार्य 
करने वाले श्रधिकारियों पर श्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने के लिये उपयुक्त 
व्यवस्था की जाय | यदि अपराध स्पष्ट हो वो तथ्यों का पता लगाने और अपराध 
सिद्ध करने के लिये छुस्‍न्त जाँच की जाय | (२) बरतंमान कानून में ऐसे मासलों के 

लिये व्यवस्था की गई है जिनमें सरकारी कर्मचारी श्राय के गेर काइूनी वाधनों का 
उपभोग करता है और उन साधनों के सम्बन्ध में सन्‍्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं 

दे पाता । परूत वर्तमान कानून के अनुसार ऐसे मामलों की जाँच करने की 

व्यवस्था नहीं है जिठसे यद्द शात हो कि श्रमुक सरकारी कर्मचारी के रिश्तेदार 

एकाएक धनवान कैसे हो गये। इसलिये कानून के इस श्रभाव को पूरा करने के 

लिये श्रध्ययम किया जाय श्लौर उपयुक्त कानूत बनाया जाय । (३) ऐसे अधिकारी 

को जिसकी ईमानदारी पर सम्देह किया जाता है बड़े उत्तरदायित्व के पद पर नहीं 

नियुक्त करना चाहिये | 


श्प्द्ध भारतीय अ्र्थशासत्र की समस्याएँ: 


भारतीय आम्य जीवन की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिनसे कृषि नियोजन 
के कार्य में बाधा पहुँचती है | आमों में श्रच्छी सड़कों, सिंचाई तथा श्रन्य सुवि- 
घाओ्नों का अभाव है! कृषकों के इन श्रमावों की शीघ्र पूर्ति करने की झ्रावश्य- 
कवा हैं, परन्तु यदि इन कार्यो पर अ्रधिक ध्यान दिया जाय वो वहुमुखी व्यापक 
कार्यक्रम को लागू करने में अनेक करठिनाइयाँ पैदा हो जायैंगी । यदि दीर्घकालीन 
योजनाओं पर श्रधिक ध्यान दिया गया तो स्थिति में सुधार करने की शीघ्र फल- 
दायक योजनाएँ लागू करने की सम्भावना कम हो जायगी। यद्द सम्भव है कि 
दीर्घधकालीन और श्रल्यकालीन दोनों प्रकार की योजनाञ्रों पर ध्यान दिया जाय 
परन्धु इससे प्रगति की गति मन्द हो जाती है और कार्य तेनी से आगे नहीं बढ़ 
पाता है। जमींदारी, जागीरदारी तथा इसी प्रकार की अन्य प्रयाश्रों के उन्मूलन 
से अ्रनेक नई कठिनाइर्याँ उत्पन्न हो गई ह।आमों से महाजनों और साहकारों 
के घीरे धीरे समाप्त हो जाने से नई कठिनाइयों में दृद्धि हुई हे | इससे एक खाई 
उत्पन्न हो गई है जिसको अमी तक नई व्यवस्था से पाद नहीं जा सका है। 
भारतीय कृषक एक दुष्चक्र में फंसा हुआ दे। वह निर्धन है क्‍योंकि अच्छे 
प्रकार का बीज, श्रच्छे पशु-औ्रर खाद इत्वादि खरीदने के लिये उसके पास द्रव्य 
नहीं है, और जब तक वह घनी नहीं बन जाता तब तक वह इन वस्ठुश्रों का क्रय 
कर सकने के साघन नहीं जुटा सकता है। दूसरे रूप में यह कहा जा सकता है 
कि कृपकों को ऋण लेने की क्षमता नहीं है | वह जमानत न रख सकने के कारण 
सहकारी वेकों तया ऋण नहीं देने वाली अन्य संस्थाशों से ऋण नहीं ले सकता 
है | और जब वक कृषकों को आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती वह इन 
साधनों को नहीं जुगा सकता है। यही कारण है कि शताव्दियों से मारतीय कृषक 
निर्घनता और इुखों में फंसा हुआ है । कृषि नियोजन को सफल बनाने के लिये 
कृषकों की इन कठिनाइयों को दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। 


अध्याय १६ 
बज कप 
बड़े पाने के उद्योग 
भारत में श्रनेक बड़े उद्योग है परन्तु श्रौद्योगिक ज्षेत्र में अभी ब्रिटेन में 
श्यवीं शताब्दी में हुईं श्रीद्योगिक क्रान्ति के समान श्रोद्रोगिक क्रान्ति यर्शाँ नहीं 
हुई है। भारत में प्रति व्यक्ति श्रोद्योगिक उत्तादन की मात्रा बहुत कम है भ्ौर 
इन उद्योगों में देश की जन संख्या का बहुत कम भाग लगा हुआ है। भारत के 
कारखानों में प्रदेदिन काय करने वाले श्रमिकों की औसत संख्या १६३६ में १६ 
लाख थी जो बढ़कर श्रध २५ लाख हो गई है। देश की ३८ करोड़ जनसंख्या 
को देखते हुये यह बहुत कम है। देश में नवीन उद्योगों का विकास करने के लिये 
काफी बड़ा क्षेत्र खुला पढ़ है और वर्तमान उद्योगों के उत्पादन में भी श्रषिक वृद्धि 
की जा सकती दै। 
द्वितीय विश्व युद्ध के पु भारतीय उद्योग की दो प्रमुख विशेषताएँ थीं-- 
(श्र) कुछ उद्योगों में जैसे सूती कपड़ा श्रोर चीनी उद्योग में बहुत श्रधिक अमिक 
कार्य करते ये श्रीर ये उद्योग श्रावश्यकता से श्रघिक उत्पादन करते थे; (ब) 
इसके साथ ही बड़े रखायनिक, इंजीनियरिंग श्रौर इसी भेणी के अ्रन्य उद्योग थे ही 
नहीं । युद्बोत्तर काल में कुछ सीमा तक इन दोषों को दूर कर दिया गया है। यद्यपि 
कुछ महत्वपूर्ण वस्वुओं के लिए भारत को श्रायात पर निर्भर करना पढ़ता है फिर 
' भी देश में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्म द्वो गया है। इन 
वस्तुश्नों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है और ऐसी सम्भावना है कि भविष्य में 
अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये इनका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया 
जा सकेगा | आशा की जाती है कि मारतीय श्रौद्योगिक विकास में जो श्रभाव शेष 
हैं उनको पंचवर्षीय योजना के श्रौद्योगिक विकास कार्यक्रम को कार्यानिवित करके 
पूर्ण कर दिया जायेगा | 
सूती कपड़ा उद्योग 
भारतीय सूती कपड़ा उद्योग की एक उल्लेखनीय विशेषता यह्ट है कि इसका 
युद्ध के पश्चात्‌ विशेष रूप से विकास हुआ है। विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ कपड़ों की 
मिलों की संख्या में काफ़ी बृद्धि हुई हे | देश का विभाजन हो जाने से मिलों की 
संख्या १६४७ भें ४२३ से गिरकर १६४८ में ४०८ रह गई थी परन्तु नवीन मिलों 
की स्थापना से और प्रचीन मिलों में मशीन इत्यादि बढ़ा देने से मारतीय 
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सूती मिलों की उत्पादन शक्ति में काफी वृद्धि दो गई है। १६५१ में भारत में ४४५४ 
मिलें थी जिनमें १ करोड़ १९ लाख ४० इजार तकुए ( 5987065 ) श्रीर 
२,०१,४८४ कर्घे थे पर १६५७ के श्रन्वर्गत में ४६६ मिलें हो गई जिनमें १९६ लाख 
तकुए श्रौर २०६,१२६ कर्े दो गये | कई नई मिलें स्थापित की जा रही हैं श्र 
आशा की जाती है कि इन मिलों द्वारा उत्पादन आरम्म होने पर मारतीय सूती 
मिलों की वास्तविक उत्पादन शक्ति में मुख्यतः कताई मिलों (35छांग्रगांह 7्रशो5) 
में, और वृद्धि हो जायगी | 

कुछ मिलों में फेचल चूत काता जावा है श्रौर श्रन्य में सूत की कताई श्रौर 
बुनाई दानों होती है | युद्ध के पश्चात्‌ काल की योजना समिति ने श्रनुमान लगाया 
कि आशिक दृष्टि से कताई-बुनाई दोनों कार्य करने वाली श्रनुकूलतम श्राकार की 
सूत। मिल में २५ इजार तकुए श्र ६०० करघे होने चाहिये। परन्तु दुभग्यवश 
अधिकांश मिलें जिनमें कताई बुनाई दोनों कार्य टोते हैँ श्रीर जिनमें केवल कताई 
द्वोती है श्राथिक दृष्टि से श्रनुक्लवम श्राक्ार की मिलें नहीं कद्दी जा सकतीं | 
सूर्ता कपड़ा उद्योग की वर्किज्ष पार्टी के अनुमान के अनुसार लगभग १५० मिलों 
में अनार्थिक हैं| इसके साथ ही अ्रधिकांश मिलों में पुरानी और घिसी पिटी मशीरने 
हुँ | बम्बई मिल-मालिक संघ के ग्नुमान के अनुसार बम्बई की मिलों में ६०% 
सशीनें २५ वर्ष से भी श्रधिक पुरानी है | सूती कपड़ा उद्योग के सम्मुख सब्र से बड़ी 
समस्या यद्द है कि वर्तमान मिलों को श्रायिक दृष्टि से उपयुक्त स्तर पर लाया 
जाव, पुरानी मशीनों के स्थान पर नई आधुनिक मशीनें लगाई जाय॑ और उन्हें 
आवश्यक ओआद्योगिक प्रसाधनों से सुसज्जित क्रिया जाय | दूसरी ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि देश के श्रन्य भागों जैसे मद्रास, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश शरीर * 
अध्य भारत में इस उद्योग का विकास हुआ परन्तु फिर मी यह उद्योग बस्चई में 
ही अधिक केन्द्रित है । छुल उद्योग में जितने तकुए और करचे उपयोग में लाये 
जाते हैं उनके ६० प्रतिशत केवल बम्बई में हैं | इसलिए भविष्य में विकास करते 
समय उद्योगों के स्थान-निर्धारण की समस्या पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा । स्थानी 
करण की स्थिति में सुधार आवश्यक है | 

उत्पादन की अदृत्तियाँ--१६४४ में सूती कपड़े और १६४६ में सूत का 
उत्पादन अ्रधिकतम/झ्र्थात्‌ क्रमशः ४८५२० लाख गज और १६८५० लाख पौण्ड 
या । यह उत्पादन १६४० में गिरकर ३६६५० लाख गज और ११७५० लाख 
पोण्ड हो गया | १६४६ बोर १६५० में उत्पादन के गिरने के मुख्य तीन कारण 
ये-...(१) १६४७ में देश का विभाजन दो जाने से कच्चे साल की कमी हो गई 
और पाकिस्तान तथा श्रन्य देशों से रूई का आयात करने में अनेक कठिनाइयाँ 
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उत्पन्न हो गई, (२) उद्योगों में श्रमिकों के झगड़े में दृद्धि हुईं; शोर (३) विद्युत 
शक्ति पर्यात्त न' होने के कारण बम्बई मिलों को दीं जाने वाली विद्युत कम,कर 
दी गई | धीरे-धीरे इन कठिनाइयों को दूर करके उत्पादन में वृद्धि होने लगी । 
सूती कपड़ा उद्योग में श्रमिक तथा मालिकों के सम्बन्धों में सुधार हुआ, उत्पादन 
शक्ति में वृद्धि की गई और देश में कपास की उत्तत्ति में दृद्धि से कच्चे माल की 
पूर्ति में वृद्धि हुई | परिणामस्वरूप १६५१ में सूती कपड़े और सूत का उत्पादन 
क्रमश: ४०७६० लाख गज और १३०४० लाख - पौए्ड और १६५४२ में ४५६८० 
लाख गन और १४४०० लाख पौण्ड' हो गया। मिलों द्वारा कपास के क्रय पर से 
नियंत्रण के हटनाने के कारण, रुद और कपड़ों के यातायात के लिये मालगाड़ियों 
के मिलने तथा माँग की वृद्धि से उत्पादन में और अधिक दृद्धि हुईं है | इसके परि- 
शाम स्वरूप सूती कपड़ों ओर सूत का उत्पादन बढ़कर १६४७ में क्रमश: ५३१५० 
लाख गज और १७७६० लाख पौर्ड हो गया।.... 

भारत की सूती मिलों में पहले मोटे कपड़े का ही अ्रधिकतर उत्पादन किया 
जाता था परन्तु प्रशुल्क मण्डल (टेरिफनोडे) की सिफारिशों के श्रनुसार उत्तम 
प्रकार के कपड़े का उत्पादन घटाने के लिए १६२४ से १६४० तक काफी रुपया 
लगाकर श्रनेक टेकनिकल्न सुधार किये गये परन्तु उद्योग का पुनरसंज्ठन कार पूर्ण 
डने के पूर्व दी द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्म हो गया | युद्ध के लिए सैनिक मांगों तथा 
अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उद्योग को फिर मोदे तथा माध्यम वर्ग के 
कपड़े का उत्पादन करना पड़ा | इसमें कुछ और रुपया लगाना पड़ा जिससे उद्योग 
पर काफी भार पड़ा । परन्तु इधर कुछ वर्षों से मोठे और अत्युत्तम प्रकार के कपड़े 
के स्थान पर मध्यम और उत्तम प्रकार के कपड़ों के उत्पादन में इद्धि की गई। 
यह एक वान्छनीय प्रवृत्ति है और इम यह आशा कर सकते, ईं कि भविष्य में देश 
की मांग पूरी करने तथा निर्यात के लिए इस उद्योग को महीन ओर मध्यम श्रेणी 
के कपड़ों की उत्तत्ति बढ़ानी पड़ेगी । 

कच्चा माल--अपनी पूर्ण वास्तविक उत्पादन शक्ति के बराबर उत्पादन 
करने फे लिये मारतीय चूती का कपड़ा उद्योग को लगमग ४२"४५ लाख गांठ कपास 
की श्रावश्यकता होती है | विभाजन होने से देश में कपास का पर्याप्त मात्रा में उत्पा- 
. दन होता या। भारतीय मिलों को श्रावश्यकता पूरी करने. के सायडुद्वी विदेशों को 
भी कपास निर्यात किया जाता था मिससे उद्योग को कच्चे माल के अभाव की 
कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था| देश विभाजन के पश्चात्‌ स्थिति 
में परिवर्तन हो गया | देश में कपास का उत्पादन मिर गया। १६४७-४८ में २२ 
लाख और १६४८-४६ में श८ लाख मगांठों का उत्पादन किया जा सका | इससे 
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उद्योग के सम्मुख कच्चे माल के श्रमाव का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया | सामान्य 
स्थिति में कपास का श्रायात करके इस संकट को दूर किया जा सकता या परन्तु 
पाकिस्तान ने भारत को आ्रावश्यकतां फे अनुसार कपास नहीं दिया। पाकिस्तान 
के अतिरिक्त अन्य देशों की कपास का भाव बहुत श्रघिक था श्रौर मारतीय सूती 
कपड़ा उद्योग के श्रनुकूल नहीं था। परन्ठु १६४७-४८ में कपास का उत्पादन ४० 
लाख गांठें से कुछ ही कम था और इस प्रकार श्रेशतः कच्चे माल की कमी पूरी 
दो गई | द्वित्तीय पश्चवर्षीय योजना के झ्ेत्रगंत कपास के उत्पादन में और भी बृद्धि 
होने की सम्मावना है | इससे सूती कपड़ा उद्योग के कच्चे माल की कठिनाई को 
बहुत कुछ दूर किया जा सकेगा। 

निर्याव---१६४८-४६ के विपरीत १६४०-५१ में सूती कपड़े और सूत के 
निर्यात में अपेक्षाकृत दृद्धि हुई है। १६४८-४६ में ३४१० लाख गज कपड़ा और 
७४ लाख पौण्ड यूत देश से बाहर भेजा गया | १६५०-४१ में १२६६५, लाख गज 
कपड़ा और ७४४, लाख पौर्ढ सूत विदेश भेजा गया इस वृद्धि का कारण यह है 
कि भारतीय माल का मूल्य अ्रपेकज्षाकत कम रद्दा और साथ ही विदेशी बाजार पर 
अधिकार जमाने के लिये मारतीय मिल मालिकों ने जोरदार प्रयक्ष किये | 

परन्तु बाद में स्थिति फिर बदली और निर्यात की इसी स्तर पर स्थिर नहीं 
रखा जा सका | १६५२-४२ में निर्यात की मात्रा घटकर ४२३७"४, लाख गज 
कपड़े शोर ६२९५ लाख पौणर्ढ सूत तक पहुँच गई | इस कमी के कारण निम्न- 
लिखित हैं --(१) सूती कपड़े श्रोर यूत के उत्पादून में कमी आजाने से श्रघिक 
माल का निर्यात नहीं किया जा सका और सरकार ने कपड़े-के निर्यात पर प्रति- 
चन्ध लगा दिये। (२) निर्यात कर लगाने से भारतीय सूती माल का, मूल्य बढ़ 
गया। भारतीय सूती उद्योग ने बराबर यह मांग की है कि निर्यात की मात्रा बढ़ाने 
के लिये सरकार निर्यात कर को समाप्त कर दे | (३) भारतीय माल को विदेशों 
जापान, ब्रिटेन और अन्य देशों की बढ़ती प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। 
भारतीय सूती मिलें . सरकार की अनिश्चित नीति के कारण अपने निर्यात की 
मात्रा पूर्ण नहीं कर सकीं शोर भारतीय माल की प्रकार, पैकिंग इत्यादि निर्यात 
की शर्तों के अंनुकूल नहीं हो सके | इसके परिणाम स्वरूप विदेशी बाजार में 
भौरतीय उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति गिरती चली गई | नियांव के बढ़ाने के 
सम्बन्ध में अनेकीं उपायों का श्रनुसरण किया गया जैसे निर्यात कर की दरों में 
कमी करना; 'निर्येवि किये जाने वाले कपड़ों के बनाने में काम श्राने वाली 
विदेशी रुई पर लेगाये गये.आायात.कर में छूट देना, १ मार्च 4६५४ से आयात- 
करे “को ही वेंद'कर देना और निर्यात पद नियंत्रण कम करना हशत्यादि। इनके 
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परिणाम स्वरूप सूती कंपड़ों का निर्यात बह गया है। १९४६ व १६४७ में मारत 
कैमश) ६८४० लाख गज तथा ८५४० लाख गज कपड़े का निर्यात किया। 
किन्तु विश्वचाजार में प्रति स्पर्धा बढ़ने तथा श्रायात करने वाले देशों में लगे 
प्रतिबन्धों के कारण १६४८ में निर्यात घटकर ६५०० लाख गज रह जाने फी 
संभावना है। मुख्य प्रकार के कपड़े जो भारत से निर्यात किये जाते हैं वे चादरें, 
कमीज और कोट के कपड़े, वायल तनजेब और छींट आदि हैं। । 
क्र--केन्द्रीय सरकार सूती कपड़े पर उत्पादन कर और निर्यात कर 
लगाती है | सितम्बर १६५६ में उत्पानकर में बहुत बृद्धिकर दी गई। इससे सत्पादन- 
लागत बढ़ गई | इसके श्रतिरिक्त राज्य सरकारें सूती कपड़े और सूत पर बिक्री कर 
लगाती हैं | इससे उत्तादन लागत में अ्रधिक दृद्धि हो गई है | 
१६५२ से केन्द्रीय सरकार ने हृथकर्घा उद्योग अ्रथवा बुनकरों की सद्दायता 
के लिये ६ करोड़ रुपये का कोष एकच्र करने के लिये मिल के बने सभी कपड़ों 
पर ३ पाई प्रति गज की दर से एक उप-कर लगा दिया। यह वास्तव में अपनी 
प्रकार का बिल्कुल नवीन उपाय था | इसके श्रतुसार यह पहले ही स्वीकार कर 
लिया गया है |क उद्योग को वहुत श्रधिक लाभ द्वो रद है ओर वह इस नवीन 
कर का भार वहन कर सकने में सम है| इन सभी प्रकार के करों से सूती मिल 
उद्योग को अ्रपना उत्पादन व्यय कम करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना 
करना पड़ रहा है | इृस-स्थिति में सुधार करने के लिये यह आवश्यक है कि कर 
कम किये जायें शोर मशीनों की टुट फूट के लिए. जिध दर से घनराशि दी जाती 
है उसके प्रति उदार नीति श्रपनाई जाय जिससे सूती मिल उद्योग पुरानी और 
द्टी मशीनों के स्थान पर. नवीन मशीनें लगा सर्के और कारखानों में आ्राधुनिक 
देकनिकल सुविधाएँ प्रदान कर सके । मशीनों की टुट फूट के लिये जो घनराशि 
निश्चित की गई है बह अ्पर्यात दै। नवीन मशीनों को लगाने के लिये इस बात 
की अत्यन्त श्रवश्यकता है कि सरकार कम व्याज पर उद्योग को ऋण दे और 
मशीनों की हट फूड के लिये निश्चित धन के प्रति उदार नीति श्रपनाये | भारतीय 
सूत्ती कपड़ा उद्योग में युक्तीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है। परन्तु यह निम्न 
तीन बातों पर नि्॑र हैं; (१) आवश्यक धन की प्राप्ति, (२) श्रावश्यक मशीनों 
की प्राप्ति और (३) हस समस्या के प्रति अमिक्रों का विचार। फिर भी सरकारी 


, कर नीति इस सम्बन्ध में सबसे अधिक विचारणीय दे क्योंकि वही युक्तिकरण के 


लिये आवश्यक घन ग्राप्त करने का भ्ोत है। * | 
... एकत्रित सामग्री फा संकट--१६५७ के प्रारम्म से सती वर्स्त्रे उद्चोग गम्भीर 
संकट का सामना कर रद्दा है। लंगमग २६ मिलें, मिनमें से १६ उतर प्रदेश में है, 


१६४ भारतीय श्र्थशाज्र की समस्याएँ: 


बन्द धोगई है तथा ३७ मिले केवल ओशतः कार्य कर रही हैं। श्रप्रेल १६५८ के 
श्रन्त में मिलों के पास बिना बिके कपड़े की एकत्रित सामग्री ५०५३०० गठि 
तथा मार्च १६४८ के श्रन्त में बिना बिके यूत की एकत्रित सामग्री १११,८०० 
गाँठे थों | श्रनेक मिलों फो द्वानि उठानी पड़ी है तथा, मिलों के श्रनेक मजदूर 
वेकार हो गये हैँ | हस संकट के मुख्य कारण निम्न हैं (१) खाद्यान्न तथा जीवन 
की अन्य आवश्यकताशों के मूल्य अत्यधिक ऊँचे होने फे कारण लोगों की क्रय 
शक्ति घट गयी निसके फल स्वरूप पिक्री कम द्वोगई | साथ ही १६४८ में निर्यात में 
भी कमी आगई । (२) कपड़े पर लगे उत्पादकर की ऊँची दर के फलस्वरूप 
उत्पादन-लागत वराबर ऊँची वनी हुई हैँ । (३) उद्योग का मजदूरी-बिल बहुत 
अधिक है | लागत के घटने का कोई सद्दन उपाय भी नह्टीं दिखाई देता क्योंकि 
मशीनें घिसी पिटी तथा पुरानी हैं तथा उत्पादन के युक्तीकरण में देर होती रह्दती 
है। उद्योग के बरबादी से बचाने के लिये यह श्रावश्यक है कि उत्पादन कर 
१६५५-५६ के स्वर पर कर दिया जाय तथा उत्पादन का युक्तोकरण किया जाय। 
उद्योग के सम्मुख दो कठिनाइरयाँ हैं | एक श्रोर उत्पादन पर नियंत्रण लगा 
दिया गया है तथा दूसरी ओर इथकर्षा उस्तादकों के द्वित में मिल उद्योग पर 
१ ली दिसम्मर १६५४२ से प्रतिबन्ध लगा दिये गये हूँ जिनके श्रनुसार धोतियों फे 
उत्पादन के १६५१-४२ के मासिक श्रौसत के ६०% पर मिलों का धोवियों का 
उत्पादन निश्चित क्षिया गया है तथा साडियों का रंगना निषिद्ध घोषित फर दिया 
गया है| 
पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत--प्रथम पंचवर्षीय योजना फे श्रन्तर्गत 
सूती कपड़ा उद्योग की उत्पादन शक्ति को १६५५-४६ तक ४७७८० लाख गज 
कपड़े और १७२२० लाख पॉंड यूत्त तक बढ़ाने का श्रनुमान था श्रौर वास्तविक 
उत्पादन ४७००० लाख गज कपड़े श्औौर १६४०० लाख पॉौंड सूत का करने का 
था। इसका लक्ष्य प्रति व्यक्ति को १५ गज कपड़ा प्राप्त हे सकने का था | प्रथम 
योजना के श्रन्त तक वास्तविक उत्पादन श्र उत्पादन शक्ति दोनों ही लक्ष्य से 
आगे बढ़ गये । 
द्वितीय पंचवर्षाय योजना के श्रन्तर्गंत यह प्रस्ताव किया है कि कुल कपड़े 
के उत्तादन की मात्रा ( मिल श्लौर दृथक्घे और शक्ति संचालित के से बने कपड़े 
मिलाकर ) फो ६८५४ करोड़ गन से, जितना कि १६५५-५६ में या, १६६०-६१ 
सक ८५० करोड़ गज कर दिया जाय और सूत का उत्पादन १६३ करोड़ पौंड से 
१६५ करोड़ पौंड कर दिया जाय | इसका ठद्देश्य प्रति व्यक्ति कपड़े का उपभोग 
श्ए गज़् तक बढ़ा देने का है ओर लगमग १ श्ररब॒गज़ कपड़े का निर्यात 


बड़े पैमाने के उद्योग १६५ 


करना है | द्वितीय योजना में कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में दो मुण्य दोष ईं--(१) 
भविष्य की कपड़े की माँग का कम श्रनुमान करना, क्योंकि बम्बई के मिल 
मालिकों की एसोसियेशन के मतानुसार यह माँग ८५० करोड़ गज नहीं वरन्‌ 
१००० करोड़ गज होगी; और (२) मिलों के विस्तार पर इस विश्वास से प्रतिबन्ध 
लगाना कि इससे हथकर्घों के प्रयोग को सद्दायता मिलेगी । हृथकर्घा उद्योग को 
सहायता मिलों की उत्पत्ति को कार्वे कमेटी के श्रनुसार १०० करोड़ गज तक 
श्रथवा किसी श्रन्य मात्रा तक सीमित कर देने में नहीं मिलेगी वरन्‌ हृथकर्षे से 
बने कपड़े अधिक श्रच्छे बनाने श्रौर उसके मूल्य के घटाने से मिलेगी | 
। जूठ उद्योग | 

भारत में जूट की ११२ मिले हैं जिनमें लगभग ७२,३६५ कर्घ चलते हैं| 
इनमें से ४५% कर्ष जूट के टाट और ५५४ बोरे इत्यादि बनाने के लिये हैं। 
अनुमान लगाया गया है कि यदि उद्योग में केवल एक शिफ्ट से कार्य चलाया 
जाय और प्रति सप्ताह ४८ घंटे उत्पादन किया बाय तो प्रतिवर्ष १९ लाख टन 
उत्पादन फिया जा सकता है। जूद उद्योग अधिकतर पश्चिमी बंगाल में केन्द्रित 
है। भारत की कुल रजिस्टर्ड ११२ जूट मिलों में से १०१ मिलें पश्चिमी बंगाल ही 
में स्थित है। शेष मिलों में से ४ श्रान्त्र में, ३ बिहार में ३ उत्तर प्रदेश में श्रौर 
१ मध्य प्रदेश में हैं। 

भारतीय जूट उद्योग श्रन्य सब उद्योगों से अधिक सुसंगठित है परन्तु 
दुर्भाग्यवश इसकी मशीन इत्यादि श्राधुनिक नहीं है और साथ द्वी यह मशीनें 
बनाये हुये माल की वर्तमान माँग के दृष्टिकोण से अधिक भी हैं । मारतीय उद्योग 
की प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि करने के लिये यह श्रत्यन्त आवश्यक है कि उसकी 
पुरानी मशीनों के स्थान पर श्राधुनिक मशीनें लगाई जाँय और इस प्रकार 
उत्पादन व्यय घटाया जाय | परल्तु मुख्य कठिनाई यह है कि उद्योग का थुक्तीकरण 
करने में ४० से ४४ करोड़ रुपये तक की पुँजी लगानी पड़ेगी और वर्तमान में 
उद्योग इतनी पूँजी लगा सकने की क्षमता नहीं रखता । “अमिनवीकरण 
(77066"758/0॥) के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा ऋण दिये 
जा रहे ई। मार्च १६४८ के अन्त तक £ मिल कम्पनियों के लिये ऋण स्वीकृत हो 
चुके हैं जिनमें से ७ को ३,१६ करोड़ रु० दिया मी जा चुका है ) वर्तमान स्थित 
यह है कि ८२ जूट मिल कम्पनियों में से ४४ ने ३० सित्तम्बर १६५४७ तक कताई 
सम्बन्धी आधुनिक मशीनों को स्थापित कर लिया था। कुछ ने पूर्णतः तथा कुछ 
ने श्रेशतः श्रमिनवीकरण कर लिया था | पुराने तदुओ्ों में से ४४ के स्थान पर 
नये तकुये लगाये जा चुके तथा लगाये जा रे ईं । 


श्ध्र भारतीय श्रर्थशाजर की समस्याएँ: 


उत्पादन की पवृत्ति--जूट उद्योग में उत्पादन १६४४०४६ में उच्चस्तर 
तक पहुँच चुका था जबकि ११९४ लाख टन माल का उत्पादन किया गया | इसके 
पश्चात्‌ १६४६ तक उत्पादन दस लाख टन प्रतिवर्ष के लगभग रहा। परन्धु 
१६४६-५० में उत्पादन ८६ लाख टन तक गिर गया | इसके पश्चात्‌ उत्पादन 
में कुछ सुघार श्रवश्य हुआ्ना परन्तु फिर भी ठत्पादन पूर्व स्तर त्क नहीं पहुंच 
पाया | १६४४-५४, में उत्पादन वढ़ कर १०, ४३,४०० ठन हो गया था। उत्पादन 
में कमी का मुख्य कारण कच्चे माल की कमी थी क्योंकि देश का विभानन हो 
जाने फे पश्चात्‌ जुट का उत्पादन करने वाले अधिकांश ज्षेत्र पाकिस्तान में चले 
गये | इस श्रमाव को पूरा करने के लिये देश में ही जूट उत्तादन की वृद्धि पर 
जोर दिया गया | तब से देश में जूट के उत्पादन में वृद्धि हुई है जिसके परिणाम 
स्वरूप जूठ के माल के उत्पादन में मी बृद्धि हुई है। जूड उद्योग में प्रति सप्ताह 
केवल १२३ घन्टे उत्पादन कार्य हो रहा था और उद्योग के कुल कर्म के १२२ 
अतिशत बन्द पढ़े हुये थे । परन्तु अक्टूबर १६५४४ से ४८ घन्टे प्रति सप्ताद कारये 
आरम्म द्ो गया ओर १६५६ के मार्च तक बन्द कर्षों में से ७३ प्रतिशत चालू हो 
गये पे। १६५६-५७ में उत्पादेन १,०२५,२०० टन था तथा थआशा की जाती 
है कि १६५७-५८ में भी लगभग इतना ही होगा | 
कच्चा माज्--उद्योग की इस समय सबसे बढ़ी कठिनाई कच्चे माल की 
कमी है। यदि सच मिलें शक्ति भर कार्य करें तो भारतीय जूट उद्योग के लिये 
अतिवर्ष पटयन की ७५ लाख गाँठों की आ्रावश्यकता है| परन्तु मारत में १६४७-४८ 
में १५ लाख गाँठों से कुछ अधिक, १६४८-४६ में २० लाख गाँठ, १६४६-३० 
में ३० लाख गाँठ श्रीर १६५०-४१ में ३३ लाख गाँठ से कुछ श्रधिक का उत्पादन 
किया गया | भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से समझौता कर पटसन के 
आयात की व्यवस्था की, परन्तु श्रायात का यह कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया 
जा सका। पाकिस्तान से बहुत थोड़ी मात्रा में जूट का आयात फिया गया | 
फलस्वरूप भारतीय जूट उद्योग के कच्चे माल की श्रावश्यक्रता पूर्ण नहीं की जा 
सकी | इधर हाल के वर्षों में भारत में कच्चे जूट का उत्पादन बढ़ गया है। 
१६४६-४७ में इसका उत्पादन ४२५ लाख गाँठे थी | १६फ७-५८ में इससे घट- 
कर ४० लाख गांठे (४०० पौ० की एक गाँठ) रह जाने की आवश्यकता है । 
कच्चे जूट के विषय में आत्मनिमरता ग्राप्त करने के लिये किये जाने वाले ' गइन 
प्रयत्नों के संदर्म भें १६५७-५८ में उत्पादन की यह कमी शोचनीय विषय है। 
द्वितीय योजना के श्रन्त तक भारत को पाकिस्तान से जूट मंगाना ही पड़ेगा ! 
किन्तु उन पर हमारी मिभरता बहुत कुछ कम हो जायगी ओर -यह सम्मव हो 
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सकेगा कि भारत में जूट उद्योग पाकिस्तान से जूट मभिना पाये भी संतोधप्रद दंग 
में चत्े 
निर्यात--भारतीय जूड उद्योग श्रधिकतर अपने माल के निर्यात पर 
निर्मर करता है। १६४८-४६ में भारत में ११ लाख टन उत्पादित माल में से 
६३०,००० टन माल का विदेशों को निर्यात कर दिया गया | यद्यपि निर्याव की 
मात्रा पूव को श्रपेज्ञा घटकर १६५६-५७ में ८५९००० टन हो गई है फिर भी यह 
कुल उत्पादन का बहुत बढ़ा भाग है 
.._ भारतीय जूट के टाट के दो बडे घानार यूनाइटेड' स्टेटस तथा यु० के० हूँ । 
१६५६-४७ में इन देशों को गये निर्यात में क्रश। ५% श्र ४०: की कमी हुई। 
यश्षपि यूनाइटेड स्टेट्स को किये जाने वाल्ले निर्यात की कमी से ऐसा प्रतीत होता 
है कि उत्तरी अमेरिका में व्यापारियों ने टाठ सामग्री कुछ कम कर दी थी; किन्तु 
यह पूर्ण सत्य नहीं है | श्रधिक महत्व की बात तो यह है कि १६५६-५७ में टाट के 
छपमोग में (यू० एस० में) १९% की कमी हुई | उपभोग की यह क्रमी थले बनाने 
, के लिये टाट का प्रयोग कमर करने के कारण हुई | सन्तोष का विषय है कि 
द्योगिक तथा श्रन्य उद्देश्यों के लिये जूट का प्रयोग बढ़ता “रहा । यू० के० में 
जूठ के उपभोग में हुई भारी कमी वहाँ पर लागू जूट-नियन्त्रण के कारण हुई | 
'.' जूटठ से बनने वाले थेलों से यह क्षाम होता है कि यह श्रपेज्ञाकइव सस्ते 
होते हैँ श्र इनका अनेक बार उपयोग किया जा सकता है जब कि पैकिंग के 
लिये कागज के थेलों तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुओं का केवल एक ही वार 
प्रयोग किया जा सकता है| परन्तु जूट के थलों के.स्थान पर कागज्ञ तथा अन्य 
प्रकार की वस्तुभ्रों के प्रयोग से जूट के माल की माँग काफ़ी गिर गई है और यह 
जूट उद्योग के लिये चिन्ता का कारण वन चुकी है। फिर भी यदि उचित प्रय॒त्म 
किये जाँय तो श्रन्य वस्तुश्रों की अ्रपेज्षा बृढ़् का माल अपने लिये आवश्यक 
, स्थान बना सकता है। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि भारतीय जूद 
उद्योग का उत्पादन व्यय घठाया जाय, उत्तादन बढ़ाया जाय और उत्पादित 
आल की प्रकार भें सुधार किया जाय । 
भारत सरकार ने जूट के माल पर बहुत अधिक निर्यात कर लगाया जिस 
से कि माल के भारतीय तथा विदेशी मूल्य का श्रन्तर सरकारी खजाने में जमा 
हो जाय | यदि यह कर न लगाये गये होते तो उद्योग अपने आधुनिकीकरण तथा 
पुरानी घिसी पिटी सशीनों के बदले नई मशीनें लगाने के लिये पर्याप्त सुरक्षित 
कोष का संग्रह कर सकता था त्तियातकर से .बहुतः हानि उठानी पढ़ रही थी | 
कोरियां युद्ध के कारण हुई मंइगी के .काल में जूट फे बने कपड़ों पर तो यह कर 
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१५०० रु० प्रति टन और चोरों पर ३४० रु० प्रति टन तक बढ़ गया था। श्रगस्त 
१६४५ में पाकिस्तानी रुपये की विनिमय दर घटने पर यह कर हृदा लिया गया। 
हटाते समय ठाट पर यह कर १२० रु० प्रति टन और बोरों पर झ० रु० प्रति ठन 
था | निर्यात कर के हटा देने का परिणाम यह हुआ कि मूल्यों में कमी हो गई 
ओर निर्यात वढ़ गया तथा घरेलू माँग भी बढ़ गई। 

जूट जाँच आयोग--जट़ जाँच श्रायोग ने जिसके अध्यक्ष के० आार« 
पी० आयंगर ये अपनी १६४४ में प्रकाशित रिपोर्ट में यह पाया कि ७५४४ मिलें 
लगमग १२ मैनेजिंग एजेन्सियों के हाथ में थी, निनमें से चार के अन्तर्गत ४५% 
कर्घ थे मैंनेजिंग एजेन्टों के हाथ में सारे व्यवसाय के केन्द्रित होने और जुट 
उद्योग के भूतकाल में ऊँची दर पर आय प्राप्त करने के कारण इन मैनेजिंग 
एजेन्सियों के शेयर बहुत ही ग्राक पक हो गए. थे और उनके खरीदारों की संख्या 
बढ़ गई थो । चूँकि जूट उद्योग के वर्तमान सर्यंत्र की उत्पादन शक्ति वर्तमान और 
मविष्य की सम्मावित माँग से कहीं अ्रधिक है इसलिये श्रायोग ने और नई मिलों 
की स्थापना को पसन्द नहीं किया । उसने मिलों को अपने सपंत्रों को आराघुनिक 
बनाने की सिफारिश की | इन्डियन जूट़ मिल एसोसिएशन की यह योजना दवोते 
हुए भी, चूँकि इसका परिणाम विनाशकारी प्रतिदन्द्विता और उद्योग की अव्यवस्था 
होगी, श्रायोग ने यह सिफारिश की कि काम के घत्टों के सम्बन्ध में जो सममीता 
हुआ है निसके श्रनुसार सप्ताह के अन्दर काय के घन्टे सीमित कर दिये गये हैं और 
मशीनों को अंशत्तः चालू करना बन्द कर दिया गया है उसे आगे लागू नहीं 
रखना चाहिये | इस सममोते के श्रनुसार श्रकुशल मिलें मी चलती रही हैं. और 
कुशल मिलों को श्रपना उत्पादन ज्यय कम करने में वाघा पहुँची है। इससे 
पाकिस्तान तथा श्रन्य विदेशी मिलों को ल्लाम पहुँचा है | आयोग की यह सिफारिश 
सर्वथा युक्तिसंगत है श्रौर इससे आशा की जाती है कि कुशल मिलें अ्रधिक 
अच्छा कार्य कर सकेंगी | श्रायोग ने सिफारिश की है कि भारत को कच्चे जूट की 
पूर्ति के लिये निरपेज्ञ के वजाय सापेक्षिक आत्मनिभरता का लक्ष्य सामने रखना 
चाहिये | हमें पाकिस्तान से उस प्रकार का जूट आयात करना चाहिये जिसका 
उत्पादन देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकवा और अन्य प्रकार के जूट को स्वयं 
उत्मादित करना चाहिये | जूट की विस्तृत खेती के बजाय गहन खेती तया किस्म के 
सुधार पर अ्रधिक जोर देना चाहद्ििये। 

आयोग इस परिणाम पर पहुँचा कि नियमित वाजारों में नियमों का लागू 
करना, उट्टकारी समितियों की व्यवस्था करना, तथा श्रन्य सिफारिशों को कार्या- 
न्वित करना दीघेकालीन दृष्टि कोय से उत्पादकों के लिए. अधिक लाभकारी सिद्ध 
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होगा। मूल्य नियन्त्रण के उपायों के प्रयोग को श्रस्वीकार करते हुए भी निर्यात 
बढ़ाने के लिए तथा घरेलू माँग बढ़ाने के लिये आयोग ने मूल्य स्थिर रखने का 
प्रवत्व करने की यलाह दी । 

योजना के अन्तर्गत--जूड उद्योग के सम्बन्ध में समस्य | उत्मादन शक्ति 
बढ़ाने की नहीं है क्योंकि घराजार की माँग की तुलना में तो भारतीय जूट मिलों के 
साधन श्रावश्यकता से कहीं श्रधिक हैं | वास्तविक समस्या तो कच्चे माल की पूर्ति 
बढ़ाने और उद्योग को उत्पादन में श्रपनी वर्तमान शक्ति के श्रतुकूल दृद्धि करने 
की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसीलिये श्रौद्योगिक प्रसाधनों की वृद्धि के 
बजाय उत्पादन में वृद्धि करने की सिफारिश की गई थी । 

जूट उद्योग की (8/£0) प्रत्यंकित उत्पादन शक्ति १५ लाख टन थी 
परन्दु कच्चे माल के अभाव के कारण इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो सका है। 
प्रथम योजना में जूट के उत्पादन को ५१ लाख गाँठों तक श्रीर जूट के बने माल 
का सम्पूर्ण प्रत्यद्धिंत शक्ति भर अर्थात्‌ १२ लाख टन वक बढ़ाने का प्रबन्ध किया 
गया था, जिसमें से १० लाख टन विदेशों को मेज दिया जायगा। परन्‍्ठु ये लक्ष्य 
प्राप्त नहीं किये जा सके । 

द्विवीय योजना में मी जूट मिलों की प्रत्यंकित शक्ति बढ़ाने की सिफारिश 
नहीं की गई है। केवल आसाम में १३ करोड़ रुपयों के व्यय से एक मित्त खोलने 
का प्रस्ताव है| प्रयत्न यह होगा कि जूट के बने माल की १६५५-४६ की १,०४,००० 
टन की उत्तस्ति को बढ़ाकर १६६०-६१ में १,१००,००० कर दिया जाय | जूट 
का उत्पादन ४० लाख गाँठों से जो कि १६५४-४६ में था बढ़ा कर १६६०-६१ में 
पू० लाख गाँठ कर दिया जाय | इस प्रकार भारतीय मिलों को आयात किये हुये 
जूट पर भविष्य में कुछ काल वक निर्मर रहना ही पड़ेगा । 

चीनी उद्योग 

निराक्रम्य ( 7४0९ 5 ) संरक्षण तथा सरकारी नियोजन के फलस्वरूप 
'भारत में चीनी की ' मिलों की संख्या १६३१-३२ में ३२ से बढ़कर १६५५-५६ में 
१६० दो गई | इनमें से ११६ तो १६५४-५७ में उत्पादन कार्य कर रही थीं और 
उन्होंने १६ लाख टन से कुछ द्वी कम चीनी का उत्पादन किया । १६५५-५६ में 
१३७ मिलें उत्पादन कार्य कर रही थीं झोर उन्होंने १७ लाख टन चीनी का उत्पादन 
किया । १६४८ में सरकार ने चीनी उत्पादन शक्ति में दृद्धि करने का निश्चय 
किया और नवीन मिलों की स्थापना की स्वीकृत दी । ५४ नई फैक्टरियों, जिनमें 
इे८ सहकारी इकाहयाँ भी सम्मिलित हैं, की स्थापना तथा वर्तमान ६६ मिलों 
की उत्पादनशक्ति के विस्तार के लिये अ्रनुश्ा, पत्र (लाइसेन्स) दे दिये गये हैं। 
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लाइसेन्स दी हुई उत्पादन इकाइयों में चार ने १६५५-५६ में उत्पादन प्रारम्म किया 
त्तया पाँच ने १६४६-२७ में | १६५७ के श्रन्त में प्रत्यंकित उत्पादन शक्ति २,०१०,००० 
टन थी। १६५७-५८ में नौ और इकाइयों ने मी उत्पादन प्रारम्म कर दिया है । 
इसके परिणम स्वरूप फैक्ट्री मिर्मित चीनी की उत्पत्ति १६५६-४७ के २०३ लाख 
ठन से बढ़कर १६५७-४८ में २१३ लाख टन द्ोने की सम्मावना है । 

चीनी उद्योग के विकास की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हँ--(१ चीनी 
उद्योग विशेषकर उत्तर प्रदेश श्रीर बिद्ार में केन्द्रित है परन्तु देश के श्रन्य माग 
जैसे बम्बई, मद्रास, मैसूर और दैद्रावाद आ्रादि भी चीनी उद्योग के लिए उपयुक्त 
हैं क्‍योंकि यहाँ गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन श्रधिक है और गन्ना पेरने का कार्य 
मी वहाँ श्रपेज्ञाऊत अधिक समय तक किया जा सकता है। (२) प्रचलित 
कारखानों ने कमी मी अपनी पूर्ण शक्ति से उत्पादन नहीं किया | इनमें से कुछ 
तो बिल्कुल बन्द रहे जिसके फलस्वरूप उत्पाठन सदा वास्तविक उत्पादन शक्ति से 
कम रहा । (३) चीनी उद्योग में बहुत से ऐसे कारखाने हैं जो अनुकूलतम शक्ति 
से नीचे हैं। एक श्रौसत कारखाने को शअ्रपनी पूर्ण उत्पादन शक्ति का लाम 
उठाने के लिये प्रतिदिन ८०० टन गप्ला पेरना चाहिये परन्तु अ्रनुमाम लगाया 
गया है कि लगमग ८० कारखाने इस स्तर से नीचे हैं | इससे मारत में चीनी का 
उत्पदान व्यय श्रधिक होता है और श्राथिक दृष्टि से अनुपयुक्त कारखानों का 
लाम भी कम हो जाता है । 

उत्पादन की प्रवृत्तियाँ--भारत में चीनी के उत्पादन में काफी उत्तार- 
चढ़ाव श्राता रद्य है। इसका भुझय कारण यह है कि चीनी का उत्पादन गन्ने की 
पूर्ति की मात्रा, सज्ञा पेरने की श्रवधि और गन्ने से श्रास चीनी के प्रतिशत पर 
'निर्मर करता है | चीनी का उत्पादन, १६४८-४६ में १०००६ लाख थम था जो 
गिरकर १६४६-५० में ६७६ लाख टन हो गया क्योंकि (श्र) १६४७-४८ में मिलों 
के लिये गन्‍ते का माव २ रुपये प्रतिमन से घटाकर १६४८-४६ में उत्तर प्रदेश में 
१ रुपया १० आना प्रति मन और -वरिहार में १ रुपया १३ आना प्रतिमन कर 
दिया गया । गन्ने का मूल्य घटाने का उद्देश्य चींनी का भाव ३५ रुपया ७ आना 
प्रतिमन से घटाकर श८ रुपना ८ थाना प्रतिमन करना था। गन्ने के भाव में इस 
कमी से १६४६-४० में कारखानों के लिये गन्ने की पूर्ति में कमी हो गई और 
परिणाम स्वरूप उत्पादन भी गिर गया; (ब) गन्ने से प्राप्त चीनी की प्रतिशत मात्रा 
१६४८-४६ में ६६७ से गिरकर १६४६-५० में ६८८६ हो गई ओर गन्ना पेरने की 
ओउठत अवधि भी १०१ दिन से घटकर ६१ दिन तक श्रागई | इस कारण चीनी के 
उत्पादन में कमी-हुई जबकि कारखानों की संख्या १३४ से बढ़कर १३६ होगई थी। 
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परन्तु क्रमशः स्थिति बर्दली श्रौर उत्पादन बरहुकर १६५०-४१ में ११९०१ 
लाख टन और १६५१-४२ में १४८३ लाख टन हो गया | १९४०२१ और 
१६५१-५२ में चीनी का अधिक उत्पादन होने के तीन मुख्य कारण हें, 
(१) मिलों को खुले बाजार में चीनी बेचने की छूट दे दी गई। इसके अनुसार 
कारखानों को १६४८-४६ या १६४६-४० में से जिस वर्ष का उत्तादन कम हो 
उसके १०७ प्रतिशत से श्रधिक उत्पादित चीनी को खुले बाजार में उस समय के 
भाव के अनुसार विक्रय करने की अ्रनुमति दे दी गई । इसके पूर्व कारखानों को 
श्रपना सम्पूर्ण उत्पांदन नियन्त्रित भाव पर बेचना पड़ता था जिससे उर््हें श्रधिक 
लाभ नहीं हो पाता था | इस कारण उत्पादन वृद्धि की ओर उनकी प्रबृत्ति नहीं 
रही | खुले बाजार में श्रतिरिक्त चीनी का विक्रय करने की छूट देने फे फलस्वरूप 
कारखाने श्रधिक उत्पादन का लाम उठा सफते थे इसलिए स्वाभाविक ही उत्तादन 
में वृद्धि हुई, (२) चीनी के मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि की गई परन्ठ गन्‍्ते का 
भाव १६४८-४९ के स्तर पर ही रहा । कारखाने से बाहर चीनी का नियन्त्रित 
भाव २८ रुपया ८ आना स्थिर रखा गया परन्तु पहले यह डी० २४ नम्बर की चीनी 
का भांव था झीर श्रत्र ईं० २७ नम्बर की चीनी इस भाव से विक्रय होने लगी | 
चूँकि ६० २७ नम्बर की चीनी डी० २४ नम्बर की चीनी से घटिया प्रकार'की है 
इसलिए यद्द क्ना अनुचित न होगा कि कारखानों ने गत वर्षों की अपेक्षा 
चीनी का श्रघिक मूल्य वसूल किया। उत्तर प्रदेश में १६१५-४१ मैं गन्ने का 
भाव २ श्रा० प्रतिमन बढ़ाकेर १ रुपया १२ झाना ग्रतिमन निश्चित किया गया | 
कारखाने के बाहर ६० २७ नम्बर की चीनी का भाव बढ़ाकर २६ रुपया १२ श्रा० 
प्रतिमन कर दिया गया परन्तु इसका मिल मालिकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा 
क्योंकि एक सन चीनी का उत्पादन करने में १० मन गन्ना लगता है श्रौर इस 
आधार पर उत्पादन व्यय १ रुपया ४ आना प्रतिमन बढ़ा और मूल्य भी इतना 
ह्वी बढ़ा; (३) गन्ना पेरने की अ्रवधि में «भी इृद्धि की गई। १६४६-४० में गन्ना 
पेरंने की श्रवधि ६१ दिन थी जो १६५०-५१ में चढ़कर १०१ और १६५१-१२ में 
१३३ दिन हो गई। यद्यपि यह सत्य है कि गन्‍ते से ग्रास चीनी की प्रतिशत 
सात्रा १०००३ से घटकर ६५७ हो गई परन्तु कारखानों को अधिक समय तक 
चालू रखने के कारण चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुईं ) 

चीनी की उत्तति १६५२-५३ में गिरकर १३९४ लाख टन और १६५३-५७ । 
में १००१ लाख टन हो गई | इसके कारण निम्न हैं, (१) उत्पादन करने वाली 
फैक्ट्रियों की संख्या जो कि १६५१-४२ में १३६ थी १६५२-४३ और १६५३-५४ 
में घटकर १३४ हो ग़ई श्रौरे कांय करने के दिनों की श्रौसत संख्या १३३ से 


श्छ२्‌ भारतीय श्रर्थशासत्र की समस्याएँ: 


घटकर क्रमशः ११३ और ८६ दो गई; (२) १६४२-४३ में फारखानों में पिछला 
बचा हुआ माल अ्रधिक मात्रा में था और श्रनेकों मिलें समय से कार्यारम्म मी न 
कर सकी जिसके फलस्वरूप जितना उत्पादन करने की उनमें शक्ति थी उतना भी 
उत्पादन न हो सका; (३) बहुत सी मिलों में यंत्रादि घिसे पिटे और प्राचीन ढंग 
के थे जिनके कारण उत्पादन शक्ति का पूर्ण प्रयोग होना सम्मव नहीं था; और 
(४) अ्रवैध सम से शराब खींचने के काय में लाने के लिए बढ़ी हुई गुड़ की 
मांग को पूर्ण करने के लिये कुछ गन्ने का प्रयोग गुड़ बनाने में कर लिया गया। 
१६५२-५३ की फसल के लिए गन्ने का मूल्य घटाकर १ र० ५ श्राना प्रति मन 
और चीनी का नियंत्रित मूल्य २७ रु० प्रतिमन कर दिया गया | गन्ने का प्रतिमन 
मूल्य इतना कम हो जाने से कारखानों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना ही न मिल 
सका । १६५३-१४, १६५४-१५ भ्रौर १६५५-५६ की फसलों के लिये भारत की 
सरकार ने गन्ने का मूल्य १ रु० ७ आ० प्रतिमन कर दिया।| इस समय चीनी के 
भूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं हैँ, केवल यह प्रतिबरन्ध है कि फसल की उत्पत्ति का 
२५% (“उुरक्षित माल” समम्का जाय जिसमें से सरकार चीनी पिछले नियंत्रित मूल्य 
पर अर्थात्‌ २७ र० प्रतिमन पर वेचती है। कृपकों के दृष्टिकोण से गन्ने का १ रू० 
७ श्राना प्रति मन मूल्य श्रपर्याप्त हे शौर इसी कारण फैकिट्रियों को पर्यातत मात्रा में 
कच्चा माल मिलने में कठिनाई पड़दी है | 

१६५६-५७ में चीनो की उत्पत्ति २०३ लाख ठन थी | १६५७-५८ में इससे 
बढ़कर २१) लाख टन होने की सम्भावना है। इसका कारण वतंमान फैक्ट्रियों 
की उत्पादन शक्ति में वृद्धि तथा नई फैक्ट्रियों की स्थापना है । 

उत्पादन क्षमता--चीनी उद्योग की मुख्य समस्या उत्पादन व्यय की 
अधिकता दहै। उत्पादन ब्यय अधिक होने से उपमोक्ता पर अनावश्यक मार पढ़ता 
है श्रौर अन्य देशों की श्रपेक्ञा भारतीय चीनी का मूल्य श्रधिक होने के कारण 
निर्यात की मात्रा मी नहीं वढ़ पाती | भारतीय चीनी का उत्पादन ज्यय अधिक 
दोने के अनेक कारण हं।| इसको कम करके चीनी का मूल्य घटाने के लिये 
काफी प्रयज्ञ करने की आवश्यकता है। चीनी-उद्योग के सम्बन्ध में प्रथम 
कठिनाई यह है कि कृषकों के हितों की रक्षा के जिये सरकार गन्ने का मूल्य 
अ्रधिक निश्चित करती है श्र केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें उद्योग पर अनेक कर 
लगाती हैं | गन्ने का श्रधिक मूल्य, अधिक मजदूरी श्र अ्रधिक कर का फल यदद 
होता है कि चीनी का उत्पादन व्यय कम इोने की अ्रपेज्षा बढ़ता जाता है। चीनी 
के मूल्य को घटाने के लिये यह्द आवश्यक होगा कि गन्ने के मूल्य को घटाया 
जाय । चीनी उद्योग की जाँच करने वाले प्रशुक्न मण्डल ने सुकाव दिया था कि 
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१६४६-५० में गन्ने के मूल्य में ३ झ्राना प्रतिमन कमी की जाय, १६४०-४१ में 
भी इतनी कमी और की जाय जिससे भाव १ रुपया ४ आना प्रतिमन तक झा 
जाय | यदि सुझाव को लागू किया जाता तो इससे प्रतिमन चीनी में गन्ने का 
मूल्य ३ रुपया १२ आ्राना कम द्वो जाता । यदि प्रशुल्क मण्डल के सुझाव के शलु- 
सार माल तैयार करने की मद में भी २ रुपया ८ श्राने की कमी कर दी जाती तो 
इससे १६५०-५१ में चीनी का भाव २९ रुपया ४ श्राना प्रतिमन हो जाता | यह 
खेद की बात है कि सरकार ने प्रशुल्क मण्डल के सुम्तात्रों के अनुसार कार्य नहीं 
किया और गरने का साव घटाने के बजाय बढ़ा दिया। इसके परिणाम स्वरूप 
चौनी के मूल्य में और दृद्धि हो गई । १६५२-५३ में गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश 
आर बिहार में घटाकर १ रुपया ५ श्राना प्रत्तिमन कर दिया गया परन्तु 
इसके पश्चात्‌ मारत सरकार द्वारा फिर से बढ़ाकर १ दपया ७ आना अतिमन कर 
दिया गया । 
गन्‍्ते की उत्पत्ति-गन्ने के मूल्य की समस्या सन्तोषजनक ढक्छ से तभी 
सुलस्माई जा सकती दै जबकि प्रति एकड़ गन्ने की उत्त्ति में वृद्धि की जाय । 
भारत में प्रति एकड़ गन्ने की उत्पत्ति संसार भर में सब से कम है झौर निरन्तर 
कम होती ना रही है । क्यूवा में प्रति एकड़ उत्पति १७०१२ टन, भारिशत में 
३६-६३ टन, श्रास्ट्रेलिया में २१९१४ टन, '्युरठोरीको में २४१६ टन, जाता में 
9६ ठन, और हवाई में ६२९०५ टन है जब कि भारत में केवल. १४ टन है । 
गन्‍ने के प्रत्यादान की प्रतिशव क्यूत्रा में १९२५, मारिशस में १२९०८, श्रास्ट्रेलिया 
में १४३३, प्युरटोरीको में १२२३, जावा में ११९४६ और हवाई में १०४६ है और 
भारत में १०% दहै। कृषक को तो भूमि से अ्रपनी साधारण आय चाहिये और 
यदि गन्ने का मूल्य घटा दिया जाय और यदि गन्ने से प्रास प्रति एकड़ आय बढ़ 
जाय तो कृषक के लिये चिन्ता की कोई बात न होगी । 
वर्तमान समय में चीनी तैयार करने के लिये कुछ कारखाने सल्फीटेशन 
ओसेस और कुछ कारबोनेशन प्रोसेस का प्रयोग करते है। दोनों ही प्रकार के 
विधायन में गन्घक का उपयोग होता है जिंससे चीनी के कारखानों का ब्यय बढ़ता 
है क्योंकि गन्धक का भारत बहुत अधिक मूल्य पर श्रायात फरता हैं। कारबोनेशन 
ओसेस में ०*०२%से०"०३२४%तक गन्धक लगता है शोर सल्फीटेशन प्रोसेस में 
इसकी मात्रा ०'०५४से ००८तक है | इसलिये इन दोनों में से कारबोनेशन प्रोसेस 
का प्रयोग करना आवश्यक है क्‍योंकि इससे उत्पादन व्यय घटेगा। इसण्डियन 
इन्ह्टीट्यूट श्राव शुगर टैकनालाजी के संचालक भ्री जे० एम० साध ने.चिना 
गन्घ॒क का प्रयोग किये चीनी बनाने की नई प्रक्रिया खोज निकाली है | इस नई . 
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प्रक्रिया से अधिक मान्ना में चीनी उत्पन्न ध्वोती है श्र चीनी का प्रकार मी अपेक्षा 
कृत अच्छा है | पटना माइन्स कालेन के श्री डी० एन० घोष ने एक नई रीति 
निकाली है जिससे बिना किसी रसाग्रनिक या ताप की सद्यायता फे बिजली के 
द्वारा गन्ने का रस साफ किया ना सकता है । इन दोनों प्रणालियों का अ्रमी तक 
व्यवसायिक पैमाने पर प्रयोग नहीं किया गया है परन्तु इसमें सन्देदह नहीं कि इनसे 
चीनी बनाने के व्यय में कमी अ्रवश्य होगी | चीनी उद्योग में अच्छी मशीनों के 
लगाने से मी उत्पादन व्यय में कमी की जा सकती है। 

स्थिवि--उत्पादन व्यय श्रधिक होने का एक कारण कारखानों का अनु- 
पयुक्त स्थानों पर स्थित होना मी है | यद्यपि वर्तमान समय में उचर प्रदेश और - 
बिद्ार में अधिकतर कारखाने स्थित हू परन्तु यदि कारखाने वम्बई या दक्षिण भारत 
में होते तो श्रधिक उपयुक्त होता | बम्पई तथा दक्षिण के श्रन्य क्षेत्रों में गन्ने का 
प्रति एकड़ उत्पादन अ्रधिक है और वहाँ गन्ने की पिराई भी अधिक समय तक होती 
है | यदि उचर मारत की श्रपेक्षा उद्योग दक्षिण में ही विकसित होता तो चीनी 
का उत्पादन व्यय अवश्य कम होता | परन्तु अ्रत्र यह है कि चीनी-उद्योग श्रघि- 
कतर उत्तर प्रदेश श्र बिहार में केन्द्रित हो गया है। १६५१ के उद्योग (विकास 
एवम्‌ नियमन) कानून के अंतर्गत नियुक्त लाइसेंसिन्य समिति ने कुछ कारखानों 
को एक साथ नये स्थानों में ले जाने की घिफारिश की थी परन्तु यह समस्या का 
उपयुक्त इल ठिद्ध नहीं हुश्रा क्योंकि (१) यदि यह योजना लागू की जाय वो एक 
कारखाने को एक स्थान से अन्य स्थान पर ले जाने में १० से १५ लाख रुपया 
व्यय दो जायगा और यातायात की व्यवस्था में व्यय होगा। इसके साथ ही 
कारखाने को इटाने की अवधि में उत्पादन बन्द रहेगा; (२) जिन क्षेत्रों से 
कारखाने हृटाये जायेंगे उनकी आर्थिक व्यवस्था छिल्न-मिन्न हो जायगी और 
उनका अ्रन्य ज्ेत्रों से सम्बन्ध द्ुट८ जायगा | इसलिये उद्योग की स्थिति में सुधार 
करने का सबसे श्रच्छा उपाय यही है कि नवीन और उपयुक्त स्थानों में घीरे-घीरे 
नवीन कारखाने स्थापित किये जाये और अज॒पयुक्त स्थानों में स्थित कारखाने 
जब पुराने पड़ जायें और पुनर्निर्माण की श्रावश्यकता हो वब्च उनका पुननिर्माण 
न करने दिया जाय | 

निर्यात--श्रतीत में चीनी के लिये मारत विदेशों पर निर्भर था | १६२६-३० 
में भारत ने लगभग ६३ लाख टन चीनी का आ्रायात किया । परल्ठु हाल में चीनी 
के उत्पादन में वृद्धि हुई दे जिधके फलस्वरूप अब आयाव केवल नाम मात्रको 
होता है | यह बहुत संभव है कि मविष्य में मारत चीनी का आयात करने की श्रपेक्षाः 
निर्यात करने लगेगा.। इवायन अंतरोष्ट्रीय चीनी सम्मेलन के कथनानुसार “बहुत 
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समय तक भारत को चीनी का निर्यात फरने की श्रतुसति नहीं दी गई, यहाँ तक 
कि १६३९-४० में जब देश में चीमी का उत्पादन श्रावश्यकता से कहीं अधिक 
हुआ था, श्रत्तिरिक्त चौनी का मारत से निर्यात नहीं किया जा सका | कुछ समय 
से यद्यपि भारत चीनी का निर्यात कर सकता है परन्तु निर्यात की मात्रा पर 
नियंत्रण है। कुछ पढ़ोस के देशों को भारत केवल कुछ इजार यन चीनी प्रतिवर्ष 
मेज सकता है |”? 

चीनी का निर्यात बढ़ाने में सबसे बढ़ी कठिनाई मारतीय चीनी का 
अपेक्षाकृत श्रधिक मूल्य है । भारत में कारखाने फे चादर चीनी का भाव (९४-१०(०- 
77 9706) २७ रुपया प्रति मन है जब कि श्रन्य देशों में २१ से २३ रुपया प्रति 
मन है। इसलिए जब तक सरकार या तो चीनी के निर्यात के लिये श्रार्थिक 
सहायत्ता नहीं देती या विदेशों को कम मूल्य पर निर्यात करने श्रौर घाटा पूर्ति के 
लिये देश में श्रधिक मूल्य पर बेचने की श्रनुमति नहीं देती तब तक चीनी का 
निर्यात बढ़ा सकना असंमव है| परन्तु वर्तमान स्थिति में उक्त दोनों साधन 

श्रव्यवद्वारिक हैं | इन कारणों से चीनी का निर्यात बहुत कम होता है और जब 

तक चीनी का उत्पादन ध्यय नहीं घटाया जाता तत्र तक भविष्य में मी निर्यात में 
वृद्धि की फोई श्राशा नहीं दिखाई देती । 

योजना के अन्तर्गत--प्रषम पश्चवर्पीय योजना के श्रारम्भ में चीनी के 
वार्षिक उत्पादन में वृद्धि का कोई भी प्रबन्ध नहीं किया क्‍योंकि यह श्राशा की 
जाती थी कि १५९५, लाख टन की उत्पादन शक्ति का अ्रनुमान श्रौर १६४५-५६ 
तक १५, लाख उन का वास्तविक उत्पादन उपयुक्त ्वोगा | परन्तु १६४४-५५ में दी 
चीनी का उत्पादन १६ लाख टन के लगभग दो गया, श्रर्थात्‌ योजना के लक्ष्य से 
१ लाख टन झधिक दो गया | इसलिए प्रथम पद्चवर्षीय योजना का लब्य श्८ 
लाख टन कर दिया गया | इस ध्येय से सरकार ने ३७ नई मिलों को श्रीर ४० 
पुरानी मिल्नों फे विस्तार के लिये लाइसेन्स प्रदान किये। इससे ५) लाख टन 
तक की उत्पादन शक्ति बढ़ने श्रौर वास्तविक उत्पादन ३३ लाख टन चढ़ने की 
आशा है| 

द्वितीय पश्चवर्षीय योजना में यह भस्ताव किया गया है कि उत्पादन शक्ति. 
२७४ लाख टन से नितने का १६५४-४६ में श्रनुमान किया गया है, १६६० "६६ 
वक २५, लाख टन कर दी जाय ओर चीनी का उत्तादन १६५४-४६ के १७ 
लाख टन से घढ़ाकर १६६०-६१ तक २२६ लाख ठन कर दिया जाय | उत्पादुन 
की इस बृद्धि में से सहकारी चीनी के कारखाने १६ लाख,टन, उत्पादित करेंगे | 
द्वितीय योजना में उत्तादन की बढ़ी हुई मात्रा का लक्ष्य उपयुक्त है;।. हृरिड्रयन 
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शुगर मिल्त एसोसिएशन ने अपने स्मारकपत्र में जो उसने सरकार को भेजा था 
यह लिखा था कि बतंमान चीनी के कारखाने पद्टिले से लाइसेन्स प्राप्त कारखानों 
को सम्मिलित करते हुये १६६०-६१ तक २७ लाख टन वक चीनी का उत्पादन 
करने में समर्थ हैं जबकि योजना का लक्ष्य केवल २२१ लाख टन ही उत्पादन करने 
का है | यदि सविष्य की कठिनाइयों जैसे वर्षा का न होना, वाढ़ का आना 
इत्यादि को विचाराधीन रख लिया जाय तब १६६०-६१ तक वतंमान कारखाने 
पहिले से लाइसेन्स प्राप्त कारखानों को मिलाकर प्रति वर्ष २५ लाख टन चीनी का 
उत्पादन कर सकेंगे जो कि लक्ष्य से २३ लाख टन अधिक होगा | इस बात को 
सोचते हुये सरकार के लिए यह आ्रावश्यक है कि नई फैक्ट्रियों को लाइसेन्स देने में 
सावधानी करें नहीं तो भारतीय चीनी उद्योग में उत्पादन शक्ति का श्राधिक्य हो 
जायगा और सम्मवत; उत्पादन भी श्रावश्यकता से श्रघिक होगा | 
कोयला उद्योग 

मारत में कोयले के उत्पादन में विशेष प्रगति हुई है। १६३० का २४० 
लाख टन का उत्पादन १६५४७ में बढ़कर ४३५ लाख टन हो गया | सन्‌ १६५० 
तक कोयले का उत्पादन लगभग ३०० लाख टन तक बढ़ पाया था पर १६५० में 
सब प्रथम उत्पादन बढ़कर ३२३*३ लाख टन हो गया था। आगामी वर्षों में 
उत्तादन उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। १६५१ में ३४६“६५ लाख टन, १६४२ में 
३६१३९३४ लाख टन, १६५७ में ३८० लाख टन तथा १६५७ में ४३५ लाख टन 
हुआ था | उत्पादन में यह वृद्धि वर्तमान खानों की अधिक घनी जुदाई करने वथा 
कोयले की साँग में वृद्धि दोने के कारण नई खानों की खुदाई का कार्य आरंम 
करने के कारण हुई है। 

उत्पादन क्षम्ता--यच्पि भारत में कोयले के कुल उत्पादन में वृद्धि हुई 
दै परन्तु कोयले की खानों के उद्योग की उत्पादन क्षमता वहुत कम दै। बहुत्त सी 
खानें इतनी छोटो है जिन्हें श्रार्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं कद्दा जा सकता है। 
खानों के यन्त्रीकरण में मी विशेष प्रगति नहीं की गई है। कोयला उद्योग में 
जितने श्रमिक काय करते हैँ उनकी संख्या आवश्यकता से अधिक है | साथ ही 
अन्य देशों के विपरीत भारतीय खदान-श्रमिक की कार्य क्षमता कम है और प्रत्ति 
अमिक उत्पादन भी कम होता है। उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या 
१६४१-३.१ के मध्य ५८% पढ़ गई है परन्तु कोयले के उत्पादन में केवल श्र 
की ही वद्दि हो पाई है इससे अमिकों की उत्पादकता में ह्वास प्रगंट होता है| यह 
प्राविधिक (टैक्निकल) पिछड़ापन और कार्यक्षमता में कमी, कोयले के उद्योग 
की स्पर्धा शक्ति और लाम को नीचे स्तर पर रखने के लिये उचरदायी है। 
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ज्योलोजिकल, माइनिंय ओर मैठालर्जीकल सोसाइटी की र८ वीं वॉर्मिक 
बैठक में यह बताया गया कि भारत में प्रति अमिक आउठ' घंटे की एक शिफ्ट में 
२७ उन कोयले का- उत्पादन होता है जब कि ब्रिटेन में ६२६ टन, जमनी में 
८६६ टन और अ्रमरीका में २१९६८ टन कोयले का उत्पादन होता है। इसका 
वात्पय यह है कि उत्पादन व्यय कम करने फे लिए और उद्योग की वित्तीय स्थिति 
हृढ़ बनाने के लिए मारतीय कोयला उद्योग का अमिनवीकरण करने की आव- 
श्यकता है | कोयला उद्योग का यन्त्रीकरण करने में दो कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है--(१) इस प्रक्रिया में बहुत अ्रधिक घन की श्रावश्यकता होती है 
और (२) श्रमिक इस प्रक्रिया का विरोध करते हैँ क्योंकि इस योजना को लागू 
करने से अनेक अ्मिक वेरोजगार हो जायेंगे | उद्योग की उत्पादन-क्षमता में सुधार 
करने के लिए इन दोनों कठिनाइयों को दूर करना आवश्यक है | 
परिरक्षण ((१०॥8७४/४४०१) --वतमान समय में धावुशोधन के कार्य 
में आने वाले उत्तम श्रेणी के कोयले की काफी ज्ञति हो रही है | इस कोयले का 
कुल्न जिवना उत्पादन द्ोता है उसका ४० प्रतिशत भाग रेलवे के कार्य में श्राता 
है, २१ प्रतिशत के लगभग लोदे और इस्पात उद्योग में श्रौर १३ प्रतिशत का 
निर्यात और जह्माजों में प्रयोग होता है | इस्पात उद्योग में इस प्रकार के कोयले 
की बहुत आवश्यकता होती है इसलिये इस उद्योग के उपयोग के लिये इसका 
संरक्षण करना पड़ेगा | मेटालर्जीकल कोल कमेटी (१६४६) अपनी जांच पड़ताल 
के पश्चात्‌ इस परिणाम पर पहुँची कि प्रत्येक वर्ष पूर्व की कुल खपत में से (उद्योग 
को त्रिना कुछ हानि पहुँचाये) झ्रागामी ५ वर्षो में धीरे घीरे १० प्रतिशत की कमी 
की जा सकती है और इस प्रकार धातुशोधन के कार्य में श्राने वाले उत्तम भ्रेणी 
के कोयले का उत्मादन घटाया जा सकता है | इस समिति ने सुझाव दिया है कि 
(ञआ) किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार के कोयले की खानें न खोली जायें | यदि 
पुनः प्रचलित करने में अधिक धन न लगे तो उत्तम श्रेणी के कोयले की कुछ 
खानों को बन्द किया जा सकता है, (व) कोयले के चट्टे लगाने, मिलाने और धोने 
को कानूनी रूप से श्रनिवाय कर देना चाहिए, श्रौर (स) खराब कोयला छोड़कर 
अच्छा कोयला निकालने की रीति को बन्द कर देना चाहिए । योजना आयोग 
ने सुकाव दिया है उत्तम भेणी के कोयले का संरक्षण किया जाय और कोयले 
तथा कोयला समिति से सम्बन्धित सभी विषयों पर परस्पर उचित संबन्ध स्थापित 
करने वाली नीति अ्पनाई जाय | सरकार ने धाव शोधन के कार्य में श्रानेवाले 
कोयले के उत्पादन की श्रधिकतम मात्रा निर्धारित कर दी हे | १६५३ उत्तादन 
। को अ्रधिकतम मात्रा १५१४ लाख टन, १६४४-३४ में १४२८ लाख टन, १६४६ 
श२ 
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में १५४'१ लाख टन तथा १६५७ में १६० लाख टन कर दी गई। 

सरकार की इस नीति की दो आधारों पर आ्रालोचना की गई है। यह 
कट्दा गया दे कि (श्र) उत्तम प्रकार के कोयले के उत्पादन की माज्ना पर प्रतिबन्ध 
लगाना समस्या का उचित इल नहीं है। संरक्षण करने का शअ्रर्थ है रोकी जा. 
सकने वाली क्षति होने की सारी संभावनाएँ समास करना, उत्पादन में अ्रधिक 
उपयुक्त साधनों तथा उपायों का प्रयोग करना और कोयले के व्यय में बचत करना 
इत्यादि | इसके साथ ह्टी सरकार की नीति को व्यापक होना भी झावश्यक है; 
(व) कोयले के चह्टे लगाने, मिलाने श्रौर धोने में और संरक्षण की नीति को लागू 
करने में अ्रतिरिक्त व्यय करना पढ़ता है जिसका उत्पादन व्यय पर प्रभाव पड़ता 
है | सरकार न तो उद्योग को श्रावश्यक वित्त की सहायता देती है और न अति- 
रिक्त व्यय का घन वसूल करने के लिये कोयले के मूल्य में वृद्धि करने देती है । 
उद्योग पर उच्क मतिबन्ध लगाना सरकार की न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कह्दी जा 
सकती । इस श्रभाव की पूर्ति किये विना सरकार की कोयला संरक्षण नीति से 
उद्योग को और अधिक हानि होने की संभावना है। 

परिंवहन--कोयला उद्योग की एक सबसे बड़ी कठिनाई परिवहन के 
साधनों का श्रभाव है। कोयले को श्रन्यंत्र भेजने के लिए पर्यास संख्या में गाड़ियाँ 
या मालगाड़ी के डिग्वे नहीं मिलते हैं। गाढ़ियाँ मिलने में वहुत देर होती है 
जिससे खानों के समीप कोयले के ढेर लग जाते हैं ] इससे खानों के कार्य में बहुत 
कठिनाई होती दे | बँगाल ओर बिद्दार के कोयले की खानों के ज्षेत्र में ( जो देश 
के ८०% कोयले के उत्पादन के लिये उत्तर दायी है) प्रतिदिन लादी जाने 
वाली मालगाड़ियों के डिब्वे की श्रौसत संख्या १९५७ में ३६६७ थी, जब कि 
१६५६ तथा १६१४२ में यह संख्या क्रमशः ३४०५ तथा ३१६३ थी | इससे उच्नति 
की भरवृत्ति प्रदर्शित होती है परन्तु खेद है कि कोयले की खानों को उपलब्ध माल 
गाड़ियों की संख्या न तो आवश्यकता के अनुकूल ही रह्दी है और न रेल विभाग 
की शक्ति के ही श्रन॒कूल । 

कोयले के लिये मालगाड़ियों के डिब्बों की पूर्ति में दृद्ध आवश्यक है ताकि 
उद्योग द्वारा कोयला शघ्रता से और कम मूल्य पर वेचा जा सके | मालगाड़ी के 
डिब्दों की पूर्ति में वृद्धि के लिये रेलवे के प्रसाधनों में वृद्धि आवश्यक होगी । 
इसमें निश्चय द्वी समय लगेगा। परन्व कुछ अन्य भी उपाय हैं जिनसे कोयले की 
खानों-के लिये मालगाड़ी के डिब्बों की पूर्ति में वद्धि की जा सकती है | वर्तमान 
मालगांड़ी के. “डब्बों के आवेदन की' प्रणाली बड़ी ही जटिल है जिससे देर भी 
लगती है और खानों - पर अत्यधिक -कोयला मी एकत्रित हो जाता है। दूसरी 
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समस्‍या ढोने की दर की है। भारत सरकार ने कोयले के भाड़े की दर में ३० 
प्रतिशत वृद्धि कर दी है। भाड़े की वृद्धि कोयला उद्योग के सम्बन्ध में नियुक्त की 
गई वर्किंग पार्टी के सुझाव के अ्रदुसार की गई है | इस दृद्धि से कोयले के परिवहन 
व्यय में वृद्धि हो गई श्रौर इस प्रकार फोयले का प्रयोग करने वाले उद्योगों का 
उत्तरादन व्यय भी बढ़ गया। भारतीय उद्योगों का विकास करने के लिए कोयले 
का परिवहन व्यय कम करने की श्रत्यन्त ग्रावश्यकत्ता है । ' 

कोयले के निर्यात में कमी की समस्या भारत सरकार ने १६५४ में नियुक्त 
एक कमेटी के सम्मुख रक्खी थी जिसने यह रिपोर्ट दी कि भारत के कोयले के 
मुख्य बाजार पड़ोसी देशो में ही हैं। इस लिये बरमा, लंका, पाकिस्तान, दक्षिणी 
पूर्वी एशिया के कुछ देशों को ही भारत को श्पना स्वाभाविक वाजार सममझना 
चाहिये। १६५१-४२ में जो यूझप को अधिक निर्यात हुश्ना था वह यूझुप में कोयले 
के अ्माव, दक्षिणी श्रफ्तीका में यातायात की कठिनाईयों, श्रास्ट्रे लिया में नियंत्रित 
उत्पादन और कोरिया के युद्ध जनित कारणों से या। १६५३ में ये १६४१-४२ की 
अपवादी स्थिति समाप्त हो गई श्रौर जो नवीन बाजार भारत को प्रास दो गये ये 
वे सामान्य स्थिति होने पर फिर ससाप्त हो गये | कोयले का निर्यात बढ़ाने के 
विचार से कमेटी ने निम्न सिफारिशें की; (१) कोयले का सरकारी क्रय विक्रय 
बन्द होना चाहिये, (२) कोयले की विभिन्न प्रकारों पर जो नियंत्रण लगा हुआ 
है उसे कम करना चाहिये; (३) फोल ग्रेडिग बोर्ड को वे ही ग्रेड बनाने चाहिये 
जो कन्द्रोल आडेर में दे दिये हैं, और (४) कलकत्ते के बन्दरगाह पर अधिक 
सुविधाश्रों के देने के उपाय करने चाहिये | 

योजना के अच्तर्गत--द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कोयला उद्योग को 
प्रमुख स्थान दिया गया है। धीरे घीरे इसे सरकारी ज्षेत्र में ले आया जायगा। 
कोयले का उत्पादन ३६७,७ लाख टन से जो कि १६५४ में था बढ़ाकर १६६०-६१ 
में ६७.७ लाख टन कर दिया जायगा। 2 

१६४८ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में यह कहा गया था कि 
प्रत्येक कोयले की नवीन खान सरकारी क्षेत्र में ही आरम्म होगी, ऐसी स्थिति के 
अतिरिक्त ज्ाँ कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सरकार व्यक्तिगत व्यवसायियों का सहयोग 
आवश्यक समझती दै। आरम्भ में इस नीति के व्यवद्वार में कुछ शियिलता 
दिखाई गई परन्तु अब यद्द निश्चय कर लिया गया है कि भविष्य में कोयले के 
उद्योग के नवीन उपक्रमों को सरकारी क्षेत्र में ही रखने का प्रयज्ञ किया जायगा 
श्रौर बढ़ी हुई माँग को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त कोयले का उत्पादन द्विवीय 
योजना काल में अधिकतम स्तर तक सरकारी क्षेत्र में ही किया जायगा। - 


श्छं० मारतीय अथंशासत्र की संमस्याएँ 


लोहा और इस्पात उद्योग 

मारतीय लोहे और इस्पात उद्योग के क्षेत्र में तीन मुख्य उत्पादक हैं, टाटा 
आयरन एरड स्टील कम्पनी, इस्डियन श्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी (इसमें स्टील 
कारपोरेशन श्राफ़ वंगाल भी सम्मिलित है ) और मैसूर श्रायरन स्टील वर्क्स | 
इन कारखानों में कच्चे लोहे का इस्पात वनाया जाता है और इस्पात्त से ग्राव- 
श्यक बस्त॒यें तैयार की जावी हैं | इनके अतिरिक्त लगभग ६४ छोटे कारखाने है 
जो व्यर्थ लोहे से और लोदे के छड़ों से जो उत्पादों द्वारा प्राप्त होते हैं या 
आयाव होते हैं, इस्पात तैयार करते हैं । 

मारतीय इस्पात उद्योग एशिया में सबसे वढ़ा है श्रोर संसार के सर्वोत्तम 
इस्पात उद्योगों में से एक है । १६२४ में संरक्षण मिलने फे पश्चात्‌ इसने महत्व- 
पूर्ण प्रगति की है। उद्योग की उत्तादन क्षमता में इतनी वृद्धि हुई कि १६४१ 
में संसक्षण की कुछ श्रावश्यकता नहीं रही | इस्पात का उत्पादन १६४७ में ८६ 
लाख टन या जो बढ़कर १६५२-१६५५ तथा १६५७ में क्रमशः ११ लाख टन, 
१२ लाख टन और १३ लाख टन हो गया। १६५८ में उत्पादन की मसान्ना ४५ 
लाख व्न अनुमानित की गई हैं | १६५३ में इस्पात और दले हुए लोहे का 
उद्मादन १६५२ की श्रपेक्ञा कम हो गया | इसका कारण किसी सीमा तक तो 
अमिकों के रूगढ़े ये शऔर किसी सीमा तक यन्‍्त्रों के अमिनवीकरण के कारण 
उत्पन्न वह अ्रव्यवस्था थी जिसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए कारखानों को बन्द 
रखना आवश्यक हो गया था | इसके अनन्वर उत्पादन में वृद्धि हुई और भविष्य में 
इसके और अधिक बढ़ने की संभावना है | भारत के इस्पात और लोहे के उद्योग 
की मुख्य समस्याएँ: (अ) इस्पात के उत्पादन में दृद्धि करना, (व) ढले हुए. लोहे के 
उतादन को फाउन्ड्रीयों के लिये बढ़ाना है | 

लोहे श्रोर इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल भारत में ही 
प्राप्त ड़रै । जितना कच्चा माल वर्तमान समय में ग्राप्त है उतने से ही उद्योग के 
लिए, इस्पात बढ़ा लेना सम्भव है | 

इस्पात का मूल्य--देशी इस्पात का मूल्य आयाठ किये हुये इस्पात से 
चहुत कम है | मूल्यों में उमानता लाना बहुत श्रावश्यक है। यह मूल्य के नियंत्रण 
द्वारा दी ( युद्धकाल से आज तक ) सम्मव हो सका है | १ अ्क्‍द्भर १६३६ से 
३० जून श६४४ तक युद्ध के लिये क्रय किये जाने वाले इस्पात के मूल्य पर 
नियन्त्रण था। परन्ठ इस्पात के व्यवसायिक मूल्य पर कोई नियन्त्रण नहीं था। 
इस्पात के व्यवसायिक मूल्य पर परिनियमित रूप से नियंत्रण १ जुलाई १६४४ से 
आरम्म हुआ | इस सम्बन्ध में सरकार जिस प्रणाली का अनुसरण करती है उसके 


बड़े पैमाने के उद्योग श्धश 


अनुसार प्रत्यारक्षण मूल्य (#शगपंणा 0706) नियत कर दिया जाता है जिस 
पर मुख्य-मुख्य उत्पादक इस्पात विक्रय करते हैं, श्रौर उपमोक्ताश्रों के लिये मल्य की 
एक अन्य छकँची दर नियत होती है जिस पर वे क्रय करते हैं| दोनों मूल्यों के 
अन्तर से प्राप्त घन समानता स्थापित करने वाले कोष (७0७४॥5४४४०॥ 770700) 
में जमा कर दिया जाता है जिसमें से इस्पात के आयात में सहायता प्रदान की 
जाती दै और इस्पात उत्पादकों के अभिनवीकरण तथा विकास के कायक्रमों में 
आर्थिक सद्दायता दी जाती है । एक जुलाई १६४४ और ३१ मार्च १६४६ के मध्य 
इस्पात के दो प्रत्यासक्षण मूल्य निर्धारित. किये गये थे। एक युद्ध के लिये क्रय 
किये जाने वाले इस्पात के लिये और दूसरा व्यवसायिक प्रयोग के लिये, परन्तु १ 
श्रप्रेल १६४६ से केवल एक दी प्रत्यारक्षण मूल्य निर्धारित है। परिस्थिति के परि- 


वर्तन के साथ प्रत्यारक्षण मूल्य और विक्रय मूल्य बदलते रहते है । 
प्रशुल्क मण्डल की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने यह बात स्वीकार कर 


ली है कि १६५४-४६ से १६५६-६० तक की श्रवधि के लिये २६३ ० प्रति टन के 
प्रत्यारक्षण मूल्य की एक ही दर टाठा कम्पनी और इन्डियन श्रायरन एएड स्टील 
कम्पनी के लिये नियत की जानी चाहिये। इस पुनर्निश्चित मूल्य के लागू 
करने के लिये सरकार का प्रस्ताव फरवरी १९५४६ में पास हुआ | इसी समय 
१६५४-५४ के लिये पुनंपरिक्षित प्रत्यारक्षण मूल्य ३४३ र० प्रति टन का यद्य 
झायरन एण्ड स्टील कम्पनी के लिए और ३८६ रु० प्रति गन का इन्डियन आयरन 
एण्ड स्टील कम्पनी के लिए नियत किया गया । इस बात को सब ने स्वीकार कर 
लिया कि १९५४-५४ का समायोजित प्रत्यारक्षण मूल्य ओर ३६३ र० प्रति टन के 
समान प्रत्यारक्षण मूल्य का अन्तर प्रत्येक कम्पनी अपने विकास कोष में दे देगी । 


भूतकाल में इस्पात का मूल्य बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जमशेदपुर और 
बरनपुर में ५०० रुपये प्रति दन था, ओर अ्रन्य स्थानों पर उपभोक्ताओं को उसके 


साथ परिवहन व्यय मिला कर देना पड़ता था । इसका शञ्रर्थ यह था कि (१) उत्तर 
प्रदेश, पंजाब और उत्पादन केन्द्रों तथा बन्दरगाहों से दूर स्थित नगरों के उप- 
भोक्ताओं को अधिक मूल्य देना पढ़ता था; और (२) बन्दर्गाहों के निकट उद्योग 
केन्द्रित द्ोते जा रहे थे क्योंकि उन्हें वहाँ इस्पात सस्ता मिलता था । सरकार की 
जून १६५४६ की नई नीति के श्रनुसार इस्पात का एक ही मूल्य (५२५८० प्रति 
टन) जिपमें रेल का किराया सम्मिलित होगा रेल फे समी प्रमुख स्टेशनों पर लागू 
होगा | इस प्रकार ऊपर बताये हुए पाँचों स्थानों पर उपभोक्ताशों को २५ रु० 
प्रति टन अतिरिक्त मूल्य देना पढ़ेया भर उन उपभोक्ताओं को जो अमृतसर और 
कानपुर ऐसे स्थानों में हैं लगभग ३५. द० प्रतिटन कम देना पड़ेगा। पहले मूल्य 


श्र भारतीय श्र्थशासत्र की समत्याएँ 


में समानता लाने के लिये छिद्धान्त का प्रयोग केवल इस्पात के सम्बन्ध में ही 
लागू किया गया था| श्रब यह सिद्धान्त ढाले हुए लोहे के सम्बन्ध में भी लागू 
किया जायगा | इस नई नीति के कारण इस्पात श्रोर लोहे के मूल्य में भारत के 
उत्तरी भाग में रहने वाले व्यक्तियों के लिये कमी हो जावगी ओर दुलंभ वस्तु 
प्रत्येक को युक्ति संगत मूल्य पर प्रात्त हो सकेगी | 

इस्पात के मल्य पर सरकारी नियन्बण उपभोक्ताओं के लिये लाभकारी 


हुईं हैं । यदि उत्पादकों को उँचा मूल्य मिला होता तो वे अवश्य उद्योग के 
विस्तार करने में तथा श्रमिनवीकरण में व्यय किया जाता । अ्रव उन्हें इस कार्य 


वया अन्य इस्पात फे उत्तादकों को पे घन ऋण के रूप में दिया है जो कि 
न्यायत्तः उन्हीं का था| यदि इस्पात कम्पनियों को ऐसे श्रवसर पर जनत्र कि इस्पात 
की मूल्य बढ़ा हुआ है अधिक मूल्य का जाभ न उठाने दिया जायगा तो आरधिक 
मन्‍्दी के समय जब मूल्य उतलादन ज्यय से कम होता है वे हानि का सामना 
कैसे करेंगे । 

' भविष्य की माँग--लोहा श्रौर इस्पात भेजर पेनेल ने १ ६४६ में अनु- 
भान लगाया कि मारत में २० लाख टन ईस्पात की खपत्त है, जब कि युद्ध के 
पूर्व केबल दस लाख टन को खपत थी। 'न्‍्तु १६४७ में परामशदानी नियोजन 
परिषद ने श्रनुभान लगाया कि देश में सामान्य स्थिति में १५ लाख टन श्स्पात्त 
की खपत है | कृषि तथा औद्योगिक विकास पर विचार करते हुये योजना आयोग 
ने अनुमान लगाया कि १ ६५२ में कुल ३२ लाख टन फो आवश्यकता होगी और 
4६५७ तक २८ लाख टन की आवश्यकता हो जायगी | लोहा और इस्पात पेनल 

अयुमान लगाया है कि भारत को फाउन्ड्ियों के लिये प्रतिवर्ष ३ लाख टन ढले 
इये लोदे की श्रावश्यकता होगो । वारिज्य मन्तरालय के छोटे और बड़े इजीनिरिंग 
उद्योग के जाँच करने वाले पेनेल ने १६५१ में बताया कि मारत को ४ लाख 
से ४*२ लाख टन तक दले इये लोहे की आवश्यकता थी । द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना का अनुमान है कि १ ६६९०-६१ में इस्पात की माँग लगमग ४५ लाख टन 
की और फाउन्ड्ियों के लिये ढ्ले लोहे की माँग लगभग ७"५ लाख टन की होगी | 
इसपर उत्तादकगण ढला लोहा अपने प्रयोग के लिये तथा फाउन्डियों के लिये ही 


बड़े पैमाने के उद्योग श्परे 


उत्पादित करते हैं। इसलिये फाउन्ड्ियों के लिये ढले लोहे की पूर्ति में वृद्धि करने 
के लिये प्रमुख उत्पादकों को अपने उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी | 

योजना के भन्तर्गंत--छ्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारत में इस्पात के 
उत्पादन के विकास पर विशेष मदत्व दिया है। उद्योगीकरण की वर्तमान बढ़ी हुई 
प्रगति को बनाये रखने के लिये और भारत में यन्त्रों के निर्माण करने वाले उद्योग 
को स्थापना करने के लिये यह श्रावश्यक होगा कि इस्पात के उत्पादन की भात्रा 
बढ़ाई जाय | द्वितीय योजना में १६६०-६१ तक ४३ लाख दन इस्पात के उत्पादन 
का प्रबन्ध किया गया है। इसमें से वतमान तीन पम्रुख उत्पादक श्रपने विस्तार 
के कार्य क्रम को पूर्ण कर लेने के पश्चात्‌ लगमग २३ लाख दन की पूर्ति कर 
सकेगे। सरकारी ज्षेत्र में तीन नये स्थापित प्रमुख उत्पादक लगभग २० लाख टन 
का उत्पादन १६६०-६१ तक कर सकंगे यद्यपि उनके उत्पादन की चरम सीमा 
कहीं अ्रधिक होगी | 

लोदे और इस्पात के उत्पादन को प्रधानता देने के निर्णय के श्रनुकूल 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के श्रन्तगंत तीन इस्पात के कारखानों 
की स्थापना का' निश्चय है मिनमें से प्रत्येक की उत्पादन शक्ति १० लाख 
टन होगी, और इन तीन में से एक को ३९५ लाख टन फराउन्ड्ियों के प्रयोग 
में आने वाला दला हुआ लोहा तैयार करने की सुविधायें प्राप्त होंगी । रुरकेला में 
खोले गये कारखाने में १६५६-६१ में १९८ करोड़ रुपये के विनियोग का शअलु- 
मान है| यह श्राशा की जाती है कि ७,२ लाख टन इस्पात की चपटे श्राकार की 
वस्तुओं का उत्पादन करेगा | दूसरा फारखाना, जो कि सध्य-प्रदेश में मिलाई 
स्थान पर स्थापित किया गया है, उस पर लगभग ११० करोड़' रुपया व्यय किये 
जाने का अनुमान है | उससे हम आशा करते हैँ कि ७'७ लाख टन विक्रय योग्य 
इस्पात तथा बजनीं श्रौर मध्य श्रेणी की वस्तुओं का उत्पादन हो सकेगा जिसमें 
१.४ लाख दन पन्नक का भी रि-रोलिज्ञ उद्योग के लिये उत्पादन सम्मिलित होगा। 
तीसरा कारखाना छुर्गपूर में, जो कि पश्चिमी बंगाल में स्थिति है, खोला गया 
है जिसमें लगभग ११५ करोड़ रुपये के व्यय होने की आशा है | यह कारखाना 
ऐसे प्रसाधनों से युक्त होगा कि वह इल्की शोर मध्य श्रेणी की इस्पात तथा पत्रक 
की वस्तुओं का निर्माण ६.६ लाख टन तक प्रतिवर्ष कर सकेगा। . 

सरकारी ज्षेत्र के समान ही व्यक्तिगत क्षेत्र में भी इस्पात श्रौर लोहे का 
स्थान श्रौद्योगिक योजना में एक बहुत घड़ी महत्ता रखता है।इस उद्योग पर 
व्यक्तिगत ज्षेत्र में लगभग ११४ करोड़ रपये के बिनियोग का विचार किया गया 
है। प्रथम योतना के अन्तर्गत व्यक्तिगत ज्षेत्र-में लोहे और इस्पात उद्योगों के 


श्षड भारतीय अ्र्थशाऊ्र की समस्याएँ 


विस्तार सम्बन्धी विनियोग तथा जो कुछ व्यय द्वितीय योजना के अन्तर्गत किया 
गया है उस सव का फल १६४५८ के मध्य से मिलना प्रारम्भ होगा जबकि टाटा 
श्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इश्डियन श्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी की 
संयुक्त उत्पादन शक्ति वर्तमान १२,५ लाख वन के स्थान पर २३ लाख यन के 
लगभग हो जायगीं । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने इस्पात और लोदे के उत्पादन के बढ़ाने पर 
उचित ही ध्यान दिया है। इस्पात श्रधिक मात्रा में श्रौद्योगीकरंण का आधार है 
और इस्पात के उत्पादन की वृद्धि श्रौद्योगिक उन्नतिं के लिये श्रत्यन्त श्रावश्यक 
है | लोहे का उत्तादन बढ़ाने में सरकारी क्षेत्र पर बहुत श्रधिक विश्वास है। श८ 
मई, १६५४ को केन्द्रीय सरकार ने लोहे श्रौर दृस्पात के लिये एक मंत्रालय की 
नियुक्ति की जिस पर लोहे श्रीर इस्पात के उत्पादन सम्बन्धी सरकारी कार्यों का 
तथा सरकारी फाउन्ड्रीयों की देखभाल का मार रबखा गया। कुछ लोगों के मत 
में यह श्रघिक श्रच्छा होता यदि इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने का भार मुख्य 
रूप से वर्तमान उत्पादकों फे ऊपर ही छोड़ दिया गया होता क्ष्योंकि उन्हें इस 
बात का ब्रायश्यक श्रतुमव था आर सम्मवतः वे अ्रधिक शीघरता से और कम 
लागत पर उत्पादन की बृद्धि करने में सफल भी हुये दोते । 

सीमेन्ट उद्योग 

सीमेन्ट के उत्पादन में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की दै। १६४८ में 
केवल १५. लाख टन का उत्तादन था जो १६५७ में बढ़ कर ५६ लाख टन हो 
गया। १६५२ में मारत में केवल २३ फेक्ट्रियाँ थीं, जिनकी उत्तादन शक्ति ३७'६ 
लाख टन थी। १६५७ में २६ फैक्ट्रियाँ थी जिनकी स्थापित सामथ्य ६६९३ लाख 
टन थीं। भारतीय सीमेन्ट उद्योग की वास्तविक उत्पादन शक्ति में नइ फैकिट्रियों 
की स्थापना तथा पूर्व की फैक्ट्रियों के विस्तार के कारण वृद्धि हुई है। सीमेन्ट 
उद्योग को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है; (१) मतकाल में 
उत्पादन की मात्रा उनकी वास्तविक उत्पादन शक्ति से बहुत कम थी और १६५० 
में जब कि वास्तविक उत्पादन शक्ति ३१२ लाख टन थी उस समय उत्पादन केवल 
२६१ लाख टन था। परन्तु श्धर हाल में इस दोप का किसी सीमा तक निराकरण 
कर दिया गया है; (२) वहुत्त फैक्ट्रियाँ अनुकूलतम उत्पादन शक्ति से बहुत नीचे 
स्तर पर हैं, नवीन फेक्ट्रियाँ उपयुक्त आकार की हैं और श्रेष्ठतम यन्त्रों का प्रयोग 
कर रही हैँ । (३) सीभेन्ट उद्योग को आवश्यक संख्या में मालगाड़ी के डिब्बे नहीं 
प्राप्त.होते जिनसे कच्चा माल लाग्रा जा सके और तैयार सीमेन्ट उपभोग केन्द्रों को 
शीघता पूर्वक भेजा जा सके, और (४) सीमेन्ट्र का नियंत्रित मूल्य सब फैक्ट्रियों के 


बड़े पैमाने के उद्योग श्प्पप 


दृष्टिकोण से न्‍्यायोचित नहीं रद्दा है, क्योंकि अन्य फेक्ट्रियों से तन्तनायें जो अधिक 
व्यवस्थित थीं कुछ फीकिट्रियों का उत्पादन व्यय श्रधिक रद्दा है । 

इधर हाल में स्थिति में घोर परिवर्तन हुआ है। सीमेन्ट दुलंभ ही नहीं 
वरन्‌ बहुत मंहगा भी हो गया है। इस बात को विचाराधीन करते हुये सरकार 
ने सीमेन्ट का क्रय विक्रय अपने द्वाथों में ले लिया है श्रौर उसके लिये एक विक्रय 
मूल्य १ जुलाई १६५६ से लागू कर दिया है। सत्र सीमेन्ट के उत्पादकों को अत्र 
श्रपना सीमेन्ट स्टेट ट्रेडिज्ञ कारपोरेशन आफ इन्डिया (प्राइवेट लि०) के दाथ 
फैक्ट्री के बाहर उपभोग केन्द्रों तक पहुँचाने में लगे रेलवे के किराये के श्राघार पर 
नियत मूल्य पर बेचना द्वोगा | यह कारपोरेशन सीमेन्ट १०२ र० ८ श्राने प्रति 
वन के मूल्य पर बेचता है | मई १६४७ में सीमेन्ट पर ल्वगा उत्पादन कर ५ य० 
प्रति इन से बढ़ाकर २० <० प्रति दन कर दिया गया। सीसेन्ट का मूल्य भी इतना 
टी बढ़ गया | े 

देश फे विभाजन के फलस्वरूप कुछ सीमेन्ट की फेकिट्रयाँ पाकिस्तान में 
चली गई' | यद्दी कारण था कि १६४७ में उत्पादन घट कर १५ लाख टन दो 
गया जब कि १६४५ में २९ लाख टन था | परन्तु देश ने बहुत शीघ्र ही विभाजन 
के प्रमावों से मुक्ति पा ली श्रीर उत्तादन में बृद्धि आरम्म हो गई जो श्राज तक 
निरन्तर चल रही है | युद्रोत्र काल में सीमेन्ट उद्योग की विकास सम्बन्धी 
उल्लेखनीय विशेषताएँ यद्द हैं; (१) १६३६ में सीमेन्ट उद्योग प्राय: मध्य प्रदेश 
और मध्य भारत में ही केन्द्रित था | परन्तु एसोशियेटेड सीमेन्ट कम्पनी द्वारा 
युक्तिकरण की योजना के लागू किये जाने के फलस्वरूप कुछ फैक्ट्रियों को नये 
स्थानों पर स्थापित किया गया । युद्बोच्र काल में इस उद्योग का विकास अधिक 
सउन्हुलित ढंग पर हुआ और नवीन स्थानों पर कारखाने स्थापित हुये । इसका 
परिणाम यह हुआ कि सीमेन्ट के कारखाने सम्पूर्ण देश में फैले हैं। इससे देश के 
विभिन्न भागों में प्राप्त होने वाले कच्चे माल का भी उचित प्रयोग सम्भव हो गया 
है। साथ ही यातायात में बहुत सा व्यर्थ व्यय जो उद्योग के किसी एक स्थान पर 
केन्द्रित होने के कारण करना पड़ता वह मी बच गया। (२) भूत काल में पिभेन्‍्ट 
उद्योग व्यक्तिगत उपक्रम था, परन्तु श्रव सरकार ने भी इस उपक्रम में भाग लेना 
आरम्म कर दिया। मैसूर राज्य की फैक्ट्री के अतिरिक्त, जिसकी उत्पादन शक्ति 
2६ इजार दन से बढ़ा कर ६० हजार टन कर दी जायगी, उत्तर प्रदेश की 
राजकीय फैक्ट्री पिपरी में स्थापित की है जिसकी उत्पादन शक्ति २३ लाख की दै । 
(३) भूतकाल में अधिकाश कारखाने ८००० टन ही के अना्थिक से भी कम 
उत्पादन वाले ये | परन्तु द्वाल में जो कारखाने स्थापित किये गये हैं वे श्राथिक 


श्पद भारतीय अथंशात्र की समस्याएँ 


दृष्टि से उपयुक्त हैं और प्रायः सभी कम माज्ना में उत्पादन करने वाले कारखानों 
ने अपनी उत्पादन शक्ति में वृद्धि की है | 

सीमेन्ट को श्रान्तरिक माँग उसकी पूर्ति से अधिक द्दोगई । देश में उत्तादन 
की वृद्धि के अलावा १६५६ के प्रारंभ में यह निश्चय किया गया कि उस वष 
विदेशों से ७ लाख टन सीमेन्द का आयात किया जाय | राज्य-ब्यापार निगम 
(5502 प्रताएु 0209०४६०7) ने इस मात्रा के श्रायात के लिये दृढ़ 
व्यवस्था कर रखी थी किन्तु बीच में स्वेज का संकट उपस्थित हो जाने पर १६५६ 
में केबल १०८,००० टन सीमेन्ट ही श्रा सका | १६५७ में ३२१,००० ठन सीमेन्ट 
और श्राया | १६४८ में श्रायात श्रौर कम होगा | इसका कारण विदेशी विनियम 
का संकट तथा देश में उत्पादन का तीज्रता से बढ़ना है । 

योजना के अन्तर्गत-प्रथम योजना में यह प्रस्ताव किया गया या कि 
सिमेंट के कारखानों की संख्या १६६०-४१ में २१ से बढ़ाकर १६५४-५६ में २७ 
कर दी जाय | साथ ही इनकी ३३ लाख टन की उत्पादन शक्ति वथा २७ लाख 
टन उत्पादन बढ़ाकर १६५४-५६ में क्रमशः ५३ लाख टन और ४८ लाख टन , 
कर दिया जाय | मध्य प्रदेश, मध्यमारत और ट्रावनकोर कोचीन में सिमेंट के * 
कारखानों को श्रनुगणित शक्ति में वृद्धि का कोई नियोजन नहीं किया गया | उत्तर 
प्रदेश, उड़ोसा और बम्बई में नवीन कारखाने खोले जाने वाले थे | बिहार, राज- 
स्थान और मद्रास के कारखानों की शक्ति में दृद्धि करना अ्रत्यन्त श्रावश्यक था 
जो पूव के कारखानों में अतिरिक्त नवीन मशीनों के प्रयोग से ही सम्मव था | इस - 
कार्य के करने में प्रधान कठिनाई घन के श्रभाव की थी। कारखानों की उत्तादन 
शक्ति में वृद्धि करने और उन्हें ११ लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन करने योग्य बनाने 
के लिए बहुत अधिक मात्रा में घन की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की पिमेंट 
फैक्ट्री की स्थापना में, जो कि मिर्जापुर बिले में चुक में है, ४) करोड़ रुपये की 
लागत लगी थी। उसकी उत्पादन शक्ति २५२ लाख ८न प्रतिवर्ष की है | यद्यपि 
उच्चर प्रदेश की फैक्ट्री का कुल व्यय सरकारी कर्मचारियों की श्रनुमवह्दीनता के 
कारण बहुत श्रधिक दो गया है, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि मारत की वह 
सर्वोचम फैकिट्रयों में से एक है। 

प्रथम योजना में अनुगणित उत्पादन-शक्ति तथा वास्तविक उत्पादन के 
लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाये ये, परन्तु काफी हृद तक सफलता अवश्य मिली थी | 
१६५५-५६ में सीमेंट की उत्पादन शक्ति और उत्पादन क्रमशः ४७"४ लाख 
टन और ४४ लाख टन थी जबकि प्रथम योजना में क्रमश: ५३ लाख टन और 
४८ लाख टन का लक्ष्य था | देश के ओद्योगीकरण में उन्नति हो जाने पर सीमेंट 


े 


बढ़े पैमाने, के उद्योग श्प्क 


की माँग में शृद्धि होगी | इृतलिये द्वितीय योजना ने १६६०-६१ तक उत्पादन 
शक्ति को १६० लाख टन तक (नि्में से ५ लाख वन सरकारी ज्षेत्र में पढ़ेगा) 
शरीर वास्तविक उत्पादन को १३० लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य बनाया है। अब 
तक भारत सरकार द्वारा ५४ स्कीम जिनमें २५ नई हैं तथा २६ चतंमान उत्पादन 
इकाइयों के विस्तार से सम्बन्धित हैं, मंजूर की गई हैं। यह स्कीम प्रगति के 
विभिन्न च्वरों पर हैं। इनमें से १४ स्कीम ( ४ नई तथा ११ विस्तार सम्बन्धी ) 
जिनकी कुल उत्तादन शक्ति श्८ लाख गन है १६४८ के अ्रन्त तक पूरी हो 
जाँयगी | १६४६ के श्रन्त तक ११ और स्कीम पूरी हो नॉयगी तथा श्राशा की 
जाती दे कि इस समय तक कुल उत्तादन शक्ति १०४ लाख टन हो जायगा | शेष 
स्कीस १६६०-६१ तक पूरी होगी । 
कागज उद्योग 

बत॑मान समय में भारत में कागज की १६ मिलें हैँ जिनकी स्थापित 
उत्पादन शक्ति २६०,००० टन है | कागज उद्योग को १६२५ से १६४७ तक 
संरक्षण दिया गया था | इस उद्योग ने निशसन्देह उल्लेखनीय प्रगति की | १६५२ 
में भारत में केवल ६ मिलें थीं जिनकी उत्पादन-शाक्ति २७ इज्ञार टन थी। १६५६ 
में २१ मिलें थी तथा उनकी उत्पादन शक्ति २११,६०० टन थी। १६५७ में मिलों 
की संख्या घटकर १६ होगई क्योंकि उत्पादन की दो इकाइयाँ जो बन्द सी दी थीं 
सूची में से हटा दी गई | किन्ठ विस्तार की योजना श्रों के पूरी हो जाने के फारण 
उद्योग की स्थापित उत्पादन शक्ति बढ़कर २३ लाख टन शे गई है। कागज 
उद्योग की तीन भ्रेणियाँ हैं (१) कागज़ श्रौर पद्ठा, (२) श्रखबारी कागज़ की सूखी 
दफ्ती तथा श्रन्य प्रकार की दफ्तियाँ | कागज़ तथा पथ्चे के उत्पादन में उल्लेखनीय 
बृद्धि हुई है। यूखी दफ्तियों तथा श्रत्य प्रकार की दफ्तियों के उत्पादन में विशेष 
प्रगधि हुई है| परन्तु देश में श्रखब्रारी कागज्ञ का बहुत श्रभाव है | भविष्य में 
कांगज़ उद्योग का विकास करते समय अखबारी कागज़ के उत्पादन में वृद्धि करने 
की सस्मया पर विशेष ध्यान देना पढ़ेगा | युद्ध के उत्तर काल में (श्र) यह उद्योग 
नवीन स्थानों पर मो झारम्भ हो गया है और अधिकाँश प्रदेशों में आज कागज़ 
बनाने वाली मिल हैं, (ब) श्रत्र श्रनेक प्रकार के कागज़ तथा दफ्तियों का उत्पादन 
होने लगा है यहाँ तक फी हूप्ले श्रौर ट्रिप्ले दफ्तियों तथा क्राफ्ट लपेटने के 
कागज़ के उत्पादन में तो विशेष प्रगति हुई है। 

कायज उद्योग की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उत्पादन शक्ति की 
भहुत श्रधिक प्रतिशत मात्रा का उत्पादन हुआ है | १६४८, १६४६ श्रौर १६५० 
में क्मश। ६७,००० टन, १०३/२०० ढन और १०८,६१२ वन का उत्पादन 
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हुआ था जो कि उत्पादन शक्ति का लगभग ८६%, ६४४ और एरे५ 
होता है | १६५७ में २१०,१२५ टन का उद्पादन हुआ जो कि उच्चादन शक्ति 
का ८३५४ था | यह सब होते हुये भी कायज उद्योग को भ्रमिकों के झगड़े तया 
पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल के न्यायोचित मूल्य पर न मिल सकने की कठिनाइयों 
का सामना करना पढ़ा है श्रौर निम्न स्तर के कोयले का जिसके लिये इन्जनों 
के बायलर अ्रनुपयुक्त हैं, प्रयोग करना पढ़ता है | बाँस और घास के मैदानों के 
न्यायोचित मूल्य पर दीघकालीन पद्धों पर न उठाये जाने के कारण हानि उठानी 
पड़ी है। इसके श्रतिरिक्त जब्र से रेल विमाग ने अश्रपनी श्रषिमान्य पद्धति 
(एरथल्यात४ 57927) को माल के यातायात सुविधा के सम्बन्ध में परि- 
वर्तित कर दिया है कागज़ उद्योग को जो प्रधानता मिलनी थी उसका श्रन्त हो 
गया है और श्रन्य विभिन्न प्रकार की वस्तुश्नों के साथ उसे भी यातायात सुविधा 
पाने में प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इन कठिनाइयों के कारण ही कागज़ उद्योग की 
उत्पादन लागत तथा उत्पादन मात्रा कम हो गई है | 

कच्चा साल--कागज़ और पट्टा श्रथवा दफ्ती उद्योग अपने कच्चे माल 
के लिये वास ओर सब्नई घास का उपयोग करता है | इसके अ्रतिरिक्त कुछ कार- 
खाने चिथड़े, रह्मे कागज, चोनी की सीठी इत्यादि का उपयोग करते हैं। भारत 
में ऐसे कच्चे माल का कुछ अभाव नहीं, परन्तु उद्योग के उपयोग के लिये इनकी 
पूर्ति का संगठन करने की आवश्यकता है । कागज उद्योग में श्रनेक रसायनों जैसे 
चूना, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, क्लोरीन, गंधक श्रादि का भी उपयोग किया 
जाता है | गंघक को छोड़ कर अ्रन्य सब्र रसायनिक भारत में ही मित्र जाते हैं। 
कुछ सीमा तक कास्टिक सोडा श्रौर सोडा ऐश का विदेशों से श्रायात करना 
पढ़ता है। मध्य प्रदेश के कागज के कारखाने सबाई की लकड़ी का प्रयोग करते 
हैं। परन्तु इसके साथ ही चीड़, देवदार, और एक प्रकार के रुरों के वृक्ष की 
कोमल लकड़ी का भी उपयोग किया जा सकता है जिसकी भारत में बहुतायत 
है | यदि मुलायम लकड़ी के वनों का विकास किया जाय, लकड़ी को कारखानों 
तक पहुँचाने के लिये यातायात की उचित व्यवस्था की जाय थ्ौर एक कारखाना 
अखबारी कागज और केमिकल पल्प बनाने के लिये स्थापित किया जाय तो अखुधारी 
कागज उद्योग के लिये ग्रावश्यक कच्चे माल की पूर्ति को बढ़ा सकना सम्भव है | 
कच्चे माल की पूर्ति फे सम्बन्ध में योजना आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये 
थे; (१) कागज उद्योग के काम आने वाले पेड़ों के वनों की छुरक्षा की जाय ओर 
इनका उपयोग कर सकने के लिये उद्योग को दी्घकालोन पद्टे के अधिकार दिये 
जाँय; (२) बाँस और सबई घास के शारे देश में एक तक संगत आधार पर मूल्य 
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- निर्धारित किये जाँय जिससे उद्योग को कच्चा माल निरंतर प्राप्त हो सके | राज्य 
सरकारों के हितों की रक्षा करने के लिये कब्चा माल्ये एक निश्चित मूल्य पर 
उद्योगों को दिया जाय और इसके साथ दी उनके तैयार माल की विक्रय मूल्य से 
सम्बन्धित प्रव्यानि ([707पाण) की कोई मात्रा लामाँश में से उनसे वसूली 
. ज्ञाय; (३) यातायात की सुविध। के लिये जंगलों में सढ़कें बनाई जाँय; और (४) 
कपड़ों की कतरन, पठ्सन और जूद तथा रद्दी कागज का निर्यात मिल्कुल बन्द 
कर दिया जाय । 

यद्द खेद की बात है कि वन विकास के संबन्ध में राज्य सरकारों की कोई 
सुरंबद्ध नीति नहीं है श्रौर कागज की मिलों को जंगल पहटे पर देने में बहुत अधिक 
मूल्य बसूल करती हैं। रेल परिवहन के भाड़े की दर भी अ्रधिक है। भारत सर- 
कार पुराने अखबारों की रद्द के आयात पर भारी श्ायात्त कर व्ल करती दै 
और श्रपनी रही का स्टाक बिना किसी बाते की ध्यान किये ठेकेदारों को वेच 
देती है, जो उते पैकिंग इत्यादि के लिए. बाजार में बेच देते हैं । केद्वीय तथा 
राज्य सरकारों की नीति में परिवर्तन करने से उद्योगों को केचा माल पर्याप्त मात्रा 
में दिया जा सकता है| 

योजना के अन्तर्गत विभिन्न कायन की मिलों के प्रसार कार्यक्रम को 
लागू करने से यह श्राशा की जाती है कि प्रथम योजना काल में उद्योग की उत्पा- 
दन शक्ति २१११,००० टन कागज श्रौर दफ्तियाँ और ३०,००० दने ग्रखनारी 
कागज की हो जायगी औ्रौर १६४४०४६ तक २०९:०००टन कांगन और दरफ्तियाँ 
झौर २७,००० टन श्रखत्रारी कागज का वास्तविक रूप से उत्पादन हो जायगा। 
भूसे इत्यादि से बनने बाली दर्कितयों के उत्तादन संबन्ध में श्रतुमानतः १६४४-४६ 
'तक उद्योग की वार्षिक उत्तादन शक्ति ५८,४०० टरने हो जायगी और वास्तविक 
उत्पादन ५२,००० टन द्वोगा । 

कागज और कागज की दर्क्षितयों के उद्योग के संबनन्‍्ध में प्रथम योजना के 
लक्ष्य लगमग पूरे हो गये | अखबारी कागज की उत्पादन करने वाली सर्वप्रथम 
मिल ने १६५७ में कार्य आरंभ किया | यंथपिं इसका उत्पादन श्रमी बहुत कम हे 
पर झाशा की जाती है कि जन यह मिल शक्ति मर उत्पादन करेगी तब ३०,००९ 
टन अखबारों कागज का उत्पादन संभव द्वो सकेगा | द्वितीय योजना में यह प्रस्ताव 
किया गया है कि १६६०-६१ तक स्थापित उस्तादन शक्ति तथा कागज श्र कागज 
की दफ्तियों का वास्तविक उत्पादन बढ़ा कर किया: ७४ लाख टन और ३९५ 
लाख टन कर दिया जाय श्रौर अ्रखबारी कासज के स्थापित उत्तादन शक्ति तथा 
वास्तविक उत्पादन बढ़ाकर ६०,००० टर्ने तर्क कर दिया जाय । द्वित्तीव योजना के 


१६० भारतीय अयथशार्र की समस्याएँ: 


उत्पादन लक्ष्य को पूर्ण कर सकने के लिये यह आवश्यक होगा कि (१) कागज 
उद्योग के कार्य को सरलता से चलाने के लिये देश का श्रार्थिक वात्तावरण 
अनुकूल बनाया जाय, (२) कच्चे माल तथा,तैयार माल के यात्तायात के लिये 
गाक्षणाड़ी के डिब्बों की पूर्ति वाई जाय, और (३) कच्चे माल की पूर्ति बढ़ाई 
जाय | भारत में चीनी उद्योग के पूर्ण रूप से विकसित शअ्रवस्था में होने के कारण 
गन्ने की सीठी का कागज बनाने के लिए प्रयोग बड़े लाभ के साथ किया जा सकता 
है। १६४५ के अन्त में जर्मनी के विशेषज्ञों का एक दल भारत में इस विषय का 
परीक्षण करने तथा रिपोर्ट देने के लिये आया था | पश्चिमी जम॑नी की एक फर्म 
ते सीठी पर श्राघारिव १०० टन प्रतिदिन का उत्पादन करने वाली उत्पादन 
इकाई की स्थापना पर बातचीत चल रही है | 

अन्य उद्योगों की माँति कागज उद्योग के उत्पादन के प्रकार वया उत्तादन 
व्यय कम करने के लिये उपाय करना अत्यन्त आवश्यक दै | योजना श्रायोग ने 
यह अ्रमिस्ताव किया है कि कागज उद्योग को अपने उत्पादन की प्रविधि को 
आधुनिक वनाना चाहिये जिससे वह निम्न लक्ष्यों को प्रात्त कर सफे; (१) इंघन 
तथा कच्चे माल के अ्रयोग में कमी करके कागज की उत्पादन लागत में कमी, और. 
(२) विभिन्न प्रकार के क़ाग्रजों, विशेषकर रैपिंग और क्राफ्ट कागज, की प्रकार में 
उन्नति | यदि यह सुधार सम्मव हो सके वो कागज उद्योग में स्थायित्व श्रा: 
जायगा। 


अ्रध्याय २० 
छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले तथा कुदीर उद्योग 


भारत की श्रौद्योगिक व्यवस्था में छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले 
और कुदौर उद्योगों का स्थान उदा से ही महत्वपूर्ण रहा है। शिल्यकारों की एक 
बहुत बड़ी सख्या सदैव इन उद्योगों पर दी अपनी जीविका के लिये निर्भर रही 
है। परन्तु द्वितीय पंचवर्षोय योजना ने छोटी मात्रा में उत्तादन करने वाले तथा 
कुदीर उद्योगों को भारत में वेकारी की कठिन समस्या को हल करने के साधन के 
रूप में रख कर इनकी ओर अ्रधिक ध्यान आकर्षित किया है। इसके एूर्ष कि 
द्वितीय योजना के अन्तर्गत इन उद्योगों के विकास कार्यक्रम पर विचार करें यह 
श्रावश्यक शेगा कि इन उद्योगों की कठिनाइयों का परीक्षण किया जाय | 

उद्योगों को प्राय; तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है; (१) बड़े पैमाने 
पर उत्पादन करने वाले अथवा बढ़े उद्योग, (२) छोटे पैमाने पर उत्पादन करने 
वाले श्यवा छोटे उद्योग, (३) कुगीर उद्योग | इन उद्योगों को विभिन्न प्रकार से 
परिभाषित किया गया है | एक मत के अनुखार कुटीर उद्योग वे उद्योता -है.जो... 
शिल्पियों द्वारा: लय गत करण हर -किसी-कारखानेदार-के._ सिर्देशन_ में 
धर पर ही किये जाते ह | के कार्य छोटे कारखाने में किया जाता है और उसका 
निर्देशन उद्योगपति द्वारा किया जाता है तो उसे इक छोटा उद्योग कह -सकते हैं 
चाहे शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग न भी किया जाय | एक अल्य-मत-के-..- 
अनुसार घरेलू उद्योग बढ. है दे ओेशत; अ्रथवा पूराता परिवार के ही सदस्यों की 
सहायता से चलाया जाता है चाहे वे सम्पूर्ण दिन कार्य करें या थोड़ी देर दी 
नित्य कार्य करें? | भी चिन्तामणि देशमुख के मतानुधार “घरेलू उद्योग” प्रायः 
ह_म उन सब उत्पादन के उपक्रमों को कहते हैं जो बड़े-बड़े व्यवस्थित कारखानों 
के अतिरिक्त हैँ | जो व्यक्ति इन उपक्रमों में लगे हुये हैं मुख्यतः अपने 
ही प्रयक्ष और कौशक्ष पर निर्भर रहते हैं, सीधे-सादे औज़ारों का प्रयोग करते 
हैं और अपने घर पर ही कारयो करते हैं| विशिष्ट श्रावश्यकत्ताश्ों के कारण इस 
प्रकार के कुछ उद्योग दाल में आरम्म हुये हैं । ये उद्योग प्रधानत्तः परम्परागत हैं 
और वर्तमान उत्मादन प्रविधि से स्पर्धा करते हुये श्रपनी रक्षा में प्रवक्नशील हैं | 
छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योग “घरेलू तथा ग्राम्य उद्योगों से इस 
अथ में मिन्‍न हैं कि उसको संचालित करने वाले उद्योगपति होते है लो पारिभपिक 
प्र खख्े हुये श्रमिकों से कार्य लेते हैं |? ु 





श्६२ भारतीय श्रर्शशाखत्र की समस्याएँ 


उपर्यक्त परिभाषाओं को विचाराधीन रखते हुये हम यह कह सकते है कि 
घरेलू उद्योग की निन्‍न विशेषतायें ह, (१) ऐसे उद्योगों को घर पर ही प्िना 
आम की सद्दायता के स्वयं चलाया जाता है, (२) इनमें परम्परागत ढंग का ही 
72 किया जाता है, और (३) इनका स्वचंन्न तथा पूर्ण समय का कार्य होना 
आवश्यक नहीं हैं; ये कृपि तथा किसी अन्य व्यवसाय के सद्बायक हो सकते हैं । 
गेटे उद्योग अ्रथवा थोड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों की मुख्य विशेषता 
यह है कि ये कार्य करने वालों के घर में नहीं चलाये जा सकते और कार्यकर्ता के 
आवश्यक खोत निवान्त सींमित झोते हँ। थोड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले 
उद्योगों के कार्य करने वाले भ्रमिक्रों की संख्या १० से ५० तक सीमित है | हमारे 
देश में उपरयक्त दोनों वर्गों में श्रानेवाले अ्रनेक उद्योग हैँ जैसे कर्षा, ऊन, रेशम, 
गुड़, राब, तेल पेरने, ताले बनाने के कार्य इत्यादि। इन उद्योगों में काम में 
सह्ययता देने वाले परिवार के सदस्पों श्रोर समय पर इनमें काय करने वाले उन 
व्यक्तियों की संख्या को छोड़कर जो कृषि श्रादि अन्य मुख्य व्यवसाय में संलभ है, 
लगमग २० लाख व्यक्ति कार्य करते हैं | इन दोनों प्रकार के उद्योगों का ग्रामों 
आर नगरों दोनों में ही पूर्ण अथवा अ्रांशिक समय के लिये श्रनुसरण किया जाता 
है। दैरडी क्रेफ्ट का उद्योग जैसे वेल-बूंे काढ़ने का कार्य, पीतल का कार्य, रेशम 
बनाने का कार्य इत्यादि पूर्ण समय के कार्य है श्लौर इन कार्यों में संलम व्यक्तियों 
ने उत्कृष्ट क्षमता भी प्राप्त कर ली है। 
लास--(१) घरेलू उद्योग और छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले 
उद्योगों का सबसे बड़ा लाम तो यह है कि वे बहुत बड़ी संख्या में कार्य का 
अवसर अदान करते ई। कितने व्यक्ति कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों में कार्य 
करते ई श्रोर वे कितना फितना उत्पादन करते हं इस सम्बन्ध में ठीक ठीक 
आऑँकड़े प्राप्त नहीं हूँ | राष्ट्रीय आय समिति ने यह अनुमान लगाया था कि १६५०-४१ 
में छोटे उद्योगों का उत्पादन ६१० करोड़ रुपये का हुआ था और लगमग 
११५ लाख व्यक्ति उनमें कार्य करते थे जबकि फेक्ट्रियों में लगभग ३० लाख व्यक्ति 
कार्य करते ये और उनके कुल्न उत्पादन का मूल्य लगभग ५५० करोड़ रुपया था | 
इन छोटे उद्योगों में कुटीर उद्योग मी सम्मिलित थे पर वे छोटे छोटे कारखाने जो 
फैक्ट्री एक्ट के श्रेतर्गंत आते थे । इनमें सम्मिलित नहीं किये गये थे | समिति ने 
उन्हें फैकिट्रयों में सम्मिलित किया था | यदि. इम इन छोटे छोटे कारखानों को 
भी घरेलू श्र छोटी मात्रा में उत्ताइन करने वाले उद्योगों में सम्मिलित कर लें 
ओर हाल में जितने लोग इनमें कार्य कर रहे हूं उनकी बढ़ी हुई संख्या को भी 
वचाराघोन रख लें तो कुल काय करने वालों की संख्या लगमय २०० लाख और 
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कुल वार्षिक उत्पादन का मूल्य लगभग १२०० करोड़ रुपये के हो जायेगा | पर 
यह सब गणना अनुमान मात्र है इसलिये विश्वस्त नहीं कही जा सकती। इन 
आँकड़ों से घरेलू और छोटे उद्योगों के विस्तार और मावी सम्भावना का ही कुछ 
अनुमान ही मिल सकता है | | 

(२) कुटीर उद्योग की यह विशेषता हे कि इसमें मूल्यवान्‌ मशीनें नहीं 
लगाई जाती हैं, इसके लिये किसी बड़ी इमारत इत्यादि की आवश्यकता नहीं 
होती है इसलिये इसको चलाने में अधिक पूजी नहीं लगानी पड़ती । भारत में 
पूँजी का श्रमाव है और हमें कुछ ऐसे उद्योगों की आवश्यकता है जिनमें पूँजी 
कम ख़गे और अमिक अ्रधिक | 

(३) इसके विपरीत बड़े पैमाने के उद्योग में वैज्ञानिक और टेकनिकल 
शान की विशेष झ्रावश्यकता होती है| परन्तु वर्तमान समय में (टेकनिशियन) 
प्राविधिशें का भारत में श्रभाव है। कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों में यही 
लाभ है कि इनमें श्रधिक प्राविधिक (ठेकनिकल) शान और प्रविषिज्ों की 
आवश्यकता नहीं होती है । 

(४) छोटे पैमाने के और कुठोर उद्योग बढ़े पैमाने के उद्योगों की तरह 
किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित नहीं ई बल्कि सम्पूर्ण देश में विस्तृत हैं। इनमें 
इमारत, सफाई, स्वास्थ्य इत्यादि की समस्‍या नहीं होती है, जिनका बड़े पैमाने के 
उद्योगों को सामना करना पड़ता है | इसके साथ ही युद्ध के समय इनके विनाश 
का भय भी कम रहता है । बड़े पैमाने के शोर छोटे पैमाने के उद्योगों का तुल- 
मात्मक अध्ययन करते समय श्र इनके लाभ-हानियों का विवेचन करते समय 
इमें उक्त सामाजिक व्यय का भी विचार करना चाहिये। 

(५) बड़े पैसाने के उद्योगों की श्रपेक्षा छोटे पैमाने और कुदीर उद्योगों में 
रोजगार में अस्विरता बहुत कम द्ोती है। हमारे देश के ग्रामीण व्यक्तियों का 
मुख्य उद्यम कृषि करना दे और वे सहायक व्यवसाय के रूप में रस्ती बनाने, गुड़ 
बनाने, कपड़ा बनने इत्यादि कार्यों को करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि इन सहायक 
उद्योगों में मंदी श्रा जाय तो श्रमिक अथवा कारीगर को उतनी अधिक कठिनाइयों 
का सामना नहीं करना पढ़ेगा जितना किसी श्रौद्योगिक श्रमिक को मंदी के कारण 
नौकरी छूट जाने पर फरना पड़ता है। ह . 

कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों से बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा 
कुछ अ्रिक लाम होते हैं| श्रत्र पश्न यह उठता है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों 
को कोन सा स्थान देना चाहिए। वित्त आयोग (१६४६-४०) के श्रनुसार इस 
सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों पर विचार करना आवश्यक है; 

रद 


दैश४ » भाष्पिव आपरा।ज की उभरवका<, 


(१) उद्योग के प्रकार 

(२) उद्योग में टेकनिकल व्यवस्था, 

(३) उद्योग के संगठन के लिए श्रावश्यक भ्रम और पूँजी 

(४) श्रार्थिक दृष्टि से उत्पादन का किस सीमा वक उचित इकाइयों में 
विकेन्द्री करण किया जा सकता है केवल व्यक्तिगत व्यय को ही नहीं वरन्‌ 
सामाजिक व्यय को भी विचाराघीन खखते हुए | 

जहाँ तक उद्योग के प्रकार का प्रश्न है उसे तीन भागों में विभाजित किया 
जा सकता है; (१) ऐसे ..उद्योग जिनमें बढ़ी मात्रा में उत्पादन करने से कुछ 
निश्चित लाभ है और जिनको छोटे पैसाने पर नहीं चलाया जा सकता है, जैसे 
लोहा श्रौर इस्पात उद्योग, सीमेंट, मारो रसायनिक श्रोर खदान उद्योग इत्यादि | 
इन उद्योगों को कुटीर में श्रथवा छोटे पैमाने पर नहीं चलाया जा सकता है 
इसलिए इस क्षेत्र में चुनाव का प्रश्न ही नहीं उठता है; (२) ऐसे उद्योग जिनका 
छोटे पैमाने पर उत्पादन करके कुछ निश्चित लाभ उठाया जा सकता है, जैसे ताला 
मोमबची, बटन, चप्पल, खाद्यान्न इत्यादिउद्योग | इनमें से कुछ में छोटे पैमाने पर 
उत्पादन करने में उत्पादन व्यय कम होता है। खाद्यान्न के सम्बन्ध में यह कहा 
जा सकता है कि जब वस्तुएँ हाथ से तैयार की जाती हैं वो उनमें पौष्टिक तत्व 
अधिक रहते हैँ; (३) ऐसे उद्योग बिन्हें वड़े और छोटे पैमानों पर चलाया जा 
सकता है | इन उद्योगों के सम्बन्ध में चुनाव का प्रश्न उठता है। 

ठेकनिकल व्यवस्था के आधार पर उद्योग को निम्नलिखित भागों में 
विभाजित किया जा सकता है--(१) ऐसे उद्योग बिनमें बड़े पैमाने के उद्योगों और 
कुठीर तथा छोटी भात्रा के उद्योगों में कोई प्रतियोगिता नहीं है, जैसे मधु मक्खी 
पालन, शुड़ बनाना तथा अन्य दस्तकारी के कार्य इत्यादि। (२) ऐसे उद्योग 
जिनमें छोटी मात्रा के और कुटर उद्योग बड़े वैमाने के उद्योगों, के सहायक ईं 
इनमें उन वस्क्ुओं का उत्तादन किया जाता है जिनकी बड़े पैमाने के उद्योगों को 
अपनी उत्पादन प्रक्रिया फो श्रागे बढ़ाने के लिये श्रावश्थकवा होती है। बढ़े पैमाने 
के उद्योग अनेक छोटी-छोटी वस्तुओ्लों काः उत्पादन स्वयं व कर छोटे उद्चोंगों के 
उत्पादन में सहायता देते हैं या उत्पादन की लम्पी प्रक्रिया में कुछ श्रेशों का उत्पा- 
दन छोटे उद्योगों में किया जाता है, और (३) ऐसे उद्योग जिनमें बड़े पैमाने के 
और छोटे पैमाने के उद्योगों में प्रतियोगिता होती है, जैसे, कर्षों में बुना कपड़ा, 
खांर्सारी चीनी;,चमड़े का सामान इत्यादि | प्रथम वर्ग के श्रेतर्गत श्राने वाले 
उद्योगों के -उम्बन्ध“में- कोईः समस्या नहीं है परन्तु दूसरे वर्ग के श्रन्तर्गंत छोटे तथा 
बड़े पैमाने के उद्योशों में' परस्पर उचित सम्बन्ध स्थापित करके इनकी किसी भी 
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समस्या को सुगमता पूर्वक सुलकाया जा सकता है। तीसरे बर्ग के उद्योगों के 
सम्बन्ध में वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है| 


कठिनाइयाँ 


कच्चे माल, उत्पादन की प्रविधि, वित्त, विक्रय, कर इत्यादि के सम्बन्ध में 
कुंगैर और छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
है। इन उद्योगों को प्रायः उन वस्तुशों की आवश्यकता द्वोती है जिनका बड़े' 
उद्योगों में उत्तादन किया जाता है | कथी उद्योग पूर्णतया बूती मिल द्वारा 
उत्मादित यूत पर निर्भर करवा है | द्वितीय विश्वयुद्ध के समय सूत्त मिलने में बहुत 
कठिनाई हुई, क्योंकि जितने यूत का उत्पादन किया जाता था उसका अधिकाँश 
मिलों की ही ग्रावश्यकता पूर्ति में लग जाता था | उस समय अधिकतर मिलों में 
कताई और बुनाई साथ-साथ होती थी । केवल कताई करने वाली सिलों की 
संख्या चहुत कम है | कर्पा उद्योग को श्रधिक सूत उपलब्ध कराने के लिए सूत 
की कताई करने वाली कुछ और मिलों की स्थापना की गई हैं और इनमें उत्पा- 
दित सूत का कुछ प्रतिशत कर्षा उद्योग के लिए सुरक्षित रखा जाता है । दलालों 
के कारण कुटैर उद्योग को आवश्यक कच्चे माल का श्रधिक मल्य खुकाना 
पड़ता है | इस कठिनाई को सहकारी समितियों की स्थापना करके दूर किया जा 
सकता है। 

: म्विधि और प्रसाल्षी--इन उद्योगों में जिस ढंग से शोर जिन साधनों 
से उत्पादन किया जाता है वह प्राचीन हो चुके है ओर वर्तमान में उनकी 
उपयोगिता बहुत घट गई है। खोज कार्य करने और कारीगरों के शिक्षण की 
उपयुक्त व्यवस्था न द्वोने से उत्पादन के प्रकार में बहुत क्षति हुई हैं। श्रमिकों को 
उचित शिक्षा देने श्रोर उत्पादन के प्रकार में सुधार करने के लिए बहुत थोड़ी 
ऐसी उंस्थाएँ हैं जो श्रच्छा कार्य कर रही हद, जैसे श्रखिल मारतीय आम उद्योग 
संध, अ्रखिल भाश्तीय कवाई संघ, खादी प्रतिष्ठान श्रौर ह्वाल ही में स्थापित्र खादी 
शर ग्राम उद्योग विकास बोड | 

अन्तर्राष्ट्रीय योजना टीम ने, जिसको फोर्ड फाउन्डेशन ने नियुक्त किया 
था, जिसने छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले तथा कुटीर उद्योगों का अ्रध्ययन 
करने के लिये तथा उनके पुनरत्यान के सुझाव देने के लिये भारत का दौरा किया, 
१६५४४ में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें उसने यह सिफारिश की फि चार शिल्प कला 
शान सम्बन्धी संस्थायें स्थापित की जानी चाहिये जिनकी भोगोंलिक स्थिति ऐसी 
होनी चाहिये कि वे सम्पूर्ण भारत की सेवा कर सके |-भारत सरकार ने यह 
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पिफारिश स्वीकार करली है | पर खोज का कार्य करेंगी और अ्रपनी खोज के 
परिणामों को तथा नई उत्पादन विधियों, नये श्रौजारों, और नई प्रविधियों की 
सूचना उत्पादकों तक पहुँचायेंगी | 

कार्य करने वालों को प्रोत्ताइन देने की श्रावश्यकता है जो कि उचित 
शिक्षा प्रचार तथा प्रत्येक दस्तकारी के लिये स्थानीय परिपद्‌ के स्थापित करने से 
सम्मव हो सकता है। 

वित्त व्यवस्था--छोटे उद्योगों श्रौर उद्योगपतियों की वढ़ी कठिनाइयों में 
वित्त को कठिनाई प्रमुख है। मशीन और श्रावश्यक श्रौजार क्रय करने के लिए 
उसे दीर्घकालीन पूँजी की आवश्यकता होती है| इसके साथ ही कच्चा माल क्रय 
करने के लिए और पारिश्रमिक इत्यादि चुकाने के लिए श्रल्पकालीन पूँजी की 
आवश्यकता होती है| छोटे उत्पादकों में श्रधिकतर निधन हैं शर ऋण के लिए 
आवश्यक प्रतिभूति नहीं दे पाते | साथ ही ऐसे उत्पादकों की श्रावश्यकताएँ भी 
कम होती हैं, इन्हें ग्रधिक घन की श्रावश्यकता नहीं होती है इसलिए बड़े उद्योगों 
को विचीय सहायता देने वाले व्यवसायी बैंक इनको ऋण इत्यादि देने में कुछ 
लाभ नहों समसते | बहुत कम ऐसी संस्थाएँ हैं जिनसे इन उत्पादकों को विच की 
सहायता मिल सकती है | इन्हें श्रधिकतर आमीण साहुकारों श्रीर कारखानादारों 
पर निर्मर करना पड़ता है। कारखानेदार इस शर्त पर ऋण देते हू कि 
उत्पादित माल उनको वेचा जायगा | उत्पादित माल का मूल्य ऋण देते समय 
निश्चित कर लिया जाता है। इससे उत्मादक को अपने माल का उचित 
मूल्य नद्दीं मिल पाता | 

श्रन्तराट्रीय योजना टीम ने यह सिफारिश की कि (१) व्यापारिक चैंकों 
को अपनी शाखाओं को अ्रधिक कण देने की श्रनुमति देकर इन्हें दिये जाने 
वाले ऋण की मात्रा बढ़ा देना चाहिये; (२) सहकारी वैंकों को इन उद्योगों की 
वित्त सहायता करने की ओर और अ्रधिक ध्यान देना चाहिये; (३) पत्येक 
प्रदेश में एक राज्यीय विच निगम स्थापित किया जाना चाहिये जिसके कोष 
को इन छोटे उद्योगों की ही सहायता के लिये सुरक्षित कर देना चाहिये; और 
(४) वास्तविक सम्पत्ति की प्रतिभूति पर ऋण देने की प्रणाली प्रचलित की 
जानी चाहिये | ॥ 

व्यक्तिगत क्षेत्र की वित्त सद्दायता के लिये शौफ कमेटी ने मी रिजर्व बैंक 
को जून १६४४ में दी हुई अपनी रिपोर्ट में उन छोटे उद्योगों के विषय में विचार 
किया है जिनकी सम्पत्ति १० इज़ार रुपये और ५ लाख रुपये के अन्दर है । कमेटी 
ने कृपि के सहायक उद्योगों को श्रपनी परीक्षण परिधि के अन्दर सम्मिलित नहीं 
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किया । चालू पंजी के सम्बन्ध में कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि इन उद्योगों 
से सरकार द्वारा क्रय किए गये माल के मूल्य का भुगतान करने में देर नहीं होनी 
चाहिये | इसके अतिरिक्त कमेटी ने यह मी सिफारिश की कि व्यक्तिगत संस्थाश्रों 
द्वारा लिखे हुये इकरारनामों की रजिस्ट्री की फीस भी कम कर देनी चाहिये ताकि 
उनको बैंकों से कण लेने में श्रधिक सुविधा मिले | दी कालीन पजी की श्रावश्य- 
कताओं के लिये यद सिफारिश की कि प्रादेशिक सरकारों फो इन उद्योगों को 
पहटेट एड हु इण्डस्ट्रीन एक्ट? के अन्तर्गत अ्धिकाधिक सद्दायता देनी चाहिये | 
इसलिये इन उद्योगों को श्रधिक ऋण देने की सुविधा प्रदान करने के लिये यह्ट 
आवश्यक होगा कि प्रादेशिक बजट में हस पर व्यय करने के लिये अधिक धन 
का श्रनुदान किया जाय श्रौर ऋण देने की प्रणाली को श्रधिक सरल बनाया 
जाय । कमेटी ने यह सुकाव दिया है कि प्रादेशिक वित्त कारपोरेशन? को छोटे 
उद्योगों को शक्रूण देना चाहिये। इसके साथ ही उसने यह सिफारिश की कि 
छोटे उद्योगों की सहायतार्थ एक विशिष्ट विकास निगम की भी स्थापना होनी 
चाहिये जिसकी प्रारम्भिक शेयर पजी ५ करोड़ रुपया दो जो कि भारत के 
रिजव बैंक, व्यवसायिक बैंकों, बीमा कम्पनियों, तथा व्यक्तिगत लोगों द्वारा प्रा 
होनी चाहिये | 

वाज़ार--द्वितीय युद्ध के समय श्रोर युद्ध के पश्चात कुछ वर्षो तक बहुत 
से उद्योगों द्वारा उत्पादित माल के विक्रम की कोई समस्या नहीं थी क्‍योंकि माँग 
पूति से श्रधिक थी परन्तु फिर भी दलालों के कारण श्रोर उत्पादित साल घटिया 
होने के कारय उत्पादक को श्रपने परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता था । 
इधर कुछ वर्षो से इन उद्योगों की विक्रय समत्या गंभीर होती जा रही है। काश्मीर 
का शाल और बनारस की सिल्क जैसे मूल्यवान सामानों का उपभोग नहीं हो 
पा रहा दै क्‍योंकि राजाओं तथा जमींदारों की श्रव पहले जैसी स्थिति नहीं रद्दी | 
राजाओं की गद्दी और जमींदारी का उन्मूलन हो चुका है। जनता की क्रवशक्ति 
में कमी होने के कारण माँग घट गई है | समस्या यह है कि बाज़ार में उत्पादित 
माल की माँस बढ़ाई जाय, श्र उचित मूल्य वसला जाय । माँग में वृद्धि तभी 
की जा सकती दै जब या, तो निर्यात किया जाय या बढ़े उद्योगों द्वारा उत्मादित 
माल के बदले इनका उपभोग किया जाय । कुटीर उद्योगों में उत्पादित माल का 
डपभोग कनाडा, श्रमरीका, न्यूजीलैण्ड, थास्ट्रेलिया और मध्य पूर्वी देशों में 
बढ़ाया जा सकता है | यह देश पूर्व से ही माल क्रय करते रहे हैं श्रोर दस्तकारी 
को वस्तुओं, कलापूर्ण कपड़ों, लाख तथा ,खेल के सामान इत्यादि के विषय में 
पूछताछ करते रहे हैं परन्तु इन देशों को, बढ़ी मात्रा में एक साथ और नमूने के 
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अमुरूप माल की आवश्यकता है। उत्पादित माल का बड़ी मात्रा में और ठीक 
नमूने के अनुरूप निर्यात करने के लिए विक्रम समितियों का विकाठ करने की 
आवश्यकता है। 

राज्य सरकारें छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों पर कर कम लगाने की 
नीति अपनाती हैँ | उदाइरणस्वरूप खण्डसारी चीनी पर कारखानों द्वारा उत्तादित 
चीनी की अपेक्षा कम उत्पादन कर देना पड़ता है | इस समत्या का एक दूसरा 
पत्त भी है ] प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह सुझाव दिया गया है कि छोटे पैमाने 
के श्रौर कुयीर उद्योगो का विकास करने के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों पर कर 
लगाया जाय | कर्घा उद्योग का विकास करने के लिए ६६ करोड़. दपया एक 
करने फे लिए चूती मिलों भें तीन पाई प्रति गज के हिसाव से यह कर लगा भी 
दिया गया है। बड़े पैमाने के उद्योगों पर पूर्व ही से बहुत कर लगे हुए ई यदि यह 
नया कर और लगा दिया गया तो इससे उद्योग के विकास में बाघाएं उत्पन्त हो 
जारयंगी। सभी प्रकार के बड़े, छोटे श्लोर कुटीर उद्योगों के विकास का उद्येश्य इस 
प्रकार की कर-नीति से पूर्य नहीं हो सकता है। 

छोटे श्रौर कृद्ीर उद्योगों के सामने विद्युत श्रौर यातायात के शअ्रमाव की 
भी समत्या है। इनकी स्थिति सुधारने के लिए सत्ती विद्युत श्रीर सस्ते यातायात 
की सुविधा देना श्रावश्यक है | 

कार्वे कम्तेटी रिपोटें--योजना श्रायोग ने कार्वे कमेटी, श्रथवा आम्य 
उद्योग श्रीर छोटे उद्योग कमेटी, की नियुक्ति जून १६५५ में इन उद्योगों की समस्याश्रों 
का परीक्षण करने श्र एक ऐसी योजना प्रस्तुत करने के लिए की निससे (१) 
द्वितीय योजना काल में उपभोग की वस्तुश्नों की बढ़ी हुई मांग का श्रधिकांश इन्हीं 
उद्योगों से पूर्ण किया जा सक्के; (२) उनसे उत्तरोत्तर कार्य करने के श्रधिक श्रवसर 
प्रो्त हो सकें श्रोर (३) उत्तादन और विनिमय की व्यवस्था सहकारिता के आ्राघार 
पर ब्यवस्थित हो सके | 

कमेटी को यह स्पष्ट हो गया था कि आम्ब तथा छोटे उद्योगों की उपेक्षा 
बहुत दिनों से होवी श्रा रह्दी है| प्रथम योजना में जो उनके प्रति ध्यान दिया गया 
था वह पर्याप्ष न था । प्रथम योजना के परिणामध्वरूप इन उद्योगों के विकास के 
लिये छः विशिष्ट बोर्डों की स्थापना है। इन बोडों ने १६५१-५२ में १४३२ लाख 
रूपया व्यय किया था जो कि १९५४-५४ में बढ़कर ६७३ करोड़ रुपया हो गया 
ओर १६४५-४६ में १५०४२ करोड़ रुपया; परन्ध यह मी अ्रपर्याप्त सिद्ध हुआ | 
कमिदी ने २६० करोड़ रुपये के विनियोग की सलाह दी श्रर्थाव्‌ द्वितीय योजना 
काल में प्रति वर्ष ५२ करोड़ रुपया व्यय किया बाय | : ; 


छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले तथा कुंटीर उद्योग श्६६ 


कार्वे कमेटी ने उन छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले भर कुटीर उद्योगों 
के विकास की सिफारिश की थी जो नित्यकाय में श्राने वालो वस्तुश्ों का उत्पादन 
करते थे जैसे सूती कपड़े, ऊनी कपड़े; हाथ के कुटे चावल, वनस्पति तेल, गुड़ 
शोर खण्डधारी, चमड़े के जूते और दियासलाई इृत्यादि | साथ हीं रेशम के कीड़े 
पालना, रेशम बुनना, हथकर्घा उद्योगों की नारियल की जटा का कातना और 
बुनना, श्रादि उद्योगों की ओर कमेटी ने अ्रपना ध्यान दिया। कमेटी द्वारा 
द्वितीय योजना के श्रन्तगंत प्रस्तावित कुल २६० करोड़ रपए के व्यय,से श्राशा 
की जाती है कि श्रधिक्त समय के लिये, थोड़े समय के लिये, पूर्ण समय के लिये 
ओर वर्ष के विशेष महीनों के लिये यह उद्योग ५० लाख व्यक्तियों को कार्य करने 
का श्रवसर प्रदान करेंगे। कपड़े के उद्योगों को कमेटी ने सब से श्रधिक महत्ता दी 
है | इनमें विकेन्द्रित दूत कातने और विनने का काम मी सम्मिलित है | इस उद्योग 
पर लगभग कुल व्यय का ४४४ श्रर्थात्‌ ११३ करोड़ रुपया व्यय किया जायगा। 
शशा की जातो है कि यह उद्योग लगभग ३० लाख व्यक्तियों को कार्य प्रदान 
कर सकेगा । - 

कमेटी ने तीन मुख्य ध्येय अपने समक्ष रकखे ये | (१) द्वितीय योजना काल 
में यथासम्मव श्रौद्योगिक वेरोजुगारो में इद्धि न होने देना जो कि प्राय: परम्परागत 
आम्य उद्योगों में हुआ करती है; (२) श्रघिक से अधिक संख्या में लोगों को योजना 
काल में आम्य श्रौर छोटे उद्योगों द्वारा काये करने का श्रवसर प्रदान करना; और 
(३) विकेन्द्रित समाज की स्थापना के लिये एक श्राधार प्रदान करना तथा वृद्धि- 
मान गति से आर्थिक विकास करने की सुविधा देना | कमेटी ने समृद्धि का जो 
काल्पनिक चित्र श्रपने मन में रक्ख़ा था उसको प्राप्त कर लेने फे विचार से निम्न 
सुझाव दिये हैं-- 

- (१) प्रादेशिक सरकारों को सहकारी समितियों को धन तथा पग्रत्यामूति 
द्वारा सहायता देनी चाहिये जिससे वे आम्य श्रौर छोटे उद्योगों की श्रभिक सहायता 
कर सके | कमेटी ने रिजवं बैक और स्टेट बैंक आफ हस्डिया को आम्य और छोटे 
उद्योगों की यहायता देने के अनेक ढंगों का सुकाव दिया | उसने यह भी सिफा- 
रिंश की कि जब तक इन उद्योगों के लिये एक'नई संपूरित ठुंस्थागत ऋण की 
व्यवस्था न हो जाय तब तक अखिल मारतीय बो्ां, प्रादेशिक वित्तीय निगर्मों 
तथा राजकीय विभागों को श्रावश्यक सह्ययता देते रहना चादिये। 

(२) प्रदेशिक सरकारों द्वारा दिये हुये अ्रनुदानों का झाम्य-श्रीर छोटे 
उद्योगों की सहायता करने के स्थान पर कमेटी ने यह अधिक श्रच्छा सम्रका कि 
सरकार द्वारा सहकारिता के आधार पर उत्पादित कुछ वस्तुओं का निम्नतम . 


२०० भारतीय श्र्थशाख की समस्याएँ 


मल्य निश्चित कर दिया जाय जिस पर वे बेची जाँय | मल्य से कम पर . बेचने में 
जो घाय हो उसे राज्य को पूरा करना चाहिये | 

(३) ग्राम्य और छोटे उद्योगों को विस्तार का अवसर प्रदान करने के विचार 
से कमेटी ने यह विचित्र सुकाव दिया कि फैक्ट्री उद्योगों के श्रधिकतम उत्तादन की 
मात्रा नियत कर देनी चाहिये और जितनी भी माँग इसके उपरान्त बढ़ें उसे 
पूर्णतः श्रथवा ओशतः ग्राम्य उद्योगों से पूर्ण करना चाहिये। 

(४) सभी फैक्ट्री उद्योगों के सम्बन्ध में कमेटी ने एक उपकर आरोपित करने 
की सिफारिश की जिसका प्रयोग आम्य और छोटे उद्योगों के विकास और उत्पत्ति 
के लिये किया जाय | 

(५) कमेटी ने सुझाव दिया कि केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में एक प्थक मंत्री आम्य 
और छोटे उद्योगों के लिये नियुक्त किया जाना चाहिये । इस मंत्री को सहयोग 
देने के लिये मंत्रिमण्डल के सदस्यों की, एक कमेटी दोनी चाहिये जिसका कास 
मारत सरकार की औ्रौद्योगिक नीति में सामंज्रध्य स्थापित करना होगा। 

समालोचना--का्वे कमेटी की सिफारिशों में निम्न गंभीर दोष हैं । 

(श्र) कमेटी ने आम्य और छोटे उद्योगों का श्राधुनिकीकरण तथा श्रमिनवी 
करण तमी करने की सिफारिश की है जब कि उससे वेकारी न बढ़े परंतु यह 
असम्भव है। 

(ब) मिल उद्योगों के उत्पादन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का 
अर्थ यह है कि आम्य और छोटे उद्योग उपयोग की वस्ठुश्नों की बढ़ी हुई माँग को 
पूर्ण करने में समर्थ होंगे, जो कि जनसंख्या के बढ़ने तथा राष्ट्रीय आय में बृद्ि 
के कारण होगी । जिन व्यक्तियों को आम्य और छोटे उद्योगों का ज्ञान है वे यह 
अच्छी प्रकार जानते हैँ कि असम्भव है | 

(स) कार्वे कमेटी का अ्रन्तहित विचार यह है कि आम्य और छोटे उद्योगों 
की मिल उद्योगों की स्पर्धा से रक्षा दोनी चाहिये और उनको श्रपने माल को वेचत्ने- 
की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये | परन्तु इस सम्बन्ध में केवल देश के मिल .उद्योग 
का ही विचार नहीं करना है बरन विदेशी मिर्ले भी स्पर्धा करेंगी | 

(द) कमेटी की इस सिफारिश के फलस्वरूप कि राज्य ,सहकारिता के 
रिद्वान्त पर उत्पादित वर्ठुओं के क्रय और विक्रय मल्य का अन्तर सहन करे और 
एक नया मनन्‍्त्रालय स्थापित करे, भारत में राज्यों का व्यय चढ़ जायगा ] केन्द्रीय 
तथा प्रादेशिक राज्यों के .इसने बड़े व्यय तथा आय खोतों को देखते हुये इस 
सुझाव .को व्यवह्ारिकः नहीं माना जा सकता | 

योजना- के अन्तर्गत--बह बड़े सौमाग्य की बात है कि योजना श्रायोग 


छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले तथा कुदीर उद्योग २०१ 


और सरकार ने कार्वे कमेटी की सब्न सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया विवाद 
ग्रस्त प्रश्न मिल उद्योगों के उत्तादन की अधिकतम मात्रा नियत करने का था, 
उस पर श्रभी निर्णय नहीं किया गया है| यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उपकर 
कुछ उद्योगों पर तो लगा ही दिया गया है श्रीर अन्य पर लगाये जाने की 
सम्भावना है | परन्तु श्रमी तक तो काबे कमेटी की शिफारिशं उस सीमा तक 
स्वीकार नहीं की गई हू कि भारतीय आशिक व्यवस्था को असाध्य द्वानि पहुँच 
जाय | 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में दस उद्योगों के लिये एक ,योजना निर्माण की 
गई यी--आ्राम्य तेल उद्योग, नीम के तेल. का साबुन बनाना, धान कूटना, खजूर 
का गुड़ बनाना, गुड़ और खण्डसारी उद्योग, चमड़े का उद्योग, ऊन के कम्बलल 
बनाना, द्वाथ से अच्छे प्रकार का कागज बनाना, शहदद की मकक्‍्खी पालना और 
कुटीर दियासलाई उद्योग | यह योजना इस विश्वास पर निर्माण की गई थी कि 
इन उद्योगों के विकास कार्यक्रम पर केन्द्रीय सरकार १५ करोड़ रुपया ओ्रौर प्रादे- 
शिक सरकारें १२ करोड़ रुपया ध्यय करेगी | प्रथम योजना काल में जो घनराशि 
वास्तव में इन उद्योगों पर व्यय की गई दे वह ३१"२ करोड़ रुपये है। इसमें से 
हथकर्षा उद्योग पर ११९१ करोड़ रुपये, खादी पर ८*४ करोड़ रुपये, आम्य उद्योगों 
पर ४"१ करोड़ रुपये श्र छोटे उद्योगों पर ५"२ करोड़ रुपये व्यय हुये | 

दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य प्रथम योजना काल में किये गये। उनमें से एक 
तो केन्द्रीय सरकार द्वारा.आम्य श्रोर छोटे उद्योगों के विकास के लिए एक बड़ी 
मात्रा में घनराशि का अ््ग निकाल देना था और दूसरा विभिन्न उद्योगों के 
लिये अखिल भारतीय बोर्डो' की स्थापना था । केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों 
द्वारा विशेष ध्यान देने के कारण, तथा अखिल मारतीय बोर्डों की कार्य परिधि के 
विस्तृत हो जाने के कारण, श्रनेकों उद्योगों का उत्पादन तथा उनमें कार्य करने 
बालों की संख्या में दृद्धि हुई है। 

तीसरी महत्वपूर्ण बात सरकार द्वारा स्टो्स परचेज कमेटी की उन 
सिफारिशों की स्वीकृति है जो स्टोस की कुछ प्रकार की वस्तुश्नों का केवल आम्य 
शौर उद्योगों से ही खरीदां जाना अनिवाय करते है, ओर बढ़ी मात्रा में उत्पादन 
करने वाले उद्योगों की ठुलना में उन्न वस्तुश्नों के मल्य के श्रन्तर को गआम्य उद्योगों 
को देने के लिये बाध्य करते हैं | 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रथम योजना की अपेक्षा छोटे उद्योगों पर 
अधिक घन मुख्यतः इसलिये व्यय किया जायगा कि उससे भारत में बेकारी की 
समस्या हल होगी। कार्बे कमेटी की २६० करोड़ रुपग्ना व्यय ' किये जाने की 


२०२ भारतीय श्रथशाज् की समस्याएँ 


सिफारिश के विपरीत द्वितीय योजना ने केवल २०० करोड़ रुपयों के व्यय की 
व्यवस्था की है। आशा यह की जाती है कि जब प्रादेशिक योजनाश्रों का 
पुनपरीकछ्षण होगा तो यह घनराशि श्रवश्य वढ़ जायगी | 

२०० करोड़ रुपयों नियोग में से वे-्द्रोय सरकार २४ करोड़ उपये 
व्यय करेगी श्रौर प्रादेशिक सरकार १७५ करोड़ रुपया व्यय करेंगी। योजना में 
ग्राम्य शौर छोटे उद्योगों के लिये निश्चित किये हुए २०० करोड़ रुपयों के अ्रतिरिक्त 
११ करोड़ रुपया कुटीर और मध्यवर्ती उद्योगों के विकास के लिये और श्रीद्योगिक 
ऋण के लिये, श्रौर ७ करोड़ रुपया विभिन्न लोगों के पुनवास के कायक्रम के 
श्रन्तर्गत औद्योगिक तथा व्यवसायिक शिक्षा के लिये निश्चित किया गया है। 
सामुदायिक विकास ज्षेत्रों के बजट में ऐसे उद्योगों के लिये प्रत्येक ज्षेत्र में ११ 
लाख रुपये के व्यय किये जाने की व्यवस्था की गई है | पिछड़ी जातियों की सुख 
सुविधा के लिये बनाये कार्य-क्रम में भी कुछ चुने हुये उद्योगों से सम्बन्धित 
व्यवसायिक और श्रौद्योगिक शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है। 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में छोटे पेमाने के उद्योगों तथा 
कुदीर उद्योगों में कुछ प्रगति हुई है | इन पर ५६ करोड़ दपया व्यय हो चुका है' 
और श्राशा की जाती है कि तीसरे वर की समाप्ति तक यह ६१ करोड़ रुपया हो 
जायगा | इस व्यय का ४० प्रतिशत खादी श्रौर आमोद्योगों के लिये, २५% से कुछ 
अधिक छोटे पैमाने के उद्योग तथा श्रौद्योगिक वस्तियों (]90प5079) ८४४८७) 
के लिये तथा २०४ के लगमग हाय के कर्घ तथा शक्तिचालित क्षों के लिये 
यथा। पहली दो योजनाश्रों में की गईं व्यवस्था राज्य तथा केन्द्र की अ्रनुमानित 
ज्यय-क्षमता पर आधारित थी। १६४८-५६ एफ अन्य कारण भी मह्त्त्वपूर्ण हो 
गया | केन्द्र और राज्यों के पास योजनाश्रों को लागू करने के लिये घनराशि 
सीमित थी । 

६२ ओ्रौद्योगिक वस्तियों में से, ११ पहले दो वर्षो में पूरी हो गई तथा 
अन्य १६ के १६४८-५६ तक पूरी होने की आशा है| १६५७-॒र८ के श्रन्त तक 
छोटे उद्योगों का प्राविधिक तथा विक्रय सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के लिये, ४ 
आदेशिक लघु उद्योग सेवा संस्थान (309 [7070950765 307ए6०४ [ग60#प ६65); 

३ बड़े संस्थान, २ उप संस्थान तथा २७ प्रसार-केन्द्र स्थापित किये जा चुके थे । 
१६५८-५६ के एक और प्रादेशिक लघु उद्योग संस्थान तथा ३३ प्रसार केन्द्र 
स्थापित किये जायेंगे। 

१६४६-५७ में इथकर्म का उत्पादन १६००० लाख गज़ था जो १६५५-५६ 
के उत्तादन से १३०० लाख गज़ अधिक या | १६५७-्र८ में श्रनुमानित उत्पादन 


छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले तथा कुदौर उद्योग २०३ 


१६५४००लाख गज़ था | ग्रव तक की प्रगति लक्ष्य से कहीं कम है। १६५७ के थ्न्त 
तक श्रम्बर सूत से उत्पादित कपड़ा ७० लाख गज़ था। ऐसा प्रतीत होता है कि 
१५०० लाख गज का संशोधित लक्ष्य योजना काल के श्रन्त्र तक पूरा नहीं होगा । 
पुरानी ढंग की खादी का उत्पादन ३५० लाख गज़ के श्रावार भूत उत्पादन से 
4० छाख गज़ प्रति वर्ष के हविसाव से बढ़ रहा है। खादी उत्पादन के लिये कई 
निश्चित लक्ष्य नहीं रखा गया था | शक्तिचालित करघों की स्थापना के सम्बन्ध 
में प्रात्त लक्ष्य भी अ्रत्र तक नगण्य ई | 


अध्याय २१ 
ऑद्योगिक उत्पादन ओर नियोजन 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में राजकीय तथा निनी उद्योग ज्षेत्र में श्रोद्योगिकः 
उत्पादन में वृद्धि करने की व्यवस्था की गई थी। अंतर केवल इतना था कि राजकीय 
उद्योग ज्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार ने अपने 
ऊपर ले लिया था परन्तु निजी उद्योगों के सम्बन्ध में उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित 
कर दिये गये थे। यह शआ्राशा प्रकट की गई थी कि निजी उद्योग योजना की अवधि 
रुमाप्त होने वक इन लक्ष्यों तक पहुँच जाँयेगे | पुनंपरीक्षित योजना को कार्यान्वित्त 
करने के लिये निर्धारित २३४६ करोड़ रुपयों में से १७६ करोड़ रुपया श्रर्थात्‌ कुल 
व्यय का ७.६% उद्योगों श्रीर खान खोदने पर व्यय करना था जिसमें से बढ़े और 
मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर १४८ करोड़ रुपया, खानों के सुधार पर १ करोड़ 
रुपया और छोटे उद्योगों पर ३० करोड़ रुपया व्यय करना था | इस्नन घनाने के 
चितरंजन कारखाने श्रौर रेल के लिये इस्पाव की कोच बनाने के कारखाने में जो 
कुछ धनराशि लगाई गई वह रेलवे विकास योजन का एक अंग थी। इस प्रकार 
श्राघार भूत उद्योगों और यातायात के लिये निर्धारित ५० करोड़ की धनराशि 
प्रथक करके सम्पूर्ण राजकीय विकास कार्य क्रम में प्‌ वर्ष के अन्दर ६४ करोड़ 
रुपया निर्धारित किया गया | राजकीय औद्योगिक ज्षेत्र में ओ रुपया लगाया गया 
उससे लोहे तथा इस्पात के नये कारखाने, इन बनाने के चितरज्षन कारखाने, 
मैसूर में मशीन श्रौज्ञार बनाने के कारखाने, सिन्द्री के रसायनिक खाद के 
कारखानों और पेनिसिलिन, डो० डी० टी०, यन्त्र, टेलीफोन इत्यादि बनाने के 
कारखाने की विभिन्न योजनाश्रों को कार्यान्वित किया गया । नितने उद्योगों की 
सरकार सरलता से व्यवस्था कर सकती थी उन पर अधिकार कर लिया गया 
श्रौर शेष निनी क्षेत्र के लिये छोड़ दिये गये | इस मिश्रित श्रथ व्यवस्था से यह 
लाम है कि राजकीय उद्योग क्षेत्र का उस सीमा तक प्रसार किया जा सकता है 
जितना व्यवह्दारिकता दृष्टि से सम्मव है शोर निजी उद्योग को अपने साधनों, 
कुशलता एवम्‌ अ्नुमव के द्वारा देश का औद्योगिक विकास करने का अवसर 
मिलता है | 

योजना आयोग ने अनुमान लगाया था कि योजना में उत्पादन के निर्धा- 
रित लक्ष्य तक पहुँचने के लिये निजी उद्योग क्षेत्र में पाँच वर्ष के अन्दर कुल 
२३३ करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा | यदि इसमें मशीनों को परिवर्तन तथा उद्योग 
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का श्राधुनिकीकरण करने के लिये १५० करोड़ श्रीर चालू पंजी के लिये ३९४ 
फरोड़ की धनराशि सम्मिलित कर दी जाय तो पाँच वर्ष में निजी उद्योग ज्षेत्र में 
कुल ७०७ करोड़ रपया लगापा जायग्रा | भारतीय उद्योगपतियों ने इस योजना 
की झ्ालोचना की | उनका कदना था कि (श्र) उद्योग के श्राधुनिकीकरण के लिये 
१५० करोड़ रुपया श्रपर्याप्त है क्योंकि श्रधिकांश उद्योगों की मशीनें प्रायः व्यर्थ 
हो गई हूँ | योजना में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिये श्रावश्यक मशीनों का 
अबन्ध करने में इससे कहीं श्रधिक दपयों की श्रावश्यकता होगी; (ब) सरकार ने 
केवल श्रावश्यक घन की मात्रा बता दी है, परन्चु उसकी प्राप्ति की व्यवस्था नहीं 
की है। उद्योगों के पास ऐसे साधन नहीं हैं जिनसे यह कार्य किये जा सकें 

भारतीय पजी बाज़ार की ऐसी स्थिति नहीं हैं कि इतना घन प्राप्त किया जा सके 
शरीर विदेशी पजी भो प्रायः उपलब्ध नहीं है। इन सत्र बातों पर विचार करने से 
शात शोता है कि निनी उद्योगों का योजना में निर्धारित उत्पादन के लक्ष्यों को 
पूरा कर सकना सम्मव नहीं है। 


योजना में उद्योगों को जिस क्रम से प्रार्थामकता दी गई थी उससे स्पष्ट है 
कि श्राधारभूत एवम्‌ प्रमुख उद्योगों फे साथ ही ऐसे उद्योगों को अधिक महत्व 
दिया गया जिनका श्रपेज्ञाकृत बहुत कम्म विकास हुआ्रा था | यदि राजकीय तथा 
निजी उद्योग क्षेत्रों को एक साथ मिला कर देखा जाय तो यह शात होगा कि कुल 
व्यय का २६ अतिशत धातु शोधन उद्योगों के लिये, २० प्रतिशव पेट्रोल शोध- 
शालाथों के लिये, १६ प्रतिशत इंजीनियरिंग उद्योगों के लिये, ८ प्रतिशव सूती 
उद्योगों के लिये, ५ प्रतिशत सीमेंट श्रौर लगमग ४ प्रतिशत कागज, पटूठे तथा 
अखयबारी कागज उद्योग के लिये निर्धारित किया गया था। इसका श्रर्थ यह था 
कि जिन उद्योगों का श्रमी विकास नहीं हो पाया था उन पर अधिक व्यय किया 
जाय | वर्तमान उद्योगों को छोड़ा नदी गया था वल्कि उनके लिये कम धनराशि 
निर्धारित की गई थी | ऐसा उचित मी था | देश के वभी उपलब्ध साधनों का 
अच्छे से श्रच्छा उपयोग करने के उद्देश्य से ही यह व्यवया की गई थी | 
औद्योगिक विकास : कार्यक्रम के लिये योजना में निम्नलिखित प्राधमिकता-क्म 
दिया गया है | 

(१) जृ5 और प्लाइवुड जैसे उत्पादक वस्तु उद्योग और सूती कपड़े, चोनी. 
छान, घनस्पति, रंग श्रौर वार्निश जैसे उपभोग की वस्थ॒श्नों के उद्योगों की 
वतमान उद्मादन शक्ति का पूर्ण उपयोग किया जाय | 

(२) लोहे तथा इस्पाव, एल्यूमीनियम, सीमेंड, रणानिक खाद, भारी 


२०६ मारतीय श्रयशास्त्र की समस्याएँ 


रसायनिक, मशीनों के औज्ञार इत्यादि उद्योगों की वर्तमान उत्पादन शक्ति को 
बढ़ाया जाय | 

(३) जिस उद्योग को आरंभ करने, के लिए कुछ पंजी लगा दी गई है उसे 
पूरा किया जाय | 

(४) देश के श्रौद्योगिक ढाँचे को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए श्रपने 
| साधनों को ध्यान में रखते हुए नये कारखाने स्थापित किये जायें जैसे जिप्ठम से 
गन्धक का उत्पादन क्रिया जाय | 

प्रथम योजना में उद्योगों के तीन वर्य किये गये ये। (१) जूट ओटोसॉवाइलस, 
मशीन व औजार कपड़े की मशीन तथा चूड़ी के उद्योगों के सम्बन्ध में जिनकी 
उत्पादन शक्ति प्रयांत्त थी, इस बात पर भददत्व दिया गया कि वे श्रपना उत्पादन 
बढ़ाकर श्रपनी श्रनुमानित शक्ति के स्तर पर ले आवें जो बदली नहीं जायगी; ढले 
हुये लोहे, इस्पात, चीनी, सीमेंट, कागज ओर कागज के पद्े, दियासलाई तथा 
कुछ रसायनिक वस्तुओं का उत्तादन करने वाले उद्योग जिनके सम्बन्ध में यह 
निणय किया गया था कि उनकी अनुमानित शक्ति बढ़ाई तो जायगी पर ६०० 
प्रतिशत से कम । इनके अ्रन्तर्गत सोमेंट, सलफ्यूरिक ऐसिड, दला हुथ्रा लोहा, 
तैयार इस्पात, कागज और कागज के पटटे, दियासलाई, स्टोरेज वैठरी और 
बिजली के पंखे बनाने वाले उद्योग भी सम्मिलित कर लिये गये ये; (३) बिजली 
ते चलने वाले पम्पों, डिज़िल इंजनों, सीने की मशीन, बाइसिकिलों इत्यादि 
उद्योगों का जिनकी वास्तविक उत्पादन शक्ति माँग के अनुपाव में कम है काफ़ी 
असार करने की योजना बनाई गई यो । इसी श्रेणी में श्रन्य उद्योग भी श्राते हैं 
जैसे काटन लिन्टर्स, केमिकल पल्प, कुछ दबवाइयाँ इत्यादि जिनका भारत में 
उत्पादन नहीं किया जाता था परन्तु श्रव इनके उत्पादन की व्यवस्था की गई 
थी । इस प्रकार पंचवर्षोय योजना में देश के श्रोद्योगिक्‌ विकास की कमी को पूरा 
करने का प्रयक्ञ किया गया था | 

दिवीय योजना के अन्तगत--द्विवीय पंचवर्षीय योजना में श्रौद्योगिक 
श्र खनिज पदार्थों के विकास को प्रथम योजना की श्रपेज्ञा श्रधिक महत्वपूर्ण 
स्थान दिया गया | वास्तव में द्वितीय योजना औद्योगिक विकास पर केन्द्रित है | 
द्वितीय योजना में ४८०० करोड़ रुपयों के व्यय में से ८६६० करोड़ या श्८श% 
उद्योगों पर व्यय किया जायगा जब कि अथम योजना के कुल २,३४६ करोड़ 
रुपयों के ब्यय में से उद्योग पर १७६ करोड़ रपये या ७६५ व्यय किया जाना 
था) द्वितीय योजना प्रथम की अ्रपेज्ञा अधिक विस्तृत है ओर इसमें व्यय भी 
बहुत श्रधिक किया जा रहा है| उद्योगों को अधिक महत्व देने का कारण देश 
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के श्राथिक विकास को अधिक संतुलित करना, राष्ट्रीय ग्राय में वृद्धि श्रीर वेकारी 


शआ्रादि को कम करना है। द्वितीय योजना के अ्रन्तर्गत कार्यक्रम में प्राथमिकता 
निम्न प्रकार दी गई है | 


(१) लोए और इस्पात तथा भारी रखायनिक उद्योगों का निर्माण करना' 


जिसमें नाइट्रोजन युक्त खाद श्रौर इन्मीनियरिंग तथा मशीनों के 
निर्माण सम्बन्धी उद्योग सम्मिलित है | 

(२) विकास सम्बन्धी वस्तुश्नों तथा उत्पादन में कार्य श्राने वाली वस्तुओ्रों, 
जैसे श्रलमोनियम, सीमेंट, रतायनिक पल्य, रंग, फास्फेट युक्त खाद 

'और अत्यन्त श्रावश्यक दवाईयाँ आदि की उत्पादन शक्ति. में 
विस्तार करना । 

(३) महत्वशाली राष्ट्रीय उद्योग, जो स्थापित हो चुके हैं, जैसे जुट और 
सूती कपड़े बनाने तथा चीनी उद्योग श्रादि, उनके प्रसाधनों की 
वृद्धि और उनका श्रमिनवीकरण | 

(४) उन उद्योगों की उत्पादन शक्ति में जिनकी उत्लादन शक्ति और बास्त- 
विक उत्यादन में श्रन्तर है इृद्धि करना । 

(५) साधारण उत्पादन के कार्यक्रमों तथा उद्योगों के विकेन्द्रित अंश के 
उत्पादन लक्ष्य.के श्रदुसार उपभोग की वस्त॒ुश्रों के उत्पादन में वृद्धि 
करना। 


श्रौधोगिक विकास के काये क्रम के दृष्टिकोण से द्वितीय योजना की. 


अनेकों विशेषतायें हैं :-- 
(१) इसमें राजकीय क्षेत्र को ध्यक्तिगत क्षेत्र से श्रधिक महत्ता दी गई है| 


द्वितीय योजना की नवीनता इस वात में है कि राजकीय ज्षेत्र में श्रौद्योगिक और 
खनिज उद्योगों के विकास के कार्यक्रमों को अरधानता दी गई है। भारत में कृषि, 
विद्युत शक्ति, यातायात; तथा सामाजिक सेवाश्रों के विकास के सम्बन्ध में राज- 


कीय उपक्रमों पर मिमरता श्रार्थिक योजना की विशेषता है। परन्तु श्रभी वक तो 


राजकीय ज्षेत्र के श्रन्तगंत किये गये विनियोग में उद्योगों श्रोर खनिज सम्बन्धी 


योजनाओं को कोई विशेष स्थान नहीं प्राप्त हुआ था | प्रथम योजना में राजकौय 
क्षेत्र में बड़े उद्योगों की स्थापना के लिये केवल ६४ करोड़ रुपयों के बिनियोग का 


प्रबन्ध किया गया था, जबकि व्यक्तिगत क्षेत्र में २३३ करोड़ रुपयों के विनियोग' 


का अश्रनुमान किया गया था। द्वितीय योजना के अ्रन्तगत राजकीय ज्षेत्र में बड़े 
उद्योगों और खनिज के विकास के लिये ( वैज्ञानिक श्रन्वेषण काय पर व्यय 
सम्मिलित करते हुये) ६६० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है जब कि व्यक्तिगत 


र्ण्प मारतीय अयथंशासत्र की समस्याएँ 


त्षेत्र में उद्योगों और खानों पर ब्यय किये जाने के लिये केवल ५७५ करोड़ रुपयों 
का ही प्रबन्ध है। व्यक्तिगत क्षेत्र को यद्यपि देश के औद्योगिक विकास में एक 
बहुत बढ़ा माय लेना है फिर भी यह अत्यक्ष है कि राजकीय क्षेत्र की योजनात्रों 
पर व्यक्तिगत क्षेत्र की योजनाश्रों से अ्रपेज्ञात अधिक महत्व दिया गया है | 

(२) योजना की दूसरी विशेषता यह्द दे कि मुख्य और आधार उद्योगों का - 
विकास उपभोग की वस्हुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों की श्रपेज्षा अधिक 
किया जायगा | प्रतिष्ठापित उत्पादन शक्ति के श्रायोजित विकास तया श्रस्तावित 
उत्पादन सम्बन्धी १६६०-६१ के ऑँकड़े यह प्रकट करते हैं कि लोहे और इस्पात, 
इन्जीनियरिंग तथा रसायनिक उद्योगों के अधिकतम प्रसार का श्रायोजन किया 
गया है। मारत में प्रथम बार मशीन निर्माण उद्योग के विकास का आयोजन 
किया गया है | सूत तथा जूट बिनने की मशीनों के तथा सीमेंट और चीनी बनाने 
"की मशीनों के और छोटे छोटे श्रौजारों के उत्पादन के उद्योग वो मारत में पहले 
से द्वी स्थित हैं, पर उनका बहुत श्रघिक विस्तार कर दिया जायगा | कागज तथा 
छपाई उद्योग के उत्पादन का मूल्य १६६०-६१ तक क्रमशः ४ करोड़ उपये तथा 
२ करोड़ रुपये तक दो जायगा | वतंमान समय में तो इन वस्तुश्नों का उत्पादन 
नगण्य ही है । 

घड़े उद्योगों ओर खनिज उद्योग पर जो ६६० करोड़ रुपया व्यय किया 
जाने वाला है वह लगमग पूर्ण रूप से मूल उद्योगों के विकास के लिये है, जैसे 
लोहा-इस्गत, कोयला, खाद, इन्जीनियरिंग तथा बड़े बढ़े बिजली के प्रसाधन 
इत्यादि। योजना में तीन इस्पात संवतन्नों को स्थापना -रूरकेला, मिलाई, और 
हुगपुर में होगी जिनमें से प्रत्येक की उत्पादन शक्ति १० लाख उन इस्पात पिण्डों 
की होगी। इसके अ्रतिरिक्त इनमें से एक संयन्त्र वी ३५०,००० टन ढला हुआ 
लोदा बिक्री के लिये उत्पादित करेगा | राजकीय ज़ेत्र के अ्रन्तर्गत सब्र योजनाश्रों 
से आशा की जावी है कि कुल इस्पात की उत्पादित मात्रा लगभग २० लाख टन 
द्वितीय योजना के अन्त तक हो नायगी | 


इन्जीनियरिंग के बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के कार्यक्रम में चिचरन्‍्जन 
“लोकोमोटिव फैक्ट्री में एक बढ़ी इत्पात फाउन्ड्रों की स्थापना भी सम्मिलित है | 
दस बात का अचन्ध किया जा रहा है कि बढ़े बड़े विजली के प्रसाधनों का निर्माण 
राजकीय ज्षेत्र में हो । इसलिये चित्तरन्नन लोकोमोटिव फैक्ट्री का विस्तार होना 
परमावश्यक है ताकि वतेमान समय के श्रप् इन्जिनों के वार्षिक उत्पादन के 
स्थान पर ३०० इन्जनों का ग्रतिवर्ष उप्तादन हो जाय । दि इन्टीगरल कोच फैकद्री 
जिसने उत्पादन काये १६५४ में आरम्म किया लगमंग ३५० कोच अतिवर्ष १६५६ 
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तक उत्पादित कर सकेगी | एक नई. प्रौटर रोज कोच फैक्ट्री की स्थापना का भी 
प्रबन्ध कर दिया गया है। झट रा! पा 

(३) द्वितीय-योजना में आम्य श्रौर छोटे उद्योगों को प्रथम योजना की 
श्रपेज्ञा अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है श्रोर.यह अत्वाव किया गया. है कि 
उन पर प्रथम योजना के ३० करोड़ रुपये के व्यय के स्थान पर श्र २०० करोड़ 
रुपया व्यय किया जाय। आ्ाम्य श्रौर छोटे उद्योगों को इतना महत्व देने का मुख्य 
कारण यह है कि देश. की श्रार्थिक व्यवस्था के विकेन्द्रित भाग में कार्य करने के 
झधिक झवसर ग्रदान कर सकेंगे । - 

समाक्नोचना--छिंतीय योजना प्रथम योजना की अपेज्ञा अधिक विचार 
पूर्ण है। इस योजना में यह उचित ही दे कि कृषि को ठुलना में श्रौद्योगिक विकास 
पर अ्रधिक महत्व दिया गया है | इससे देश का संठज्षित विकास सम्मव हो सकेगा 
और जो देश की श्रार्थिक व्यवस्था में श्रमाव रह गए ये वे पूर्य हो जायेंगे। यह 
भी बहुत उपयुक्त दै कि बढ़े मूल ओर मशीनों के निर्माण के उद्योगों के प्रति 
विशेष ध्यान दिया है| इन्‍्दहों के श्राधार पर भारत का भावी श्रोद्योगिक विकास 
सम्मव हो सकेगा | यह सब होते हुए मी द्वितीय योजना में अ्रतेकों गम्भीर दोष 
रह गये हैं । 

(१) राजकीय ज्षेत्र का अ्रत्यघिक विस्तार कर दिया गया है। यदि सरकार 
के पास घन के खतोत, श्रौद्योगिक शान, उद्योगों के आरम्भ करने की छमता भआादि 
होती तत्र तो इसमें कोई हानि की सम्भावना न होती, पर्दु उरकार के पाल तो 
ये पर्याप्त मन्ना में नहीं है। इसके अ्रतिस्कि अनेकों उद्योग जो राजकीय ज्ेत्र के 

, अन्दर सम्मिलित कर लिये गये हैँ उनमें राजकीय जेत् से जितना साहस ग्रास्त हो 
सकता है उसकी श्रपेज्ञा भ्रधिक्र जोखिम उठाने और साइस की श्रावश्यकता है। 
श्रन्त में यह भी कहा जाता है. कि राजकीय चेन को आवश्यकता से अधिक 
विस्तृत कर देने से व्यक्तिगव क्षेत्र के लिये सुगमता पूर्वक कार्य करते रहने के 
लिये जितने साहस की भ्रावश्यकवा दै उससे बहुत कम की अवधर छोड़ा गया 
है | इसमें स्पष्ट रूप से यह मय लक्षित होता है कि राजकीय क्षेत्र श्रपने निर्धारित 
लक्ष्य को पूर्ण न कर सकेगा। | 

(२) यद्यपि व्यक्तिगत च्लेत्र पर कुछ वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा के 
उत्पादन करने का उत्तरदायित्व डाल दिया गया है, परन्तु इसके लिये न तो 
पर्यास मात्रा में वित्त को उपत्ब्धि का कोई प्रबेस्ध क्रिया गया है श्रोर न ऐसी 
सुविधायें दी प्रदान को गई हैं जैसे अ्रवक्षतनण के लिये बूद्धि श्रथवा करों से छूट 
आदि, जो कि व्यक्तिगत चेत्र के सरलता से कार्य करते रहने के लिये श्रावश्यंक 

१ 


२१७० भारतीय श्रथंशात्र की समस्याएँ 


हैं। राष्ट्रीय औयोगिक विकास निगम (ीपेंबतणाईं विवाहणवं ॥06ए2०७- 
प्रधा। 007ण०४४००) जिउकी १६४४ में स्थापना की गई थी व्यक्तिगत ज्षेत्र 
में उद्योगों के विकाछ में बहुत सद्दायता पूर्ण कार्य कर रहा है। द्वितीय योजना 
में भी यह संस्था व्यक्तिगत क्षेत्र में सहायता का काय करती रहेगी | यह सब होते 
हुये मी यह निश्चत रूप से कह्टा जा सकता है कि व्यक्तिगत ज्षेत्र को वित्त संकट 
उठाना पड़ रद्दा है, जिससे श्रौद्योगिक विकास में बाघा पड़ रही है | 
(३) भारत के श्रौद्योगिक संगठन में महत्वपूर्ण स्थान रखने के कारण यह 
सबथा उपयुक्त है कि आम्य और छोटे उद्योगों के विकास का प्रयत्न किया जाय, 
परन्तु यह कदापि न्यायसंगत नहीं है कि बड़े उद्योगों पर उपकर आरोपित किया 
जाय अथवा उनके उत्पादन की सात्रा पर ग्रतितरन्ध लगा दिया जाय, जिकसे कि 
ग्राम्य और छोटे उथोगों की रक्षा हो सके | इससे कार्यारम्भ का साहस नष्ठ द्वो 
जाता है और फोई प्रभावशाली सहायता भी आम्य श्रथवा छोटे उद्योगों फो नहीं 
मिलती । इन उद्योगों की समस्या को उनके द्वारा उत्पादित बस्खुश्रों के गुणों की 
उश्चति करके, तथा उनके मूल्य को घटा कर करना चाहिये न कि बड़े उद्योगों पर 
प्रतिषन्ध द्वारा । 
द्वितीय योजना के श्रौद्योगिक विकास कार्यक्रम में उपर्यक्त दोषों के होते 
हुये भी यह आ्राशा की जाती है कि इससे श्रीद्योगिक विकास की गति में श्रवश्य 
बूद्धि होगी, तथा श्रौद्योगिक विकास संगठन के श्रभावों को पूर्ण करके यह योजना 
संतुलन स्थापित करेगी श्लोर संसार में मारत का श्रौद्योगिक स्तर ऊँचा उठायेगी ) 
योजना की प्रगति--/“१६५७-५८ तक पहली योजना में प्रारम्म की गई 
श्नेक श्रोद्योगिक योजनाएँ पूर्ण हो गई ) इन योजनाओं में ग्रल॒वये का डी० 
“डी० टी० का कारखाना, दिल्‍ली के डी० डी० टी० कारखाने का विस्तार, हिन्दु- 
स्तान एल्टीवायोटिक्स (कारखाने) का विस्तार, मैसूर में सरकारी, पोरलीम फैक्ट्री 
की पोसलीन इन्सुलेटर्स स्कीम, मैसूर श्राइरन एएड स्टील बर्कंस का छ8एपय-.]70 
' का कारखाना; बिहार की सुपर फासफेट फैक्ट्री वषा ]. 5 7 8 कारखाने में 
संतुलन उपस्कर की व्यवस्था आदि सम्मिलित थे | इन योजनाओं के पूर्य होने के 
परिणामस्वरूप डी० डी० टी० निर्माण करने की शक्ति में २१०० टन की, पैन्धि- 
लीन के सम्बन्ध में १६२ लाख मीगा इकाइयों की तथा सुपर फास्फेट की उत्तादन 
शक्ति में '३३,००० टन की बृद्धि हो गई | ऐप & 7? & ने प्रतिवर्ष ३०,००० ठन 
अखबारी कागज-का उत्पादन करने की शअ्रपनी पूर्ण शक्ति को प्रास कर लिया | 
२५०० 2न इस्सुलेयर्स के निर्माण की शक्ति अथवा सामथ्य की मी स्थापना हुई । 
द्वितीय योजना में इन स्कीमों पर ३ करोड़ रु० व्यय करने की व्यवस्था थी |”? 


श्रीद्योगिक उत्पादन श्रीर नियोजन 


२११ 


श्राशा की जाती है कि १६४८-४६ में निम्न श्रौद्योगिक स्क्रीम पूरी हो 


जाँयगी । 


योजना 


], सिन्द्री (बाद) कारखाने का विस्तार 


4, मिलई ओर रुस्केला में पहली 
मभद्ियाँ ( [3]89 पि2065 ) 

3, दुर्गापुर, की योजना ( (086- 
०५४९४ [(४0]९०६ ) 


4, हिन्दुस्तान मर्शीन दुल्स, ( ॥॥78 
78668 0०" )8॥65 ) के 


उत्पादन में वृद्धि । 


ऊ ज्राग्रतप्रप्चञा॥ ०४०)९४ (०0-3हॉंवो 


03०]९४ ए70[6० 


नयी श्रथवा अतिरिक्त शक्ति या सामथ्य 


४७,००० टन नाइट्रोजन 
७००,००० टन प्रतिवर्ष ढला लोहा 
( छां8 ॥07 ) 
२८५,००० टन कोक 
( ऐध0ते ००४७ ) 
४००. (046९५, ग्रधोगह!) श्र 
वाष!॥प8 7720९॥४॥6४) 


५३० मील केबिल ओर ३०० मील 
60-45%8] ८३०९५. , 


इन योजनाश्रों की कूल लागत लगभग २१ करोड़ र० है तथा १५ करोड़ 


रु० का विदेशी विनियम श्रपेज्षित है ! 


निम्न श्रौद्योगिक योजनाएँ द्वितीय योजना काल में पूरी दो जाँयगी । 


योजना 


नई श्रथवा अतिरिक्त सामर्य 


१, मिलाई, ररकेला, ओर दुगगपुर | २२ लाख ठन स्टील, तथा ६००,००० 


स्टील वकेस 

२, नांगल खाद योजना 

३, लिग्नाइट योजना उत्खनन सम्बन्धी 

४, हिन्दुस्तान एल्टीवायोटोक्सि की 
स्ट्रेप्टेमाइसीन योजना 

श. मैयर आइरन और स्टील वर्क्स का 
फेरो-ठिलकिन का विस्तार 

६, विह्र की पोर्सलनि इन्सुलेटस की 
योजना 

७, हिन्दुस्तान शिपया्ड 

८, यू० पी० सरकार की सीमेन्‍्ट फैक्ट्री 
का विस्तार 


वन ढला हुश्रा लोद्ा ((8 7707) 
७०,००० टन नाइड्रोजन ( 7260 ) 
३५ लाख टन लिगनाइट 
४५००० किलोग्राम स्ट्रेप्टोमाइसीन 


१५००० ८न फैरो-सिलीकन 


२००० टन इन्पुलेट्स 

८-१२ जहाज प्रतिवर्ष बनाने फी क्षमता 
के लिये विस्तार, 

२३१००० ठन सीसेन्ट, 


अध्याय रुक 


सरकार की ओदोगिक नीति 


भारत सरकार की श्ौद्योगिक नीति का आधार १६५४३ के श्रौद्योगिक 
( विकास और नियमन ) संशोधन) कानून द्वारा संशोधित १६४१ का औद्योगिक 
( विकास और मियमन ) काचून है | सरकार की नीति “मिश्रित आर्थिक व्यवस्था? 
पर श्राधारित है जिधरमे राजकीय उद्योग तथा निजी उद्योग दोनों का स्थान है। 
इस कानून में मारत सरकार ने जिस श्रौद्योगिक नीति का निरूपण किया है वह 
मारत सरकार के उस पक्तव्य से बिल्कुल भिन्न है जो उसने संतद द्वारा स्वीकृत 
प्रस्ताव के रूप में ६ श्रप्नेल १६४८ को दिया था) 

औद्योगिक नीति का उद्देश्य देश के श्रौद्योगिक खाघनों का यथा सम्मव 
गति ते सन्तुलित विकास करना होना चाहिये। यदि यह कार्य पूर्णतया निबी 
उद्योगों को ही समर्पित कर दिया जाय तो यह उद्देश्य पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा 
सकता क्योंकि पूँणी का अभाव, उद्योग के लिये आ्रावश्यक सामान और मशीनों 
का अभाव, झ्ौद्योगिक कुशलता का श्रमाव और उद्योगपति की शीघ्र लाभ उठाने _ 
की अ्रमिलापा इस दिशा में वाधघक बन जाते हैं | इस कारण शझब तक उपभोग 
की वस्तुश्रों का उत्तादन करने वाले उद्योगों पर मशीनों इत्यादि का उत्पादन 
करने वाले उद्योगों की अपेज्ञा अविक महत्व दिया जाता रहा है इसीलिए निजी 
उद्योगों पर नियत्रंण रखा जाना श्लोर साथ ही राज्य के ज्षेत्र में उद्योग पर 
संचालन तथा प्रबन्ध श्रावश्यक ' प्रतीत होता है । त्रहुत समय से इस नीति-का 
समर्थन किया जाता रहा है कि राज्य को निजी उद्योगों पर नियंत्रण रखना 
चाहिये | परन्तु इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि निजी उद्योगों को सहायवा 
दी जाय, उनको विकास के लिये प्रोत्लाहित किया जाय, राजकीय उद्योग का चछ्षेत्र 
निश्चित किया जाय, निजी उद्योग को अनुचित कठिनाइयों और उलकनों में न 
पड़ने दिया जाय और एक औद्योगिक संस्था को दूसरी श्रौद्योगिक संस्था का 
शोषण न करने दिया जाय | परन्तु भारत सरकार की औद्योगिक नीति इसके 
विपरीत है | इससे भारत के उपयुक्त ओ्ौद्योगिक विकास की सम्भावना नहीं है । 
इस नीति को नकारात्मक नीति कट्टा जा सकता है। दृसमें निजी उद्योगों के 
सम्बन्ध में उन वातों का उल्लेख क्रिया गया है जिनको करने के लिये राज्य अनु- 
मति नहीं देगा | इसमें यह निश्चित रूप से नहीं कहा गया है कि राज्य निजो उद्योगों 
को सहायता देने के लिए क्या करेगा। यह नीति यथाथवादी नहीं है क्योंकि 


सरकार की श्रौद्योगिक नीति र्श्३्‌ 


इसमें भारत में निजी उद्योग की वत्तमान स्थिति और उसके संगठन तथा झप॒कार- 
प्रकार पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। इसके विपरीत निजी-उद्योग ज्षेत्र में 
कुछ ऐसी बातें लागू की गई हैं जिनकी उपयोगिता पर सन्देह प्रगट किया जा 
सेकता दे, जो देश के श्रौद्योगिक विकास में सहायक होने की अ्रपेज्ञा बाधक हो 


सकते हैं। 
६ अप्रैल १६४८ का श्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव-- १६४८ 


में घोषित श्रौद्योगिक नीति में (मिश्रित? श्र्थ व्यवस्था के सिद्धान्त को स्वीकार 
किया गया हे। परन्तु राष्ट्रीकरण का विपय इसमें विशेष रूप से सम्मिलित 
किया गया है। वास्तव में “मिश्रित अर्थ व्यवस्था? के रिद्धान्त में ही राष्ट्रीयकरण? 
का विचार निहित है| परन्तु सरकार ने श्रपनी घोपणा में इसकी चर्चा करके इसे 
अ्रधिक स्पष्ट कर दिया | इस घोषया में उद्योगों को तीन भेणियों में विमाजित 
किया गया था। (१) प्रथम श्रेणी छे उद्योगों में हथियारों और गोला-मारूद का 
उत्पादन, श्रणु-शक्ति का उत्पादन और नियंत्रण और रेलवे परिवहन का प्रवन्ध 
तथा स्वामित्व सम्मिलित किये गये ये | इन उद्योगों पर राज्य को पूर्ण एकाधिकार 
दिया गया । इस व्यवस्था से विशेष कठिनाई उल्नन्न नहीं हुई क्‍योंकि ये उद्योग 
पहले से ही राज्य के श्रधिकार में और इस वात की बहुत कम सम्भावना है कि 
भारत में, निजी उद्योग इनमें से किसी एक को भी श्रपनाने के लिये तैयार होगा । 
वास्तव में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उद्योगों पर द्वी इस श्रौद्योगिक नौति का 
महत्व निर्भर करता है। (२) द्वितीय भरेणो के उद्योगों में कोयला, लोहा, इस्पात, 
विमान-निर्माण जलयान-निर्माण, ठेलीफोन, तार वथा वेतार के तार के यंत्रों का 
निर्माण और पेट्रोल इत्यादि खनिज तेल सम्मिलित किये गये हैं। इन उद्योगों के 
सम्बन्ध में यह कद्दा गया था कि इस श्रेणी के नवीन कारखानों को स्थापित करने 
का पूर्ण उत्तरदायित्व केवल राज्य पर होगा और जो वर्तमान समय में चालू 
कारखाने हूँ उनकी दस वर्ष में पुनः जाँच की जायगी और यदि झ्रावश्यक हुआ 
तो इनका राष्ट्रीयीरण कर दिया जायगा । इस व्यवस्था का निजी उद्योग पर घुरा 
प्रभाव पढ़ा | इससे उनका भविष्य अनिश्चित हो गया । उद्योग में सुधार करने 
के लिये जो कुछ रुपया लगाया जायगा उसका लाभ उठा सकने के लिये १० वर्ष 
का समय बहुत कम है। और चूंकि नये कारखाने स्थापित करने का पूर्ण भार 
राज्य ने स्वीकार कर लिया, इससे इस श्रेणी के उद्योगों में निजी उद्योग के 
मालिकों की रूचि कम हो गई इस ज्षेत्र में उनका सम्पूर्ण उत्साह सम्माप्त हो गया। 
परिणाम स्वरूप श्रौद्योगिक उत्पादन घट गया, पूँजी निर्माण की प्रक्रिया 


हि. 


धीमी पड़ गई श्लोर ओद्योगिक क्षेत्र में कुछ सीमा तक मन्दी आ गई। यदि 


२१४ मारतीय अर्थशासत्र को समस्याएं 


राज्य मवीन कारखाने स्थापित कर उत्पादन कार्य आरम्म कर देता तो इससे 

विशेष हानि की संमावना नहीं थी | परन्तु भारत सरकार ओर राज्य सरकारों के 

पास इस कार्य के लिये श्रावश्यक घन, साहस और कुशल कर्मचारियों का अ्माव 

है | फल स्वरूप देश की श्रोथ्ोगिक स्थिति प्रगति करने की श्रपेक्षा श्रवनत द्ोती 
गई । (३) शेष उद्योगों को तीछरी श्रेणी में रखा गया। यद्यपि इस श्रेणी के 

उद्योगों को निजी उद्योग ज्षेत्र के लिये छोड़ दिया गया परन्तु यह भी कहा गया 

कि राज्य इस क्षेत्र में मी क्रमशः भाग लेगा। परन्तु साधनों के श्रभाव के कारण 

राज्य इस ज्षेत्र मे सक्रिय नहीं हो सका ) 

नवीन औद्योगिक नोति--३० श्रग्रैेल १६४६ को घोषित नवीन 
औद्योगिक नीति १६४८ के श्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव की रूपरेखा से 
मिलती जुलती है, ओर उद्योगों को राज्य द्वारा उनमें भाग लेने के आधार पर 
३ वर्गो' में विभाजित करती है। प्रथम वर्ग में १७ उद्योगों की गणना की.गई हे 
जिनमें कोयला, लोहा और इस्पात, खनिज-तेल, सामान्य और विद्यत इन्जीनि- 
यरिंग के कुछ अश और परिवहन सम्बन्धी कछ ऐसे उद्योग श्राते है जिनके भावी 
विकास का पूण उत्तरदायित्व राज्य के ऊपर है | द्विवीय वर्ग में लगमग एक, दर्जन 
उद्योग सम्मिलित किये गये हैं, जैसे मशीन के यन्त्र, अलघुनियम, खाद, सद्क 
ओर समुद्री परिवहन इत्यादि जिनमें व्यक्तिगत और राजकीय उपक्रम साप-खाथ 
चलेंगे परन्तु यह क्रमशः राजकोय अधिकार में आ जायेंगे, इस लिये इन में नवोन 
उपक्रमों के स्थापित करने में राज्य श्रश्गगणी होगा। शेष उद्योग जैसे चूती कपड़े, 
सीमेंट, चीनी इत्यादि वीसरे वर्ग में रक्खे गये हैं । इनका भावी विकास सामा- 
न्यतः व्यक्तिगत क्षेत्र से उपलब्ध कार्यरिम्भ साइस पर निर्भर करेगा | राज्य को 
यह भी श्रधिकार होगा कि इस वर्ग के उद्योगों को मी आरम्म कर सके । 

उद्योगों के इस ब्िवर्गीय विमाजन में कोई दोष नहीं है | १६४८ के 
औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार संतोष प्रद ढंग से कार्य . हुआ है। परन्त 
नवीन ओद्योगिक नीति के तिवर्गाय विभाजन में कुछ दोष आ गये हैं। 

(१) राजकीय क्षेत्र के विस्तार में वहुत श्रधिक वृद्धि कर दी गई है और 
व्यक्तिगत क्षेत्र को अत्यधिक संकुचित कर दिया गया है| इससे हामि यह होगी 
कि औद्योगिक ज्ञान वाले कर्मचारियों, संगठन करने की क्षमता, पँजी तथा अचु- 
भव के अमाव में राज्य उन उद्योगों का प्रबन्ध न पूर्णतः: और न अ्धिकाँश ही 
कर सकेगा जिन्हें उसने अपने लिये सुरक्षित कर रक्खा है | व्यक्तिगत उपक्रम इस 
कठिनाई को सुधार सकने सें अधमर्थ होगा क्योंकि नवीन नीति के अनुसार उन्हें 
यह कर सकने का फोई अधिकार ही न होगा श्रौर यदि सरकार उन्हें आमन्त्रित 
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भी करेगी तो उनमें इतना आत्म विश्वास न होगा कि वे ऐसा कर सके | इस 
नीति के निर्माता इस कठिनाई से अनभिज्ञ नहीं थे | जो व्यक्ति व्यक्तिगत उप- 
क्रमों की कार्य प्रणाली और १६४८ फे औद्योगिक नीति प्रस्ताव के प्रभाव से 
परिचित्त हैं वे समझ सकते हैँ कि इस प्रयोगात्मक परिस्थिति में ब्यक्तिगत उपक्रम 
धम्मुख आते का साहस न कर सकेंगे | प्रथम दोनों वर्गों में सम्मिलित व्यक्तिगत 
उद्योगों को सरलता से कार्य करते रहने के लिये श्रावश्यक वातावरण का श्रमाव 
है। यदि गत पाँच वर्षों के अतुभव का भरोसा करें तो यह आशा करना कि यदि 
राजकीय उपक्रम वाज्छित लक्ष्य को पूरा न कर सके तो उनका स्थान व्यक्तिगत 
उपक्रम ले लेंगे, युक्ति संगत नहीं है | यदि प्रथम वर्गों में गिने गये कुछ उद्योगों को 
तीसरे बर्ग में स्थानान्तरित कर दिया जाता, जिसमें कार्यारम्म का भार व्यक्तिगत 
उपक्रमों पर है, तो निश्चित रूप से यह सम्मव होता कि वे किसी न किसी प्रकार 
ओद्योगिक ज्ञान, पूँजी तथा अनुभव के श्रमाव को पूर्ण कर सकते जैसा कि गत 
२०० वर्षो से देखने में आया है। यह कोई तक नहीं है कि ओद्योगिक क्षमता, 
पूंजी, अतुभव आदि का सर्वथा अमाव है, ओर इस लिये राजकीय उपक्रम अथवा 
व्यक्तिगत उपक्रम द्वारा इस समस्या को सुलकाने में कोई अ्रन्तर नहीं पड़ता बहुत 
बढ़ा अ्रन्वर तो यह है कि व्यक्तिगठ उपक्रमों के पास उत्साह औद्योगिक ज्ञमता 
और कार्य करने की शक्ति है श्रोर राजकीय उपक्रमों के पास इनका श्रभाव है। 
नवीन शद्योगिक नीति के कारण विकास की गति बढ़ने के स्थान पर अवरुद्ध 
हो जायगी। 

(२) १६४८ की श्रोद्योगिक नीति में वर्तमान उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिये 
१० वर्ष की श्रवधि निश्चित की गई थी, श्रोर तीसरे बर्ग के उद्योगों के लिये यह 
स्पष्ठ रूप से कह दिया गया था राज्य उन्हीं उद्योगों को हस्तगत करेगा जिनकी 
प्रगति संतोषप्रद नहीं रही है। इससे व्यक्तिगत उपक्रमों को कुछ आशा बनती | 
परन्तु श्रव राज्य को अत्यधिक अ्रधिकार देकर ब्यथ में व्यक्तिगत उपक्रमों की 
सुरक्षा की भावना का अपहरण कर लिया गया है। यह राज्य के विचार अथवा 
अविचार से कार्य करने का प्रश्न नहीं है वरन्‌ यह तो व्यक्तिगत उपक्रम में 
विश्वास और संदेह की भावना उत्पन्न करती है तो उससे हमर संतोषप्रद परिणाम 
की आशा नहीं कर सकते | 

(३) ब्यक्तिगत उपक्रम की बहुत ह्वी संकुचित क्षेत्र प्रदान किया गया है 
जिसके कारण वे सरलता से काय नहीं कर सकते | मारत की श्रौद्योगिक नीति में 
लिस प्रकार राजकीय ज्षेत्र का निश्चित स्थान है वैसे ही व्यक्तिगत क्षेत्र का भी 
है। ज्यक्तिगत क्षेत्र के विस्तार को कम करते के किसी भी प्रयज्ञ का स्वाभाविक 


२१६: भारतीय अ्र्शासत्र की समस्याएँ: 


परिणास भारत के श्रौद्योगिक विकास को कम करना है। वंमान समय में 
प्रचलित आय और सम्पत्ति के अन्तर को कम करते, व्यक्तिगत एकाधिकार को 
रोकने और थ्राथिक शक्ति को थोढ़े से व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित होने से बचाने 
के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यद्द तक श्रसंगत है। इस वात को स्वीकार 
करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत में राज्य को जो अ्रधिकार श्राज 
प्रा ई उनके द्वारा उद्योगों के व्यक्तिगत ज्षेत्र में रहते पर भी वह एकाविकार 
तथा आर्थिक शक्ति का केन्द्रित होना न रोक सके | जहाँ तक आय के श्रन्तर 
का सम्बन्ध है वह तो आधिक तथा अन्य उपायों से पहले द्वी काम क्रिया जा' 
चुका हैं। फिर यह कैसे निश्चित रूप से कह्दा जा सकता है कि उद्योगों को 
राजकीय ज्षेत्र में रखने से श्राथिक शक्ति केन्द्रित न होगी | श्रन्‍्य देशों के श्रनुभव 
के अनुसार इसका परिणाम अधिक द्वानिकारक होगा। दूसरा कारण जिसके 
आधार पर बढ़ी मात्रा में उत्पादन करने वाक्ते उपक्ृमों का विस्तार व्यक्तिगत क्षेत्र 
में संकुचित किया गया है वह कुदीर, आम्य और छोटे उद्योगों की घड़े उद्योगों के 
उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाकर श्रोर मिन्न करारोप द्वारा अथवा प्रत्यक्ष अ्रनुदानों 
छारा सहायता करना है। भारत में ग्राम्य और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने - 
में कोई दोष नहीं है। वास्तविक बात तो यह हे कि इनका भारत की श्रौद्योगिक 
व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। परन्तु बड़े उद्योगों को हानि पहुँचाकर छोटे 
उद्योगों की प्रगति करना सवथा अ्रविचारपूर्ण है। मारत की राष्ट्रीय आय और 
श्रौद्योगिक विकास में वृद्धि बड़े उद्योगों से ही सम्मव है | द्वितीय योजना का- 
ध्येय प्रति व्यक्ति वार्षिक श्राय वढ़ाना और वेकारी घटना है। यदि बड़े उद्योगों 
का काल्पनिक थ्ादर्शों के लिये उत्सर्भ कर दिया गया तो वह ध्येय कभौ पूर्ण 
नहीं हो सकेगा । व्यक्तिगत क्षेत्र के विस्तार को संकुचित कर देने का परिणाम 
यह होगा कि व्यक्तिगत उपक्रम उचित रीति से कार्य न कर सकेंगे ) 

नवीन श्रौद्योगिक नीति में वे शुण तो नहीं है जो कि १६४८ के ओऔधो- 
गिक नीति प्रस्ताव में ये, परन्तु उसके.सब दोप उसमें वर्तमान हैँ। १६४८ की 
नीति नकारात्मक. थी श्रोर उसमें व्यक्तिगत उपक्रमों पर लगाये गये प्रतिबन्ध का 
ही केवल दर्णन था | राज्य से उन्हें क्या सद्दायता प्राप्त होगी इसके प्रति कोई 
संकेत नहीं था। यही दोप नवीन श्रौद्योगिक नीति में जनता को मद्दान प्रतीत 
होने वाले निरयंक आदर्शों के सम्मिश्रण के रूप में है। व्यक्तिगत उपक्रम की 
अत्यधिक कर,.आयकर के नियमों के श्रतुकुल उनके लिये पर्याप्त मात्रा में 
अवज्षयण बूसि का प्रवन्ध, ओर सरकार की श्रम ओर मूल्य नीति के कारण, सदैव 
बढ़ते * हुये उत्पादन- व्यय से रक्षा आवश्यक है। राज्य को इस दृष्टिकोण से 
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व्यक्तिगत उपक्रमों को निश्चित राष्यायता प्रदान करनी चघादिये मिसते थे सफलता- 
पूर्वक अपना कार्य कर सकों। सहायता का यया रुप द्ोगा झ्रीर वह क्रिस विधि 
से दी बायगी शादि बानें सरकार की श्रीयोगिक नीति का एफ श्रावश्वक अंग 
चन जानी चादिये जिससे कि वे सम्भव हो सके | 

१६४१ का उद्योग कानुन--११५१ का उद्योग ( विफाउ और नियमन ) 
कानून प्रथम श्रमुयूची में दिये गये उन ३७ उद्योगों पर लागू द्वोगा निनमें 
१ लाख से थ्रधिक पूँजी लगाई गई दे । यह व्यवस्था की गई है कि इन सभी 
अयोगिक संस्थानों फो श्रनिवाय रूप से श्रपनी रजिसत्ी करानी पढ़ेगी। कोई 
नवीन कारखाना स्थापित करने के लिये श्रथत्रा पतमान कारसानों का प्रखार 
फरने के लिये केन्द्रीय सरकार से लाइसेन्स प्राप्त करना पड़ेगा | 

फानून के श्रनुसार सरकार फो यह श्रधिकार दिया गया है कि वह किसी 
भी श्रमुयचित उद्योग की जाँच करा सकती है श्रीर श्रावश्यक निर्देश जारी कर 
उुकतोी है। इन निर्देशी का पालन न करने पर फेस्रीय सरकार सम्पूर्ण उद्योग 
को या उसके फिसी भाग को एक निश्चित फाल के लिए किसी व्यक्ति, बोर्ट या 
विकास-परिपद्‌ के हाथ में सौंप सकती है। परन्तु यह श्रवधि ५ वर्ष से श्रधिक 
नहीं हो सकती । यह व्यवस्थाएँ श्रस्पष्द और विस्तृत हैं । यद सेद का विषय है 
कि संसद ने जिस द्वितीय प्रवर-समिति को यह विधेयक्त विचाराध सौंपा उसने 
प्रथम प्रवर-सम्रिति की रिपोर्ट में दी गई उस शर्तों को रद कर दिया जिनके 
श्राधार पर राज्य हस्ठत्तेत कर सकता था। प्रथम प्रवर समिति ने धिफ़रारिश 
की थी कि यदि उद्योग के प्रबन्ध में अधिक श्रव्यवस्था फैली ऐो, बस्तुश्नों के माव 
में भ्नुचित उतार-चढ़ाव दो, वस्तुओं का श्रभाव द्वो, श्रमिकों में अशांति एक्‍्म्‌ 
असन्तोप दो श्रीर यदि सम्बन्धित उद्योग के कार्य में श्राने वाले कच्चे माल का 
अभाव शरीर उसकी शीघ्र समाप्ति को रोकना राष्ट्र हित में हो तभी राज्य को 
अपने नियंत्रण श्रौर इत्तक्ञेप के अधिकारों का प्रयोग करना चादिए। इन शर्तों 

' से मिनी उद्योग सन्तुष्ट था शरीर यदि विधेवफ इसी रूप में स्वीकार कर लिया 

जाता तो श्रौद्योगिक विफास को हानि ने उठानी पड़ती परन्तु द्वितीय ग्रबर-समिति 
द्वारा इन निश्चित शर्तों- फो रिपोर्ट म॑ से निकाल देने के फारण फिर बही 
थ्रनिश्चितता फैल गई जो सरकार की भूतपूष श्रौद्योगिक नीति से फेली थी। 

एस कानून में केन्द्रीय परामशंदान्री परिषद श्रीर विक्रास-परिपर्दे स्थापित 
करने की व्यवस्पा की गई 'है। केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद्‌ में उद्योगपत्तियों, 
कर्मचारियों श्रौर श्रतुयूवित उद्योगों द्वारा उद्मादित माल के उपभोक्ताश्रों के प्रति- 
निधि होंगे। इनके साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति भी इस परिषद्‌ में सम्मिलित - किए. 
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जा सकेंगे जिन्हें केद्रीय सरकार उचित सममेगी | ग्रध्यक्ष की छोड़ कर परिषद्‌ 
की सटस्य संख्या ३० ने श्रधिक नहीं टोगी" | केन्द्रीय परामशंदाप्री परिषद्‌ श्रनु 
सूचित उयोगों के विकास श्रीर नियमन ऐ सम्बन्ध में सरकार को सुझाव देगी । 

किसी भी श्रनुसचित उद्योग झगया उद्योगों फे समृद के लिए प्रिकास- 
परिपदें स्थापित की जा सकती दे । विकास परियद में उर्यीगरतियों, कर्मचारियों 
थर उन उद्योगों द्वारा उत्मादित माल के उपमोक्काश्ों फे श्रतिनिधि ऐगे। इसमें 
ऐसे व्यक्ति भी सदस्य बनाये जा सर्वोंगे मिन्दें सम्पन्बित उंगोग श्रगवा उद्योगों फे 
बारे में विशेष टेकनिकल शान दो। विकास-परिपद्‌ का कार्सक्षेत्र बहुत व्यापक 
बनाया गया है| सुख्यतः विकास परिपर्दे उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करेंगी, 
उत्तादन-कार्य में सामंजस्य स्थापित करने फे लिए सुझाव देंगी और समय समय 
पर उद्योग अ्रथवा उद्योगों फी प्रगति फो समीक्षा करेगी; इसके साथ दी क्षति 
सेकने के लिए कुशलता के मान निर्धारित करेंगी, श्रधिकतम उत्तादन करने, 
उत्पादन व्यय करने शरीर उत्तादित बस्तु की प्रकार में सुधार फरने फे लिए, सुकाव 
देंगी । विकास परिषद उ्चादित वस्तु फी प्रकार फा एक निश्चित स्तर निश्चित 
करेंगी श्रौर विक्रय की व्यवस्था करेंगी श्रीर ऐसे उपाय सुमावेगी जिनसे अ्रमिकों 
की उत्तादन-शक्ति में बृद्धि हो । जैसा पहले कट्दा जा खुका दे सरकार उद्योग फी 
पूर्ण व्यवस्था श्रयवा उसका कुछ मांग श्रधिक से श्रधिक ५ वर्ष के लिए इन 
विकाछ परिपदों के हाथ सांप सकती दे | 

विकास-परिपद्दों से यह श्राशा की जाती है कि वह निजी उद्योग के लिए 
एक परिचारिका का छार्य करेंगी । १६५३ में ऐसी दो प्रिकास परिषद स्थापित 
की ग६। वाद में श्रन्य विकास परिपरद्द स्थापित की गई । १६५७ के झ्न्त में 
१२ विकास परिपदें निम्न उद्योगों के लिये काम कर रहीं थीं । 

(१) भारी विद्युत्‌ उद्योग, 

(२) हलका विद्युत्‌ उद्योग 

(३) ॥7 074) (0779050०॥ ग्राष्ठा7७ तथा शक्तिचालित पम्प 


३. « मई १६७२ को कानून लागू होने के साथ ही केन्द्रीय परामर्शदा्त्री 
परिपद्‌ स्थापित की गई, वाणिज्य तथा उद्योग-सन्‍्त्री इसके प्रध्यक्त हैं। १४५४ में 
इसका पुर्नेसंगठन किया गया और इसके सदस्यों की संख्या २६ कर दी गई जिनमें से 
4४ ड्द्योगपतियों के प्रतिनिधि (अ्रनुसूचित उद्योग के), ७ कर्मचारी, ७ उपभोक्ता: 
ओर ७ श्रन्य व्यक्ति जिनमें प्रारम्भिक उस्पादक सम्मिलित दें । इससे यह परिपद्‌ 
चूर्ण रूपेण प्रतिनिधि परिषद्‌ यन गई है । 
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(४) साइकिल 

(५) थग्ल (४००) और उर्वरक 

(६) ज्ञार (288॥) तथा सम्बन्धित उद्योग 

(७) दवाइयाँ 

(८) ऊनी कपड़ा 

(६) कलापूण रेशमी कपड़ा 

(१०) चीनी (शकर) 

(११) श्लौद् घाठ॒यें और मिश्रित घातुयें; तथा 

(१२) मशीन-ओोज़ार 

इन परिपदों का कार्य अपने-अपने उद्योगों की समसस्‍्याश्रों पर विचार 
करना | इनका थ्येय है उद्योगों को श्रपनी पूण शक्ति भर उत्पादन कर सकने 
की सुविधायें प्रदान करना, उनकी (रेटेंड) अ्रकित शक्ति को श्रावश्यक स्तर तक 
बढ़ाना, और उत्पादन व्यय को कम करना है। 

विकास परिपदों की संस्था हम लोगों ने ब्रिटेन से श्रनुसरण की है जहाँ 
पर इनकी स्थापना अनेकों उद्योगों फे विकास के सम्बन्ध में की गई थी। वहाँ 
ये परिषद्‌ श्रसफल सिद्ध हुये पर हम लोग अ्रत्र भी इनको श्रपनाए हुए है। 
व्यक्तिगत उपक्रमों के सफलता पूर्वक कार्य करने के लिये यह आवश्यक हैं कि उन्हें 
नित्य प्रति के कार्यों में प्रभन्‍्ध कर्ता से पर्याप्त मात्रा में स्वत्तंत्रता प्राप्त हो | उपक्रमों 
को कार्यासम्मस करने का साइस और उत्साह होना चाहिये। यही एक श्राधार है 


, जिस पर व्यक्तिगत उपक्रम से इम सफलता की श्राशा कर सकते हैं। प्रभन्‍ध 


करने में स्वतन्त्रता की मात्रा ये कमी करने के भय, इन परिपदों की कार्यपणाली 
की श्रनिश्चितता तथा किसी उपक्रम के श्रावश्यकता पड़ने पर सरकारी प्रतरन्ध में 
ले लिये जाने की श्ननिश्चि्त॑ शर्तें (जैसे विकास परिपद के निर्देशों का किसी उप- 
क्रम द्वारा उलंग्रन) ये उपक्मी वर्ग के मन में संदेह की भावना भर दी है । इसके 
अतिरिक्त परिषद्‌ एक ही प्रकार की संस्थायें तो है नहीं जो अपने अपने उद्योगों 
में से विकसित हुई हों, इसलिये वे मनोबाछित विकास नहीं कर सकती। यह भी 
सम्भव है कि विकास परिपद का इस्ताक्षेप सरकारी नियन्त्रणों से ग्रस्त उपक्रमों के 


- विनाश का अन्तिम कारण सिद्ध हो। 


+ 


१६४३ का उद्योग ( विकास और नियमन ) संशोधन फानून--भारत- 
सरकार को १६५१ के उद्योग ( विकास और नियमन ) कानून को लागू करने के 
एक वर्ष पश्चात्‌ ही संशोधन कानून का श्राघार लेना पड़ा | इस बात से यह 
स्पष्ट होता है कि भाए्त की श्रीद्योगिक नीति कितनी अ्रनिश्चित है। ऐसी स्थिति 
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किसी प्रकार भी लामकर नहीं कट्टी जा सकती है | संशोधन फानून का विश्लेषण 
करने से शात होगा कि उसकी व्यवस्थाएँ: पूर्व की अ्रपेज्ञा श्रधिक दोपपूर्ण हैं। 
संशोधन कानून के श्रनुसार क्िसों भी उद्योग पर सरकार परामश दाप्री परिषद्‌ से 
पूछे बिना श्रधिकार कर सकती है। इसके लिए यह श्रावश्यक नहीं दे कि 
सरकार निर्देश दे श्रौर उद्योग को स्पष्टीकरण का अवसर दे। सरकार के इन 
नवीन अ्रधिकारों को प्राप्त करने से घ्यापारों में उद्योगों के सम्पन्ध में और 
श्रनिश्चितता पीली है श्रौर इससे देश की श्रौद्योगिक प्रथति श्रवरुद हो जायगी, 
इसमें सन्देइ नहीं । 

ग्रवथ यह कानून ४२ उद्योगों पर लागू है, जिनमें श्रयली रेशम, नकली 
रेशम, रंग बनाने की वस्ठयें, साबुन, प्लाईबुट, फेरोमेगेनीज झादि ६ नवीन 
उद्योग भी सम्मिलित हैं | संशोधन द्वारा सरकार को यद्ट श्रधिकार प्राप्त है कि वे 
यदि चाह तो ५ वर्ष के पश्चात्‌ मी (जो अवधि एक्ट में दी हुई थी) किसी 
उपक्रम का प्रबन्ध अपने द्वार्थों में रख सकती हूँ । इसके लिये यह श्रावश्यक होगा 
कि नियंत्रण की श्रवधि बढ़ाने की एक विशप्ति पार्लियामेंट के समन उपस्थित कर 
दी जाय । सरकारी उपक्रमों की नई वस्तुश्नों के उत्तादन के लिये लाइसेन्स लेने से 
छूट दे दी गई है, ययपि एक्ट में दी हुई प्रथम तालिका में श्रनुदुचित उपक्रमों को 
लाइसेन्स लेना अ्रनिवाय है | सरकार को यह अधिकार दे कि वद्द शिन उद्योगों को 
अपने श्रधिकार में ले उनके संगठन की शर्तों और नियमावली के विपरीत मी 
यदि चाहे तो कार्य कर सकती है | इस अ्रधिकार से हिस्सेदारों फे सामात्य अधि- 
कारों को आ्धात पहुँचता है| 


इन संशोधनों से उद्योग (विकास ओर नियमन) कानून बहुत कड़ा कानून 
बन गया ईं। श्रव केवल यह आशा की जाती है कि क्रादून को लागू करने वाले 
अधिकारी उन्तुलित दृष्टिकोण से कार्यवाही करेंगे श्रीर भारत के श्रौद्योगिक ढाँचे 
को सदेव के लिए नष्ट दो जाने से बचाएँगे | 


राष्ट्रीयररण की नीति--राष्ट्रीयकरण की नीति श्रप्रत्यक्ष रूप से भारत 
सरकार की झ्ौद्योगिक नीति का एक अंग दै। इसका संकेत उद्योग ( विकास 
झ्रौर नियमन ) कानून की उत ध्यवस्था से मिलता है जिसके अनुसार सरकार 
कुछ स्थितियों में निजी डर्योंगों पर अपना अधिकार कर सकती है । 

राष्ट्रीयकरण का श्रर्थ दे कि उत्पादन के साधनों पर जनता का अ्रधिकार 
हो | राज्य या तो अपने उद्योग स्थापित कर सकता है या चालू निजी उद्योगों को 
अपने श्रधिकार में ले रकता है। राष्ट्रीकरण का देश की सामाजिक, राजनैतिक, 
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आशिक स्थितियों से निकट सम्बन्ध है। राष्ट्रीयरण किस प्रकार किया जाय यह 
उस देश के झ्ाथिक विकास पर निर्भर करता है | 

विद्वान्त रूप में राष्ट्रीयीरण की नौति का कई आआधारों से समर्थन किया 
जा सकता है | प्रायः यह कष्ट जाता है कि निजी उद्योग देश के सभी उपलब्ध 
साधनों का न॒तो पूर्ण उपयोग करना चाहता है ओर न वह ऐसा कर सकने में 
समय ही है, इसलिए बिना राजकीय उद्योगों में तीव्रता से प्रगतिशील श्रीद्योगी- 
करण नहीं किया जा सकता | निजी उद्योगों द्वारा उद्योग के श्राधुनिकीकरण 
और युक्तिकरण (२8079)5980॥ ) फो झोर ध्यान न देने की प्रवृत्ति की 
आलोचना करके भो राष्ट्रीकरण का समर्थन किया जाता है। यह्ट कद्दा जाता है 
कि राष्ट्रीकरण हो जाने से अमिक-मालिक के सम्बन्धों में छुघार शेगा और अमिकों 
के दूने उत्साह से कार्य करने के कारण उत्पादन भी बढ़ेगा। राष्ट्रीयकरण 
के समर्थकों का यह भी विश्वास हे कि उद्योगों पर सरकार का अ्रधिकार हो जाने 
से वेरोजगारी की समस्या भी दल हो जायगी । 

परन्तु यह तक सन्‍्तोषजनक नहीं हैं। राष्ट्रीय करण की किसी भी योजना 
को लागू करने से पूर्व वह श्रावश्यक है कि राज्य के पास पर्यात्र पँजी हो और 
उसे प्रशासन तथा सभी कुशल प्राविधिक सेवाएँ प्राप्त हों। राष्ट्रीय करण के 
पश्चात्‌ श्रमिक और उद्योग के प्रतन्धकों के सम्बन्धों में और तनातनी होने की 
संभावना ह क्योंकि वर्तमान में इन दोनों के बीच राज्य संतुलन स्थापित करता है 
श्रौर जब कभी इनके बीच मगड़े उत्पन्न होते हैं राज्य उनमें हस्तक्षेप करता है। 
परन्तु यदि राज्य ही उद्योग का श्रधिकारी हो तो इस प्रकार के मंगड़ों में राज्य 
स्वयं एक पक्ष हो जायगा शोर इस कारण मध्यस्थता नहीं कर सकेगा। राष्ट्रीय- 
करण हो जाने से श्रौद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होने का सिद्धान्त एस बात पर 
पआाधारित दे कि जनतन्त्र में अमिक यह सममता है कि राज्य की वास्तविक शक्ति 
उसी के द्वाथ में है | इसलिए उसका राज्य से कोई झगड़ा नहीं होगा। 
परन्तु यह केवल रिद्वान्त की वाव है | वह विश्वास कर लेने का कोई कारण नहीं 
है कि केवल राष्ट्रीयररण हो जाने से ही अमिकों का स्वभाव बदल जायगा और 

_ बह अधिक कुशलता से श्धिक परिश्रम कर उत्ादन बढ़ा देंगे। उत्पादन तभी 

बढ़ सकता है ओर वेरोबगारी को तभी कम किया जा सकता है जन्न राज्य चालू 
उद्योगों को अपने श्रघिक्रार में करने की श्रपेक्षा नये उद्योगों को आरम्म करे | * 

राष्ट्रीयररण की श्रपनी उपयोगिता दोनी चाहिए | उसकी श्रपनी विशेष- 
ताएँ दोनी चाहिए | केवल निजी उद्योगों में दोष होने के कारण ही राष्ट्रीयकरण्‌ 
की नीति भ्रपनाना उचित नहीं है। राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध श्रमेक तक दिये जा 


र्श्र मारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


सकते ह। उदाहरण॒स्वरूप यह कह्दा जाता दे कि उद्योगों पर राज्य की अधिकार 
हो जाने से प्रबन्ध की कुशलता में अमाव आर जावा है क्योंकि राजकीय श्रघिकारी 
उतने सतर्क और उत्साही नहीं होते है जितना निजी उद्योगपतियों से आशा की 
जाती है। राष्ट्रीयकरण किये गये उद्योगों में प्रवन्धकों को सरकार कर्मचारी होने 
के कारण उद्योग से निजी लाभ उठाने की संमावना ही नहीं होती, इसलिए उन्हें 
न तो व्यवसाय बढ़ाने की इच्छा होती है और न इस ओर कोई आकर्षण होता 
है| जिन उयगद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है उनका विकास करने के 
लिए. आवश्यक पूँजी प्राप्त करने में अधिक कर लगाने को आवश्यकता पढ़े 
सकती है और यह संभव है कि श्रारथिक दृष्टि से अविकसित देश की जनता कर! 
के इस अतिरिक्त भार का वहन करने में असमर्थ रहे । 


भारत में केन्द्रीय तया राज्य सरकारें कुछ उद्योगों की अधिकारिणी हृ 
और उन्हें चलाती हैं जिनमें रेलवे, डाक-तार, प्रतिरक्षा सम्बन्धी कारखाने, ठेली- 
फोन कम्पनियाँ और कुछ बिजली की कम्पनियां सम्मिलित हैं | गत कुछ वर्षो' से 
ओद्योगिक क्षेत्र में राज्य का प्रवेश बढ़ता गया है। प्रीफेब्रीकेटेड हाउसिंग फैक्टरी 
१६४६ में स्थापित की गई और अगस्त १६५४० से इसका उत्पादन कार्य श्रारम्भ 
हुआ; चितरनन्‍जन लोकोमोटिव फैक्ट्री ने १६४० से कार्य आरम्भ किया, स्न्द्री 
खाद के कारखाने ने अक्टूबर १६५१ से उत्पादन आरम्म किया। यह सभी राज- 
कीय उद्योग हैं | इनके अतिरिक्त हिन्दुस्तान विमान निर्माण उद्योग, प्रिसीजन 
इन्स्ट्रमेंट फैक्टरी, नेशनल न्यूजप्रिन्ट और पेपर मिल्‍्स लिमिटेड भी राजकीय 
उद्योग हैं | राज्य ने कुछ वर्तमान उद्योगों को मी अपने अधिकार में कर लिया 
है | १६५३ के विमान निगम कानून के श्रन्तगंत सरकार ने विमान उद्योग पर 
अधिकार कर लिया है | 


उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लेने से ही उद्देश्य की पूर्ति नहीं दो जाती | 
राष्ट्रीकरण होने से कम उत्पादन व्यय पर श्रधिक और अच्छा उत्पादन होना 
चाहिए | परन्तु भारत सरकार की राष्ट्रीकरण की नीति से यह उद्देश्य पूर्ण नहीं 
हुआ है | इसके विपरीत इन उद्योगों में जनता के घन की अ्रपार ज्ञति हुई है 
श्रौर उत्मादन में श्रनुचित देरी हुई है | इस सम्बन्ध में सिन्दी खाद कारखाने का 
उदाइरण दिया जा सकता है| पहले यह अनुमान लगाया गया था कि १०५३ 
करोड़ रुपये में कारखाना स्थापित हो जायगा परन्तु अन्त में इस पर २३ करोड़ 
रुपया व्यय किया गया और स्थापित होने के सात वर्ष पश्चात्‌ इसमें उत्तादन 
- कार्य आरमम हो सका ऑफेद्धीकेटेड ह्उसिंग फैक्टरी द्वारा डलादित माल देश 


सरकार की श्रौद्योगिक नीति र्२३ 


के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हुआ इसलिए उत्तादन आरम्भ होने के कुछ समय 
परचात्‌ हो ब्रिक्रय के लिए मकानों का निर्माण बन्द कर दिया गया । 

उक्त तथ्यों से जिनकी संख्या कस नहीं है, यद्ट सिद्ध हो जाता है कि राज्य 
सनन्‍्तोपषजनक रीति से उद्योगों को चला सकने में श्रस्मर्थ है | इसका कारण यह 
है कि राज्य को इस सम्न्ध में अनेक संगठन-सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है और विभिन्न स्मस्याश्रों को कुशलवा पूर्वक इल करने के लिए 
उपयुक्त प्रशासन का श्रभाव है | योजना श्रायोग के कहने पर श्री ए० डी० 
गोरवाला ने राजकीय उद्योगों की कार्य-स्थिति की जाँच की और जुलाई १६५४१ 
में इध सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट पेश की। थी गोर्वाला ने सुम्ताव दिया कि 
राजकीय उद्योगों को चलाने के लिए ६ सदस्यों की एक तमिति निश्व॒क्त की जाय 
जो इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित करेगी। इसका एक अध्यक्ष होगा | यदि सर- 
कार ने भी गोरवाला की सिफारिशों को लागू किया दोता तो उद्योगों का कार्य 
कुशलता पूर्बक आगे बढ़ाया जा सकता था । ़ 

संगठन सम्बन्धी इन सुधारों के अ्रतिरिक्‍्त यह श्रावश्यक है कि सरकार 
इस वात का श्राश्वासन दे कि उसके पास जो कुछ सीमित पूँजी है उसे चालू 
निजी उद्योगों को अपने अधिकार में कर मुआवजा देने की अ्रपेज्ञा नये कारखाने 
खोले जायेगे | वास्तव में श्रावश्यकता तो इस बात की है कि सरकार आधारभूत 
उद्योगों तथा ऐसे उद्योगों को चालू करे जिनको अनेक कारणों से निजी उद्योगपति 
आरम्भ नहीं कर सकते हैं) यदि सरकार यह नीति अपनाये तो इससे उद्योगपतियों 
में भविष्य के प्रति आशा जगेगी ओर राजकीय तथा निजी उद्योगों के बीच स्वस्थ 
सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा जिससे हमारे देश की ग्राथिक प्रगति ग्यधिक वीत्रता 
से हो सकती है। 


अध्याय २३ 
मैनेजिग एजेन्सी प्रणाली 


कोई भी व्यक्त, फर्म या कम्पनी जिसे कम्पनी के साथ किए; गए सममीते 
के अनुसार कम्पनी के सम्पूर्ण कार्यो' को व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त है 
मनर्जिंग एजेन्ट कदलाता है। बह कम्पनी के संचालकों के नियन्त्रण में था 
भिर्देशों के अनुसार या सममौते में दी गई अन्य व्यवस्था के अनुसार कार्य करता 
है| दूसरे शब्दों में चद कहा जा सकता है कि मैनेजिंग एजेन्ट से श्रमिप्राय उस 
व्यक्ति, फर्म या कंपनी से हे लिछके हाथ में लगमंग सम्पूर्ण कम्पनी का प्रनन्द 
हो और जिसको यतव्रन्ध करने का यह अधिकार या तो कंपनी से किये गये समनौते 
के अनुसार मिला हो या कंपनी के नियमों के अन्तर्गत निद्दित सममीते की शर्तों 
के अनुसार मिला ही | साधारणुतवा प्रशासन के दृष्टिकोण से प्रचनन्धक या नैनेजर 
ही संचालकों के नियन्त्रण में श्र उनकी देख-रेख भें कार्य करता दै परन्तु 
मेनेंजिंग एजेन्ट की त्यिति इससे कुछ भिन्न है। मनेविंग एजेन्ट ठंचालकों के 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण में नहीं रहता दे | ठंचालक उमकीते की शर्तों की 
सीमा के अन्दर ही मैनेजिंग एजेन्ट पर नियन्त्रण रख सकते हैं या उसे निर्देश दे 
सकते हूँ या यह सम्बन्ध तत्सम्बन्धी कानून के श्रमुसार निश्चिव हो जाता है| 
दस्त प्रकार मैनेजिंग एजेन्ट की मुख्य विशेषताएँ यह हैं कि (१) वह कम्पनी का 
एजेन्ड दीता है और कम्पनी के नियन्त्रण में कार्य करवा है, (२) वह फम्पनी के 
प्रायः समी कार्यो की व्यवस्पा करनेवाला एजेन्ट होता है और (३) कम्पनी और 
उसके बीच में समक्ीता दने से दी एजेन्सी स्पापित हो जाती है| व्यवध्वारिक 
इष्टि से देखा जाय तो सप्ट हो जायगा कि मैनेजिंग एजेन्ट ही फम्पनी का 
वास्तविक स्वामी द्वोता है | कम्पनी के संचालक मण्डल का उस पर कुछ विशेष 
नियन्त्रण नहीं होता । 

उत्पत्ति और विकास--इमारे देश में दो प्रकार के मैनेजिंग एजेन्ट हैं--- 
भारवीप और बोदपीय । इन दोनों की उत्मति में भेद है | मारत में उद्योगों की 
स्थापना का श्रेय अंग्रेजों को है थ्रौर उन्होंने ही यह प्रणाली खोज निकाली । 
अनेजिंग एजेंन्सी की प्रणाली की उत्पत्ति वास्तव में भारत में ब्रिटिश उद्योगों की 
स्थापना का परिणाम है। पुरानी ब्रिटिश मैदेलिंग एजन्तियों के श्यक पग्रयत्नों से 
ही इस प्रणान्ी का क्रमश: विकास हुआ | जब ब्रिटेन तथा भारत के मध्य व्यापार 


मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली श्र्प 


करने का उत्तरदायित्व ईस्ट इण्डिया कस्पनी के द्वाथ से निजी व्यापारियों और 
सोदागरों के हाथ में चला गया था तब पुरानी मैनेजिंग एजेन्सियों ने प्रथम बार 
यह श्रनुभव किया कि भारत का श्राथिक विकास करने के लिये बहुत व्यापक 
क्षेत्र खुला पड़ा है। भारत में यूरोपीय मेनेजिंग प्रणाली की उत्तत्ति का कारण 
यह था कि यहाँ प्रमुख यूरोपीय व्यापारियों की संख्या बहुत कमर थी और उनमें से 
ऐसे संचालक अ्रथवा प्रत्रन्ध संचालकों को चुन सकना श्रत्यन्त कठिन था जो व्या- 
पार की निरन्तर देख-रेख करने के लिये श्रधिक समय तक भारत में रह सके | 
मारतीय मैनेजिंग एजेन्सो प्रणाली उत्त्ति पूँजी के संगठित बाजार के 
श्रभाव के कारण हुई | हमारे देश में लोग पूंजी लगाने से संकुचाते हैं, यहाँ 
रुपया लगाकर व्यवसाय करने की मावना बहुत कम पाई जाती है यहाँ उद्योगों 
की स्थापना में सहायता देने के लिये श्रीद्योगिक वेक नहीं हैं। रुपया लगानेवाली 
शौर अन्य प्रकार से मोत्साइन देने वाली उठुंद्यायें बहुत कम हैं। इस द्य॒भाव की 
पूर्ति के लिये भेनेजिंग एजेन्सी का जन्म हुआ मैंनेजिंग एजेन्ट व्यवसाय श्रारम्म 
करते हैं, उसमें रपया लगाते हैं, उसका प्रशन्ध करते हैं श्रीर श्रत्य रुपया लगाने 
बालों में विश्वास उत्पन्न करते हैं| श्रौद्योगीकरण के श्रारम्भ काल में जब न कोई 
उद्योग चालू करने की प्रवृत्ति थी शोर न पँनी ही अधिक मात्रा में उपलब्ध की 
जा सकती थी उस समय मैनेजिंग एजेन्टों ने न दोनों श्रमावों की पूर्ति की। 
आज भारत में छुसंगठित श्रोर दृढ़ स्थिति वाले यूती कपड़े, जूट तथा इस्पात 
शत्यादि उद्योग चले रहे हैं| इनकी वर्तमान स्थिति तक पहुँचने का भेय श्रनेक 
पुरानी मैनेजिंग एजेन्तियों को है जिन्होंने बड़े उत्ताह और लगन के साथ इन 
उद्योगों की देख रेख की | इस समय भारत की अधिकांश कम्पनियों का प्रवन्ध 
उन्हीं के द्वारा शेता है। 
मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली विस्तार का ठीक ठीक श्रतुमान नहीं लगाया जा 
सका है | एक खतोत के अनुसार भारत में कम्पनियों की संख्या २८,५०० से अ्रधिक 
है, श्रीर सब प्रकार के उद्योगों में विनियोग की कुल मात्रा प्रारम्मिक लागत के 
शआाधार पर १६०० या १७०० करोड़ रुपया अनुमान की जाती है। यदि वर्तमान 
मूल्य स्तर के आधार पर परिसंपत्ति का अनुमान लगाया जाय तो निस्सन्देद्द कहीं 
अधिक होगी | भारत में कम्पनियों के उत्पादन में सहायक कुल परिसंपरत्ति का 
८०% उन कम्पनियों की परितम्पत्ति है जा मैनेजिंग एजेन्धियों के प्रव॒न्ध में हैं| यह 
भी अनुमान किया जाता हे कवि ६० प्रतिशत मैनेजिंग एजेन्धियाँ सीमित दायित्व 
वाली कम्पनियाँ हैं| एक अन्य खोत के अनुसार ३१ मार्च १६५५, में ३,६०० 
फर्म अथवा कम्पनियाँ थीं जो लगभग ४६०० कम्पनियों की मैनेजिंग एजेन्ट थीं। 
१ 


२२६ भारतीय श्रथंशास्र की समस्याएं 


इनमें से २५०० मैमेजिंग एजेन्तियाँ स्वत्वाधिकारी श्रौर सामेदारी फर्म थी झौर 
लगभग १२०० व्यक्तिगत और २०० जनता की कम्पनियाँ थीं। मैनेजिंग एजेन्सी 
फर्म प्रधानतः पच्छिमी बंगाल, बम्बई, और मद्रास में केन्द्रित हैं । उपयुक्त खोत 
के अनुसार पब्छिमी बंगाल, चम्बई ओर मद्रास प्रदेशों में क्रश। १४५००, ८०० 
और ४५० मैनेजिंग एजेन्सियाँ काम कर रही हं। शअ्रन्य प्रदेश, निनमें १०० से 
अधिक मैनेजिंग एजेन्सियाँ दें, वे उत्तर प्रदेश, देहली, मध्य प्रदेश श्रौर पंजाब हैं | 
उपयेक्त सातों प्रदेशों में कुल मिलाकर देश की ८०४ से श्रघिक मैनेजिंग 
एजेन्सियाँ कार्य कर रही हैं । 

संगठन--कोई भी व्यक्ति, साकेदारी फर्म या निजी लिमिटेड कम्पनी 
मैनेजिंग एजेन्ट हो सकते हैं| इधर कुछ वर्षों से सामेदरी फर्म को निजी लिमिटेड 
कम्पनी में परिवतित करने की प्रवृत्ति हो रही है | इस समय भारत को प्रमुख 
एजेन्सियाँ बिड़ला ब्रदर्र लिमिटेड, ठाठा इन्हस्ट्रीज़ लिमिटेड, साहू जैन लिमिटेड, 
डालमिया जैन लिमिटेड; जयपुरिया त्रदस लिमिटेड, इत्यादि हैं। यह समी निजी 
कम्पनियाँ हू | मैंनेजिंग एजेन्सी फर्म बनाने के लिये सर्व प्रथम सीमित उत्तरदायित्व 
वाली कम्पनी स्थापित कर ली जाती है | इस कम्पनी के शेयरों का अ्रधिकाश 
उन्हीं व्यक्तियों के द्वाथ द्वोता है जो कम्पनी चालू करते हैं| अन्य बाहरी व्यक्तियों 
को सीमित शेयर दिये जाते हैं। साधारणत: श्रन्य व्यक्तियों को शेयर, की कुल 
पजी के २५ प्रतिशत शेयर दिये जाते हैं, बहुत सी कम्पनियों में तो प्रायः सभी 
शेयर एक ही परिवार के पास होते हैँ। टाटा सनन्‍्स एंड कम्पर्नी, नवरोजी वाडिया 
एण्ड सन्स, इत्यादि कम्पनियाँ इसी प्रकार श्रारम्म की गई | परन्तु संगठन सारे 
देश में समान नहीं है । . 

साधारण रुप से मैनेजिंग एजेन्सियों के कई प्रकार है जैसे बम्बई, अदमदा- 
बाद और कलकत्ता की एजेन्सियाँ विभिन्न प्रकार की है। यह एजेन्सियाँ श्रपने 
विकसित रूप में;-अपने .संगठन क़ी रूप रेखा में एक दूसरे से भिन्न हैं.। अदमदा- 
बाद में मैनेजिंग एजेल्ट एक व्यक्ति होता है, वम्बई में साकेदार या निजी कम्पनी 
ओर कलकत्ता में अंग्रेजी प्रकार की लिमिटेड सावंजनिक कम्पनी,| समय की 
प्रगति के साथ इन एजेन्सियों का यह भेद समाप्त द्ोता जा रहा है और वतमान 
में सभी स्थानों में सभी प्रकार की एजेन्सियाँ दिखाई देती है । े 

मैनेजिंग एजेन्ट प्राय: घनवान व्यक्ति होते हैं श्रौर उनके बहुत अच्छे व्या- 
, पारिक सम्बंध होते हैं| बढ़े एजेन्ट जिनके आधीन अनेक कम्पनियाँ दोती ई 
अपना कार्य विभागों में विभक्त कर देते हैं| जब एखुथनाट एन्ड कम्पनी का 
व्यवेशोये समाप्त किया गया: उस समय उसके सात विभाग थे, जैसे वैकिंग, जनरलः 


.' भैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली - / इर७ 


एजेन्ली, आयात श्र निर्यात, खाल और चमड़ा, -नील, कपास" और इसारती 
लकड़ी, जनरल शिपिंग और भू-सम्पत्ति ओर पश्चिमो तट एज़ेन्सी विभाग | कुछ 
सैनेजिंग एजेन्सियों जैसे बिढ़ता एजेन्सी के अन्तर्गत एक से अधिक मैनेजिंग एजेन्सी 
कम्पनियाँ होती हैं जो मिन्न प्रकार के उद्योगों का व्यवसाय देखवी हैँ | इसलिए 
प्रत्येक एन्जेसी श्रपने-अ्पते कार्य में विशेषज्ञ कही जा सकती है | 


मैनेजिंग एन्जेसी का कार्य 

साधारण रूप से भारत के मैनेणिंग एजेन्ट तोन महत्वपूर्ण काय करते 
हैं. (१) यह नए उद्योगों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। साथ ही 
उनकी स्थापना में विशेष योगदान देते हैं, (२) उद्योगों को स्थायी ओर चालू 
पंजी के रूप में आर्थिक सहायता देते हैँ, ओर (३) उद्योगों की दिन प्रति दिन की 
व्यवस्था करते हैं । 

पथ्प्रदर्शक और ग्वत्तेक के रूप में--इच्लैर्ड और अमरीका में ऐसी 
अनेक संस्थाएँ हैं जो नए उद्योगों के स्थापना की प्रेरणा देती हैं | प्रवतंक के रूप 
में यह संस्थाएँ उद्योगों के सम्बन्ध में खोज कार्य करती रहती हैं श्ौर मविष्य में 
विकास कर सकने वाले उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण तहयोग देती हैं । जब 
कोई नवीन उद्योग या.व्यवसाय चालू किया जाता है तो रुपया लगाने वाले को 
सदा यह चिन्ता लगी रहती है कि कहीं उद्योग असफल न हो जाय श्रौर उसकी 
पूजी डूब न जाय | पाश्चात्य देशों में ऐसी संस्पाएँ हैं जो ठीक उम्रय पर शेयरों को 
बिक्की करती हैं श्रौर ऐसी संस्थायें हैँ जो भविष्य में उपयुक्त श्रवसर पर विक्रय 
करने के लिए इन शेयरों को क्रय कर लेती हैं । परन्तु भारत में ऐसी संस्थाएं बहुत 
कम हैं और इनके त्रभाव की पूर्ति मैनेजिंग एजेन्ट करते हैं। मारत में जिन 
व्यक्तियों ने सर्वप्रथम उथोगों की स्थापना की उनके पास साधनों का श्रभाव नहीं 
था और किसी योजना को व्यवहारिक रूप देने के पूर्व वे विशेषज्ञों द्वारा उनको 
सारी संभावनाओं की परीक्षा करा लेते थे | यह उन्हीं के साइस श्रोर उत्हास का 
फल है कि भारत में सूती कपड़े, लोहे और इस्पात, जूठ, सिमेंट श्त्यादि के उद्योग 
चल रहे हैं । वित्त आयोग (१६४६-५०) का मत है कि यूती कपड़ा, जुट, लोहा 
और इस्पात तथा सिमेंट उद्योगों की स्थापना का श्रेय मैनेजिंग एजेम्सियों को:डी 
है । इन्हीं एजेन्सियों के पथ प्रदूशन से यह संभव हो सका । इधर कुछ वर्षो में इन 
एजेन्सियों ने इंजीनियरिंग, केमिकल और मोटर उद्योगों की स्थापना की है । 
हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, टैक्‍्वटायल मशीनरी करपोरेशन लिमिटेड इत्यादि इस 
प्रकार के उद्योगों के उदाहरण हं। . ४ 


श्श्द भारतीय अ्र्थशातत्र की समस्याएँ 


गत कुछ वर्षों से मारतीय मैनेजिंग एजेन्ट उद्योग में रुपया कम लगा रहे 
है| इसका कारण यह नहीं है कि उनकी इस दिशा में प्प्रद्शन की तया नए 
उद्योगों की स्थापना में सहयोग देने की मावना शिथिल पढ़ गई है | इसका 
कारण सरकार की श्रौद्योगिक नीति है। इस नीति से अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न 
हो गई हैँ | सरकारी नियंत्रणों, श्रम सम्बन्धी कानूनों और सममोता वोटों तया 
पंच न्यायालयों के न्याय से उत्पादन व्यय में तो वृद्धि होती जाती है परन्तु उत्पा- 
दित माल के मूल्य में बृद्धि नहीं की जाती | 

वित्त व्यवस्था--मैनेजिंग एजेन्ट उद्योग के लिए केवल स्थायी पंजी की 
ही व्यवस्था नहीं करते वरन्‌ इसके साथ द्वी पुर्नंसंगठन, आ्राधुनिकीकरण और 
कारखाने का प्रसार करने के लिए. दीर्घकालीन पूंजी की और चालू पजी तथा 
श्रन्य ग्रावश्यकदाओं की पूर्ति के लिए अल्पकालीन वित्त व्यवस्था भी करते हैं। 
मैनेजिंग एजेन्ट ऋण के रूप में शेयर के रूप में, और ऋणपत्र क्रप कर उद्योगों की 
पँली की आवश्यकता पूरी करते हँ। मैनेजिंग एजेन्ट अ्रपने सगे-संबन्धियों त्तथा 
मित्रों को कम्पनी के शेयर क्रय करने की प्रेरणा देते हैँ, और इसके लिए उन्हें 
प्रोत्साहित करते हैं। यह ऋण देने की गारन्दी देते हैं और इस प्रकार जनता का 
रुपया प्राप्त करते ईं | राष्ट्रीय योजना समित्ति ने निम्नलिखित ज्यौरा निर्माण किया 
है जिमको देखने से वह प्रकट होता है कि मैनेजिंग एजेन्टों ने इस सम्बन्ध में 
कितना कार्य क्रिया है | 


वम्वई की ६४ मिले. अहमदाबाद की ५६ मिर्ले 


स्पया कुल धन उवपया कुल घन 
(लाखों में) का प्रतिशत (लाखों में) का प्रतिशत 
(३) मैनजिंग एजेन्टों द्वारा * 
दिया गया ऋण भ््र्र २१ २६४ श्४ 
-(२) वैकों द्वारा दिया गया 

ऋण श्श्६्‌ & डर है 
(३) जनता का जमाघन रष३ श्श्‌ इरश६ ३६ 
(४) शेयरों की कुल पूंजी. शरश्. ४६ ३४० ३२ 
(३) ऋण पत्र का घन स्प १० पट ४ 


इन आऑँकड़ों से स्पष्ट हे कि आथिक सहायक के रूप में मैनेजिंग एजेन्टों का 
कितना मद॒त्तपू्ण स्थान हैं| उद्योगों को अपनी आवश्यकता का लगमंग एक 
चीौयाई ओ्रश सीधे इनसे मिलता है । अद्मदावाद और बग्बई में जनता के जमा- 


मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली रह 


घन से जो क्रमशः ३६ प्रतिशत और ११ प्रतिशत सहायता मिलो उप्का भ्रेय भी 
मेनेजिंग एन्जेटों की प्रसिद्धि को ही है | हमारे देश में बैंक तब तक ऋण नहीं देते 
हैं जब तक दो जमानती न बने । मैनेज़िंग एजेन्ट ऐसे अवसरों पर दूसरी जमानत 
स्वयं लेते हैं । जहाँ तक यूरोपियन मैनेजिंग एजेन्टों का प्रश्न है उनके कार्य में 
शिथिलता का अनुभव किया जा रहा है। विच भ्रवश्यकता की पूर्ति करने और 
इसकी गारन्टी देने की ओर उनका उत्साह घव्ता दिखाई दे रहा है। मैंनेजिंग 
एजेन्टों के आधिक सहायक के रूप में चाहे कितनी ही शियिलता हो रुपया लगाने 
वाला, दाठा, बिड़ला तथा श्रन्य प्रसिद्ध मैनेजिंग एजेन्टों के नाम से तुरत्त आकृष्ट 
होता है| कम्पनी कानून समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि मैनेजिंग एजेन्ट का 
निजी उद्योगों के लिए. श्रव भी महत्वपूर्ण साधन हूँ ! भेंदी के समय जब्न किसी भ्रन्य 
साधन से रुपया मिलना संभव नहीं रहता है मैनेजिंग एजेन्ट यथा समय पूँजी की 
व्यवस्था कर देते हैं | कुछ मैनेजिंग एजेन्टों में आत्म सम्मान की इतनी श्रधिक 
भावना है फि उन्होंने अपने द्वारा आरम्भ किए हुए व्यवसाय ' की नष्ट होने से 
रक्षा करने के लिए झअपनी समस्त सम्पत्ति तक दांव पर लगा दी। परन्तु ऐसे 
उदाहरण बहुत कम ई और यह देखा गया है कि मैनेजिंग एजेन्टों ने अपनेश्राधीन 
उद्योगों की विशेष देख-माल न कर प्राय; उन्हें उनके माग्य पर ही छोड़ दिया। 

प्रबन्ध--मैनेजिंग एजेन्ट केवल उद्योग का सफल शआ्आस्म्म द्वी नहीं चाइते 
वरन्‌ उद्योग की सम्पूर्ण व्यवस्था को उचित रीति से कार्यात्वित करना चाहते हैं| 
वद्द चाहते हैं कि उद्योग ठीक प्रकार से चले | इसका उन्हें तब तक विश्वास नहीं 
हो सकता है जब तक उनका उस पर नियंत्रण न हो | इसका प्रायः यह परिणाम 
हुआ कि मैनेजिंग एजेन्ट उद्योग पर नियंत्रण रखने के साथ ही उसके श्रधिक्रारी 
भी बन बैठे | परन्तु वह बात सर्वत्र लागू नहीं होती हैं। अनेक कम्पनियों में 
मैंनेजिंग एजेन्टों का नियंत्रण तो पूर्ण है, परन्तु शेयर बहुत कम हैं । 

प्रत्येक प्रमुख मैनेजिंग एजेन्सी के केन्द्रीय कार्यालय में उद्योगों के आधार 
पर मिन्न मित्र विभाग होते हैं; साथ ही प्रत्येक उद्योग के विभिन्न विभागों के लिए 
केन्द्रीय का्यलिय में उप-विभाग होते हैं | मैंनेजिंग एजेन्ट अपने श्राघीन कम्पनियों 
या कारखानों द्वारा उत्पादित माल को क्रय और विक्रय करते हैं| प्रायः यह अनेक 
वस्तुओं का आयात करते हैं और निर्यात मी करते हैं | इस प्रकार यह बड़े पैमाने 
पर क्रय-विक्रय करने का ल्ञाभ उठाते हैं| यह लामांश सदैव कम्पनियों को नहीं 
दिया जाता है, एजेन्ट इसे स्वयं ले लेते हूँ | इस पर भी कम्परी को अपने माल 
का इन मैनेजिज्ञ ,एजेन्टों के द्वारा ऋय-विक्रय कराने में अचत ही होती है इसके 
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लिए उन्हें एक मिन्न संस्था स्थापित नहीं फरनी पड़ती। इसके साथ ही जन्र 
मैनेजिंग एजेन्ट एक उद्योग के एक से अधिक कारखानों पर नियन्त्रण रखता है 
तब इनमें प्रतियोगिता का जोर कम पड़ जाता है श्रोर क्षति नहीं हो पाती। एक 
छोटी कम्पनी प्रथम श्रेणी के विशेषताश्रों की सहायता लेने में अ्रस्मथ होती-ई 
परन्तु यह मैनेज़िंग एजेन्ट अ्रनेक कम्पनियों के प्रबन्व कर्ता होने के कारण प्रथम 
श्रेणी के अभियन्ताओं श्रौर प्रविषिशों को नियुक्त करते हैं जो भिन्‍न कम्पनियों की 
देख भाल कर सकते हैं| इस में जो कुछ व्यय होता है वह इन कम्पनियों में 


विभाजित कर दिया जाता है | 
प्रयाली की त्रटियाँ 


मैनेजिंग एजन्टों ने अनेक महत्वपूण काय किये हैं, परन्दु इधर कुछ वर्षों . 
से इस प्रणाली में कुछ दोष प्रकट होने लगे हैं| राष्ट्रीय योजना श्रायोग की 
आद्योगिक वित्त व्यवस्था सम्बन्धी उपसमिति की राय है कि यह प्रणाली मिल्कुल 
व्यथं दो चुकी है। परन्ठु यह दोपारोपण श्रन्यायपूर्ण और अ्रसंत॒लित है| मारत 
के औद्योगिक ओर शआ्रार्थिक विकास में दोषों के होते हुये भी मैनेजिंग एजेन्सियों 
का बहुत बढ़ा हाथ रद्द । जो कुछ भी हो, जब तक इसका स्थानापन्न न मिल 


जाय दम इस प्रणाली के ब्रिना कार्य चला नहीं सकते ) 
कम्पनी को लाम होने पर लाभ का कुछ प्रतिशत मैनेजिंग एजेन्ट को वेतन 


के रूप में दिया जाता है। परन्तु लाम न होने पर कार्यालय का काय चलाने के 
लिये कुछ घन दिया जाता है । इसके साथ ही  एजेन्ट कमीशन के रूप में भी 
कम्पनी से कुछ श्र घन बसूलता है। १६३६ के भारतीय कम्पनी कानून की 
घारा ८७ ( सी ) के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि कम्पनी को वर्ष भर 
में जो वास्तविक लाभ द्वोगा उसका निश्चित प्रतिशत एजेन्ट को वेतन के रूप 
में दिया जायगा श्रौर उचित लाभ, न होने पर कुछ न कुछ घन दिया 
जायगा | १६३६ से पूव मैनेजिंग एजेन्ट माल की बिक्री के आधार पर श्रपना 
वेतन लेते ये | यह ढंग कम्पनियों के प्रति न्‍्यायसंगत नहीं था | १६३६ के कानून 
से स्थिति में काफी सुधार हुआ है परन्तु क्योंकि धारा ८७ (सी) उन कम्पनियों पर 
लागू नहीं होती है जो १५, जनवरी १६३७ से पूर्व ही रजिस्टर हो चुकी थीं, इसलिये 
कुछ मैनेजिंग एजेन्ट अपना वेतन श्रव मी उसी पुराने श्राघार पर ले रहे हैं। 
हुकुमचन्द मिलस लिमिटेड, एलेम्बिक बक्‍्स कम्पनी लिमिटेड, एलेम्बरिक ग्लास 
इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड के मैनेजिंग एजेन्ट बिक्री और लाम दोनों के आधार पर 
. वेतन पाते हैं। मैनेजिंग एजेन्ट के वेतन के रूप में एक से अधिक आधार पर घन 
वसूलने के शेष को रोकने के लिये कम्पनी कानून समिति (१६५२) ने सुझाव दिया 


मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली , * १३१ 


कि मैनेजिंग एजेन्ट को कम्पनी के वार्षिक लाभ का १२३ प्रतिशत से अधिक, श्ेश 
न दिया जाय | 
तालिका न॑० २ 
लाभ तथा भैनेजिंग एजन्टों का वेतन (करोड़ रूपयों में) 


| हार | हब. (६४६ |. १६५१ 


मैनेजिंग एजन्टों का वेतन ७३१ १०,१४ 
कर २७,८८ २५.२६ 
वितरित लाभ १५.५१ २०.६२ 
रोका हुआ लाभ १०.७८ १७,६३ 

गे. [६४ | णन्‍ «छ | ६१.४८ ७३,६४ 


१६५७ के करारोप जाँच श्रायोग को यद्द शाव हुश्रा था कि मैनेजिंग 
एजेन्टों को १६४६ श्रौर १६५०१ में शेयर द्वोल्डरों के लाम का आधा ग्राप्त हुश्रा 
था, जैसा कि उपर्यक्त तालिका से स्पष्ट है | 

मैनेजिंग एजन्टों की श्रोसत आ्राय लाःभ के प्रतिशत्त श्रतुुपात में १६४६ में 
१२५ थी और १६५१ में बढ़कर १४% हो गई । यद्यपि १६४१ में औसत १३७४ 
(अर्थात्‌ १४६६ के लगभग) था, पर विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में प्रतिशत की मात्रा 
भी विभिन्न थी | जहाजरानी, जूट के बने माल, बिजली, कोयला, सूती कपड़े, 
चीनी, सीमेंट, लोहा थ्रौर इस्पात आ्रादि उद्योगों में श्राय का प्रतिशत क्रमशः 
२१४ २०३, १८१, १६७ १६९४, १५४४८, ०३ तथा ७'३ था। 

- पर्याम्न लाम न द्वोने पर मेनेजिंग एजेन्टों को कम से कम कुछ धन दिया 
जाता है | प्राय; सममोते के समय यह घनराशि निश्चित कर दी जाती दहै। कम्पनी 
कानून समिति ने सुक्ताव दिया है कि कमी-कभी यह घन अ्रत्यधिक हो जाता है 
इसलिये ५० हजार रुपये से श्रधिक नहीं होना चाहिये | 

लाभाँश के कुछ निश्चित प्रतिशत के रूप में और कुछ परिस्थितियों में दिये 
जाने वाले न्यूनतम धन के अतिरिक्त मैनेजिंग एजेन्टों को कार्यालय का भत्ता भी 
मिलता है। कार्यालय के भरते में कार्यालय का विस्तार और उसका किराया, 
टैक्स, त्रिजलो, पंखे, क्रो का दफ्तर, पन्र इत्यादि प्रेपित करने का व्यय, जाँच 
तथा रुपये-मैसे की व्यवस्था करने वाला विमाग, सीनियर एकाउन्टैन्ट और 
सेक्रेट्रिएट के कर्मचारियों की सहायता, डाक-व्यय, कागज, पेन्सिल, और चपरासी 
इत्यादि पर किया जाने वाला सभी व्यय सम्मिलित है | श्रर्थात्‌ मैनेजिंग एजेन्ट 
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कम्पनी की शोर से कार्यालय में जो कुछ ब्यय करता है कार्यालय के भत्ते के रूप 
में उसको वसूल कर लेता है। परन्तु साधास्णतया मैनेजिंग एज़ेन्ट व्यय से कहीं 
अधिक धन वयलते हैं श्रौर उसको अ्रपनी अतिरिक्त श्राय के रूप में उपभोग करते 
हैं। कम्पनी कानून समित्ति (१६५२) ने सुकाव दिया है कि मैनेजिंग एजेन्टों को 
कार्यालय का मत्ता न दिया जाय वरन्‌ इसके स्थान पर जो कुछ वास्तव में व्यय 
, किया गया हो उत्तनी घनराशि दी जाय। इस सुझाव की इस आधार पर 
श्रालोचना की गई है कि इस व्यवस्था से कार्य-मार बढ़ जायगा और हिसाब- 
किताब रखने में कठिनाई होगी | परन्तु यह कठिनाई एक दोष को समास करने 
के लिए. सहन की जा सकती हे | 
मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली में और मी दोष हैं। मेनेजिंग एजेन्ट गैर कानूनी 
कार्यों के लिए ऋण लेते है, व्यापार के उद्देश्य से नहीं बरन्‌ मित्रों को देने के 
लिए ऋण लिया जाता है, अन्य कारखानों में लगाकर रुपया फंस जाता है श्रौर 
वित्त-स्थिति शिथिल हो जाती है। जिन कारखानों या कम्पनियों की विच स्थिति 
दृढ़ है उनकी सम्पत्ति को रेहन रख दिया जाता है, कम्पनी को रुपयों की 
श्ावश्यकता न रहते हुए. भी मैनेनिग एजेन्ट की आवश्यकता पूर्ति के लिये या 
उनकी कोई योजना कार्यान्वित करने के लिए. ऋणपन्न प्रचलित किये जाते हैं! 
इन दोषों को दूर करने के लिये कम्पनी कानून-समिति ने कुछ छुकाव दिये हैं :-- 
(१) मैनेजिंग एजेन्टों द्वारा लिखे गये ऋण की न तो कम्पनी गारन्टी दे ओर न 
स्वयं उन्हें ऋण दे, (२) एजेन्ट के पास कम्पनी का चालू खात्ता २० इजार से 
अधिक का नहीं होना चाहिये और (३) कम्पनी के रुपये को अन्यत्र किसी 
कारखाने इत्यादि में लगाने पर प्रत्तिचन्ध लगाना चाहिये। परन्तु इनमें से कुछ 
प्रतिनन्ध ऐसे हं जिनके लागू हो जाने से मैनेलिंग एजेन्ट को कार्य करने की 
स्वतंत्रता कम हो जायगी और कोई नया कार्य करने या किसी कठिनाई को हल 
करने के लिए मैनेजिंग एजेन्ट पूब की सी तीव्र गति से कार्य नहीं कर पायेगा। 
उसमें कुछ उदासीनता श्राने लगेगी | ४ 
बम्नई के शेयर होल्डर एसोसियेशन ने इस छोर संकेत किया है कि श्रनेक 
बार मैनेजिंग एजेन्सी के अधिकारों को बिना खरीदार की चित्त स्थिति और प्रततिद्धि 
का पता लगाये ओर शेयर होल्डरों तथा अन्य कर्मचारियों के हितों पर बिना 
विचार किये दूसरों को वेच दिया गया | विगव वर्षों में कम्पनी के स्वामियों और 
मैनेजिंग एजेन्सी के नियन्त्रण में निकट सम्पर्क रहने के कारण सदैव उद्देश्य की 
एकता बनी रही श्रौर एक दूसरे के हितों का हनन प्राय: न हो सका परल्ठु अव 
मैनेजिंग एजेन्ट और उनके अघीन कम्पनी के पृथक व्यक्तियों का निकट सम्बन्ध 
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प्रायः समाप्त हो चुका है। ऐसे मी श्रवसर आए, हैं जब मैनेजिंग एजेन्सी के अधि- 
कार संकट में पड़ गए, | इससे स्थिति इतनी बिगड़ी कि १६४१ में सरकार को 
भारतीय कम्पनो कानून की घारा ८७ (वी) में संयोधन करने के लिये एक अ्रध्या- 
देश की घोपणा करनी पड़ी । सरकार ने इस श्रश्यादेश के द्वारा यह व्यवस्था 
की कि मेनेजिंग एजेन्ड यदि श्रपने श्रधिकार किसी को सौंपता है तो यह का्॑वाहद 
तम्र तक वैध नहीं मानी जाबगी जब तक कम्पनी इस परिवत्तन को श्रपनी साधा- 
रण सभा में स्वीकार न कर ले और केन्द्रीय सरकार श्रपनी स्वीकृति न दे । 
इन्डियन कम्पनीज एक्ट, १६५६--१६५४६ का भारतीय कम्पनी एक्ट 
मैनेजिंग एजेन्टों पर कड़े प्रतिग्रन्ध लायू करता है| यह एक्ट १६३४ के एक्ट की 
अपेक्षा अधिक विशद्‌ तथा पूर्ण दे। एक्ट में यह दिया हुआ्ा है कि केन्द्रीय 
सरकार सरकारी गजेट में अ्धिवूचना द्वारा विशेष व्यवसायों तथा उद्योगों में 
संलप सत्र कम्पनियों फे सम्बन्ध में यह घोषणा कर सकती है कि किसी निश्चित 
तिथि के तीन वर्षा पश्चात्‌ से अपवा १५ अगस्त १६६० से जो भी बाद में पढ़े, 
वे मैनेजिय एजेन्टों के प्रबन्ध में नहीं रहेंगे | दूसरे ओश में यह व्यक्त किया गया 
'है कि इस एक्ट के लागू दोने के पश्चात कोई भी मैनेजिंग एजेन्सी कम्पनी किसी 
अन्य मैनेजिंग एजेन्ट के प्रश्रध में न रददेगी। अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में 
मैनेजिंग एजेन्टों की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति स्वप्रयम कम्पनी द्वारा स्ववाधारण 
की सभा में और तत्यश्चात्‌ केन्द्रय सरकार द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। 
ऐसे अवसरों पर सरकार अपनी स्वीकृति तभी देने को तैयार होगी जत्न कि उत्ते 
यह विश्वास हो जायगा कि (१) मैनेजिंग एजेन्ट को नियुक्ति से जनता से छ्वित की 
हानि की सम्भावना नहीं है और (२) जिस मैनेर्जिंग एज़ेन्ट की नियुक्ति अपवा 
पुनर्नियुक्ति की जानेवालो है, वद सर्वधा उपयुक्त है तथा मैनेजिंग एजेन्सी संविदा 
की शर्ते न्याययुक्त तथा तकसँगत है । इन दो श्रेशों से सरकार को बहुत अ्रघिक 
अधिकार प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त मैनेजिंग एजेन्ों के कार्य करने की अवधि, 
वेतन, अधिकार इत्यादि पर श्रनेकों प्रतिबन्ध लगाये गये हैं | एक्ट में निम्न 
बातें दो हुई हैं :--- 

(१) कोई मो नवीन मैनेजिंग एजेन्सी का संविदा १५ वर्ष से अधिक के 
लिये नद्दीं किया जा सकता और किसी भैनेजिंग एजेंन्ट की पुन्नियुक्ति २० वर्ष 
से अधिक के लिये नहीं की जा सकती; 

(२) अ्रगत्त १६६० के पश्चात्‌ कोई भी व्यक्ति एक समय में दस कम्पनियों 
से अधिक का कर्मचारी नहीं वन सकता | जो मैंनेजिंग एजेन्ट वर्तमान समय में 
हैं उनकी कार्यविधि का १५ अगस्त १६६० को अन्त हो जायगा, यदि उनकी 


र्श्ष भारतीय श्र्थशासत्र की समस्याएँ 


पुनर्नियुक्ति इस तिथि के पूर्व के प्रचलित नियर्मों के अनुसार नहीं कर दी जाती; , 

(३) यदि कोई एजेन्ट दिवालिया है अथवा उसे कम से कम ६ माह का 
कारावास का दण्ड मिला है तो उसे स्वतः अपना पद त्याग देना द्वोगा। यदि 
कोई एजेन्ट घोखा देता है अथवा विश्वासघात करता है या क्तंब्य से गिर जाता 
है' और कुप्रजन्ध करता है तो उस कम्पनी अपने तत्संचन्धी प्रस्ताव द्वारा पद से 
हटा सकती है | 

(४) मैनेजिंग एजेन्ट द्वारा कार्यालय के स्थानान्तरित करने के संबन्ध में 
कंपनी और सरकार दोनों की स्वीकृति परमावश्यक है | बिना उसके यह सम्मव 
नहीं हो सकत्ता | 

नहाँ तक एजेन्दों के वेतन का प्रश्न है एक्ट में यह बताया गया है कि 
किसी भी मेनेजिंग एजेंन्ट को सामान्यतः कम्पनी के वास्तविक लाभ के १०% से 
अधिक वेतन के रूप में नहीं दिया जायगा पर अ्रतिरिक्त श्राय के लिये कम्पनी 
को एक विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा अनुमति प्रदान करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस आधार पर स्वीकृति प्राप्त करना कि यह जनता के हित में है आवश्यक होगा | 


यह एक्ट मैनेजिंग एजेन्टों के अधिकारों पर भी प्रतिबन्ध लगाता है।' 
मेनेजिंग एजेन्ट ऋपने अधिकारों का प्रयोग कम्पनी के निर्देशकों की समिति के 
निरीक्षण, नियत्रण ओर निर्देशन में ही कर सकता है जो कि कम्पनी के नियमों 
तथा समझौते की शर्तों के अन्तर्गत होगी । अन्य क्षेत्रों में भी प्रतिबन्‍्ध लगाये गये 
हैं जैसे (१) मेनेलिंग एजेन्सियों के प्रवन्ध में कम्पनियों द्वारा ऐजेन्टों को ऋण 
देना; (२) एक दी मैनेजिंग एजेन्सी के प्रबन्ध में एक से अधिक कम्पनियों का 
आपम में एक दूसरे को ऋण देना; (३) एक कम्पनी द्वारा उसी वर्ग की श्रन्य 
कम्पनी के शेयरों को क्रय करना; (४) मैनेजिंग एजेंन्टों द्वारा उनके प्रबन्ध के 
अन्तर्गत कम्पनियों के व्यवसाय से स्पर्धा करने वाले व्यवसायों से कार्य करना। 
इन नियमों की उपेक्षा करने पर कठोर दण्ड की भी व्यवस्था की गई है | अन्त 
में निर्दशर्कों की नियुक्ति सम्बन्धी मेनेलिंग एजेन्टों के अधिकारों में मी अनेक प्रति- 
चन्ध लगा दिये गये हैं| अब एजेन्ट ऐसी व्यवसायिक इकाइयों में जहाँ पाँच से 
अधिक निर्देशक होते हैं दो से अधिक नहीं और जिनमें केवल पाँच तक निर्देशक 
होते है उनमें केवल एक निर्देशक की नियुक्ति कर सकता है। 


मैनेजिंग एजेन्सी का मविष्य 


अतीत में इस पणालो में अनेक दोप रहे हैँ और भ्रष्टाचार के लिए पर्याग्त 
च्षेत्र रह्म है| राष्ट्रीय योजना आयोग ने सुकाव दिया है कि सर्वप्रथम इस प्रणाली 


मैनेजिंग एजेन्धी प्रणाली श्शभ्प 


का उन्मूलन कर देना चाहिए जिससे औद्योगिक वित्त व्यवस्था के नाम पर इस 
प्रणाली के समर्थक अपने असंगत तक प्रस्तुत न कर सके | परन्ठु बम्बई के मिल 
मालिक संघ ने इस ओर .सह्दी संकेत किया है कि मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली की 
आवश्यकता इसलिये श्रनुभव की जाती है कि देश में बैंकों की वर्तमान स्थिति 
को देखते हुए व्यवसाय चालू करने के लिए शेयरों की पूंजी मिल सकना कठिन 
है श्र किसी उद्योग को चलाने के लिए झावश्यक वित्त की पूर्ति नहीं की जा 
सकती है। इसकी पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को सहायवा की आधव- 
श्यकता होती है जो मैनेजिंग एजेन्ट से उपलब्ध की जा सकती है। कम्पनी कानून 
समिति का यह सुझाव उचित है कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति में मैनेजिंग 
एजेन्सी प्रणाली पर निर्भर करने से लाम ही होगा | वास्तव में सम्पूर्ण प्रणाली 
ही को भंग करने की माँग करने की श्रपेज्ञा इस बात की श्रावश्यक्रता है कि 
उपयुक्त कानून बनाकर प्रयाली के दोषों को दूर किया जा जाय। कम्पनी एक्ट 
के सैनेजिंग प्रणाली पर सम्पूर्ण प्रमाव की अमी से कल्पना कर लेना कठिन है। 
इसमें संदेह नहीं कि इससे कुछ महान दोष प्रणाली में अवश्य मिट जायेंगे पर 
इससे मैनेजिंग एजेन्टॉ' द्वारा नवीन कम्पनियों के आरम्भ में भी संकुचन श्रायेगा 
क्योंकि (१) मैनेंजिंग एजेन्सी संविदा की श्रवधि घटा दी गई है; (२) मैनेजिंग 
एजेन्टों के वेतन में कर्मी कर दी गईं है, और (३) विस्तृत प्रतिबनन्धों को लगाने से 
एक विरोधी.मनोवैशानिक वातावरण उत्पन्न कर दिया गया है। परन्धु डा० एन०६ 
दास के मतानुसार भविष्य अधकारमय नहीं है। उनका कष्ठना है कि कोषाध्यक्ष 
श्रौर मनन्‍्त्री के सम्बन्ध में जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैंवें बर्तमान मैनेजिंग 
एजेन्सियों को इस बात का अवधर प्रदान करते हैं कि वे अपने को अधिक 
उपयोगी कार्य संचालक के रूप में परिशित कर सकते हैं। यह ठोक है कि 
कोपाध्यक्ष और मन्त्री को वास्तविक लाभ का केवल ७३४ ही आय के रूप में. 
प्राप्त हो सकेगा; उन्हें कम्पनी हारा निर्मित माल के विक्रय करने का अधिकार 
न होगा; श्रौर न उन्हें मशीनों, स्टोर का सामान, ओर कच्चा माल, आदि क्रय 
करने अथवा उनका व्यापार करने का श्रविकार दी होगा । परन्तु ये सब प्रति- 
बन्ध वर्तमान सुविधाओं में साधारण कमी मात्र ही है श्लोर इसका कोई ओऔद्यो- 
गिक उपक्रमों पर श्रद्दितकर प्रभाव न पड़ेगा | मारत के उपक्रमिकों ने भूतकाल 
से ऐसी सइनशीलता दिखलाई दे कि उनके मिन्न और उनके कठोरतस समा- 
लोचकों को मी श्राश्चय हुआ है । इसके कोई कारण नहीं कि वे इस नवीन 
बाधा का जो उनके सम्पुख खड़ी कर दी गई है सफलतापूर्वक सामना न कर सके। 


अध्याय २४ 
ओद्योगिक विचीय निगम (कार्पोरेशन) 


किसी देश का श्रीद्योगिक विकास अधिकतर उद्योग की स्थिर तथा चालू 
पजी की ग्रावश्यकता पूर्ति के लिए उपलब्ध वित्त पर निर्मर करता है। अ्रन्य 
देशों की तरह भारत में बढ़े साहसी, जो प्रसिद्ध हैं या जो मैनेजिंग एजेन्ट हैं, 
श्रपनी श्रौद्योगिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए रुपया संग्रह कर लेते 
हैं। वह अपना रुपया लगा सकते हैं, अपने मित्रों के रुपयों को श्राकर्षित कर 
सकते ई और श्रावश्यकता पड़ने पर बैंकों से श्लण ले सकते हैं और इनके श्राधीन 
कम्पनियों द्वारा प्रचलित किये गये शेयरों की भी शीघ्र ही बिक्री हो जाती है ! 
परन्तु इस ज्षेत्र में वास्तविक कठिनाई का सामना उन व्यापारियों को करना पड़ता 
है जो श्रधिक परिचित नहीं हैं, जिनके पास उचित थोजनायें तो हैं परन्त॒ उन्हें 
कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त वित्त नहीं है। वास्तव में इन्हीं ब्यापारियों को 
सहायता की सर्वाधिक श्रावश्यकता है। यदि परिस्थितियाँ पँजी संग्रद्दीत करने के 
अनुकूल न हों तो बड़े उद्योगपतियों को भी श्रपना व्यवसाय फैलाने के लिए था 
कारखानों की मशीनों को बदल कर नयी मशीनें लगाने के लिए सहायता की 
शआ्रावश्यकता पड़ती है। कुछ विदेशों में श्रौद्योगिक बैंक हैं जिनसे आवश्यक 
रुपया मित्र जाता है, परन्तु भारत में ऐसे श्रौद्योगिक नेंक नहीं हैं । जम॑नी में, 
जहाँ मिश्रित बेकिंग की व्यवस्था थी, व्यापारिक बेक उद्योगों को स्थिर पूजी भी 
देते थे परन्तु यह उपयुक्त सिद्धान्त नहीं है। व्यापारिक बैंकों में जमा घन अल्प- 
कालिक होता है इसलिए इसमें भय की संभावना रहती है। मिश्रित बैंक जर्मनी 
में सफल नहीं हो सके श्रोर वह मारत के लिए मी उचित नहीं हैं । इन कारणों से 
यह आवश्यक है कि श्रावश्यकता अस्त उद्योगो की सद्दायता के लिए पूँजी देने 
के लिए विशेष प्रकार की संस्था स्थापित की जाय | केन्द्रीय बैंक व्यवस्था जाँच 
समिति ने सुकाव दिया कि भारत में इस कार्य के लिए औद्योगिक वित्तीय कार्पो- 
रेशन की स्थापना की जाय | एशिया तथा सुदूर पूर्वाय आर्थिक सम्मेलन क्षेत्र में 
घरेलू पँली के संग्रह कार्य की जाँच करने वाली वर्किज्ञ पार्टी ने भी इसी प्रकार के 
वित्तीय कार्पोरेशन की स्थापना का सुझाव दिया है और साथ द्वी विकास कार्पी- 
रेशन के लिए सुकाव दिये है | 

केन्द्रीय निगम (कार्पोरेशन) 

शेयरों की पजी--्ंसद द्वारा स्वीकृत कानून के श्रनुसार १ जुलाई 

१६४८ को औद्योगिक वित्तीय कार्पोरेशन की स्थापना की गई | कार्पोरेशन के ' 
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पक 


औद्योगिक वित्तीय निगम २३७ 


सस्मन्ध में यह विवाद उठ खढ़ा हुआ कि कार्परेशन राज्य का हो या हिस्सेदारों 
का हो। राज्य कार्परेशन के लाम अ्रधिक सुदृदता श्रोर किसी प्रकार के भेदमाव 
का श्रभाव हैं परन्तु चेकि इस पकार का कार्पोरेशन स्पापित करने के लिए भारत 
सरकार के पास आवश्यक साधन नहों हैं इसलिए यद्द उचित समझा गया कि 
कार्पोरेशन हिस्सेदारों की संस्था बने । राजकीय कार्पोरेशन तब उपयुक्त होता जत्र 
बंकों और उद्योगों इत्यादि का भी राष्ट्रीयकस्ण दो जाता । परन्तु यह सब्र निजी 
उद्योगपतियों के हाथ में हैं इसलिए हिस्सेदारों का कार्परेशन द्वी अधिक उपयुक्त 
है। कार्पोरेशन को सुदृढ़ बनाने के लिए यह निश्चय किया गया कि इस कार्पो- 
रेशन के हिस्सेदार केवल सरकार, रिज़र्व बैंक और कुछ विशेष संस्थाएँ बने । 

कार्पोरेशन के शेयरों की पँजी १० करोड़ दपये है जो ५,००० रुपये के 
शेयरों में विभक्त है। श्रारम्भ में ५ करोड़ रपये के पूर्ण भ्रगतान क्रिये जाने वाले 
शेयर अचलित किये गये जो सब्र क्रय कर लिए गये | इनमें से भारत सरकार थौर 
रिजव बैंक को एक करोड़ रुपये के शेयर दिए गए हैं, श्रनुूचित बेंकों को १३ 
करीोड़ रुपये श्रोर बीमा कम्पनी तथा विनियोग द्वस्टों को १३ करोड़ और सहकारी 
बंकों को ४० लाख रुपयों के शेयर दिये गये | मारत सरकार ने पजी को चुकाने 
की गारन्टी दा है श्र द्िस्सेदारों को न्यूनतम वार्षिक लाभांश (मिस पर कर नहीं 
लगेगा) भी दिया जायगा जिसकी दर वर्तमान में २६ प्रतिशत है। 

कार्परेशन का संचालन १२ संचालकों का मण्डल फरता है जिसमें तीन 
संचालकों को केन्द्रीय सरकार नियुक्त करती है, दो संचालकों को रिज़र्व बेंक 
नियुक्त करता है, ६ संचालकों को अन्य हिस्सेदार निर्वाचित करते है जिनमें से 
दो का निर्वाचन अनुसूचित बैंक करते हैं, दो संचालकों को सहकारी बैंक और 
दो को बीमा कम्पनी चुनती हैं और प्रबन्ध संचालक केन्द्रीय बैंक नियुक्त करता है । 

कार्य--कार्पोरेशन को निम्नलिखित कार्य करने का अ्रधिकार दिया 
गया है :--- 

(१) यदि कोई श्रौद्योगिक संस्था ऐसी शर्तों पर जिन पर दोनों पक्ष सहमत 
हों जनता से ऋण संग्रद्दीव करे ओर यह ऋण २५ वर्ष के अन्दर ही वापस किया 
जाने बाला हो वो कार्परेशन उसकी गारन्टी दे सकता है| 

(२) औद्योगिक संस्थाओं द्वारा प्रचलित किये गए स्थक, शेयर, बौरड 
ओऔर ऋख-पत्रों को कार्परेशन स्वयं क्रय कर उनके विक्रय की व्यवस्था कर 
सकता है परन्तु यह झावश्यक है कि इस प्रकार के स्टाक, शेयर इत्यादि सात 
वर्ष के श्रन्द्र त्रिक जायें । 


श्श्८ भारतीय श्रथशासत्र की समस्याएँ: 


(३) कार्पोरेशन ऋण दे सकता है और किसी उद्योग के ऋणपन्न क्रय कर 
सकता है परन्तु ऋण वापस करने की श्रवधि २५ वर्ष से अधिक न हो । 

कार्परेशन किसी कम्पनी के स्टाक अथवा शेयर नहीं क्रम कर सकता । 
इस प्रतिबन्ध का उद्देश्य कार्पोरेशन की अनुचित क्रय से रक्षा करना है। कुछ 
अन्य देशों में इस प्रकार के कार्पोरेशन यह्दट कार्य करते हैँ परन्तु मारत सरकार ने 
प्राचीन रीति के अनुसार कार्य करना पसन्द किया है, इसलिए यह कार्पोरेशन 
ऐसा कार्य नहीं कर सकता है जो प्राचीन रीति के प्रतिकूल हो | जनता का घन 
संग्रह करने के सम्बन्ध में कुछ शर्तें लगा दी गई हैं और आदिम सीमा १० करोड़ 
रुपया कर दी गई है | 

कापरेशन ऐसी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों को ओर सहकारी 
समितियों को मध्यकालिक और दीर्घकालिक ऋण देता है जो उत्पादन कार्य करती 
हैं, खदान काय करती हैं और बिजली उत्पन्न कर उसका वितरण करती हैं । 
१६५२ में एक संशोधन के अनुसार कार्पोरेशन से वित्तीय सहायता पा सकने 
वाले अन्य उद्योगों में जलयानों को मी सम्मिलित कर दिया है। परन्तु सामेदारी 
शोर निजी लिमिटेड कम्पनियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है । कानून 
के अनुसार कार्पोरेशन किसी एक कारखाने को अपनी परिदत्त पूंजी का १० 
प्रतिशत या ५० लाख रुपयों (जों मी कम हो) की सहायता दे सकता है | १६५४२ 
में एक संशोधन के अनुसार श्रव एक करोड़ की सहायता दी जा सकती है और 
सरकार की गारन्टी पर इस घन में ओर वृद्धि की जा सकती है। संशोधन करने 
का कारण यद्ट था कि कुंछ उद्योगों के लिए. ५० लाख की सहायता श्रपर्यास थी । 
साथ ही ऐसी स्थिति में जब कि विश्व बेक से ऋण लिया गया हो तो कार्पोरेशन 
“को एक करोड़ रुपये से अधिक की सहायता देनी पड़ सकती है। 

कार्पोरेशन अपने विशेषज्ञ कर्मचारियों की सह्ययता, से आवेदन पत्रों की 
जाँच करता है और ऋण स्वीकृत करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देता 
है :--(१). उद्योग का राष्ट्रीय महत्व, (२) व्यवस्पापकों की योग्यता, (३) योजना 
की व्यवद्वारिकता और कुल व्यय, (४) उत्पादन का प्रकार, (३) जमानत, (६) 
कच्चे माल और टेकनिकल कर्मचारियों की व्यवस्था, और (७) उत्पादन की देश 
को आवश्यकता | 

सांघन--#र्पोरेशन बाजार से वौर्ड और ऋशणपन्र द्वारा रुपया एकन्ित 
कर सकता है जिसकी साम्रा फार्पोरेशन द्वारा दीं गई गारन्यी और बीमा के 
अन्वर्गत देय को सम्मिलित करके उसकी परिदत्त पूंजी और सुरक्षित कोष के दस 
गुने से अधिक नहीं होनी चाहिये | इस प्रकार जब्र कार्पोरेशन की $ल शेबरों' की 


झौद्योगिक वित्तीय निगम र्श्६ 


पूंजी १० करोड़ रु० हो जायगी और सुरक्षित कोष में भी १० करोड़ रुपया संग्रह 
हो जायगा तो अपने पूर्ण विकसित रूप में कार्परेशन बाजार से २०० करोड़ 
रुपया एकत्रित कर सकता है । 

१६५२ के संशोधन के अनुसार कार्पोरेशन १८ मास के लिये रिज॑ वेक 
से,३ करोड़ रुपया ऋण ले सकता है | इसके साथ ही कार्पोरेशन पुनर्निर्माण 
ओर विकास के लिये श्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक से रुपया ऋण से ले सकता है। इतना 
होते हुये भी का्परिशन के साधन सीमित ही हैं । 

ओऔद्योगिक चित्त कार्पोरेशन ( संशोधन ) अधिनियम १६४७ :-- 
उद्योगीकरण की गति बढ़ जाने से कार्पोरेशन उत्तरदायित्व और अधिक हो गया 
है | झतएव १९५७ में अधिनियम को संशोधित कर निम्न बातों की व्यवस्था 
की गई | 

(१) कार्पोरेशन प्रिदत्त पंजी तथा सुरक्षित कोष के पाँच गरुने के वजाय दस 

गुने तक ऋण ले सकता है| 
(2) कार्परेशन अब केवल जनता से ही नहीं वरन्‌ राज्य सरकारों तथा 
स्थानीय अ्रधिकारियों से मी निक्षेप (0०0०88) स्वीकार कर सकती है। 
(7) यदि आयात करने वाले निर्माताओं के साथ विलम्बित भुगतान की 
* व्यवस्था कर सर तो कार्पोरेशन इन विलम्बित भुगतानों की गारन्टी 


दे सकता है । 

(४) कार्पोरेशन से अब और अधिक प्रकार के औद्योगिक संस्थान सहायता 
प्राप्त कर सकेंगे । इस हेतु संशोधन की धारा २ (सी) में “वस्व॒श्नों के; 
विधायन? की ऐसी व्याख्या की गई है कि और अधिक औद्योगिक 

. संस्थान कार्पोरेशन से ऋण की सहायता प्राप्त कर सके | राज्यीय वि्तूः 

» कार्पोरेशन श्रधिनियम १६५४१ में जो संशोधन १६५४ में किया गया था 

. उसी आधार पर उपयुक्त धारा में भी संशोधन किया गया है। साथ 

- “ही घारा २३ की उपधार २) में इस प्रकार संधोषन किया गया है 

५. कि वे औद्योगिक संस्थान भी ऋण की: सहायता पा सके जो राष्ट्र के 

*. -इृष्टिकोण से प्रोत्साहित करने योग्य हैं। शत यह है कि इनको दी जाने 

वाली सहायता के मूलघन और व्याज अदायगी की गारन्टी केन्द्रीय 
सरकार, राज्य सरकार, एक अनुसूचित बंक अथवा राज्यीय सहकारी 

वेंक दे । |; 

आलोचना--कापों रेशन की आलोचना में अनेक बातें कही, गई .ह। 

(१) कार्पोरेशन का कार्य रूढ़िवादी ढंग से चलाया गया, इससे विशेष सहायता, 


२४० भारतोय श्रथंथात्र की समस्याएँ 


न मिल सकी | कार्परेशन के अधिकारियों ने बताया है कि इन आवेदन पत्रों 
को श्रस्वीकृत करने का कारण यह था कि इनमें उचित्त योजना नहीं दी गई 
थी। योजना निर्माण से पूर्व ठेकनीशियनों, इश्लीनियरों तथा अन्य अनुमवी 
व्यक्तियों से परामर्श नहीं किया गया था। मशीनों तथा कच्चे माल को प्राप्त 
करने के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा गया था श्र यही श्रनिश्चित 
स्थिति उत्पादित माल के विक्रय के सम्बन्ध में थी। परन्तु कार्परेशन इन बातों 
को श्रपनी कार्रवाई न्याय संगत सिद्ध करने के लिये तर्क के उपयोग में नहीं ला 
सकता दै। क्योंकि यदि ग्रावदन पत्र ठीक प्रकार से नहीं दिये गये ये तो यह 
कार्परेशन का कर्तव्य था कि वह आवेदन पन्न ठीक प्रकार से अ्रस्तुत कराता। 
चास्तविक कठिनाई यह दै कि कार्यरेशन को इस सम्बन्ध में कुछ चिन्ता नहीं 
है श्रीर वह श्रपनी प्राचीन रोति से काय करता रहद्या। यह चात उल्लेखनीय 
है कि कार्परिशन श्रपनी आलोचना से कुछ सतक हुआ ओर ग्रार्थी की भूलों के 
होते हुये भी श्रस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या घटने लगी। 

(२) श्रालोचकों का कहना है कि कार्पारेशन ने सहायता में चहुत कम 
धनराशि दी | जून १६५७ तक ६ वर्षों में कार्परेशन ने ५४७१२ करोड़ रुपये का 
ऋण मंजूर किया जिसमें से २६०५१ करोड़ र० का वितरण हुश्रा। कार्परेशन के 
अधिकारियों का मत है कि इसका कारण उपयुक्त आवेदन पन्नों का श्रभाव है। 
इसके विपरीत यह कहा गया है कि उपयुक्त श्रावेदन पत्र न आने का कारण 
श्रधिकारियों का अस॒हयोग, उनका नीकरशाहो व्यवहार और आवेदन पन्नों पर 
निणय देने में अनुचित ब्रिलमभ्त्र है। कार्परिशन ने श्रव तक कम्पनियों को ही 
ऋण दिये | इसने कानून फे अनुसार न किसी शेयर की गारन्दी ली दे और ने 
ऋणपन खरीदे ही हैं । 

यह कहना अनुचित है कि वत्तमान समय में पजी बाजार की स्थिति ऐसी 
नहीं है कि कार्परिशन बीमा का कार्य करे | कार्पोरेशन के श्रध्यद्ध लाला भी रात 
ने चौथी सामान्य बैठक में बताया कि औद्योगिक वित्तीय कार्पोरेशन का उद्देश्य 
पूंजी बाजार के पूरक के रूप में कार्य करना है, म कि पँजी चाजार को बिल्कुल 
इटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेना । इससे स्पष्ट है कि कार्पोरेशन के उद्देश्य को 
उचित अकार से नहीं समक्का गया है शोर उसके कार्यों के सम्ब्नन्ध में मी दृष्टिकोण 
उचित नहों हं। यदि मारत में पंजो बाज़ार विकसित होता तो औद्योगिक संस्थाएँ 
आवश्यकता पढ़ने पर पनी एकनमित फ़र सकती थीं श्रौर तब कार्पोरेशन की कोई 
आवश्यकता नहीं रह जातो | परन्तु च कि पंजी बाज़ार विकसित नहीं है इसलिए, 
कार्पोरेशन की आवश्यकता पड़ी । 
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(३) कार्परेशन ने जो कुछ ऋण दिया उस पर बहुत अ्रधिक ब्याज लिया 
है। फरवरी १६५२ तक कार्पोरेशन की ब्याज दर ४६ प्रतिशत रही | यदि ब्याज 
और मूलघन की किश्त तिथि को चुकाने पर तो ३ प्रतिशत की छूट दी जाती थी । 
सदन्तर ब्याज की दर ७ प्रविशत कर दी गई श्रोर छूट फेवल ३ प्रतिशत ही रही । 
ओद्योगिक . कारखानों को दीर्घकालिक ऋण की अ्रवश्यकता होती है, और 
कारखाना चालू होने से पहले काफी समय तक उन्हें उस रुपये से श्राय नहीं होती 
है। इस दृष्टि से ६३ प्रतिशत व्याज की दर वास्तव में वहुत अधिक है और यही 
कारण है कि श्रौद्योगिक संस्थाएँ कार्परेशन के पास ऋण के लिए आवेदन पत्र 
नहीं मेजती हैं | कार्परेशन के श्रधिकारियों का कहना है क्रि श्रौद्योगिक संस्याश्रों 
द्वारा ऋण लेने से पूर्व काफी समय तक क्रार्पोरेशन को उस धन पर स्वयं ऊँची दर 
से ब्याज देना पड़ता है इसलिए व्याज की दर कम नहीं की जा सकती है | परन्तु 
कार्पेरेशन की व्यवस्था को श्रधिक लोकप्रिय बनाने के लिए व्याज की दर कम 
करने के लिए अ्रवश्य कुछ करना चाध्यि | 

(४) यह कटद्दा गया है कि कार्पोरेशन ने अब तक सहायता उन्हीं राज्यों 
को दी है जो पइले से ही विकसित हैं, ओर उन्हीं उद्य'गों को दी है जो समृद्धि- 
शाली हैं। जून १६५७ के अन्त तक ६ वर्षों की अवधि में ६५:१२ करोड़ रु० 
की धनराशि में से १६०११ करोड़ रु० ख'द्य-उद्यागों को ८*४४ करोड़ ८० वज्त 
उद्योगों को, ७'५१ करोड़ र० आ्राधारभूत अ थागिक रसायन उद्योग को, ४२२ 
करोड़ र० कागज उद्याग को, तथा ३.७७ करोड़ रु० सीमेन्ट उद्योग को 

- दिया गया | 
' यह, कार्पोरेशन के लिये गव की बात है कि जून १६५४७ के अन्य तक मंजूर 
की गई ४५०१२ करोड़ र० की धनराशि में से ३३८० करोड़ रु० अर्थात्‌ ६१% 
उन संस्थाओं को दिया गया जिन्होंने १५ अगस्त १६४७ के बाद जत्पादन प्रारम्भ 
किया ) इसके अतिरिक्त जूत १६५७ के अन्त होने वाले वर्ष में राज्यानुसार ऋण 
की मंजूरी में भी बहुत परिव्तेन हुआ | उदाइरण के लिये श्राँम, केरल, पंजाब, 
और उत्तर प्रदेश जैसे कम विकसित राज्यों को मंजूर किये गये ऋण की मात्रा 

अधिक थी | 

एक अन्य सनन्‍्तोषजनक बात यह थी कि १६५६-४७ में यद्यपि कार्परेशन 
के पास आने वाले आवेदन पत्रों की संख्या -कम थी किन्तु ऋण वितरित 
करने की गति अधिक थी। १६५६-५७ में ६,७८ करोड़ द० का ऋण दिया गया 
जब कि १६५५:५६ में २.२० करोड़ र० का ऋण दिया गया था | इसके निम्न 
कारण ये |, ८ 

श्द्‌ 
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(0) कार्पोरेशन के दफ्तर में प्रशासन सम्बन्धी सुधार पूर्ण हो गये ये | 
(4) और अधिक कानून-अ्रधिकारियों की नियुक्ति हुई । ' 
(80) पर्याप्त सम्पत्ति के आधार पर (दस्तावेजों क पूर्ण होने तक) अन्तरीब 
फ्रुण मंजूर करने की विधि को सरल बना दिया: | 
जाँच की रिपोर्ट-कार्पोरेशन के कार्यों की प्रतीक्षा के लिये श्रौद्योगिक 
वित्तीय कार्परेशन जाँच कमेटी की नियुक्ति दिसम्बर १६४२ में श्रीमती सुचेता 
कृपलानी की श्रध्यक्षता में हुई । इस कमेटी ने ७ मई १६५३ को श्रपनी रिपोर्ट 
दी। कमेटी ने कार्पोरेशन को उसके विरुद्ध लगाये हुये पक्चृुगत के श्रभियोग से 
मुक्त कर ठिया। पर यह टीका कि चेयरमैन तथा अन्य निर्देशक जिन आवेदकों 
के प्रति विशेष कृपालु होते हैं उनके साथ कार्पोरेशन का व्यवहार श्रघिक उदार 
होता है श्रोर उनका कार्य भी शीघ्र कर दिया जाता है। इस प्रकार कार्पोरेशन 
की प्रवृत्ति उन उपक्रमों के प्रति, जिनका कार्य सुचाद रूप से चल रहा है तथा 
निनसे किसी लब्धप्रतिष्ठ उद्योगपति का सम्बन्ध है, पक्षपात करने की रही है। 
कमेटी के सुझावों को तीन बर्गों में रखखा जा सकता है। प्रशासन और संगठन 
सम्बन्धी, काय प्रणाली सम्बन्धी तथा नीति सम्बन्धी । कमेटी के मुख्य सुकाव 
निम्न थे :--- 
प्रशासन सम्वन्धी--(१) कार्पोरेशन का संगठन परिवतित करके एक 
स्थायी वैतनिक चेयरमैन नियुक्त किया जाना चा'हये जिसकी सह्दायत्ता के लिये 
एक जनरल मैनेजर द्ोना चाहिये। वर्तमान संगठन जिनमें अवैतानिक चेयरमैन 
है तथा पूरे समय के ।लए एक वैतानक मैनेजिंग डायूरेक्टर है, उपयुक्त नहीं है; 
(२) मैनेजिंग डायरेक्टर भर सहायक मैंनेजिग ढायरेफ्टर के अधिफारों को विचार 
पूंए ढंग से निश्चित कर देना चाहिये श्रौर यह ध्यान रखना चाह्यि कि किसी 
के हाथ में थ्रनावश्यक ढंग से भ्रधिकार वेन्द्रित न हो जाँय; (३) कार्पोरेशन -फे 
बोर्ड में उथोगपतियो का अधिवय नहीं होना चाहिये; सरकार फो चोर्ड में अपने 
- मनोनीत सदस्यों का नाम सेजत समय यह्द ध्यान में रखना चांहये कि उनमें एक 
अथंशाजी, एक संगठन भें कुशल पव्यक्ति शरौर एक चारटर्ड एकाउन्टेन्ट अवश्य 
हो; और (४) प्रत्येक शाखा कार्यालय में उस पात्र विशेष के सलाइकारों का एक - 
पैनल अवश्य हो जिनमें से कुछ को प्रत्येक ऋण के लिये दिये हुये आवेदनों पर 
विचार करने के लिये निर्वाचित फिया जा रुफे तथा कार्पोरेशन बोख यथा अवसर 
चम्बई, कलकत्ता, मद्रास इत्यादि स्थानों पर अपनी बैठक किया फरे | 
काये ः्णाली सम्बन्धी --(१) यदि कार्परेशन के किसी श्रध्यक्ष का 
सम्बन्ध किसी ऐसे उपक्रम से हे (जिसने ऋण के लिये झ्ावेदन दिया है वो उसे 


है + जन जकल्‍ीलिकना शशि का + 
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ख्रपना सम्बन्ध तुरन्त व्यक्त कर देना चाह्यि| ऐसे उपक्रम जिनमें झद्योगिक 
वित्तीय कार्परेशन का कोई डायरेक्टर मैनेजिंग डाइरेक्टर है अथवा डायरेक्टर, 
सामीदार या शेयर होल्डहर उसकी भैनेजिंग एजेन्सी में है तो बह ऋर प्राप्त करने 
का अ्रघिकारी नहीं समका जायगा। ऐसे उपक्रम जिसमें कार्पोरेशन का डायरेक्टर 
एक साधारण डायरेक्टर ग्रथवा शेयर होल्डर है, उसे ऋण पाने के लिये थद्द 
आवश्यक होगा कि डायरेक्टरों के बोर्ड की बैठक में जिसमें त्रोट देने के अधि- 
कारी ३ सदस्य उपस्थित द्वों उसे (अपने क्ूण के श्वेदन पर) सब सस्मति से 
स्वीकृत मिले । यदि कार्मरेशन का कोई डायरेक्टर किसी ऋण सम्बन्धी 
आवेदन से सम्बन्ध रखता दै तो उसे बोर्ड की कायकारिणी समिति की बैठक में 
जब कि वह ऋण का श्रावेदन विचाराधान हो उपस्थित न दना चाहिये; (२) 
कार्पोरेशन को अ्रपनी वापिंक विवरण पत्रिका को अधिक विशद्‌ बनाना चाहिये 
तथा अपनी पंच वर्षीय रिपोर्ट में ऋण प्राप्त व्यक्तियों का नाम देना चाहिये, तथा 
उनके कार्य शोर सफलता का वर्णन करना चाहिये और सम्पूर्ण उद्योग के विश्ास 
की प्रकृति झ्ादि पर भी प्रकाश डालना चाहिये; (३) कम से कम ५०४ तक ऋण 
देने की सीमा नियत करनो चाहिये; (४) ऋण की स्वोकृति देने चथा रुपया देने ,में 
देर कम करनी चाहिये, विशेष कर जा समय स्वामिल्र सम्बन्धी कानूनी कागजों 
की जाँच में लगता है उसे कम करना चाहिये; ओर (५) जब कोई उपक्रम श्रौद्यो 
ग्रिक वित्तीय कार्पोरेशन ह्वारा ले लिया जाय तब सामान्यतः उसका प्रबन्ध 
विभाग अथवा मैनेजिंग एजेन्सी को सौंपने के बजाय मनोनीत डायरेक्टरों के बोढे 
को सांप देना चाहिये। 
सीति सम्बन्धी--(१) कार्पोरेशन को श्रौद्योगिक विकास सम्बन्ध में 
जो प्रधानता योजना अ्आयोग द्वारा दी गई है, और ४२ उद्योगों के सम्बन्ध में जो 
विकास का कार्यक्रम बनाया गया है उसी के श्रनुकूल काये करना चाहिए। 
सामान्यतः: उन उद्योगों को जो झपने विश्वास को उच्चतम स्थिति पर पहुँच गया 
है काई ऋण न देना चाहिये; (२) जिन सिद्वान्तों के श्राधार पर कारपोरेशन को 
कार्य करना चाहिये उनके सम्बन्ध में सरकार को निर्देश देने चाहिये। सरकार 
को उन ज्ेत्रों के सम्बन्ध में भिन्‍्हें पिछुड़ा हुआ सममाना चाहिये निश्चित निर्देश 
देना चाहिये ताकि कारपोरेशन उन्हें प्रधानता दे सके; (३) कार्पोरिशन को यह 
निर्देश देना चाहिये कि वह ५० लाख रुपये से श्रधिक ऋण के अ्रवेदनों को 
श्रागामी तीन वर्ष तक केन्द्रीय सरकार के मन्त्रिमए्डल में स्वीकृषति के लिये भेजे; 
(४/ वित्तीय कार्पोरेशन के नित्य-म्ति के कार्य में केद्धाय संसद के सदस्यों का 
प्रत्यक्ष हस्तक्षेप श्रीद्योगिक यथा सम्मव न होना चाहिये, परन्दु विधान समा को- 


२४४ मारतीय श्रथंशासत्र की समस्याएँ 


कार्पोरेशन वया नियमों के श्राघार पर स्थापित ऐसी श्रन्य कार्परिशनों के कार्यों 
को अधिक नियमित रूप से परीक्षण करने की सुविधा प्रदान करने के लिये एक 
पब्लिक कापोरेशन फरमेंटी के नियुक्ति पर विचार करना चाहिये; और (५) उरकार 
को यह सोचना चाहिये कि कार्पोरेशनों को अनुत्यादक कार्यों के लिये ऋण देने 
की नीति के सम्बन्ध में क्यों न निर्देश दिये जाँय । 

सरकार ने कमेटी के कुछ महत्वशाल्ली श्रमिस्तावों को छोड़ कर लगभग 
सभी को स्वीकार कर लिया है। १६४८ के श्रोद्योगिक वित्तीय कार्परेशन एक्ट 
की घारा ६ की उपघारा (३) के अनुसार प्राप्त श्रधिकार के अन्तर्गत केन्द्रीय सर- 
कार कापेरिशन को निम्न निर्देश दिये हैँ :-. 

(१) कारपोरेशन बोर्ड को समय पर बअम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि 
केन्द्रीय स्थानों पर, अपने अ्रधान केन्द्र दिल्‍ली के अ्रतिरिक्त, समाएँ करना चाहिये। 

(२) कार्परिशन के डायरेक्टरों को ऋण के लिये प्रास आवेदकों से भ्रपना 
सम्बन्ध (जिंसमें ऋण मांगने वाली कम्पनी का हिस्सेदार होना, अ्रथवा उसकी 
मैनेजिंग एजेन्सी के हिस्सेदार होना सम्मिलित द्ोग)) अवश्य व्यक्त कर देना 
चाहिये श्र जिस समय उनके ऋण के श्रावेदन पर विचार होने लगे वे सभा में 
सम्मिलित न हो | एक रजिस्टर जैसा कि इन्डियन कम्पनीज एक्ट की घारा ६१ ए 
(३१ में बताया गया है वैसा दी कार्पोरेशन को भी रखना चाहिये | 

(३) कार्परेशन का वापिंक विवरण श्रधिक विशद होना चाहिये और 
अधिक से अ्रधिक यूचनायें उसमें दी जानो चाहिये | इस विवरण में उद्योगों के 
विकास का वर्णन ओर विशेष कर उन ज्षेत्रों का वर्णन जिनमें ऋण दिया गया 
हे होना चाहिये। जिन उपक्रमों को रुपया उघार दिया गया है उनका नाम भी 
इसमें छुपना चाहिये | 

(४) ऋण की स्वीकृति देते समय ५०% की न्यूनतम सीमा का छ्येय बनाना 
चाहिये और ऋण लेने वाले उपक्रम की श्राय श्रित करने की क्षमता का विशेष 
रूप से अनुमान लगा लेना चहिये | डायरेक्टरों और आवेदकों के एज़ेन्टों के वित्त 
सम्बन्ध का विचार किया जाना चाहिये और जहाँ पर ये विच सम्बन्ध, कार्पोरेशन 
दरा सुरक्षा के कारण समके जाय, वहाँ डायरेक्ट्रों और मैनेजिंग एजेन्टों फो 
ऋण लेने वाले उपक्रमों के अपने निजी शेयरों को भिना कार्पोरेशन के अ्रनुमरति 
के चेच डालने की स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिये। ४ 
(७) जिन विशेष आवेदकों को कार्पोरेशन ४० लाख रुपये से अधिक का 
कण देने का निर्णय करे उसकी रिपोर्ट पूर्ण विवरण सद्दित सरकार को मेत्री 
जानी चाहिये | उन सत्र ऋण लेने वाले उपक्रमों की भी रिपोर्ट सरकार को मेजीः 
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जानी चाहिये जिनमें कापोरेशन का कोई डायरेक्टर ऋण लेने वाले उपक्रम की 
मैनेजिंग एजेन्ती में डायरेक्टर, सामीदार या मैनेजिंग डायरेक्टर अयवा हिस्सेदार 
हो | उन कम्पनियों को ऋण प्रदान करने की रिपोर्ट जिनमें कार्पोरेशन का डाय- 
रेक्‍्टर एक साधारण डायरेक्टर अथवा हिस्सेदार है, उस स्थिति में मेजना चाहिये 
जबकि ऋण की स्वीकृति ऐसी मीटिंग में दी गई हो जिसमें आधे से कम डायरेक्टर 
उपस्थित रहे हों, अथवा ऋण की स्वोकृति सर्व सम्मति से न प्राप्त हुई हो । 


सरकार ने कमेटी की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की कि जब श्रोद्योगिक 
वित्त कार्रोरेशन का कोई डायरेक्टर ऋण के उपक्रमों मेनेजिंग डायरेक्टर या 
तामीदार “इत्यादि तो उन्हें ऋण पाने का अधिकारी न सममक्ा जाय । इससे 
श्रौद्योगिक उपक्रम अनावश्यक कठिनाई में पढ़ जाँयेगे, तथा जब तक कि कार- 
पोरेशन की समस्त रूपरेखा और पँजी का संगठन पूर्ण रूप से न बदल दिया जाय 
ऐसी शर्त ज्ञगाना अ्रब्यवह्ारिक होगा | सरकार ने अनुत्यादक कार्यों तथा विशेष 
त्षेत्रों को श्षुण प्रदान करने की नीति सम्बन्धी कार्पोरेशनों को दिये जाने वाले 
निर्देशों के सम्बन्ध में की हुई सिफारिश को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि 
श्रौद्योगिक वित्तीय कारपौरेशन श्रौद्योगिक वित्त सम्तन्धी एक नवीन प्रयोग है श्रोर 
अनुभव से धीरे घीरे इसके सिद्घास्त विकसित होंगे तथा उसको कार्य प्रणाली 
निश्चित होगी | इसके अतिरिक्त क्‍योंकि दो बड़े सरकारी कर्मचारी कारपोरेशन के 
बोर्ड में डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं सरकार के लिये ऐसे निर्देशों को 
देने की कोई आवश्यकता मी नहीं प्रतीत होती। १६५२ में कानून द्वारा 
कार्पेरिशन का श्रधिकार बढ़ा कर ५० लाख दफ्ये से भी श्रधिक ऋण देने का कर 
दिया गया था, क्योंकि इतना ऋण लेने वालों की संख्या भी बहूत कम 
रही है, इसीलिए: सरकार को वर्तमान स्थिति परिवर्तित करके कार्पोरेशन के लिये 
ऐसे ऋण के प्रदान के सम्बन्ध में सरकार की स्वीकृति लेना अ्रनिवाय कर देने 
का कोई न्यायोचित कारण समझ में नहीं श्राता। ५० लाख रुपये से श्रधिक के 
ऋण की सरकार को यूचना देने की बात तो अनिवाय कर ही दी गई है| इस 
लिये सरकार दस निष्कर्ष पर पहुँची कि वर्तमान परिस्थिति में पालियामेंट को 
पब्लिक कार्पोरेशन कमेटी की इस कार्पोरेशन और अन्य कानून द्वारा बनाये हुए 
कार्पोरेशनों की कार्यवाहियों की देख रेख करने के लिये नियुक्ति की कोई श्राव- 
श्यकता नहीं है। जाँच कमेटी की रिपोर्ट, तथा सरकार द्वारा उसकी सिफारिशों 
के अनुकूल किये गये कार्यो से यद् आशा की जाती है कि कार्पेरेशन के कार्य में 
तथा कार्य करने के ढंग में बहुत कुछ परिवर्तन आरा जायया । 


रद भारतीय शअ्रपंशासत्र की समस्याएँ 


प्रान्तचीय अ्रथवा राज्य वित्तीय कारपोरेशन 


श्८ सितम्बर १६५ ६१ में राज्य वित्त कार्योरेशन कानून पास हुआ । यह काबून 
काश्मीर और जम्मू राज्यों को छोड़कर समस्त भारत पर लागू होगा और इसके 
अनुसार प्रान्तीय सरकारें कार्पोरेशन स्थापित कर सकती हैं। मारतीय श्री्येगिक 
वित्त कार्पोरेशन सीमित दायित्व वाली कम्पनियों को सद्दायता देता है। मध्यम 
श्रीर छोटे उद्योगों को भी सद्दायता देना वांच्छुनीय समझता गया है क्योकि ये 
केन्धीय कार्परिेशन के अन्तंगव नहीं श्राते इसलिये प्रान्तीय विचीय कारपोरेशनों 
का ध्येय ऐसे ही उद्योगा को सहायता प्रदान करना होगा। इन राज्य विचीय 
कार्पेरेशनों की स्थापना लगमग उती रूप में होगी जिसमें भारतीय औद्योगिक 
वित्तीय कार्पोरेशन की स्थापना हुई है। बहुत थोड़े से ही परिवर्तन होंगे । राज्य 
वित्तीय कारपोरेशन के सम्बन्ध में ऋण २० वर्ष के ही लिये दिया जायगा न कि 
२५ वर्ष के लिणे जैसा कि मारतीय श्रोद्योगिक वित्तीय कारपोरेशन के सम्बन्ध में 
हैं। राज्य वित्तीय कार्पोरेशन की शेयर पू जी ५० लाख रुपये से लगाकर ५ करोड़ 
रुपये तक होती है। शेयर पूजी का तीन चौथाई प्रान्तीय राज्यों, रिजर्व बेंक 
अनुसूचित बेकों, सहकारी बैंकों, वीमा कम्पनियों, विनियोग ट्स्टों या अन्य 
वित्त संस्पाश्रों द्वारा और १[४ अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जानी चाहिये। इस 
प्रकार राज्य वित्तीय कार्परेशनों को व्यक्तिगत वि।नयोग करने वालों का भी 
सहयोग प्राप्त है | इन कार्पोरेशनों के सम्बन्ध में जनता द्वारा जमा की हुई धन- 
शशि कार्परेशन की प्राप्त पूजी की मात्रा से श्रधिक नहीं हों सकती | राज्य 
वित्तीय कार्पोरेशन किसी एक उपक्रम को अधिकतम वित्त सद्दायता १० लाख 
रुपयों तक की दे सकता है । 

राज्य वित्तोय कार्परिशन (संशोधन) अधिनियम १६४६--राज्य वित्तीय 
फार्पोरेशन अधिनियम में संशोधन अधि।|नयम द्वारा श्रनेक परिवर्तन किये गये जो 
१ अवदूवर १६५६ से लागू हुये | संशोधन अधिनियम में निम्न बातों की व्यवस्था है| 

(0) दो या अधिक राज्यों के लिये संयुक्त वित्तीय कारपोरेशन की स्थापना 
अथवा श्रन्य राज्यों तक कारपोरेशन के श्रथ का विस्तार करना | 


(9) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा ओद्योगिक वित्त निमम द्वारा 
दिये गये ऋण, या'मंजूर किये गये श्रग्मिस या अपित ऋषशणपन्रों के सम्बन्ध में 
इनके एजेन्ट के रुप में किसी औद्योगिक संस्था से व्यवह्यर करना | 

(॥]) राज्य सरकार, अनुसूचित बेंक अथवा 'राज्यीय सहकारी बैंक की 
गारन्टी पर उद्योगों को श्राथिक श्रनुग्रह् प्रदान करना । 
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(7९) कारपेरेशन द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों फे बल पर श्रल्पकालीन 
शरण लेना | 

(७) रिजव॑ बैक द्वारा कारपोरेशनों का निरीक्षण, राज्य पुनर्सगठन अधि- 
नियम १६४८६ जो १ नवम्बर १६९५६ से लागू किया गया कि धारा १०२ 
(३) श्रीर (६) के अन्तर्गत किये गये विलयन के फलस्वरूप राज्य वित्तीय निगमों 
की संख्या दो से घट गई । वम्बई ओझोर सौराप्ट्र के कार्परेशन मिलाकर बम्धई राज्य 
वित्तीय कारपोरेशन बना दिया गया । आत्म और हैदराबाद राज्य के कार्परेशन 
मिलाकर आन प्रदेश राज्य वित्तीय कारपोरेशन बना दिया गया। दिसम्बर १६५७ 
में निम्न राज्यों में से प्रत्येक में एक राज्य वित्तीय कार्परेशन था | मद्वास 
पंजाब, बम्बई, केरल, पश्चिमी बंगाल, श्रासाम, उ़्ःसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश, बिहार थरौर श्रान्त्र प्रदेश । 

शईप७-पर८् के श्रन्त में १९ राज्य-वित्तीय कार्पोरेशन की कुल सम्पत्ति 
१८०४ करोड़ र० थी जिसमें स ६३४ करोड़ ० ऋण शऔ और अ्रग्नमिम थे | श्रत: 
१२ कारपोरेशन की परिदत्त पूंजी १३९१० करोड़ रु० थी तथा सुरक्षित कोष कुल 
4, लाख र० था। १६५६-४७ में मंजूर किये गये तथा दिये गये ऋण की साप्रा 
क्रमश; ४४३ करोड़ रुण तथा २८६ करोड़ रु० थी जबकि १६५५-५६ में यह 
राशि क्रमशः ४०४ करोड़ र० तथा १८७ करोड़ रु० थी। कार्पोरेशन द्वारा 
दी जाने वाली सद्दायता का विस्तार घीरे-घीरे हुआ है, फिर भी जितनी सहायता 
कार्पोरेशन पूर्ण विकसित होने पर दे सकेगा उससे श्रमी बहुत कम सद्रायता 
देता है | 

श्रारम्भ में कार्परेशन को बहुत छी फठिनाइयों का सामना आवेदकों के 
अशान, विशेषशों के श्रभाव तथा अ्रधिक करों के कारण करना पड़ा है। इन 
सब समस्याथों पर राज्य वित्तीय कार्परेशन की प्रथम और द्वितीय सभा में जो 
अगस्त १६५४ में और नवम्बर १६५४ में बम्बई में हुईं थी विचार विनिमय 
किया गया था। प्रथम सभा का उद्घाटन करते समय रिजर्य बैंक के गवर्नर 
श्री बी० रामा राव ने विभिन्न राण्यों में मध्यवर्ती श्रौर छोटे उद्योगों के विकास 
के लिये ऐसे कार्परेशनों की मद्ता पर बहुत जोर दिया। यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि प्रारम्भिक श्रवस्था में श्रनुसरण की जाने वाली नीति की रुप रेखा पर 
सब एकमत हों, श्रच्छी परिपाटियों की नीव पड़े, श्रौर उपयुक्त व्यवसायिक कार्य 
विधियाँ निश्चित हों, ताकि ये कार्परेशन अ्रपने क्षेत्र के लिये श्रधिकतम लाम-. 
कारी सिद्ध हों। दर बात में एकरूपता लाने के बजाय ध्येय में तथा कार्य विधि 
में समानता लाने और प्रौद्योगिक कर्मचारियों तथा कार्य चषेन्र श्रादि में समानता 


श्ड८ ८ भारतीय अ्रथ शात्र की समस्याएँ 


लाने का आदर्श होना चाहिये। कार्पोरेशनों को जो गंभीर कठिनाइयाँ उठानी 
पड़ रही हैं, उनमें से एक तो प्रौद्योगिक कर्मचारियों के श्रमाव की है जो ऋण - 
के लिये आवेदन करने वाले उपकरमिकों की योजनाओं की उपयुक्तता का'परीछण 
कर सरकें। कार्पोरेशन ६-७ प्रतिशत का जो व्याज वसूल कर रहे है वह बहुत 
श्रधिक है | प्रारम्मिक श्रवस्था में इन कार्पोरेशनों का व्यय अ्रवश्य बहुत अधिक 
है और सभा ने उनको राज्य सरकारों की स्टाम्प ब्यूटी से मुक्त करने की वथा 
केन्द्रीय सरकार के आय-कर से मुक्त करने की सिफारश भी की थी | सबसे बड़ी 
कठिनाई इस बात की है कि ऋण के लिये ग्रावेदन करने वाले उपक्रम अपना 
हिंसाव किताब ठीक से लिखने तथा श्रन्य लेखा श्रौद्योगिक बेकिंग के मान्य स्तर 
पर निर्माण करने के प्रति उदासीन लगते हैं। इससे आवेदनों पर कार्यवाद्दी 
करने में श्रनावश्यक रूप से विलम्ब होता है। कार्परेशनों फो व्यक्तिगव 
सीमित दायित्व वाली कम्पनियों, सामेदारी, 'संयुक्त परिवार व्यवसाय, तथा 
एकाकी स्वामित्व वाले उपक्रमों से भी सम्पक रखना पड़ता है| ये उपक्रम सामा- 
न्यतः ऐसे कानून सम्बन्धी कागज़ों को जिनसे उस उपक्रम से उनका सम्बन्ध 
निश्चित होता है सुरक्षित रखने के प्रति उदासीन रहते हैं | वहुधा यह देखा गया 
है कि संयुक्त परिवार के व्यक्ति बिना किसी बँटवारे सम्बन्धी कानूनी लिखा पढ़ी 
के पृथक हो जाते हैं और सामेदारों के मध्य हिसाव किताब सममने का कोई 
साधन नहीं रहता । ऐसे संयुक्त परिवारों शोर सामेदारियों के आवेदनों की जाँच 
करने में समय भ्रोर व्यय बहुत लगता है। ऐसा पता लगा है कि छोटे उद्योगों 
के घोड़े की स्थापना के कारण, जो ऐसे उद्योगों को सहायता देने में अधिक 
उदार हैं, तथा सरकार द्वारा हाथ से घान कूटने तथा घानी द्वारा तेल पेरने के 
उद्योग को प्रोष्ठाश्वि करने के लिये चावल तथा दाल की मिलों के विश्तार पर 
लगाये हुये प्रतिबन्धों के कारण, राज्य वित्तीय कार्पोरेशन के कार्य में बाधा पड़ी 
हैं। ये सब दोष धीरे-धीरे प्रयत्न करने से दूर हो सकते हें । 


ओद्योगिक विकास कार्पोरेशन 


१६५४-५४ की दो महत्वपूर्ण घटनाओं में से .एक तो २० अक्टूबर १६५४ 
को राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास कार्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना और दूसरी १ 
मार्च १६५४ को भारतीय श्रौद्योगिक साख भर विनियोग कार्पोरेशन लिमिटेड 
की स्थापना थी । इन दोनों कार्पोरेशनों का ध्येय उद्योगों के लिये पंजी की पूर्ति में 
वृद्धि करना है परन्तु इन दोनों संस्थाओं की कार्यवांध और कार्यक्षेत्र भिन्न-भिन्न है | 
भारतीय साख ओर विनियोग कार्पोरेशन लिमिटेड (आई० सी० झाई० सी०) 
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दोनो में बढ़ी संस्था है और उसे अधिक बड़ा कार्य भी करना है। इसकी 
श्रधिकृत पूंजी २५ करोड़ रुपया है, जिसके १०० रुपया मूल्य वाले साधारण 
शेयर ५ लाख रुपये के हैं तथा १०० %० के मूल्य २० लाख शेयर श्रवर्गक्नत है | 
इसकी निर्गमित पूंजी ५ फरोद् रुपया है जिसमें से २ करोड़ रुपये की पूंजी 
मारतीय पैंकों, धीमा फम्पनियों श्रीर श्रन्य सदयोगी कार्पोरेशनों द्वारा, १ करोड़ 
रुपये की पूंजी ब्रिटिश ईस्टर्न एक्सर्चेन बैंक श्रौर श्रन्य कामनवैज्थ तथा ब्रिध्शि 
ब्रीमा कम्पनियों द्वारा, ५० लाख रपये की पूंजी यू० एस० ए० फे कुछ व्यक्तियों 
और कार्परिशनों द्वारा श्रौर शेप १३ करोड़ रुपये की पूंजी श्रन्य व्यक्तियों द्वारा 
खरीदी गई है। यद्द इस श्रथ में एक श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था है इसके स्थापित दोने 
में विभिन्न देशों के व्यक्तियों ने सहयोग दिया दे । 

आाई० सी० श्राई० सी० एक व्यक्तिगत संत्या है और इसकी रजिस्ट्री 
इन्डियन कम्पनीज्ञ एक्ट के अन्तर्गत जनवरी १६५४५ में हुई थी | पर इसे सरकारी 
सहायता का लाभ प्राप्त है। १६५० के माचे में भारत सरकार ने श्राई० सी० 
आई० सी० को न्याज से मुक्त ७३ करोड़ रुपये फा ऋण प्रदान क्रिया था जो 
कि दिये जाने की तिथि के १५ वर्ष के पश्चात्‌ से १५ किश्तों में चुकाया जायगा। 
पुनरनिर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तराष्ट्रीय बैंक ने इस कार्परिशन को १५ वर्ष. 
के लिये १ करोड़ डालर तक के ऋण की श्रनुमात दी है जिस पर ४८४ का 
ब्याज द्वोगा भिसमें १५ का परिनियत कर्मीशन भी सम्मिलित होगा | शझ्राई० सी०- 
श्राई० सी० भारतीय श्रौद्योगिक उपक्रमों को केबल ऋण दी न देगा वरन्‌ वह 
उनकी शेयर पूंजी श्रौर ऋण पत्रों को भी खरीदेगा। वह उनके ऋण की गारन्ट! 
भी देगा। बह गश्रीदोगिक उपक्रमों को प्रधन्ध, प्रविधि तथा प्रशाधन सम्बन्धी 
परामर्श भी देगा | सारांश यह कि जो कुछ भी सम्भव होगा वह सत्र श्रोद्योगिक 
उपकृमों को प्रोत्छाहइन देने के लिये तथा उपयुक्त योजनाश्यों फे लिये वित्त का 
प्रबन्ध करने फे लिये उपाय करेगा। 

तीसरी वापिक रिपोर्ट के श्रतुसार कारपोरेशन १६५७ के अन्त तक ४१ 
कार्यो के लिये ११९६५ करोड़ र० का ऋण देने के लिये सद्दमति दे चुकी थी। 
१६५६ में २५ कार्यों के लिये केवल ६०१ करोद़ र० देने की सहमति दी गई 
थी | १६६५ करोड़ रु० में से ५४४ करोद़ र० ऋण के रूप में ( जबकि १६४६ 
के श्रन्त तक केवल २६५ करोड़ रु० दिये गये थे ) तथा ५३५ करोड़ र० शेयरों 
तथा ऋश-पत्नों के खरोदने के लिये दिये गये ये ( १६४६ में यह राशि २'इ८- 
करोड़ र० थी )। शेयरों की प्रत्यक्ष खरीद श्रपेक्ञाकृप छोटे पैमाने पर रद्दी। 
१९५७ में यह ८६ लाख र० तथा १६४६ में ६८ लाख रु० थी। (१६५७ में 
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मंजर किये ऋण झी राशि में जो तीम यूद्धि हुई उपका फारण गद था कि 
पदली वार विदेशी फरेन्सी में पॉच ऋण इिये गये से जिसकी राशि २१३ फरोग़ 
र० थी। 
कारपोरेशन से लाभ उठाने वाले उद्योगों फा चेत्न घष्ठुत् विस्तृत है ! 
इनमें कागज, रतायम तथा श्रीवधि, हम्जेब्शन का सामान ( [०९८ ॥7]०००॥ 
ट्वुणण्राला: ), बिजली का सामान, बख, चोनी, भाव, चूता श्रीर सोमेस्ड, 
तथा शोरे का निर्माण सम्मिलित है। इस विविधता के श्रप्तिरिक फारपरेशन 
यी सद्दायता की एक विशेषता यद भी रही है कि हेसके खरतर्गत नये रपकमों के 
विकास तथा श्रम गिकसित क्षेत्रों की श्ायश्यझता पर श्र थक जोर दिया गया है। 
१ृ६प७ के श्रत्त तक श्रार्थिक राद्ययता प्राप्त करने याज्षे १६ संसधार्यां में से ३६ 
नये उपप्रम थे | 
राष्ट्रीय श्रीयोगिक विकास कार्पोरेशन लिमिटेड ( एन० श्राई० सो० ) 
'एक सरकारी संस्था दे ओर इसका ध्येय मुख्यतः उस उय गो को वित्त खायता 
देना है जो पंचवर्षय योजना के श्रम्तर्गत था जाते हैं| २० खवदूबर श६४४ को 
इसकी रजिस्ट्री एफ व्यक्तिगत सीमित दायित् बाली फम्पनो के रूप में दुई थी । 
इसकी श्रधिक्ृत पँजी १ करोड रुपया है श्रौर परिदत्त पँजी १० लाख रुपया है जो 
कि भारत सरकार द्वारा ही प्रदान की गई है। कार्रेशन की श्रगनी पूँजी बढ़ागे 
'का अधिकार प्राप्त है| 
एन० ध्याई० डो० सी० ने प्रषम योजना के श्रन्तर्गत श्राये हुए उद्योग 
'को सद्दायता दी है। द्वितीय योजना काल में इसके कार्य का शीर श्रधिक विस्तार 
होगा श्रीर इसके पास लगभग प्रत्ष फरोड़ रुपया धाय फरने के लिये ऐगा। 
#इस घन राशि फा एक श्रम ( जो लगमग २० या २५ करोड़ झाया श्नुमान 
किया जाता है) श्राशा की जाती है यूतो कपड़े श्रीर जूड के सामान निर्माण 
करने वाले उद्योगों के श्रमिनवीकरण में व्यय क्रिया जायगा। शेष ३५ करोड़ 
के लगभग रुपया नये मूल तथा बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना ओर विकास फे 
लिये व्यय किया जायगा । जिन उपम्रमों फे सम्बन्ध में खोज का कार्य एन० श्राई० 
डी० सो» ने श्रपने ऊपर लिया है ये फाउन्द्री फोर्ज शाप्स, स्ट्रक्चरल फेब्रीकेशन, 
'रिफ्रे क्ट्रीज़, श्रखशारी कागज, श्रीषधियों तथा रंग बनाने की वस्तुयें, काला कार्बन 
इत्यादि हैं। इन उपक्रमों फे श्रतिरिक्त यह श्र'शा की जाती है कि एन० शाई० 
ही० सी० इस बात का भी प्रयत्न करेगी कि श्लमूनियम उद्योग का एक फार- 
'खाना खोला जाय और भूमि खोदने, खान खोदने, तथा श्रायस्य श्रीर श्रयस्प 
'रद्वित ((शा०00५ क्षायते ॥0ानश०79) उद्योगों में बेलन तथा बेलन के फारणाने 
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के प्रसाधनों के निर्माण का कारखाना खोला जाय । व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय 
द्वारा.हाल में एक कमेटी की इसलिये नियुक्ति की गई है कि वषह्ट इस बात की 
सलाह दे कि द्वितीय योजना के अन्तर्गत नई अश्रलमूनियम प्रद्रावणुशाला की 
स्थापना के लिये सत्रसे श्रधिक उपयुक्त स्थान कौन सा है ताकि ३०,००० ठन 
के उत्पादन का ध्येय जिसकी इस उद्योग के सम्बन्ध में सिफारिश की गई है पूर्ण की 
जा सके | प्रवन्ध किया जा रहा है कि बड़ी-बढ़ी फाउन्द्रियों, फोर्ण तथा स्ट्रक्चरल 
शाप्स के उपक्रमों के सम्बन्ध में रिपो: तैय्यार की जाय | यह दज्याशा की जाती है 
कि इन उद्योगों के सम्बन्ध में डिजाइनों के निर्माण तथा इनके विकास की 
सुविधाश्रों के उपाय किये जांयगे। 

“कारपो रेशन द्वारा अ्रपेज्षित वित्त केन्धीय सरकार द्वारा श्रनुदानों और 
आण के रूप में दिया जाता है। १६५६-५७ में १४६ करोड़ रु० की व्यवस्था 
की गई थी | १६४७-४८ के बज श्रनुमान में ४५० करोड़ र० की न्यवस्था की 
गई है | जूट श्रौर सूती वस्न उद्योग के श्रमिनवीकरण के हेठ ऋण देने के लिये 
: कार्परेशन सरकारी एजेन्सी के रूप में काय करती है। अब तक कार्पोरेशन 
ने ६ यूती मित्रों तथा दो जूट मिलों को क्रमशः १६५ करोड़ र० तथा ५५ लाख 
रु० मंजूर किये। कारपोरेशन द्वारा दिये गये ऋण कीं ब्याज दर ४२ प्रतिशत 
अतिवर्ष है तथा वे १४ वार्षिक किश्तों में चुकाये जाते हैं” | 


पुनर्वित्त कार्परेशन (रिशाका08 (00००४४०॥) 


मध्यम आकार के उद्योगों की सहायता के लिये ५ जून १६५८ को इन्डियन 
कंम्पनीज़ एक्ट १६५६ के श्रन्तर्गत पुनवित्त कार्पोरोशन (प्राइवेट) लि० की 
, रजिस्ट्री हुई । 

यह कारपोरेशन बम्बई मे होगा | इसके संचालक मण्डल में सात सर्दृस्य 
होंगे जो इस प्रकार हैं :--रिनव बैंक श्रॉफ इन्डिया का गवर्नर (ध्रध्यक्ष), रिजर्व 
चेंक का एक डिप्टी गवनेर, स्टेट बेंक श्राफ इन्डिया का अध्यक्ष, जीवन बीमा 
कारपोरेशन का शअ्रध्यक्ष तथा भाग लेने वाली बैंकों के तीन प्रतिनिधि । 

कारपोरेशन की श्रधिकृत पूजी १ लाख रु० फे २५०० शेयरों में विभाजित 
२५ करोड़ ८० होगो। प्रारम्मिक निर्यमत पूजी १२४ करोड़ ६० द्वोगी जिसमें 
से ५ करोड़ रु० रिजय॑ बैंक, २५ करोह़ रु० जीवन बीमा कारपो रेशन, २'३ करोड़ 
स्टेट बैंक आफ इन्डिया तथा २७ करोड़ र० १४ चुनी हुई श्रमुवचित बैंकों द्वारा 
ग्रर्थित होगा | 

बैंकों में निम्न सम्मिलिए हैं। सेन्ट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद 


र्षर भारतीय श्रर्यशारत्र की समस्पाएँ 


चैंक, मेक आ्राफ एण्टिया, द इन्दियन बक, द मरफरेस्टाइल बैंक श्ाफ इशिट्या, 
हैदराबाद बैंक, बैंक श्राफ बड़ीदा, नेशनल बैंक श्राफ्र इणिटिया, यूनाइटेट छमथिपल 
बैंक, ल्यादस बैंक, चार्टर्ट बैंक, दे यूनाइटेट ब्रैंक श्राप इशिट्या श्र द ऐेना 
बंक (कशा4 छिथा:) । 

फ्ण ५० लाख र० से श्धिक नहीं हांगे ग्रीर उनके श्रववि तीन बे 
से कम तथा सात वर्ष से श्रधिद् नहीं ऐसी । 

यह सुधिधा झेबल उन श्राद्योगिक संस्याश्रों को प्राप्त शगी जिनकी परिदष्त 
पूँजी तथा मुरक्षित कोप (कशार्य तथा सामसान्य श्रवज्ञयण के सुरक्षित कोप को 

॥ड्कर) २३ करोड़ द० से श्रधिक ने हो। ऋण प्रधानतः द्वितोय तथा श्न्प 

योजना्रों में सम्मिलित उ्योगों का श्रौद्योगिक उत्पादन बढ़ाने फे लिये ऐंगेि। इस 
उद्देश्य फे लिये कार्परेशन को श्रपन साधनों के श्रतिरिक २६ करोड़ स० फे 
ऋण का भी लाभ मिलेगा जो मारत रारकार यूनाइटेड स्टेट्स की एसी प्रकार की 
घनराशि में से देगी। यह फ्रण ४० ब के लिये होगा आर इस पर सम्मवत: 
सरकार यू० एस० ए० को ४६ प्रतिवर्ष का ब्यान देगी | 

कार्परिशन स्वयं पश्युण नहीं देगी। योजना में भाग लेने याली १५ 
भारतीय तथा विदेशी बैफे ऋण दिया फरेंगी। कार्परेशन झो इस उपलब्ध 
साधन ३८३ करोड़ र० है (श्र्धात्‌ १२३ करोड़ झ० श्रपवा तथा २६ फरोड़ ० 
यूनाइटेड स्टेट्स फा)। इस घनराशि में से अत्येक भाग लेने वाली बैंक का फोटा 
निश्चित कर दिया जायगा जिसके श्रन्तगंत से कारपोरेशन से पुनवित्त की सुविधा 
प्राप्त कर सकेंगे । 


अध्याय २५ 
विदेशी पूँजी 

किसी भी देश फी पिछुड़ी हुई श्राथिक व्यवस्पा की दो विशेषताएँ हैं--- 
अपर्याष्त बचत तथा पूँजी का श्रमाव शरीर मशीन, टेफनिझल सामान, टेकनिक 
ऊशलता इत्याद का आवश्यकता की श्रपेज्ञा ग्रभाव | मारत इन दोनों दोधों से 
ग्रस्त है श्रीर स्थिति पर विजय प्राप्त करने फे लिए यद श्रावश्यक है कि विदेशी 
पूजी का झायात किया जाय | विदेशी पंजी फी सट्टायता से इम देश की बचत 
का श्राथिक खाबनों के विकास में उपयोग कर सफते हैं। यदि दम केवल श्रपने 
सोमित साधनों पर ई निर्मर रहें तो यह ग्रिका्स सम्भव नहीं हो सकता | 
विदेशी पूंजी से विदेशों से सशानें, टेफनिकल सामान श्र ठेकनिकल कुशलता 
इत्यादि का श्रायात कर सकते ई | यदि विदेशी पूँजी नद्दों हो तो इस कार्य के लिए 
इम भुगतान सन्तुल्ञन फे साधनों का उपयोग कर सकते ईँ परन्तु यह साधन भो 
सीमित हैं शरीर वर्तमान में भारत का भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल है। यदि यह 
श्रनुकूल भी हो तब मी इससे बहुत कम घन प्राप्त होगा | पिना विदेशी पूँजी 
की सहायता क्रे सम्तोपजनक श्राथिक प्रगति नहीं हो सकती | भारत को ही नहीं 
श्रपितु संसार के अ्रन्प देशों को अपने श्राथिक विकास के आरम्मकाल में 
विदेशों पूंजी की सद्यायता लेगी पड्ी है। एशिया और झुदूर पूर्व के आर्थिक 
सम्मेलन ने स्थिति का श्रष्ययन फरके दस बात पर मद्त्व दिया ऐ कि पिछड़े हुए, 
देशों की झ्राधिक स्पिति का विकार करने श्रीर उन्हें समृद्रशाली बनाने फे लिए 
विदेशी पजी का श्रायात श्रत्यन्त भावश्यक है । 

मारत में योजना थ्ायोग ने श्रनुमान लगाया है कि १६४०-५१ में ६११० 
करोड़ की राष्ट्रीय झ्ाय में से लोगों ने श्रपनी श्राय फे ४'६ प्रतिशत भाग की 
बचत की, श्र्थात्‌ कुल ४५० फरोड़ दपये प्रति वर्ष बचत हुई और १६५४-५६ 
में ७६० करोड़ फी बचत फी जो कि १०८०० फरोड़ की राष्ट्रीय श्राय की ७.३९ 
थी ।१ यह झयया व्यापार, णद्द निर्माण, सम्पत्ति के क्य, जेवरों शत्यादि में लगाया 

१, द्वितीय योजना में यह प्रस्ताय किया गया है कि भारत की राष्ट्रीय बचत 
कर विनियोग फी मात्रा में उृद्धि १६६०-६१ तक १,४४० फरोड़ रुपया शर्थाव्‌ राष्ट्रीय 
चाय फा ६,७२९ फर दी जाय जो कि प्राशा की जाती है उस समय तक १३४८० 
फरोड़ रुपये हो जायगी। 


रप्ड मारतोय प्र्भशाएत पी समस्याएं 


गया । इसके साथ ही झुछ नवद गये गयी भयाएे गये। इस गुण प्रदान में से देश 
के झ्ीयोगिक विकास ऐे शिये आएुत थे मे गष्या छगादा गधा । लोग शापनी धाग 
में मे बहुत कम बचत कर पाते दे बरी खधिवगर असर इसमी निर्धने ॥ कि 
कुछ भी बचत नहीं कर पाती छोर जो सगण कुछ इसने क रे भी है परदे मे 
पूंजी के बाजार में नए लगाये | एस पर्सशिर्यतयों में यह आवश्यक है किद्वम 
मारत में पिदेशी पं का श्राथद हो । 

प्रिटिश शासन फे क्राधीन-भारत में सिदेश्ी शागसत्राल में गिदेशो 
दुंजी लगाई गई । यद पी रेखडे, लाए, एए, ऐप्लिे 4! गानों, पंच थीर 
ब्यापार दत्यादि में माई गई । मिड्श पी उसे देय मो वर लगाई गई र्वथखिगे 
देश पर उनका श्रांथक २ ढ रहे गा शिएन उन५ें छेला सागर हिल सद जिगर। 
निरदेशों मे श्रायाद करने या श्ायश्वन दा है था जिसने झट हविए लागे होता 
हैं | उन्दें देश र खोवागिक बियास में गोई मणि सह! थी होगे यो ग॥ए विश 
हुआ यह उनकी खबने रगाध के कोर्यो के पृण करने से सददया शा हा गंदा । ण गे 
कुछ संदेह नंद कि मारद ने छीयामगिक सथा प्रपिक हंप्रि मे मो चीड़ा इट्स 
ब्रकास किया मे बद प्िटिश पा थे: झाव में छत्तागय था । परम्दू पढे वडिश 
पंरजीपतियों ने देश का कमप्य एार सु नशायिस ग्राधार पर पेयागिए कौर 
झाधथिक विफास करने के प्रश्न पर स्थान दिया ऐसा मा भारत था 4 
काफ़ी विकास हो सकता था शोर उद्यू-गा पर जो के ्यव ६छा है उस 
रोका जा सकता था | 

इसी फारण पिरेशा पजी का तीड पिरोध एुशा क्योंकि (१) जब झंग्रेशों से 
अत्यधिक लाम फरमाया तो भारतीय अपदाय से देणते रहे । झंग्रेशों को गा कार ने 
अनेक रियायतें मी दी फर्योकति सरकार मारतांयों को प्रपेष्धा विदीशवों झा पदणत 
करती थी। एस भेद भाव से मारताया फो भारों ज्षत्त उठानी पड़े सिपका स्या- 
मापिक दी विगेष किया गया । 

(२) विदेशा पजी से चलाये गये उद्योगों इत्ादि में ग्रधिकतर विदेशियों 
को ही नौकरी दं।! गई जिससे भारतीयों में ग्रन्तोष फैला । ग्रयने दो देश मे 
मारतीय श्रसदाय ये श्रीर विदेशों बद समी सुयधाएँ प्राप्त कर रहे थे जिन पर 
बात्तव में भारतीयों का दो श्रधिका! था | 

(३) टापटर श्ञान चत्द ने बत्ताया है शि यह सत्य है कि इमारे देश में 
रेलवे, चाय, कहा, अबरक! ताबा, जूटद श्रीर श्रन्य ख्नेफ उद्योगों के विकास 

का श्रेय विदेशी पूमी को है पस््तु विदेशा पूंजी ही फे कारण सारत में श्रीय्योगिक 
शक्ति का फेम्द्रोकरण हुआ जिसके विषय में ग्धिक शान नहीं है। इसके ही फारण 


विदेशी पूँजी रब, 


उद्योगों के प्रति मेद भाव की नीति के विरुद्ध सुरक्षा के वैधानिक पयत्त सम्भव हो 
सके । मारतीय उद्योग त्षेत्र में टाथ, विड़ला और हाल में डालमिया और वाल 
चन्द के आने पर भो ब्रिव्श उद्याग्रपतियों का ही पभुत्त है। एन्डरु यूल, वर्ड, 
शवालेस, श्रोक्‍टेवियस स्टॉल और कुछ श्रन्य विदेशों कम्पनिर्यां भारत की 
श्रोौद्यागिक श्राथिक व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व जमाये हुए है; इसके साथ ही वित्त 
के साधन जूट, कपास, कोयला, चाय, यातायात, बिनली, इंजीनियरिंग ओर अनेक 
उद्योगों पर नियंत्रण रखते है । श्ोद्योगिक शक्ति के इस प्रकार केन्द्रित करने को 
प्रवृत्ति का भारतीय उद्योगपतियों ने भी श्रनुकरण किया है जिससे देश को काफी: 
क्षति पहुँची है | 

(४) १६२३ में प्रशुल्क संरक्षण का विदेशी उद्योग ने पूर्ण लाभ उठाया 
और मारत में श्रपने कारखानों की शाखाएँ स्थापित कीं जिनके नाम के श्रागे 
(भारत) लिमिटेड जोड़ दिया। वास्तव में यह संरक्षण भारतीय उद्याग को 
प्रोत्ताहन देने के लिए था श्रौर जब विदेशी उद्योग ने इसका लाभ उठाया तो 
इससे असन्तोंप फैलना स्वाभाविक दी या । 

१६२५ में विदेशी पंजी सामति ने इस बात की जाँच की श्र सुझाव 
दिया कि विदेशी पँजी को भारत में प्रोत्ताइन दिया जाय। परन्तु जब सरकार 
विदेशी उद्योग को कोई विशेष रियायत दे तो इस बात्त का ध्यान रखे कि उससे 
मुख्यत्तः भारत को ही लाम पहुँचे | यदि सुविधा किसी विशेष उद्योग को न देकर 
सभी को सामान्य रूप से दी गई, हो, जैसे प्रशुल्क संरक्षण की छुविधा, तो किसो 
प्रकार का भेद भाव करना व्यवहारिक दृष्टि से सम्मव नहीं है | परन्तु यदि किसी 
विशेष कारखाने को द्वव्य की सहायता दी जाय तो इ० वात का ध्यान रखना 
चाहिए कि मारतीय व्यापारी के द्विव को हवानि न पहुँचे । इसके साथ ही इस बात 
का भी ध्यान रखना चाहिए कि जम्र तक भारतियों को तत्सम्बन्धी शिक्षा की 
उचित व्यवस्था न की जाय तब तक किसी विदेशी कम्पनी की कोई सुविधा ने दी 
जाय । सार्वजनिक कम्पनियों के सम्बन्ध में यह सुकाव दिया गया है कि उनकी 
भारतीय कम्पनी कानून के प्रन्तर्गत रजिस्ट्रा करायी जाय, उनकी पजी भारतीय 
मुद्रा में शो और उनमें भारतीय संचालकों की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित संख्या 
के बराबर हो । किन्तु खनिजों के विकास के लिये सुविधाएँ: देने के लिए निश्चित 
नियम नहीं बनाये जा सकते | परन्तु भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वी 
कार नहीं किया श्रौर विदेशी पँजी प्रशुल्क संरक्षण की सम्पूर्ण सुविधाओं का और 
सरकार द्वारा दी गई श्रन्य रियायतों का लाभ उठाती रही 

सरकार की नीति--यद्ट रुत्य है कि अतीत में विदेशी पँजी के कारण 
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मारत में थ्रउन्तोष फैला परन्तु श्रव मारत स्वतन्त्र देश है और इसका कोई कारण 
नहीं है कि हम विदेशी पूँजी के प्रति श्रच भी प्राचीन मावना को प्रश्नय दें । विदेशी 
पूँजी से श्रव किसी ग्रकार का राजनीतिक प्रभुत्व नहीं हो सकता श्रौर न जनतंत्ीय 
शासन कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ही हो सकता है | इसके साथ ही विदेशी 
पूँजी को भारतीय उद्योग की श्रपेश्ञा किसी प्रकार की अधिक सुविधा भी नहीं 
मिल सकती | मारत की प्रथम पंच वर्षोय योजना में २,३४६ करोड़ रुपया व्यय 
करने का प्रबन्ध था । सकी पूर्ति में रपये का अमाव था जिसमें से कुछ श्रमाव 
ब्रिना विदेशी पूँजी प्राप्त किये पूर्ण नहीं हो सकता था| इसके भ्रतिरिक्त औद्योगिक 
तथा श्रारथिक विकास के लिये भी हमें बिदेशीपूँजी की श्रावश्यकता है क्योंकि 
श्रौद्योगिक क्षेत्र का काफी अंश श्रभी निजी उद्योगपतियों के द्वाथ में है और इस 
अश के विकास के लिये पूंजी की श्रावश्यकत्ता होगी। यही बात द्वित्तीय योजना 
में मी है। ' 
इधर कुछ वर्षों से सरकार श्रौर भारतीय उद्योगपत्तियों के सम्पूर्ण प्रयत्नों 
के पश्चात्‌ भी विदेशी पूँजी पर्याप्त मात्रा में नहीं श्रा रही है | इरुके निम्नलिखित 
कारण हैं। (अर) मारत में विनियोग के भविष्य के विषय में श्रनिश्चितता का 
वातावरण है | विदेशी पूंजीपति को इस बात का विश्वास नहीं है कि मविध्य में 
इसकी पँजी सुरक्षित रदेगी | पजीपति रुपया लगाते समय पूंजी की सुरक्षा और 
उससे लाभ इन दो बातों का विशेष ध्यान रखता है। परन्तु विदेशी पूँ जीपति को 
भारत के सम्बन्ध में इन दोनों बातों पर सन्देद है; (ब) भारतीय पूँ जी की ही तरह 
'विदेशी पूं जी पर लाभ कम द्ोोता है क्योंकि उत्पादन व्यय अधिक है और सरकार 
ने अनेक प्रतिबन्‍्ध लगा रखे हैं| पूँजी पर लाभ की दर कम होने के कारण 
विदेशी पूँ जी स्वाभाविक रूए से भारत की ओर आकर्षित नहीं होती, (छ) श्रतीत 
में मारत में श्रधिकतर ब्रिटिश पूं/नीपति विनियोग करते थे परन्तु द्वितीय महायुद्ध 
के पश्चात्‌ से त्रिठेन की वित्त कठिनाएयों के कारण ब्रिटेन का विदेशी विभनियोग 
सब देशों में, मारत को सम्मिलित करते हुये, घटा है। श्रव ब्रिटिश पेजीयतियों को 
बा में विनियोग करने के लिये अधिक घन कमाना सम्भव नहीं है । श्रम-. 
'रीकी पूँजीगति उपया लगा सकते है, परन्तु श्रमी वह भारत में रुपया लगाने के 
श्रादो नहीं हुए ईं | ऐथा प्रतीत हुआ है कि अमेरिकी सरकार विनियोग से पूर्व 
यह चाहती है कि भारत सरकार अमरीका का श्रनुसरण करे | भारत सरकार की 
विदेशी नीति किसी मी राष्ट्र गुट फे साथ सम्मिलित होने की नहीं हैं । इसलिये 
भारत की तरस्थ नीति से श्रमेरीकी पूंजी के थाने में बाधा उत्पन्न दो गई है। 
अप्रैल १६४८ तथा १६५६ में श्रौद्यागिक नीति सख॒न्धी घोषणा में और 
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पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार . किया है कि भारत 
में विदेशी पूँजी को प्रोत्याहन देने की श्रवश्यकवा है। संसद में अधान मंत्री ने 
इस विषय पर प्रकाश डाला था कि सरकार विदेशी पूजी को सभी उचित सुविधा 
ओर भ्रोत्साइन देने के लिये प्रस्तुत दै। विदेशी पूँजी के महत्व को बताते हुये 
अधान मंत्री ने बताया कि श्रतीत में विदेशी पूजी को जिस प्रकार उपयोग में 
लाया गया है उसी के परिणाम स्वरूप श्राज इस बात पर महत्व दिया ना रहा 
है कि राष्ट्रोय छ्वित में विदेशी पूँजो के कार्य क्षेत्र और उसके उपयोग पर नियं- 
अण रखा जाय ) परन्तु थ्राज स्थिति बिल्कुल मिन्न है । इसलिए विदेशी पूँजी 
पर नियन्त्रण रखने का उद्देश्य यह होना चाहिये कि उसका भारत के श्रधिकतम 
लाभ के लिए उपयोग किया जाय | हमारी राष्ट्रीय बचत इतनी नहीं है कि हम 
'लित पैमाने पर देश का विक्रास करना चाइते हूँ उसे पूर्ण कर सके । इसके लिये 
भारतीय पूँजी के श्रमाव की पूर्ति करने के लिए भारतीय पूंजी के साथ ही. 
विदेशी पूजी की श्रावश्यकता इसलिये भी है कि विदेशी पूंजी के साथ ही दम 
मशीनें, टेकनिकल और ओ्ौद्योगिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 
प्रधान मन्‍्त्री ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि (झ) समी मारतीय अथवा 
विदेशी-उद्योगों फो भारत यरकार की श्रीद्योगिक नीति का श्रनुसरण करना 
पड़ेगा, (व) सरकार विदेशी उद्यागों पर इसका कोई प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी श्रौर 
न कोई ऐसी शर्तें ही लगायेगी जो श्रन्य सामान मारतीय उद्योगों पर लागू नहीं 
हैं, (७) विदेशी कम्पनियाँ उन्हीं नियमों के श्राधार पर लाभ कमाने के लिए 
स्वृतन्त्र. होंगी जो श्रन्य उद्योगों पर लागू हैं, (द) यदि कमी विदेशी उद्योग को 
सरकार अ्रनिवार्य रूप से अ्रपने अ्रधिकार में लेगी तब उसका उचित मुझ्रावजा 
दिया जायगा, झोर (य) सरकार की दृष्टि में लाभ का धन चुकाने की वतंमान 
' सुविधाओं को लागू रखने में कुछ कठिनाई नहीं दे श्रीर सरकार विदेशी पू'जी पर 
न कोई नये प्रतिबन्ध लगाना चाहती है और न लगे प्रतिषन्धों को हठाना चाहती 
है | परन्तु लाभ का भुगतान विदेशी मुद्रा-विनियम की स्थिति पर निर्भर करेगा | 
यदि सरकार किसी विदेशी कारखाने को अनिवायंतः अ्रयने अधिकार में करेगी 
तो उसके आय के भुगतान के लिए उचित सुविधा होगी | यह उचित और निष्पक्ष 
शर्तें हैं और विदेशों पू'जी को भारत में किसी प्रकार के भेद भाव का भय होने 
का कोई कारण नहीं है | 
»... विनियोग की झात्रा--भारत में गत वर्षा' में कुल कितनी पूंजी लगाई 
गई थी इसके शान के लिए सही अआँकड़े प्राप्त नहीं हैं। एक श्रनुमान है कि दो 
विश्व युद्वों के मध्य भारत में ६० करोड़ पौरढ् विदेशों पूँजी लगी हुई थी। एक 
१७ । 
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श्रन्य अनुमान में बताया गया है कि यह पँजी ८० करोड़ पौर्ढ थी। एसोसिएन 
टेड चेम्बर श्राव कामस ने साइमन कमीशन को बताया था कि कुल १०० 
करोड़ पौरुड विदेशी पजी भारत में लगी हुई है | यह सम्भव है कि द्वितीय युद्ध 
से पूर्व ब्रिटिश पँजी की वापसी इत्यादि के पश्चात्‌ भारत में ३० से ४५ करोड़ 
पौरड के मध्य विदेशी पजी लगी रही | 

इस सम्बन्ध में अधिक विश्वसनीय यूचना भारतीय रिजंव ४धक को विदेशी 
परिसग्पाति ओर फण सम्बन्धी रिपोट (१६५७) में दी गई | इस रिपोट में बताया 
गया है कि १६५४४ के अन्त में भारत की कुल देयता और सम्पत्ति क्रशः ७६६९३ 
करोड़ र० तथा १२५१.८ करोड़ रुपया थी | “इस प्रकार देयताओं के वाद ४८५९५. 
करोड़ रु० फी बचत थी | यह स्थिति पूर्णतः सरकारी ज्षेत्र के कारण थी जिसकी 
देयताओश्ं की तुलना में ६६०.८ करोड़ रु० की बचत थी (सरकारो क्षेत्र की सम्पत्ति 
११७०,७ करोड़ र० श्रौर कुल देयता २०६-६ करोड़ रु० थी) गैर सरकारी क्षेत्र 
में सम्पत्ति की तुलना में देवता ४७५.३ करोड़ र० अ्रधिक थी (कुल देयतवा 
घ४४६.४ करोड़ रु० तथा कुल सम्पत्ति ८१९१ करोड़ रु० था )।२ 

“४ पूर्ण देश को ध्यान में रखते हुये स्थिति इस प्रकार थी | यू० के० तथा 
पाकिस्तान भारत के ऋणी थे (४०८५ करोड़ र० तथा २६६५ करोड़ रु० 
क्रमश; ) जब कि यू० एस० ए० तथा शेष श्रन्य देशों के प्रति भारत ऋगणी था.।' 
१९५४-५७ में वर्मा के ४८ करोड़ रु० के श्युण को व अदायगी के कारण भारत - 
वर्मा के प्रति ऋणी हो गया |” 

“यद्यपि १६५७ के अन्त में भारत एक साहूकार देश था किन्तु १६५७ के 
श्रन्त॒ तक देश की स्टिंग सम्पत्ति घटने तथा यू० एस० ए० अ्रन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा कोष 
तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय बंक के प्रति देयता बढ़ने के कारण वह ऋणी देश हो गया। 


विदेशी व्यवसाय विनियोग 


१६५७ के अन्त में व्यापारिक उपक्रमों की कुल देयता ५२२ करोड़ र० 
थी जिसमें से ४८१ करोड़ रु० व्यापारिक विनियोग था | यह विनियोग मुख्यतः 
शाखाओं में तथा स़मीकृत मूल्य वाले कागज्ों में (८५०७ ४००7 था । 
विनियोग का अधिकांश प्रत्यक्ष प्रकार का था । विभिन्न व्यापारिक फ्ियाश्रों के सभ्य 
व्यापारिक विनियोग के वितरण में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर हैं। विदेशी शाखाश्रों 
ने अधिकतर पंजी व्यापार, सावंजनिक उपयोग के उपक्रम, परिवहन तथा रोपण 
उद्योगों में लगाई थी। प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित ज्याइंट स्टाक कम्पनियों ने अपने 
विनियोग को मुख्यतः निर्माण क्षेत्र में लगाया है। , 


( 


विदेशी पूँजी श्ष्द 


इससे शात होता दे कि विदेशी विनियोग में प्रत्यक्ष विनियोग का श्रेश 
मुख्यतः विदेशी कम्पनियों में बहुत बड़ा है | व्यक्तिगत क्षेत्र में विदेशी विनियोग 
के विशलेषण से जो कि ४८०६ करोड़ रपया का था (और जिसकी विशेष विवेचना 
आगे करने जा रहे हैं) यद्द ज्ञात द्ोता है कि निर्माण करने वाले उपक्रमों में सत्रसे 
अधिक धन (१६३ करोढ़ रुपया) लगाया गया था; उसके पश्चात्‌ दूसरा स्थान 
व्यापार का है जिसमें १०३ करोड़ रुपया लगाया गया था और तीसरा स्थान 
रोपण का है जिसमें ८७ करोड़ रुपया लगाया गया था। बैंक, परिवदन और खान 
खोदने के उद्योगों में भो विदेशी पँणी लगो हुई है। ब्यापारों में जो पंजों लगी 
हुई है उसका विश्लेषण निम्न है ;-- 


करोड़ रुपये में 


निर्माण . १६३३ 
व्यापार १०२९३ 
रोपण ८७९२ 
उपयोगितायें तथा परिवहन ५३९९ 
वित्त ३६३ ., 
खानें ४ ६६. 
विविध  ' २४६ 

* कुल ४प०'६ 





“साहुकार देशों में प्रिटेन की स्थिति प्रवुख वनी रही | १६५४ के अन्त में 
ब्रिटेन के प्रति देयता ४०० करोड़ से श्रविक भी तथा कुल विदेश। व्यापारिक 
देयताश्रों की ७७% थी | यू० एस ए० ने ४५ करोड़ को विदेशी पूँजी प्रदान की 
जिसका अधिकांश पेट्रोलियम में लगाया गया। शेष देशों ने ७४ करोड़ ८० की 
धनराशि दी जो इमारी विदेशी वित्तीय देयताश्ों की लगभग आधी हैं |? 


१६४८ और १६४३ के मध्य--रिजब बैंक की प्रथम रिपोर ३० जून 
४८ तक के लिये थी । दूसरी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक मे विदेशी विनियोग के 
दिसम्बर १६४३ तक के आ्ाँकड़े दिये. हैं। उसके श्रनुसार विदेशी ज्यापारिक 
विनियोग में ३० जून १६४८ से लगा कर ३१ दिसम्बर १६५३ तक बाक्ष्वविक 
वृद्धि १३२ करोड़ रपये की हुई जिसमें से ११२ करोड़ रुपया (पर्थात्‌ ८५९) 
प्रत्यक्ष बिनियोग था शिसक्रा विवरण निग्न है : 


२६० भारतीय श्रथशास्र की समस्याएँ 


(फरोड़ रुपयों में) 


नियन्त्रित भारतीय ज्याइन्टस्टाक कम्पनियाँ डर 
विदेशी कम्पनियों की शाखायें ७० 





“ब्रिटेन श्रोर श्रमेरिका के विनियोग में क्रमशः १३७ करोड़ और १३ 
करोड़ दुपयों की वृद्धि हुई श्लौर पाकिस्तान तथा लड्ढका का क्रमशः ७ करोड़ और 
२ करोड़ रुपया घट गया । विनियोग में द्ांद्ध का व्यापारों के दृष्टिकोण से विश्ले- 
पणु करने पर यह ज्ञात होता है कि निर्माण सम्बन्धी क्षेत्र में ६४ करोड़ रुपये, 

/ ज्यापार में ३० करोड़ रुपये, बागब्रानी में २० करोड़ रुपये, उपयोगिताश्रों में १६ 
करोढ़ रुपये और विविध में £ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। व्रिटेन श्रीर 
श्रमरीका का नवीन विनियोग श्रथिकांश नियन्त्रण युक्त था श्रौर यदि कुल विनि- 
योग की बृद्धि से नियन्त्रण युक्त विनियोग का प्रतिशत लगाया जाय तो ब्रिटेन का 
८५४ और श्रमेरिका ६१% था। अमेरिका का नवीन विनियोग विशेषकर ब्या- 
पारिक क्षेत्र तक द्वी सीमित रहक्ष परन्तु प्रटेन का विनियोग भिन्न ज्षेत्रों में विभक्त 
है जैसे निर्माण (५६ करोड़ रुपया) बागवानी (२१ करोड़ रुपया), व्यापार (२० 
करोड़ दपया), उपयोगितायें (१६ करोड़ रुपया) श्रीर वित्त (१४ करोड़ रुपया) | 
३० जून १६४८ के पश्चात रजिस्टर की हुई कम्पनियों में लगाई हुई विदेशी पल 
की मात्रा तेल परिष्कररणयों को छोड़कर निनमें लगी हुई पूँजी शाखाश्रों में घढ़े 
हुये विनियोग में सम्मिलित की जा चुकी है--लगमग ११ करोड़ रुपये के थी, 
जिसमें से ७ करोड़ रुपयों का नियन्त्रण विदेशों से होता या। ब्रिटेन से प्रात पूँगी 
की मात्रा ६ करोड़ रुपये के लगभग और श्रमेरिका से प्रात लगमग १ करोड़ रुपये 
के अनुमान किया गया था। 


१६४३ और १६५४ के सध्य--यदि वर्तमान सर्वेज्ञण की तुलना १६५३ के 
सर्वेक्षण से की जाय तो पता चलेगा कि इन दो वर्षों में विदेशी विनियोग में ६१ 
करोड़ र० की वृद्ध हुई है । ३१ दिसम्बर १६५५ फो विदेशी विनियोग की मात्रा 
४८१ करोड़ रु० थी । चूँकि इस बीच में मूल्यांकन सम्बन्धी कुछ पसिवर्तन हुये ई 
इसलिये ६१ करोड़ रुपया पूँजी की वास्तविक गतिशीलता नहीं दिखाते। ऐसे 
परिवर्तन आय-व्यय लेखा फे चल श्रौर अचल दोनों ही प्रकार की सर्म्पातियों में 
जो सकते हैं |” 


विदेशी पू जी २६१ 


४ मूल्पकिन सम्बन्धी परिवर्तनों को व्यवस्पित कर लेने पर विदेशी व्या- 
पारिक बिनियोग ३६ करोड़ रु० का दोगा | इसमें से ४ करोड़ रुपया कौ बंक-पंजी 
निकाल देने पर गेर-तैकिंग व्यवसाय में विनियोजित राशि ३५ करोड़ २० होगी। 
बास्तव में प्रत्यक्ष विनियोग ३६३ करोड़ रु० का ये | इसमें से २४०४ करोड़ रु० 
का विनियोग उ्वॉदिद स्टाक कम्पनियों तथा ११८ करोड़ र० का विनियोग विदेशी 
फम्पनियों की शाखाश्ं में था | 'पोर्ट फोलियो? प्रकार के विनियोग में १९६ करोड़ 
र० की वास्तविक कमी हुई | 


करोड़ २० में 


प्रत्यक्ष विनियोग 


(४ ) “नियंत्रित भारतीय ज्याइन्ट स्टाक कम्पनियाँ + २४४, 
(9 ) विदेशी कम्पनियों की शाखायें अश्श८ 
कुल योग + ३६२ 
ग्रे फोलियो विनियोग -- ११ 
देश में श्राई कुल विदेशी पूंजी (700) + १५०२ 


न अिनिकत+- जन 











३५"२ करोड़ ८० में से २४ करोड़ ८० नई कम्पनियों (जों ३० जून १६४८ 
के बाद स्थापित हुई) में लगा था तया १११२ करोढ़ ८० पुरानी कम्पनियों में 
लगा था। नई कम्पनियों भें से १६"४ करोढ़ रु० पेट्रोलियम निर्माण के लिये तथा 
३४ फरोद़ र० पेट्रोलियम फे अलावा श्रन्य में लगा था | 

१६५७-५७ में विनियोजकों में यूनाइटेड क्िंगडम सबसे थ्रागे रहा; किर 
भी इस ग्रवधि में इसका विनियोग पदले को अपेक्षा बहुत कम था। सम्पत्ति के 
पुनर्मेल्‍्यांफन को ध्यान में रखते हुये १६४८-५५ में यूनाइटेह क्िंगडम के विनियोग 

२३-२४ फरोट रत की दृद्दि हुई थ्र्थात्‌ दृदि की दर ११-१२ करोड़ र० प्रति 
बर्ष थी | इसके वियस्ेत यू०एस००ए० की बविनियाग दर ऊँची उठी | जुलाई हध्द्८ 
में दिसम्मर १६४५३ तक श्रीसतत बिनियोग ३४ करोड़ र० यी। १६४४-५५ में 
पह ४६ करोड़ ब० था| १६४४-५४ में यूनाइटेट स्टेट्स का विनियोग मुस्स्यतर 
पेट्रोलिपम के घन्‍्तगत था। १६५४-५४ म॑ जमनी पनियोग में भी उल्सेग्न्य 
रृद्धि हुई ययपि लम्नी का कुल विनियोग श्रमी बहुत महत्वप्रर्ण नहीं है ।? 

व्यक्तिगत विनियोग के श्रतिरिक्त मारत में विदेशी पजी श्रमेरिकी सरकार 
ने अमनुदानों तथा ऋण फे रूप में, अन्तर्राष्ट्रीय बैड से ऋण के रूप में श्रौर फोर्ट 
फाउन्देशन से अनुदान फे रूप में तथा कोलम्वा! प्लान श्रादि के अ्रन्यगंत 


भारतीय अर्थशात्न की समस्याएं 





रद्‌रें 
प्रथम योजना में प्राप्त विदेशी पूजी की मात्रा - 
अधिकृत. ऋण मार्च १६४६ तक शेष मात्रा जो 
प्रदान श्रथवा प्रयोग में आने. द्वितीय योजना 
अनुदान कीमात्रा का में काम शा 
अनुमान सकेगी 
अमेरिका । 
गेहूँ ऋण ६०"हे ऋण ६०९३ -- 
भारत-श्रमेरिकी १०२९५ श्रनुदान ७०९9 ३२९० 
सहायता कार्य क्रम ३६९३ घखऋण ७० १२' ३ 
अन्तर्राष्ट्रीय बेंक १२९० फ़्ण 8. शक 
कोक्षम्वो योजना ४ 
श्रास्ट्रेलिया १०४. अनुदान ३ पर 
कनाहा ३४०६ अनुदान १६९५ १६९२ 
न्यूजीलिएड १२ अनुदान ०'३ ० 
ब्रिटेन ०५ अनुदान ०३ ०'२ 
फोर्ड फाउन्डेशन ५४ अनुदान २० ३्‌'छ 
नावे ०३ अ्रनुदान ०्ःर्‌ ०१ 
कुल २६७ ६ २०३६ ६१८ 


प्राप्त होती रही है । वास्तविकता तो यह है कि प्रथम योजना में जितनी 
विदेशी पूँजी की प्राप्ति की इम श्राशा लगा रहे थे उससे बहुत कम प्राप्त हुई । 
शाँकड़ों के श्रनुसार विदेशों विच की कुल मात्रा जो प्रथम योजना में श्रधिक्त 
थी वह २६८ करोड़ रुपया थी, जिसमें से हम केवल २०४ करोड़ रुपयों का प्रथम 
योजना काल में प्रयोग कर सर्केंगे झ्ोर इस प्रकार ६४ करोड़ रुपया द्वितीय योजना 
में लगाये जाने के लिये शेष रद्द जायगा | 


द्वितीय पद्मवर्षीय योजना में जिसमें ४८०० करोड़ रुपया व्यय किया जाने 
वाला है । सरकारी क्षेत्र में ८०० करोड़ रुपये की विदेशी पँजी की आवश्यकता 
पढ़ेगी और व्यक्तिग० क्षेत्र में लगभग १०० करोड़ रुपये की | इस प्रकार १६५६ 
से १६६१ तक के ५ वर्षों में कुल ६०० करोड़ रुपये की विदेशी पजी की श्रावश्य- 


कता शेगी | 


विदेशों पूँजी २६३ 


द्वितीय योजना फे प्रथम तान वर्षों में, ऐसा श्रनुमान किया जाता है, फि 
४रे८ करोड़ रुपया कौ बाह्य सद्यता प्राप्य होगी । (३८ फरोढ़ 5० १६५६ -५७ में, 
१०० करी ८० १६५७-४८ में, तथा ३०० फरोड़ र० श्धप८-५६ में)। यदि यह 
सानलिया जाय कि द्वितीय योजना के शेष दो वर्षों में ६०० करोड़ र० फी आाद्य 
सहायता उपलब्ध द्वंगो तो संपूर्ण योजना काल में उपलब्ध राशि १०६८ फरोड़ 
र्० होगी जो सरकारी चेत्र फे लिये श्रमुमानित ८०० र० की राशि से २३८ करोग़ 
स० गधिक होगी | किन्तु मूल्यों के ऊँचे होने तथा द्वितोग योजना की विदेशी 
विनिमय की श्रावश्यकता बढ़ जाने के कारण विदेशी विनिभत्र झी उपलब्धि का 
उपर्युक्त वृद्धि अमुख योजनाश्ों के लिये भी श्रपर्याप्त सिद्ध होगी । 
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किसी उद्योग का रपान निर्धारण अनेक श्रार्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा 
प्राकृतिक कारणों पर निर्भर द्वोता है | यदि उपर्युक्त त्रिमिन्न कारणों से किसी 
उद्योग की अ्रनेक फैकिट्रियाँ किसी एक स्थान पर केन्द्रित हो जाती हैं तब वह 
उधोग का स्थानीयकरण कहलाता है। इस सम्बन्ध में 'वेत्वर! का सिद्धान्त कुछ 
दोषों के होते हुये मी सबसे भ्रधिक विचार पूर्य है | यह सिद्धान्त आर्थिक कारणों 
पर भी विचार करता है जैसे टन-मीलों परिवहन व्यय जिसमें माल की मात्रा तथा 
उसके ले जाये जाने की दूरी का पूर्ण विचार रखा जाता है | किसी फैक्ट्री के 
स्थापित करने के लिये सब से अधिक उपयुक्त स्थान वह है जहाँ पर कच्चे माल 
तथा निर्मित माल दोनों के ही दृष्टिकोण से टन-मील परिवहन ज्यय न्यूनतम हो। 
वैबर ने कच्चे माल को दो भागों में विभाजित किया है (१) सर्वत्र प्राप्य माल? 
जैसे इंट, मिट्टी, बालू, पानी इत्यादि जो सत्र प्राप्त हैं और (२) 'स्यानीय माल? 
जैसे लौह श्रमस्क, वौक्साइट, चीनी, रुई, कोयला ञ्रादि जो विशेष स्थानों से ही 
प्राप्त ई। स्थानीय माल को फिर वैतर ने शुद्ध तथा ज्षीण-भार नामक दो भागों में 
विभाजित किया है | शुद्ध में ऐसी वस्तुयें जैसे कपड़ा बनने तथा सूत कातने के 
लिये हई, सीमेंट बनाने के लिये वालू श्लौर चूना श्रादि जो श्रपने सम्पूर्ण भार से 
निर्मित माल में मिल जाते हैं, सम्मिलित किये जाते हैं। ज्षीण-भार (ए&8॥/ 
3097र8) माल में वें वस्तुर्ये हँँ जिनका भार छीज जाता है जैसे गन्ना, कोयला 
श्रादि सम्मिलित किये गये हू | क्योंकि पहले प्रकार की वस्त॒य॑ सर्वत्र प्राप्त होती हैं 
इसलिये उनका किसी उद्योग के स्थान निर्घारण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता; 
परन्तु विशेष स्थान में प्राप्त होने वाली वस्तु का प्रभाव उद्योग के स्थान निर्धारण में 
बहुत श्रधिक होता है। इनमें भी वे वस्त॒यें जिन्हें ज्ञीण-भार कहा गया है विशेष 
महत्व की हैं| इन वस्तुश्रों का मार निमित वस्तु के निर्माण में छीज जाता है 
इसलिये इनका प्रयोग करने वाले उद्योगों की, जई्दँ पर ये वस्तुरय्यें प्राप्त हैं, व्दाँ 
केरिद्रित होने की प्रवृत्ति दोती है | वैब्र ने 'माल का इन्डेक्स? निर्माण किया ताकि 
उसके आधार पर यह शात किया जा सके कि कच्चे माल की प्राप्धि का स्थान 
अथवा निर्मित वस्तु के विक्रय का स्थान दोनो में से कोन किसी उद्योग के केन्द्रित 
शेने में अधिक प्रभावशाली कारण होता है। यह 'इन्डेवस? स्थान विशेष पर 
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प्राप्त कच्चे माल के मार को निर्मित वस्तु के मार से विभाजित्र करने से प्राप्त 
होता है। यदि 'भाल का इन्डेक्स?ः किसी उद्योग के सम्बन्ध में बड़ा है तो इससे 
यह समझना चाहिये कि कच्चे-माल की प्राप्ति का स्थान अ्रधिक प्रभावशाली 
कारण है श्रौर उद्योग की स्थापना के लिये वह स्थान अ्रधिक उपयुक्त होगा परन्तु: 
यदि माल का इन्डेक्सः छोटा है तो उससे यह समझना चाहिये कि कच्चेमाल 
की प्राप्ति कोई विशेष महत्वशाली बात नहीं है श्रौर उद्योग की स्पापना श्रच्छी 
प्रकार चाजार के निकट की जा सकती है | 

परन्तु जैसा इस सिद्धान्त में बताया गया है उसके अनुसार जहाँ न्यूनतम 
परिवहन व्यय हो वहाँ सबंदा उद्योग स्थाणित नहीं किये जाते | इसके कई कारण 
हैं, जैसे (१) उद्योगपतियों को कच्चे माल की प्राप्ति के स्त्रोत्रों और बाजारों का 
पूर्ण ज्ञान नहीं होता कि वे ठीक-ठीक आवश्यक श्रत॒गणन कर सके | होता यह 
है कि श्रोयत दर्ज का व्यवसायी वर्तमान उद्योगों की स्थिति का अनुमान लगा 
लेता दे श्रौर जहाँ पर उसकी समम में यह आता है कि वह अधिकतम लाम 
उठा सकेगा वहों अपना कारखना खोल देता है | सामान्यतः वे उद्योग जो किसी 
स्थापन विशेष में केन्द्रित हो गये हैं कुछ ऐसी लामकारी स्थिति वहाँ उत्पन्न कर 
देते हैं जिनके कारण नवीन कारखाने वही स्थापित होने लगते हैं जिससे वह्दा और 
अधिक स्थानीयकरण हो जाता है, (२) उद्योगपतियों के समक्ष स्थान निर्धास्ण में 
सदा श्रार्थिक ही कारण नहीं रहते | वे सामाजिक सुविधायें तथा जीवन की अन्य 
सुविधाओं की प्राप्ति का भी विचार करते हैं जो नगरों में सुगमतापूचक प्राप्त 
हैं। इस कारण से भी वे बहुधा बड़े-नडे नगरों में या उनके आ्रासपास श्रपने 
कारखानों के खोलने का निश्चय करते है चाहे ऐसा करने में उन्हें ग्राम में 
कारखाना खोलने की अपेक्षा लाभ कुछ कम ही क्यों न प्राप्त हो; शोर (३) युद- 
काल में हवाई हमला से रक्षा का भी ध्यान रखना श्रावश्यक होता है इसलिये 
बहुधा उद्योगों की स्थापना खुले हुये नगरों से दूर तथा नदी के किनारों से दूर 
देश के श्रान्तरिक भाग में करना पह़ता है चाहे इसमें आर्थिक हानि ही क्‍यों न 
उठानी पढ़े । 

प्रव्त्ति--भारत में उद्योगों का स्थान-निर्धारण नुटिपूर्ण है। एक ओर 
जब कि बस्बई, पश्चिम बंगाल और बिहार में श्रपेकज्ञाकत श्रधिक श्रोद्योगीकरण 
हुआ है तो दूसरी झोर अन्य राज्यों में औद्योगोकरण के प्रायः सभी साधन होते 
हुए मी विशेष विकास नहीं हो पाया है। इसके साथ ही दूर भागों की अपेक्षा 
नगर के पड़ोस में ही उद्योगों के केन्द्रित- हो जाने से मारत के बढ़े नगरों का 
अनुचित प्रसार हो गया है। 


२६६ भारताम श्र्थशात्र की समस्याएँ 





वालिका १ 
भारत के शरोद्योगिक श्रमिकों की कुल संख्या का प्रतिशत 
प्रदेश श्६२्श्घछ १६३६४ १६४३४४ १६५१ 
बंगाल और बग्वई इश्श .. पृ... एणइ .. प्ररा३ 
चंगाल, वम्बई, मद्रास, 
उत्तर प्रदेश और चिदह्दार ८३-१३ प्श्च्छ प८ट४ ष्प्प८ 
शेष भारत में १६६ १४९१ १५१६ ११९६ 


फअविभाजित मारत के श्रॉकड़े 

तालिका १ के अनुसार १६४६१ में मारत के कुल ओरीरद्योगिक श्रमिकों के 
प७३ पतिशत बंगाल आर बबस्ई के दो राज्यों में कार्य करते थे और ८४ प्रति- 
शत बंगाल; चम्बई, मद्रात, उत्तर प्रदेश और विद्ार के पाँच राज्यों में कार्य करते 
थे। इसका अ्रर्थ है कि श्रौद्योगिक विकास की दृष्टि से अन्य क्षेत्र पिछड़े हुए ई 
जिनमें कुल श्रौद्योगिक श्रमिक्रों के फेचल ११*६ प्रतिशत काय करते है| यद्ट ध्यान 
देने वोग्य बात है कि अम्बई शोर बंगाल ज्षेत्र में कुल श्रीद्योगिक अमिकों फ्री 
संख्या १६२१ में ६२१ प्रतिशव थी नो घटकर १६५४१ में ५४"३ प्रतिशत हो गई 
जब कि मद्रास, उचर प्रदेश और विद्वार में इसकी संख्या १६२३१ में कुल श्रमिकों 
के २१ प्रतिशत से बढ़कर १६४१ में र६'८ शरीर १६५१ में ३४९१ प्रशित हो 
“गई | शेष मारत के श्रन्य ज्षेत्रों में कुल ग्रौद्योगिक अ्रमिकों की संख्या १६२६ में 
१६६ प्रतिशत थी जो घटकर १६४३ में १५६ प्रतिशत और १६५६१ में ११९६ 
प्रतिशत हो गई | इसका यह श्रर्थ है कि बंगाल श्र बम्पई तथा देश के श्रन्य 
चेत्रों की श्रमेज्ञा मद्रास, उत्तर ग्रदेश और बिद्दार में उद्योग अधिक केन्द्रित हुये हैं । 





चालिका २ 
भारत के छुछ नगरों की जनसंख्या 

(लाखों में) 
१६३१ २१६४१ १६५१ 
कलकत्ता १३८६ २१९०६ २५४६ 
बम्बड ११६१ श्द्च्ह५्‌ र््३६ 
कान पुर २४४ घपछ छ०्पू 
मद्रात ६४७ छ'७७ १४*१६ 


दिल्ली .. हे'४७ प्रून्२ ३ * &६'श्पू्‌ 
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तालिका २ के श्रॉकड़ों को देखने से पता चलता है कि १६२१ से १६५१ 
के बीच के ३० वर्षों में भारत के बढ़े नगरों कलकत्ता और बम्बई की जन-संख्या 
में बहुत श्रधिक वृद्धि हुई है । कलकत्ता और बम्बई की जन-संख्या अपने दो गुने 
से भी अधिक हो गई है जब कि कानपुर की जन-संख्या तोन गुनी हो गई है। 
इसका एक कारण तो यह है कि श्रन्य नगरों की भांति गाँव से लोग श्राकर इनमें 
बसते गये हैं श्रोर साथ दी इन क्षेत्रों में उद्यागों के केन्द्रित हो जाने से भी 
जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ' 

हानियॉँ--नगरों श्रौर बड़े करस्तों में उद्योगों के केन्द्रित हो जाने से अनेक 
दानियाँ द्वोती हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित ईं:--(१) इससे जन-संख्या 
स्थान के अनुपात में बहुत श्रधिक बढ़ जाती दै और इससे भीड़ एवम्‌ घिच-पिच 
हो जाती है । इसका जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तफाई नहीं रद्द 
पाती, रहने के लिए घरों का अ्रमाव हो जाता है और इन क्षेत्रों में अनेक सामा- 
जिक बुराईयों कि वृद्धि श्रोर उनका प्रसार होने लगता है। यदि उद्योगों को उचित 
रूप से [विभिन्न उपयुक्त स्थानों में स्थापित किया जाता तो इनमें से बहुत सी 
बुराईयों से बचा जा सकता था; (२) उद्योग केवल बढ़े कर्मों और नगरों में ही 
क्रन्द्रित नहीं हुए हैं वरन्‌ कुछ मुख्य प्रकार के उद्योग खास-खास राज्यों में केन्द्रित 
हुए हैं | चीनी उद्योग श्रधिकतर उतर प्रदेश और बिद्दार में, सूती उद्योग बम्बई, 
मध्य-प्रदेश श्र उत्तर प्रदेश में, लोहा श्रौर इस्पात ड्योग तिद्वार में, जूट बगाल 
में और कोयले की खदानों की उद्योग बंगाल और बिहार में केन्द्रित हैं। इसका 
एक कारण तो यह है कि इन ज्षेत्रों में अपने उद्योगों के लिए आ्रावश्यक कच्चा 
माल और बिजली मिल जावी है श्र दूसरा कारण उद्योगपतियों की रुचि मी कद्दा 
जा सकता है | इस प्रकार को स्थिति से यह्ट हानि होती है कि यदि इनमें से किसी 
उद्योग में मंदी श्रा जाये वो उसका उस क्षेत्र पर बहुत बुरा प्रभाव प्रद़ता है.। यदि 
चीनी के उद्योग में मंदी आ जाय तो इससे उत्तर प्रदेश ओर बविद्वार की जनता पर 
विपात का पहाड़ दुट जायगा और धरती उद्योग में मंदी श्राने से बम्नई, मध्य 
अदेश और उत्तर-प्रदेश की जनता संकट में पढ़ जायगी। यदि उद्योग देश में चारों 
शोर वितरित हुए होते तो शायद यह स्थिति नहीं होती | यह बिल्कुल तंमव है ' 
कि एक उद्योग में मंदी आ्राते ही दूसरे उद्योग में भी मंदी नहीं थ्रा जाती है और 
यदि उद्योगों को उचित रीति से सम्पूर्ण देश में फैला रखा हो तो मंदी श्राने से 
उद्याग को ज्ृति अपेक्षाकृत कम होगी, (३) इन्हीं कुछ घुने हुए क्षेत्रों में उद्योगों 
'के केन्द्रित हो जाने:से अन्य क्षेत्रों की प्राय: उपेक्षा की गई है। यह हो सकता है 
कि अन्य ज्ञेत्र इनके समान उत्तम सिद्ध न हो फिर भी उनमें उद्योगों की स्थापना 
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से कुछ आर्थिक लाम होने की संमावना है। इन क्षेत्रों की सामाजिक सुविधाओं 
और उद्योग के लिए आ्रावश्यक प्राकृतिक साधनों का प्राय; विल्कुल उपयोग 
नहीं क्रिया गया है | इन क्षेत्रों की जनता अपेक्षाकृत अधिक वेरोजगार है और 
जीविका की उपयुक्त व्यवस्था न होने से उनके रहन-सद्दन का स्तर भी निम्न है । 
यदि इन ज्षेत्रों में उद्योगों को चालू किया जाता, जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले, 
दक्षिण भारत और पंजाब के कुछ स्थान, तो देश में उपलब्ध साधनों का और 
अच्छा उपयोग किया जा सकता या; (४) हमारे देश में उद्योगों की जैसी 
व्यवस्था हैं वह युद्धकाल के लिए उपयुक्त नहीं है। युद्ध के समय बमवर्पा से 
इसकी भारी क्षति होने की संभावना है | यदि उद्योग कुछ स्थानों पर केन्द्रित 
होने की श्रपेज्ञा बड़े ज्ञेत्र में वितरित द्ोता तो इस प्रकार का भय अपेन्नाकृत 
कम रहता | 
आधुनिक प्रव्ति--यद्यपि स्थानीकरण की दृष्टि से भारतीय उद्योग में 
अनेक दोष है परन्तु इधर कुछ वर्षो से स्थिति में छुधार होने की संमावना दिखाई 
देती है | सती उद्योग के लिए आरंभ में बम्धई नगर और उसका समीपवर्तो क्षेत्र 
विशेष महत्वपूर्ण समका जाता या परन्तु धीरे-घीरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश श्रौर 
अन्य स्थानों में सूती उद्योग के नये कारखाने खोले गये हैं | इससे बम्बई का 
महत्व क्रमश: कम द्ोता गया। यद्यपि बम्बई अब मी बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है 
श्रन्य स्थानों ने भी श्रपना महत्व बरदा लिया है| चीनी उद्योग के सम्बंध में 
अत्र भी उत्तर प्रदेश श्रौर विहार प्रमुख है परन्तु मद्रास, बम्बई ओर भूतपूर्व 
रियासतों में भी इस उद्योग की ओर आकर्षण बढ़ा है। १६३१-३२ में कुल ३२ 
चीनी के कारखानों में २६ कारखाने उत्तर प्रदेश और बिद्दार में ये परन्तु 
१६४२-५१ में कुल ६३४ कारखानों में से इन दोनों राज्यों में केवल ६३ कारखाने 
ये | १६३१-२२ और १६४२-५३ के बीच मद्रास में चीनी के कारखानों की संख्या 
२ से बढ़कर १३, वम्बई में १ से बढ़कर १४ श्रौर खण्ड “ख? राज्यों में जहाँ एक 
भी कारखाना नहीं था १२ हो गई। इससे प्रकट होता है कि यद्यपि उत्तर प्रदेश 
ओर बिहार ग्रव भी महत्वपूर्ण राज्य ई परन्खु अ्रन्य राज्यों में भी चीनी के 
कारखाने खुल गये है और उनका मी महत्त्व कुछ बढ़ गया है। 
जददाँ वक कागज के उद्योग का प्रश्न है इसके कारखानों की स्थापना सर्व- 
प्रथम बंगाल में हुईं नितका मुख्य कारण कोयले की पूर्ति की सुविधा थी | कारखानों 
में कागज बनाने के लिए हिमालय के पढ्ाड़ी क्षेत्रों से प्राय:६०० मील दूर से सब्चाई 
घास लाई जाती थी परन्तु चूँकि एक टन कागज बनाने में २१ टन घास और ५ 
बन कोयले की आवश्यकता दोती थी इसलिए कोयले को प्राथमिकता दी गई।॥ 
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कोयले के क्षेत्र के निकट कारखाना स्थापत करना अ्रधिक उपयुक्त समझा गया । 
परन्तु वीरे-पीरे बाँस ओर बिजली का प्रयोग होने लगा | इससे कायज के कारखाने 
अन्य स्पानों को हटाये गये | सिर्मेट उद्योग सर्वप्रथम मध्य-प्रदेश झौर राजपूताना 
में स्थापित किया गया परन्तु धीरे-धीरे सिरमेंट उद्योग के कारखाने उन क्षेत्रों में 
स्थापित होने लगे जो या तो पिमेंट का उपमोग करनेवाले क्षेत्र हैं या सिमेंट 
का उपभोग करनेवाले ज्षेत्रों के निकट पढ़ते है । 

उद्योंगों की स्थागना में उपर्यक्त वितरण के अनेक कारण है जैसे (१) 
स्वदेशी बाजार का महत्व बढ़ना, परिवहन की सुविधाशं में वृद्धि तथा देश के 
शआन्तरिक भागों में द्रव्य बाजार की सुविधाशरों की प्राप्ति; (२) उत्पादन प्रविधि में 
विकास जैंसा कि कागज के उत्पादन के सम्बन्ध में हुआ; (३) उत्पादकों का 
विनाशकारी स्पर्धा नीति का सविचार त्याग तथा उद्योगों की स्थापना में सुधार 
की प्रत्नत्ति जैसा कि सिमेन्‍्ट के उद्योग में दिखाई पड़ा है; (४) देशी रियासतों का 
जो कि “ख? राज्य कहलाते है उद्योगों को अ्रपनी श्रोर श्राकृष्ट करने फी नीत्ति 
का श्रनुतरण करना जिसके अन्तर्गत सब्र प्रकार की सुविधायें प्रदान करना जैसे 
अम सम्बन्धी उदार-कानून बनाना, तथा उनकी पूंजी में भाग लेना आ्रादि; और 
(५) छाल में लागू की हुई उद्योगों को इन्डस्ट्रीज एक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स दिये 
जाने की सरकार की नोति इत्यादि | 

सरकार की नीति--१६५६१ फे उद्योग (विकास एवम्‌ नियम) कानून के 
अनुसार भारत सरकार को उद्योग के स्थान-निर्धास्य पर पूरा नियंत्रण रखने का 
अधिकार है | कारखानों को अपनी रजिस्ट्री करनी पढ़ती है शोर श्रपना उत्पादन 
या उलदान शक्ति में वृद्धि करने से पूर्व भ्रावश्यक अनुमति लेनी पड़ती है। प्रत्येक 
श्रौद्योगिक इकाई अ्रथवा कारखाने के पास लाइसेन्स होता है। लाइसेन्स देने- 
वाली समिति लाइसेंस देते उमय उद्योग कानून के अतर्गत कारखानों के श्राकार- 
प्रकार और स्थान इत्यादि का निश्चित विवरण देती है | चीनी के कुछ फारखानों 
को अनुकूल स्थानों पर हटाने के लिए यह समिति पहले द्वी श्रनुमति दे चुक्री है 
ओर सूती मिलों को कपड़े की बुनाई के लिए वहीं नयी शाखा खोलने की अ्रमुमति 
देना अस्वीकार भी कर चुकी है | 

कुछ उद्योगों का लाइसेन्स इसलिये श्रस्वीकार कर दिया ग्रया है कि जहाँ 
नया कारखाना खोलने का निश्चय था वहाँ पहले से ही अधिक कारखाने 
या तो स्थित ये श्रथवा जो स्थान आ्रावेदन पत्र में कारखना खोलने का बताया' 
गया या लाइसेन्स देने वाली त्मिति द्वारा उपयुक्त नहीं समका गया | लाइसेन्स 
देने में उन श्रावेदनों को प्राथमिक्रवा दी जाती है जो किसी नये उपयुक्त स्थान 
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पर कारखाना खोलने के लिये दोती है । उद्योगों के स्थान-निर्धारण की सहकारी 
नीति का उद्देश्य बड़े कस्त्रों श्रोर नगरों में उद्योगों के अधिक जमाव को घटाना 
है। सरकार का उद्देश्य है कि निन .राज्यों में पहले ही श्रपेक्षाकृत अधिक 
कारखाने खोले जा चुके हैं वर्हा और अधिक कारखानों को स्थापित न होने दिया 
जाय | इसके विपरीत नये कारखानों को उन ज्षेत्रों की ओर आआकृष्ट किया जाय 
जिनका अभी विकास नहीं हुआ है। परन्तु मारतोय उद्योगों के उचित स्थानीय- 
करण की समस्या केवल लाहरेन्स देने की व्यवस्था से ही हल नहीं की जा सकवी 
है। उद्योगपति पिछड़े हुए ओर कम विकसित ज्षेत्रों में नए कारखाने खोलना 
नहीं चाहते ह इसका एक कारण तो उनकी पूर्व धारणा हो सकती है परन्तु 
वास्तव में बात यह है कि इन ज्चेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए. न बिजली 
की सुविधा मिलती है, न कच्चे मात्र की श्रौर न उपयुक्त श्रम की। इन पिछड़े 
श्रौर विकसित ज्षेत्रों की ओर उद्योगों को आकृष्ट करने के लिये यह आवश्यक है 
कि (१) इन क्षेत्रों का विकास किया जाय जिससे उद्योगपति इनकी ओर श्राकृष्ट 
हो सके और (२) आरम्भ में उद्योगपतियों को कम से कम कुछ सुविधाये दी जायें, 
जैसे भूमि रियायत्ती दर पर दी जाय, रेलवे का भाड़ा कम किया जाय, और जहाँ 
श्रावश्यक हो नकद द्रव्य से सहायता की जाय। भारत में उद्योगों के स्थान- 
निर्धास्ण की समस्या तभी हल की जा सकती है जब सरकार इन सब्च बातों को 
ध्यान में रखकर एक उत्तरोत्तर विकासमान नीति अ्रपनाये | 
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। युक्तिकरण 

युक्तिकरण उद्योग की कार्यक्षमता में शद्धि करने श्रौर उत्पादन व्यय को 
घटाने की लम्बी प्रक्रिया है। किसी उद्योग के युक्तिकरण से श्रमिप्राय यह है कि 
कारखाने में पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिक मशीनें लगाई जाएँ, न: 
टेक्निकल सुधार किए जाएँ, श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए श्रम बचाने के 
उपायों तथा स्वचालित सशीनों का उपयोग किया जाए और उद्योग को व्यर्थ 
की प्रतियोगिता से बचाने के लिए उसके संगठन में सुधार करके तथा उसकी 
व्यवस्था को वैज्ञानिक श्राधार पर संगठित करके उत्पादन कार्य की गति में बृद्धि 
की जाय । “युक्तिकरण का श्रर्थ यइ है कि काये करने की प्राचीन परिषाटी, 
निश्चित क्रम तथा श्रनुभविक नियमों और शोधनों के स्थान पर ऐसे ढंग का 
प्रयोग होने लगे जो कि वर्षों के वैजानिक श्रध्ययन के परिणाम हैं श्रौर जिनका 
: ध्येय साधनों को साथ्यों के साथ श्रधिकतम उपयुक्तता के साथ संयोजित करने का 
है जिससे कि उत्पचि के अयत्न की प्रत्येक इकाई का अधिकतम लामकारी 
परिणाम हो |? 

युक्तिकरण का उद्देश्य उत्तादन-व्यय घटाना, उत्पादित वस्तु की प्रकार में 
सुधार करना श्रीर उत्पादक को हानि उठाने से बचाना है। यदि उद्योग का 
, प्रबन्ध उचित रीत्ति से किया जाय तो युक्तिकरण उपभोक्ता तथा श्रमिकों और 
उत्पादकों के लिए. लामकारी सिद्ध होगा। परन्तु वास्तव में यह देखा गया है 
कि युक्तिकरण से प्रास लाभ को उत्पादक स्वयं ले लेते हैं और बस्तुओ्रं की प्रकार 
में सुधार करके तथा मूल्यों में कमी करके उपभोक्ताओं श्रोर पारिश्रमिक बढ्ाकर 
अमिकों को लास नहीं उठाने देते। श्रमिक युक्तिकरण का विरोध करते हैं, इसकी 
योजना से उनमें झ्संतोष फैलता है क्योंकि इसका परिणाम बेरोजगारी द्वोता है | 
श्रमिक यह नहीं चाइते कि स्वचालित मशीनों से तथा भ्रम बचाने के अन्य पवरत्नों 
को श्पनाकर और पुरानी मशीनों के स्थान पर नवीन आधुनिक मशीनों का 
उपयोग कर अनेक अमिकों को वेरोजगार कर दिया जाए। इसी कारण अमिकों 
ने प्राय; युक्तिकरण का विरोध किया है। श्रमिकों की यह माँग बहुत कुछ न्याय 
संगत है क्‍योंकि अतीत में युक्तिकरण का वह पूर्ण लाम नहीं उठा सके हैं। परन्तु 
यदि उद्योग के युक्तिकरण से पारिश्रमिक बढ़व। दे और उपभोक्ताओं को कम मूल्य 
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'पर वस्तु मिल सकती है तो फिर अमिकों द्वारा इस प्रक्रिया फे विरोध दोने का 
कोई कारण नहीं रह जाता । बड़े पैमाने के उद्योग फेबल युक्तिकरण के द्वारा ऐी 
उन्नति कर सकते ई श्रौर तभी श्रमिकों तथा उपमोक्ताशों की स्थिति सुधर सकती 
है। बह सत्य है कि युक्तिफरण की योजना लागू करने से श्रारमभ में कुछ बेरोज- 
गारी फैलतो द परन्तु उत्पादन व्यय झौर वस्तु का मूल्य कम हो जाने से मविष्य 
में उपभोक्ताश्रों की माँग में वृद्धि ऐगी । इस मांग की पूर्ति के लिए उद्योग में 
श्र अ्धिफ लोगों को रोज़ी मिलेगो | इससे स्पष्ट है कि सुक्तिकरण योजना लायू 
ऐने से फैलने वाली वेरोजगारी श्रल्पकालीन ह्वोती है श्रौर उयोग के उस्नात करने 
के साथ इसे दूर किया जा सकता है। समस्या वास्तव में भमिक की श्राय श्रौर 
रइन-सइन के स्तर की है। यदि सुक्तिकरण के साथ पारिथमिक में भी वृद्धि होता 
है तो इससे भ्रमिकों की श्राय में दृद्धि द्ोती है श्रौर रएन-सएइन के स्तर में मा 
सुधार छेता है। इस रूप में इस प्रक्रिया फा उद्योग त्षेत्र में स्वागत करना 
चाहिए। अंत में यद एक महत्वपूर्ण एवम्‌ विचारणोय प्रश्न है कि यदि भारतीय 
उद्योग का युक्तिकरण न क्रिया गया तो विश्व बाजार की प्रतियोगिता में यह 
विदेशों की मुसंगठित उद्योगों की प्रतियोगिता का सामना नहीं फर सकेगा | यदि 
श्रमिक युक्तिकरण का पिरोध करते हैं तो इसका एक ही परिणाम हे सकता है 
कि भ्रनेक कारखाने नष्ट हो जाएँगे, उनको बन्द करना पड़ेगा और इससे ग्नेक 
अमिक वेरोज़गार हो जाएँगे। वास्तव में इमारे सम्मुख दो रिपितियाँ हूँ कियातो 
हम इस बात का समर्थन करें कि युक्तिकरण की योजना लागू कर अमिक्रों को 
सुनियोजित एवम्‌ नियंत्रित श्राघार पर नीकरी से प्रथक क्रिया जाए. झौर क्रमशः 
नवीन कार्यों में स्थान दिया जाए या कड़ी प्रतियोधिता का सामना ने कर सकने * 
के कारण अनेक कारखाने बन्द करके बड़ी संख्या में श्रमिकों को वेरोज़गार ऐने 
दिया जाए। मारे सम्मुख समस्या रोज़गार और वेरोज़गार फी नहीं बल्कि एक 
प्रक्रिया लागू करने से थोड़े भमिकों की थोड़े समय फे लिए बेरोज्षगारी श्रौर दूसरी 
प्रक्रिया द्वारा प्राय: सभी श्रमिकों की श्रधिक समय तक वेरोज़गारी की है। हमें 
इन दो प्रक्रियाओ्रों में से एक को चुनना है। 
भारत में जब तक उत्पादित माल की खपत संभव थी और पूर्ति के ग्रमाव 
के कारण उपभोक्ताओं को विभिन्न बस्तुओ्रों के लिये अधिक मूल्य देना पड़ता था 
तब तक युक्तिकरण की समस्या सम्भवत्तः इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी | यदि बस्तुश्रों 
का मूल्य अधिक रहता तो मिल मालिकों को युक्तिकरण की श्रावश्यकता का 
अनुभव नहीं होता | मिल मालिकों ने प्रति मशीन श्रधिक व्यक्तियों को कार्य में 
'लगाया श्रौर पुरानी तथा व्यर्थ हुई मशीनों से कार्य लेकर भी लाम उठाया । 
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परन्तु जब से वाज़ार में वस्तुओं की पूर्ति में दृद्धि हुई है और उपभोक्ता वस्दुओं 
का अ्रधिक मूल्य देने को प्रस्तुत नहीं है तव से युक्तिकरण की आवश्यकता में 
यृद्धि होती जा रही है । मिल मालिक अपन) आवश्यकता से अधिक अ्रमिकों को 
भाग दे सकने में असमर्थ हैं और श्रमिक्रों के स्थान पर मर्शीनों का उपयोग 
अनिवार्य हे गया है | यदि उपभोक्ता वस्ठ॒ुशों का अधिक मूल्य देने को प्रस्तुत 
होते वो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती परन्तु उपभोक्ता उसके लिए प्रस्तुत नहीं हैँ 
इसलिए उत्पादित वस्तु का मूल्य कम करने के लिये उत्पादन-व्यय कम करने 
ओर अपने लाम के अंश में इद्धि करने की दृष्टि से उत्तादक को थ्रुक्तिकरण का 
सहारा लेना पड़ता है | 

ओय्योगिक विकास समिति की योजना--श्रौद्योगिक त्रिकास समिति 
ने १६५१ के आर'भ में युक्तिकरण की समस्या पर विचार क्रिथा श्रौर इस बात 
को स्वीकार किया कि उत्पादन व्यय घटाने और भारतीय उद्योग की कार्य क्षमता 
में वृद्धि करने के लिए युक्तिकरणु आ्रावश्यक है । परन्तु समिति ने इसके साथ दी 
इस वात को भी माना कि श्रमिकों के द्वितों की रक्षा करना आवश्यक है तथा 
युक्तिकरण की प्रक्रित को तीम्र गति से नहीं लागू किया जाना चाहिये | समिति ने 
निम्नलिखित निशय किए ३-- 

(१) युक्तिकरण योजना लागू करने से पूव यह आवश्यक है कि हससे 
वेशेज्ञगार होने वाले श्रमिकों की संख्या यथासम्भव कम करने के लिए कार्यवाह्दी 
को जावे | युक्तकिग्ण के फलस्वरूप होने वाली छंटनी और वेरोज़गारी को कम 
करने के लिए समिति ने यह सुझाव दिये हैं कि (अर) कर्मचारी को झत्यु, पद- 
* निदृति इत्यादि के कारण रिक्त स्थानों का पूर्ति कुछ समय के लिए स्थगित कर दी 
जाय, (व) अन्य विभागों में कार्य करने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों को जिना वेतन 
में कमी किये हुये भर विना गत नौकरी के क्रम को तोड़े हुये कार्य दिय्रा जाये, 
(स) स्वेच्छा से कार्य छोड़ने वाले कर्मचारियों को उचित मुग्रावज्ञा दिया जाये 
ओर (द), टेकनिकल सुधारों के कारण वेरोज़गार हुये श्रमिकों को खपाने के लिये 
जद्दाँ संभव हो कार्य में दृद्धि की जाय । 

(२) प्रति इकाई उत्पादन की स्टैन्डर्ड मात्रा निश्चित की जानी चाहिये 
ओर अमिकों का प्रमाणीकरण होना चाहिये | यदि किसी प्रकार का मतसेद हो तो 
उसकी जाँच द्वोनी चारिये श्रोर स्टैन्ड् दोनों पक्षों के विशेषज्ञों द्वारा निश्चित किया 
जाना चाहिये | 

(३) सम्बन्धित उद्योग की स्थिति श्रौर काये की सात्रा इत्यादि को और 
समान उद्योगों के श्रनुभवों को ध्यान में रखते हुये नई प्रकार की मशीनों को 

श्प्प 
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लगाने से उत्तन्न ठेकनिकल परिवत्तनों का कुछ समय तक परीक्षण किया जाना 
चाहिये । 

(४) चिन श्रमिकों की छटनी की जाय उनके पुनर्वास के लिए सरकार को 
एक योजना बनानी चाहिए । अ्रमिकों को ट्रेनिंग देने और ट्रेनिंग की अवधि में 
जीवन-निर्वाह की व्यवस्था करने की योजना मालिकों तथा अमिकों द्वारा संयुक्त 
रूप से निर्माण की जानी चाहिए-। 

(५) वेतन अथवा पारिश्रमिक में वृद्धि करके अमिक को भी युक्तिकरण के 
लाम में से भाग देना चाहिए | 

इस योजना में युक्तिकरण के महत्व पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है 
परन्तु उसके दुष्परिणामों जैसे वेरोजगारी, भ्रमकों का शोषण और अधिक कार्य 
लेकर भी वेतन में वृद्धि न करने की समस्या को टालने का प्रयक्ष किया गया है | 
मालिकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने इस योजना को स्वीकार , कर लिया। 
विभिन्न राज्य सरकारें' अपने-अपने ज्षेत्रों में उद्योगों के युक्तिकरण की योजनाश्रों 
का परीक्षण कर रही - हैं) उत्तर प्रदेश . में इस समस्या पर चिर्दलीय श्रम 
सम्मेलनों में विचार किया गया है श्रोर सूती तथा चीनी उद्योग के युक्तिकरण का 
विशेषज्ञों ने वैशानिक श्राघार पर श्रव्ययन किया है| ५ 2० 

अपील पंचन्यायालयों के निसुय--भारत में भम अपील पंचन्यायालय 
के निर्ण॑यों में दिये गये सिद्धान्तों के श्राघार पर ही मारतीय उद्योगों में श्रमिकों की 
छुटनी की जादी है। इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार यह निश्चय किया जाता दे कि 
किस प्रकार और कितने श्रमिकों की छुटनी की जाय | पंचन्यायालय के निर्णायों में 
कह्दा गया है कि छथ्नी करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के व्यवस्थापकों पर | 
है । यदि उद्योग के व्यवस्थापक युक्तिकरण अथवा बचत करने या अन्य पर्यात 
कारणों के श्राघार पर यह सिद्ध कर देते हैँ कि छटनी की जानी चाहिए तो इसके 
पश्चात्‌ इस प्रश्न पर विचार करना आ्रावश्यक है कि किसी सीमा तक छुटनी की 
जायगी ; इस विषय में इस वात पर भी विचार किया जाना चाहिए'कि क्‍या 
व्यवस्थापकों द्वारा भमिकों की छुटनी न्यायसंगत कार्यवाही है; कहीं वद्द अपने 
अनुचित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तो छटनी नहीं कर रहे हूँ । छुटनी करने के 
परिणाम स्वरूप बचे हुये कार्य करने वालों पर कार्य मार बढ़ाना मिल मालिकों 
की भ्रमिकों के अति श्रनीति और अन्याय तथा स्वार्थ का एक, उदाहरण है। छटनी 
करने की श्रनुमति फेवल तभी दी जाती है जब यह सिद्ध हो जाता है कि,व्यवस्था- 
पर्कों की माँग न्यायसंगत है, उसका उद्देश्य अनुचित स्वार्थ साधन नहीं है और 

किसी सुस्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए छटनी नहीं की ना रही है | 
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इसके साथ ही यद्द भी व्यवस्था की गई है कि छव्नी लागू करने में 
व्यवस्थापकों को दो महत्वपूर्ण सिद्धान्त को मानना पड़ेगा--(१) नई भर्ती के 
अ्रमिक की छुटनी पहले की जायगी श्र (२) यदि उद्योग में नई भर्ती हो और यदि 
छुटनी में निकाले गये योग्य श्रमिक प्राप्त हो सके तो नियुक्ति में उन्हें प्राथमिकता 
दी जायगी। श्रपील पंचन्यायालय के निर्ण॑यों में यह धिद्वान्त प्रतिपादित किया 
गया है कि कोई कम्पनी केवल लामांश कम हो जाने के कारण श्रपने श्रमिकों, 
को छुटनी नहीं कर सकती है यदि बाजार में उत्पादित माल की माँग कम है 
या कच्चे माल के अभाव के कारण व्यापार में श्रल्वकालीन गतिरोध आ जाय 
तो.ऐसी स्थिति में मालिक को श्रमिकों की छुटनी कर उनकी आय छीन लेने की 
अनुमति नहीं दी जा सकती है | यदि उद्योग श्रथवा कम्पनी के स्थायी आदेशों 
में व्यवस्था हो तो मालिक ऐसी स्थिति में मास में कुछ दिन कारखाने में बैठकी 
करा सकता है। स्थायों आदेशों के अनुसार बैठकी कराने से ३३ वीं धारा का 
उल्लंघन नहीं ट्वोता है। घाटे पर चलने वाले कारखाने को बन्द कर देने का 
मालिक को पूरा श्रधिकार है परन्तु यदि पंचन्यायालय के सम्मुख मामला प्रस्तुत 
होने की अवधि में ऐसी स्थिति त्रा जाय तो कारखाना बन्द करने के लिए 
न्यायालय से श्रनुमति लेनी थ्रावश्यक है| 

अपील पंचन्यायालय के निणयों के आधार पर विकसित ग्रणाली काफी 
संतोषजनक रही है परन्तु श्रमिकों की शिक्रायत है कि (श्र) मालिक अपनी स्थिति- 
का दुरुपयोग करते है, और श्रावश्यकता न रहते हुए. भी श्रमिकों की छंटनी, की. 
जाती दे और (ब) इससे काफी वड़ी संझ्या में श्रमिक वेरोज़ग़ार हो गये हैं। इसके 
विपरीत मालिकों की शिकायत है कि उन पर अनेक ऐसे प्रतिबन्ध लगाये गये हैं 
जिससे उत्पादन ज्यय को कम नहीं किया जा सका है और आवृश्यकता न रहते 
हुए भी उन्हें अधिक भ्रमिकों को कार्य पर लगाये रखना पड़ता है। 

« सरकारी नीति--भारत सरकार की नीति युक्तिकर्ण को प्रोत्साहित 
करने की है (श्र) यदि किसी उत्पादन इकाई. फे मालिक श्र अ्मिक दोनों परस्पर 
इस, बाच की स्वीकार करते हैं अथवा (व) श्रौद्योगिक विकास समिति की योजना: 
के श्रनुसार युक्तिकरण श्रावश्यक है औ्रौर श्रपील पंचन्यायालय के निर्णायों के 
अनुकूल है। इन निर्ण॑यों में यह भी दिया हुआ दे क्लि श्रमिक को अ्रल्पकाल के 
लिये काय से प्रथक कर देने के बदले में श्रथवा छुटनी कर देने फे बदले में 
इरजाना देना पड़ेगा । जब तक कोई मिल मालिक आवश्यक इरजाना देता है 
और दी हुई संपूर्ण बातों को स्वीकार करता है तो युक्तिकरण में कोई आपत्ति नहीं की 
जा सकती । साचे १६५४ में लोक समा के तत्कालीन वित्त मन्त्री श्री चिन्तामणि 
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देशमुख ने केन्द्रीय उरकार के चजद पर वादविवाद का उत्तर देते हुये 
कहा था किः-- 

५ “संगीत उद्योगों में २५ लाख से कुछ थोड़े ते अधिक व्यक्ति लगे हुये 
है जिनके सम्बंध में युक्तिकरण का प्रश्न उठाया जाता है। यह तो सर्वविदित हे 
के उद्योगों में रोजगार के अवसरों की पर्याप्त दृद्धि किये बिना कुशल व्यवस्था को 
प्रवृत्ति बढ़ने के कारण तथा जन संख्या की'बृद्धि के फलस्वरूप श्रमिकों की निरन्तर 
बढ़ती हुईं संख्या को कार्य देना सम्मव न द्ो सकेगा इसके श्रतिरिक्त आम्य 
आर्थिक व्यवस्था के श्रन्तर्गत श्रत्यधिक संख्या में ऐसे व्यक्ति भी ई निन्‍्दें पूर्ण 
शक्ति भर कार्य करने का श्रवसर नहीं प्राप्त है | इस बात से तो सभी सहमत 
होगे क्रि प्रौद्योगिक विकास के प्रति अदूरदर्शिता का परिचय देते हुये कार्य करने 
के अ्रवसर में वृद्धि करना उचित न होगा । मेरा ऐसे विश्वास है कि सुक्तिकरण 
द्वारा अ्रस्थायी रूप से स्थानान्तरित व्यक्तियों को जो क्षति होती है वह जनता के 
हित के लिये श्रार्थिक व्यवस्था के प्रसार की नीति द्वारा पूर्ण हो जाती है। यह 
इस बात का एक श्र उदाहरण दै जिसमें सामाजिक न्याय की वांछनीयता को 
आधिक मद्दत्ता के श्रागे कुकना पड़ता है? । 

“समासदों को यह तो ज्ञात होगा ही कि द्वाल में ऐसे कानून बना दिये गये 
हूँ जिनके अन्वर्गत श्रमिकों को श्रवकाश प्राप्त करने पर सद्दायता तथा कार्य करने 
के काल में यदि श्रस्थायी रूप से कार्य से पधक द्वोना पड़े तो मी उसका हरजाना 
दिया जायगा | सभा उर्दो को स्मरण होगा कि एक उद्योग विशेष में ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो गई थी कि सरकार ने लोक सभा की बैठक का समय न होने के कारण 
अध्यादेश द्वारा इन कानूनों को प्रचलित कर दिया था। इसपे यह स्पष्ट है कि 
सरकार ऐसे भ्रमिकों के हित की रक्षा के लिये जो छुटनी के श्रन्तर्गत आ गये हैं 
चहुत अधिक महत्व देती हैं। मैंने पद्दिले भी कह्दा है कि अस्थायी रूप से अपने 
काय पर से हृटाये हुये श्रमिकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये जो कुछ 
सम्भव हो, किया जाना चाहिये, पर मेरा मत है कि हमें ऐसी नीति का श्रनुसरण 
न॑ करना चाहिये जिससे प्रीद्ोगिक विकास अवरुद्ध हो जाय और कार्य करने के 
अवसरों का विकास भी रुक जाय | किसी भी समय इर उद्योग में विभिन्न क्षमता 
वाले अनेक उपक्रम उत्पादन-कार्य करते रहते है । उनमें से कुछ तो हाल में ही 
आरम्भ किये हुये होते है या आरम्म द्वोते रहते हैं, कुछ में पसरण ओर कुछ में 
संकुचन की प्रवृति लक्षित होती है और कुछ की ऐसी स्थिति होती है कि उनका 
अन्त होता रहता है | हृसलिये उद्योग के समुचित विकास और वृद्धि के लिये यह 
आवश्यक है कि प्रत्येक उपक्रम द्वारा श्रपनी परिस्थिति के श्रनुसार नियुक्त श्रमिकों 
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की संख्या के सम्बन्ध में कुछु लोच अवश्य रहे | हमें कुल काय करने के अवसरों के 
योग पर विशेष ध्यान देना चाहिये | वह नीति जो श्रपने श्राश्वासनों द्वारा छुटनी 
असंभव करती है नये ढंगों से. श्रन्य उपक्रमों द्वारा उप्तादन के विकास और वृद्धि 
को निश्चय ही रोक देगी और संभवतः उसके द्वारा देश की श्रार्थिक व्यवस्था 
को जिसमें अमिक अवश्य सम्मिलित हैं उस क्षति की तुलना में जिसे बचाने का 
प्रयत्न किया जा रहा है कहीं अधिक क्षति पहुँचावेगी” | 

भारत के वित्त मन्ह्री द्वारा ध्थिति का यह ऐतिहासिक वर्णन इस भाव को 
स्पष्ट करता है कि हमें एक या दो उपक्रमों में छुटनी किये जाने से चिन्तित नहीं 
दोना चाहिये, वरन्‌ हमें सम्पूर्ण स्थित्नि को विस्तृत दृष्टिकोण से देखना चाहिये। 
यदि ह_म ऐसा करेंगे तो युक्ति करण हमारे लिये (१) बढ़ती हुईं जन-संख्या के लिये 
काय के अवसर प्रदान करने का, (२) भ्रमिकों की आय तथा उनके रहन-सहन 
के स्तर को बढ़ाने का और (३) उद्योगों की उत्तादन लागत कम करने तथा 
प्रौद्योगिक विकास निश्चय करने का साधन होगा । परन्तु यह आवश्यक है कि 
व्यक्तिगत श्रमिकों की आवश्यक कठिनाइयों से रक्षा की जाय। इस संत्रन्ध में 
कार्य से प्थकर किये जाने पर हरजाना देने का कानून द्वारा ही प्रबन्ध कर दिया 
है श्रोर उस अ्रमिकर विशेष के लिये श्रन्य कोई कार्य दृढ़ लेने का भी प्रयत्न किया 
जाना चाहिये | 

सूती मिलन उद्योग--१६२६-२७ में प्रशुल्क मण्डल ने इस शोर ध्यान 
आकर्षित किया कि सूती मिल उद्योग में श्रावश्यकता से अ्रधिक पूंजी एकत्र हो 
रही हे और उसमें ग्रावश्यकता से श्रघिक श्रमिक लगे हुए हैं। बोर्ड के कयना- 
नुसार १६१७ और १६२१ के मध्य उद्योग की कुल पूंजी २०'८४ करोड़ से बढ़- 
कर ४०६८ करोड़ हो गई जो उस समय उद्योग की मशान इत्यादि संपत्ति को 
देखते हुए बहुत अधिक थी | बोर्ड इन सब बातों का अध्ययन कर इस परिणाम 
: पर पहुँचा कि भारतीय सूती मिलों में श्रम का पूर्ण उपयोग नह्दी किया जा रद्दा है । 
भारत में एक भमिक १८० तकुश्नों में कार्य करता है जब कि जापान का ध्रमिक 
२४० में, इज्चलेंड का श्रमिक ५४० से ६०० में और अमरीका का श्रमिक ११२० 
वक्ुओओं में कार्य करता हैं। भारत में प्रत्येक बुनकर के पास श्रौसतन २ कर हैं जत्र कि 
इनकी संख्या जापान में २३, ब्रिटेन में ४ से ६ और श्रमरीका में ६ हैं। इन दोषों 
के कारण भारतीय द॒ती मिलों में उत्पादन व्यय अधिक द्वोता है| प्रशुल्क मंडल 
की सिफारिशों के आधार पर उती मिल उद्योग ने बंबई की कुछ मिलों में लागू 
करने के लिए युक्तिकरण की एक योजना निर्माण की ) इस योजना की विशेषता 
यह थी कि एक व्यक्ति एक के स्थान पर दो कातने 'की मशीन चलाएगा और 
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एक बुनकर दो के स्थान पर हे वा ४ कर्ध चलायेगा। परन्ठ श्रमिकों ने इस 


योजना का विरोध किया और इसे लागू नहीं किया जा सका। १६३२ में ज़ाँच 
करने के पश्चात्‌ प्रशुल्क मण्डल ने पता लगाया कि यदि यह योजना लागू की 
गई होती तो उत्पादन व्यय में १७ से २० प्रतिशत दक कमी दो जाती । उंती 
मिल उद्योग ने उत्पादित वस्तु के प्रमाणीकरण, #व ओर विक्रय, व्यवसाय के 
पुर्नसंगठन और आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त मशीनों को अलग करने के लिए ७ 
शैनेजिंग एजेन्सियों को एक में एकत्रित करने की योजना निर्माण की। इन 
एजेन्धियों के पास ३४ मिलें थीं | इस योजना में यद्द व्यवस्था की गई थी कि 
प्रत्येक मिल को पूर्व निर्धारित मूल्य पर ले लिया जायगा, मूल्य साधारण शेयरों 
में दिया जञायगा, न बिके हुये माल का स्ठाक बाजार भाव पर क्रय कर लिया 
जायगा और नाम के लिए कुछ घनराशि नहीं दी जायगी | परन्तु वित्त के झ्रभाव 
के कारण योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी । ; ह 

।. इन योजनाश्रों के विफल हो जाने पर भी सूती मिल उद्योग ने निरन्तर 
युक्तिकरण योजना लागू करने का प्रयत्न किया है। बम्बई भ्रम समिति. हारा 
प्रचलित की गई प्रश्नावली के उत्तर में बम्नई मिल मालिक संघ ने इस बात पर 
महत्व दिया कि भारतीय उद्योग ने उत्तादन में सभी श्राधुनिक उपायों को श्रपनाया 
है । अ्रनेक सूती मिलों की पूजी भी घटाई गई और १६२७ ओर १६४० के बीच 
सूदी मिल उद्योग ने प्रशुल्क मण्डल के सुकाव के अजुणार मोटे और घटिया प्रकार 
के कपड़े के स्थान १२ अच्छे प्रकार के कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने की नीति 
झपनाई | परन्दु इस सुघारों के होते हुये भी सूती कपड़ा उद्योग की उत्पादन 
ज्ञमता कम है और “उसके युक्तिकरण की आवश्यक्रवा है। यती मिल उद्योग 
सम्बन्धी व्किंग पार्टी ने १६५२ में यह पत्ता लगाया था कि लगभग १३० वर्तमान 
सूती मिलें जो कि कुल मिलों की संख्या की लगमग ३३*६/८ थीं, आधिक दृष्टि- 
कोण से श्रनुपयुक्त श्र द्वीन ज्ञमता वाली मिलें थीं | ब्लोरूम के वाइन्डिंग विभाग 
में तथा रंगाई विभाग में जिन मशीनों का प्रयोग हो रहा है वे- अनुपयुक्त थीं। 
इस प्रकार कर्षों की संख्या के सम्बन्ध में जो अत्येक अमिक की देखरेख मेंथा 
बर्किंग पार्टी ने पता लगाया था कि दिल्ली की एक मिल में और मद्गास की दो 
मिलों में स्वचालित कर्मे दी लगाये गयेहैं और एक एक बिनने वाला अमिक 
४६९, ८ और १६ कपों पर कार्य करता है। अद्टमदाबाद की एक मिल में श्८ 
करों पर एक अमिक् और वम्मई की एक अन्य मिल में ६ कर्घे. पर एक भ्रमिक 
कार्य करता है | फिर भी अधिकांश मिलें उत्पादन छमता में हीन. ई श्र पुरानी 
मशीनों का प्रयोग करती हैं । 0९ 9 


युक्तिकरण र७६ 


वर्किद्ग पार्टी हस निष्कर्ष पर पहुँची कि उन मिलों का कार्य जो स्वचालित 
कर्षो का प्रयोग कर रही है संतोषजनक हैं | अन्य मिलों में भी स्वचालित कर्षों के 
आधुनिक ओर मशीनों के प्रयोग किये जाने तथा उत्पादन का युक्तिकरण करने 
की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। सितम्बर १६५४ में कानूनगो कमेटी ने यह 
सिफारिश को थी कि उद्योगों के सभी विभागों जैसे मिलों, शक्ति संचालित कर्षों, 
हाथ कर्षो श्रादि का युक्तिकरण १५ वर्षों के श्रन्तगंत हो जाना चाहिये। वर्किंग 
पार्दी ने युक्तिकरण की अवधि केवल १० वर्ष ही रक्खी थी | 
उत्तर प्रदेश में कानपुर की सूती-मिलों को विशेष कठिनाइयों का सामना 
इसलिये करना पढ़ रहद्य है कि उन्होने श्रपनी आवश्यकता से श्रधिक्र श्रमिकों को 
लगा रक्‍्खा है| इससे यहाँ की मिल्लों का उत्पादन व्यय देश के श्रन्य मार्गों की 
पमिलों की श्रपेक्षा बहुत अ्रधिक है | यदि इनमें युक्तितरण न किया गया तोःइन 
“मिल्ों के बन्द हो जाने का भय है। यह बड़े सौमार्य की वात है कि श्रमिक और 
मालिफ दोनों ही ने जून १६५४ में नैनीताल में:हुई त्रिदल्लीय सभा में इस बात 
को स्वीकार किया था कि कानपुर की सूती मिलों के उत्पादन का युक्तिकरण 
किया जाना चाहिये | इसका श्रर्थ यह होगा कि प्रत्येक श्रमिक, जैसा! कि बम्नई में 
है रहा है, दो कर्घो के स्थान पर चार कर्घों पर कार्य करेगा और कार्य भार की 
भात्रा में मी सामान्यतः बृद्धिहों जायगी । इससे मिलों का बन्द होना रुक जायगा 
और अ्रमिक्ों को बरब्स वेकार न रहना पड़ेगा | इस योजना के सम्बन्ध में उत्तर 
अदेश के तत्कालीन भ्रम मंत्री सम्पूर्यानन्दती ने कहा था कि; “दाल में सेन्द्रल 
“ड्विस्प्यूटूस एक्ट में जो सुधार हुआ है उसने मालिकों के लिये अतिसिक्ति भमिकरों 
की छटनी करना दरजाना देकर श्रपेज्ञाकत श्रधिक सरल कर दिया है। शअ्रनेकों 
मिल मालिक इसमें भ्रपना लाम देखेंगे कि वे छुटनगी करके हरजाना देकर श्रपने 
मिल में स्थायी बचत कर लें। हमारी समस्या उन श्रमिकों की किसी प्रकार रक्षा 
करने की है जिनके छाँट दिये जाने का मय है | सरकार को युक्तिकरण की ऐसी 
योजना बनाने के निणय पर, जिसके श्न्तगंत पू००० शौर ६००० के मध्य 
अनुमानित छाट दिये जाने वाले श्रमिक्रों क्रो कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सक्के, 
इस पृष्ठभूमि के समक्ष विचार करना चाहिये? | कानपुर की अनेक मिलें जो श्रमी 
सक बड़ी कठिनाई से दो शिफ्ट में काय कर पा. रही थीं श्रव्॒ तीन शिफ़्ट में कार्य 
कर सकेंगी जिससे क़ायय करने के अधिक अवसर प्राप्त हो सर्केंगे। इसके अ्रतिरिक्त 
युक्तिकरण की यह योजना, कानपुर के सूती कपड़ा उद्योग के अ्रमिक्रों की झ्रोयत 
थारिश्रमिक जिसमें मैंहगाई भी सम्मिलित होगी, ८५ रु० से बढ़ाकर ११५ ,६४०. प्रति 
मास और विशेष क्षमता वाले श्रमिकों के लिये १५० र० प्रति मास कर सकेगी ॥ , 


श्८० भारतीय श्रथंशासत्र की समस्याएँ 


जूट उद्योग--जूट उद्योग भारत का सर्वाधिक सुसंगठित उद्योग है श्रोर 
आरम्भ से ही इस उद्योग ने यह नीति श्रपनाई है कि मशीनों का प्रयोग रोक कर 
तया प्रति सप्ताह कम घन्टे कार्य करवा कर उत्पादन की मात्रा को आवश्यकता 
अधिक न होने दे ताकि बिना बिका माल स्टाक में एकत्रित न दोने पावे। 
द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व बूट उद्योग के पास औद्योगिक साधन बाजार की कुल 
सेमाँग से कहीं श्रधिक थे | यह अनुमान लगाया गया था कि बाजार की कुल माँग 
को जूट उद्योग श्रपनी कुल मशीनों में से केवल एक चौथाई का उपयोग करके 
पूरा कर सकता है। परन्ठु वर्तमान स्थिति विल्कुल मिन्न है। यद्द श्राशा की जाती 
है कि भविष्य में जूट के सामान की माँग में वृद्ध होगी और जूट मिलों में इस 
समय जितनी मशीनें है उन सच्च का उपयोग करना पड़ेगा। परन्छ योजना 
आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में जूट उद्योग का श्रौर प्रसार करने की कोई 
व्यवस्था नहीं की दै | वार्षिक वास्तविक उत्पादन शक्ति १६५५-५६ में भी १२ 
लाख टन ही रहेगी । १६५०-५४ में भी उत्पादन शक्ति इतनी ही थी | यदि उद्योग 
अपनी पूरी शक्ति से उत्पादन करे तो सारा उल्पादित माल घरेलू माँग और 
निर्यात करने में खप जायगा । 

१६४२ की गर्मियों में मारत सरकार ने भारतीय जूट मिल मालिक संघ 
को सुझाव दिया था कि कोयले तथा परिवद्दन का संरक्षण करने के लिए उद्योग 
का युक्तिकरण श्रावश्यक है | सरकार के कथनानुसार रेलवे विभाग जूट उद्योग 
के कुल वास्तविक उत्पादन को पश्चिमी भागों तक ले जाने की व्यवस्था कर 
सकने में असमर्थ या | जाँच करने पर पत्ता चला कि जूट की वस्तुओं की कुल 
मांग, जिनमें देश के श्रन्दर का उपभोग भी सम्मिलित है, लगमग ५५ हजार दन 
प्रति मास होगी जब कि कुल ६५ इजार टन माल का उत्पादन किया जा रहा 
था। इससे स्पष्ट था कि उत्पादन में कमी की जानी चाहिए | भारत सरकार ने 
सुझाव दिया कि उत्पादन कमर करने के लिए केवल उन्हीं मिलों में उत्पादन 
कराया जाय जिनमें विद्युत संचालित मशीनें ह | भारतीय जूट मिलों ने इस सुकाव 
को स्वीकार नहीं किया और युक्तिकरण की एक नवीन योजना लागू कर दी 
जिसके अनुसार व्यय की बचत करने के लिए कोयले के केन्द्रीय स्थाक स्थापित किए 
गये ओर कोयले की उपलब्ध मात्रा की पूर्ति को नियन्त्रित किया गया। तद्पश्चात्‌ 
एक संग्रह योजना? लागू की गई जो १ जुलाई १६४४ से ३१ मार्च १६४६ वक 

प्रचलित रही | युक्तिकरण की इस योजना से उद्योग कोयले के व्यय में बचत 
करने में सफल हुश्रा श्रोर कुछ मिलों को युद्ध को परित्यितियों से विवश होकर जो 
हानि उठानी पड़ी उसका और अधिक समान वितरण किया जा सका | 


युक्तिकरण | श्र 


वर्तमान समय में अपनी पुरानी और घिसी हुई मशीनों को परिवर्तन करने 
के लिए और अन्यदेशों के उद्योगों की माँति उत्तादन के बिल्कुल श्राधुनिक उपायों 
का उपयोग करने के लिए जूट उद्योग को युक्तिकरण की योजना लागू करने की 
अत्यन्त आवश्यकता है | चूँकि मारत के जूट उद्योग को विदेशी उत्पादकों को 
प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है इसलिए श्रन्य देशों द्वारा प्रयुक्त प्रावि- 
घिक कुशलताश्रों का यहाँ मी उपयोग किया जाना चाहिए | भारत की कुछ मिलों 
ने आधुनिक मशीनों का उपयोग आारम्म कर दिया है। उत्पादन व्यय कम करते 
के लिए अन्य उद्योगों को भी ऐसा करने की श्रावश्यकता है। इन योजनाश्रों को 
कार्यान्वित करने में दो सब से बढ़ी कठिनाइयाँ यह हैं कि (१) इनके लिए ४०- 
से ४५ करोड़ रुपये की श्रावश्यकता है, जो वर्तमान समय से उपलब्ध कर सकना 
कठिन है और (२) इन योजनाओं के कार्यान्वित हो जाने से लगभग ४० इजार 
भ्रमिक वेरोजगार हो जायेंगे । 

कोयला उद्योग--कोयला उद्योग में कोयले की छोटो-छोटी भर श्रार्भिक' 
दृष्टि से अनुपयुक्त खानों को सम्मिलित कर एक बड़ी इकाई का रूप देने, विमिन्न 
उपायों से घातुशोधन के कार्य आनेवाले बढ़िया कोयले का संरक्षण करने भर 
कोयले की खानों में मशीनों का उपयोग करने के लिए युक्तिकरण की योजना 
लागू करना आवश्यक है। 

कीयल्ञा उद्योग में मशीनों का उपयोग करने से अ्रभिप्राय यह है कि खान 
में कोयला काठने भर उसे नियत स्थान तक ले जाने के लिए मशीनों का प्रयोग 
किया जाय और कोयला निकालकर नियत स्थान तक ले जाने की दोनों क्रियाएँ 
साथ-साथ हों। भारत में मशीनों का प्रयोग अमी बहुत कम हुआ है। १६४४ में 
कोयला निकालने की २१० मशीनें थीं जिनसे २१ लाख टन कोयला निकाला 
जाता था। १६३४ में इस प्रकार की केवल १८६ ओर १६२१४ में केवल ६५ 
मशीनें थीं। १६५४१ के मध्य तक भारत में ३७४ मशीनों से प्रति मास लगभग 
५ लाख ६० इजार टन कोयला (श्र्थात्‌ ७० लाख टन कोयला प्रतिवर्ष) निकाला 
गया जो' औसत मासिक उत्पादन का लगमग १९-६ प्रतिशत था। मारतीय' 
कोयला-खान समिति ने १६४६ में सिफारिश की कि मारततीय कोयले की खानों में 
मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि मशीनों के उपयोग से ही उत्पादन 
शीघ्र बढ़ाया जा सकता है जो कि भविष्य के लिए श्रत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान 
में मशीनों के उपयोग के प्रति थोड़ी प्रतिकूलता होने के कारण शायद सस्ते श्रम 
की उपलब्धि है। जब भ्रम महँगा पड़ने लगेगा, पारिश्रमिक बढ़ने लगेगा तो 
अवश्य ही इस प्रतिकूलता में परिवर्तन होगा और तब मशीन और भ्रम के बीच" 


र्पर भारतीय श्रथंशासत्र की उमस्याए 


उपयोगिता को दृष्टि से विचार कर उपयुक्त साधन छाॉँटने के सम्बन्ध में निर्णय 
किया जा सकेगा | कोयला उद्योग के सम्बन्ध में १६५० में वर्किज्न पार्टी ने 
सुझाव दिया कि खानों में मशीनों का उपयोग करने से ही सुनियोजित उपाय से 
शीघ्र उत्तादन बढ़ाया जा सकता है और भविष्य में देश के श्रौद्योगीकरण की 
आवश्यकताश्रों की पूर्ति की जा सकती है। सम्पूर्ण व्यवस्था का सन्तुलित, विकास 
करने के लिए खानों में शीघ्र दी मशीनें नहीं लगानी चाहिएँ । इसके लिए एक 
अवधि निश्चित की जानी चाहिए | यह उचित नहीं है कि एक साथ सभी खानों 
में मशीनों की सद्ययता से उत्पादन अआ्रारम्म फर दिया जाय,| इसके लिए एक 
एक खान करके प्रगति करनी द्वोगी | क्रमशः मशीनों का .उपयोग बढ़ाने पर भी 
कोयले की खान के अमिक्रों में वेरोजगारी फैल सकती हे। व्किज्न पार्टी.इस 
परिणाम पर पहुँची कि खानों में मशीनों का उपयोग करने में वेरोजगारी के भय 
से बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मशीनों के उपयोग से हानियों की अपेक्षा 
“लाभ कहीं श्रघिक हं। इसकी सफलता के लिए वर्किद्न पार्टी ने सुकाव दिया है 
कि (१) छोटी-छोटी कोयले की खानों को कम से, कम १० हजार टन प्रति मास 
उत्पादन करने वाली इकाई के रूप में संगठित कर दिया जाय और (२) कोयले 
की खानों में लगाई जानेवाली मशीनों का मारत में द्वी निर्माण किया जाय | 
भारत के अधिकांश उद्योगों में कम से कम तीन ज्षेत्रों में. युक्तिकरण की 
योजना लागू करना श्रत्यन्त आवश्यक है (१) कारखानों के स्थानीयकरण में 
सुधार, जैसे चीनी और कुछ सीमा तक लोहे तथा इस्पात के कारखानों में । 
१६४१ के उद्योग ( विकास एवम्‌ नियमन ) कानून के श्रन्तर्गत स्थापित लाइ- 
सेन्सिंग समिति ने पूव से ही चीनी के कुछ कारखानों को श्रघिक अ्रच्छे स्थान पर 
इंटा लेने की अनुमति दे दी है। लोहे और इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में. आशा 
की जाती है कि नये लोहे श्रौर इस्पात के कारखानें नये स्थानों पर स्थापित किए 
जायेंगे; (२) उत्पादन के उपायों में सुघार, जैसे गन्धक का व्यय कम करने के 
'लिए चीनी उद्योग में, घावुशोधन के काम आने वाले बढ़िया कोयले को बचाने 
के लिए लोद्दे तथा इस्पात के उद्योग में और उत्पादित माल का प्रकार सुधारने 
"तथा उत्पादन व्यय घटाने के लिये उत्पादन के ढंग में सुधार करने की 
आवश्यकता है; (३) कारखानों का आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त ढाँचा निश्चित 
“करने के लिए प्रति मशीन पीछे कार्य करने वाले अमिकों की संख्या में कमी करने 
की आ्रावश्यकता है। भारत के लोहे तथा इस्पात, चीनी, सूती, कपड़ा, जूट तथा 
अन्य उद्योगों में प्रत्येक मशीन पर श्रावश्यकता से ग्रघिक श्रमिक नियुक्त किये 
जाते हूँ जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन व्यय अधिक होता है और उद्योग की 


युक्तिकरण श्प३्‌ 


अतियोगिता शक्ति शिथिल पड़ जाती है| प्रत्येक उद्योग के अधिकांश कारखाने 
शेसे हैं कि उनकी उत्पादन शक्ति अनुकूलतम स्तर से नीचे हे। उत्पादन छुमता 
में कमी का यह भी एक कारण है कि चीनी की अनेक मिल्नों में प्रतिदिन ८०० 
डन (जो गन्ना पेरने की अनुकूलतम शक्ति है) से कम गन्ना पेरा जाता है। यदि 
उतादन की शक्ति का पूरा उपयोग किया जाय तो ८०० टन गन्ना पेरा जा सकता 
है। यही स्थिति अ्रन्य उद्योगों की भी है | कागज के कुछ कारखाने प्रतिवर्ष 
स् इजार टन कागज अनुकूलतम उत्पादन करने की क्षमता नहीं रखते हैं, कुछ 
सिर्मेंट के कारखानों का वाषिक उत्पादन १५ लाख टन की श्रनुकूलतम उत्पादन 
शक्ति से कम है | अनेक सूती मिलों की श्रनुकूलतम उत्पादन शक्ति भी जैसा पहले 
कहा जा चुका है श्रावश्यकवा से कम है । मिलों की सन्नठित इकाई में लगभग 
-२५,००० त्तकुए और ६०० कर्थ चलने चाहिएँ । युक्तिकरण की योजना लागू 
करके अधिकांश कारखानों को अनुकूलतम उत्पादन शक्ति के स्तर पर लाया जा 
सकता है औ्रौर उत्पादन व्यय कम किया जा सकता है| 

है युक्तिकरण की योजना लागू करने में सम्रसे बढ़ी कठिनाई श्रमिकों का 
“विरोध और बहुत बड़ी मात्ना में वित्त की आवश्यकता है। कुछ ऐसे उत्पादन भी 
युक्तिकरण की योजना लागू करने में बाघा उत्पन्न करते हैं जो इस योजना के 
ज्ाभ को नहीं समझते और इसे लागू करने के लिये प्रस्तुत नहीं होते हैं | परन्तु 
अमिकों का सहयोग प्रास्त कर चत्ुर उत्पादकों और सरकार को भारतीय उद्योग 
की प्रौद्योगिक कार्यक्षमवा में- सुधार करने के लिए धीरे-धीरे सुनियोजित झ्राधार 
पर युक्तिकरण की योजना लागू कर देनी चाहिये । 


घध्ध्याय रफ 
बेरोजगारी की समस्या 


यह आश्चयंजनक बात है कि थ्रार्थिक दृष्टि से बहुत कम विकसित देश 
में वस्तुओं और विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों के अरमाव के साथ वेरोजगारी हो 
ओर बहुत बड़ी मात्रा में श्रम-शक्ति अग्रयुक्त पड़ी हो। भारत आर्थिक दृष्टि से 
बहुत कम विकास कर सका है परन्तु यहाँ वेरोजगारी मीपण रूप धारण किए 
हुए. है | इस कारण भारत की राष्ट्रीय आय बहुत कम है, रइन-सहन का स्चर 
बहुत निम्न है और जनता दुखो तथा श्रसत्तुष्ट है। मारत में फेवल शिक्षित 
लोगों और उद्योगों तथा कृषि ज्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को द्दी वेरोजगारी 
का सामना नहीं करना पढ़ रहा है वरन्‌ नागरिक एवम ग्रामीण क्षेत्र की प्राय: 
सम्पूर्ण जनता इसके चंगुल में फँसी हुई हे | पाश्चात्य देशों में भी वेरोजगारी है 
परन्ठु उसका कारण व्यापार में मन्दी आ जाने से कुछ समय के लिए वस्तुओ्रों के 
माँग की कमी है। इसके साथ ही वहाँ कुछ ऐसे कारखाने हू जो वर्ष में कुछ 
मास चलने के पश्चात्‌ शेप मास बन्द रहते है ओर इन मासों में वहाँ वेरोजगारी 
फैल जाती है। प्रायः एक काय छोड़ने के पश्चात्‌ तुरत दूसरा कार्य नहीं मिल 
पावा और इस बीच की अ्रवधि में मी एक प्रकार की अ्रस्थायी वेरोजगारी रहती 
है तथा अन्य प्रकार की अल्पकालीन बेरोजगारी होती है | 

भारत में वेरोज़गारी तथा आंशिक रोजगारी अधिकांश जनता के जीवन 
का स्थायी अंग वन चुके हैँ] इसका कारण यह है कि देश की जन-संख्या में 
निरन्तर दृद्दि होती जा रह्दी है ओर देश के आर्थिक साधनों का बहुत कम विकास 
किया गया है। गत कुछ वर्षों से इस समत्या ने गम्भीर स्थिति उत्पन्न कर ली 
है) प्रथम पंचवर्षोष योजना में इसके निम्नलिखित कारण बताए गए हैं :-- 

(अर) जन-संख्या की तीज्र गति से वृद्धि; 

(ब) आम्य उद्योगों का नष्द हो जाना जिनमें आमों के बहुत से व्यक्तियों 
: को आंशिक व्यवसाय प्राप्त हो जाता था; 

(स) व्यवसाय की दृष्टि से कृषि के अतिरिक्त अन्य उत्पादन ज्षेत्रों का 
अपयप्ति विकास (यद्यपि गव ४० वर्षों में काफ़ी विकास हुआ है फिर मी १६११ 
के पश्चात्‌ कृषि ज्षेत्र में व्यवसायों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति ३ प्रतिशत रही ऐ); 


बेरोजगारी की समस्या श्पप, 


(द) देश-विभाजन के परिणाम स्वरूप जन-संख्या का बहुत बढ़ी संख्या में 
'विस्थापित द्दोना । 

आंकड़ों के अभाव में यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है कि 
भारत में बेरोजगारों या श्रशिक व्यवसाय प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है। 
कुछ थधिकारियों का अनुमान है क्िग्रामों में जन-संज्या का लगभग ३० प्रतिशत 
बेरोजगार है श्रौर ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है जो आंशिक रूप से 
रोजगार पाए हुए है। श्रन्य अनुमानों के श्रनुतार देश की कुल जन-संख्या 
आमीण एवं नागरिक दोनों क्षेत्रों में बेरोजगार श्रोर आंशिक व्यवसाय प्राप्त 
व्यक्तियों की संख्या ५ या ६ करोंड़ के बीच में हे। यह वेरोजगारी की 
बहुत बड़ी संख्या है। पश्चिम के कुछ काफी विकसित देशों में समृद्धि के समय 
कुल जितने व्यक्तियों को व्यवसाय प्राप्त है उनके एक से तीन प्रतिशत से मी 
कम व्यक्ति वेरोजगार रहे हँ। परन्तु मारत की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। भारत 
के समृद्धि काल में व्यवसाय प्राप्त व्यक्तियों के अनुपात में बेरोजगारों की संख्या 
पाश्चात्य देशों के अधिकतम मन्दी के काल की ठलना में कहीं अधिक है | 

“भारतीय समस्या का सम्बन्ध देश की सम्पूर्ण श्राथिक व्यवस्था की 
अकृति से है | इसलिये इस पर विचार इसी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये | 
शिक्षित वर्ग की वेकारी की विशेष महत्ता के प्रदर्शन से, जो कि स्वाभाविक भी 
है, इस वर्ग के विशेष मुखरित होने श्रोर राजनैतिक प्रभाव डालने की क्षमता 
रखने के कारण हम अ्रान्ति में पड़ सकते हैं। वतंमान स्थिति में सबसे अधिक 
हानि उठाने वाले भूमि दीन कंषि तथा गैर-कृषि ग्राम्य अमिक, नगर में रहने 
वाले सामयिक श्रमिक, आम्य तथा नगर के छोटे-छोटे उद्योगों में कार्य करने वाले 
अमिक, तथा कुटकर कार्य करने वाले दस््तकार इत्यादि हैं| इन सब से वे भ्रमिक 
जो आर्भिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से द्वीन हैं सबसे श्रधिक हानि उठाते हैं। 
सामाजिक दृष्टिकोण से पदुदलित जातियाँ, आदिवासी तथा निकृष्ट दस्तकारी 
का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं? | 

पाश्चात्य देशों में वेरोज़गारी एक अश्रस्थायी समस्या के रूप में होती है 
आर सरकार तथा मिल मालिकों द्वारा ठीक ठमय पर कार्यवाई कर देने से उसके 
:इल हो जाने की आशा रहती है परन्तु पाश्चात्य देशों में प्रयुक्त उपायों द्वारा भारत 
की समस्‍या का हल नहीं किया जा सकता | भारत में इस समस्या को दीप 
कालीन दृष्टिकोण से हल करने के लिए यह श्रावश्यक होगा कि कृषि की भूमि 
का क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ ही जनता को सुनियोजित करने श्रौर उस पर नियन्त्रण 
रखने, भूमि की उबरता में वृद्धि करने तथा श्रौद्योगिक सम्मावनाओ्ों को विकसित 


र्‌पद भारतीय अर्थशात्र की समस्याएँ 


करने की झ्रावश्यकता है। किसी मी सरकार से यद्द थ्राशा नहीं की जा सकती 
है कि वह प्रतिवर्ष १३ प्रतिशत की दर से चढ़ने वाली जन संख्या को व्यवसाय 
दे सकेगी जब कि व्यवसाय के साधनों में मी इसी गति से दद्धि नहीं होती | चूँ फि 
प्रवास के द्वारा जन संख्या की समस्या को चुलकाया नदीं जा सकता है इसलिए 
सभी को व्यवसाय का न्याय संगत श्रवसर प्रदान करने के लिए यह आवश्यक 
है कि भूमि पर और श्रौद्योगिक साधनों पर जन संख्या के दशाव को कम करने के 
लिए जनसंख्या से वृद्धि को रोका जाए। परन्ठ इस व्यवस्था को लागू करने में 
श्रधिक समय लगेगा श्रोर वेरोजगारी की समस्या को इतने समय तक बिना इल 
किए छोड़ देना संमव नहीं है | 

प्रथम पंचवर्षीय योजना ने कुछ नये व्यवसाय के श्रवध्र प्रदान किये मे | 
परन्तु योजना के तीसरे वर्ष से निरन्तर घेकारी के बढ़ते रहने के कारण श्रायोग 
को यह्‌ स्पष्ट हो गया कि देश के श्रौद्योगिक झोर श्रार्थिक विकास द्वारा इस 
समस्या के सुलर्माने के उपाय को सर्ब-प्रधानता देनी श्रावश्यक है। इसी 
दृष्टिकोण से प्रथम योजना पर ज्यय की जाने वाली धन राशि श्रक्द्वर १६५३ में 
१८० करोड़ रुपया बढ़ा दी गई जिससे कि नवीन विशेष यॉजनाश्रों के लिए, जो 
कि व्यवसाय के अ्रवसरों को वृद्धि करेंगी श्रीर बढ़ती हुई चेफारी रोकेगी, पर्यात 
वित्त प्राप्त हो सके | इसके श्रतिरिक्त विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्यक्रम 
को १६५३-५४ के गत निरणेय के अनुसार श्रन्त कर देने के स्थान पर पूर्ण 
योजना काल तक चालू रखने का भी निर्णय किया गया। भेकारी की समस्या 
को इल करने के पुनपरीक्षित कार्यक्रम के अन्तर्गत यह प्रस्ताव किया गया कि 
(१) राज्य-विच निगम स्थापित किये जाँय, (२) केन्द्र से राज्यों को देश की दरिद्वता 
कम करने के लिए नई योजनाश्रों के चालू करने के लिए वित्तीय सहायता 
दी जाय, (३) सड़कों के निर्माण के लिए तथा छोटी-छोटी शक्ति उत्पादन क्री 
योजनाश्रों को कार्यानिवित करने के लिये अनुदान दिये जाँय और (४) श्रौद्योगिक- 
शिक्षा की सुविधाशों का विस्तार किया जाय ( पर जैठा भय था उसके अनुतार 
यह समस्या सुलमाने का श्रांशिक प्रयत्न श्रत॒फल रहा | आगों और नगरों दोनों 
स्थानों पर ऐसे ब्यक्तियों की संख्या जो आंशिक व्यवसाय प्राप्त या बेरोजगार है. 
निरन्वर बढ़ती जा रही है। यह आशा की जाती है कि इस समस्या को वास्तविक 
रूप से सुलकाने का अयत्न किया जायग्रा बिसमें देश के औद्योगिक विफास पर 
अधिक महत्व दिया जायगा और साथ दी साथ जन संख्या की वृद्धि पर कुछः 
नियंत्रण भी रखा जायगा | यही उपाय द्वितीव योनना का मूलाघार है | 

यदि भारत के कारखानों द्वारा निर्मित वस्तु के उत्पादन और विक्रय में: 


बेरोजगारी की समस्या श्दछ 


दंद्गे हो तो औद्योगिक बेरोजगारी को कम किया जा सकता है | यह तमी सम्भव 
है जब प्रति इकाई उत्पादन व्यय कम किया जाए. । बहुत से उद्योगों में पारि- 
श्रमिक उत्पादन ब्यय का एक महत्वपूर्ण ओग है । गत १० वर्षों में भारत के 
अ्सिकों के पारिश्रमिक में पूब स्तर से ३३ से ४ड गुना श्रधिक वृद्धि हुई दे परन्तु 
इस वृद्धि के साथ ही भ्मिक की कुशलता में वृद्धि नहीं हुई है। इसका स्वाभाविक 
परिणाम यह हुआझ्आा कि कुछ कारखाने बन्द कर देने पड़े जिससे श्रमिकों में. 
बेरोजगारी फैली | यह स्थिति बहुत समय पूर्व ही श्रा गई ह्ोत्ती परन्तु युद्ध के समय 
वस्तुश्नों का श्रभाव हो गया था श्रौर वह श्रभाव युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ 
भी रहा । वस्तुओं का उत्पादन व्यय अधिक होते हुए और भावों का स्तर अधिक 
रहते हुए भी श्रपने समान का विक्रय कर सकने में उद्योग सफल रहेः। परन्तु 
अब उपभोक्ता इस स्थिति का आगे ।नर्वाह कर सकने में श्रसमथ हूँ | इसलिए, 
बेरोजगारी को कम करने के लिए या तो भारत के श्रमिकों को कम पारिश्रमिक 
लेने के लिए प्रस्तुत रहना होगा या उन्हें कार्य श्रधिक करना पड़ेगा । 

' » इसके साथ ही केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो द्वारा विभिन्न प्रकार के कर्‌ 
लगाने से, विभिन्न सरकारी नियन्त्रणों और निजी उद्योग में श्रन्य प्रकार के 
प्रतितन्ध लगा देने से भारतीय उद्योगों के उत्पादन व्यय में वृद्धि हो गई दे। मारत 
के श्रौद्योगिक क्षेत्र में लग-भग निजी उद्योगों का ही बोल बाला है | इसलिए 
अधिक उत्पादन करने के लिए और उद्योगों में 5५वसाय की संभावना में वृद्धि 
करने के लिए निजी उद्योग क्षेत्र को सभी संभव सुविधाएँ और उसके मार में 
सरकारी प्रतिबन्धों द्वारा बाधा नहीं डालनी चाहिए | यदि सरकार श्रपनी कर, 
अस तथा उद्योग सम्बन्धी नीतियों में ऐसा परिवर्तन करे मिससे उत्पादन तथा 
निर्यात में वृद्धि के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके तो उद्योग ज्ेन्र « में 
बेरोजगारी बहुत अंशों में कम की जा सकती है। 

* « यह सुझाव दिया गया है कि भास्तीय उद्योग क्षेत्र में युक्तिकरण को 
योजनाओं को लागू करने की अनुर्मात न दी जाय क्योंकि, इससे उद्योग क्षेत्र/: 
श्रेरोजगारी में वृद्धि होती है । यदि यह सुझाव मान लिया गया तो श्रौद्योगिक ज्षेत्र 
में वेरोजगारी घटने की अपेक्षा और अ्रिक बढ़ेगी । जब बाजार में पूर्ति माँग से कम 
हैं तो इस बात का विशेष महत्व नहीं है कि भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तु 
की प्रति.इकाई का उत्तादन व्यय कितना है | परन्तु चूँकि श्रव खरीदार अपनी 
व्यय शक्ति के अनुकूल क्रय करना चाहता है जिसके कारण बाजार की स्थिति 
उसी हाथ में है, उद्योगों की परस्पर प्रतियोगिता शक्ति विशेष महत्व की बात-हो 
हो गई है | यदि किसी कारखाने का उत्पादन व्यय मारत या विदेश में अप नी 


प्य्ष्प भारतीय अ्रर्थशासतत्र को समस्याएँ 


प्रतिदन्दी कारखाने के उत्पादन व्यय से अधिक है तो वह कारखाना अ्रवश्य नष्ट 
हो जायगा युक्तिकरण उत्पादन व्यय को कम करने का एक उपाय है| यदि 
युक्तिकरण की योजनाओं को लागू क्रिया जायगा तो इससे छुछ वेरोजगारी 
अवश्य फैलेगी परन्तु यदि युक्तिकरण योजनाश्रों को लायू ही न किया गया तो 
यह सम्भव हो सकता है कि कारखाना सदैव के लिए बन्द कर देना पढ़े और 
पूर्व की श्रपेज्षा कहीं अधिक संख्या में व्यक्तियों को वेरोजगारी का सामना करना 


पढ़े । 

कुछ व्यक्तियों का मत है कि भारत सरकार ने जून १६४४ में जो योजना 
प्रकाशित की थी और जो श्रत्र तक वैकल्पिक रही है उसे अनिवार्य कर देना 
चाहिए | इस योजना के अनुसार वेरोजगार व्यक्ति को अपने वेरोजगारी मास के 
पूर्वार्द में पारिभमिक की साधारण दर का ७५. प्रतिशत मिलेगा और उत्तराध में 
“३० प्रतिशत | इस योजना में पहले ह्वी मान लिया गया है कि भारतीय उद्योग 
इस अतिरिक्त परिश्रमिक के घन भार वहन कर सकने में समथ हैं, परतु वास्तविक 
स्थिति इसके विपरीत है। भारतीय उद्योग को जितना लाभ होता था 
उसकी मात्रा घट गई है शरीर याद उद्योग पर अधिक भार पड़ा तो वह.वहन कर 
सकने में अ्रधमथ सिद्ध होगा | भारत के श्रनेक कारखाने पहले ही बन्द हो चुके 
हैं। यदि यह योजना अनिवाय की गई तो कुछ ओर कारखाने भी बन्द शो 
जायँगे। 

“प्रथम योजना काल के अनुमव से यह आवश्यक हो गया है कि वेकारी 
की समस्या पर केवल सामूहिक रूप से ही नही वरन्‌ आमीण और नागरिक त्षेत्रों 
के दृष्टिकोण से भी विचार करना चाहिये ! इस समस्या के विस्तार का, जो कि 
आगामी कुछ वर्षो में होगा, ठीक-ठीक अश्रतुमान करने के लिये यह श्वश्यक है 
कि देश के विभिन्न भागों के ग्रामीण और नागएिक त्षेत्रों में इसकी वास्तविकता 
को समझ लिया जाव | यह मी आवश्यक है कि शिक्षित वर्ग की वेकारी को अन्य 
लोगों की वेकारी से अलग कर लिया जाय” | 

“प्रथम योजना के आकड़ों के परीक्षण से यहद् ज्ञात होता है कि आधी 
योजना कार्यान्वित होने पर वेकारी निरन्तर बढ़ती जा रही थी | प्रथम योजना 
काल में रजिस्टर किये हुये वेरोजगार लोंगों की संख्या निरन्तर बढ़ती रही यह 
मार्च १६५१ में ३१३७ लाख रु० तथा दिसम्बर १६५३ में बढ़कर ५"२२ लाख 
हो गई और १६५६ के मार्च में ७०५ लाख हो गई | योजना आयोग की सिफा- 
रिश के अनुसार नेशनल सैम्पिल से ने जो प्रारंभिक परीक्षण नगरवासियों में 
बेरोजगारों का क्रिया था उसके परिणामों के दष्टिकोश से यदि इन अकिड़ों को 


बेरोजगारी की समस्या र्प्ध| 


देखा जाय तो इनसे बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश पढ़ता है।इस स्व के 
अनुसार नागरिकों में वेरोजगारो:फी (१६५४) संझया २२*४लाख श्राँकी गई थी। 
इस सब ने वेकार लोगों की तंझ्या आर जिनका नाम रजिस्टर किया जा चुका था 
उनकी उंख्या के बीच श्रतुपातिक सम्बन्ध भी स्थापित करने का प्रयत्न किया है । 
सर्वे का श्रनुमान था कि लगभग २५४ वेरोजगार व्यक्ति एक्सचेन्न के दफ्तर में 
श्रपना रजिस्टर करवाते हैं। इस ग्राघार पर नगरबाटियों में वेरोजयारी की संज्या 
वर्तमान काल में र८ लाख के लगमग आती है| यह श्रनुमान सामान्यतः देश 
के विभिन्न भागों फे नगरों में किये गये परीक्षणों की रिपोर्टों के समान है। 
सामग्रिक बेकारी, को जो कि विकायसान श्रार्धिक व्यवस्था में अवश्यम्मावी है, 
छूट देते हुये हम यह फह्ट सकते ६ कि नगरवातियों में वेकार लोगों की संख्या शप्‌ 
लाख फे लगभग श्रनुमान की जाती है। इस उंज्या में नगर के अमिकों की संख्या 
में नगर के शमिकी की संख्या बढ़ाने के लिये नवीन श्रागन्तुर्कों को भी जोढ़ लेना 
जादहिये। यह श्रनुमान फिया जाता है कि आ्रागामी ४ वर्षों में लगमग रे८ लाख 
व्यक्ति इस कारण बेकारों में जोढ़ दिये जाय॑ंगे । 

श्रागामी ४ वर्षों में भमिकों की गणना में वृद्धि आने वाले नवागन्ठुकों 
की संज्या १ करोड़ अनुमान की गई है| इस संख्या में से नामरिक भ्रमिक्रों सें 
नवागन्तुकों को अ्रनुमानित ३८ लाख संख्या घटा कर १६५६-६१ के मध्य आम्य 
श्रमिकों की गणना में वृद्धि करने वाले नवागन्तुका की संख्या ६९ लाख के 
लगभग अ्विगी | निम्न तालिका यह बतलाती है कि द्वितीय योजना काल में यदि 
बेकारी की समस्या को समाप्त करना है वो कितने ज्यवसायों के श्रवसर प्रदान 
करने पड़ेंगे मा 

(१० लाख में संस्थाये) 


नंगरों के ग्ार्मी के योग 
क्षेत्र भे क्षेत्र मे 
अमिकों में नवागन्तुकों 
करे लिये डेप &*२ ६०९० 
वत्तमान श्रमिकों में 
बेरोजगार व्यक्तियों के लिये २९५ र्षप ३ 
योग ६३ ६९० १५३ 


यदि इस अकार रोजगार के झवसरों को पैदा करना सम्भव भी हो सके 
तो भी श्रांशिक रोजगार की समस्या को जो वेकारी की समस्या को ही तरह महत्व 
शाली है सुलकाया नहीं जा सकता | 

१8६ 


न 


२६० मारतीय अर्थशासत्र की ससस्याएँ 


न्‍्गै * 


, द्वितीय योजना का ध्यान प्रधानतः वेरोनगारी श्लौर आंशिक -वेरोजगारी 
की समस्या पर है | इसलिये द्वितीय योजना में एक ओर बड़ी . मात्रा में उत्पादन 
करने वाले संयुक्त पँनी वाले उपक्रमों के विकास के प्रति श्रौर दूसरी शोर आम्य 
तथा छोटे उद्योगों के विकास के प्रति इस आशा से प्रधानता दी गई है कि ये 
किसी सीमा तक वेकारी की समत्या को सुलमा सकेंगे | सरकारी ज्षेन्न में कुल 
व्यय लगमग ४८०० करोड़ रुपये का भ्रचुमान किया गया है, जिसमें से केवल 
३८०० करोड़ रुपये विनियोग दिखाते हैँ। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत क्षेत्र में 
विनियोग की मात्रा २४०० फरोड़ रुपये अनुमान की गई है। राज्यों एवं केन्द्रीय 
मंत्रालयों द्वारा पूरित श्रांकड़ों तथा व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए उत्पादन शक्ति में 
वृद्धि सम्बन्धी मान्यताओं को विचाराधीन रखते हुए जो ध्येय निश्चित किए गए 
हैं उनके शाधार पर द्वितीय योजना द्वाय प्रदत रोज्ी के अतिरिक्त अवसरों का 
अनुमान लगाया जा सकता है | निम्न तालिका में इन परिणामों का निष्कर्ष 
दिया गया है | 


(१० लाख की संख्या में) 
अनुमानित श्रतिरिक्त रोजी (वृत्ति) [किपि को छोड़ कर] 
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वेरोजगारी की समस्या ) २६१ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा कितने नवीन व्यवसायों को अवसर प्रदान 
“किय्या जा सकेगा उसका ठीक-ठीक अनुमान लगाना अ्रमी तक सम्भव नहीं हो 
सका है ।.“आयोग द्वारा . परीक्षा करने से यह श्ञात होता है कि प्रथम योजना 
काल में जो प्रत्यक्ष व्यवसाय के श्रवसर सरकारो श्र व्यक्तिगत ज्ेत्र में प्रदान 
किये गये उनकी संख्या ४४ लाख के लगभग थी | इस अनुमान में वाणिज्य और 
व्यापार आदि के ज्षेत्र के श्रन्तगंत अतिरिक्त व्यवसाय संम्मिलित नहीं किये गये 
हैं | विकास सम्बन्धी प्रंयत्त को द्विगुणित करके जो द्वितीय योजना में श्रतिरिक्त 
ज्यंवसाय के अवसरों के प्रदान करने का ध्येय बनाया गया है वह कुछ विशेष 
अधिक नहीं होगा | इसका कारण यह है कि द्वितीय योजना में विकास सम्बन्धी 
'व्यय प्रथम योजना काल के ब्यय से कोई विशेष अधिक नहीं हो पायेगा, क्योंकि 
सरकारी ज्षेत्र में योजना का व्यय १६४५-५६ में ६०० से ६२० करोड़ रुपयों के 
लगभग निश्चित किया गया है, जब कि विकास योजनाओं पर १६३०-५१ में 
२३२४ करोड़ रुपया ही व्यय किया गया था। प्रथम योजना के अन्तिम वर्ष में 
सरकारी क्षेत्र में व्यय की मात्रा १६५०-४१ के व्यय की मात्रा से लगभग ४०० 
करोड़ रपये अ्रधिक होने की सम्भावना है | यहद्द मी सम्मव है कि प्रथम योजना 
के श्रन्तिम वर्ष की तुलना में विकास योजनाओं पर व्यय में दृद्धि ह्वितीय योजना 
के अन्तिम वर्ष में लगमग ६०० करोड़ रुपया हो | इसके अतिरिक्त द्वितीय योजना 
में विनियोग के ढंग को देखकर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारी उद्योगों और 
यातायात्त पर, जो कि श्रल्पकाल में बहुत कम व्यवसाय के झवसर प्रदान कर 
सकते हैं, बहुत भ्रधिक घन व्यय किया जाने वाला है |? इसका श्रथ यह है कि 
परम सौंभाग्य शेते हुये भी ८० लाख से अधिक व्यक्तियों के लिये (कृषि को छोड़ 
कर) द्वितीय योजना के उपायों द्वारा व्यवसाय प्रदान करना सम्भव न हो सकेगा 
जन्न कि बेकारी की समस्या को पूर्ण रण हल करने के लिये १५२०४ लाख 
व्यक्तियों के लिये व्यवसाय प्रदान करना श्रावश्यक है! 
मई १६५८ में योजना शझायोग द्वारा जारी की गईं पुस्तिका (द्वितीय पंच- 
. वर्षीय योजना की सम्मावनाय मूल्यांकन! के अनुसार “पहले दो वर्षों में क्रषि 
' के बाहर रोज़ी के २० लाख श्रवसर प्रदान किये गये | लगभग १० लाख अम-शक्ति 
१६४०-४६ में रोज़ी पा सकेगी 4 यद्द स्मरण रखना चाहिये कि योजना में ७६ 
लाख व्यक्तियों के कृषि के बाहर तथा १६ लाख व्यक्तियों के कृषि के अन्दर रोजी 
पाने की सम्भावना है। विभिन्न योजनाओं की लागत में बृद्धि हो जाने के फल- 
स्वरूप कृषि:के बाहर सरकारी ज्षेत्र में ४८०० करोड़ रु० के व्यय के अनुमान पर 
लगभग ७० खाख व्यक्तियों को. रोजी मिल, सकेगी। यदि यह व्यय ४५०० 


श्ध्र भारतीय अयशास्र की समस्याएं 


करोड़ र० हो वो येज्ञी पाने वालों की संख्या ६४ लाख फे लगभग होगी। यह 
अनुमान बिल्कुल सही नहीं है किस्त इनसे इतना तो पता चलता ही है कि हमारी 
अर्थ व्यवस्था में श्रम-शक्ति की वार्षिक वृद्धि के अनुरूप विनियोग नहीं शे रहा है।” 


रोजगार के दफ्तरों का काय 

मारत में रोजगार के दफ्तरों का एक जाल सा बिछा हुआ है जो वेरोजगार 
व्यक्तियों के आवेदनों को स्वीकार करते हैँ श्रोर उन रिक्त स्थानों के लिये उन्हें 
भेज देते है जो सरकार तथा अ्रन्य व्यक्तियों द्वारा विज्ञाप्ति किये जाते है । इसमें 
संदेह नहीं कि रोजगार के दफ्तर वेरोजगारी कम करने में सहायक ईं, क्योंकि वे 
बेरोजगार व्यक्तियों का सम्बन्ध ब्यवसाय प्रदान करने वालों से स्थापित कर 
देते हूँ परन्तु ये रोजगार के दफ्तर ही मनुष्य की श्रप्रयुक्त शक्ति की समस्या 
को सुलकाने के सफल उपाय तो नहीं हैं | इनका काय क्षेत्र प्रचलित आर्थिक 
ओर सामानिक स्थिति के श्रन्तर्गत ही सुविधायें प्रदान करना है | ये दफ्तर नवीन 
व्यवसायों को तो उत्पन्न कर नहीं सकते ) वे तो केवल बेरोजगार व्यक्तियों को जो 
कार्य करने की क्षमता रखते हैं शोर करना चाहते ह निर्देश मात्र ही दे सकते 
हैं। वे उन व्यवसावों के लिये जो निक्ञापित हैं और जिनके लिये स्थान रिक्त दे 
उपयुक्त व्यक्ति मी नहीं ढ़ सकते । 

यह सब होते हुए मी वेरोजगार व्यक्तियों को प्राप्त स्थानों के लिये निर्देश 
देना भी वेरोजगारी की समस्या के सुलमाने में एक बढ़ी सहायता हे। इसके 
अतिरिक्त यर्याप रोजगार के दफ्तर में नाम रजिस्टर कराये हुए बेरोजगार 
व्यक्तियों से हमें वेकारी की समस्या का पूर्ण चित्र नहीं प्राप्त होता, पर उससे 
निःसंदेह वेरोजगारी की बदलती हुई प्रद्ञात्त शात होती है| यह बड़ी चिन्ता का 
विषय है कि रोजगार के दफ्तरों में रजिस्टर किये हुये व्यक्तियों की संख्या १६४६ 
में ७,५८,५०३ थी । १६५७ में यह बढ़कर ६,२२,०६६ हो गई | १६५६ में केवल 
दा पधयुप३ के जगह दी गई । १६५७ में यह संख्वा बढ़कर १,६२,८११ हो गई। 

रोजगार के दफ्तरों को आ्रधक ग्रमाव शाली बनाने के लिये यह आवश्यक 
है कि उनका पुनंसंगठन किया जाय | इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण और व्यवसाय 
व्यवस्था समिति ने जिसे प्रायः बी० शिवा राव कमेटी कद्दते हैं भारत सरकार को 
अग्रैल १६५४ में दी हुई रिपोट में निम्न सिफारिशें की ;-- 

(१) रोजगार के दफ्तरों की व्यवस्था को विस्तृत करके उसे राष्ट्रीय सेवा 
का एक स्पायी व अधिक अधिकार प्राप्त विभाग बना देना चाहिये ; 

(२) प्रशातन विकेन्द्रिव होना चाहिये। इसका यह अथ है कि नीति 


वेरोजगारी की समस्या श्ह१ 


चाहे सरकार द्वारा क्‍यों न निर्धारित की जाएँ, पर उनका नित्य प्रति का प्रशासन - 
राज्य सरकार द्वारा होना चाहिये; 

(३) केन्द्रीय सरकार द्वारा रोजगार के दफ्तरों को जो अ्रनुदान सहायता 
दिया जाता है वद चालू रहना चाहिये, पर उसकी मात्रा को क्षेत्रीय प्रधान 
कार्यालयों तथा राज्यों के रोजगार के दफ्तरों के कुल व्यय फे ६०५ तक सीमित 
कर देना चाहिये; श्रोर १६५३-४४ फे बजट में जो धनराशि निर्धारित की गई हो 
अथवा १६४२-५३ में जो वास्तविक व्यय किया गया हो, इन दोनों राशियों में 
से जो राज्य की सरकार के दृष्टिकोण से उसके लिये अधिक लाभकारी हो, उसे 
अनुदान की श्रधिकतम मात्रा नियत कर देनी चाहिये; 

(४) रोजगार के दफ्तरों के कार्यों का विस्तार किया जाना चाहिये श्रौर 
उनके कार्यों में मिम्न कार्यों को भी सम्मिलित करना चाहिये : (क) मालिकों 
ओर काय करने वाले वर्गों के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये; 
उनको चाहिये कि व्यवसाय चाहने वालों के आवेदनों को स्वीकार करें और तत्र 
तक उनसे भ्रपना सम्बन्ध रक्खें जब तक कि उस पर नियुक्ति न हो जाय; (ख) 
नाम रजिस्टर कराये हुये व्यक्तिषों का निरीक्षण तथा सद्दायता करें और उनकी 
आवश्यक परीक्षा लें; (ग) रजिस्टर कराये द्ुए व्यक्तियों की फाइलें निर्माण करें, 
आवश्यकता पड़ने पर बार-बार उनके फ़ाइलों का नये सिरे से निर्माण करें, श्र 
योख श्रावेदकों के प्रार्थना पन्नों को कार्य देने वाले व्यक्तियों के पास भेजें श्रीर 
उनकी नियुक्ति का लेखा निर्माण करें श्रौर सुरक्षित रखें; (घ) व्यवसाय के 
अवसरों का पता लगावें और व्यक्तियों तक इसकी यूचना पहुँचाने की सुविधायें 
प्रदान करें ताकि बेरोजगारों को व्यवसाय प्राप्त हो सके श्रोर मालिकों को उपयुक्त 
काय करने वाले इन दफ्तरों को चाहिये कि वें व्यवसाय सस्न्धी कड़े 
प्रकाशित करें और कौन ला कार्य कब तक चलेगा इसके सम्बन्ध में अपना मत भी 
अकाशित करें; 

(५) अदक्ष भमिकों को न तो रजिस्टर करने की आवश्यकता दे और न 
. उनके आवेदनों की | जो व्यक्ति ऐसे अमिक्रों की सेवायें चाहते हैं उनको घोषणा 
न्‍ द्वारावा किसी श्रन्य रूप से सूचित कर देना ही पर्याप्त होगा । इसके पश्चातू जो 
कार्य करना चाहते हूँ उन्हें सीधे मालिकों के पास पहुँच जाना चाहिये। ऐसे 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो प्रतिदिन रोजगार फे दफ्तर पर इकछा होते हैं तथा 
घोषणा द्वारा जिन रिक्त स्थानों की सूचना दी जाती है उनके शँकड़े तैयार फरने 
की आवश्यकता नहीं है; श्रौर 

(६) सरकारी तथा श्रध॑ सरकारी संस्थाश्रों द्वारा नियुक्त किये जाने के 


श्ष्ड भारतीय ग्र्थशाज्र की समस्याएँ 


सम्बन्ध में ये दफ्तर जो सिफारिश करें उनके परिणाम की कुछ दिन तक जाँच 
करने के परन्‍्चात्‌ व्यक्तिगत ज्ेत्र में भी इन दफ्तरों की सिफारिशों पर नियुक्त' 
करना श्रनिवाय कर दें । 

सरकार ने बी० शिवाराव कमेटी के अमिस्तावों को आंशिक रूप में स्वीकार 
कर लिया है ओर रोजगार के दफ्तरों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये 
निम्न उपायों को द्वितीय योजना में कार्यान्वित करने का निर्णय किया है : (१) 
रोजगार दिलाने के विभाग को १५५ नये रोजगार के दफ्तरों की स्थापनों करके 
विस्तृत करना ताकि अन्य बहुत से व्यवसाय के केन्द्र इनके श्रेतर्गत आ सकें; (२) 
व्यवसाय की चचनाओं के एकत्रित करने तथा लोगों तक पहुँचाने की योजना 
निर्माण करना; (३) छुने हुये व्यवसाय के दफ्तरों में नवयुज्रक रोजगार सेवा संस्था 
की स्थापना करना तथा वयस्क्रों के लिये व्यवसाय की सलाह देना तथा “केरियर 
पेम्फलेट? श्रादि उपयुक्त तत्सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करना; (४) रोजगार सम्बन्धी 
विश्लेषण तथा खोज के कार्य-क्रम बनाना ताकि विभिन्‍न ज्यवसायों के नाम 
तथा परिमापा मान्य स्तर की बनाई जा सकें; और (५) रोजगार के दफ्तरों में:- 
व्यवसायिक परीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम बनाना | इन उपायों से भारत की व्यवसाय 
- दिलाने वाली सेवाश्रों की कार्य कुशलता अधिक बढ़ जायगी परन्तु यह तभी 
सम्मव है जत्र कि रोजगार के दफ्तर राष्ट्रीय सेवा विभाग के रूप में विकसित 
हो जाय और तभी उनके लिये वेरोजगार व्यक्तियों को व्यवसाय ढूढ़ना श्रोर - 
दिलाना भी सुम्मव हो सकेगा। कमेटी ने प्रशासन को विकेन्द्रिवत करने की 
सिफारिश की है क्योंकि ऐसा करने से राज्य सरकारों को भी इस संस्था के प्रति 
सहानुभूति उत्यन्‍न्न हो जायगी श्रौर वेरोजगार के दफ्तरों का राज्य की सरकार” 
तथा राज्य के अन्तर्गत व्यक्तिगत मालिकों से सम्बन्ध स्थापित करने में भी यह * 
सहायक भी सिद्ध होगी | विकेन्द्रियकरण से प्रान्तीयता के बढ़ने तथा अरन्तरप्रान्तीय 
जनसंख्या के आवाणसन में वाधा पढ़ने का भय निर्मल्न है क्योंकि इन रोजगार' 
के दर्पतरों की नीति तो केन्द्रीय सरकार द्वारा ही निर्धारित होगी। इन संस्थाओ्रों 
के कार्यों के प्रसार के सम्बन्ध में जो सुकाव दिये गये हैँ उनसे मालिकों तथा 
रोजगार के दफ्तरों के बीच और बेरोजगार व्यक्तियों और रोजगार के दफ्तरों के 
बीच श्रच्छा सम्बन्ध घ्‌ भी स्थाविव हो सकेगा | अश्रदक्ष श्रमिकों के सम्बन्ध में उनकी - 
रजिस्ट्री न करने की सलाह देने में ऐसा लगता है कि कमेटी इस कार्य के विस्तार 
तथा सम्मावित श्रघ्रिक व्यय से विशेष प्रभावित हो गई थी | पर ऐसा करने से; 
इसमें संदेद नहीं कि रोजगार के दफ्तरों की वेरोजगारी की समस्या सलमाने के - 
सम्बन्ध में उपयोगिता श्रवश्य कम हो जायगी | 


आअधथ्याय २६ 
ओद्योगिक गृह निर्माण 


ओऔद्योगिक गृह निर्माण की समस्या श्रमिकों को कम्र किराये पर उपयुक्त. 
आवास प्रदान .करने की है | द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भी बड़े-बड़े कसबों और नगरों 
में, विशेष कर श्रोद्योगिक केन्द्रों में, रहने के लिये घरों का श्रमाव था | श्रमिक 
लोग चौल तथा बस्तियों में बड़े श्रस्वास्थ्य वातावरण में रहते हैं | गत कुछ वर्षों 
से जन संख्या में वृद्धि होने, पाकिस्तान से शरणाथियों के आने तथा व्यक्तिगत 
लोगों द्वारा कम संख्या में नये घरों के निर्माण के कारण दशा और भी अधिक 
शोचनीय शो गई है। १६३१, १६९४१ ओर १६४१ को जनगणना के अनुसार. 
जनसंख्या में क्रमशः ११, १४'३ श्रौर १३४ प्रतिशत वृद्धि हुई परन्धु नागरिक 
ज्षेत्रों में यह वृद्धि ऊमशः २१, ३२ और ५४ प्रतिशत हुई | पाकिस्तान से लगभग 
८५ लाख शरणाथ्ियों के श्रा जाने से नागरिक क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव 
बढ़ा जिसके प्रभाव से रहने की व्यवस्था और जग्लि हो गई। शरणाथियों ने 
गाँव की श्रपेज्षा वड़े क्यों शोर नगरों में ही रहना अधिक पसन्द किया | इससे 
नगरों श्रौर कर्त्रों में रहने के लिए घरों की माँग बढ़ी, परन्तु पूर्ति न हो सकने से 
यह श्रमाव की खाई चौड़ी होती गई | माँग के अनुसार घरों की पूर्ति न हो सकने. 
का कारण यह है कि इमारत बनाने के सामान का अधिक मूल्य होने के कारण 
श्रौर बाजार में सामान के श्रमाव के फलस्वरूप नई इमारतों को पर्याप्त मात्रा में 
नहीं बृन्नाया जा सका। इसके साथ ही मकानों को किराये पर देने और,किराये 
की दरों पर सरकारी प्रतिबन्ध लगाने से मी इस दिशा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा 
श्र इसी कारण बढ़ती जनसंख्या के साथ मकानों की व्यवस्था नहीं की जा सकी। 
गृह निर्माण की प्रवृत्ति--ध त॑मान में सुख्य ग॒द्द निर्माण एजेन्सियाँ निम्न- 
लिखित हैं ;--(१) सरकारी श्रथवा अन्य एजेन्सियाँ, (२) उद्योगपति, (३) सहकारी 
समितियाँ, (४) अपने उपयोग के लिए मकान बनाने वाले व्यक्ति, और (५) निजी 
उद्योग । निजी उद्योग के मालिकों की श्रोरु श्रपने उपयोग के लिए ग्रहनिर्माण 
कराने वाले न्यक्तियों की श्रव शहनिर्माण की श्रोर गति मन्द हो गई है। गत कुछ 
वर्षों में इस दिशा की ओर सरकारी तथा श्रन्य मिली-जुली एजेन्सियों, उद्योगपत्तियों 
और सहकारी समितियों की गति में विशेष रूप से दृद्धि हुई है । 
। प्रथम योजना.. काल में ७६,६७९ किराये के घरों. के निर्माण के कार्यक्रम 
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को स्वीकृति दी गई थी। इनमें से १६,१६५ वम्बई में, २१,७०६ उच्र प्रदेश में, 
५,६२६ हैदराबाद में, ५,१८१ मध्यप्रदेश में, ३,४४४ मध्यमारत में तथा इससे 
कम संख्या में अ्रन्य राज्यों में वनवाये जाने वाले ये। बितने किराये के घरों का 
निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के पूर्व किया जा चुका या उनकी 
संख्या ४०,००० के लगमग थी। जितने किराये के घरों के निर्माण की श्रश्ुमति 
दी गई है उनमें से ६८,२०० अथवा ८५५४ के लगमग राज्य सरकारों द्वारा, 
१०,१६१ अथवा १३४ श्रमिकों के निजी उद्योग द्वारा और १,३१८ या १९६: 
उद्योगों में काम करने वालों की सहकारी समितियों द्वारा बनवाये जा रहे हैं | जब 
यह योजना निर्माण की गई थी उस समय सहकारी समितियों श्रोर मालिकों के 
सहयोग की श्रधिक ग्राशा की थी। योजना के इस पन्ष पर विचार किया जा रहा 
है और ऐसे उपाय सोचे जा रहे है जिनसे कि मालिकों और कारखानों के अमिकों 
की सहकारी समितियों का श्रधिक सहयोग प्राप्त द्े। इनके श्रतिरिक पुनवोस, 
रक्षा, रेलवे, लोह् और इस्पात, उत्मादन, वचना, निर्माण, यह निर्माण तथा पूर्ति 
आदि मंत्रालयों द्वारा मी रद निर्माण के समुचित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा 
रहे हैं। राज्य सरकारें और कुछ स्थानीय अधिकारियों के अपने निजी दृहइ 
निर्माण के कार्यक्रम मी चालू हैं| यह अनुमान किया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय 
योजना काल में पुनर्वास मन्त्रालय ने नगरों में ३,२३,००० किराये के घर 
बनवाये श्रोर राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों ने, निर्माण, शहनिर्माण तथा 
पूर्ति के मन्‍्त्रालयों,को छोड़ कर लगभग ३००,००० शरों का निर्माण करवाया । 
अन्य गहनिर्माण की योजनाओं को, जिनका ऊपर वर्णन किया जा चुका है, 
सम्मिलित करते हुए सरकारी विभागों ने प्रथम योजना काल में लगमग 
७,४२,००० गद्दों का निर्माण करवाया । व्यक्तिगत लोगों ने क्रितने बहों का निर्माण 
कराया उसकी संख्या जानना कठिन है। कर जाँच आयोग के इस सम्बन्ध में 
परीक्षा करते से शांत हुआ कि नगरों में रहनिर्माण के सम्बन्ध में कुल विनियोग 
१६४३-४४ में लगमग १२५ करोड़ रुपया था। यदि इसे हम पाँच वर्षों की 
अवधि का श्रौसत मान लें ओर एक घर के बनवाने में श्रौसत व्यय १०,००० रु० 
के लगमग मान लें तो यह ज्ञात दोगा कि प्रथम योजना काल में लगभग 
६००,००० यहों का निर्माण व्यक्तिगत ज्षेत्र में हुआ | इस प्रकार प्रथम योजना 
काल में लगमग १३ लाख घर नगरों में बनवाये गये | 
प्रथम योजना काल में आमों में मी रहने की स्थिति में सुधार के कुछ 
उपायों का प्रयोग किया गया है | सामुदायिक विकास योजना क्षेत्रों से ६८,००० 
आम्य शौचालय, १६०० मील लम्बी नालियाँ और २०,००० कँँये बनवाये गये हैं 
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और लगभग ३४,००० कुँशों का जीणोंद्वार किया गया है श्रीर राष्ट्रीय विकाठ 
त्ञेत्रों में ८०,००० आम्य शीचालय, २७०० मील लम्मी नालियाँ, ३०,००० नये 
कुंये और ५१०० पुराने कँँश्रों का जीणोंद्वार किया गया है | राष्ट्रीय विकास तथा 
सामुदायिक विकास योजनाश्रों के क्षेत्रों में लगभग २६००० घरों का निर्माण 
हुआ है श्लौर लगभग उतने ही पुराने घरों का जीणोबार किया गया है। श्रनेकों 
राषध्यों में आरमों में हट के सट्टे स्थापित किये जा रहे हैं। कदीं-कह्ीीं पर सहकारी 
समितियों दी सद्दायता इस काय में ली जा रही है| उदाहरयार्थ अत्तर प्रदेश में 
१६५०-५१ में १६ सहकारी ईट के भष्टे खोले गये थे; १६४४-५४ तक उनकी 
संख्या बढ़कर ७५२ हो गई और भद्दों के आस-पास के ग्रा्मों में श्रधिकाधिक नये 
ढंग के पक्के मकान बनते जा रहे हैँ। बहुत से राज्यों में हरिजनों फे ग्रावास 
की स्थिति को, विशेष भूमि ज्ञेत्रों को उनके लिये नियत करके त्था सहकारी 
शइनिर्माण समितियों की स्थापना द्वारा, सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। 
केन्द्रीय सरकार के श्रन्तर्गत निर्माण, पूर्ति तथा शहनिर्माण मन्त्रालय ने ग्राम्य 
शददनिर्माणु श्रागार की स्थापना की है जिसका ध्येय इस ज्षेत्र की विमिन्न 
समस्याश्रों का अ्रध्ययन करना श्ौर शहों के नये-नये आकारों, अभिन्यासों, 
निर्माण के ढंगों तथा स्थानीय कच्चे माल के प्रयोग करने के उपायों की खोज 
करना है | 

कठिनाइयाँ--अ्रधिक मकानों के निर्माण फे लिए प्रोत्साहित करने में 
अनेक कठिनाइयाँ हैं + 

(३) ग्राम और नगर में भूमि, इस्पात, ईंट, सिरमेंट, लकढ़ी की चौखट 
इत्यादि के मूल्य में बहुत दृद्धि हुईं। यद् सभी चीजें मकान चनाने के लिए बहुत * 
आवश्यक है | इन वस्तुझों के मूल्य श्रधिक द्वोने पर भी ग्रह-निर्माण संभव था 
परन्तु सबसे बढ़ी कठिनाई यह है कि इसके लिए पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है। 
दूसरी श्रोर यदि अधिक व्यय पर सकान बनाया जाय तो उसका किराया भी 
अधिक ध्वोना चाहिए परन्द॒ शह निर्माण का काय तीतव गति से करने का मुख्य 
उद्देश्य यद्द है कि अ्मिकों तथा अन्य निर्धन और मध्यम श्रेणी के लोगों को सस्ते 
किराये पर मकान दिये जा सर्के | इसलिए समस्या यह हैं कि मकान बनाने के 
सामान का मूल्य घणाया जाय; मसहँगरे सामान के स्थान पर रुस्ते मूल्य का कोई 
दूसरा उपयुक्त सामान लगाया जाय और अ्रमिकों इत्यादि के लिए सुखदाई परन्तु 
कम व्यय में मकान बनाने के लिए. मकान के आ्राकार-प्रकार और उसके ढाँचे 
इत्यादि के सम्बन्ध में खोज कार्य किया जाय | परन्तु यदि शह निर्माण के व्यय में 
पर्याप्त कमी भी कर दी जाय तब भी दइ निर्माण योजना को कार्यान्वित करने के 


र्ध्द भारतोय श्रथंशासत्र की समस्याएँ 


लिए रुपये की आवश्यकता होगी श्र जत्र तक पर्याप्त धन, जो कम से कम १०० 
करोड़ रुपया होगा, प्राप्त नहीं होता तव तक सभी आवश्यकताग्रस्त लोगों के 
लिए मकानों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। बाजार में रुपये की तंगी है 
और जनता के पास पर्याप्त धन नहीं है । इसलिए घर बनाने के इच्छुक. लोगों 
को कम व्याज पर रूपया देने के लिये कुछ उपाय खोज निकालना अत्यन्त 
आवश्यक है । ' 

(२) मकानों का किराया बढ़ाने पर राज्य सरकारों ने प्रतिबन्ध लगा दिया 
है। सरकार तथा श्रन्य एजेन्सी, उद्योगपति और सहकारी समितियाँ लाभ की 
चिन्ता किये बिना रद्द निर्माण कार्य में इछि कर सकती है| परन्तु किराये पर 
नियंत्रण लग जाने से और नगरों तथा कर्त्रों में मकानों का एलौट्मैस्ट करने की 
व्यवस्था से निनी उद्योगों के मालिक नये मक्रान बनवाने की शोर से लगभग 
निराश शे चुके हे । ऊुछु राज्यों में ऐसी व्यवस्था है कि एक निश्चित तिथि ,के 
पश्चात्‌ बने नये मकानों पर यह नियन्त्रण लागू नहीं होते हैं इससे नये मकान 
बनवाने के कार्य को प्रोत्साइन मिला हैं। 

१६५२ में एशिया और सुदूर पूर्वी आर्थिक सम्मेज्ञन का यह निर्माण विषयक 
अधिवेशन दिल्ली में हुआ था | इस सम्मेलन में सुझाव दिये गये थे कि (१) 
श्रादर्श योजनाएँ चालू की जाँय जिनमें इस्पात श्रोर इमारती लकड़ी के स्थान पर 
ब्रॉस तथा श्रन्य लकड़ियों के उपयोग की जाँच की जाय ओर (२) इसी प्रकार की 
अन्य योजनाश्रों द्वारा ईंट इत्यादि बनाने के लिए उपयुक्त चिकनी मिद्दी की मी 
जाँच की नाय | इस प्रकार की आदश योजनाश्ों के द्वारा हम श्रमिकों तथा श्रन्य 
लोगों के लिये सस्ते और सुखदाई मकानों का निर्माण करने के उपाय खोज- 
सकते हैं। 

सरकारी योजनाएँ--श्ौद्योगिक शांति प्रस्ताव में सुकाये गये णद्द निर्माण 
कार्य क्रम के श्राधार पर भारत सरकार ने १६४६ में एक शह निर्माण योजना 
तैयार की । इस योजना में यह व्यवस्था की गई कि राज्य सरकारों तथा कर्मचारियों 
इत्यादि के द्वारा बनाये जाने वाले मकानों में जितना रुपया लगेगा उसका 
दो तिद्दाई केन्द्रीय सरकार ब्याज मुक्त ऋण के रूप में देगी, परन्तु इसके लिये 
मालिकों को मी कुछ शर्ते माननी पड़ेंगी। इस योजना के श्रनुसार मालिक तथा 
राज्य सरकार्रों को एक तिद्दाई ब्यय की स्वयं व्यवस्था करनी पड़ती है। केन्द्रीय 
सरकार से उन्हें केवल इतना ही लाम प्राप्त है कि आवश्यक पँजी का ३ अंश 
ब्याजयुक्त आ्रुण के रूप में प्राप्त हो जाता है। 

परन्तु इस योजना के असफल हो जाने पर मारत सरकार ने यह अलुभन्न 


-ओ्रौद्योगिक शह निर्माण २६६ 


क्िया.कि यह निर्माण कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकारों और कारखाने 
इत्यादि के मालिकों को इसके लिये नकद श्राथिक सहायता देनी पड़ेगी.। इसी. 
विचार से एक योजना निर्माण की गई और उसे प्रायः सभी राज्यों की सरकारों के 
पास विचारार्थ भेजा गया। इस योजना में यह प्रस्ताव रखा गया था कि गृह 
निर्माण कार्य को प्रोत्साइन देने के लिये राज्य सरकारों तथा निजी उद्योगपतियों 
को भूमि के मूल्य का श्रधिक से अधिक २० प्रतिशत केंद्रीय सरकार पह्दायता के रूप 
में देगी | परन्तु इसके लिए यह शर्ते लगाई गई” कि (१) मकान वास्तव में श्रमिकों 
को किराये पर दिया जायगा, (२) किरायेदार से घर की कुल लागत का, जिसमें 
भूमि का मूल्य भी सम्मिलित है, फेवल ढाई म्तिशत द्वी बसूल किया जायगा परन्तु 
यह किराया अमिक की श्राय के १० प्रतिशत से श्रषिक नहीं होना चाहिये, (३) 
घर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विशेष श्राकार प्रकार के बनने चाहिएँ शरीर 
(४) घर का निरीक्षण करने के लिये केद्वीय तथा राज्य सरकारों के निरीक्षकों 
शोर गह-निर्माण बोर्ड को सभी श्रावश्यक सुविधायें दी जानी चाहिएँ | इस योजना 
का कार्यक्षेत्र सीमित था श्रोर राज्य सरकारों ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। 
इसलिये भारत सरकार ने १६४२ के अंत में एक अधिक व्यापक योजना तैयार की 
ज़िसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई कि केन्द्रीय सरकार शद्दनिर्माण कार्य को 
प्रोत्तान देने के लिये राज्य सरकारों श्रौर शहनिर्माण बोड को कुल व्यय का ५४०- 
प्रतिशत तक सहायता के रूप में देगी | इसमें भूमि का मूल्य भी सम्मिलित किया 
जायग़ा | शेप ४० प्रतिशत के लिये सरकार ४/ प्रतिशत व्याज पर ऋण देगी 
जिम्ते २५ वर्ष के अन्दर घुकाया जा सकता है। सहकारी समितियों के सम्बन्ध में 
यह व्यवस्था की गई कि शह निर्माण के कुल व्यय का २४ प्रतिशत सरफार 
सहायता के रूप में देगी और साथ ही कुल निर्माण-व्यव का ३७३ प्रतिशव घन 
४३ प्रतिशत वार्षिक व्याज पर ऋण देगी जिसे १५ वर्ष के श्रन्दर चुकाया जा 
सकता है। उद्योग के मालिकों को सरकार कुल लागत का २५ प्रतिशत श्राथिक 
सहायता के रूप में और कुल ब्यय का ३७१ प्रतिशत तक ४३ प्रतिशत वाषिक 
ज्याज की दर से ऋण देगी। यह ऋण १५ वर्ष के अन्दर चुकाना होगा । इन 
सब के सम्बन्ध में ऋण तथा अनुदान की मात्रा स्टेन्डड लागत के श्राधार पर 
अवुगशित मात्रा पर ही सीमित कर दी जाययी | बम्पद और कलकत्ता के सम्बन्ध 
में कमरे वाले कई मंजिले सकानों की स्टेन्डड लागत ४५०० रुपया और भ्रन्य 
स्थानों में २७०० झुपया श्राँकी गई है। दो कमरे वाले कई मंजिले मकानों की 
बम्मई और कलकता में लागत ४५३० रुपया (जो कि श्रव बढ़ाकर ४६३० रपयाः 
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कर दी गई है) और श्रन्य स्थानों में ३४६० रुपया आँकी गई है। एक मंजिले 
मकानों के लिये स्टेन्डड लागत का अनुमान फम घन राशि है | 

इस पुनंपरोक्षित योजना की दो मुख्य विशेषतायें हैं : (१) सहकारी समितियों 
को व्यय की ५०% तक ऋण रूप से सहायता मिल सकेगी जबकि मूल योजना 
के अन्तर्गत केवल ३७४ ही मिल सकती थी और १५ वर्षों में ऋण के चुकता 
करने के स्थान पर श्रव श५ वर्ष का समय भी मिल जायगा; और (२) स्टेन्ड्ड 
किराया विभिन्न प्रकार के मकानों के लिये बम्बई तथा कलकत्ता में १० रुपये से 
लगाकर ३०८ रुपया तक और श्रन्य नगरों श्रोर कस्तरों में १० रुपये से लगाकर 
१६ रुपया तक नियत कर दिया गया है| इससे योजना अधिक पूर्ण बन गई है। 
यह आशा की जाती है कि गृह निर्माण काय को इस योजना के अन्तर्गत अधिक 
प्रोत्ताइन भी मिलेगा | 

आर्थिक सद्दायता प्राप्त रह निर्माण योजना के श्रन्तर्गत, जो सितम्बर 
१६५२ में लागू हुई, १६४७-४८ केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई घनराशि 
२४७६ फरोड़ रु० थी जिसमें १३-२८ करोड़ र० ऋण के रूप में तथा १२-४१ 
करोड़ र० आर्थिक सहायता के रूप में थे। इसके अ्रन्त्गंत ६१,२५० घर ये । 
नवम्बर १६५७ तक पूर्ण हुये मकानों की संख्या ६६,७०० यी तया शेष निर्माण 
के विभिन्न चरणों में थे | 

द्विवीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत श्रौद्योगिक तथा अन्य ण्ट निर्माण 
योजनाश्रों के लिये अ्रधिक धन रुद्दायतता में देने का निश्चय किया गया है। प्रथम 
योजना में ३८५ करोड़ रुपयों की सहायता का प्रचन्ध किया गया था परनन्‍्ठु द्वितीय 


योजना में १२० करोड़ रुपयों की सहायता का निम्न तालिका के श्रनुसार प्रश॑न्‍्ध 
किया गया है :-- 





सहायता प्राप्त श्रोद्योगिक ग॒ह निर्माण .«. ४५ करोढ़- रुपये 
निम्न आय-वर्ग के लिये गृह निर्माण अऊआ।.  ४०- 7.5 ४ 
आम सह निर्माण हा... डछ5 शत हा 
बस्तियों की सफाई श्रीर मंग्रियों के लिये गृह निर्माण. २० »? ? 
मध्य वर्ती आय वर्ग के लिये रइ निर्माय ... ३. » ! 
रोपणोश्ोग के लिये एह निर्माण ५४४० « के 2 2 १०४ 

योग ११० ? ” 


द्वितीय योजना के अन्तर्गत व्यय की योजना अधिक विस्तृत है और अनेकों 
जये व्यय के शीप उसमें सम्मिलित कर लिये गये हैं जो कि प्रथम योजना में नहीं 
ओ झौर कार्य का ध्येय निम्न है ;--- 


श्रीद्योगिक गृह निर्माण ३०१: 


गहों की संख्या 

१, सहायता प्राप्त औद्योगिक घर (२८,००० 

२. निम्न आय वर्ग के लिये घर ६८,००० 
३. बस्तियों में रहने वालों के लिये नये घर 

निनमें मंगी भी सम्मिलित हैं-- ११०,००० 

४. मध्य वर्ती श्राय वर्ग के लिये घर ५,००० 

५. रोपण उद्योग के श्रमिकों के लिये घर ११,००० 

६. आमीण शह निर्माण योजना १,२३२,००० 

योग .. ४,१४,००० 


अन्य केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा, राज्य सरकारों तया स्थानीय अ्रधिकारियों 
द्वारा तथा कोयले की खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये शह निर्माण 
सम्बन्धी कार्यक्रम के कारण व्यक्तिगत लोगों द्वारा बनवाये घरों के अतिरिक्त 
४४३,००० ग्रहों का (जिनकी संख्या ८००,००० के लगभग द्वितीय योजना काल में 
आँकी गई है) निर्माण होगा | इस प्रकार द्वितीय योजना में कुल १६ लाख घरों 
के निर्माण का श्रनुमान है जबकि प्रथम योजना काल में केवल १३ लाख घरों का 
ही निर्माण हुआ था। 

द्वितीय योजना के पहले तीन वर्ष में शह निर्माण के ऊपर किये जाने वाले 
कुल व्यय का अ्रनुमान ४० करोड़ है | “श्रार्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक शह 
निर्माण योजना के श्रन्तर्गत १६५६-४६ इन तीन वर्षों में ४२,६०० इकाइयों के 
निर्माण की व्यवस्था है | निम्न श्राय वर्ग के श्रन्त्गत २२,००० इकाइयों' के 
निर्माण की तथा मंगियों के शदइ निर्माण के अन्तर्गत २२००० इकाइयों के निर्माण 
की व्यवस्था है। आमीण णह निर्माण योजना १६५८-४६ में प्रभावपूर्ण ढंग से लागू 
की जा रही है। चूंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काउ-छाँट हो रही है अ्रतएव 
गृहनिर्माण के लिये संशोधित राशि १०० करोड़ र० होगी जो आरम्भिक राशि से 
२० करोड़ रु० कम है | ४५०० करोड़ २० के कुल व्यय में गृह निर्माण पर किया 
जाने वाला व्यय ८४ करोड़ रु० है | इसमें ६४ करोड़ २० राज्यों के लिये है तथा 
२० करोड़ र० केन्द्र के लिये है |” 
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यह लोक प्रसिद्ध है कि भारतीय श्रमिक निपुण नहीं है | उसकी प्रति घंटा 
उत्पादन शक्ति भी बहुत्त कम है। यदि पाश्चात्य देशों के उसी प्रकार के श्रमिकों 
की उत्पादन शक्ति से तुलना की जाय तो पता चलेगा कि -भारतीय श्रमिकों का 
उत्तादन बहुत गिरा हुआ है। जापान, ब्रिटेन और श्रमरीका के श्रमिक की अपेक्षा 
उतने ही समय में भारतीय श्रमिक बहुत कम कार्य कर पाता है। 
पूती मिल उद्योग संबन्धी प्रशुल्क मण्डल (१६२६-२७) ने बताया कि 
भारतीय श्रमिक अथवा आपरेटर ने १८० तकुश्रों पर काय किया जन्न कि इतने 
ही समय में जापान के श्रमिक ने २४० / ईंगलेंड के अमिक ने ५०० से ६००. के 
वीच और अमरीकी श्रमिक ने १ १२० तकुशओं पर कार्य किया। भारतीय बुनकर 
औसतन २ कर्ये चलाता है जब कि जापान का बुनकर २३, ब्रिटेन का ४ से ६ 
तक और अमरीका का ६ कर्घे चला लेता है | इससे भारतीय श्रमिक की सापेक्षिक 
गयक्षमता का श्राभास मिलता है। यहाँ यह बता देना ग्रावश्यक है कि गत 
कुछ वर्षों से कतिपय सूती मिलों में कार्य्ञमता में काफी वृद्धि हुई है | सूती उद्योग 
सम्बन्धी वर्किज्ञ पार्टी ( १६५२) ने जाँच करके पता लगाया कि दिल्‍ली की एक 
ओर मद्रास की दो मिलों में एक बुनकर ४, ६, ८ और १ ६, अहमदाबाद की एक 
मिल में १८ और बस्नई की एक मिल में ६ कर्घे चला लेता है। कार्यक्षमता में 
ड्च द्द्वि ग कारण यह है कि इन मिलों में स्वचालित आधुनिक मशीनें लगी हुई 
ईं जिससे श्रमिक अधिक काम कर सकता है परूठु कार्य में इतनी प्रगति होते हुए 
भी ज्राज तक यह बात सत्य मानो जाती है कि भारतीय श्रमिक ब्रिदेन या जापान 
४ अपने ही प्रकार के अमिकर से कम निपुण है । कोयला-खदान उद्योग के सम्बन्ध 
में 93३ की जिश्रोलोजीकल, माइनिंग श्रौर मेटालजोकल सोसाइटी के र८ वें 
के अधिवेशन के अध्यक्ष के भाषण में बताया गया कि भारत में एक श्रमिक 
ग उत्पादन २७ टन है जब कि ब्रिटेन के मजदूर का ६*२६ टन, जर्मनी के श्रमिक 
का 5६६ टन और अमरीका के श्रमिक का २ १६८ टन है। भारतीय श्रमिक का 
पतिबरणटा उत्पादन यत कुछ वर्षों में गिरा है। योजना आयोग ने जताया है कि 
कोयला खदान उद्योग में कार्य करने वाले अरमिकों की संख्या १६४१ में २, १४, 
२४४ से बढ़कर १६५१ में ३,४०,००० हो गई है जब कि इसी अवधि में कोयले 
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का उत्पादन २ करोड़ ५८ लाख ६० हजार यन से बढ़कर ३ करोड़ ४० लाख टन 
हो गया | इस प्रकार जब श्रमिकों की संख्या में ५८ प्रतिशत छद्धि की गई तो 
उत्पादन केवल ३२ प्रतिशत बढ़ा है परन्तु अमिक का प्रतिघएट उत्पादन १२७ 
उन से गिरकर लगभग १०० टनः हो गया । बज ४9० 
: यद्यपि सभी उद्योगों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना ग्रास्त नहीं है फिर भी 
३६५४ में प्रकाशित्त ऋतिपय उद्योगों की उत्पादकता श्र श्रजिंत आय के परिवर्तनों 
से निम्न बाते शञात्त होती हैं ; * 

(3) कोयला उद्योग में १६५१-१६५४४ के बीच खोदने तथा लादने वालों 
उत्पादकता में ००७६ प्रति माइ वृद्धि हुई जत्रकि प्रति सप्ताह नकद 
आय में ०२६ की वृद्धि हुई । 

(7) काशज उद्योग में, १६४८-१६५३ के च्रीच मजदूरों की श्रौसेत आय 
में तो वृद्धि हुई किन्तु इनकी उत्पादकता बढ़ने का कोई चिन्ह 
नहीं था | 

(7) जूट उद्योग में १६४८-१६५३ के बीच उत्पादकता की दृद्धि २६ 
प्रतिबर्ध थी जबकि अश्रजित श्राय की वृद्धि ३७ थी तथ्य, 

(१९) सूती बच्र उद्योग में उत्पादकता की बृद्धि की वाषिक दर १६४८-१६४४ 
के बीच २२८ थी जत्रकि श्रजित आय की वृद्धि १९१४ थी ।” 

इसके विपरीत अमरीका श्रौर ब्रिटेन के भमिक की कायक्षमता में निरन्तर 

वृद्धि होती ना रही है। श्रमरीक्री भमिक की प्रतिघण्टा उत्पादन क्षमता में १६१० 
तथा १६४० के बीच ८३ प्रतिशत वृद्धि हुईं | विगत १४ वर्षों में इसमें श्रौर श्रधिक 
वृद्धि हुईं है | यह बताया गया है कि यदि उत्पादन क्षमता इसी अनुपात में बढ़ती 
गई तो ३० वर्ष में दोगुनी हो जायगी । उत्पादन शक्ति की जांच करनेवाली एक 
श्रांग्ल-अमरीकी परिषद्‌ ने ब्रिटेन के लोहे और इस्पात के कारखाने के कुछ 
विभागों की जांच की । परिषद्‌ की रिपोर्ट में बताया गया है कि १६१६ से १६४२९ 
के चीच स्टील फॉडिंग में १५ से २० प्रतिशत की और ड्राप-फौंडिग में १० प्रतिशत 
को वृद्धि हुई है। ऐसे ही श्रनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। अनेक कारणों से 
भारतीय भ्रमिक की कार्यक्षमता निरन्तर घटती ना-रही है। यहाँ यह 'चता देना 
अनुचित न होगा कि कार्यज्षमता में कमी होने के लिये फेवल भारतीय श्रमिक दी 
उत्तरदायी नहीं है। इसका बहुत कुछ कारण खराब मशीनें और दोष पूर्ण 
ओऔधदोगिक संगठन है | परन्दु इसका परिणाम यह अवश्य हुआ है कि भारतीय 
, उद्योग की प्रतियोग्रिता शक्ति घट गई है और विश्व बाजार में अपने माल की 
निकासी करने में उसे अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पढ़ रहां है | 


२०४ भारतीय श्र्थशासत्र की समस्याएँ 


कारण--म्रमिक फी कार्यज्षमता श्रथवा उसकी निपुणता की परिभाषा 
फरना बहुत कटिन है शरीर यह श्रनेक शर्तो पर निर्भर करती है। श्रमिक फ्री 
कार्यक्षमता फी जाँच करने का एक व्ययदारिक ठंग भमिक फे प्रतिपएदा उत्तादन 
की जाँच फरना हे। एक भ्रतिक की एक शिफ्ट के कुल उत्पादन के हिसाव मे 
भी कार्यक्षमता का पत्ता लगाया जा सकता है । एफ शिपट में ७३ या ८ घरदा 
कार्य होता है। इसफे साथ एी श्रमिक फ्े वार्षिक उत्यादन की साझा फो भी 
इसका साधन बनाया जा सकता है। श्रमिक को कार्यन्षमता छेपल भमिक के भम 
पर ही निर्भर नी रएती है | फच्चे माल के प्रकार, मशीनों के पकार श्रीर उनकी 
स्थिति श्रौर सम्पूर्ण श्रीद्रोगिक संगठन झा भी उस पर प्रभाव पदता है। ध्रकुशलता 
झथवा निपुण न होने फे लिये सारा दोर भारतीय भगिद् पर ही नहीं महा जा 
सकता | कुछ दोप अ्रवश्य भमिक का भी है परन्तु जिस प्रगाहों के श्रन्तर्गत वहू 
कार्य करता है उसे इस शारोप से शनित नहीं किया जा सफ़्ता | जषग्र हम 
भारतीय भमिक की कार्यज्ञषमता श्रोर ब्रिदेन, प्रमरीका या प्रन्य देशों के स्िकों 
की कार्यज्षमता की तुलना फरते ई तो एर्म दोनों देशों पे फारसाने में लगी मशीनों 
और कार्य की स्थिति पर भी विचार करना चाएिए। परन्तु फिर भी इन मी 
बातो पर विचार करने फे बाद भी यद्‌ सदी है कि भारतीय भमिक की फ्रा्यक्षमता 
अमरीकी तथा ब्रिटिश श्रमिक की फायक्षमता से कम है। 

भारतीय श्रमिक फे ग्रकुशल ऐसे के श्रमेफक कारण बतागे गये £ : (१) 
अमिक की अस्वस्पता, (२) कुशलता का श्रमाव, (३) उसका प्रमाजी स्वभाव, (४) 
जलवायु, (५) भ|मक का कम देतन, (६) मारतीय उद्योग द्वारा प्रयोग में लागे 
जाने वाले कच्चे माल का घटिया प्रकार, (७) हदी-फूटी और पुरानी मशीनें झौर 
बहुत से वारखानों में दोप पूर्ण श्रभिन्‍्यास श्रौर (८) अश्रकुशल खौद्रोगिफक से गठन । 

दुबेल शरीर तथा बुरा स्व/स्व्य--इसमें कुछ सन्देद नहीं कि भारतीय 
थ्रमिक का स्वास्थ्य ब्रिटिश या श्रमरोकी श्रमिक की श्रपेज्ञा गिरा हुआ है | प्रश्न 
भारतीय श्रमिक ओर ब्रिटिश श्रथवा श्रमरीकी अमिक्रों के स्वास्थ्य फी तुलना फरना 
नहीं है। वास्तव में प्रश्न यह है कि भारतीय थ्रमिक जो काम फरता है बह उस 
काम के लिये उपयुक्त है या नद्दीं। यदि वद उस काम के लिये उपयुक्त हूँ तो यह 
कदना उचित नहीं कि ब्रिटिश श्रथवा श्रमरीकी श्रमिक की अपेक्षा स्वास्थ्य अधिक 
खराब द्वोने के कारण भारतीय भ्रमिक की कार्यक्षमता श्रपेज्ञाकृत कम है । स्वास्थ्य 
ठीक न रहने पर ब्रिविश, अमरीकी प्रायः सभी अमक्ों का उत्पादन गिर जाता 
है, उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है । इसलिये भारतीय श्रमिक की श्रकुशलता 
का कारण उसकी बोमारी या दुर्बलता नहीं ऐो सकते हैं | 


मजदूर की कार्यक्षमता इ०प . 


(0)) प्रबासी प्रवृत्ति--भारतीय भ्मिक की प्रवासी प्रवत्ति से भी उसकी: - 
अकुशल्ञता नहीं सिद्ध की जा सकती क्योंकि जब्रतक अमिक्र काम करता है,तब्तक 
ओद्योगिक केन्धों में रहता है और इस बीच वह अंप्रनी सम्पूर्ण योग्यता के अनुकूल 
कार्य कर सकता है। बीच-बीच में गाँव चले जाने से एक निश्चित लाभ यह - 
दोता है कि कारखाने के काम से कुछ दिन का अवकाश - ले कर कारखाने के . 
नियमित कार्य से अज्नग हो जाने के ऋरण एक नई शक्ति प्रास करता दै इससे, 
पुन; कारखाने लौटने पर वह पहले की अपेज्ञा अधिक कार्य कर सकता है। 

(7) कुशलता का प्रभाव--इसी प्रकार यह नहीं कट्टा जा सकता है कि 
कुशलता न होने के कारण ही उसकी कार्यकज्षमता कम है, क्योंकि यदि श्रमिक 
एके विशेष कार्य करता है तो हृसका कारण ही यह है कि वह इस कार्य को अन्य 
कार्यों को अपेक्षा अच्छी प्रकार कर सकता है। कुशलता का श्रमाव तभी होता 
हे जब्र कुशल टेकनीशियनों का श्रभाव हो परन्तु जहाँ कुशल ठेकनीशियन काम 
करते हैं वहाँ उनकी कार्यक्षमता उतनी ही शिक्षा पाये हुए अन्य देशों के- 
टेकनीशियनों से कम नहीं होनी चाहिये । जहाँ तक ऐसे कार्य का सम्पन्ध है 
जिसको करने में विशेष कुशलता की श्रावश्यक्रता नहीं होती है बर्शाँ कुशलता 
के अभाव का प्रश्न ही नहीं उठता | ' 

(९) कमर समजदूरी--यह कह्दा जाता है कि पारिश्रमिक कम होने के कारण 
ही श्रमिक की कार्यक्षुमता कम है। इसके समथन में यह तक दिया जाता है कि- 
कम पारिश्रमिक दोने से श्रमिक अपना और अपने परिवारका ठीक से भरण-पोषण 
नहीं कर पाता है |।'इससे उसकी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परन्तु. 
यह जानना चाहिए कि इन सब बातों का कारण पारिभ्रमिक कम होना नहीं 
है वरन्‌ मूल्प स्तर की तुलना में पारिश्रसिक का .अ्रमाव है। यदि श्रमिक का 
पारिश्रमिक कम हो और जिन वस्तुओं पर वह अपना पारिश्रमिक व्यय करता है 
उनके मूल्य और भी कम हों तो उसे अपने परिवार का मरण-पोषण करने में कुछ 
कठिनाई नहीं होगी | वह अपनी आवश्यकता पूति के लिए सभी वस्तुएँ: क्रय कर 
सकता है | वात्ष्व में सुझ्य समस्या यह है कि पारिभ्रमिक बस्वुओं: के मूल्य की 
अपेक्षा कम है | इसी कारण श्रमिक अपने परिवार को पेट भर- भोजन: नहीं दे 
पाता है श्र उसकी अन्य श्रावश्यकताएँ भी पूर्ण नहीं हो पाती | इससे उसकी 
कार्यज्ञमंता की क्षति होती है | परन पर्यात्र भोजन न पाने और जीवन को सुखी 
बनाने के प्रसाधनों को न पाने का नहीं है। वास्तव में अमिक वस्तुश्रों के मूल्य की 
अपेक्षा पारिश्रमिक कम दोने के कारण परिवार का ठीक तरह से प्रत्नन्धः भी नहीं 
कर पाता | इठसे उसे सदैव चिन्ता लगी रहती है जिससे अंत में उसकी कार्यक्षमंता 
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पर प्रमाव पड़ता है। इस प्रकार एक दुष्चक्र स्थापित द्वो जाता है; उसकी 
कायक्षमता घट जाती है श्रौर उत्मादन कम द्वो जाता है| पारिश्रमिक होने से 
कार्यक्षमता नहीं बढ़ पाती है श्रीर जब तक कार्यक्षमता में बृद्धि नहीं होती 
पारिभ्मिक नहीं बढ़ सकता | यही कारण है कि मारतोय भ्रमिक इतने वर्षों के 
पश्चात्‌ भी आज निर्धन दवी बना हुआ है | यदि भ्रमिक का पारिश्रमिक बढ़ जाय 
श्रौर इसके फलस्वरूप उसकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि दो तो वह भविष्य में झोर 
श्रधिक पारिश्रमिक कमा सकता है| जहाँ तक पारिश्रमिक का सम्बन्ध है, द्वितीय 
महायुद से श्रमकों की स्थिति में सुधार हुश्ा है। १६४२ से १६५२ के अब्रीच 
मास्तीय श्रमिकों की मचदूरी में वृद्धि हुई परन्तु दुमस्य से पारिश्रमिक बढ़ने के 
साथ-साथ वस्तुओ्रों के मूल्यों में भी वृद्धि हुई श्रौर श्रनेक वस्तुश्रों फी कौमतों में 
मनदूरी की श्रपेज्षा बहुत अधिक बृद्ि हुईं। १६४२ श्रोर १६५२ फे बीच मजदूरों 
की वास्तविक पारिश्रमिक में बहुत बृद्धि नहीं हुई | जब तक वास्तविक पारिभ्रमिक 
में दृद्धि नहीं होती श्रर्थात्‌ अपने द्वाब्यिक पारिभ्रमिक से बस्तुश्रों श्रीर सेवाश्रों को 
अधिक मात्रा में नहीं खरीद पाता श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि नी हो सकती 
और यह दुष्चक्त नहीं द्ृट सकता | 

इसमें कोई सन्देह नहों कि श्रन्य देशों की तुलना में भारतीय श्रमिक की 
मज़दूरी कम हैं। यद्यपि दाल में द्वाब्यिक तथा वास्तविक मजदूरी में बृद्धि हुई 
है किन्तु इसके साथ भारतीय श्रम की क्षमता में वैसी दुंद्ध नहों हुई है। 
श्रम-मंत्रालय के श्रम-कायलिय द्वारा १६५६ में फैक्ट्री की श्र्जित श्राय सम्बन्धी 
प्रकाशित विवरण से मिम्न रोचक निकर्ष निकलते हैं :-.. 

१--मभारत में फैक्ट्री में काम करने वालों की कुल श्रजिंत आय (रेलवे 
वकंशाप सम्मिलित नहीं है) १६४७ में १३७'३ करोड़ र० थी जो १६५५ और 
१६४६ में बढ़कर क्रमशः २४५, करोड़ ८० २६६९५ करोड़ रु० हो गई। स्थायी 
उद्योगों में लगे तथा २०० रु० प्रति माह से कम पाने वाले व्यक्तियों की वार्पिक 
आ्राय १६४७ में ७२७ र० थी | १६४४ और १६५६ में बढुकर यह क्रमशः १,१७४ 
रु० तया १२१३ 5० हो गई | 

२--१६४७ से १६५६ तक दस वर्षो में मारतीय उद्योगों में मनदरोंकी 
वार्षिक श्राय में महत्वपूर्ण बृद्धि हुई है | चमढ़ा उद्योग में ४५४ तथा सीमेन्ट उद्योग 
में १६२४ हुई है। उम्पू् देश को ध्यान में रखते हुये कह्दा जा सकता है कि प्रति 
मजदूर वार्पिक शाय में ६३% की दृद्धि हुई है। 

३--अ्रम कार्यालय द्वारा प्रकाशित आँकड़े वास्तविक आय अथवा रहन- 
सहन के स्तर में कोई सुधार नहीं प्रकट करते । १६४७ से १६५६ के बीच में 
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अमिक वर्ग से सम्बन्धित मूल्यों में २१% की बृद्धि हुई है तथा सामान्य मूल्य स्तर 
में ३९४ की इद्ि हुई है जब कि श्रौदत द्राव्यिक मजदूरी में ६३% की दृबि हुई 
है | इससे रहन-सहन के स्तर में होने वाली बृद्धि का श्रनुमान लगाया था सकता 
है | यद्यपि द्वाव्यिक एवम्‌ वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हुई है किन्दु मारतीय थम 
की उत्पादकता में उस अन॒पात में वृद्धि नहीं हुईं हे। 

(४) जलबायु--भ्रमिक की कार्यक्षमता में कमी होने का एक महत्वपूंण 
कारण भारत की जलवायु है | वर्ष के अधिकांश भाग में न केवल श्रौद्योगिक 
श्रमिकों को वरन्‌ सभी लोगों को श्रालस्य श्रीर शिथिलता घेरे रहती है। इससे 
कठिन परिश्रम का कास एक प्रकार से श्रसंभव द्वो जाता है। ब्रिठिश तथा 
जापानी श्रमिक की श्रपेक्षाकृत अधिक कार्यक्षमता का एक कारण उन देशों की 
जलवायु भी है | मारत में भी विमिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों की कार्यज्ञमता में जलवायु 
के श्रनुरूप अंतर है। 

(श) भारतीय उद्योगों द्वारा घटिया साक्ष का उपयोग--मारतीय भमिक 
की कार्यक्षमता कम होने का वूसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी हैं कि भारतीय 
उद्योग घटिया प्रकर के कच्चे माल का उपयोग करते है, कारखानों- में पुरानी 
और घिसी टूटी मशीनों हैं, मिलों के नियोजन में दोष हैं और औद्योगिक संगठ्ध 
खराब है | इसका पूर्ण उत्तरदायित्व मिल-मालिकों पर है। यदि बढ अच्छे प्रकार 
का कच्चा माल दें और कारखानों में श्रच्छी मशीनें लगायें तो भारतीय अभिक 
की कार्यक्षमता बढ़ेंगी और भ्रमिक के प्रति घण्ठा उत्पादन की मात्रा भी पहले की 
श्रपेज्ञा श्रधिक होगी। कारखानों में पुरानी मशीनों के ध्यान पर श्रापुनिक 
मशीनों को लगा सकना वर्तमान में संभव नहीं हो सका क्योंकि (१) इसके लिए 
आवश्यक वित्त का अभाव है, (२) मशोनों इत्यादि और टेकनिकल सामान का 
उपलब्ध हो सकना कठिन है, (१) भारतीय मिल-म्रालिक श्राघुनिक मशीनों के 
लांभ से श्रवरिचित हैं श्रौर (४) कारखानों के युक्तिकरण का श्रमिकों द्वारा विरोध 
किया जाता है। भारतीय भ्रमिक मशीनों के युक्तकरण का और पुरानी घिसी 
मशीनों को बदलने का तीम्र विरोध करता है | श्रमिकों का कहना है कि इससे 
बेरोजगारी होती है | भारतीय भ्रमिक की कार्यकज्षमता कम है क्योंकि फारखानों 
की मशीनें पुरानी श्रौर बिसी-पिटी हैं इसलिए जब अमिक इन मशीनों को बदलने 
का विरोध करता है तब वास्तव में बह अपनी कार्यक्षसता में सुधार को रोकता 
है। युक्तिकरण के श्रष्याय में बताया गया: है कि मशीनों के युक्तिकरण से 
वेरोज़गारी फैलना श्रावश्यक नहीं है, यदि वेरोजगारी फैलती है वो समी लोगों 
की तरह अमिक्रों को भी प्रभति के लिए यह कष्ट केलना ही पड़ेगा | यदि मशीनों 
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में सुधार होने से वेरोजगारो फेलती है श्रौर श्रमिकों की कुछ ज्ञति होती है तो 
दीर्ध काल में श्रमिक की कार्यक्षमता में वृद्धि होने से और अधिक पारिभमिक 
मिलने से यह हानि लाभ में बदल जाती है | 


श्रमिक की कार्यक्षमता की कमी बहुत कुछ उसकी मानसिक स्थिति पर 
निर्भर करती है । कार्यक्षमता में कमी होने के समी कारणों में प्रमुख यह है कि 
भारतीय अमिक विलास प्रिय है और उसमें अनुशासन का श्रभाव छोता दे | जब 
तक श्रमिक अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझता ,और जब तक मिल-मालिक के 
और अपने द्वितों को समान नहीं समझता तब तक वह अ्रपनी पूर्ण योग्यत्ता एवम्‌ 
छमता से कार्य नहीं करता है। उत्पादन शक्ति रखते हुए भी अ्रपनी कार्यक्षमता 
में कमी बनाये रहता दै | यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 
अमिकों की विचार धारा में पहले की अपेक्षा और बुराई आर गई है। अमिकों ने 
कारखानों में 'काम घीरे करने? की नीति अपना ली है जिसका अर्थ यह है कि 
कार्य करने के लिए निर्धारित समय में श्रमिक उचित परिभ्रम करने के स्थान पर 
कार्य अत्यन्त घीरे-घीरे करके अपना समय नष्ट करता है। अ्रमिक द्वारा 'काम 
धीरे-घीरे करो? नीति श्रपनाने का एक कारण मालिकों को अ्रपनी माँगें मानमे के 
लिए मज़बूर करना है। परन्तु इस उद्देश्य के पूरे होने के स्थान पर इसके विपरीत 
उत्पादन कम हो गया है और इससे उसकी स्थिति और मी बिगड़ गई है । 


भारतीय श्रमिकों में अनुशासन के श्रभाव को गत कुछ वर्षों में (१) 
उत्पादन के आधार पर नहीं बल्कि केवल उपस्थिति के आधार पर महंगाई मत्ता, , 
बोनस इत्यादि देने से बढ़ावा मिला है । मेंहगाई मत्ते को श्रमिक के रहन-सहन के 
व्यय में सम्मिलित कर दिया गया है । थमिक चाहे अपना कार्य पूर्ण करेयान 
करे उसे मैंहगाई भत्ता मूल्य के देशनाँकों के अनुकूल अ्रवश्य मिलता है। इंस 
कारण अमिक अपने उत्पादन श्रयवा अपने कार्य की किंचित्‌ मात्र मी चिन्ता नहीं 
करवा है। यदि महंगाई भत्तेको उ्तादन पर आधारित फ़र दिया जाता तो 
भमिक ऐसा नहीं करता | साथ ही निर्धारित मात्रा से अधिक उत्पादन करने पर 
अमिक का बोनस और मँहगाई भत्ता बढ़ता और उत्पादन बढ़वा; (२) इन्डस्ट्रियल 
डिस्प्यूटूस एक्ट के पास होने के पहिले तक श्रौद्योगिक मगड़ों पर. सममौते श्रोर 
पन्‍्वनिर्ण॑य प्रणाली के अन्तर्गत उद्योग श्रथवा कारखाने के मालिक को अपने 
कर्मचारी को निकालने का अधिकार नहीं था, चाहे कर्मचारी अ्रकुशल हो या 
काम लापरवाह्दी से करता हुआ पाया गया द्षे । ऐसे मामलों में नौकरी से अलग 
करने का निर्णय समझौता बोर्ड, अम न्यायालय, या श्रौद्योगिक न्यायालय करते 
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श्रौद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, श्रमिकों की श्राथिक स्थिति को सुधारने श्ौर 
देश को आर्थिक दृष्टि से समद्शाली बनाने के लिये श्रौद्योगिक शांति का श्रत्यन्त 
महत्व है । यदि हड़तालें होती हैं, मिलों-कारखानों में तालाबन्दी की जाती है 
और औद्योगिक शांति भंग की जाती है तो उस्तादन घटने लगता है, उस्ादन 
ब्यय में वृद्धि देने लगती है श्रौर आय कम हो जाने से श्रमिकों को अनेक 
कठिनाइयों का सामना के रेना पड़ता है | बाजार में वस्तुश्रों की पूर्ति नियमित रूप 
से न होने या उनकी पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा आरा जाने से उपभोक्ताओं 
को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है| श्रोौद्योगिक क्षेत्र में श्रशांति होने 
से सम्पूर्ण देश की शांति मंग हो जाती है और इससे किसी को लाभ नहीं होता । 
पँजीवादी व्यवस्था में तालाबंदी का दोना आवश्यक नहीं है | यदि उचित ध्यान 
रखा जाय और व्यवस्था ठीक ह्ोतो इन बाघाओं को पूरी तरह समाप्त न भी 
प्रिया जा सके तो कम से कम टाला श्रवश्य ना उकवा है। 

आधुनिक प्रवृत्तियाँ--भारत के श्रौद्योगिक क्षेत्र में शांति बनाये रखना 
सदेव संभव नहीं रद्दा है। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में औद्योगिक मंगड़ों की 
संख्या और इन भगड़ों के कारण नष्ट हुए कार्य के दिनों की संख्यां काफी कम 
रही है। आँकड़ों से प्रकट होता है कि १९४४१ में जन्न कि युद्ध अपनी चरम सीमा 
घर या हड़ताल एबम्‌ तालाबन्दियों से केवल १३ लाख कार्य के दिन नष्ठ हुए. | 
१६४४ में यह संख्या बढ़कर १४ लाख दिन और १६४५ में ४१ लाख दिन हो 
गई। यह संख्या फिर भी अपेक्षाकृत कम रही; इसको श्रत्यंघिक नहीं कहा जा 
सकता है। युद्ध के समय औदयोगिक सम्बन्ध काफी श्रच्छे रहे क्योंकि (१) अमिक 
ने सरकार को लड़ाई में सहयोग देने का बचने दिया और वह यद्द नहीं चाहते 
थे कि उत्पादन में किसी प्रकार की बाघा पड़े और युद्ध का सफल संचालन कर 
सकने में किसी प्रकार की बाघा पड़े | (२) उत समय वस्तुश्नों के भाव में तथा 
रहन-सदइन के व्यय में दृद्धि की समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी | इसी समस्या से द्वी 
बाद में श्रौद्योगिक झगड़े उत्पन्न हुए। १६ श्रगस्त १६३६ को समाप्त होनेवाले 
सप्ताह को आधार मानते हुए १६४१-४२ और बाद के चार वर्षों में सामान्य 
मूल्य के देशनांक क्रमशः १३७९०, १७१०, २३६५ २४४२ और २४४४ रहे | 
चस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई थी परन्तु इसी समंय॑ वेवन में मी आंशिक वृद्धि 


] 
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हो गई थी | इससे मालिक तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध विशेष खराब नहीं हुए; 
(३) युद्ध के समय मारतीय पतिरक्षा नियम की धारा ८२-८० लागू थी जसके 
अनुसार श्रौद्योगिक कंगड़ों का निपटारा करने के लिए सरकार को संकट कालीन 
अधिकार दिये गये ये | सरकार श्रशांति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाह्दी करने को 
स्वतंत्र थी | 
परन्तु युद्ध के समाप्त होते ही, ओर विशेषकर स्वतंत्रता आप्त द्वोने के 
पश्चात्‌ श्रौद्योगिक रूगड़ों की संख्या बढ़ी और उत्पादन में कमी आ गई। १६४६ 
और १६४७ में क्रमश: १ करोड़ २७ लाख श्रौर १ करोड़ ६८ लाख कार्य के दिन 
नष्ट हो गये जब कि १६४५ में केवल ४१ लाखकार्य के दिन नष्ट हुए | औद्योगिक 
मंगड़ों में इतने वृद्धि द्ोने का कारण यह था कि (श्र) ल्वतन्त्रता प्राप्त दोने के 
परचात्‌ श्रमिक के दिल में नई आशाएँ जगी थीं। श्रमिक अपनी आर्थिक स्थिति 
को सुघारना चाइते थे और इसी के परिणाम स्वरूप हृड़तालें हुईं | सरकार की 
श्रम नीति ने मी जिसका उद्देश्य भ्रमिक्रों का पारिश्रमिक बढ़ाना और कार्य की 
स्थिति में सुधार करना था, इसमें काफी योगदान दिया, (तर) युद्ध काल की अपेक्षा 
चीजों के माव में श्रधिक वृद्धि हुईं। १६४४-४६ में थोक बिक्री के भाव का देशनाक 
२४४६ था परन्तु १६४६-४७ में बढ़ कर २७४७४ और १६४७-४८ में ३०७ हो 
गया। वस्तुश्रों के मूल्यों में तो वृद्धि हुई परन्तु वेतन अथवा पारिश्रमिक में इसी 
अनुपात में वृद्धि नहीं हुई | इससे श्रमिक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा | परिणामस्वरूप श्रमिकों ने वेतन अथवा पारिश्रमिक बढ़वाने के लिए दृड़तालें 
कीं; (उ) भारतीय प्रतिरक्षा नियम के लागू न रहने से श्रमिकों ने एक छूट का 
अ्रनुभव किया। अत श्रमिकों की इच्छा मी युद्ध के समय की तरह कटोर परिश्रम 
करके उत्पादन बढ़ानें की नहीं रही थी | 
स्थिति काफी गंभीर रूप धारण करती गई और १६४७ के दिसम्बर में 
भारत सरकार को ओऔौद्योगिक शांति सममौता कराने के लिए हस्तक्षेप करना 
पढ़ा । इससे मारत में औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने में काफी सहायता मिली | 
श्रमिक के आन्दोलन ओर सरकार के इस्ताक्षेप करने से पारिश्रमिक में वृद्धि हुई; 
मुँहगाई भत्ता, बोनस ओर लामांश में श्रमिक्रों के माग में भी वृद्धि हुई | यह कहा 
गया क्रि द्रव्य में श्रमिक का पारिभ्रमिक बढ़ने से श्रमिक का वास्तविक पारिश्रमिक 
नहीं चढ़ा ओर यदि रुपये को क्रय शक्ति की दृष्टि से देखा जाय तो ज्ञात दोगा कि 
.अमिकों की स्थिति युद्ध से पूर्व के वर्षों की अपेक्षा कहीं अधिक दिगड़ गई | इस 
तक मे इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है क्ि मूल्य वह जाने से केवल श्रमिक 
को ही नही बल्कि सभी वर्गों की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | 
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प्रश्न यह नहीं. है कि भ्रमिक को कठिनाइयों का सामना “करना पड़ा या नहीं; 
वास्तव में विचारणीय बात यह है कि क्या अमिकों को समाज के श्रन्य लोगों की 
अपेक्षा अधिक' कष्ट सहने पड़े ! यद्यपि श्रमिकों के कुछ त्रग ने श्रषिक वेतन 
अथवा पारिभ्रमिक की माँग करते हुए श्ान्दोलन जारी रखा परन्तु जहाँ तक 
पूरे श्रमिक वर्ग का प्रश्न है वह रुच्॒ष्ट रहा श्रौर हड़तालों को संख्या भी घट 
.गई | मिल मालिकों ने ताज्ञाइन्दी घोषित नहीं की क्योंकि पारिश्रमिक में दृद्धि होने 
के साथ ही उत्पादित माल के मूल्य में भी वृद्धि हुई श्रीर बाजार विक्रेता के 
अनुकूल दृढ़ होने के कारण मिल्-मालिकों को अधिक हानि नहीं उठानी पड़ी । 
इसके साथ ही श्रौद्योगिक झगड़े सम्बन्धी कानून के श्रन्तर्गत झगड़े सुलम्कानेवाली 
संस्था क्रशः अधिक पअ्मावशाली बनाई गई और समझौते तथा अनिवार्य 
पंचनिर्णय के द्वारा अनेक होने वाले श्रौद्योगिक भंगढ़ों को जो श्रवश्य उतन्त 
' होते रोक लिया गया | १६५० में कुल नष्द हुए अ्रम-दिनों की/संख्या १२८१ 
लाख दो गई परन्तु इसका कारण सर्वत्र श्रौद्योगिक सम्बन्धों का बिगढ़ना नहीं 
बल्कि सूती मिल उद्योग की लम्बी इड़ताल थी। कुल नष्ट हुए १९८१ लाख 
दिनों में से १३ लांख दिन श्रकेले सूती उद्योग में ही नष्ट हुए । श्रौद्योगिक सममौते 
के पश्चात से भारत में औद्योगिक शांति अ्रधिक भंग नहीं हुई है और उक्त 
तालिका के अनुसार नष्य हुये श्रम-दिनों की संख्या घटकर १६४१ में ३८'२ लाख, 
१६५२ में ३३९४ लाख, १६५३ में ३३८ लाख और १६५४ में ३७२ लाख द्वो 
गई | १६५६ में ६६ ६ लाख श्रम-दिन नष्ट हुये। श्रौद्योगिक कगढ़ों की संख्या 
१,२०३ तथा उनसे रम्बन्धित श्रमिकों की संख्या ७१५,१३० थी ! १६५७ में ६४ 
लाख भ्रमदिन नष्ट हुये तथा औद्योगिक कगढ़ों की संख्या २,०५६ तथा उनसे 
सम्बन्धित अमकों की संख्या १,०१८,६२५ थी ! नष्ट हुये ६४ लाख अ्रम-दिनों में 
, पती बस्न उद्योग में १५ लाख दिन, कोयला तथा श्रन्य खदान उद्योगों में लगभग 
१० लाख, रोपण तथा जूट उद्योग में लगभग ५ लाख श्रम दिन नष्ट हुये | 
कानूनी व्यवस्था--एक जनतंत्रवादी देश में जहाँ उद्योग स्वतंत्र है 
अपनी माँग के अनुसार उचित वेतन अथवा पारिश्रमिक न मिलने पर अ्रमिक 
' को अन्य उपाय असफल रहने के पश्चात्‌ शअ्रेत में इढ़ताल करने का भ्रधिकार है 
और यदि मालिक अ्रमिक्रों के कार्य॑ से सन्दुष्ट नहीं हो तो उस्ते भी तालाबन्दी 
घोषित करने का पूर्ण अधिकार है | यथपि जनतंत्री शासन व्यवस्था में यह 
अधिकार निहित हैं फिर भी बिना साव॑जनिक द्वित पर विचार किये इन श्रथिकारों 
का प्रयोग नहीं करना चाहिये | हड़ताल होने से या तालावन्दी घोषित की जाने 
'से उपभोक्ता को मी अनेक “ कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं| श्रमिक तथा मिल 
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मालिकों द्वारा कऋ्मशः इड़ताल और तालाबन्दी के अपने मूलभूत श्रधिकारों के 
प्रयोग के प्रति जनता और सरकार उदासीन नहीं रह सकते। उचित रीति से 
समझौता वार्सा चलाने और एक दूसरे की कठिनाइयों को समझते हुए ओ्ौद्योगिक 
ऊगड़े को सुलकाना सदैव संमव है। श्रौद्योगिक झगड़े सम्बन्धी कानून का 
उद्देश्य यह है कि झगड़ा होने पर मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच सममौता 
करने के लिए. साधन खोजा जाय | इस कानून में विभिन्न परिस्थितियों के 
अनुकूल भिन्न-मिन्न साधनों को व्यवस्था की गई है ओर किसी भी औद्योगिक 
अगढ़े में समझते तथा पंचनिर्णय में जितना समय लगना चाहिए उसकी अ्रवधि 
भी निश्चित कर दी गयी है | इसमें मामले पर विचार करने की पूर्ण विधि विस्तार 
से दी गई है। भारत तथा संसार के अनेक देशों में यह देखा गया है कि कार्य 
की श्रस्पष्ट रूपरेखा फे कारण भ्रम उत्पन्न हो जाता और इससे श्रौद्योगिक मतमेद 
हो जात्ता है। श्रम कानून का यह उद्देश्य है कि इस प्रकार के भ्रमों को उत्त्न्न 
द्ोने से रोका जाय और यदि भ्रम उत्पन्न हो गया है तो उसे दूर किया जाय | 
१६२६ का भारतीय व्यापारिक विशग्नह कानून--इस कानून में साव॑- 
जनिक उपयोगिता की सेवाश्रों तथा श्रन्य उद्योगों के लिए प्रथक व्यवस्था की गई 
थी | सार्वजनिक उपयोगिता सेवायें जैसे रेलवे डाक तथा तार, त्रिजली श्रौर जल 
पूर्ति विमाग के कर्मचारियों तथा मंगियों इत्यादि की हृड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाया 
गया था । ये कर्मचारी मालिक को १४ दिन पूवव नोटिस देने के पश्चात्‌ ह्वी हडताल 
कर सकते ये | श्रन्य उद्योगों में हड़ताल अथवा तालावन्दी को घोषित किया जा 
सकता था परन्ठु इन रंगड़ों को सुलकाने के लिए एक निश्चित साधन नियुक्त 
किया गया था। ओऔद्योगिक कगड़ों के सम्बन्ध में तदर्य जाँच समिति और सममौता 
परिषद्‌ नियुक्त करने की मी व्यवस्था की गई थी। जाँच समिति में एक या एक 
से अधिक निष्पक्ष व्यक्ति रखे जायेंगे। यह समिति मामले की जाँच करने के 
पश्चात्‌ अपनी रिपोर्ट नियुक्त करने वाली सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी। 
सममीता परिषद्‌ इस वात का प्रयत्न करेगी कि दोनों पक्त साथ वैठकर अ्रपने 
मतमेदों को दूर करके सममकौता कर लें। समझौता न द्वो सकने पर मामले की 
रिपोर्ट सरकार के पास मेज दी जातो थी। इस कानून में अनिवार्य पंचनिर्णय की 
व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अनुसार सरकार ने केवल यही प्रयत्न किया 
कि दोनों पक्ष एक दूसरे के और अधिक निकट आ जाएँ और मामले तथा उस 
मगड़े के कारणों को जनता को बतावे जिससे सममौता करने के लिए जनता की 
राय का भी बल प्रास्त हो । जनहित की सुरक्षा के लिए कानून की दृष्टि में वे 
डड़तालें और वालाबन्दियाँ गैर कानूनी थो (क) जिनका उद्देश्य उद्योग के अन्दर 
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अंगड़े का प्रखार करने के अतिरिक्त कुछ और मी हो या (ख) जिनका उद्देश्य 
जनता पर अनेक कठिनाइयाँ लादकर सरकार को विशेष कार्यवाह्टी करने को 
मजबूर करना द्वो। 
यह कानूत उपयुक्त सिद्ध नहीं हुआा। श्रोद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करने 
के लिए यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि (१) समझौता अधिकारी श्रथवा झगड़े का 
'शीप्र निपटारा करने वाली अन्य संस्थाश्रों के स्थान पर तदथ सार्वजनिक जाँच 
को अधिक महत्व दिया गया और (२) स्थाई ओ्रौद्योगिक न्यायालय की स्थापना के 
लिए कुछ व्यवस्था नहीं की गई | 
अम्बई में १६३४, १६३८ श्रोर १६४६ में श्रीद्योगिक विभ्रह कानून वनाकर 
उक्त कानून के दोपों को कुछ सीमा तक दूर कर दिया गया। इन कानूनों के 
अन्तर्गत मालिकों द्वारा श्रमिक संघों को मान्यता दी जाने की व्यवस्था की गई 
थी | इन कानूनों में कगड़ों को सुलमाने की पूरी विधि श्रोर निश्चित श्रवधि दी 
गई थी | केवल सावंजनिक जाँच करने की अ्रपेज्ञा सममौते ओर मगड़ा सुलकाने 
पर अ्रधिकमहत्व दिया गया | इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि काय की 
शर्तें भ्रस्पष्ट ओर अनिश्चित न हो क्योंकि इससे ऋगड़े उत्पन्न होते हैं| इसके 
लिए यह व्यवस्था की गई कि सममौते की शर्ते और स्थायी सभायें लिखित और 
रजिस्टर्ड हों | अन्य प्रभावशाली साधनों के साथ ही स्थायी श्रौद्योगिक न्यायालय 
का विकास हुआ दहै। पहले के कानूनों में न्याय का मानना श्रनिवाय नहीं था 
परन्तु इड़ताल अश्रथवा ताले-बन्दी से पूर्व सम्पूर्ण मामले शांतिपूर्ण उपांय से 
सुलफाने के लिए प्रस्तुत करने ग्रावश्यक ये | परन्तु बम्बई के १६४६ के कांनिन में 
पंचनिर्शय के लिए. मामला प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया और श्रपील 
करने के लिए एक अदालत की ज्यवस्था की गई । वास्तव में बम्बई ने इन 
कानूनों का बनाकर भविष्य में अखिल भारतीय पैमाने पर श्रधिक उपयुक्त कानून 
बनाने के लिए-मार्ग दर्शाया | 
भारतीय प्रतिरक्षा नियम के अन्तर्गत कार्यवाह्वी--पहले कहा जा 
शुका है कि युद्ध काल में श्रीथोगिक रंगढ़ों को इल करने के लिए सरकार ने 
सह्डुट कालीन श्रधिकार प्राप्त कर लिये ये ) मरतीय प्रतिरक्षा नियम की घारा ८१ 
(ए) के श्रन्तर्गत, जो जनवरी १६४२ में लागू की गयी थी, यह व्यवस्था की गई 
थी कि ब्रिटिश भारत की प्रतिरक्षा के लिए, सावजनिक सुरक्षा के लिये; शांति और 
व्यवस्था घनाये रखने के लिये युद्ध का काय ठीक प्रकार से चलाने के लिये 
सप्तुदाय के जीवन के लिये आ्रावश्यक सामान की पूर्ति जारी रखने के लिये सामान्य 
श्रथवा विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार तालाबन्दी तथा हड़ताल पर रोक 
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लगा सकती है और श्ौद्योगिक -कगढ़ों ' को समझौते या अदालती कार्यवाही के 
लिये मेज .सर्कती है श्रोर अदालत के निर्णय को लागू कर सकती है | इस काबून 
में यह्ट भी व्यवस्था की गई थी कि हड़ताल अथवा तालबन्दी की पहले से सूचना 
दी जाय | सममोतें की कार्यवाही की अवधि में हहुताल अथवा तालेब्न्दी पर 
रोक लगा दी गई थी। क्योंकि सरकार को अदालती निर्णय अनिवाय रूप से लागू 
कर देने का अधिकार प्राप्त था इसलिये हम कह सकते हूँ क्रि इस नियम के द्वारा 
पंचनिर्य॑य अनिवार्य कर दिया गया था | 

१६४७ का ओद्योगिक विग्ह कानून--फरवरी १६४७ में केन्द्रीय सरकार 
ने श्रौद्योगिक विग्रद कानून स्वीकृत किया | इस कानून ने बम्बई के श्रनुभव 
का लाभ उठाकर १६२६ के श्रौद्योगिक विग्रह कानून के कुछ दोषों को दूर 
कर दिया | इस कानून में कार्य समिति, सममौता अधिकारी, सममौता बोर्ड और 
जाँच-अदालत नियुक्त करने की व्यवस्था है। इनके श्रतिस्क्ति इस कानून में 
अस्थायी श्रौद्योगिक न्यायालय स्थावित करने की व्यवस्था की गई है जिसमें उच्च 
न्यायालय फे न्यायाधीश होंगे | इस कानून में परस्पर समझौता करने पर श्रधिक 
महत्व दिया गया है। पहले कानून में केवल जाँच कार्य को दी महत्व दिया गया 
था | कार्य समितियों का कार्य परस्पर बातचीत करके मालिक तथा कर्मचारी के 
बीच का मतमेत दूर करने और समझौता पदाधिकारियों तथा समझौता ब्रोडों का 
कार्य दोनों पक्षों में धममौता कराना है | परन्तु यदि यह प्रयत्न सफल न हो तो 
मामले को औद्योगिक न्यायालय में प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है | सरकार 
को इन न्यायालयों का न्याय पूर्ण या झ्रांशिक रूप में लागू करने का अधिकार 
प्राप्त है । इस प्रकार इस कानून में भी अनिवार्य पंचनिशंय की व्यवस्था है | 

१६४१ में श्रीद्योगिक विअह (संशोधन) श्रध्यादेश जारी करके इस कानून 
की कुछ कमियों को दूर कर दिया गया | इस अ्रध्यादेश के द्वारा वे औद्योगिक 
इकाइर्या भी अदालती कार्यवाही के ज्षेत्र में झा गईं जिनमें अत्र तक कोई मगड़ा 
नहीं हुआ था परन्तु भविष्य में होने की संभावना थी | भविष्य में एक ही बात पर 
अन्य श्रौद्योगिक इकाइयों में कगड़ा न होने देने के लिए यह अध्यादेश ग्रवश्यक 
समझा गया । १६४० के श्रौद्योगिक विग्नह (अम अपील न्यायालय) कानून से 
श्रम अपील न्यायालय स्थाप्रित करने की व्यवस्था की गई है जिसमें विभिन्नों 
ओद्योगिक. पंच न्यायालयों, औद्योगिक अदालतों, वेतन परिषदों इत्यादि के फैसले 
पर की गई अपीलों की सुनवाई होगी | श्रम अपील न्यायालय के किसी अदालत 
फैसले अथवा निश्चय के विरुद् की गई अपीलों पर विचार करने का अधिकार है 
परन्दु इसकी दो शर्तें हैं : (१) फैसले अ्रयवा निश्चय में कोई विशेष कानूनी पेंच 
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या (२) उसका उंबन्ध वेतन, बोनस, छंटनी इत्यादि से हो। विभिन्न राज्यों में 
य्योगिक न्यायालयों द्वारा परस्पर विरोधी फैसले दिये जाने के कारण जिससे देश 
ओीयोगिक संबन्ध श्रधिक जटिल होते जाते थे श्रम अपील न्यायालय स्थाप्रित 
ने की झावश्यकता अनुभव हुई | इसके साथ ही श्रपील करने के लिए कोई 
वस्था न होने के कारण यह श्रद्योगिक अदालतें उदार निरंकुश शासक की 
है आचरण करने लगी थीं | इस प्रकार की निरंकुशता और स्वच्छुन्द्ता जन- 
गी शासन प्रणाली के अनुकूल नहीं है | मूल कानून की ३३ वीं धारा में यह 
वस्था की गई थी कि सम्कौते के लिए किसी भी झगड़े के विचाराधीन होने के 
ले में कोई मालिक समझौता अधिकारी, वो्ड ग्रथवा पंचन्यायालय की लिखित 
वुमति प्राप्त किये बिना न किसो कंचारी को दण्ड दे सकता है और न 
काल सकता है; साथ ही ग्रमला प्रस्तुत, होने के ठीक पहले की नौकरी की 
लत में बह क्िसी प्रकार का परिवर्तन नहों कर सकता है। इस धारा की 
बस्थाओं को धारा ३३ (ए) जोड़कर और बढ़ा दिया गया है। घारा ३३ (०) में 
६ व्यवस्था की गई है कि यदि मालिक धारा को मंग करता है तो उससे पीड़ित 
मंचारी विधित्रत लिखित रूप में अपनी शिकायत उस पंच अदालत के सामने 
पर कर सकता है जिसमे मामला बिचाराधीन है | वह पंचश्रदालत उस शिकायत 
( उसी रूप में विचार करेगी जैसे वह कानून को व्यवस्था के अनुसार पंच 
द्वालत में पेश किया गया झ्ौद्योगिक झगड़ा हो | इस संशोधन के अनुसार 
ड्रित कर्मचारी को मामले के विचाराधीन होने के काल में नौकरी की द्वालत में 
रेबतन, छग्नी, दुर४' इत्यादि के मामलों को सीधे पंचन्यायालय में विचाराथ 
छुत कर सकने का अ्रधिकार प्राप्त है । इससे पंचन्यायालय में प्रस्तुत दोनेवाले 
गड़ों की संख्या भी ग्रधिक बढ़ने से बच जायगी श्रौर निर्यय भी शीघ्र हो जायगा । 
श्री बी० बी० गिरि. का दृष्टिकोण --भारत के अ्रम-मंत्री श्री गिरि ने 
क्ट्वबर १६५४२ में नैनीताल में हुए मारतीय श्रम-सम्मेलन के १२ वें अधिवेशन 
, फरवरी १६५३ में नई दिल्‍ली में हुए राज्य अ्रम-मंत्री सम्मेलन में ओर अनेक 
।वंजनिक भाषणों में बराबर इस बात पर जोर दिया है कि श्रौद्योगिक मगड़ों 
गे वर्तमान व्यवस्था के अनुसार श्रनिवाय पंचनिंय के द्वारा नहीं बल्कि परस्पर 
मम्नौता करके स्वरेच्छिक पंचनिर्णय से हल करना: चाहिए | इस योजना के 
प्रन्‍्तगत सावजनिक उपयोग सेवाओं के संबन्ध में श्रनिवार्य पंचनिणय लागू 
देगा परन्तु श्रन्य संस्थाओं या उद्योगों में समकौता श्रथवा स्वेच्छिक पंच- 
नेणय लागू रहेगा | परन्तु संकटकाल में और केन्द्रीय सरकार से पहले विचार 
वेमश कर लेने के बाद राज्य सरकारों को श्रोद्योगिक मामला अनिवाय पंच- 
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निर्णय के लिए सौपने का अधिकार दोगा | भी गिरि का मत था कि श्रम श्रपील 
न्यायालय को समाप्त कर दिया जाय क्योंकि रमगड़ों को श्रापस में सुलमा लेने 
के पश्चात्‌ इस न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। श्री गिरि द्वारा 
सुकाई गई योजना के अन्तर्गत मालिकों तथा कमंचारियों के बीच के सभी 
ऊगड़ों पर स्वेच्छा से समझौता करना होगा। सममोता वार्चा के संबनन्‍्ध में 
मगड़े से संबन्धित कोई मी पक्त समझोता अधिकारी की सद्दायता लेने को स्वतंत्र 
होगा और दसरे पक्ष को यह स्वीकार करना पड़ेगा। यदि इस प्रकार को सममोता 
वार्ता अ्रसफल हो जाती है और दोनों पक्ष मामले को पंचनिर्णय के लिए सॉंपने 
को प्रस्तुत हों तो पंचों का निशय दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। यदि पंच 
परस्पर सहमत नहीं हों तो मगड़े से संब्न्धित पार्थ्याँ एक निर्णायक छाँट 
सकती हैं जिसका फैसला दोनो पक्षों को मान्य होगा। बदि दोनों पार्टियों में 
निर्यायक छाँयने के प्रश्न पर मतमेद हो तो वह दोनों एक राय से मामला पंच 
अदालत को सौंप सकते हैं। सममोते की इन विभिन्न स्थितियों के लिए श्रेवधि 
निश्चित होगी। राज्य सरकारें केवल संकट काल में केन्द्रीय सरकार को 
स्वीकृति लेकर गैर सार्वजनिक उपयोग के उद्योगों के मामलों को अ्रनिवार्य पंच- 
निर्णय के लिए सौंप सकती हैं| परन्तु यद्द अधिकार श्रन्य उद्योगों पर लागू नहीं 
होगा । गिरि-योजना के अ्रन्तर्गत श्रमिक समितियाँ, समस्तीता श्रधिकारो, सममौता 


बोर्ड, श्रौद्योगिक न्यायालय श्रौर पंच श्रदालव पू्॑बत्‌ रहेंगी परन्तु अस अ्रपील- 
न्यायालय खत्म हो जायगा | 


इससे दो मुख्य मश्न उठते ईं: (१) क्या श्रनिवार्य पंचनिर्णय हो या 
स्वैच्छिक पंचनिर्यय और (२) क्या भ्रम अपील न्यायालय रहना चाहिए या नहीं?! 

अनिवार्य पंचनि्णय--यद् कद्दा जाता है कि श्रनिवार्य पंचनिर्य॑य 
ओ्रधोगिक क्षेत्र में शान्ति बनाए रखने में सद्दायक नहीं है। स्थायी तौर पर 
शान्ति तभी रह्ट सकती हे जब॒ परस्पर और स्वैच्छिक समौते किये जायें | यह भी 
बताया गया है कि श्रनिवाय पंचनिरंय से झौद्योगिक रगड़ों को प्रोत्साहन मिला 
है और भारत में इससे भ्रमिक संघ कसजोर हो गए हैं। “श्रमिक संघ की व्यवस्था 
पर इससे कुठाराबात द्वोवा है | अ्रमिक्र संघ के सदस्यों में एकता निजी स्वार्थ का 
ही परिणाम है। यदि श्रमिकों की समझ में यह श्रा जाय कि एकता के सृन्न में 
बंघ जाने से ही उनके स्वार्थ की सिद्धि हो सकती है तो उनके संयुक्त होने के लिये 
अन्य किसी ग्रेरणा की आवश्यकता नहीं रद्द जाती | श्रनिवार्य पंचनिर्णय उनको 
. इस बात के लिये कोई कारण नहीं उपस्थित करता कि उनमें इस प्रकार की 
एकता हो”? | अनिवार्य पंचनिर्णय, शआ्रार्थिक व्यवस्था को एक ऐसी कठोरता 
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प्रदान करता है जिससे अ्रन्तर्राम्द्रीय बाजार में बिकने वाली वस्तुओं के लिये 
बहुत कठिनाई उपस्थित हो जाती है । 

परन्तु अनिवाय पंचनिर्णय का समर्थन भी किया गया है। कट्दा गया है 
कि श्रार्थिक दृष्टि से कम विकसित देश में श्रौद्योगिक कगड़ों के कारण यदि 
उत्पादन यक जाता हैं तो इससे राष्ट्र के हितों की द्वानि होने की संभावना है | 
उत्पादन में गिरावट रोकने के लिए और परिणामत्तः राष्ट्रीय श्राय कम न होने 
देने के लिए अनिवार्य पंचनि्णय को लागू किया जाना चाहिए | पंचनिर्णय की 
सफलता के लिए यद्ट ग्रावश्यक है कि (१) मालिकों तथा श्रमिक्रों के कुशल 
संगठन हों और (२) समझौते की कार्यवाही में उत्तरदायित्व समझने वाले 
श्रनुमंबी नेताओं को माग लेने दिया जाय | चूँकि भारत में अमिक संगठन अर 
भी बहुत कमजोर हैं, श्रौर समझौते तथा पंचनिर्ण॑य के लिए निष्पक्ष व्यक्तियों का 
श्रभाव है इसलिए यह संभव है कि स्वैच्छिक पंचनिर्णय से सन्‍्तोषजनक परिणाम 
न निकले । 

इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम इस परिणाम पर पहुँचते है कि 
यद्यपि सावजनिक उपयोग के उद्योगों के लिए श्रनिवार्य पंचनि्णय ग्रावश्यक है 
श्र सेकट काल में भी यह लामदायक साधन सिद्ध हो सकता है परन्तु श्रोौद्योगिक 
मंगड़ों को सुल्षकाने का यह सनन्‍्तोषजनक दंग नहीं है । इससे प्रायः श्रौद्योगिक 
« मगढ़े उत्नन्न होते रहते हैं, भमिक संगठन कमनोर होते जाते हैं श्रौर देश की 

आशिक व्यवस्था कठोर होने लगती है। 

परन्तु भी गिरि का अश्रपील न्यायालय को सम्रास कर देने का सुकाव 
पूर्शतया सत्य नहीं है | देश के विभिन्न भागों में समान श्रम स्थिति उत्पन्न करने 
में भ्रपील न्यायालय विशेष सहायक रशा है। वेतन, बोनस, कार्य की स्थिति 
इत्यादि प्रश्नों पर श्रपील न्यायालय के फैसलों से श्रो्ोगिक पंच अ्रदालतों को 
काफी लाभ पहुँचा है | इसमें कुछ सन्देद्द नहीं कि परस्पर समझौता करके या 
स्वेच्छुक पंचेनिर्णय द्वारा मामला तय करके ऐसी स्थिति श्रा सकती है कि भविष्य 
में ग्रपील न्‍्योयालय की अ्रीवश्यकता न रहे परन्तु जब तक श्रौद्योगिक पंच- 
अदालत हैं तब तक देश के विमित्र भागों में श्रम सम्बन्धी सम्रान स्थिति लाने 
और विभिन्न उद्योगों में मी एकरूपता लाने के लिए श्रपील त्यायालयों को समाप्त 
न किया जाय | 

१६४६ का औद्योगिक विग्रह कानून--एक बिल अमिकों के सम्बन्ध' 
विषयक संसद में १६५० में रक्खा गया, पर उस पर कार्यवाही नहीं हो सकी, 
क्योंकि मिल मालिकों और अ्रमिकों के नेताओ्ों ने उसका बहुत्त विरोध किया | 


३२० भारतीय अ्रथशासत्र की समस्‍्याएँ. 


१६५५ के सितम्बर में पुनर्परीक्षित रूप में एक विधेयक १६४७ के श्रोद्योगिक : 
विग्रद कानून का संशोधन करने के लिये लोक समा में प्रस्तुत किया गया और ; 
१६४६ में श्रौद्योगिक विग्रद ( संशोधन तथा विभिन्न शर्तों के साथ,) कानून पास 
किया गया | यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस कानून में श्री गिरि के विचारों 
को बहुत ही सीमित मात्रा में सम्मिलित किया गया है | ऐसा लगता है कि . 
उसपे श्रौद्योगिक मगड़ों में विस्तार होगा और सममोता कठिन द्वोगा | इ' 
कानून के मुख्य प्रविधान, जो कि अम्बई के १६४७ के कानून के अनुरूप हैं, 
निम्न है :-- | 

(१) श्रमिकों की परिभाषा विस्तुत कर दो गई है, और अब्र श्रीद्योगिक ! 
कर्मचारी तथा देख रेख करने वाले पदाधिकारी भी जिनका वेतन ६००) मातिक 
से भ्रविक नहीं है भ्रमिकों के श्रन्तर्गत सम्मिलित कर लिये गये हैं। क्योंक्रि बहुत 
से इस प्रकार का कार्य करने वालों को गोपनीय और संगठन सम्बन्धी कार्य दिया 
गया है श्रौर वे अ्रमिक्नों की अपेक्षा मालिकों के हो विशेष थ्ेग हैं, इससे यह मय 
है कि मालिकों को नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा |. 

(२) १६४० के श्रौद्योगिक विग्रह (अपील न्यायालय) कानून का प्रत्यानयन 
कर दिया गया है और श्रमिकों के अपील न्यायालय को समाप्त कर दिया गया है| 
इस न्यायालय के कारण देश के विभिन्न भाग में श्रमिकों की स्थिति में समानता, 
आ गई थी और इसने अनेकों ऐसे लामदायक सामान्य नियम बना दिये ये 
जिनके विखन्डन से भविष्य में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 
इससे हम केवल एक ही अ्रच्छाई की श्राशा कर सकते हैं कि अपील न्यायालय के 
अभाव में सम्भवतः मालिकों और भमिक्रों को स्थिति की वास्तविकता पर विचार 
'करने की प्रेरणा मिले । हा 

(३) इस कानून के अनुसार तीन प्रकार के मौलिक न्यायालय बनेंगे 
(श्र) श्रम न्यायालय, (ब) औद्योगिक न्यायालय और (स) राष्ट्रीय न्यायालय | श्रम 
न्यायालयों को ऐसे औद्योगिक मगढ़ों के निर्णय करने का अधिकार है जो मालिकों 
की ऐसी आशश्रों के सम्बन्ध में उत्तन्न हुये हं जिनका श्रौचित्य तथा नियमानुकू- 
जता संदिग्ध है और जो स्पायी आशाशों के अन्तर्गत हैं तथा कर्मचारियों को 
निकाले जाने के सम्बन्ध में और इड़ताल ग्रथवा वालाबन्दी के सम्बन्ध में हैं | 
ओद्योगिक न्यायालय ऐसे ऋगड़ों का निर्णय करेगा जो कि पारिश्रमिक, कार्य के 
कटे, ब्रींनेस, युक्तिकरण ओर छटनों के सम्बन्ध में ई | राष्ट्रीय स्यायालय ऐसे 
मगड़ों का निर्णय करेगा जो कि सरंकार के मत में ऐसे मामले हैं जिनकी राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण से महचा है, अ्रथता ऐसे मामले हूं जिनका सम्बन्ध एक से श्रधिक 
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राज्यों से है । इन तीन न्यायालयों के निर्णय पर अपील करने का कोई अवसर 
जहीं है इसलिये इनके कर्मचारियों की नियुक्ति में उनकी योग्यत्ता पर विशेष ध्यान 
पिया गया है । यहाँ यह बता देना श्रावश्यक होगा कि राष्ट्रीय न्यायालय अपील 
न्यायालय का स्थानापकन्न नहीं है। 

(४) यह कानून स्थायी आज्ञाओं के सम्बन्ध में आ्रापत्तिजननक परिवर्तन 
करता है | मालिकों की किन्हीं विशेष मामलों में कार्य करने की स्थिति के सम्बन्ध 
में बिना उन अमिकों को, जिनसे इसका सम्बन्ध है, २१ दिन पूर्व अपने विचारों 
की सूचना दिये परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है| यह कानून ओऔद्ये ग्रिक 
रोजगार (स्थायी आज्ञान्रों) कानून का संशोधन करता है और प्रमाण पत्र देने 
वाले विशेष पदाधिकारी को तथा अन्य अ्रधिकारियों को इस बात का अधिकार 
प्रदान करता है कि वे प्रमाण पत्र देने के पूर्व स्थायी श्राशाओं की युक्तिसंगतता 
सथा न्याय पूर्णवा पर विचार कर लेँं। पहिले केवल मालिक को ही स्थायी 
आज्ञात्रों में परिवर्तन करने के लिये आवेदन देने का अधिकार प्राप्त था। यह 
कानून अ्रमिक्रों को भी मालिकों के ही समान प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी को 


स्थायी आशाश्रों में परिवर्तन कराने के लिये श्रावेदन देने का अधिकार प्रदान 
करता है। 


(५४) मालिकों के साथ एक विशेष रियायत की गई है, जिसे हम रियायत 
के स्थान पर यदि न्याय का प्रदर्शन कहें तो अधिक उपयुक्त होगा। इसके 
अन्तर्गत सालिक को किसी क्ंचारी को, जब कि रूगड़ा।निर्णयाथ विचाराधीन 
'हो, इस मगड़े से असम्बद्ध किसी दुराचार के लिये निकाल देने अथवा सज़ा देने 
का अ्रषिकार प्राप्त है | टेसी स्थिति में मालिक को अभियुक्त श्रमिक को एक 
मास का पारिभ्रमिक देना पड़ेगा और अपनी आशा के लिये अधिकारियों की 
हि लेनी शेगी । इससे कारखानों में अनुशासन ठीक रहने की आशा की 
जाती है। 

इस काबून का सबसे बढ़ा दोष यद्द है कि सरकार को औद्योगिक निर्ण॑यों 

- को परिवर्तित कर देने का अधिकार दे दिया गया है। बड़ी कठिनांश्यों के 
पश्चात्‌ मालिकों और अमिकों के पारस्परिक विरोधी द्वितों पर उममौता हो पाता 
है और यदि ऐसे सममौतों फो बदल देने का अधिकार सरकार को प्राप्त है तो 
इससे मामलों के और श्रधिक उलम जाने का मय है | कानून में ऐसा प्रबन्ध है 
कि सरकार को परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाश्रों को संसद के समक्ष १५ दिन की 
श्रवधि तक फ लिये रक्खा जाय जिसके भीतर प्रस्ताव द्वारा संसद उसे स्वीकार 
करे अथवा अस्वीकार कर दे, इससे स्थिति फे सुधार की आशा नहीं की जा 

र्र्‌ 
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सकती | वास्तविक .बात तो यह है. कि यह जानते' हुये कि सरकार को अपने 
इच्छानकूल निर्णय बंदल देने का अधिकार प्राप्त है कगड़ा जिन पच्षों के बीच 
है वे अपनी बात :पूरी-पूरी व्यक्त न करेंगे और जल्दी सममौता न करेंगे | कानून 
ग्रच्छी बात यह है कि अब मगड़े में पढ़े हुये दोनों पक्नों को इस बात की 
स्वतंत्रता है कि वे! किसी  समसोते के निर्णय पर हस्ताक्षर कर सकते हैं । इस 
मगड़े को किसी पंच निर्णायक को फैसला .करने के लिये सौंप सकते हैं| इछ 
प्रबन्ध के अतिरिक्त यह कानून गिरी द्वारा प्रस्तावित संयुक्त रूप से सममौता 
करने की योजना को कोई स्थान नहीं देता। यदि गिरी के श्रमिस्ताव इसमे 
सम्मिलित कर लिये' गंये होते 'तो भमिक और मालिक के ह्वितों को बिनो कोई 
हानि पहुँचाये ही पारस्परिक समकौते की सुविधा कुछ अधिक हो ' सम्भव 
हुई होती]. '.  ' ' 
ओद्योगिक अनुशासन संहिता (200०)--१६५७ में भारतीय श्रम 
कास्फ्र नस की स्थायी ,अम-समिति ने औद्योगिक श्रनुशासन संहिता? अ्रपनाई जिसे 
कमचारियों तथा नियोक्ताश्रीं के संघों ने भी स्वीकार किया | इससे भारत में 
श्रौद्योगिक 'सम्बन्धों के सुघारने की श्राशा की जाती है। इसके श्रनुसार कर्मचारी 
तथा नियोक्ता भविष्य में होने वाले सगड़ों को पारस्परिक पत्र-व्यवद्दार समभौता 
तथा अपनी इच्छा से बीच-बचाव करवा के इल करने के लिये बाध्य हैं। इसके 
श्रन्वगंत भ्रमिक तथा, नियोक्ता 'घीरे काम करो? की चाल, तालाबन्दी, बिना 
नोटिस के इड़ताल, घमकी तथा अनुशासन हदीनता के श्रन्य रूप (जो प्राय 
ओ्रौद्योगिक झंगड़ों के कारण होते हँ) को नहीं श्रपनायेंगे । 
मार्के की वात तो यह है कि संद्विता में इन्हें लागू करने तथा इसके परिणाम 
आ्रंकने की व्यवस्था भी है.। १६५८ में केन्द्र में लागू करने तथा.आकने के लिये 
एक छोटी संस्था का निर्माण किया गया। यह संस्पा विभिन्न समूहों से ओशतः 
, या न,लाग़ू होने; निर्यय, अधिनियम, तथा समझौता आदि के दोवपूर् ढंग से या 
देर से.लागू होने के सस्वन्प में विवरण एकत्र करेगी। संघ के श्रम संत्रालय ने राज्य 
सरकारों से. २० फरवरी १६४८ तक तथा भविष्य में प्रतिमाह की, दस तारीख 
तक प्रश्ज्ावलि के उत्तर के.रूप में यूचना देने की प्रार्थना की; थी । -अच्छे 
श्रौद्योगिक सम्बन्ध चनाये: रखने की दिशा ,में यह एक प्रमावपूर्ण .कदम है। 
. अश्रधिनियम पास करने तथा' संहिता स्वीकार करना ही काफी नहीं है। मविष्य में 
इसके अनुसार फ़रामा होने; के लिये.यह श्रावश्यक है कि उसके लायू करने तथा 
लागू न होने: के कारयों।पर कठोर दृष्टि रखी जाय । 


# 


अध्याय रेश.. , ५ 
ट्रेड यूनियन हे 


भारत में श्रमिक श्रान्दोलन बहुत पुराना नहीं है। यद्यपि २० वीं शत्ताब्दी 
के आारम्म में भारत में ट्रेड यूनियन थीं परन्तु उनका कार्यक्षेत्र बहुत सीमित था 
ओर वह उन कार्यों को नहीं करती थीं जिनकी एक ट्रेड यूनियन से अपेक्षा की 
जावी है। भारत में इनका विकास बहुत धीरे-धीरे हुआ और जो कुछ प्रगति हुई 
भी है वह श्रनेक कारणों से सन्‍्तोपजनक नहीं कही जा सकती | श्रमिकों में किसी 
समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए. संगठित दोने की मावना होने के लिए. यह 
श्रावश्यक है कि उन्हें इस प्रकार के संगठन की श्रावश्यकता प्रतीत हो । श्८ वीं 


: सदी में ब्रिटेन में श्रौद्योगिक क्रान्ति हुई श्रौर उसके पश्चात्‌ कुछ देशों में उसकी 


पुनरादृत्ति हुई | परन्तु भारत ने श्रव तक इस प्रकार की श्रौद्योगिक क्रान्ति का 
अनुभव नहीं किया है। यदि श्रौद्योगिक क्रान्ति हुईं होती तो उससे श्रमिकों के संगठन 
की श्रावश्यकता उत्पन्न हो जाती श्रीर एक श्रमिक संगठन बन जाता | श्रौद्योगिक 
क्रान्ति से अनेक समस्याएँ उत्पन्न है जाती जिनकी पूर्ति के लिए श्रमिकों का 
संगठित दोनो आवश्यक हो जाता। भारत के श्रीद्योगिक विकास से कुछ समस्याएँ 
उम्रन्न हुई हैं परन्तु यह समस्याएँ उतनी तीव नहीं हैं. जितनी श्रीद्योगिक क्रान्वि 


होने पर छोतीं | 


अनेक कारणों से मारत में श्रमिक श्रान्दोलन का विकास नहीं हो पाया है; 

(१) यदद पहले कटद्दा जा चुका है कि भारत की श्रधिकतर श्रमिक जनता निरक्षर 

है श्रौर उसका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी है | श्रमिक भाग्य पर विश्वास करता है और 
यह मानत्ता है कि स्वयं प्रयत्न करके वह अपनी स्थिति नहीं सुधार कर सकता है | 
इस भावना से प्रेरित होने के कारण वह श्रपना सम्पूर्ण काय॑ भगवान के भरोसे 


छोड़ देता है। यदि श्रमिक शिक्षित द्वोता वो उसे अपनी स्थिति सुधारनें की आ्राव- 


. श्यकवा प्रतीत पोती और उसे यद्द शञात हो जाता कि स्वयं अयत्न करके चह अपनी 


स्थिति कोबरहुत सीमा तक सुधार सकता है | ऐसा अनुभव करे वेद्द इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए श्रुपने अन्य अमिक साथियों को संगठित कर सकता था यदि 
भारतीय अ्रमिक भी पाश्चात्य देशों के श्रमिकों की चरद भौतिकवादी होता तो बह 
निरक्षर द्ोते हुए भी संगठित हो सकता था परन्तु भारत में निरक्षरता और भाग्य- 
वाद के कारण ही श्राज तक श्रमिक का प्रभावशाली संगठन नहीं हो पांया'दे। 
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अमिक ग्ान्दोलन सम्बन्धी अनेक कायवाहियों के होते हुए मी भारतीय श्रमिक की 
व्यक्तिगत भावना कम नहीं हो पाई है। 

(२) भारत का श्रौद्योगिक श्रमिक केवल कारखानों पर दी निभर नहीं है। 
चीच-बीच में वह गाँव जाता रहता है और फिर काम करने कारखानों में आरा जाता 
है। समान हितों की पूर्ति के लिए संगठित होने में उनके स्थान परिवंतैन की 
अबृत्ति सब से बड़ी वाघक रही है। इधर कुछ वर्षों से स्थिति में कुछ परिवर्तन 
हुआ है और शुद्ध श्रौद्योगिक श्रमिक के एक वर्ग फा उद्मव हो रहा है। 

(३) भमिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि हुईं है परन्तु इसके साथ ही रहन-सहन 
के ब्यय में भी वृद्धि हुई है | भमिकर अतीत की तरह अब मी ट्रेड यूनियन के लिए 
थोड़ा सा चन्दा देने के लिए श्रस्तुत नहीं होता है। यदि उसे संगठन का लाम 
मालूम ह्षेता तो ट्रेड यूनियन की सदस्यता के लिए आवश्यक चन्दा देने से वह 
पीछे नहीं हटता। 

_ (४) भारत के उद्योगपति भी औद्योगिक विकास के आरम्म काल के श्रन्य 
देशों के उद्योगपतियों की तरह ट्रेड यूनियनों का विरोध करते हैं और यह श्रनुभव 
करते हू कि ट्रेड यूनियन उनकी प्रविद्वन्द्री शक्ति है। यदि उद्योगपति कुछ और 
विचारपूर्य दृष्टिकोण अपनाते तो इस आन्दोलन की बहुत प्रगति हो गयी दहोती। 
इघर कुछ वर्षों से उद्योगपतियों ने श्रौद्योगिक कंगड़ों के निपटारे के लिए भर 
उद्योग में शांति बनाये रखने के लिए ट्रेड यूनियनों का महत्व समझता है।... 

(४) वतमान में भारतीय अमिक संधों पर स्वयं अमिक्रों का नहीं बल्कि 
चाहरी लोगों का नियंत्रण है। यदि ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व स्वयं अमिकों के हाय 
में होंतां तो वह श्रमिक्रों के ह्वित में ट्रेड यूनियनों का संगठन करने का महत्व 
समस्त सकते श्रौर इससे श्रमिक आन्दोलन तेजी से बढ़ सकता था | परन्ठ नेतृत्व 
स्वयं अमिकों के हाथ में नहीं है और बाहरी लोग ट्रेड' यूनियनों का उपयोग अपने 
राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति में करते हैं| उनकी दृष्टि में श्रमिकों की स्थिति में 
.पुधार करना गौण विषय होता है। इसीलिए श्रमिक सोचते है कि ट्रेड यूनियनों 
का संगठन करने से विशेष लाम नहीं है | भारतीय ट्रेंड यूनियन संगठन में यह 
दोष होने से ट्रेड यूनियनों का कार्यक्षेत्र विकसित नहीं हो पाया है और भ्रमिकों में 
शिक्षा-प्रसार और स्वास्थ्य संबन्धी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। भारतीय 
ट्रेड यूनियनें अधिकतर संघर्षशील प्रदृत्ति की हैं | यह एक प्रकार से इड़ताल करने 
की और सालिक या संरकार के विरुद्ध आ्रान्दोलन करने की एजेन्सी के रूप में कार्य 
जप पर इस नौति के कारण भारतीय ट्रेड यूनियनों का कार्यद्रेत्र बहुत संकीर्ण 

गया है | ह 
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१४४५-४६ में (जिस श्रद्यवन वर्ष के आड़े प्राप्त हैँ) मारत में ७८४६ 
श्रमिक संघ ये जिनके सदस्यों की संख्या २९३१ लाख थी | निम्न तालिका से यह 
स्पष्ट होगा कि १६४२-५३ से रजिस्टर्ड श्रम-संघ्र तथा उनकी सदस्य संख्या में 
' पर्याप्त बृद्धि हुई है | संधो के इस विकास के होते हुए भी रजिस्टर किये हुये अमिक 
संधों के कुल सदस्यों को संख्या उद्योगों में काय करने वाले श्रमिकों की कुल 
संख्या का अ्रंश मात्र ही हे । 

रजिस्टर्ड श्रम-संघ तथा उनको सदस्य-संख्या 
वर्ष अमसंघ का संण्या सदस्यों की कुल संख्या 
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कानूनी व्यवस्था 


ट्रेड यूनियन सम्बन्धी कानून बनाने का उद्देश्य ट्रेड यूनियन की व्याख्या 
करना, उसके कर्तन्यों श्रीर उत्तरदायित्व को निश्चित करना ओर ट्रेड यूनियन 
सम्बन्धी उचित कायवाही फे सम्बन्ध में उनकी रक्षा करना है। कानून यह 
निश्चित फरता है कि उद्योगपति ट्रेड यूनियन को मान्यता देंगे श्र ट्रेड यूनियन 
सम्बन्धी उचित कायवाही करने पर किसी श्रदालत में उन पर धुकदमा नहीं 
चलाया जायगा | ऐसा कानून न होने पर उचित कार्यवाही भी श्रन्य श्रर्थों में 
श्रवैध घोषित की जा सकती है | 

१६२६ का भारतीय ट्रेड यूनियन कानून--१६२६ के भारतीय ट्रेंड 
यूनियन कामूल में १६२८, १६४२ और १६४७ में संशोषन किया गया । भारतीय 
ट्रेड यूनियर्नें इसी कानून द्वारा संचालित होती हैं। १६२६ के कानून के अन्तंगंत 
ट्रेंड यूनियन की यह परिभाषा दी गई है कि कोई भी संगठन चाहे अस्थायी हो 
या स्थायी यदि अ्रमिक श्रौर उद्योगपति या मालिक और कर्मचारियों के बीच श्रधवा 
कर्मचारियों के बीच पारस्परिक उचित सम्बन्ध बनाये रखने के लिए बनाया गया 
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हो, या वारिज्य-व्यापार करने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने के लिए बनाया गया हो 
या दो या दो से श्रधिक संधों का संगठनःहो तो उसको भी ट्रेड यूनियन ही कहा 
जायगा | इस अश्रकार ट्रेड यूनियन की श्रेणी में अमिकों औ्रौरं मालिकों दोनों के 
संगठन सम्मिलित कर लिये गये हैं | इसमें यह्ट व्यवस्था की गई दे कि किसी 
यूनियन के ७ या उससे श्रधिक सदस्य कानून के श्रन्तर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार के 
पास यूनियन की रजिस्ट्री कराने के लिए आवेदन पत्र मेज सकते हैं| परन्तु इसके 
लिए. यह आवश्यक है कि यूनियनें निर्धारित शर्तें पूरी करती हों | यह भी व्यवस्था 
की गई है कि रजिस्टड यूनियन के पदाधिकारियों में से आधे वास्तव में उस उद्योग 
के कर्मचारी हों जिसके अमिकों की गह यूनियन हं। इससे बाहरी व्यक्तियों को 
ट्रेड यूनियन संगठन में काफी स्थान मिल जाता है । यदि यूनियन के कानून 
सम्मत उद्देश्य को आ्रागे बढ़ाने के लिए. किये गये समझौते के सम्बन्ध में झगड़ा हो 
तो यह कानून यूनियन के पदाधिकारियों श्रौर सदस्यों की फौजदारी के दावे से 
सुरक्षा करता है | इसके साथ ही यदि माल्षिक अमिकों के झंगढ़े के बारे में कोई 
कार्य किया गया है श्रोर शिकायत केवल यह है कि इस प्रकार के कार्य से श्रन्पर 
अमिक द्वारा काम छोड़ दिये जाने की सम्मावना है या यह व्यापार में श्रथवा 
किन्हीं लोगों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना हे तो इस कानून की वजह से यूनियन 
के पदाधिकारियों और सदस्यों पर दीवानी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है। 


इस कानून द्वार रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के कोष पर प्रतिबन्ध लगाया 
गया है । इस कोष का केत्रल उन्हीं कार्यों में उपयोग किया ना सकता है जिनका 


कानून में विवरण दिया गया हे परन्ठ एक पृथक कोष का निर्माण करने की 
अनुमति दे कर यूनियन के सदस्यों के नागरिक एवम्‌ राजनीतिक द्वितों की भी 
रक्षा की गई है। प्रत्येक ट्रेड यनियन को प्रतिवर्ष श्रपना हिसाच छपे फर्मो में 
भरकर रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके साथ ही आय-बव्यय 
का झाडिट किया हुआ विवरण भी भेजना पड़ता है | यदि सान्यता प्राप्त ट्रेड ' 
यूनियन के (१) भ्रधिकतर सदस्य श्रनियमित इड़ताल में भाग लें, (२) यूनियन 
को कार्यकारिणी अ्रनियमित इड़ताल की सलाह दे, उससे सहयोग करे या उसे 
भड़काए, या (३) यूनियन का अधिकारी गलत वक्तव्य प्रकाशित कराए, तो 
कानून के अनुसार ये कार्यत्राहियाँ श्रनुचित संमेकी जाँयगी और इसके लिए 
दरइस्वरूप यूनियन की मान्यता वापस ले लेने की व्यवस्था की गई है । दूसरी 
ओर यदि उद्योगपति या मालिक (ञ्र) अपने. श्रमिकों के ट्रेंड यूनियन संगठित 
करने के अधिकारों में हस्तक्षेप करे या पारस्परिक सहायता एवम सुरक्षा के उद्देश्य 
से की जाने वालीं कार्यत्राहदी में गढ़त्रढ़्ो पैदा करे, (व)किसी ट्रेड यूनियन के 


ट्रेड यूनियन : »» ': ३२७ 


अचनने या उसके प्रशासन में हस्तात्षेत्र करे, (स)' किसी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन 
के अधिकारी को ट्रेंड यूनियन का श्रषिकारों होने के कारण मौकरी से निकाल-दे 
था उसके साथ भेद-भाव की नीति वरते, ओर श्रमिकों को-कार्नूनु के अन्तर्गत चलने 
-वाली किसी जाँच इत्यादि कार्यवादह्दी में गबाही देने पर या आरोप लगाने पर 
निकाल दे, या (द) मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ पमकीता वार्ता करने से 
'इन्कार कर दे या कानून में दों गई सुविधाओं को देने से इन्कार कर दे तो 
उद्योगपति श्रथवा मालिक की यह कार्यवाही कानून की दृष्टि में अनुचित समझी 
जायगी | अनुचित कार्यवाद्दी के लिए उस पर एक हजार रुपया जुर्माना करने. की 
व्यवस्था की गई है। 
इस कानून से यद्रपि ट्रेड यूनियनों को मान्यता मिली श्रोर उनको कानूनी 
आधार दिया गया फिर भी इससे भारत में ट्रेड यूनियन संगठन का विकास 
करने का उद्देश्य पूर्ण न हो सका | इसमें अनेक दोप हैं; (१) इस कानून के 
अनुसार ट्रेड' यूनियन केवल मजदूरों के संगठनों तक ही सीमित नहीं है, जैस[ कि 
होना चाहिए था, परन्तु इसमें मालिकों श्रोर उद्योगपतियों के संगठन भी शामिल 
किये गये हैं । इससे अनावश्यक गड़बड़ी पैदा हो जाती है; (२) कानून के , श्नतु- 
सार ट्रंड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करना श्रनिवाय नहीं है।इस कानून; में उन 
यूनियनों को भारतीय दरशड' विधान के अ्रन्तर्गत फीजदारी के मुकदमे से छूट नहीं 
दी गई दे जिनकी रजिस्ट्रं नहीं हुई है, इससे ट्रेड यूनियन संगठन कमजोर , पड़ 
जाता है; श्रीर (३) कानूत के अन्तर्गत ट्रेढ यूनियन ,के सामान्य कोष श्रौर 
राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए. निर्मित :कोष में अवैज्ञानिक सम्बन्ध 
स्थापित किया गया है | सामान्य कोप से व्यय करने के लिए श्रत्यन्त संक्रीर्ण 
“व्यवस्था की गई है। . 
आचरण-संहिता (००१४ ० ००पेप्०0-यदपि मारत में श्रम संघों 
' की बाहुल्वता है तथा विभिन्न संघों ((६0७७६०॥५) के सामंजस्य सहित काम 
करने की कोई आशा! नहीं है फिर भी मई, १६४८ में नैनीताल में भारतीय-अम- 
काफ्रेन्स में माग लेने वाले श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा; अपनाये ,गये 
धआचरण संद्ििता से झ्राशा का संचार होता है। 
इस संहिता के अ्रनुठार “(]) किसी उद्योग अथवा हकाई के कर्मचारी 
को श्रपनी इच्छा की यूनियन का सदस्य बनने की स्वतन्तता होगी,| इस संबंध 
में फोई- दबाव नहीं डाला जायगा। () यूनियन की दोहरी सदस्यता नहीं होगी ! 
प्रतिनिधिन्यूनियनों के सम्बन्ध में यद तय किया गया कि उपयुक्त नियम्र फो.और 
परीक्षा की जाय | (0॥) श्रम-ंधों के प्रजातंत्रीय ढंग पर कार्य करने को- स्वीकार 
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किया जाय तथा श्रादर की दृष्टि से देखा जाय। (४) ट्रेढा' यूनियन के 
पदाधिकारियों वया प्रशासकीय निकायों के चुनाव नियमित तथा ग्रजातंत्रीय ढंय 
पर होने चाहिये | (४) भ्रमिकों की श्रश्नता और पिछड़ेपन का कोई संगठन 
फायदा नहीं उठायेगा | कोई संगठन अनावश्यक माँगे नहीं पेश करेगा | (शं) हर 
एक संघ जातीयवा व प्रान्तीयता से दूर रहेगा | तथा (सा) श्रम संधीं के बीच 
कोई हिंसा, दबाव, घमकी तथा व्यक्तिगत बदनामी आदि नहीं होगी |? यह्द सब्र 
बड़े ही अच्छे प्रस्ताव हैं किन्तु इनकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि 
ट्रेड-यूनियन उन्हें कहाँ तक अ्रपनाती ई | 
अम संघों को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई केन्द्रीय 
श्रधिनियम नहीं है। मारतीय-भम-कार्रेन्स ने! ट्रेड यूनियन के मान्यता देने के 
सम्बन्ध में मिम्न कसौटियाँ प्रस्तावित की | ५($) जहाँ एक से अधिक यूनियन द्वो 
वह्शा मान्यता प्राप्त करने वाली युनियन रजिस्ट्री के वाद कम से कम एक वर्ष 
तक काम करती रही हो किन्तु जहाँ एक ही यूनियन हो वहीं यद शर्त लागू नहीं: 
होगी । ($) सस्यान के कम से कम १५५ श्रमिक उसके सदस्य हों । (!9) किसी 
स्थानीय ज्षेत्र में 'एक यूनियन को किसी उद्योग का प्रतिनिधि यूनियन भाना जा 
सकता ह बशरते कि क्षेत्र में उद्योग के २५४ श्रमिक ठसके सदस्य हों। (९) यूनियन 
"को मान्यता मिलने पर, दोवष तक स्थिति में कोई सुधार नहीं होना चाहिये । 
(ए) जब किसी उद्योग श्रथवा संस्थान में श्रनेक यूनियन हों तो सबसे श्रधिकः 
-सदस्य-संख्या वाली यूनियन को मान्यता देनी चाहिये। (५7) किसी क्षेत्र में 
किसी उद्योग की प्रतिनिधि यूनियन को देश भर के संस्थानों के श्रमिकों का प्रति- 
निधित्व करने का श्रधिकार है | किन्तु यदि किसी संस्थान के श्रमिकों की यूनियन 
में उसके ५०५४ श्रमिक सदस्य है तो उसे केवल स्थानीय द्वित के मामलों पर कार्य- 
वाही करने का अ्रधिकार होना चाहिये। (छा) प्रतिनिधित्व का रूप निर्णय करने 
के लिये छानबीन करने के ढंग को और श्रधिक पर्याप्त कर देना चादिये। जब 
इस सम्बन्ध में वैसा गिक छान-बीन के परिणाम दलों को मान्य न हों तो केन्द्रीय 
श्रम संघ के प्रतिनिधियों से निर्मित एक समिति को इस प्रश्न की जाँच कर इसे 
इल करना चाहिये । इस काय के लिये केन्द्रीय श्रम संगठन विभिन्न भागों के लिये 
श्रावश्यक घन और व्यक्ति श्रस्तुत करेंगे। यदि इससे काम नहीं होता तो 
प्रशंन का निर्यय न्यायालय के सुपु्द कर देना चाहिये। (शांत) सिर्फ वे 
यूनियन सान्यता पा सर्केगी जो औद्योगिक अनुशासन संहिता को मानेगी। 
(05) उन. अम-संघों के सम्बन्ध में जो श्रम के चार केन्द्रीय संगठनों से 
सम्बन्धित नहीं है, इस प्रकार श्रलग से विचार करना चाहिये ।? यह कसौटियाँ 


ट्रेड यूनियन ३१६ 


विस्तृत तथ। सुविचारित हैं | यदि इनका अनुसरण किया गया तो ट्रेड यूनियनों 
की नींव दृढ़ हो जायैंगी | प्राप्त अनुभव के आधार पर वे इस विषय पर श्रधि- 
नियम बनाने का आधार भी चन सकती हैं| ; 

. भविष्य की योजना--जर्तमान में भारतीय श्रमिक आन्दोलन में कुछ. 
श्राघारभूत दोप हैं और स्थिति सुधारने के लिए इन दोषों को दूर करना बहुत 
आवश्यक दे | इस समय एक ही उद्योग में एक ही क्षेत्र से अनेक ट्रेड यूनियन 
हैं। बहुत अ्रधिक ट्रेड यूनियन होने से श्रमिक का पक्ष कममोर पड़ जाता दै और 
श्रमिक के अधिकारों की रक्षा में मी ब्राधायें थरा जाती हैं| इसलिए ट्रेड यूनियनों 
के संगठन को संगठित करने श्रौर इनको एकता के सूत्र में बाँधने की अत्यन्त 
आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि एकक्षिन्न में स्थित किसी मुख्य उद्योग में 
अ्रमिक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केबल एक से अधिक ट्रेंड यूनियन न हो | 
यदि एक क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में काय करने वाले सभी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए एक ट्रेड यूनियन होती तो सर्वोत्तम होता । परन्तु यट्ट संभव नहीं है 
क्योंकि कभी-कभी विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों की समस्याएँ भिन्न 
होती हैं| साथ ही विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक एकता के सूत्र में 
नहीं बेंध पाते हैँ जब कि ट्रेड यूनियन श्रान्दोलन की सफलता इनकी पएकात्मकता 
पर निर्भर करतीं है। मारत के ट्रेड यूनियन संगठन में दूसरा बढ़ा दोष यह है 
कि यह अपनी सम्पूर्ण शक्ति प्रायः हड़ताल में और मालिकों से सामूद्दिक माँगें 
करने में लगा देते हैँ | बहुत कम ऐसी यूनियन हैं जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र को 
व्यापक बनाया है | इसमें कुछ सन्देह नहीं कि सामूहिक रूप से माँग करना और 
इड़ताल करना ट्रेड यूनियनों का महत्वपूर्ण कार्य हे परन्तु इसके साथ ही अन्य 
कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है | मारत में ट्रेड यूनियन का कार्यक्रम ओर विस्तृत 
करने की आवश्यकता है | इसमें वयस्कों को शिक्षा, सहकारी-श्रान्दोलन का 
संगठन, जनसेवा काय इत्यादि भी सम्मिलित किये जाने चाहिये | इससे ट्रेंड 
यूनियनों की उपयोगिता बढ़ जायगी। 

ट्रेड यूनियन शआ्रान्दोलन का एक बहुत बढ़ा दोष केन्द्रीय संगठनों का 
बाहुल्‍य है। कुल १५३१ यूनियनों में से श्राई० एन० टी० यू० सी, ए० आई०- 
टी० यू० सी० दिन्द मजदुर सभा ओर यूनाइटेड टी० यू० सी० से संयोजित 
यूनियनों की संख्या क्रमशः ६१७, ५५८, ११६, और २३७ श्र उनके सदस्यों की 
संख्या क्रमश: ६७२ लाख, ४२३ लाख, २०४ लाख, श्र १९५६ लाख १६५६- 
के अन्त में थी। इन केन्रीय संगठनों को एक शक्तिशाली संस्था में संगठित 
करना सम्भव है| इसमें संदेह नहीं कि इन केन्द्रीय संगठनों के राजनीतिक- 


अ३० भारतीय अ्रर्थशाज्र की समस्याएँ 


उद्देश्यों में बहुत भ्रधिक अञ्ेतर है परन्तु जहाँ तक श्रमिकों की स्थिति में सुधार, 
करने और अमिक्रों के वास्तविक द्वितों की रक्षा करने का प्रश्न है इनका आधार- 
भूत आर्थिक कार्यक्रम समान है। यदि यह केन्द्रीय संगठन एक में मिल जाँय त्तो 
श्रमिक के द्वितों की वर्तमान की श्रपेज्ञा कहीं श्रच्छे रूप भें- रक्षा की जा सकती 
है। यदि इन संगठनों को आरंम में पूर्णतया एक में मिला देना संभव न हो तो 
कम से कम समान हितों की कुछ समस्‍्याश्रों को इल करने के लिए इनमें परस्पर 
सहयोग तो हो दी सकता है| इससे स्थिति में सुधार होगा ओर भविष्य में इन 
संगठनों का एकीकरण करने के लिए मार्ग खुल जायगा | 


अध्याय ३४ 
रेल यावायात 


भारतीय रेलों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। १८५३ में भारतीय रेलवे 
लाइन की लम्बाई केवल २० मील थी, १६०० में यह २४,७४२ मील हुई और 
१६५१-४२ में इसका प्रचार ३४,११६ मील श्ौर १६५६-५७ में ३४,७४४ मील 
हो गया, निसमें ३४,२९१ मील सरकारी प्रतनन्ध के श्रन्तगंत था। १६०० में 
भारतीय रेलों से १७ करोड़ ५० लाख यात्रियों ने यात्रा की, ४ करोड़ ३० लाख 
टन सामान ढोया गया । १६५६-५७ में यात्रियों की संख्या १३८ करोड़ ३० लाख 
श्रीर ढोये जाने वाले माल की मात्रा १२ करोड़ ५० लाख टन हो गई | १६ श्रग्नैल 
३१६४३ को भारतीय रेलों ने श्रपनी उपयोगी सेवाओं के १०० बे पूरे किये [ टीक 
३०० वर्ष पूर्व १६ अ्रप्नेल १८५३ को ध्ंप्रथयम भारतीय रेल ने बम्बई शह्दर से थाने 
'तक २१३ मोल की दूरी तय की थी। यद्यपि रेलवे संगठन में कुछ धुथ्याँ हैं और 
कुछ दा भी है परन्तु फिर भी जिस गति से उसने प्रगति की है उस पर मारतीय 
रेलवे गव कर सकती है । 

मुख्य विशेषवाएँ--मारतीय रेल्वे के विकास में कुछ उल्लेखनीय विशेष- 
साएँ हैं। (१) भारत में रेल का कार्य निजी उद्योग के रूप में प्रारम्भ किया गया। 
रेल-उच्योग करने वालों को सरकार ने कुछ सुविधाएँ दीं जैसे इन्हें भूमि मुफ्त दी 
गई और पूँणी की बसली की गारन्टी दी गई | इससे रेलवे निर्माण के ब्यय में 
दि हुई श्र सारे देश को इसका भार वहन करना पड़ा। ऐसे समय में जब 
रेलों का निर्माण करने के लिए उद्योगपति पूंजी लगाने को प्रस्तुत नहीं ये यह संविधयें 
देना संभवतः अत्यन्च ग्रावश्यक था परन्तु यदि हस श्रोर किंचित्‌ सावधानी से 
कार्य लिया जाता तो इनको काफी कम भी किया जा सकता था। रेलों का प्रबन्ध 
'निजी उशथोगपतियों के द्वाथ में द्ोने से इसकी काफी आलोचना फी गई है। 
आरालोघकों ने प्रअन्धकों द्वारा पक्षपात किये जाने और कच्चे माल के निर्यात्त तथा 
सैयार माल के आयात के भाड़े में रियायतें देने की शिकायतें कीं, क्‍योंकि बन्दर- 
गाहों से देश के अन्दर सामान लाने और अन्दरंगाहों तक सामान पहुँचाने के 
लिए रेल के भाड़े की दर अन्य दरों की श्रपेज्ञा कम रखी गई थी | एकवर्थ' समिति 
(#०ए०:0 0०प्धां६०6) ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय हित में रेल के मिली 
उद्योग को क्रमशः राज्य को अपने हाथ में ले लेना चाहिए | इस दिशा में १६२५४ 
में प्रथम प्रयास किया गये।। सरकार ने 'ईरूट इण्डिया और जी, आई, पी. रेलवे 


३१२ भारतीय अथंशास्त्र की समस्याएँ 


को अपने अधिकार में ले लिया परन्तु इस प्रक्रिया को पूरा होने में २० वर्ष लगे 
और जहाँ तक ब्रिटिश भारत का सम्बन्ध है १६४४ में निजी उद्योग समाप्त कर 
राज्य ने इसको पूर्णतया 'अपने श्रधिकार में ले लिया | १६५० में संघीय वित्तीय 
एकीकरण के पश्चात्‌ भूतपूर्व रियासतों की रेलों को भी भारव-सरकार ने अपने 
हाथ में ले लिया और श्रब रेलवे एकमात्र राजकीय उद्योग बन चुका है। 

रेल उद्योग निजी उद्योगपतियों के द्वाथ में होने की अ्रपेज्ञा सरकार के दाथ 
में होने से अनेक लाम ईं--(श्र) इससे साधनों की झ्रनावश्यक हानि और विभिन्न 
रेलवे-प्रतन्धों में प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है | (बच) राजकीय उद्योग होने के 
कारण देश के श्रौद्योगिक और कृषि साधनों के विकास के महत्व को दष्ः में रखते 
हुए रेल के माड़े की उचित दर निश्चित की जा सकती है श्र (स) इस उद्योग 


से जो लाभ शेगा वह्द केद्वीय धन कोष में जमा हा सकता है । 
(२) दो विश्वयुद्धों के कारण, १६३० की श्राथिक मंदी और १६४७ में 


देश के विभाजन से रेलों पर बहुत भार पड़ा है श्रौर उसका परस्पर सम्बन्ध भी 
विच्छिन्न हो गया | युद्ध के कारण रेलों की कार्यकज्षमता पर श्रधिके ध्यान नहीं 
दिया गया, पुराने कल-पुजों इत्यादि को नहीं बदला गया और नई मशीनें लगाने 
की योजना स्थग्रित कर दी गई । द्वितीय विश्वयुद्ध के समय ८ प्रतिशत मीटर>गेज 
के इज, १५ प्रतिशत मीटर-गेज के वैगन, ४ हजार मौल लम्बी पटरियाँ और 
४० लाख स्लिपर भारतीय रेलों से लेकर भध्यपूर्वा देशों को भेजे गये । युद्ध के 
समय रेलों के सामान का श्रीर पटरियों का श्रत्यघिक उपयोग किया गंया, उनको 
ने बदला जा सका और न नया सामान लगाया जा सका | इससे रेलों की कार्य- 
क्षमता घट गई | देश का विमाजन हो जाने से रेलों का कुछ सामान पाकिस्तान 
के भाग में चला गया और शरणार्थियों को लाने-पहुँचाने के कार्य में रेलों पर 
ओर अधिक भार पढ़ा | गत कुछ वर्षों में रेलों पर आवश्यकता से श्रधिक भार 
कुछ कम किया गया है, पुराने सामान को बदला गया है और सामान की मांत्राः 
बढ़ाई गई है परन्तु इस दिशा में श्रमी बहुत कुछ करना शेष है। 
(३) श्रतीत में इस्ननां, बाबलरों, डिब्बों इत्यादि के लिए भारतीय रेलों 
त्री आयात्त पर निर्भर करना पड़ता था | इससे देश का बहुत-सा धन विदेश 
चला जाता या और देश को विदेशी विनिमय साधनों को गम्भीर क्षति होती थो। 
परन्तु इधर कुछ वर्षो से स्थिति में -सुधार हुआ है ओर अन्र देश में ही इश्जन, 
डिब्बे इत्यादि बनने लगे हैँ | भारतीय कारखानों में डिब्बों का उत्पादन बढ़ 
रहा है और रेलवे की आवश्यकता की श्रधिकाधिक पूर्ति की जा रही है| चित्त- 
रक्षन के इसन बनाने के कारखाने में इज्ञन के लगमग-७० अतिशव कल पुर्नोः 
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का उत्पादन किया जाता है श्रीर केवल ३० प्रतिशत का आयात फरना पड़ता है| 

(४ ) भारत में श्रनेक रेलें थीं परन्तु पुनर्वर्गी-करण योजना लागू करके 
इनको ७ ज्षेत्रों में संगठित किया गया है । एकीकरण से पहिले मारत 'में ३५ 
रेलवे थीं जिममें से २२ सरकार के श्रषिकार मे थीं। रेलवे बोर्ड की जाँच करने 
के लिये नियुक्त समिति (१६४०) की सिफारिश पर मारत सरकार ने भारतीय 
रेलों को ६ ज्षेत्रों में संगठिव करने का खिद्वान्त स्वीकार कर लिया । दक्षिणी रेलवे 
का १४ अप्रैल १६५१, पश्चिमी और केन्द्रीय रेलवे का ५ नवम्बर १६५१ को 
और शेप तीन उत्तरी, उत्तरी पूर्वोच्र और पूर्वी रेलवे का १४ श्रप्नेल १६५२ को 
सद्धादन हुआ | पहली श्रगस्त १६५५ से सातवें ज्षेत्र का निर्माण पूर्वी रेलवे को 
दो ज्षेत्रों में विमाजित करके किया गया ; (१) पूर्वी रेलवे जिसमें पुरानी ई० 
आई० शार० का मुगलसराय तक का भाग ( सियालदह डिविजन को लेकर ) 
सम्मिलित थी, श्रौर (२) दक्षिणी पूर्वी रेलवे लिसमें सम्पूर्ण बी० एन० श्रार० 
सम्मिलित थी | इस प्रकार भारतीय रेलवे को निम्न सात क्षेत्रों में विभाजित 
कर दिया गया | 

(१) दक्षिणी रेलवे--इृखमें एम० एन्ड एुस० एम०, एस० श्राई० और 
अधूर राज्य रेलवे सम्मिलित है । 

(२) पश्चिमी रेलवे--इसमें भूतपूर्व बो० भ्री० सी० आई०, सौराष्ट्र, 
राजस्थान तथा जैपुर रेलवे श्रीर जोधपुर रेलवे का कुछ भाग उम्मिलित कर दिया 
गया है| 

(३) केन्द्रीय रेलवे--इसमें जी० आाई० पी०, एन० एस०, सिन्ध्या 
राज्य श्रौर धौलपुर राज्य रेलवे सम्मिलित है | 

(४) उत्तरी रेलबें--शसमें ई० पी०, जोधपुर और बीकानेर रेलवे, ई० 
झाई० आर० के इलाहाबाद, लखनऊ शऔ्रौर मुरादाबाद डिवीजन श्र बी० ची० 
(एज्ड सी० आई० रेलवे का दिल्‍ली रेवारी-फजिल्का ज्षेत्र सम्मिलित दै। 

(५) दक्षिणी पूर्वी रेलवे--इसमें बी० एन० आर० शामिल है। 

(६) उत्तरी पूर्वी रेलवे--इसमें श्रो० टी० एल्ड आसाम रेलवे, ई० श्राई० 
आर० का कुछ भाग शौर बी० बी० एल्ड सी० आई० रेलवे का फरतेहयढ़ क्षेत्र 
है। 

(७) पूर्वी रेलवे---इसमें पुरानी ई० आई० का मुगलसराय तक का भाग 
आओऔर सियालदद डिवीजन सम्मिलित है। 

७ क्षेत्रों का वर्गकरण इस प्रकार हुआ है कि जिसमें विमिन्न' क्षेत्रों का 
कार्य कम व्यय के साथ चलाया जा सके और विभिन्न ज्षेत्रों में यातायात की 
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उचित सुविधा प्राप्त हो । विभिन्न क्षेत्रों के रेल पथों का विस्तार २३३१ मील से 
लगाकर (जो कि पूर्वी रेलवे का है) ६३३६ मील तक है | (जो कि उत्तरी रेलवे का 
है) इस वात का ध्यान रखा गया है कि कर्मचारियों और अन्य सामान, को एक 
स्थान से दसरे स्थान पर कम से कम हटाना पड़े और केवल ईस्ट इंडिया और 
बी० बी० एन्ड सी० श्राई० रेलवे को छोड़कर जद्दाँ तक - सम्भव है वतमान रेलवे 
व्यवस्था को बिना छिंन्न भिन्न किए एक या दूसरे भाग में सम्मिलित कर 
लिया जाए। हा 
रेलवे के पुनवर्गकिरण योजना की श्रालोचना की गई दे । कहद्दा गया दे 
कि (श्र) पुनवर्गीकरण से एक रेलवे के कर्मचारियों को दूसरी रेलवे में परिवर्तित 
किया गया, उनमें श्रतेक को नौकरी से श्रलग कर दिया गया, (व) इससे कम से 
कम दो रेलवे--ईस्ट इन्डियन और वी० बी० एल्ड ० सी० आई० रेलवे--तोड़ी गई 
जिससे श्रनेक जटिल समस्याएँ उत्तन्न ह गई, ओर (स) इससे भारतीय व्यापार 
एवम उद्योग को श्रनेक कठिनाइयाँ हुई हैं। रेलवे के पुनर्व्गकिरण जैसे बड़े 
परिवर्तन में थोड़ा-ब्रहुत सम्बन्ध विच्छेद होना और कुछ कर्मचारियों को नौकरी 
से श्रलग कर दिया जाना अनिवार्य था | उससे बचा नहीं जा सकता था । परन्‍्ठु 
इतने से ही पुनर्वगंकिरण की योजना श्रवांछनीय और अनुपयुक्त सिद्ध नहीं होती 
क्योंकि इस योबना के लागू हो जाने से जो लाम होंगे वह इससे , होनेवाली 
हानियों की अपेक्षा कहीं अधिक हैं | यह भी कोई तर्क नहीं, जैसा कि ऊुछ समि- 
तियों ने सुझाव दिया था, कि यह योजना पाँच वर्ष बाद लागू की जाय श्रौर 
सरकार को इस समय इसे स्थगित कर देना चाहिए था। यदि पुनर्व॑र्गीकरण की 
नीति स्व्रीकार कर ली गई है तो इसे जितना शीघ्र लागू किया जाय उतना ही 
अच्छा है। इस योजना के लागू करने से तीन निश्चित लाम हैं : -(क) इससे 
वह सभी लामप्राप्त हो सकेंगे जो प्रतरन्ध व्यवस्था बड़े पेमाने पर संगठित 
करने से दोते हैं ।.(ख) इससे एक ही काम अनेक जार करने से छुटकारा मिल 
जाप्रगा और हानिकारक प्रतियोगिता मी नहीं हो सक्रेगी और (ग) इससे रेलवे 
को आधिक स्थिति दृढ़ होगो ओर काय के स्वर में सुधार किया जा सकेगा। इस 
व्यवस्था के पश्चात्‌ रेल के माड़े और किराये की दर, यात्रियों की ' सुविधाओं 
मजदूरों के वेतन और सुविधाश्रों इत्वादि के सम्बन्ध में सारे देश में संमान नीति 
लागू की जा सकेगी | यह कोई छोटी सफलता नहीं । 

(५) भारतीय रेलवे की कार्यक्षमता अभी भी बहुत नीचे स्तर की हैं। युद्ध 
आरंभ होने के पूर्व की का्यक्षमता के स्तर तक मी अमी मारतीय रेलवे नहीं 
पहुँच सकी दे | इस बात का प्रमाण माल के डिज्वों का चक्कर लगांकर अपने 
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स्थान पर पहुंचने में दस अ्रधवा ग्यारह दिन के समय का लगना है जब क्रि युद्ध 
के पूब' केवल नी दिन लगते ये । रेल के सामान के श्रभाव के अतिरिक्त कार्य 
प्रबन्ध में देर लगना भी माल के एक स्पान से दूसरे स्थान तक देर से पहुँचने 
का प्रधान कारण है | समय की पाबन्दी तथा माल के डिब्बों के प्रयोग सूचक 
अंक बहुत नीचे स्तर पर हैं | छोटी लाइन की स्थिति और भी बिगड़ी हुई है | 


, भारतोय रेलवे में कोयले का व्यय मी बहुत अ्रधिक है। वर्तमान समय में 
-१०५, लाख टन कोयला ३०३ करोड़ रुपये की लागत का प्रयोग में आता हे । 
रेलवे फ्यूल जाँच कमेटी ने विभिन्न उपायों द्वारा २०% बचत करने का सुझाव 
दिया था । यदि यह सम्मव हो सका तो रेलवे को प्रति वर्ष ६ करोड़ झुपये की 
बचत श्रगले पाँच वर्षों भें सम्मव हो सकेगी । इसके अतिरिक्त श्रन्य मितव्ययिता के 
उपायों की पूरी जाँच होनी चाहिए ओर इनका प्रयोग दोना चाहिये जिसमें रेलवे 
का व्यय कम हो जाय तथा राय में वृद्धि हो जायगी । 


रेलवे की वित्त व्यवस्था-एकवर्थ समिति के सुझाव पर १६२४ में 

रेलवे की बिच व्यवस्था-केन्द्रीय सरकार की सामान्य वित्त व्यवस्था से मिन्न कर 
दी गई । १६२४ के प्रथककरण समझौते में यह व्यवस्था की गई थी कि रेलवे में 
लगी हुई पूंजी पर ब्याज के साथ ही व्यवसाय में लगी पूँजी का एक प्रतिशत, 
अतिरिक्त लामाश का ह भाग श्रोर रेलवे के सुरक्षित कोष में ३ करोड़ रुपया 
जमा कर देने के बाद बंचे भ्रत्यधिक श्रविरिक्त ल्ञामाश का ३ भाग राजस्व ,के 
नाम में जमा करेगी। महत्वपूर्ण रेलों की हानि का भार केन्द्रीय सरकार वहनः 
करेगी। रेलवे के सुरक्षित कोष. में से सामान्य राजस्व दिया जायगा और यदि 
श्रावश्यकता पड़ी तो द्ृट-फूट के लिये पूंजी शोर रेलवे की आधिक स्थिति को 
हृढ बनाने के लिए भी इसमें से धन लिया जायगा । रेलवे के धामान क़ो बदलने 
शौर नया सामान मँगाने के लिए १ श्रप्नेल १६२४ से द्वट-फूट' के लिए एक मिन्न' 
' सुरक्षित कोप बनाया' गया दै। केन्द्रोयः सरकार की सामान्य, वित्त व्यवस्था ;से 
रेलवे की वित्त व्यवस्था को मिन्न करने के दो लाभ हुये है; (अ) अतीत, में 
सामान्य वित्त की कठिनाइयों और श्रनिश्चितता पर ही रेलवे का भविष्य निर्मर 
करता था | इस कारण वह पहले से ही श्रपने 'विकाउ की योजना: निर्माण नहीं 
” कर पाते थे | अनुमान है कि प्रथकछरण सममीते के अनुसार वित्त व्यवस्पा,यकप् 
- कर देने से रेलवे की स्थिति श्रधिक सुरक्षित दो जायगी श्रौर इसके प्रधार कंरने 
के लिये तथा इसमें सुधार करने के लिए निश्चित घन राशि प्राप्त हो जायगी.। 
' (ब) श्तीत में यह निश्चित नहीं था कि केन्द्रीय राजस्व को 'रेलवे - से कितनी आय 
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डोगी परन्तु एथक्रकरण सममौते के अनुसार इसके अन्तर्गत घन राशि निश्चित 
फर दी गई है। ब 
प्रथक्करण सममौते में संशोधन क्रिया गया लो १ अप्रेल, १६५० से लागू 
हुश्ना | इस संशोधन के अनुसार (१) जनता को रेलवे का हिस्तेदार माना गया 
है श्रोर नो ऋण ली गई पूरी रेलवे में लगाई गई है उस पर सरकार को 
(श्रर्थात्‌ जनता को) ४ प्रतिशत का निश्चित रूप से लाम मिलेगा |यद्द घन , 
रेलवे की श्राय में से केन्द्रीय सरकार को दिया जाता है। पहले १६२४ के सममौते 
के श्रनुसार सामान्य राजस्व में दी जाने वाली धन राशि की कोई निश्चित 
निर्धारित मात्ना नहीं थी पर इस संशोधन से यह निश्चित कर दिया गया कि 
रेलवे में जो कुछ पूं ली लगी है उसका एक निर्धारित प्रतिशत सामान्य राजस्व में 
दिया जायगा | (२) सममौते में रेलवे विकास कोप स्थापित करने की व्यवस्पा 
की गई है इस कोप से (श्र) नई रेलवें लाइनों का निर्माण करने में वित्तीय 
सहायता दी जायगी। इन नई लाइनों से श्राय होना श्रावश्यक नहीं है, (व) 
यात्रियों की सुविधा के लिए व्यय किया जायगा श्रीर (स) श्रम कल्याण कार्य 
इत्यादि में व्यय किया जायगा । (३) समझौते के संशोधन के अनुसार 
प्रथम पाँच वर्षों में रेलवे के टूट-फूट कोष में कम से कम १५ करोड़ 
रूपया संग्रह किया जाना चाहिए ओर शेप श्रतिस्कि श्राय से एक ऐसे कोष का 
निर्माण किया जाना चाहिए जिससे श्रार्थिक सन्तुलन रखा जाय। रेलवे का 
सामान अ्रधिक महँगा होने के कारण १६५० के प्रथक्करण समझौते के पश्चात्‌ से 
दृल-फूट के कोष में ३० करोड़ रुपये की नियत घनराशि संग्रह कर दी गई है। 
पुराने समझौते में सामान्य राजस्व के अन्तर्गत जमा की जानेवाली धन- 
राशि निश्चित नहीं थी परन्तु नये समझौते में यह रकम निश्चित कर दी गई दे | 
इससे रेलबे का योजनाबद्ध विकास किया जा सकता है, सुरक्षित कोप का निर्माण 
किया जा सकता है और पुनर्वास तथा प्रसार का कार्यक्रम कार्यानिवत किया जा 
सकता है। द्वट-फूट के कोष में प्रति वर्ष जमा की जाने वाली घनराशि में इस 
आपार पर बृद्धि कर दी गई है कि कल पुजों, मशीन, इस्चनन इत्यादि बदलने के 
व्यय का मूल व्यय से श्रोर उपयोग में लाई जाने वाली सम्पत्ति के जीवन काल से 
कोई सम्बन्ध नहीं हे | श्रव॒ तक इन्हीं दो आधारों पर ट्वट-फूठ के कोष में योगदान 
निर्धारित किया जाता था। नये सममौते के श्रनुसार व्यय का मार बढ़ाने का 
'उद्देश्य रेलवे को श्रत्यघिक पूंजी संग्रह करने-से रोकना है। विकास कोष की 
स्पापना के समय यह वात मान ली गई है कि मविष्य में रेलवे का विकास केवल 
व्यवसायिक दृष्टिकोण से सीमित नहीं रखा जा सकता है। देश के आर्थिक विकास 
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में रेलवे को जिसका राष्ट्रीकरण किया जा चुका है एक महत्वपूर्ण औरं निश्चित 
योगदान देना है ) 

स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात्‌ रेलवे की वित्तीय त्थिति में निरन्तर सुधार 
हुआ है। वास्तविक श्राय जो कि १६४८-४६ में ४२२४ करोड़ दंपये थी 
२६५१-५२ में बढ़कर ६१०७५, करोड़ रुपया हो गई है और १६५८-५६ के वजर्टे के 
अनुसार ७६६२ करोड़ रुपया अ्रनुमान किया गया है। १६५१-५२ में सामान्य 
आय के प्रति ३३९४१ करोड़ रुपया दिया गया था और श्६प८-१६ में ४६८ 
करोड़ रुपयों के दिये जाने का श्रनुमान किया गया है जब कि १६४८-४६ में 
'केवल ७'३४ करोड़ रुपये ही दिये गये थे। इतने पर भी रेलवे की अतिरिक्त श्राय 
नो कि १६४८-४६ में १६६८ करोड़ रुपये थी १६४१-५२ में बढ़कर रृद'३७ 
करोड़ रुपये ओर १६५८-५६ के बजट श्रनुमान के अनुसार २७'३४ करोड़ रुपये 
मानी गई हईं। यह सारी रकम विकाध कोष में जमा कर दी गई है जब कि 
३६४८-४६ में केवल १० करोड़ रुपये ही इस कोष में जमा किये गये थे | रेलवे की 
वित्त स्थिति में इस सुधार का कारण यह है कि (१) यात्रियों की संख्या में और 
माल के यातायात में शद्धि हुई है शोर (२) रेलवे के किराये तथा माड़े में भी 
बृद्धि हुई दे | देश के श्रौद्योगिक बरिकास में वृद्धि होने से और आशिक कारोबार 
बढ़ाने से रेलों द्वारा यातायात भी बढ़ा है। वास्तव में रेलें बढ़ते यात्तायात 
की माँग पूरी कर सकने में असमर्थ रही हैं, यातायात बढ़ने के साथ ही रेल का 
फिंराया भी बढ़ा है । १६४८-४६ में रेलवे को यात्रियों से ८४ करोड़ रुपयों और 
3६५१-५२ में-१०६'८८ करोड़ रुपयों की आय हुई। १६५८-५६ के बजट में 
लगाये हुए श्रनुमान के अनुसार यद्द ग्राय १२४.७३ करोड़ रु० होगी | इसी प्रकार 
माल होने से आय जो कि १६४८-४६ में १०८-२६ करोड़ रुपये थी, १९५१-५२ में 
बढ़कर १५६*७६ करोड़ रुपये हो गई और १६५८-५६ में अनुमान है कि २५०४० 
करोड़ रुपये हो जायगी । 

रेल से यातायात कम होने का वास्तविक कारण १६५१-५२ और १६५५-१६. 
के बीच यह था कि १६४८ से रेल के किराये में और भाड़े में श्रत्यधिक वृद्धि 
हुई है। युद्ध के तुरन्त पश्चात्‌ रेल के किराये और माड़े में इतनी वृद्धि नहीं हुई 
जिसका यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता परन्तु १६४१ में रेल के किराये तथा 
मंड़े में पर्याप्त वृद्धि दो जाने से यात्रियों और माल से होनेवाली आय कम हो गई । 


। र२. ! 


श्श्८ भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


यात्रियों से होनेवाली आय माल ढोने का आय 
( करोड़ रुपयों में ) ( करोड़ रुपयों में ) 
१६४८-४६ प्य४डा०० श्ग्ष्रह्‌ 
१६४६-५० पप्द्र६ १३०३७ 
१६५०-२१ ६७८४ १४३०१ 
१६५१-५२ १०्६'दप८ १५६*७६ 
१६५२-३३ १००*३े८ श्ड्द १२ 
१६५२-५४ १०००० १४७ श्८ 
१६५४-५४ १०२२ , र््ाद्ह 
१६५५-५६ १०७७१ श्दणार्प्र 
१६५६-५७ | ११६३३ २०३६६ 
१६४७-४८ (संशोधित) १२०६० २३१९०० 
१६५८-५६ (वजट) १२४७३ २५०"५० 





पिछले तीन वर्षों में यात्रियों तथा माल के यातावात में श्रौद्योगिक 

विकास के कारण वृद्धि होने से स्थिति में उन्नति हुई है। 
रेलवे के किराये और भं।ड़े की दर सम्बन्धी नीति--रेलों के किराये 
ओऔर मभाड़े का उद्योग, कृषि, व्यापार ओर वाणिज्य के विकास में झौर स्वयं रेलों 
की वित्तीय स्थिति को दृढ़ बनाने में बहुत महत्व है। याद भाड़ा अधिक होगा तो 
उससे उत्पादन व्यय पर प्रभाव पड़ेगा श्रौर उत्पादन व्यय में वृद्धि .होगी। इससे 
देश के श्रौद्योगीकरण को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । इसके विपरीत यदि भाड़े की 
दर निश्चित करने में त्रुटि गह गई है तो उससे उद्योगों के स्थाननिर्धास्ण पर और 
श्रौद्योगीकरण के ढांचे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रेल का किराया और भाड़ा 
श्रधिक होने से यातायात को ओत्साइन नहीं मिलता है, यावायाव रेलों के द्वारा 
न द्ोकर अन्य साधनों से होता है जिसमे रेलवे को ज्ञत्ति पहुँचती है। यदि भाड़ा 
कम है तो इसमे श्रौद्योगिक तथा कृषिक विकास में अवश्य सहायता मिलेगी, 
परन्तु यदि इससे रेलवे को द्वानि पहुँचती है शोर वद्द श्रपना व्यय पूरा करने के 
पश्चात्‌ उचित लाम नहीं उठा सकती दवै तो यह व्यावसायिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल तथा 
श्रनुचित' है । इस लिए रेल के किराये तथा भाड़े की दर सम्बन्धी नीति ऐ)सी होनी . 
चाहिए. जिससे रेलवे के हित में और उद्योग वथा ऋृषि के द्वितों में सन्तुलन 
स्थापित किया जा सके और जिससे देश में प्राप्त साधनों के आधार पर देश का 
कृषि तथा औद्योगिक विकास पूरी तीव्रता से किया जा सके, पंचवर्षीय योजना में 
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निर्धारित लक्च्य पूरे किये जा सके श्रौर रेलवे को वित्तोय स्थिति पर्याध सुदृढ़ रखी 
जा सके । 

१६४८ से पहले भारत में रेलवे के किराये तथा- भाड़े की दरें इसके 
अनुकूल नहीं थीं श्रौर उसकी कड़ो ग्रालोचना की गई है 

(१) भारतीय रेलवे में किराये तथा भाड़े की दर निर्धारित करते समय दूरी 
का ध्यान नहीं रखा गया। इससे लम्बी यात्रा करने वालों को या काफी दूर 
सामान भेजने वालों को बहुत अधिक भाड़ा देना पड़ता था। इससे माल की 
खपत के लिए बाजार की स्थिति तथा श्रन्य कारणों के अनुकूल रहते हुए भी 
उद्योगों को कच्चे माल के खोतों से दूर स्थापित करने को प्रोत्साइन न मिला । 
उद्योग के लिए रेलों के माड़े की दर कुछ कम थी, साथ द्वी विशेष स्टेशनों के 
बीच रियायतें भी दी गई थीं परन्तु इससे व्यापार श्रौर उद्योगों को विशेष लाभ 
नहीं हुआ। 

(२) मारत से कच्चे माल को विदेशों को निर्यात श्ौर विदेशी माल के 
आयात को सस्ता करने के लिए रेलवे ने देश के किसी मांग से बन्द्रगाहों तक 
श्र बन्दरगाहों से देश के श्रन्य उपयोग के केन्द्रों तक का किराया कम रखा । 
भारत में विदेशी सरकार की इस त्रुण्पूर्ण नीति से भारतीय उद्योग को ज्ञति 
पहुँची और विदेशी उद्योगों को अधिक प्रोत्साइन मिला ! 

(३) भारतीय रेलवे के कुछ भागों में किराये की दरें मीलों के आधार पर 
निश्चित की गई और ब्लाक रेट की प्रणाली श्रपनाई गई श्रर्थात्‌ एक रेल द्वारा 
कम दूरी तक माल ढोने पर प्रति मील अधिक किराया वसूल किया गया | इसका 
उद्देश्य यह था कि साल कुछ दूर ढोने के बाद दूसरी रेल से न ढांया जाय ब्रल्कि 
लम्बी यात्राओ्नं में उसो रेल का उपयोग करें | इसके परिणामस्वरूप व्लाक-रेट 
नींत से बचने के लिए. सामान को श्रावश्यकता से अधिक दूर तक ले जाना 
पड़ता था | इससे लागत बढ़ती थी श्रौर यातायात के साधनों पर भी श्रनुचित 
मार पड़ता था | 

(४) एक ही सामान के लिए विभिन्न रेलों की विभिन्न दरें थीं। इससे 
व्यापारियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | इसके अतिरिक्त विभिन्ने 
सामनों के भाड़े की दरों में भी काफी अंतर था | नम 

* श६४८ में रेल के किराये तथा भाड़े की दरों की कुछ त्रुटियाँ दूर कर दो 
गईं । किराया प्रत्धि मील की दर से निर्धारित किया गया, साय ही अनाज, दाल, 
आग और बीज इत्यादि की दरें निश्चित कर दी गई । इसके लिए सर्वप्रथम दूसरे 
समूह. की रेलों---आसाम, ईरुट इन्डिया, जी० श्राई०.पी० और ओ० टी० रेलवे. 
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में दर मिश्चित की गई श्रोर तत्पए्चात्‌ पहले समूह की रेलों में | दोनो समूहों में 
इस अंतर का कारण यह था क्रि दूसरे समूह की रेलों की दरें पहले समूह की रेलों 
की श्रपेक्षा पहले से ही कम थीं और यदि दोनों समूह की रेलों की दरें एक साथ 
अढ़ा दी जाती तो इससे श्रधिक कठिनाई होती है | 
रेल के किराये तथा भाड़े की दरों में इस प्रारम्मिक परिवतन के पूरे हो 
जाने के बाद १ श्रप्नेल १९५२ को कुछ और परिवर्तन किये गये | दूरी के आधार 
पर किराये की दर निर्धारित करने की नीति त्याग दी गई। शेष दरों का प्रमाणी- 
करण हुश्रा श्रौर इस प्रक्रिया में उनमें वृद्धि की गई | लोहे और इस्पात उद्योग 
के लिए निश्चित विशेष दरों को खत्म करके नई संशोधित दरें लागू की गई जो 
स्टैन्डड तटकर की दर से कम रखी गईं। दक्षिण को चीनी के यातायात की 
रियायती दरें खत्म कर दी गई | कोयले के भाड़े में ३० प्रतिशत की दृद्धि कर दी 
गई श्र यह कह्दा गया कि पहले की दर व्यय से बहुत कम थी। १६५४-५६ के 
बजट में भाड़े की दरों में अन्य परिवर्तन किये गये। अन्न तथा खाद का प्रति 
गाड़ी माड़ा कम कर दिया गया तथा विभिन्न श्रेणियों का यात्रियों के लिये 
किराया ६०० मील से अधिक दूरी के लिये कम कर दिया गया और प्रथम ३०० 
मील की यात्रा का किराया बढ़ा दिया गया पर ३०१ से ६०० मील की दूरी के 
किराये में कोई परिवर्तन नहीं किया गया । 
इससे रेलवे की श्रनावश्यक हानि उठानी पड़ी जब कि रेलों द्वारा कुल 
जितने सामान का यातायात होता है उसका ४० प्रतिशत कोयला होता है । यह 
सुकाव दिया गया कि कोयले के भाड़े की दर अधिक होने से रेलवे को लाम 
होगा इससे रेलवे के हितों की रक्षा दोगी ) 
रेलवे भाड़ा पर जांच कमेटी--जो कमेटी जून १६५५ में नियुक्त की 
थई थी उसने १६५८ के आरम्भ में सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। सरकार के 
विचाराधीन होने के कारण अमी तक वह कार्यान्वित नहीं की गई है। कमेटी 
यह सिपारिश की है कि किराये की दरे निम्मतर भ्रेणी से उच्चतम श्रेणी तक 
वृद्धिमान श्राधार पर होनी चाहिये | इस विचार को कार्यान्वित करने के लिये कमेटी 
इस निष्कर्ष पर पहुँची कि सचसे सरल ओर संतोषप्रद ढंग आधार रूप में एक दर 
निश्चित करना और श्रन्य दरें इसी पर के प्रतिशत बृद्धि के आधार पर नियत 
करना होगा | इसके लिये . कमेटी ने एक सामान्य दर जो कि मान दरस्ड होगा 
नियत किया है जिसे ((]958 00 7966 ) वंर्ग १०० दर कहा जायगा | कमेथी 
ने वर्तमान वर्ग & को सबसे श्रधिक सुविधाजनक समान्य ()ए०८०) और अन्य 
वर्गों को इसके ऊपर तथा नीचे माना हे | इसी प्रकार गाड़ी भर माल की दरे 


रेल यातायात रेध१ 


भी १७० के नये व्य के आधार पर प्रतिशत श्रंकों में व्यक्त किये गये ह | प्रत्येक 
वर्ग कितने प्रतिशत होगा व्यक्त कर दिया गया है । प्रत्येक वस्ठु के लिये गाडो- 
भर माल के आधार पर वर्गोकरण किया जाना चाहिये और साथ ही साथ छोटी 
मात्राशरों (४772]॥5) का भी वर्गीकरण होना श्रावश्यक है| कमेटी ने छोटी मात्रा 
में. माल की दरों में गाड़ी भर माल की दरों की श्रपेकज्षा १५ से लगाकर ३६ प्रति- 
शत्त वृद्धि करने की श्रनुमत दी है ।?? 

कमेटी ने यह मत दिया था कि (!) सीमा कर रद्द कर दिये जाने चाहिये 
पर नये दरों के बनाते समय इस बात को विचाराधीन रखना चाहिये, () थोड़ी 
दूरी के लिये अतिरिक्त माड़ा वसूलना श्रनुचित समम्ता जाना चाहिये; (॥) घाट 
सम्बन्धी ओर स्थानान्तरण सम्बन्धी वसूली बन्दी कर दी जानी चाहिये। 
(९) भाडा बसूनने की न्यूनतम दूरी २५ मील तक बढ़ा दी जानी चाहिये श्रीर 
चाहे माल एक रेल श्रथवा कई रेलों द्वारा ले जाया जाय एक ही वार उसकी बुकिंग 
होनी चाहिये; (४) माल गार्डियों द्वारा भेजे जाने के लिये न्यूनतम वजन २० सेर 
होना चाहिये; श्रीर (श) जे १२० १२थ्रा० प्रति गाडो माल पर न्यूनतम 
सम्मिल्षित वसूली की जाती है बन्द कर टी जानी चाहिये | 

कमेटी ने यह भी सिपारिश का है कि ३०० मील की दूरी की प्रथम सीढ़ी 
को भाड़े की दर नियत करने के लिये चार भागों में बाद देना चाहिये; जैसे १ से 
२५ मोल तक, २६ से ७४५ मील तक; ७६ से १५० मील तक; श्र १५१ से 
३०० मील तक | स्पष्ट रूप से उसने यह सिपारिश की है कि “कर्मचारियों की 
, यह निश्चित नीति द्वोनी चाहिये कि जहाँ तक सम्भव हो सके थोड़ी थोड़ी दूरी 
के लिये रेल का प्रयोग न किया जाय वरन्‌ श्रन्य परिवहन के साधनों का उसके 
स्थान प्रयोग बढ़े |” 

इस बात को विचाराधीन रखते हुये कि (१) दरे लम्बी दूरी तक लेजाने 
वाले मात्न पर भार स्वरूप न हो, (२) उनमें सीमा सम्बन्धी तथा अन्य सम्बन्धों में 
जो वसूली की जाती द्वे सम्मिलित हो; (३) श्राय श्रोर व्यय के बीच जो ३०० 
करोड़ रुपयों का व्यवधान है उनसे पूरा दो जाय | कमेटी ने मिम्न दरों के लागू 
किये जाने की सिपारिश की है :-- 


मील-- प्रतिमील प्रतिमन पाइयो की इकाई में दरे 
२ सेर५ तक की ३६० ४ 
र्‌६ से ७४ तक ्ररे १४० 
७६ से १५७० तक ४० 2० १९२० 


१९१ से ३०० तक कम १०५ 


३४२ भारतीय श्रर्थशास्र की समस्याएँ 


मील--- :  प्रतिमील प्रतिमन पाइयो की इकाई से दरे 
३०१ से ५०० तक ४:४५ प्र 
५०१ से ८०० तक श्् ०.७० 
८०१ से १२०० तक ४2 ०.६० 
१२०१ से आगे तक ०.५० 


कमेये की सिपारिशें ($) रेलवे की भाड़े की दरों को सरल ओर सुगम 

बना देगी और इस प्रकार उनकी अ्रनेकों जटिलतायें और श्रसंगतायें दूर दो 
जायेगी; (॥8) उनसे रेलवे की श्राव में वृद्धि होगी जिठकी बहुत आवश्यकता है; 
(7) रेलवे को इसमें आ्रावश्यक सुविधा प्राप्त होगी श्रोर सड़क द्वारा छोटी दूरी 
क परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा | परन्ठु उद्योगो की उत्मादन लागत पर रेल 
के किराये का अ्रत्यधिक और अनुचित मार पड़ेगा। वर्तमान मूद्रा स्फ्रीति की 
दशा में इससे हानि होगी | बाहर भेजे जाने वाले माल के सम्बन्ध में तो किराये 
की बढ़ी हुई दर भारतीय माल की विदेशी बाजारों में स्पर्धा शक्ति ज्ञीण कर देगी 
जिससे विदेशी विनिमय को कठिनाइयों के श्रोर भी श्रधिक बढ़ जाने का भय होगा । 
जनवरी १६४८ में यात्रियों के लिए भारतीय रेलों में प्रति मील किराये की 

समान दर निश्चित की गई। परन्तु कुछ रेलों में किराये की दर कम थी | उसे 
भी अन्य रेलों की किराये की दर के समान ही कर दिया गया | १६५१ में रेल का 

किराया २० से २५ प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया | 
7६५५-५६ के बजट में किराये की दरें निम्न प्रकार निश्चित की गई हें 

पाड़ प्रांत माल प्रति यात्री जप 
“एपूछमज्न छझहइठ मील ३०३ मील और 


इससे अधिक 
. एयर कन्डोशन श्रेणी श् ३४ .. इर 
प्रथम भेणी श्र श्६्‌ 7 
द्वितीय श्रेणी (मेल/टक्सप्रे).. ११ १०२ धर 
». 9. सिधारण) ६१ & . ८ 
त्रित्तीय भ्ेणी (मेल/एवसप्रेस). ६ | ६ ४ 
हि मिट ९४84, १ अमन... जी लि शल हक अमन लि 3-2: मी 


रेलों का पुनः संगठन करने से रेल के किराये तथा भाड़े में जो सुधार 
किया जा सका उससे (१) रेल का किराया निर्धारित करने का झाधार सरल हो 
गया, (२) रेल की दरों में जो अव्यवस्था फैली हुई यो वह दूर हो गई, और (३) 


रेलयोतायात. -' ' ३४२३ 


रैलबे का विकास कर सकने के लिए श्रघिक घन मी प्राप्त हुआ । रेल के किराये 
के सम्बन्ध में यह कटद्दा जाता है कि सुधार करने से किराये और भाड़े में कुछ 
वृद्धि कर दी गई है | इससे उद्योगों का उत्पादन व्यय बढ़ा है और यात्रियों तथा 
सामान के यातायात से प्राप्त होनेवाली आय घटी है।._ 

रेलों की काये प्रणाली में दोप-फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बस 
आफ कामसे ऐड इन्डस्ट्री ने अपने स्मारक पत्र में मारतीय रेलवे काय प्रणाली 
के अनेकों दोषों ओर चरुटियों की ओर ध्यान आक्ृष्ट कराया था, जैसे गाड़ी के 
'डिब्ब्रों का न मिलना, वहुत दिनों तक माल के यातायात में प्रतितरन्व का लगाना, 
यातायात में अ्रधिक समय लगना, थोड़े सामान के यातायात की सुविधा में 
अमाव, माल के डिब्बों की माँग करने ओर प्राप्त करने में समय का लम्बा 
ज्यवधान, कुछ जंकशनों में लाइनों का श्रभाव, बड़ी श्रोर छोटो लाइनों में परस्पर 
अदला बदली की सुविधाशओं का अ्रभाव, कुछ रास्तों में लाइनों का श्रमाव, माग 
में माल का चोरी होना और खो जाना या चोरी हुए माल की हानि निश्चित 
करने में झ्रधिक देर लगना, श्रौर कर्मचारियों को कार्यक्षमवा में सामान्यतः श्रभाव 
इत्यादि | इस सम्बन्ध में मुख्य समस्या तो यह है कि कृषि ओर उद्योगों की 
आवश्यकता फे अनुसार रेलवे की सुविधा कम है | इस देश में ग्रार्थिक व्यवस्था 
विकासोन्मुख है, यहाँ कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में निरन्तर दृद्धि हो रही है 
श्र वर्तमान यातायात सुविधायें पूर्ण्पेण श्रपर्याप्त हैं | फेडरेशन ने इस सम्बन्ध 
कें निम्न सिफारिश की है। 

(१) रेलवे के विस्तार और खुवार के लिए ४०० करोड़ रुपयों का प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में नियत करना अ्रपर्याप्त था श्रौर कम से फम १०० करोड़ 
आये प्रति वर्ष और अधिक नियत करना चाहिये था) इस प्रकार द्वितीय योजना 
के श्रन्तगंत १४८० फरोड़ रुपये व्यय किये जाने की माँग रेलवे बोर्ड ने की थी 
जिसे योजना आयोग ने धद्य कर ११२५ करोड़ रुपये कर दिया है। यह धन 
आरतीय रेलवे की श्रावश्यकता के श्रनुसार पर्याप्त न होगा ) 

(२) प्रथम योजना में रेलवे के वर्तमान सामान की मरम्मत पर भ्रधिक 
जोर दिया गया था जो गत बीस वर्षो से बदले भी नहीं गये | यद्यपि यह बहुत्त 
आवश्यक है, फिर भो श्रत्र अधिक ध्यान रेलवे के विस्तार पर दिया जाना 
च्वाहिये | विश्तार इतना होना चाहिये कि न केवन्न यातायात की श्रावश्यकतायें 
ही पूर्ण हो. सकें, बरन्‌ मविष्य में बढ़ी हुई श्रावश्यक्ता को भो पूरा कर लेने को 
पर्याप्त शक्ति द्वो | यद्यपि द्वितीय योजना में श्रधिकर जोर विद्तार पर दिय्रो गया: है 
फिर मी यह श्र्याप्त है। * 


शे४४ भारतीय अ्रथंशासत्र की समस्याएँ 


(३) रेलवे के कार्य करने. की छ्षमता में वृद्धि होनी चाहिए | देश के 
श्रौद्योगीकरण में प्रोत्साहन देने के लिये आवश्यक है कि रेल द्वारा 'यातायात की 
छुविधा सस्ती हो | इसके लिए यह श्रावश्यक है कि रेलवे का चालू व्यय कम 
हो | भारतीय रेलवे की कुल किराये भाड़े से प्राप्त झ्राय १६४८ की २१३ करोड़ 
रुपयों से बढ़कर ४०७"४८ करोड़ रुपये १६५८-४६ के बजट में अनुमान की गई 
हैं। कुल व्यय १७३ करोड़ से वढ़कर २६८३४ करोड़ रुपये दो गया है। इससे 
वह प्वा लगता है कि बढ़ी हुई श्राय का श्रधिकांश व्यय की बृद्धि में प्रयुक्त हुश्रा 

है और यह सम्मव है कि किराया ओर माड़ा घटाया जा सके | 

(४) माल के यातायात में सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसे श्रस्थायी 
उपायों से कार्य लेना चाहिए जैसे मुकामा घाट, श्रागश श्रौर सोबरमती श्रौर 
श्रन्य स्थानों पर मशीनों द्वारा माल को स्थानान्तरित करना, कन्वैयर प्रणालो का 
प्रयोग करना और मुगलसराय वाल्टेयर, मागलपुर श्रादि जंकशरनों पर माल की 
गाड़ियों की भ्रदला-बदली की गवि में तीव्रता लाना क्योंकि इन स्थानों पर बड़ी: 
भीड़ रह्दती है | जिन रास्तों पर लाइनों के श्रमाव के कारण कटिनाई हो जाती 
है वहाँ ग्रधिफ लाइनों का खेलना ओर विशेष प्रकार के माल के डिब्चों की' 
संख्या बढ़ाना | 

(५) व्यापारियों को मार्ग में माल के चोरी हो जाने और खो जाने श्रोर 
बहुत देर में हानि मिलने के कारण बहुत कठिनाई उठानी पढ़ती है। रेलवे 
व्यवस्था को इस प्रकार की सधी हुईं चोरियों के रोकने श्रौर रेलवे कर्मचारियों की 
श्रसावधानी ओर चरित्रहीनता के कारण गाड़ी में माल के जाने की रोक थाम 
के लिये विशेष प्रयक्गील होना श्रावश्यक है| द्वानि जल्दी चुकाने के उपायों को 
भी सोचना आवश्यक द्ोगा | विभाग का विकेन्द्रीय करण करना, कुल माल के 
खो जाने पर द्वानि तुरन्त चुकाना, इस दशा पर कि यदि एक वर्ष के भीतर ही 
भीतर माल मिल गया तो पाया हुआ इर्जा रेलवें को वापिस दे देवें | ऐसी क्लोमस 
एडवाश्सरी कमेटी की स्थापाना करना जिसके सदस्य उन उद्योगों और बव्यापारों 
के प्रतिनिधि हो जे क्ल गा विभाग के कम्चारी से सम्बन्धित है श्रादि कुछ ऐसे 
उपाय हैं जिनके प्रयोग में लाने से रेलवे के दोष मिट सकते हैं । 

रेलवे के कमचारी इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि रेल के कार्य प्रणाली 
की क्षमता बढ़ जाय और सुविधायें भी बढ़ जाँय, माल की सघी चोरियों और 
उनके खोने पर रोक थाम करने के लिए रेलवे करपशन इनक्वारी कमेंटी की 
नियुक्ति की गई हैजो शीघ्र ही श्रपनी रिपोर्ट सरकार के सर्मक्ष उपस्थित करने 

वाली है| रेलवे के चालू व्यय पर रोक थाम में सहायता करने के लिये 
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और रेलवे का विकास करने के लिए, विकास में वैशानिक ढंग का प्रयोग करने के 
लिये तथा बढ़ी-बढ़ी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये, जिन्हें पंचवर्षीय 
योजना के श्रन्तर्गत रेलवे को पूर्ण करना है, रेलवे बोर्ड की सदस्य संख्या चार के 
स्थान पर पाँच कर दी गई है। 

योजना के अन्तर्गत--अधम पंचवर्षीय योजना में ४०० करोड़ रुपये के 
व्यय का प्रस्‍्ताव रेलवे के नये सामान के क्रय करने तथा पुराने को मरम्मत फे 
के लिये किया गया था। वास्तव में यह आशा की जाती है कि प्रथम योजना के 
समाप्त दोने तक लगभग ४३२ करोड़ रुपया व्यय हो जायगा | गन्त्रयानादि श्र 
और सर्वाग सर्यत्र पर ब्यय प्रस्तावित घन से बहुत अधिक हो गया है। गन्त्रया- 
नादिपर श्रधिक व्यय होने के कारण यात्रा और ढुलाई १६४३-५४ श्रौर १६४४-४४ 
के बीच साढ़े श्राठ प्रतिशत बढ़ गई और आशा को जातों है कि योजना के 
आन्तिम वर्ष में नो प्रतिशत बढ़ जायेगी । अधम योजना के श्रारम्भ के समय 
रेलदे के पास ८२०६ इन्जन, १६२२४ यात्रियों के डिब्बे और २२२४४१ माल के 
डिण्ये ये । इनमें से २११२ इन्जन, ७०११ यात्रियों के डिब्चे और ३६४८४ माल 
के डिब्बे पुराने थे | प्रथम योजना में १०३२८ इम्जनों और ४६७४ यात्रियों के ड्ब्वि 
और ४६१४३ माल के डिब्बों के क्रय करने का प्रबन्ध किया गया था । वास्तव में 
उपर्युक्त संख्या से कुछ अ्रधिक इन्जन थ्रौर माल के डिब्बे और कुछ कम यात्रियों 
के डिब्बे प्रथम योजना के अन्तर्गत क्रय किए जा सकेंगे। इतनी अधिक मरम्मत 
श्रोर नये सामान के क्रय किए जाने के पश्चात्‌ मी भारतीय रेलवे का सामान 


बहुत पुराना श्रीर पुराने ढंग का है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आर्भ में 
६२६२ इन्जन, २३७७६ यात्रियों के डिब्बे और २६६०४६ माल के डिब्बे काम में 
आते हुये होंगे जिनमें से २८१३ इन्जन ओर ६३०५ यात्रियों के डिब्बे शोर 
४९५६८ माल के डिब्बे बहुत पुराने घिसे हुये होंगे और उनके स्थान पर नये लाने 
आवश्यक होंगे । इससे यह पत्ता लगता है कि रेलवे के विस्तार की इतनी' 
श्रावश्यकता होते हुये मी उनकी मरम्मत आर उनके स्थान पर नये सामान लाने 


की जरूरत बहुत बढ़ी है। ., है 
द्वितीय योजना के अ्रन्तगत ३१२५४ करोड़ दपया भारतीय रेलवे पर व्यय 


किया जायगा जिरुमें से ७४.० करोढ़ सामान्य आय में से, २२५ करोड़ रेलवे के 
अ्रवक्षरण कोष से, १४० करोड़ रेलवे की आय से प्राप्त होगा । रेजवे बोड के 
१४८० करोड़ रुपये के व्यय किये जाने के प्रस्ताव के, स्थान पर ११२४ रु० की 
व्यय किया जायंगा | ; 
द्वितीय योजना में १६०७ मील के रंकाथ के दुगने किये जाने का, २६४ 


मन भारतीय श्रर्थशासत्र क्री समस्याएँ 


छोटी लाइन को चढ़ी लाइन में परिवर्तित कर देने का, लगभग ८२६ मील तक 
बिजली पहुँचाने, १२६३ मील तक पीडज्वाल्स सुविधा देने का, ८४२ मील नई 
लाइन ब्रिछाने, २००० मील लाइन की मरम्मत करवाने श्लौर २श४८ हन्मनों को 
-कय करने तथा ११३६४ यात्रियों के डिब्बों श्रोर १०७,२४७ माल के डिब्बों को 
क्रय करने का श्रायोजन किया गया दे | 

भारतीय रेलवे १२ करोड़ उन माल के ढोने के स्थान पर १६५४-५६ में 
११ करोड़ ५० लाख दन माल ढोयेगी और इस प्रकार ५० लाख उन माल के 
ढाय जाने की कमी रद्द जायेगी। यदि द्वतीय योजना के श्रन्त तक जो ६ करीड़ 
२ लाख उन माल के ढोये जाने की श्रावश्यकना बढ़ जायेगी उसका विचार किया 
जाब तो हम कह सकते हैं कि १६६०-६१ तक श्८ फरोड़ ८ लाख टन फे द्ोये 
जाने की श्रावश्वकता होगी। ऐसा भय है कि जितना घन रेलवे के विकास 
के लिये नियत कर दिया गया है उसके प्रयोग से रेलवे इतना माल न ढो सके 
और जिन नुविधाशं के प्रदान करने का इरादा किया गया है वे श्रावश्यकता से 

२०% गन्त्रयानादि के सम्बन्ध में श्रीर ५३ श्रपनी शक्ति के सम्बन्ध में कम कर 
देनी पड़े । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर योजना आयोग के मतानुसार 
(मई १६५८) “जो कार्यक्रम ११२५ करोड़ रुपयों के व्यय का बनाया गया था 
उसमें श्रत्र मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण १०० करोड़ रुपयों के श्रौर श्रधिक 
व्यय होने का अनुमान किया गया है। इस समय ११२५ करोड़ रुपयों की मात्रा 
ब्ढाई जा नहीं सकती | इसलिये रेलवे को योजना के अन्तर्गत कुछ विकास 
योजनाश्रों को स्थगित करना पड़ेगा | विदेशी विनिमय की कठिनाइयाँ भी इसका 
'एक कारण छोगी । जिन विक्रास योजनाओं को स्थगित करने का इरादा है वें 
(१) तम्बाराम बिलू पुरम क्षेत्र तथा कलकत्ते के श्रन्तर्गत सियालदा ज्षेत्र में बिजली 
पहुँचाने की योजना; (२) मीटर गेज कोच फैक्ट्री (१); इन्टोग़रल कोच फैक्ट्री के 
असाधन विमाग तथा (४) शुना और उच्जैन के बीच नई रेल के लाइन बिछाने 
को योजनायें है |? 

“अपने ध्येय को पूरा कर लेने के प्रश्न का जहाँ तक सम्बन्ध है यह आशा 
की जाती दे कि १६६०-६१ तक रेलवे ४२० लाख टन माल ढोकर अ्रविस्क्ति 
आय प्राप्त कर सकेगी । पर क्या यद्ट थ्राय पर्यास होगी | निश्चित रूप से कहा 
नहीं जा सकता । विदेशी विनिमय तथा श्रन्य कठिनाइयों के कारण विकास 
योजनाशों के कार्यान्वित करने में ढील देने के कारण ढुलाई की मात्रा योजना के 
अन्तिम वर्ष तक आरम्म में किये गये अनुमान से जो कि ६१० लाख टन था क्रम 
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हो जायगी पर हो सकता है कि ४२० लाख टन से अधिक हो | कुछ भी हो योजना 
में की गई रेल द्वारा माल ढोने की मात्रा के अनुमान में कुछ परिवर्तन तो श्रवश्य 
ही होगा । जहाँ तक यात्रियों के ढोने के ध्येय से सम्बन्ध हे--श्रर्थात्‌ ३ प्रतिशत 
प्रति वर्ष की बृद्धि-वह सम्मवतः पूरी हो जायगी | १६५५-५६ की अपेक्षा 
२६५६-५७ में रेल के यात्रियों में प्रतिशत दृद्धि ६९७ हुई थी | अगर यही रही तो 
रेल में भीड़ की समस्या और भी.श्रधिक खरात्र हो जायगी ।?”? 

द्विवीय योजना में भारतीय रेलवे की माल ढोने श्रौर यात्रियों के आने- 
जाने की शक्ति में वृद्धि की व्यवस्था की गई है। परन्तु वृद्धि देश की श्रावश्यकता 
से बहुत कम सम्भव द्वो सकेगी | केवल सरकार को ही नहीं वरन्‌ जनता को मी 
अधिक मात्रा में यातायात की सुविधा की थ्रावश्यकता पड़ेगी | प्रथम योजना में 
भी जनता को यातायात की सुविधा में कमी का अनुमव हुआ यथा। द्वितीय 
ओजना में तो स्थिति श्रोर भी खरात्र होगी | रेलवे के सम्बन्ध में यही सर्व प्रधान 
आलोचना है। विदेशी विनिमय की कठिनाइयों तथा मूल्यों में वृद्धि होने पर भी 
योजना में रेज्नने के विस्तार के प्रति ध्यान श्रविक रखना चाहिये था और व्यय 
के लिये अधिक धन नियत करना चाहिये था | 


अध्याय ३४ 
सड़क यातायात 


भारत में सड़कों का बहुत अ्रभाव है। १६०० में सड़कों की लम्बाई कुल 
१,७६,००० मील यी और १६५२ में २,३६,००० मील थी। प्रथम योजना के 
श्रन्त तक कुल सड़कों की लम्बाई बढ़कर ३१६,००० मील हो, गई जिसमें से 
१२१,००० मील पक्की सड़क थी । इनमें से केवल ह भाय पक्की सड़क हैं और 
शेप कच्ची | एक ऐसे देश में जिसका ज्षेत्रफल १,१३६,०० व वर्ग मील है, जिसकी 
जनसंख्या लगमग ३५४ करोड़ ७० लाख है श्रीर जिसके उद्योग तथा कृषि का 
काफी विकास हो चुका है २६५,००० मील सड़के बहुत कम हैं । भारत में प्रति 
वर्ग मील में बहुत ही कम सड़कें हैं, अन्य देशों की ठलना में यह स्पिति अत्यन्त 
शोचनीय है। भारत के प्रति वर्ग मोल ज्ञेत्रफल में सड़कों की लम्बाई ०'२ है 
जब कि इन्ालैण्ड में २०, वेलजियम में ३३, फ्रांस में २४ ओर अमरोका में 
११ है । 

इसमें कुछ सन्देह नहीं कि देश के आधथिक विकास में सड़कों का विशेष 
महत्व है। सड़कें होने से ही ग्रामों से कच्चा माल और कृषि उत्पादन कारखानों, 
कर्तरों और नगरों तक पहुँचाया जाता दे श्रौर बन्दरयाहों तथा कारखानों से माल 
ग्रामों तक भेजा जाता दे। देश के विमिन्न भागों के व्यक्तियों के लिए सड़कें 
यातायात्त की सुविधा प्रदान करती हैँ ) सड़कों की सुविधा से ही व्याक्ति एक दूसरे 
से उम्प्क स्थापित कर सकते हैं। वर्तमान काल में परस्पर सम्पर्क स्थापित करने 
के लिए यातायाव के द्ववगामी साधनों की ओर अच्छी वड़कों की अत्यन्त आव- 
श्ण्कता है। रेलों तथा विमानों की सहायता से देश के बड़े-बड़े नगरों और 
व्यापारी केन्द्रों से सम्पक स्थापित किया जा सक्कता है परन्तु देश के दूर-दूर 
के स्थानों तक पहुँचने के लिए श्रोर उनका लाम उठा सकने के लिए श्रच्छी 
सड़कों का होना श्रत्यन्त आवश्यक है | युद्ध के समय यदि सड़क अच्छी हें तो 
सेना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया जा सकता है, युद्ध- 
सामग्रो आवश्यक स्थानों तक पहुँचाई जा सकती है और इस प्रकार देश की शत्रु 
के आक्रमण से रक्षा की जा सकती है। वास्तव में भारत की कुछ प्राचीन बड़ी 
सड़के इसी उद्देश्य से बनाई गई थों। यदि देश में अच्छी सड़कों का जाल न्छिा 
हो तो उसका शांतिकाल में तथा युद्ध के समय हर स्थिति में विशेष महत्व 


होता है । 


सड़क यातायात ३४९, 


अतीत में दिल्‍ली से कलकत्ता, कलऊत्ते से मद्रास, मद्रास से बम्बई ओर 
चम्बई से दिल्‍ली को मिलाने बालो चार बढ़ी सड़कों के चारों ओर छोटी बड़ी 
सड़कों का जाल फैला हुआ था । इन चार बढ़ी उड़कों को वारहों मास कार्य में 
नहीं लाया जा सकता है| पुल न होने के कारण और द्वट-फूट वा सामान्यतया 
स्थिति खराब होने से इन सड़कों का बरसात में उपयोग नहीं किया जा -सकता 
है। इन बढ़ी सढ़कों को देश फ्ेग्ना्मों से मिलाने वाली प्रदेशीय सड़कों तथा 
अन्य छोटी-छोटी सढ़कों की स्थिति ओर मी खराब है! 
देश की श्राज सबसे बड़ी श्रावश्यकता यद्ट द्वे क्रि सड़के बढ़ाई जायें। 
राष्ट्रीय सड़के वर्त्तमान समय की भाँति केवल पूर्व से पश्चिम तक के क्षेत्र में दी 
न फेलें वरन्‌ इनका असर उत्तर से दक्षिण तक भी किया जाय | इसके साथ ही 
इन सड़कों को श्रौर प्रदेशीय तथा श्रन्य छोटी सड़कों को सभी क्रातुओ्रों में कार्य 
में लाने योग्य बनाने की श्रावश्यकता है। मोटर यातायात के लिए भी कुछ 
सड़कों का होना श्रावश्यक है। इसके लिए सड़कों के मोड़ सुगम होने चाह्ियें, 
जहाँ से सड़क निकाली जाय वह भूमि पक्की होनी चाहिए श्रीर सड़कों को कंकर 
तथा डामर या सिमेंट के प्रयोग से पक्का बनाना चादिए | इन सड़कों की सतह 
'को चिकना दोना चाहिये । इसके साथ ही बैलगाड़ियों तथा यात्तायात के अ्रन्य 
साधनों के लिए भी ऐसी सड़कें होनी चाहियें जो मोटर की सड़क की भाँति श्रधिक 
ज्ययशील तो न हों परन्॒ ऐसी हों जिनको वर्ष भर प्रयोग में लाया जा सकता 
है। यह बहुत श्ावश्यक है क्रि सडकों के निर्माण की सुधम्बद् योजना निर्माण 
की जाय जिसमें बड़ी राष्ट्रीय सड़कों, प्रदेशीय सड़कों और ग्रार्मों इत्यादि को 
'मिलाने वाली छोटी-छोटी सड़कों को विशेष महत्व दिया जाय | 
भारत में सड़कों के विकास की शोर बहुत कम ध्यान दिया गया है, इसके 
कई कारण ई :-(१) सरकार ने श्ौर स्थानीय संस्थाश्रों ने सड़कों के विकास 
का मद्दृत्व नहीं समझा । नगर पालिकाश्ं भ्रौर जिला बोडों की देख-रेख में श्रनेक 
सड़कें हूँ परन्तु इन संस्थाओ्रों ने सड़कों के विकास की ओर उचित ध्यान नहीं 
दिया | प्रदेशीय तथा केन्द्रीय सरकारों ने भी श्रन्य विकास 'कार्यों को इसकी श्रपेत्षा 
प्राथमिकता दी है | इधर कुछ वर्षों से ही सड़कों के विकास की श्आवश्यकता 
श्रौर इसके महत्व की श्रोर फेन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का ध्यान गया है और 
, दोनों सरकारों ने इसके लिए योजनाएँ बनाई हैं, (२) सड़कों के निर्माण के लिए. 
आवश्यक बहुत प्रकार कें सामान और मशीनों का भारत में अभाव है और 
इनका श्रायात करने के लिए इमें विदेशों पर निर्भर करना पढ़ता है | श्रध् भारत 
में सिमेंट तथा सड़क-निर्माण के अ्रन्य सामानों का उत्तादन होने लगा हे साथ 


३५० भारतीय श्रथशासत्र की समस्याएँ 


ही मड़क कूटनेवाले, भाप से चलनेवाले इस्नों तथा डिजिल इश्जनों का भी भारत 
में उत्पादन आरम्म हो गया है परन्तु फिर भी एठफाल्ट के लिए विदेशों पर ही 
निर्भर करना पड़ता है। आशा है कि पेट्रोल शोधशालाओं का निर्माण पूराझे 
जाने पर देश की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए एसफाल्ट प्राप्त हो जायगा; 
(३) देश में वित्त का अभाव है | नगर पालिकाश्रों श्रौर जिला बोडों की देख-रेख 
में जो सड़कें हैं वह वित्त के भ्रभाव के कारण श्रच्छी दशा में नहीं रह पाती । 
राज्य सरकारों के पास विकास के लिए कोष है परन्तु उनका उपयोग सड़कों के 
निर्माण में कम और श्रन्य कार्यों में ग्रधिक किया गया है | यह्दी स्थिति केन्द्रोय 
सरकार की भी है । दे हे 

सड़क कोप--सड़क विकास समिति (१६२७) की सिफारिश पर १६२६ ३ 
सड़क विकास कोष स्थापित किया गया और प्रति गैलन पेट्रोल पर कर ४ आने 
से बढ़ाकर ६ आने कर दिया गया जिसमें से प्रति गैलन दो आना सड़क विकास 
कोप में जमा किया गया । बाद में पेट्रोल पर अतिरिक्त कर लगाकर सड़क विकास 
कोष में दो आने की जगह ढाई शआ्राना जमा किया गया | परन्तु दुर्भाग्यवश सड़क 
विकास कोष के धन का उचित उपयोग नहीं किया गया है | सड़क विकास कोष 
स्थापित हो जाने के बाद राज्य सरकारों ने अन्चर-राज्य तथा श्रन्तर-जिला सड़कों 
के विकास में स्वयं अपने बजट से व्यय कम कर दिया | इसके साथ ही आमों को 
मिलाने वांली छोटी-छोटी सड़कों को अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया। इस 
प्रकार सड़क विकास कोष निर्माण का उद्देश्य ही व्यर्थ हो गया। सड़कों का 
विकास करने के लिए उपलब्ध साधनों में अपनी ओर से सहायता देने की श्रपेज्षा 
राज्य सरकारों ने अपने ब्यय में कटौती कर दी। 

भारत सरकार ने सड़क विकास कोप के घन को व्यय करने में कुछ, 
प्रतिबन्‍्ध लगा दिये | सरकार ने पह व्यवस्था की कि (१) इस कोष का धन सडको 
के निर्माण तथा सुधार में और पुलों के निर्माण तथा सुधार में व्यय किया जाय 
परन्तु इस कोप का वर्तमान सड़कों की मरम्मत ओर देखभाल में उपयोग नहीं 
किया जा सकता है, और. (२) सडक विकास कोप में राज्य के योगदान का कम 
से कम २५ प्रतिशत छोटी-छोटी सडकों में व्यय किया जाय ओर उन सड़कों पर 
२५ प्रतिशत से अधिक व्यय न किया जाय जो रेल मार्ग की प्रतियोगी हैं | यह 
चब हते हुए मी यह सत्य है कि सड़क विकास कोष से प्राप्त होने वाला धन 
टवरश्यकता से कम है और १६५०-५१ के अंत तक २० करोड़ रुपये के व्यय की 
योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा छुकी थी और १७ करोड़ रुपया व्यय किया 
जा छुका था। १६४१-४२ से दिसम्बर श६घ््ध तक २७ करोड़ रुपये के व्यय की. 


सड़क यात्तायात ३४१; 


योजनाश्रों को स्वीकृति दी जा चुकी थी और मार्च १६४४ तक लगभग १२ करोड़ 
रुपया उनके कार्यान्वित करने में व्यय किया जा चुका था। 

सरकार अपनी वतंमान श्राय में से सढ़कों के निर्माण में पर्याप्त व्यय नहीं: 
कर सकती है साथ ही इस काय के लिए सड़कों का उपयोग करने वालों पर. 
लगाए गये करों से भी पर्याप्त आय नहीं होती है। इसलिए यह आवश्यक है 
कि सड़कों के निर्माण के लिए ऋण लिया जाय। यद्द सोचना बिल्कुल निरथक 
है कि सड़कों पर व्यय किये जाने वाले रुपयों से प्रत्यक्ष रूय में ऐसी श्राय नहीं: 
' होती है जिससे इस कार्य के लिए उपलब्ध ऋण का व्याज चुकाया जा सकें,. 
इसलिए यह व्यय अनुत्पादक हे ओर इसको नहीं करना चाहिए । यह संभव है 
कि सड़कों के विकास से प्रत्यक्ष रूप में कोई आय न हो परन्तु इससे निस्सन्देह 
देश की आर्थिक सर्द्धि बढ़ती है ओर साथ ही जनता की कर देने की शक्ति में 
वृद्धि होती है। भारतीय सड़क एवम्‌ यातायात संघ ने कुछ वर्ष पहले एक जाँच 
की जिससे पता चल्ला कि एक पिशेष ज्षेत्र में सदक का विकास करने से १९ लाख 
रुपये का वाषिक लाभ हुआ जब कि सड़क निर्माण में तथा उसकी देखभाल में 
केबल ४६ लाख रुपया वार्षिक व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि सड़कों पर 
व्यय किये गये प्रति १०७० रुपयों पर जनता को २७७ रुपये का लाम द्वोता है। 
सड़कों के विकास से जनता समृद्विशाली बनती है, सरकार की श्राय में वृद्धि होती 
है, इसलिए ऋण लेकर सड़कों पर निर्माण करने में किसी प्रकार की श्रापत्ति. 
नहीं होनी चाहिए | 

नागपुर योजना--१६४३ में विभिन्न राज्यों के मुख्य इस्लीनियरों की 
नागपुर में एक बैठक हुई और देश की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में 
रखते हुए एक सड़क निर्माण-योजना निर्माण की गई। इस योजना का विशेष 
महत्व है क्योंकि इसके पश्चात भारत में सड़कों के निर्माण की समी योजनाओं 
पर इसका प्रभाव पड़ा है | नागपुर योजना में सड़कों को चार थेणियों में विभक्त 
किया गया दे --(१) राष्ट्रोय सड़क, (२) राज्य की सड़कें, (३) जिलों की बड़ी 
छोटी सड़क और (४) आसों को सड़कें। योजना में इन चार प्रकार की सड़कों 
का १० वर्ष के अन्दर सुनियोजत और सुसम्बद्ध आधार पर विकास करने का. 
सुकाव दिया गया था जिससप्ते पक्की सड़कों की लम्बाई लगभग ६६,४०० मोल, 
से १२,२२,००० मील तक और श्रन्य सड़कों की लम्बाई १,१२,००० से २,०७,४००- 
मील त्तक बढ़ाई जा सके । इसके साथ ही योजना में वर्तमान सड़कों में सुधारः 
करने का भी सुर्ताव दिया गया । नागपुर योजना का उद्देश्य यह था कि विकृसितः 
कृषि क्षेत्र का कोई भी आम मुख्य सड़क से ५ मील से श्रधिक दूर न पड़े श्रौर कोई 


श््प््र मारतीय अ्रर्थशाज्ज की समस्याएँ 


भी गाँव चाहे कहीं हो सड़क से २० मील से अधिक दूर न पड़े | इस योजना के 
अनुसार युद्ध पूव॑ के मूल्यों में ५० प्रतिशत बृद्धि के आधार पर निर्माण-कार्य में 
३७२ करोड़ रुपया लगेगा जिसमें से ६६.५ करोड़ रुपया राष्ट्रीय: सड़कों पर ओर 
३०५,५ करोड़ रुपया अन्य सड़कों पर व्यय किया जायगा | यदि मूल्य युद्ध पूर्व के 
स्तर से २०० प्रतिशत चढ़े मान लिये जार्बें जिससे व्यय का श्रनुमान वर्तमान 
समय के मूल्य के अधिक निकट आर सके तो, जैसा कि योजना-श्रायोग ने बताया 
है, नागपुर योजना को कार्यान्बित करने में कुल ७४४ करोड़ रुपया ब्यय होगा 
जिसमें से १३३ करोड़ दया राष्ट्रीय सड़कों के लिए ओर ६११ करोड़ रुपया 
अन्य सड़कों पर व्यय क्रिया जायगा | 
रेल सार्ग से सम्बन्ध--भारत में सड़क श्रपर्यास होने और सड़कों की: 
स्थिति दोप पूर्ण होते हुए भी १६३० के श्रासपास सड़क यातायात से रेलवे को 
गहरी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। निजी बस सर्विसों कौ श्र रेल की 
श्रपेज्ञा अधिक यात्री श्राकर्षित हुए. जिसमें श्रधिकतर कम श्राय वाले व्यक्ति ये | 
इसके साथ ही हल्के सामान को लाने लेजाने के लिए. भी मोय्रों को सुविधाजनक 
सममा गया । मोटर यावायात प्रायः और सुगमता से हो जाता है इससे रेल को 
गहरी हानि उठानी पड़ी | श्रनेक रेलवे जाँच समितियों ने रेलवे तथा सड़क याता- 
यात की प्रतियोगिता पर विचार किया श्नौर रेलवे को सड़क की. . प्रतियोगिता से 
रक्षा करने के अनेक सुकाव दिए। रेलवे ने सस्ते वापसी टिकर्ों के रूप में रियायत 
| देनी शुरू कर दी, कुछ विशेष समय के लिये टिकट दिये, अच्छी सर्विस और 
कम किराये की व्यवस्था की । परन्तु इससे प्रतियोगिता का जोर कम नहीं हुआ 
श्रोर यह आशंका की जाने लगी कि सड़क यातायात से रेलवे को गइरी क्षति 
पहुँचेगी । 
रेलवे के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने अनेक उपायों का आश्रय 
लिया श्रौर १६३६ में मोटर गाड़ी कानून लागू किया गया जिसमें यह व्यवस्था 
की गई कि सभी सोग्रों तथा बर्सो के लिए. लाइसेन्स लिया जाय | कानून में बसों 
को रखने तथा अधिक यात्री न बैठाने और बसों की चाल इत्यादि पर नियंत्रण 
की शर्ते! माननी अनिवार्य कर दी गई । बसों. का बीमा श्रावश्यक कर दिया 
गया | इस कानून से यात्रियों के हितों की रक्षा के साथ ही द्ानिकारक प्रत्ि- 
योगिता को रोकने का प्रयत्न करके रेलवे के हितों की रक्षा की भी-व्यवस्था की 
गई । परन्तु सड़क यातायात की ओर से प्रतियोगिता प्रचलित रही और १६४६ 
में इस प्रतियोगिता को रोकने के लिए. एक त्रिदल्ीय संगठन का निर्माण करने 
की नीति अपनायी गई | इस संगठन में मोटर मालिकों, राज्य. सरकार और रेलचे 
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के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। परन्तु इस योजना को आशा के अनुकूल 
सफलता नहीं मिली | बाद में भारत सरकार ने सड़क यातायात कार्पोरेशन कानूत 
(१६४८) लागू किया निसके स्थान पर १६५० में एक और व्यापक कानून लागू 
किया गया। | 

वर्तमान में रेल श्रौर सड़क की प्रतियोगिता समाप्त हो गई है क्‍योंकि 
(१) यातायात का श्रभाव हे श्रौर वर्तमान समय में रेल श्रौर मोटर यातायात 
को साथ साथ कार्य करके लाभ उठाने का काफी अवसर है; (२) कुछ तो सरकार 
के प्रतिबन्धों के कारण श्रौर कुछ मोटरों के तथा उनके विभिन्न-कल-पुर्जों के 
मूल्य अधिक होने से सड़क यातायात का व्यय बढ़ गया है; और (३) अ्रनेक 
राज्यों में यातायात का राष्ट्रीकरण कर देने से रेलवे तथा रोडवेज में श्रधिक 
उचित सम्बन्ध स्थापित हो गया है | 

राज्य द्वारा सचालित सड़क यातायात के न्षेत्र निश्चित हैं और मोटर 
यात्रियों तथा सामान को उसी क्षेत्र के अश्रन्दर लातो ले जाती है। इस बात पर 
महत्व दिया गया है कि यातायात इस प्रकार संचालित किया जाय जिससे रेल- 
सड़क यातायात का सुरुम्बद विकास हो । यातायात इस प्रकार नियोजित हो कि 
यात्रियों तथा सामान को रेलवे केन्द्रों तक पहुँचाया जाय जहाँ से श्रागे का 
यातायात रेलवे सँमालेगी। जहाँ तक रोडवेज का सम्बन्ध है यात्रियों को दी 
जानेवाली सुविधाएँ बढ़ी हैं, श्रधिक भोड़-भाड़ पर नियंत्रण रखा गया है और 
गाड़ियाँ श्रच्छी दशा में रखी गई हैं । 

यह योजना १६४६ में बम्बई में प्रारम्म की गई श्र १६४८ से १६५० 
तक ढाई वर्ष में यातायात के मार्गों की संख्या ८ से ४६५५ तक बढ़ गई | श्रारम्म 
में २४० मील तक यातायात की व्यवस्था थी | १६५० में यह व्यवस्था १५,०३६ 
मील तक फैल गई और १६४८ से १९४० तक क्रमशः कुल १,०८,७७२ और 
२,६१६,२४७ मील के बीच यातायात किया गया । इसके बाद के वर्षों में इस 
दिशा में प्रगति धीमी रही है परन्तु सभी दृष्टिकोणों से रोडवेज ने उन्नति की है| 
उत्तर प्रदेश में १६४७-४८ में ३१ सरकारी रोडवेज सर्विस चालू हुई जो १६४५- 
४६ में ३२७ हो गई | यह्ट यातायात व्यवस्था ६,००० मील तक फेली हुई है | 
यह अनुमान लगाया गया है कि कुल १०,००० मील के ज्षेत्र में यात्रियों के 
पातायात का राष्ट्रीकरण करने में २,३०० बसों की आवश्यकता होगी। द्वितीय 
प्रेजना के श्रन्तगंत इस यात्तायात सुविधा का विस्तार ६६६४ भील हो जायगा 
प्रौर उसमें १६०० बरसे होंगी | रे 

बम्बई में राजकीय रोडवेज ने ८ से ६ पाई प्रति मोल किराया वूल 
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किया । इससे पहले इस क्षेत्र में किराये की यही दर वसूली गई थी, परन्तु गुजरात 
में मोटर-मालिकों ने रेलवे की प्रतियोगिता में किराया कम वसूला था| वम्षई में 
यथ्पि किराया कम नहीं किया गया है परन्तु रोडवेज की सविस में निस्सन्देह 
काफी सुधार हुआ है और जनता को राष्ट्रोकरण से पहले की अपेक्षा अधिक 
सुविधाएँ प्रदान की गई हैं ) ज्ााँ तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है रोडवेज का 
अपर तथा लोअर बलास का किराया अक्टूबर १६५२ में क्रमश; ६ पाई ओर ७३ 
पाई से बढ़ाकर १०३ पाई और ८ पाई प्रति सील कर दिया गया। किराये में 
वृद्धि करने का उद्देश्य मोटर इत्यादि के कल-पुर्जी तथा श्रन्य सामानों की बढ़ी 
मृल्यों को पूर्ण करना था | परन्तु चकि केन्द्रीय कारखाने स्थापित कर देने 
मरम्मत इत्यादि में पहले की अ्रपेज्ञा कम व्यय करना पढ़ता है इसलिए १६४७३ में 
किराये में कमी कर दी गई | श्रच्व किराये की दर अपर क्लास के लिए १०३ पाई 
प्रति मील से घटाकर ६ पाई प्रति मील कर दी गई और लोश्रर पल्लास के लिए 
किराये की दर ८ पाई से घटाकर ७) पाई कर दी गई। अश्रवतूबर १६५२ से पहले 
किराये की यही दर थी। लोअर क्लाछ का किराया शअ्रन्न भी रेल के तीसरे दर्जे 
के किराये से श्रध्िक है। रेल में तीसरे दर्जे का १५० भील का किराया यदि 
डाकंगाड़ी या एव्सप्रेस से सफर किया जाय तो ६३ पाई प्रति मील है और यदि 
सामान्य गाड़ी से सफर किया जाय तो दर ५३ पाई प्रति मील है परन्तु श्राशा की 
जावी है कि भविष्य में रोडवेज किराया और घटायेंगी। 
राजकीय रोडवेज प्रणाली सनन्‍्तोषजनक रीति से चल रद्दी है परन्तु (१) 
गाड़ियों को रखने तया मरुसत इत्यादि करने का व्यय अ्रधिक है और रोडवेज 
को उत्तना लाम नहीं होता है जितना की झ्राशा थी। (२) श्रभी कुछ दिशाश्रों 
में यात्रियों को और अधिक सुविधाएँ प्रदान की जा सकती है | परन्तु इसमें कुछ 
सन्देह नहीं कि रोडवेज मे सड़क यातायात की अवस्था में काफी सुधार किया है 
और भारत में रोडवेज यातायात्त व्यवस्था का प्रसार करने के लिए, कोई बाघा 
नहीं है। 
निजी उद्योग की कठिनाइयाँ--भारत के सड़क याठायात के विकास 
में अनेको कारणों से बाघाये पहुँची हैं; ( १ ) मोटर गाड़ियों को बहुत अधिक' 
कर देना पड़ता है जिससे व्यक्तियों की इस कार्य को करने की शक्ति दूट जाती 
: है। मोटर गाड़ी कर जाँच कमेटी ने यह बात कही थी कि भारत में सोटर' 
गाड़ियों का अयोग करने वाले व्यक्तियों पर संसार भर में सब से अधिक कर 
लगाया जाता है। इसी रिपोर्ट वे अनुसार प्रत्येक लारी पर प्रति वर्ष कुल कर 
मद्रास में ६,०७७ रुपये, बम्बई में ५,००० रुपये से लगा कर ५५२४८ रु० तक 
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और अश्रन्य राज्यों में श्रोकत्त कर लगभग ५,१३४ २० था। इस कमेटी ने यह भी 
अनुमान लगाया था कि साल ढोने वाली लारियाँ केन्द्रीय और स्वदेशीय , राज्यों 
को जितना कर देती हैं, (स्थानीय करों को छोड़ कर) यदि वे २० हजार मील 
से अधिक यात्रा करती हो तो वह रेल द्वारा प्रति बन प्रति मील हुलाई के 
झोसत किराये से सौ प्रतिशत श्रधिक या । पिछले तीन वर्षों' में लारियों पर यह 
भार वास्तव में अनेकों राज्यों में श्रोर अ्रधिक बढ़ा ही है। 


(२) प्रादेशिक सरकारों ने सड़कों पर बहुत कम घन व्यय किया है और 
उनकी देख-रेख भी ठीक नहीं दोती । इससे व्यक्तियों को बस चलाने के कार्य में 
चड़ी कठिनाई पड़ती है । “मोटर गाड़ी कर जाँच कमेटी ने पता लगाया था कि 
'क! शज्यों को १६४६ में रजिस्टर की हुई मोटर गाड़ियों और वस्तुओं से पास्त 
२३९१६ करोड़ रुपयों के लगभग थी जब कि सड़कों की मरम्मत पर 'केवल ११७: 
करोड़ रुपया व्यय किया गया था जो कि वसूल किये हुये कर के श्राघे से भी 'कम 
है | यह स्थिति बढ़ी विचित्र है। के सड़क बातायात पर कर इतना अधिक है कि 
यात्रियों श्रोर माल ढोने में उनका प्रयोग करने में वाघा पढ़त्ती है, पर फिर मी 
मोटर गाड़ियों से वसूल हुये कर के धन का पूरा प्रयोग सड़कों के बनाने में नहीं 
किया जाता ।” सड़क की ठीक मरम्मत न होने से सड़क यातायात के व्यय में 
भी वृद्धि हो जाती है। कमेटी ने श्रनुमान लगाया था कि एक बस साधारण 
खरात्र झौर बहुत खराब सड़कों पर एक वर्ष में २५००० मील चलाने में व्यय 
अच्छी सड़क में चलाने में व्यय की अ्रपेज्ञा २६०० रु० अधिक होगा । 

(३) १६३६ में मोटर गाड़ी एक ने उन लंबी यात्राश्रों पर लो उस समय 
बम्बई और कलकत्ते, बम्बई श्र देहली, बंबई और पेशावर और बम्बई श्रौर मद्रास 
आदि के बीच प्रचलित थी प्रतित्रन्ध लगा दिये हैं| इस एक्ट की योजना: है कि 
सड़क यातायात को राज्यों के छोटे-छोटे ज्षेत्रों में ही सीमित कर दिया नाय जिससे 
कि कोई मोटर राज्य की एक सीमा से दूसरी सीमा तक बिना श्रनेकों यातायात 
श्रधिकारियों की श्राशा के न जा सके । ऐसी आ्राशा बहुत ही कम दी जाती, है | ऐसी 
स्थिति में श्रन्तर प्रदेशीय यातायात की कोई सम्भावना दी नहीं हो सकती | मोटर 
गाड़ियों के चलाये जाने के क्षेत्र फो सीमित करने के श्रतिरिक्त ज्षेत्रों के कर्मचा- 
रियों को यह अधिकार मी ग्रदान किया हुआ है कि वे श्रपनी 5छा के अनुसार 
विभिन्न त्षेत्रों में चलाई जाने बाली मोटर बसों की संख्या भी सीमित कर सकते 
हैं। मोटर गाड़ी एक्ट ने छोटे-छोटे ज्षेत्रों में अनेकों अधिकारियों को बनाकर. 
सड़क के यातायाव को छोदठे-छठे . मागों में विभाजित करके तथा प्रतिघन्ध लगा 
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कर निछ्ित स्वायं का अ्रवसर प्रदान कर दिया है | इसके परिणाम स्वरूप सड़क 
यातायात के वैज्ञानिक दंग पर विकास में वाघा पड़ी है। 

(४) जिस प्रकार सडक यातायात का राष्ट्रीयररण विभिन्न राज्य द्वारा 
किया गया है उससे राष्ट्रीयररण की योजना के श्रन्तर्गत अधिक महत्वशाली 
योजनाओं पर जो घन व्यय किया जाना चहिये था वही नहीं रोका गया वरन्‌ 
व्यक्तियों को यह कार्य करने में बड़ी भारी वाधा भी पहुँची है। इस दोष को 
रोकने के लिये योजना आ्रायोग ने १६५३ में प्रादेशिक राज्यों से ऋपनी-अपनी 
लाइसेंस देने की नीति फो सधारने की आराशा दी थी क्योंकि वह व्यक्तियों को 
सड़क यातायात का कार्य करना आरम्भ करने में बहुत वाघक थी परन्तु ऐसा 
प्रतीत हा है क्नि प्रादेशिक राज्यों ने इस आजा को अनसुनी कर दिया है क्योंकि 
कि इनके सद़क यातायात के राष्ट्रीयकरण के कार्य-क्रम में कोई परिवर्तन नहीं 
दिखाई देता | श्रपनी आशा को मनवा सकने के लिये योजना श्रायोग को अपनी 
शआाशा निश्चित शब्दों में निश्चित निर्देशों सहित मेजनी चाहिये थो। स्थिति के 
अपने श्रन्तिम परीक्षण में योजना-श्रायोग केन्द्रीय मन्त्रालय के सहयोग से इस 
परिणाम पर पहुँचा है कि द्वितीय योजना में माल ओर यात्रियों के सम्बन्ध में 
कुछ रिद्वान्तों का अनुसरण श्रावश्यक है। 

साल की ढुलाई के रुम्बन्ध में यह सिद्धान्त मिम्न हैं :-- 

१. सदढ़क द्वारा ढोने वाली संस्पाश्रों के रा्ट्रीयररण की कोई योजना 
१६६१ तक श्रर्यात्‌ द्वितीय योजना के अन्त तक नहीं सोची जानी चाहिये । 

२, १६३६ के मोट्रगाड़ी एक्ट के अनुसार कम से कम तीन वर्ष के 
लिये ऐसो संस्थाग्रों को जो पनप सकती हैं परमिट स्वतन्त्रता पूर्वक देना 
चाहिये | मोटरगाड़ी एक्ट के अन्तर्गत अधिक से अधिक पाँच वर्ष तक का 
परमिट देकर प्रोत्साइन देना चाहिये। 


यात्रियों के यातायात के लिये निम्न सिद्वान्तों की छिफारिश की गई है-- 

(१) जो प्रादेशिक राज्य यात्रियों के यातायात सेवा संस्थाओं का राष्ट्रीय 
करण करना चाहें उन्हें योजना आयोग के समश्ष क्रमिक कार्य-क्रम बनाकर विचार 
करने के लिये रखना चाहिये जिससे व कार्यक्रम को योजना में सम्मिलित कर 
सके । इस कार्य-क्रम को उन्हें १६६०-६१ तक जिन ज्षेत्रों में राष्ट्रीयककरण करना 
है उनका निश्चित रूप से विवरण दिया जाना चाहिये | इसका विचार शआ्रायोग 
द्वारा तमी हो सकता है जबकि शर्ते प्रादेशिक राज्यों द्वारा स्वीकार कर ली जायें। 


(२) राष्ट्रीयकरण योजना के ब्राइर की सड़कों पर)यातायात के लिये 
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परमिट कम से कम तीन वर्षों के लिये १६३४९ के मोटर गाड़ी एक्ट के श्रचुसार 
दिया जाय | त 

(३) अन क्षेत्रों में नो स्वीकृत राष्ट्रीयकरण योजना के अन्तर्गत आते हैं 
परमिट श्रधिक से श्रधिक समय वक के लिये, जो कि विस्तार के कार्यक्रम के 
अन्तगंत मोटरगाड़ी एक्ट की सीमा के अन्दर ही है, दिये जाने चाहिये । 

(४) जहाँ पर सरकार के सहयोग की सम्भावना है एक त्रिदलीय, संस्था 
स्थापित की जानी चाहिये जिसमें प्रादेशिक सरकारें, रेलवे श्रौर इस काय मे 
संलग्न व्यक्ति सम्मिलित हों | 

(५) उन क्षेत्रों में जिन्हें पूर्णतया व्यक्तिगत लोगों के श्रपिकार में छोड़ 
दिया जाय प्रतिस्पर्धा दलों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। 

राज्यों में सड़कों के विकास में बाघा डालने वाली श्रनेक कठिनाइयों में 
से एक तो निर्देशन करने वाले उपयुक्त कर्मचारियों का श्रमाव है जिनका कार्य 
भोटर द्वारां परिवहन की व्यवस्था पर ध्यान देना, सड़कों के नियोजित विकास 
की अपेक्षा विशेष हो | १६५८ के श्रारम्भ में भारतः सरकार ने एक कमेटी इस 
मामले की जाँच करने के लियें श्री० एम० श्रार० मसानी की श्रध्यक्षता में नियुक्त 
की थी। यरकार ने १९४८ के आरम्म में एक श्रन्तर-राज्य यातायात श्रायोग 
की भी नियुक्ति की थी जिसको मोटरगाड़ो ( संशोधित ) एक्ट की ६३ ए धारा के 
अनुसार नियन्त्रण तथा निर्देशन फे सम्बन्ध में बहुत विस्तृत अधिकार प्राप्त है 
और जिससे यह श्राशा की जाती है कि (१) वह परिवहन की गाष्डियों के संचालन 
तथा उनके विकास सम्बन्धी योजनाश्रों को तैयार करे और श्रपनी योजनाओं में 

' माल लादने वाली गाड़ियों का जो कि अ्रन्तर्राज्यों में यह काय फर रही है विशेष 

ध्यान रकखें, (२) इस सम्बन्ध में जो कुछ भी भरगड़े श्रथवा मतभेद उत्पन्न है उन 
सत्र को निबर्शायें और उन पर निर्णय लें; (३) और दो श्रथवा दो से श्रघिक 
राज्यों में पड़ने वाले मार्गों पर सोटर गाड़ी चलाने, नये परमिट देने, पुरानों को 
फिर से चालू करने तथा रद्द करने के सम्बन्ध में राज्य विशेष के यातायात श्रधिकारी 
को अथवा ज्षेत्र विशेष के यातायात अ्रधिकारी को निर्देश दे! |” इस आयोग से 
आशा की जाती है कि यद्द श्रन्तर राज्य यातायात की सुविधाश्ं का प्रभावशाली 
रूप से विकास करने में सफल होगा। 

योजना के अन्वरव--जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई भारत 
में ६७५४६ मील पक्की सड़कें श्रौर १५१००० मील कच्ची सढ़के थी । योजना के 
अन्तगंत पह्िले ११० करोड़ दपया व्यय करने के लिये रक्खा गया था जो कि 
बाद में बढ़ाकर १३५ करोड़ रुपया कर दिया गया जिसमें से प्रथम योजना काल 


रद मारतीय श्रथंशाखत्र की उमस्पाएँ 


में लगभग १३४४ करोड़ रुपये वास्तव में खर्च कर दिये गये थे | इसके परिणाम 
स्वरूप २४००० मील नयी भूमि के समतल सड़कें, श्रौर ४४००० भील नीची सड़के 
चनवाई गई और इस प्रकार सड़कों की लम्बाई १२१००० मील पक्की श्ौर 
१६५००० मील कच्ची अ्र्पात्‌ कुल ३१६००० मील दो गई जब कि नागपुर योजना 
का घ्येय केवल १९३०० मील पक्‍की तथा २०८००० मील कच्ची श्रर्थाद्‌ कुल 
३३१००० मील सढ़कों का ही था | 
इसके अतिरिक्त श्रनेकों सड़कों के बीच के व्यवधानों को मिलाने तथा 
पुलों के बनाने की भी व्यवस्था को गई थी। “पहली श्रप्रेल १६४७ को जब कि 
भारत सरकार ने राजपथ कह्दी जाने वाली सड़कों के विकास तथा बनाये रखने का 
वित्तीय दायित्व अपने ऊपर लिया उस समग्र लम्पी लग्बी दूरी तक सड़कों के 
व्यववान पड़े हुये ये तथा मुझेय-पुख्य स्थानों पर अनेकों सड़कों पर एल नहीं थे | 
प्रथम योजना के आरम्भ तक ११० माल सड़क दो सड़कों के बीच के व्यवधान 
को जोड़ने के लिये तथा तान बड़े-बड़े पुल बनवाये गये ओर १००० मील 
सड़कों को मरम्मत करवाई गई | प्रथम योजना काल के श्ारम्म में ही केख्रीय 
सरकार ने सड़कों के विकास तथा सुधार का कार्य-क्रम आरम्म किया जिसके 
अन्तगंत १२५० मील बंध की गायब सढ़कों तथा ७५ बड़े-बड़े पुलों का बमवाना 
तथा ६००० साल सड़कों की मरम्मत करवाना सम्मिःल्त था। इसमें से योजना 
काल में ६४० मोल बीच की गायब सड़के तथा ४० पुल तथा २५०० मील 
पुरानी सड़कों की मरम्मत पूरी हो जाने की ग्राशा की गई थी। योजना के खत्म 
इंते-होते ६३६ मील बीच की गायत्र सड़के, ३० बढ़े-बड़े पुल और ४००० मील 
पुरानी सड़कों की मरम्मत द्वो पाई थी | इस प्रकार इस देखते है कि जितनी 
घीच की गायव सड़कों के बनवाने का ध्येय चनाया गया था वह लग भग पूरा 
हो गया और वर्तमान राजपथों की मरम्मत का काम सोची हुई मात्रा से लगभग 
हुगना कर लिया गया | योजना में २७.८० करोड़ रुपये राजपरथों पर व्यय के 
'लिये नियत किये गये ये मिसमें से २७६२ करोड़ रुपये व्यय कर दिये गये । 
प्रथम योजना में सड़कों द्वारा गतायात पर १११ करोड़ रुपये व्यय किये 
गये | राज्यों ने ३२००० मोटर गाड़ियाँ और बढ़ाई जिससे कुल मोटर गाड़ियों की 
संख्या जो सरकार की ओर से यातायात की सेवा में लगी हुई थी ११००० हो 
गई [ प्रथम योजना के अन्त तक मोद्र द्वारा जनता की यातायात सेवा का 
२५३४ सरकारी विभाग द्वारा किया जाने .लगा था। माल परिवहन . व्यक्तिगत 
_एजेन्धियों के ही अधिकार में रहा | 
. द्वितीय योजना में (सड़कों के विकास के लिये) २४६ करो रुपयों के 


। 


| 
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व्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें से ८२ करोड़ दपये केन्द्रीय सरकार द्वारा 
शोर १६४ करोड़ रुपये राज्यों द्वारा व्यय किया जायगा | यह रकम केन्द्रीय सड़क 
कोष से प्रात होने वाले १५ करोड़ रुपयों के श्रतिरिक्त है। द्वितीय , योजना के,पूरे 
होने पर यह आ्रश। की जाती है कि पक्की सह़के लढ़फर १४३,००० मील और 
कच्ची सड़कें २१५,००० मील श्रर्थात्‌ कुल योग ३७८,००० मील -हो जायगा | 
यह मात्रा नागपुर योजना से कहीं अधिक है। 

: द्वितीय योजना का कार्यक्रम पहिली योजना ही की तरह बड़े-बड़े पु लों का 
निर्माण तथा बड़े-बड़े राजतथों को मिल। देने वाली सड़कों के निर्माण का और 
पुरानी सह़कों को सरम्मत का ही हे ” इस योजना के अन्तगंत आर म किये हुये 
भिर्माण कार्य पर कुज्ञ व्यय लगमग ८७'५ करोड़ दपये का है | यह व्यय निम्न 
प्रकार का है। 

प्रथम योजना के अ्रपूरण निर्माण कार्य पर 


जिसमें बनिदह्वल टनल सम्मिलित है--- ३००. करोड़ एपया 
बड़े-बड़े राज पथों को मिलाने वाली 

सड़कों पर (६०० मील) १०४, गा] 
अड्ले-बड़े पुलों के निर्माण पर (६०) २०१० 95 
छोटे-छोटे पुलों के निर्माण पर ५० जा 
पुरानी सड़कों की मरम्मत पर ७7० हा] 
सड़कों के (१२ फीट से २२ फीट) चौड़ी 

कराने पर (३००० मील) १५८० ० 

कुल दुब्य उप 


द्वितीय योजना काल में वास्तविक व्यय लगभग ५५ करोड़ रुपये का श्रनु- 
आनित किया गया है | राष्ट्रीय राज्यपर्धा के श्रतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने कुछ 
महत्वशाली सड़कों का निर्माण प्रथम योजना में करवाना आरंम कर दिया था। 
बह कार्थ इस योजना में प्रचलित रहेगा और लगमग ६ करोड़ रुपया इस पर 
व्यय हो जायगा | कुल मिला कर केवल १५० मील नई सड़क बनाई जायेंगी 
और लगभग ५०० मील सड़कों को उच्चस्तल कर दिया जायगा | 

द्वितीय योजना में १३३ करोड़ उपयों की राज्यों की सड़क यातायात संवन्धी 
विकास काय-मों के लिये व्यवस्था की गई हैं। १९५० के रोड ट्रान्पपो्ट कारपोरेशन 
बट के ब्रन्तगंत राज्य सरकारों को कारपोरेशन स्थापित करने को सलाह दी गई 
है और रेलवे योजना के अन्तर्गत १० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है कि 


३६० भारतीय अर्थशाज् की समस्याएँ 


रेलवे इन कारपोरेशनों में सम्मिलित हों | इसके अतिरिक्त यातायात मन्त्रालय की 
योजना में देहली ट्रान्सपोर्ट सरविस के लिये एक १ करोड़ रुपये का कार्य-क्रम 
भी स्वीकृत फर लिया गया है | इस प्रकार सरकारी सड़क यातायात पर कुल 
विनियोग द्वितीय योजना में १७ करोड़ रुपयों के लग भग होता है |” 

१६५६-५७ में कुल सड़कों के कायै क्रम पर व्यय ४२-७१ करोड़ रुपया था 
और १६४७-५८ के लिये संशोधित अनुमान ४४३२ करोड़ रुपयों का है इस 
प्रकार प्रथम तीन वर्षों से कुल व्यय ११६"२६ करोड़ रुपया होता है | बचे हुये 
दो वर्षो' के लिये ११६८६ करोड़ रुपया रह जायगा । श्रन्तिम दो वर्षों के 
लिये बजट में इस रकम की व्यवस्था सम्भव हो सकेगी इसमें संदेह मालूम पड़ता 
है| इसके श्रतिरिक्त लोहे की कमी के कारण पुललो के निर्माण में वाघा पड़ने का 
भय भी है | इसालये हम यह कह सकते हैं कि योवना के विकास कार्य-क्रम में 
कुछ कमी अवश्य ही आयेगी । 


अध्याय २३६ 


जल यातायात 


भारतीय यावायात श्रभमी अपनी प्रारम्मिक अ्रवस्था में है। द्वितीय महायुद्ध 
के पूर्व मारत के पास १२,५०० जी० आर० दी० (आस रजिस्टर्ड टनेज) के जलयान 
थे | प्रथम योजना के आरम्भ में मारत के पास ३,६०७०७ जी? झार० टी० के 
जलयान ये जिनमें से २,१७,२०२९ जी० आार० टी० भारतीय घटों पर और 
१,७३,५०५, जी० शआार० ८० के जलयान विदेश में व्यापार कार्य में व्यस्त थे । 
प्रथम योजना के अन्त में कुल टनेज ४/८०,००० जी० आर० टी० था जिउमें से 
२.४०,००० जी० श्रार० टी० तटीय व्यापार दया समीपवर्ती देशों से व्यापर का 
था और २४०००० जी० आर० टी० दूर विदेशी व्यापार का। लीवड़ के जलयान 
के रजिस्टर के श्रनुसार ३० जुन, १६५७ की समस्त संसार का कुल टनेज १,१०२ 
करोड़ जी० श्रार० टी० था जबकि १६४४ के अन्त में १,००६ करोड़ जी० श्रार० 
टी० ही था| इस प्रकार भारत का कुल टनेज संसार के ग्नेज के ३९ से कुछ 
अधिक था जब कि भारत का विदेशी व्यापार सेंतार के कुल ब्यापार का ३४% से 
अधिक था । अ्रन्तर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों के द्वारा भारतीय जलयान भारत के समुद्री 
व्यापार का केवल ५०४ व्यापार कर पाते हैं। इसका यह अर्थ है कि भारतीय 


८ 


जल यातायात के विकास में श्रमी बहुत लम्बा मार पूर्ण करना है। 

भारत के लिए जिसका समुद्री तट ४,१६० मील (अण्डमन द्वीप सम्मिलित 
करके) तक बिस्तृत हुआ दे ओर जो बहुत बड़ी मात्रा में श्रन्तर्राट्रीय ज्यापार कर 
सकता है वास्तव में जलयान का बहुत अ्रधिक महत्व है। यदि हमारे पास अपने 
जलयान हों तो मास्तीय उद्योग का यावायात व्यय कम हो जायगा श्रोर विदेशी 
बाजारों में उसकी प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि हो जायगी। यदि सामाव की भार: 
तीय जलयानों के द्वारा यातायात किया जाय तो इस उतनी विदेशी विनिमय सुद्री 
बचा सकते हैँ जिसको अन्यथा इन जलयानों में व्यय करनों पढ़ता है । इसके: 
साथ ही भारत को अपने समुद्रतटीय क्षेत्र की रखता करने के लिये भर युद्ध के 
समय श्रपने व्यापार की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली जल सेवा की आवश्य- 
कंता-दै | संकद के समय व्यापारों जलबान प्रतिरक्षा की दूसरी पंक्ति का कार्य 
देते हैं| यह सद्दायक सेना के रूप में ही सहायक नहीं होते बल्कि इनसे नौ-सेना 
को शिक्षा दी जा सकती दै और युद्ध के समय आवश्यक सामान समुद्र पर पहुँचाने 
के लिए इनकी अत्यन्त आवश्यकता पढ़ सकती दै। 


३६२ मारतीय श्रथशासत्र की समस्याएँ 


मुख्य विशेषताएँ--भारतीय जल यातायात के विकास की कुछ उल्ले- 
खनीय विशेषताएँ हैं :-- । 

(१) भारत में. ग्रेजी शासन के समय भारतीय जलयानों को ब्रिठिश 
तथा विदेशी जलयानों की कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा और उसे 
विकास करने का अवसर हीं नहीं दिया गया | १६२० के लगभग अनेक जलयान 
कम्पनियाँ बनी परन्ठु प्रतियोगिता का क्षामना न कर सकने के फलस्वरूप 
नष्ट हो गई | इन कम्पनियों के नष्ट होने में विदेशी जलयान कम्पनियों की 
भाड़े की दर सम्बन्धी नीति का भी बहुत योगदान रहा .है | इन विदेशी कम्पनियों 
ने भारतीय कम्पनियों से प्रतियोगिता के कारण माड़े की दर घटा दी और जब 
यह कम्पनियाँ बन्द हो गई तब भी भाड़े की दर में पुन: वृद्धिकर ली । इसके साथ 
इन कंपनियों ने यह व्यवस्था की कि यदि किसी व्यापारी ने एक निश्चित समय 

तक नियमित रूप से इनके जलयानों के द्वारा ही सामान मेजा श्रौर मैंगाया तो 
उस श्रवधि में यह जितना भाड़ा देगा उसका एक श्रंंश उसे वापिस कर दिया 
जायगा । इन विदेशी कंपनियों की प्रतियोगिता का केवल सिंधिया स्टीम नेवी- 
गेशन कम्पनी ही सामना कर सकी | विदेशी कम्पनियों ने इसे नष्ट करने की अ्रनेक 
चार चेण्टा की परन्तु वह सफल नहीं हो सके। इससे सिंधिया कम्पनी को भारी 
ज्ञति उठानी पड़ी । सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनों के दृढ़ रहने पर १६२४ में 
एक समझौता हुआ जिसके अ्रनुसार इसे ७५ इजार टन सामान प्रतिवर्ष ले जाने 
की अनुमति दी गई। मारतीय जलयान कम्पनियों के नष्ट हों जाने का एक 
कारण यह्ट था कि विदेशी कंपनियों की प्रतियोगिता शक्ति बहुत बदढ़ी-चढ़ी थी 
और दूसरा कारण यह था कि भारतीय कम्पनियों के पास वित्त की उपयुक्त 
व्यवस्था नहीं थी और इनका कुल व्यय मी बहुत अ्रधिक था | थोड़े बहुत परि- 
चर्तन के साथ यह्ट प्रतियोगिता स्वतन्त्रता मिलने तक चलती रही और स्वतन्त्रता 
मिलने से भारतीय जल यातायात का भारत के तटीय व्यापार में महत्वे बढ़े गया 
है श्रौर साथ ही विदेशी व्यापार में मी एक सीमा तक इसने श्रपना विशेष स्थान 
वना लिया है। 

(२) ब्रिटिश शासनकाल में सरकार ने भारतीय जल यातायात को कुछ 
भी सद्दायता नहीं दी और स्वतन्त्र व्यापार नीति का बहाना लेकर भारतीय 
उद्योग को टाल दिया गया और अपने लिए स्वयं मार्ग बनाने को. छोड़ दिया 
गया | इसका यह परिणाम हुआ कि इंस अ्रवधि में भारतीय जंल यातायात ने 
विशेष प्रगति नहीं की | स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात्‌ भारत सरकार ने इस शोर 
ध्यान दिया है। भारत सरकार ने जलयान उद्योग को ऋण तथा श्रन्य आर्थिक. 


जल यातायात रेछ३ 


सहायता दी | सरकार ने जलयान निर्माताञ्नों से जिस मूल्य पर जलयान' क्रय किए 
भारतीय जलयान कम्पनी को उससे कम मूल्य पर बेचे शोर श्रन्तर को अपने 
कोष से दिया | लाइसेन्स की प्रथा लागू करके १६४८ में भारत के तटीय व्यापार 
पर नियंत्रण स्थापित किया गया और १६४५० में तटीय व्यापार केवल मारतीय 
जलयानों के लिये सुरक्षित कर दिया गया। हसके फलस्वरूप भारतीय समुद्र तट 
पर १६४८ में जितने टनों के जलयान व्यापार करते थे उसमें ५३ प्रतिशत की 
यूद्धि हो गई और १६४२-५३ तक व्यापार में १०० प्रतिशत की बृद्धि हुईं | एक 
जल यातायात बोर्ड स्थापित किया गया है जिसका कार्य जल यातायात के कार्य 
का संचालन करना दै | सरकार की सहायता याप्त करके अत्र मारतीय कम्पनियों 
विश्व जल यातायात सम्मेलन की सदस्य हैं | 

१६४७ में भारत सरकार ने प्रस्ताव रखा कि त्तीन जल यातायात कार्पो- 
रेशन बनाये जाये, प्रत्येक्ष के पास १० करोड़ रुपये की पूँजी है और तीनों 
कार्पोरेशन तीन मार्गों से व्यापार इत्यादि करें । परन्तु १६४४ तक मार्च १६५० 
मे १० करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी का केवल एक कार्परिशन, पूर्वो कार्पोरेशन 
लिमिटेड, स्थावित किया जा सका था। सरकार ने दो करोड़ रुपये की नियमित 
पूंजी का केवल $ भाग दिया और शेष पूंजी मैनेजिंग एजेन्टों ने लगाई। जून 
१६५६ में दूसरे कार्पोरेशन (पश्चिमी शिपिंग कार्पोरेशन) की स्थापना हुईं | यह 
' थूण् रूप से राज्य के श्रधिकार में है | 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत ईस्टन शिपिंग कार्पोरेशन से आगामी 
'पाँच वर्षो के अन्दर यह श्राशा की जाती थी कि ४०,००० जी० आार० टी० व्यापार 
ओर श्रधिक कर सकेगा। परन्धु वह केबल २१,६०० जी० शार० टी*» व्यापार 
मथम तीन वर्षों में बढ़ा पाया | सरकार ने जलयान उद्योग को और अधिक वित्तीय 
तथा अन्य प्रकार की सहायता दी है। हृसलिये यह श्राशा करना सवा युक्ति 
संग्रेत होगा कि कुछ समय में भारतीय जल यातायात्त उन्नति की चरम सौमा पर 
पहुँच जायगा | | 7५ 

(३) प्रारम्भ में देश-विदेश व्यापार में मारतीय जज्नयानों ने भी .भाग 
लिया । परन्तु उनमें से अधिकतर छोटे ये और अधिकतर सेलिंग वेसिल, टग्स, 
आारजेज, कोसटस इत्यादि थे | श्रतीत में एक सबसे बड़ी कठिनाई यह थी.कि देश 
में जलयान उद्योग नहीं था जिससे जलयानों का व्यय श्रत्यधिक हो गया था| 
अब विशाखापट्टम्‌ में जलयान कारखाना हैं। यह जून १६४१ में स्थापित किया 
गया था। यह आशा को जाती थी कि २,१५,००० जी० झार० टी० में से जो कि 
अथम योजना के प्रथम तीन वर्षों में प्राप्त कर लेना चाहिए था' हिन्दुस्तान 


१६४ भारतीय अ्र्थशासत्र की समस्याएं 


शिपयार्ड १ लाख जी० आर० टी० की पूर्ति करेगा | परन्दु शिपयार्ड को उन्नति 
बढ़ी धीमी रही है और प्रथम तीन वर्षों में वह केवल ३५,८०४ जी० आर० टी० ही 
की पूर्ति करने में समर्थ हो सका है। मारतीय जल यातायात कम्पनियों को 
विशाखापट्टम शिपिज्ञ याडे से श्रधिकाधिक संख्या में जलयान के पाने की आशा 
की जा सकती है | इसमें सबसे कठिनाई जलयान के विमिन्न कल-पुर्जों की प्राष्ति 
में कठिनाई है किन्हें विदेशों से मैगाना पड़ता है | जैसे ही यह कठिनाई दूर ढ़ 
जायगी श्रौर शिपयार्ड की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो जायगी, भारतीय जलयानों 
के टनेज के विस्तार में वास्तविक सहायता पहुँच सकेगी | 

(४) भारतीय जल यातायात के विकास में सबसे बढ़ी कठिनाई यह है कि 
हमारे देश में जलयानों को बन्दरगाह की उचित सुविधायें नहीं मिलन पाती हैं। 
भारत के पाँच बड़े वन्दरगाहों, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कच्छ और विशाखापट्टम 
में पेट्रोल, जलयान में जलानेवाला कोयला इत्यादि को छोड़कर केवल दो करोड 
टन-सामान प्रतिवर्ष उत्तारा लादा जा सकता है। १६४६-५० में पेट्रोल तथा 
जलयान में जलने वाले कोयले को सम्मिलित करके इन बन्दरगाह्ों में दो करोड़ 
टन सामान लादा उतारा गया। प्रथम थोजना के अन्तर्गत विकास के कारण 
माल लादने उतारने की शक्ति बढ़कर दो करोड़ पचास लाख टन दो गई हे । 
बन्दरगाहों पर यथाशक्ति कार्य हो रहा है। जलयानों को बहुत देर तक प्रतीक्षा 
करनी पढ़ती है। माल डॉक में पड़ा रहता है इसके पूर्व कि लादा जा सके | यह्द 
प्रस्ताव किया गया है कि बन्दरगाह की सुविधायों का विस्तार किया जाय श्रौर 
कार्डला.और मंगलौर के दो नये बन्दरगाह बनाये जा रहे हैं। बन्द्रगाहों पर 
आवश्यक सामान, श्राकाशदीप तथा अन्य सुविधायें बढ़ाई जा रही हैं । 

पुनर्निमौख नीति उपसमिति--पुनर्निर्माण नीति उपसमिति (१६४७) ने 
भारतीय जल यात्तायात की पूणतया जाँच की श्रौर निम्नलिखित सिफारिश की ३--- 

(१) भारत को प्रति वर्ष १ करोड़ टन सामान लाने ले जाने के लिये 
और ३० लाख यात्रियों को ले जाने के लिये छोटे जलयानों को छोड़कर २० लाख 
गन के जलयानों की श्रावश्यकवा होगी। 

(२) हमारा उद्देश्य है कि १६५७ तक भारत के तटीय व्यापार का १०० 
अतिशत्त, भारत-बर्मा लंका तथा अन्य पड़ोसी देशा से व्यापार का ७४ प्रतिशत, 
दूर देशों से मारत के व्यापार का ५० प्रतिशव ओर घुरी राष्ट्रों द्वारा किये जाने 
वाले व्यापार का ३० प्रतिशत सँमाला जाय | 

(३) भारत सरकार की नीति का उद्देश्य मारतीय जल यातायात का 
प्रसार होना चाहिए ओर दरों में कमी और वृद्धि होने से इसकी रक्षा की जानी! 


जल यातायात डे६४, 


चादिए। इन उद्देश्यों फो पूरा करने फे लिए जल यातायात बोर्ट को पूरे श्रधिकार 
देने भादिएँ। 

पुननिर्माण नीति उपसमिति मे भो लद्ष्प निर्धारित फिये थे मारतोंय जल 
यातायात का दार यर्ता तक नहीं पहुंच पाया है। यद निनी उद्योग तया भारत 
शणफार के लिए घागन्त खेद फी पात है । यतमान में भारतीय जल यातायात फा 
टरनेम फेप्ल ४५ छारा टन हे जय झि समिति ने २० लाख टन फा सुझाव दिया 
था | मारतीय जलयाम कुल सिदेशी व्यापार फा वेब ५ प्रतिशत पूरा करते एँ 
जग कि समिति ने सुझाव दिया था कि मारतीय जलयानों को श्रपने कूल विदेशी 
इ्पापार का ५० प्रतिशत इसे छरना चादिये। गेवह़ा तट़ीस व्यापार के सम्पन्ध 
मे मम्मिति की श्रमितावा प्रणग गई 

आरतोप जल यातायात पा प्रधार एयस संगठन के सम्बन्ध में मरकार का 
परामर्श देने फे लिये घल पायापात के सालिकों की परामशदात्री समिति फी 
१६४२ ५ मध्य में एड प्रठण 7६5]4 समिति ने शर्नेक सुझाव दिये। समिति ने 
सुझाव दिया है कि सारत में जलयानों की संग्या बढ़ाई जानी चाहिये परन्तु 
पंचवर्षोष योरना में एस कार्य के लिए. शितने धन फी व्यवस्था की गई है बह 
अ्रपर्याप्त है । सरकार को बिक मे ग्रष्िफ ३ प्रसिशत घाविफ ब्याज पर भारतीय 
जलयान फम्पमियों को गा देना सादिए झीर ऐसी ब्यवस्पा झरनी चाहिए मिससे 
पूंजी सरहाता से घुफाई छा सफे। समिति में यद भी सुझाव दिये कि (१) पुराने 
जलयानों फे रधान पर गये जलयागों फो सरीदन # लिए जो लाभांश जमा किया 
गया है उस पर झाय फर ने शगामा जाब, (१) भारतीय जलयानों में जलने 
बाते देश पर चुम्ी न लगाई जाय शीर (३) जलगानों का सामान बेचने वाले 
इटोरी पर विकीकर ने लगाया जाय | 

यह भी सुकाय दिया गया है कि तटीय व्यापार फरनेवाला गलयान वेडा 
सखुलित दोना चादियि । इसमें विभिन्न श्लाफार प्रकार फे जलयान होने चािये 
जो तटीय व्यापार यी विशेष यल्युझों गैसी नमक, फोसला श्रौर तेल लाने ले जाने 
के उपयुक्त हों। कुछ लोगों फा विचार है कि नमझ श्रोर कोयला ले जाने के 
लिए ६,००० से ८,००० षी० डब्लू० टी० फे जलयान श्रधिक उपयुक्त ते ई 
थ्रौर साथधान की सामग्री इत्ादि छा यातायात करने फे लिए छोटे झाकार फे 
जलयानों का प्रयोग किया जा सकता है । 

एस समिति ने बत्ताया कि भारतीय बन्दरगाहों में सामान लादने शरीर 
उतारने की श्रच्ची व्यवस्था नहीं है। विशेषफकर फोयला लादने के लिए वर्षों 
(जलयान खड़े ऐने फा स्थान) का श्रभाव द श्रीर कुछ दृटी-फूटी स्थिति में हू 


३६६ ' भारतीय अथशाख्र की समस्याएँ 


और उछसे कार्य अच्छी प्रकार नहीं लिया जा सकता है। समिति ने सुझाव 
दिया कि बन्दरगाहों में माल लादने और उतारने इत्यादि का कार्य तीत्र गति से 
करने के लिए मशीनें लगाने की और बतंमान सामान को श्र बढ़ाने कौ 
शब्रावश्यकता है। 

पंचवर्षीय योजना के अन्त्गत--प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारतीय 
जलयानों की संख्या बढ़ाने पर और बन्दरगाहों इत्यादि की सुविधाएँ बढ़ाने पर 
जोर दिया गया था| योजना में कह्टा गया था कि तटीय व्यापार में जो पुराने 
श्लोर घिसे-पिटे जलयान प्रयुक्त किये जा रहे हैं जलवान कम्पनियों को उन्हें बदलने 
में सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने विशाखापथ्नम में जलयानों के निर्माण 
हेतु रपया लगाया दै। श्राशा की जाती है कि पंचवर्षोय योजनाकाल में ही 
विशाखापट्टम के कारखाने से कुल १ लाख जी० आर० टी० के जलयान प्राप्त 
किये जा सकेंगे। इनमें से ६० हजार जी० आर० टी० के जलयानों से पुराने 
घिसे-पिठे जलयानों को बदला जायगा श्रौर शेष जत्यान विशेष कर तटीय व्यापार 
में प्रयुक्त किये जायेंगे । विशाखाप्टनम कारखाने /से जलयान कम्पनियों के हाथ 
जलयान उचित मूल्यों पर वेचे जायेंगे। यदि निर्माण व्यय में और बिक्री मूल्य में 
कुछ अन्तर रहेगा तो उसके लिए सरकार जलयान निर्माण उद्योग को आर्थिक 
सहायता देगी | इस प्रकार जलयान निर्माण कार्य का प्रसार करने का विशाखा- 
पटनम कारखाने के विकास से गहरा सम्बन्ध है जिससे विशाखापट्नम की उत्पादन 
शक्ति का पूर्ण उपयोग किया जा सके | योजना के अनुसार तद्ीय ब्यापार को 
सुरक्षित बनाए रखने के लिए कम से कम ३ लाख जी० आर० टी० के जलयानों' 
का होना अत्यन्त श्रावश्यक है | इसमें यह व्यवस्था की गईं थी कि पाँच वर्ष के: 
अन्दर भारतीय जलयान कम्पनियों को ४ करोड़ रुपया क्षुण दिया जायगा और 
जलयान कम्पनियाँ अपने साधनों से शेष २करोड़ रुपया एकत्रित करेंगी | अनुमान 
था कि-इस ६ करोड़ रुपये से मारतीब जलयान कम्पनियों के पास पर्याव जल्यान' 
हो जावैंगे | पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विदेशी व्यापार के लिए १,००,००० 
डी० डब्लू० टी० के जलयानों की और आवश्यकता समझती गई थी जिसमें ईस्ट्न 
शिए् कार्पोरेशन के लिए श्रावश्यक ६० इजार डी० डब्लू० टी० के.जलयानों 
को सम्मिलित नहीं किया गया था जिसके लिए सरकार ने अपने भाग के ४४ 
करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी थी । 

प्रथम योजना में १६५४-५६ तक ६ लाख जी० आर० टी०, तक जलयानों 
के बढ़ाने का विचार किया गया था। पर वास्तव में योजना काल के श्रन्त तक 
कुल ४,८०,००० जी० आर० टी० का कार्य किया जा सका | चो ध्येय ६,००,०००- 
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जी० आर० टौ० का सोचा गया था वह तो तभी पूरा हो सका जब्र कि योजना, 
काल में ही मैंगाये हुये जहाज प्राप्त हो सके । 


जल यातायात्त उद्योग के सम्बन्ध में जो प्रथम योजना के श्रन्तर्गत ब्यवस्था 
की गई है उसकी लोगों ने निम्न आलोचना की है: (१) सन्‌ १६५६ तक 
६,००,००० जी० आर० टी० के जलयानों की वृद्धि पुननिर्माण नीति-उपसमिति की 
सिफारिश की वुलना में बहुत कम है | समिति ने सिफारिश की थी कि १६४० वेक 
९० लाख टन के जलयान हो जाने चाहिएँ परन्तु इस कार्य में अनेक कठिनाइयों 
की सामना करना पड़ा है। वित्त के साथ ही श्रावश्यक सामान का अभाव है 
श्रौर, व्यवह्टारिक दृष्टि से पंचवर्षीय योजना समिति के कार्यक्रम को श्रपना लक्ष्य 
'नहीं घना सकती थी। योजना में व्यावह्य रिंक दृष्टिकोण के आधार पर लक्ष्य 
निर्धारित किये हैं। (२) भारतीय जलयान समिति ने सुझाव दिया है कि सरकार 
तटीय एवम्‌ विदेशी व्यापार में जो रुपया व्यय करेगी वह जलयानों झ्ोर अन्य 
सामान के बढ़े हुए मूल्यों को देखते हुए बहुत कम है। पंचवर्षीय योजना में जो 
लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको पूरा करने में मो कहीं अधिक रुपया लगेगा; 
(३) सरकार ऋण दी गई पूँजी पर कितना ब्याज वसूल रही ह श्रोर ऋण के 
-जाथ जो शर्तें लगी हैं उनसे ऋण लेना उद्योग के लिए अस॒विधाजनक हो गया 
है। उद्योग को यह ऋण भेहगा पढ़ता है। यह सुझाव दिया गया है कि सरकार 
को २० वर्ष के लिए ऋण देना चाहिए और पहले ५ वर्षों में उस पर कुछ ब्याज 
नहीं लेना चाहिए | छठे वर्ष से ३ प्रतिशत वर्षिक ब्याज वसूल किया जा सकता 
और इसी समय से ऋण ली गई पूँजी भी किश्तों में छुकानी आरम्भ हो जायगी; 
(४) योजना की श्रन्य सुविधाश्ं की कुछ चर्चा नहीं की गई है, जैसे जलयान में 
जलने वाले 'तेल पर से चुज्ञी हृठाना, जलयान सामान के स्टोर पर से विक्री-कर 
हटाना और आय-कर पर रियायत देना। जल यातायात्त उद्योग ने इन सुविधाओं: 
की माँग की है। इनके बिना भारतीय जल यातायात की तेजी से प्रगति नहीं की 
जा सकती है | 


द्विवीय योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि ६० इजार जी० झारं० 
टौ० के पिसे-पिटे जलयानों को निकाल कर ३० लाख जी० थार० टी० के जल- 
यानों की वृद्धि की जाय | इस प्रकार दूसरी योजना के अन्त तक कुल ४नेज ६ 
लाख जी० आर० 2० हो जाना चाहिए | योजना का ध्येय है (१) तटीय व्यापार 
की श्रावश्यकताशओं को रेलवे दारा प्राप्त माल और यात्रियों की मात्रा को ध्यान में 
रखते हुए पूर्ण करना; (२) भारत के विदेशी ब्यापार का झधिक से अधिक सांग 
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भारतीय जलयानों के लिए प्रषप्त करना; (३) टैंकों का वेड़ा तैय्यार करने के लिए 
केन्द्र स्थापित करना | ॥॒ 

नीचे लिखे निश्चित ध्येय को पूरा कर लेने के पश्चात्‌ भारत का १२ से 
१५ प्रतिशत समुद्रपार देशों से व्यापार और आस-पास के देशों से व्यापार का 
५०१ भारतीय जलयानों के भाग में आर जायगा जब कि वर्तमान में इन व्यापारों 
का केबल ५ और ४० प्रतिशत उनके भाग में हैं| 
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प्रथम योजना में १६४ करोड़ रुपया जल यातायात के लिये नियत किया 
गया था | बाद में यह घन चढ़ा कर २६३ करोड़ रुपया कर दिया गया । योजना 
काल में वास्तविक व्यय १८.७१ करोड़ रुपये किया गया। द्वितीय योजना में जल 
यातायात के विकास के लिये ४५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है | जल 
भातायात के विकास के लिये ४५ करोड़ रुपयों के व्यय की व्यवस्था यद्यपि की 
गई है फ़िर भी क्योंकि पिछली योजना का ८ करोड़ रुपया बचा हुआ है इसलिये 
'केवल ३७ करोड़ रुपया ही इस योजना में विकास कार्यों के लिये ग्रास, होगा । 

योजना आयोग के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यो' तथा यानी सफलता 
के मत के अनुसार (मई १६५४८) जितने व्यय की द्वितीय योजना में व्यवस्था की 
गई है उसका व्यय तो हो ही चुका है और उसके फलस्वरूप जो जल, यातायात 
का कार्य -होगा (टनेज मिलेगा) वह लगभग र८०००० जी० आर» थौ० होगा 
जत्रकि योजना का ध्येय ३६०,००० जी० आ्रर० टी० टनेज प्राप्त करने का था, 
जिसमें ६०००० जी० श्रार० री० व्नेज पुराने जह्माजों के स्थान पर नये प्रयोग 
में ले आने के कारण प्राप्त होने वाला था। अपने ध्येय को पूरा कर सकने के 
लिये लगभग ४५४ करोड़ रुपयों की और आवश्यकता होगी । 


जल यातायात बे६६ 


बन्द्रंगाह--प्रथम योजना की रूपरेखा जब उपस्थित की गई थी उससें 
बन्द्रगाहों के विकास अथवा सुधार का कोई स्थान नहीं था। इस श्रभाव 
की पूर्ति की महत्ता समझी गई और जब योजना की संशोधित रूपरेला बनाई गई 
तो उसमें ३३ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई थी। बाद में यह मात्रा बढ़ा कर 
३६१६ फरोड़ कर दी गई थी। चूँकि बन्दरगाहों के सुधार का कार्यक्रम देर से 
आरम्म हुआ, इसलिये योजना-काल में व्यय की मात्रा केवल २७५७ करोड़ 
रुपयों. की हो पाई | कुछ मी हो यह विकास कार्यक्रम जो अ्रारम्भ किया गया बड़े 
महत्व का था। काशण्डला के नये बन्दरगाह के बनवाने के अ्रतिरिक्त जिस पर 
१२*१ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की जा चुकी थी, इस कार्यक्रम के अ्रन्तर्गत मुख्य 
योजनाएँ बम्बई और कलकत्ता में थी जिनके लिये योजना में ११५ तथा ८ करोड़ 
झपयों की व्यवस्था क्रमेश: की गईं थी। योजना के श्रन्त तक काराडला पर ८५ 
करोड़ रुपये वम्बध पर ११ करोड़, और कल्षकत्ता पर ३३ करोड रुपये व्यय किये 
जा छुके ये | 

“मुख्य मुख्य बन्दरगाहों की क्षमता प्रथम योजना काल में २०० करोड उन 
से बढ़ कर २५० करोढ़ टन हो गई। १६७०-४१ में कुल माल जो इन मुख्य 
बन्द्रगाहों द्वारा उवारा अथवा चढ़ाया गया १८०*२ कराड़ दन या जिसमें ११२०४ 
करोड़ ठन श्रायात का माल और ६७७ करोड़ टन निर्यात का माल सम्मिलित 
था। १६५४-४६ में अनुमान है कि उतारे श्रोर चढ़ाये जाने वाले कुल माल की 
मात्रा २२० करोड़ टन थी जिसमें १३० करोड़ टन श्रायात और ६० टन निर्यात 


का सात था || डर 
लगभग २२६ छोटे-छोटे बन्दरगाइ २६०० मील फे तट पर फैले हुये है 


जिनमें १५० बन्दरगाहों से माल आता-जाता है। १६५१-४२ में इन बन्द्रगाहों 
द्वारा ३७६ करोड़ टन माल उठाया गया, और १६५४ तक यह मात्रा बढ़ कर 
४१५ करोड़ ठन हो गई | प्रथम योजना में इन छोटे-छोटे बन्द्रगाहों फे विकास 
कार्यक्रम में मद्रास, सोराष्ट्र, बम्बई, उड़ीसा आदि मुख्य स्थान सम्मिल्षित किये 
गये ये | कुल्न व्यय जो किया गया था वह २ कराड़ रययों से कुछ ही कम था | 
द्वितीय योजना का साधारण ध्येय है कि प्रघम योजना में जो कार्य आरम्म 
किया जा चुका है उसे पूर्ण कर दिया जाय श्रौर सर्व सुविधाशों का प्रतन्ध करके 
टॉकों को आधुनिक रूप प्रदान कर दिया जाय ताकि देश के आर्थिक श्ौर 
. औद्योगिक विकास के कारण जो श्रावश्यकतायें हों पूर्ण की जा सके | ४० करोड़ 
झुपये की व्यवस्था बढ़े-बढ़े बन्दरगाहदों के खुबार कार्य-क्रम के लिये की जा चुको 
है। लो निर्माण कार्य श्रारम्म किये जायेंगे, जिनमें प्रथम योजना के श्रपूरे कार्यों 
२४ 
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को पूर्ण करने का कार्य भी सम्मिलिव होगा, उनमें लगभग ७६ करोड़ रुपया 
व्यय होगा । योजना में व्यवस्थित ४० करोड़ रुपये के अतिरिक्त कुछ घन बन्दर- 
गाहों के झ्रपने निजी कोषों से मी प्राप्त होगा । योजना में निर्धारित घन सरकार 
की श्रोर से कारठडला में लथाया जायगा और पोर्ट ट्रस्ट की सह्ायता के लिये. 
दिया जायगा। व्मान रियायती ऋण की पोर्ट द्रस्ट के लिये सुविधा दूसरी 
योजना काल में मी रहेगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बड़े-बड़े. बन्दरगाह्दों के 
सुधार के कार्यक्रम में कलकतें में १६८६ करोड़ रुपया व्यय किये जाने बाली, 
वम्बई में २६*३ करोड़ रुपया व्यय किये जाने वाली, कोचीन में ४० करोड़ रुपया 
ब्यय किये जाने वाली ओर काण्डला में १४० करोड़ रुपया व्यय किये जाने 
वाली, योजनाएँ है ।. 

भारत में लगभग १५० छोटे बन्द्रगाह है जिनमें से १८ विशेष महत्व 
के ईं | उनका सुधार श्रत्यन्त आवश्यक है। प्रथम योजना में छोटे-छोटे बन्द्रगाहों 
के सुधार की योजनाएँ सम्मिलित की गई थीं जिनका कुल व्यय २४१ करोड़ रुपया 
नियत था, इसमें, से, १ करोड़ केन्द्रीय कोप से प्राप्त होना था और शेप बन्दरगाहों 
के कर्मचारियों को अपनी ओर से एकन्रित करना था| द्वितीय योजना में छोटे- 
छोटे बन्द्रगाहों के सुधार के लिए. ५ करोड़ रुपया नियत किया गया दै। 


झध्याय ३७ 
हवाई यातायात 


वर्तमान युग में देश के औद्योगिक,आधिक और अन्य कार्यों का मूलाधार 
धति' है और यातायात के मूलाधार हैं यात्रियों एवम सामान का तीव्र भृति से 
' यातायात कर सकने वाले साधन । भारत जैसे विशाल देश में हवाई यातायात का 
विशेष महत्व है | विमानों द्वारा यात्रा करने से समय की बहुत बचत होती है, 
श्रनेक अ्रसुविधाओं से बचा जा सकता हे; व्यापारी, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य 
लोग बड़ी कुशलता से कार्य कर सकते हैं, श्रपने कारखानों से सम्पर्क रख सकते 
: हैं, दूर-दूर स्थित कार्यालयों से सम्बन्ध बना रह सकता है और नियंत्रण के साथ 
ही साथ उनका श्रच्छी प्रकार निरीक्षण किया जा सकता है | संकटकाल में, बाढ़ 
अ्रथवा भूकम्प के समय हवाई यातायात का महत्व और भी श्रधिक हो जाता है। 
इसके अतिरिक्त शांतिकाल में नागरिक उड्डयन के कर्मचारी जो अनुभव प्राप्त 
करते हैं उसका युद्ध के समय सदुपयोग किया जा सकता है| द्वितीय विश्वयुद्ध के 
समय और देश विभाजन के पश्चात्‌ भारत की हवाई कम्पनियों ने यात्रियों तथा 
सामान का यातायात करने में, निरीक्षण करने में और सरकार के निर्देश पर 
शरणार्थियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में प्रशंसनीय कार्य किया | 
हवाई यातायात का यथासंभव विकास करने कौ श्रत्यन्व श्रावश्यकता है; इस 
सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते हैं। 
विकास--अ्रह् खेद का बिघय है कि मारत में हवाई यातायात अ्रमी 
'.. अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है| यध्षपि मारत में १६१३१ से ही विमानों का उपयोग 
' आरम्म हो गया था और प्रथम विश्वयुद्ध के समय इस दिशा में कुछ प्रगति भी 
की गई थी परन्तु भारतीय हवाई यातायात में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय और 
उसके पश्चात्‌ ही विशेष प्रगति की जा सकी। भारत के हवाई यातायात्त के 
विकास में कुछ उल्लेखनीय बातें हुई हैँ : (१) १६२७ में नागरिक उदयन विभाग 
स्थापित किया गया और १६२८ में दिल्‍ली, कलकत्ता, अम्बई श्रोर कराँची में 
'फ्लाइंग क्लब? खोले गये | विमान-चालकों श्रौर टेकनीशियनों के शिक्षण' की 
ब्यवस्था की गई और इम्पीरियल एयरवेज सर्विस का १६२६ में दिल्‍ली तक 
प्रसार करने का प्रबन्ध किया गया। भारत में हवाई यातायात के विकास का 
यही प्रारंभकाल था; (२) १६३२ में ठग एयरवेज लिमिटेड ने इलादाबाद, 
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कलकत्ता और कोलम्बों के मध्य हवाई यातायात आरंभ किया श्रीर तत्परचोत्‌ 
कर्ाँची और मद्गास तक इसका प्रखार कर दिया | देश के कुछ मार्गों पर इण्डियन 
नेशनल एयरवेज ने मी यातायात काय शुरू कर दिया; (३) १६३८ में एस्पायर 
एयरमेल योजना लागू की गई जो युद्ध प्रारम्म होने पर स्थगित कर दी गई परन्ठ 
तत्पश्चात्‌ बहुत सीमित पैमाने पर इसे फिर लायू किया गया; (४) १६४६ में कुछ 
सुसंगठित विश्वासनीय निजी व्यवसायिक संस्थाओं को आवश्यक सरकारी सद्दायता 
देकर देश के श्रन्दर तथा विदेश से हवाई यातायात को सुविधा का विकास 
एवम्‌ प्रसार करने को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने एक निश्चित 
उद्न्‍यन नीति निर्धारित की | १६४६ में हवाई यातायात लाइसेंसिंग बोर्ड स्थापित 
किया गया | यह निश्चित किया गया कि लाइसेन्स देते समय बोर्ड इन बातों पर 
पर विचार करेगा : (अर) कम्पनी की बिच स्थिति, (बे) कार्यकज्षमता का उचित 
स्वर, (स) यातायात की भाँग ओर (द) जनता कीं श्रावश्यकता के अनुकूल कम्पनी 
की हवाई यातायात का विकास कर सकने की क्षमता | बोड को लाशसन्स-प्रास 
कम्पनियों के किराये तथा भाड़े की श्रधिकतम तथा न्यूनतम दर निर्धारित करने 
का श्रधिकार दिया गया। बोर्ड ने अपने कार्यकाल में अनेक कम्पनियों फो 
लाहसेन्स दिये | इसका परिणाम यह हुश्रा कि इवाई यातायात में बहुत सी 
कम्मनियाँ चालू हो जाने से बटिलत। थ्रा गई ओर इनमें परस्पर हानिकारक 
प्रतियोगिता चलने लगी | इससे कम्पनियों को क्षति भी उठानी पड़ी; (५) भारत 
सरकार ने टाटा के सहयोग से विदेशी हवाई यातायात्त के लिए, एयर इण्डिया 
इन्टरनेशनल की स्थापना की | ठादा के साथ यह समझौता किया गया कि इस 
नई फम्पनों में ४६ प्रतिशत शेयर सरकार लेगी जो ५६१ प्रतिशत तक बढ़ाये जा 
सकते हैं। इसके अतिरिक्त ५ वर्ष तक यदि धाटठा हुथ्रा तो इस घाटे को भी 
सरकार पूरण करेगी । 

हवाई यातायाव जाँच समिति (१६४२)--६ृवाई यातायात जाँच समिति 
ले, जो राजाध्यक्ष कमेटी के नाम से श्रधिक प्रसिद्ध है, भारतीय हवाई कम्पनियों 
की स्थिति और उनकी समस्याश्रों की पूर्ण जाँच की और इस परिणाम पर पहुँची 
कि हवाई यातायात लाइसेम्सिंग बो्ड ने श्रपना कार्य सन्‍्तोष-जनक रीति से नहीं 
किया और बिना किसी प्रकार का भेद किये कम्पनियों को लाइसेन्स दिये, मिसका 
परिणाम यह हुआ कि दो वर्ष के अन्दर ११ कम्पनियों को लाइन्सेस मिल गये 
जब कि संपूर्ण कार्य केवल चार कम्पनियाँ अच्छी प्रकार चला सकती थीं | इतनी 
आधिक कम्पनियाँ होने से उन्हें द्वनि उठानी पड़ी, इसके साथ ही हवाई कम्पनियों 
ने सतकंता से कार्य नहीं किया श्रौर कम्पनी के सन्नठन इत्यादि में बहुत अधिक 
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अपया व्यय किया जब कि यातायात को स्थिति को देखते हुए यह उचित नहीं 
या। कम्पनियों का उत्पादन व्यय भी पेट्रोल के मूल्य १ दपया १४शआना प्रति गैलन 
(१९४६) से मरढुकर १६४६ में २ दपया ६ आना प्रति गैलन हो जाने से, घढ़ गया। 

सम्रिति हवाई कम्पनियों, के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थी | समिति का मत 
या कि हवाई यातायात के ज्षेत्र में समय के अनुकूल परिवर्तनशील नींत की श्रौर 
साहस-पूवक नयी योजना कार्याग्वित करने की श्रावश्यकतता है परन्तु यदि हवाई 
कम्पनियों को सरकार श्रपने अधिकार में ले लेगी तो इसकी संभावना कम हो 
जायगी | इस कारण समिति ने सिफारिश की कि वर्तमान कंस्पनियों का चार 
कम्पनियों में एकीकरण किया जाय झोर वम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली तथा हैदराबाद 
में उनके श्रड्डे स्थापित द्वों। इससे हानिकारक प्रतियोगिता कम हो जायगी और 
कम्पनियों में कार्य का वितरण भी वैशानिक तथा क्षेत्रीय श्राधार पर किया जा 
सकेगा । समिति ने सुझाव दिया कि उड़ान के घर्टों में कमी करने के लिए. 
वर्तमान कम्पनियों की मार्गों को सिर्धारित कर दिया जाय, विमानों की संख्या घंटा 
दी जाय, अ्रतिरिक्त कर्मचारियों की छुटनी की जाय, और हवाई यातायात के 
तंचालन-व्यय, उचित लामभांश श्रौर विमानों का प्रयोग करनेवाले यात्रियों की 
व्यय शक्ति पर विचार करके किराये तथा भाड़े की दर में वृद्धि की जाय | समिति 
ने सिफारशि की कि स्टैन्डर्ड-ब्यय के आ्राधार पर हवाई कम्पनियों को सरकार 
श्राथिक सद्टायता दे । 

राष्ट्रीयकरणु--दृवाई कंपनिरयाँ स्वेच्छा से एकीकरण के लिए प्रस्तुत 
नहीं हुई' जेसी कि हवाई यातायात जाँच समित्ति को श्राशा थी | हवाई यातायात 
में भ्रव्यवस्था के कारण कम्पनियों की भारी क्षति उठानी पढ़ी श्लौर उनकी स्थिति 
डॉँवाडोल द्ोने लगी। यद्याप जाँच समिति ने राष्ट्रीयकरण के विरुद श्रपनी राय 
प्रकट की थी परन्तु हवाई कम्पनियों की विगढ़ती दशा को देखते हुए सरकार ने 
राष्ट्रीय करण करने का निश्चय किया । यह्ट तक किया गया कि (१) राष्ट्रीयकरण 
हो जाने से उड़ान में जो उमय व्यर्थ नष्ट होता है वह कम हो जायगा, एक ही 
कार्य श्रनेक बार नहीं करना पड़ेगा थौर हानि भी कम दो जायगी; (२) राष्ट्रीयकरण 
से संयुक्त प्रयन्ध होने से दवाई यातायात की कार्यक्षमता बढ़ेगी और (३) नागरिक 
उहुयन का श्रच्छा सज्ञठन किया जा सकेगा जिससे युद्ध जैसे संकट काल में विमान 
चालकों, देकनीशियनों इत्यादि फे अमाव का सामना नहीं करना पड़ेगा । 

हवाई कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के लिये संसद ने १६५३ का इवाई 
यातायात कार्पोरेशन कानून पास किया है जिसके अन्तगंत १ झग्स्त १६५३ को 
दो कार्पोरेशन स्थापित किये गये जिनमें से एक देश के श्रन्दर के हवाई यातायात, 
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और दूसरा विदेशी यातायात सर्विसों का प्रबन्ध करेगा । मुआवजे के सम्बन्ध मे 
चहुत विवाद चला यह कहां गया कि मुझ्रावजाः मूल मूल्य में-से दूट-फूट का 
व्यय घटाकर नहीं वरन्‌ विमानों, विमान के श्रतिरिक्त कल-पुर्जों इत्यादि के वर्तमान 
चाजार-भाव के आधार पर दिया जाय | श्रतुमान था कि मुआवजे के वर्तमात 
आधार पर डेकोटा विमान लगभग ५०,००० रुपये में लिया जा सकता है जत्र कि 
उसका बाजार-भाव तीन लाख रुपया है, और स्काई मास्टर विमान ४ से ६ लाख 
रुपये में लिया जा सकता है जबकि बाजार में उसकी वर्तमान कीमत ३० लाख 
रुपया है। कानून में 'गुडविल? के लिए, कंपनियों द्वारा कर्मचारियों की शिक्षा में 
श्र नवीन मार्ग खोलने इत्यादि में व्यय किए गए घन का उचित मुश्रावजा देने 
की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी | परन्तु यदि इन सब के लिए मुआवजा.“दिया 
जाय तो व्यय बहुत बढ़ जायगा ओर राष्ट्रीयकरण से हवाई यातायात में सुधार 
करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा । साथ ही राष्ट्रीयकरण से उस घाटे की 
पूर्ति नहीं की जा सकेगी जिससे वर्तमान कंपनियाँ पीड़ित हैं ||“. ४ 
मुआवजे की समस्या १६५४५ में ६०१ करोड़ रुपया देकर सदा के लिये 
निश्चित कर दी गई | जहाँ तक राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप वेकारी का प्रश्न 
था, यह निश्चित कर लिया गया कि वे सब कमेचारी जो ३० जून १६५२ के पूर्व 
कम्पनियों द्वारा नियुक्त किये गये थे उनकी बदली कारपोरेशन में कर दी गई और 


इस बात का पूर्ण प्रयत्व किया जा रहा है कि कर्मचारियों को पुनंव्यवस्था और 
विस्तार के कार्य-क्रम में खा लिया जाय | ' 


ु धतमान स्थिति--१६४३ के आ्रारम्म में भारत में ६ हवाई कंपनियाँ थीं 
जिनके पास २१७ करोड़ रुपये की अधिकृत पंजी और दृट-फूट के कोष में ३ करोड़ 
रुपये से कुछ कम थे | इन कम्पनियों के विमान कुल २८,००० मील के क्षेत्र में 
चलते थे । जून १६५२ के श्रन्त तक भारत में ६७७ रजिस्टर्ड विमान थे, जिनमें 
२०३ विमानों को योग्यता के प्रमाण-पत्र दिये जा चुके थे | हवाई श्रद्डों पर कार्य 
करने वाले लाइसेन्स-य्राप्त विमान चालकों की संख्या १५७ थी तथा ए लाइसेन्स 
भराप्त चालकों की संख्या ५६२, ए-१ के लाइसेंस-प्रात्त विमान चालकों की संख्या 
ई६, झौर बी, लाइसेन्स प्राप्त विमान चालकों की संख्या ४२६ थी | इससे पहले . 
वर्ष की तुलना में इज्चीनियरों तथा ४? लाइसेन्स-प्राप्त विमान चोलकों की 
संख्या में दृद्नि हुईं परन्तु ए--१ चालकों और वी. लाइसेन्स प्राप्त चालकों की 
संख्या घटी | 
' २६५३ और ५३ में हवाई यात्रा की स्थिति में अ्वनति होती रही और 
यात्रियोंकी संख्या और यातायात के माल की मात्रा में कमी आई जिसके कारण १६५३ 
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में यात्रियों की संख्या घटकर ४०४ लाख श्रीर लाई के माल की मात्रा घट कर 
प्र४'८ लाख पौंढ हो गई जबकि यह संख्या १६५२ में क्रशः ४'३ लाख एवं _ 
८६०४ लाख पड थी | इसका कारण कुछ वो जनता के पाठ धन की कमी प्रीर 
कुछ मारतीय इवाई सर्विस को दुब्यवस्था थी। यद्यपि डाक की मात्रा १६४२ में 
बढ़कर ८४ लाख पोंड और १६५३ में ८८ लाख पौंढ हो गई फिर मी यात्रियों 
और यात्तायात के माल की कमी का घाटा इससे पूर्ण न हो सका । 


मारत में हवाई कम्पनियों के कार्य के संतोषजनक होने के शनेक कारण 
हैं; (१) दवाई कम्पनियों के कार्य-लंचालन का व्यय बहुत श्रथिक्र है। इसमें 
विभानों में प्रयुक्त द्ोनेवाले पेट्रोल श्रौर विमानों की देख-रेख इत्यादि का व्यय 
सम्मिलित है | कुल संचालन व्यय का ४० प्रतिशत पेट्रोल, विमान के कल-पुर्जो 
और स्टोर में व्यय होता है श्रौर ४० प्रतिशत पारिश्रमिक तथा वेतन में | थम 
न्यायालय के निर्णय के श्तुसार पारिश्रमिक्ष श्रीर वेतन अधिक निर्धारित किये गये 
है श्लीर पेट्रोल, स्टोर इत्यादि के व्यय में बृद्धि हवाई कम्पनियों की शक्ति के बाहर 
है | संचालन व्यय श्रधिक दोने का एक कारण तो सरकार की नीति का दोष है 
और कुछ दोष उन परित्पितियों का है जिन पर हवाई कंपनियों का कोई नियंत्रण 
नहीं और इसके लिए फम्पनियों को दोषी भी नहीं ठद्दराया जा सकता है; (२) 
एवाई कम्पनियों की संख्या यातायात को देखते हुए. श्रावश्यकता से श्रधिक है, 
इस कारण किसी भी कम्पनी को पर्यातत काय नहीं प्राप्त द्ोता | इस दोष 
के लिए हवाई यात्रायात लाइसेन्धिंग बोड उत्तरदायी है। बोर्ड ने श्रनेक 
कम्पनियों को उद्योग चालू करने की अनुमति दी भ्रौर श्रावश्यकत्ता का 
ध्यान रखे बिना विमानों की संख्या बढ़ाने दी; (३) कम्पनियों की कार्यक्षमता 
को देखते हुए कार्य पर्यात् नहीं है परन्तु यह व्यवसाय ऐसा है जिसमें कुछ विभान 
चालकी, इश्नीनयरों श्रौर टेकनीशियनों को नियुक्त करना पड़ता है| इसके 
फलस्वरूप कम्पनियों को भ्रावश्यकता से अधिक फमचारियों का भार वहन करना 
पढ़ता दै; (४) किराये और माड़े की जो न्यूनतम श्रौर श्रधिकतम दरें सरकार ने 
निश्चित कर दी हूँ वह पर्यात नहीं ई । प्रति यात्री से प्रत्येक मील के लिए श्रधिक 
से अधिक ४ झाना किराया वसूल किया जा सकता है परन्तु रात में चलनेवाल्ती 
डाक सर्विस के लिए किराये की दर २३६ आना प्रति मील है। यह किराया मार- 
तीय वायुयान कम्पनी के व्यय से बहुत कम है। यदि एक विसान पूर्ण वर्ष में 
१५०० घर्टे चलाया जाय तो प्रति घण्टे का स्टेन्डर्ड व्यय ५८६ रुपया होता है। 
इसलिए प्रत्येक सीट का प्रति मील का किराया विमान की ७ प्रतिशत जगह सरने 
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के आधार पर ४३“आना होना के आधार पर ४३-आना होना चाहिए [ चौंक किराया कम है. इसलिए हवाई 
कम्पनियों को हानि होना स्वाभाविक ही है । 


राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ इबाई सेवाओ की स्थिति में बहुत सुघार हुआ दे। 
उड़ने का विस्तार १६५४ को १६८ करोड़ मी० से बढ़कर १६५७ में २३३४ फरोड़ 
मील हो गया | मेल तथा यात्रियों की संख्या मी बढ़ी है। सेल की मात्रा १६५४ 
में १०६'७ करोड़ पोंढ.थी जो कि १६५७ में वढ़ कर १२६४ करोड़ पौंड हो गई 
झौर यात्रियों की संख्या जो कि १६५४ में ४३१५६४ थी बढ़ कर १६४७ में 


क 


* हवाई यातायात्त जिन ३७७- 


५६४००० हो गई। लादने वाले माल की मात्रा १९५६ में ६६२३ करोड़ पौंड 
थी जो कि १६५७ में थोड़ा घट गई और ८५०६ करोड़ पोंड हो गई | 
इस उन्नति का ओशतः फारण आपसी विनाशकारी पग्रतिदृन्द्रिता का समाप्त 
हो जाना तथा कुशलता संगठन रहा है जो कि कारपोरेशन की व्यवस्था के कारण 
संभव हो सका है, और श्रेशतः श्रौद्योगिक और श्राथिक विकाश रहा है जिसके 
कारण हवाई सेवाओं की श्रधिक माँग की गई है | 


दोनों एयर कारपोरेशनों ने बहुत ही सन्‍्तोषजनक उन्नति की है। उन्होंने 
कार्यक्षेत्र बढ़ाया है ओर जनता का बहुत सी सुविधायें प्रदान की हैं। “ये कारपोशन 
अपनी वायुयान संबन्धी कार्यों के एकीकरण तथा उनके कुशल संगठन में व्यस्त रहे 
हैं। इण्डियन एश्वर लाइन्स श्रपने ६३ हवाई जहाजों, ६७ डकोटा, १२ वाइकिंग; 
६ स्काई मास्टर और ८ हेरीन्स के द्वारा देश के प्रमुख केन्रों को सम्बन्धित करते 
हूँ श्रीर उसके हवाई मार्गों का विस्तार १६,६८५ मील है| दि एयर इण्डिया 
इन्टरनेशनल श्रपने वायुयानों द्वारा जिसमें ५ सुपर कान्सटेलेशन्स, ३ कान्सटेलेशन्त 
ओर १ डकोट हे १५ देशों तक अपने कार्यों को प्रसारित किये हुये है | उसके. 
इवाई मार्ग का विस्तार २३,४८३ मील है |? 


इग्डियन एश्रर लाइन्स कारपोरेशन का कुल कार्य-क्षेत्र तीन भागों में 
विभाजित कर दिया गया है। प्रत्येक भाग एक मैनेजर के अधिकार में है और 
बम्नई, कलकत्ता और देहली के किसी न किसी अड्डे से नियंत्रित होगा। श्राई०- 
ए० सी० को निरन्तर घाटा दो रहा है। १६५४-४४ में इस घाटे की रकम ६०'१५.. 
लाख रुपया, १६५४-५६ में ११४९४० लाख र० और १६४६-४७ में १०८७६ 
, रुपया थी। परन्तु इसके विपरीत एयर इन्डिया इन्टरनेशनल को निरन्तर लाभ 
होता रह्य है। श्राई० ए० सी० के घाटे का कारण अंशतः कर्मचारियों को 
अ्रत्यधिक सख्या का होना है तथा अंशतः सेवा की अत्यधिक लागत झोर वे' 
कठिनाइरयाँ है, जो इसे उन प्राइवेट कम्पनियों से मिली थी जिन्हें इसने ले: 
लिया था । 

हवाई भाड़ा--अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये तथा हानि 

बचाने के लिये ए० श्राई० सी० ने अपने भाड़े की दर में दृद्धि की घोंषणा १५. 

' जून, १६५८ से एश्वर ट्रान्सपोर्ट काउन्सिल की सलाइ के अनुसार की । किसी-किसी 
मार्ग के भाड़े में वृद्धि १०% हुई है और अब बम्बई से कलकत्ते का किराया बजाये 
२२० रु० के २४२ र० हो गया है। इस भाड़े की वृद्धि से ए० आई० सी० को 
३० लाख रुपये वार्षिक अतिरिक्त आय शेगी। इससे हवाई सेवा पर लगायेर 


३७८ भारतीय श्र्थशात्ञ की समस्याएँ 


टैक्‍स के कारण तथा पेट्रोल पर लगाये टेक्स तथा श्रन्य टेक्सों के कारण हवाई 
सेवा की लायत में वृद्धि का प्रभाव घटाया जा सकेंगा-- ; 

ए० थ्ाई० सी० के लिये एश्नर ट्रान्थपोर्ट काउन्सिल ने हवाई भाड़े में 
अूद्धि की सिपारिश की श्रौर निम्न दरों का सुकाव दिया : 


मील प्रति मील प्रति यात्री भाड़ा 
श्राना पाई में 

१ से ३० तक ४४ ०--६०--६ 
३१ से १०० तक ढ३« 0-००पुन+-०0 
१०१ से २०० तक "्छ 0--४--६ 
२०१ से ५०० तक 925 ०--४--६ 
५०१ से ६०० तक है ०--४--३ 
६०० से ऊपर 2 ५ 622५-८8 


काउन्सिल की सिफारिश का श्राधार--“श्रार्थिक दृष्टिकोण से श्रधिकतम 
संख्या में यात्रियों को श्रधिक काम में श्राने वाले मार्गों की सेवा का प्रयोग करने 
का प्रोत्साइन देना था ताकि कम प्रयोग में लाये जाने वाले मार्गों से द्वोने वाले 
घाटे के कारण जो सेवा की लागत थ्रौर श्राय में श्रन्तर होता था बह न रहे झौर 
हवाई यात्रा के लाभों के कारण लोगों के मन में हवाई यात्रा करने की इच्छा 
स्थायी रूप से उत्पन्न हो जाय |” अधिक श्रच्छा होता यदि सरकार ठेक्सों की 
मात्रा कम करके उनकी सहायता करतो और कारपोरेशन श्रपना खर्च कम करने 
का प्रयत्न करते | हवाई याध्रा के माड़े के बढ़ जाने से उसकी सर्वप्रियता के घट 
जाने का भय है। एयर ट्रान्सपोथ काउन्सिल की श्रल्पसंख्यक रिपोर्ट ने मी यह 
संकेत किया है कि, “भारत में हवाई यात्रा की ऊँची दरों के कारण हवाई यात्रा 
के प्रति श्राकर्षण के नष्ट होने का मय है श्रोर इस बात की आशंका है कि 
“लोग बहुत बड़ी मात्रा में हवाई जहाजों द्वारा यात्रा के स्थान पर रेल द्वारा यात्रा 
करना श्रधिक पसन्द करने लगेंगे |” 


योजना के अन्वर्गत--प्रथम योजना के अन्तर्गत वायुयान कारपोरेशन 
के निमिच ६५ करोड़ रुपयों का व्यय मियत किया गया था। पर वास्तव में 
प्रथम योजना में १४९४ करोड़ रुपया ब्यय किया गया था जिसमें £ करोंड़ रुपयों 
-की रकम एयर क्राफ्ट खरीदने के लिये सम्मिलित थी। कुछ घन की मात्रा भूमि 
पर याताबाद के साधन खरीदने, वर्तमान दफ्तरों के सुघार तथा नये दफ्तरों के 
खोलने पर मी व्यय की गई थी | 


इवाई यातायात्त इ७६ 


द्वितीय योजना में ३०९५, करोड़ रुपये व्यय किये जाने की व्यवस्था की गई 
है जिसमें से १६ करोड़ रुपया तो इन्डियन एश्रर लाइन्स कारपोरेशन पर और 
१४५ करोड़ एयर इन्डिया इन्टरनेशनल पर' व्यय किया जायगा | व्यय के मुख्य 
शीबक निम्न हैं :-- ' 





; करोड़ रुपये में 
मुश्रावजे का चुकाना पू१८ 
एश्रर क्राफ्टों का क्रय १५३४ 
इन्डियन एअर लाइन्स के कार्य में हानि ७९०० 
इन्डियन एश्रर लाइन्स के दफ्तर श्रौर कर्मचारियों के आवास , ०१७० 
एश्जर इन्डिया इन्टरनेशनल के कारखाने का विस्तार ४ १६५ 
इन्डियन एश्र ल्ाहन्त के श्रावश्यक सामान ०"१७० 
ण्गर इन्ड्िया शन्टरनेशनल के ऋणपत्ोों का चुकाना ००६ 

कुल ३०९५३ 


इन्डियन एश्रर लाइन्स के बेड़े को आशुनिक बनाने के निमित्त व्यय का 
प्रबन्ध किया जा रहा है। कारपोरेशन ने ५ वाई काउन्दों के क्रय करने के लिए 
प्रथम योजना में ही आडंर दे' रक्खा था और श्राशा की जाती है कि १६५७ के 
मध्य तक वे-आ जायेंगे और अन्य जहानों के क्रय करने के लिये श्राडर दिये 
जाने के सम्बन्ध में छानवीन की जा रही है। इन्डिया इन्टरनेशनल के लिए यह 
व्यवस्था की गई है कि कुछ <र्वो-प्राप या जेट एअर क्राफ्ट बढ़ी हुई माँग को पूर्ण 
करने के लिये तथा अतिरिक्त सेवा के लिये क्रय किए जायें। हवाई सेवाओं के 
विस्तार के कार्यक्रम को निश्चित करते समय अनेकों बातों का श्यान में रखना 
आवश्यक होगा जैसे कि क्रय किये जाने वाले एश्ररक्राफ्टों के प्रकार, उनको 
चलाने का व्यय, किराये-भाड़े को दर, संगठन की कुशलता, हानि रोकने की 
सम्भावना, सेवाशं की छुरक्षा, श्रौर देश के सभी मार्गों को कुशल हवाई सेवा 
द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित कर देने की आ्रावश्यकता इत्यादि । 


अध्याय रे८ 
यातायात का परस्पर सम्बन्ध ओर नियोजन 


भारतीय यातायात व्यवस्था में सुसम्बन्ध स्थापित करने और उसका- 
नियोजन करने की दृष्टि से यातायात की सभी प्रकार की सुविधाश्रों का प्रसार 
होना चाहिए, यातायात के विभिन्न साधनों में होने वाली श्रनुचितत प्रतियोगिता 
को रोकना चाहिए और उपभोक्ता के लिए यातायात के व्यय को कम किया 
जाना चाहिए | 

भारत की सबसे बढ़ी समस्या यद्द है कि देश की आवश्यकताओं को 
देखते हुए यातायात के वर्तमान साधन पूर्णतया अ्रपर्याप्त हैं। यदि प्रति व्यक्ति 
को प्राप्त यातायाव की सुविधा की भारत के बराबर ज्ेत्रफल और जनसंख्या वाले 
अन्य देशों से तुलना की जाय तो शान होगा की भारतीयों को श्रन्य देशों के 
नागरिकों की अ्रपेज्ञा यातायात की वहुत कम सुविधा प्राप्त है। यदि रेलवे और 
हवाई मार्ग की लम्बाई दूनी कर दी जाय और जलयानों की माल ढोने की शक्ति 
को चार गुना बढ़ा दिया जाय तब भी इसे बहुत अधिक नहीं कट्दा जा सकता है, 
हाँ इससे देश की आवश्यकता अवश्य पूर्ण हो सकती है। . ः 

किसी मी देश के यातायात की सुविधा में वृद्धि का उसके श्रौद्योगिक 
और झआधिक विकास से निकट सम्बन्ध होता है। देश के श्रार्थिक विकास के 
लिए यह आवश्यक है कि उसमें यातायात की सुविधा पर्याप्त हो, सस्ती हो और 
यातायात की गति तीत्र हो। उद्योगों के लिए यातायात व्यय उत्पादन का 
महत्वपूर्ण. अंग है इसलिए उद्योगों का व्यय घटाने के लिए यातायात का व्यय 
घटाने की श्रत्यन्त श्रावश्यकत्ता है । यातायात व्यय कम होने से उद्योगों की 
प्रतियोगिता शक्ति बढ़ेगी और माल का उपभोग मी बढ़िगा | किसी भी देश की 
प्रगति में उसके यातायात की व्यवस्था, रेलवे, सड़कों श्रौर इवाई जद्याजों तथा 
जलयान कम्पनियों की किराया श्वं भाड़ा नीति ओर उसमें विभिन्न प्रकार के 
सामानों के यातायात की सुविधा का विशेष योग होता हैं| यदि यातायात नीति * 
दोषपूर्ण है तो उद्योगों का स्थानीकरण मी दोषपूर्ण होगा । यातायात पर केवल 
उद्योगों का विकास निर्भर नहीं करता है किन्दु औद्योगिक विकास के प्रकार पर 
भी यातायात का प्रकार और उसका विक्रास निर्भर करता है। 

पंचवर्षोय योजना में वत्ताया गया है कि आगामी कुछ वर्षों में देश में 
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खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ने से ओर सिन्द्री में रतायनिक खाद का अ्रधिक उत्तादन 
 डोने से इन वस्त॒श्रों का आयात कम करना पड़ेगा, जिसके कारण बन्दरगाहों से 
इन वस्तुश्रों को देश के विभिन्न भागों में पहुँचाने के लिए यातायात की कम 
आपवश्यकता होगी श्रौर ऐसी स्थिति में देश के श्रन्दर हुए उत्पादन को नियत 
स्थानों तक पहुँचाने के लिए यातायात का व्यवस्था में-बृद्धि करनी पड़ेगी | दूसरी 
ओर राजमगंगपुर के सिमेंट के कारखाने से जिसने १६५० के आरम्म से उत्पादन 
आरम्भ कर दिया है और विजयवाडा में स्थित श्रान्त्र सिमेंट कम्पनी के मसार से 
उपभोग के केन्द्रों में ही उत्पादन व्यवस्था का प्रसार होने के फलस्वरूप यातायात 
की सुविधा की माँग कम हो जायगी | साधारणतया योजना को कार्यान्वित करने 
का प्रभाव यह होगा कि यातायात की सुविधाश्रों को बढ़ाने की माँग बढ़ेगी। 
इसलिए यह झावश्यक है कि (अर) यातायात की सुविघा का प्रसार किया जाय, 
यातायात की सुविधाओं की बढ़ाने के कारणों का पता लगाया जाय श्रोर 
(सौ रातायात की श्न्य व्यवस्था करके वतमान व्यवस्था पर पड़े अनुचित मार 
को॥ कर किया जाय | 

भारत में वास्तविक कठिनाई यह है कि पंचवर्षीय योजना के होते हुए भी 
"“विवकास ही गति बहुत धीमी है। पंचवर्षीय योजना के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ 
यांत की सुविधाएँ देश की आवश्यकता को देखते हुए कम ही रहेंगी। 
यातायात क॑. सुविधा में तीम्र गति से प्रगति न होने के अनेक कारण हैं; 

(१) श्वि का अमाव है, इस कारण अधिक सड़कों का निर्माण करने में 

अधि+ रेलवे लाइन त्रिछाने में और रेलवे के लिए अधिक रोलिंय स्टाक क्रय करने 








में; सड़कों के तिए मोटर तथा बस क्रय करने में थ्रौर विमान तथा जलयानों को 
ऋय करने में अगेफ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केवल प्रसार योजना 
की पूर्ण कस्ने के लिए ही नहीं किन्‍्ठ वर्तमान में चालू गाड़ियों, बसों और 


नो को बदतने के लिए, जो कि प्रायः वेकार हो चुके हैं, अधिक गाड़ियों, 


का यातायस्‍त की वर्तमान स्थिति के सुधार में और उसके प्रसार में 
उपाय से व्यय करना चाहिए । दूसरी कठिनाई यह है कि यातायात 
धनों के लिए आ्रावश्यक सामग्री के मूल्य बहुत बढ़े हुए हैं। यदि वित्त 
ता एूर्ए भी ह्टो जाय तव भी उससे इतनी अधिक मूल्यों पर समी आव- 
श्यक' सामग्री नहीं क्रय की जा सकती। विच अभाव और सामानों का अधिक 
मूल्य होने के कारण भारत में यातायात की सुविधा के प्रसार में बाधा उत्पन्न हो 
जांती है । 


३८२ भारतीय अर्थशात्र की समस्याएँ 


(२) सड़क बनाने श्रोर रेलवे लाइन बिछाने के लिए आवश्यक सामान 
का अभाव है | इसके साथ ही मोटरों, रेलों के ढिब्चों, इसनों, जलयानों, विभानों 
शोर इनके अलग कल धुर्जों तथा स्टोर का भी बहुत अभाव है | इनमें से श्रणि 
कांश के लिए भारत को विदेशों से श्रायात पर निर्भर करना पढ़ता हे। इधर 
कुछ वर्षों से भारत में इञ्ननों, जलयानों इत्यादि के उत्पादन में वृद्धि हुई दे परन्त 
अमी बहुत लग्बा मार्ग तय करना है | भारतीय यातायात्त के विकास की समस्या 
का (अर) सड़क अ्रथवा रेल के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का उत्तादन 
करनेवाले उद्योगों के विकास से और (व) मोटर तथा जलयानों का निर्माण 
करनेवाले उद्योगों के विकास से गहरा सम्बन्ध है। उद्योगों के घीरे-घीरे विकास 
होने से यातायात की छुविधा की प्रगति भी सीमित हो गई है। 

(३) कुशल कारीगरों, हंजीनियरों, विमान चालकों श्त्यादि का बहुत 
अभाव है, यातायाव की व्यवस्था का विकास करने के लिए इनका अभाव नहीं 
होना चाहिए | इसलिए इनकी संख्या को बहुत अधिक बढ़ाने की श्रावश्यई 
है। सरकार ने कारीगरी की शिक्षा के लिए बशेष न्यवस्था की दै भ्ोर याद 
की सुविधाओं का प्रसार उसी गि से होगा जिस गति से कारीगरों और/# - 
कुशल कर्मचारियों के श्रभाव को पूर्ति होगी । 

यातायात में सुसम्बन्ध स्थापित करने की नीति का उद्देश्य दे 
को यातायात में कम से कम व्यय करना पड़े | इसका तकसंगत 
निकला कि हमें यातायात के उन सभी साधनों को समाप्त 












हैं श्रौर पुराने हैं। उपभोक्ता फे लिए सड़क यातायात रेलवे की 
सस्ता और सुविधाजनक है क्योंकि सड़कों से आसपास के समीक्तित्र लाम है उठा 
सकते हईं और रेलवे स्टेशन तक माल ले जाने और वहाँ से लाने प्रनायुर 

व्यय होता है उसकी बचत हो जाती है । इसका तात्पय यह दै ्ि $ सड़क यात या 
के प्रसार और विकात से या तो रेल यातायात बन्द हो जायगा या उसका है पंत 
संकचित हो जायगा | यदि मोटर, ट्रक और बसे वैलगाड़ियों से अधिक बे 
वाले श्रौर तीमगमति चल सकने वाले साधन हैं तो इसका के है किन 
और कसर््रों में वैलगाड़ियों का अ्रस्तित्व ही रह जायगा | यदि भाप से चलनेखाए 

जलयान इवा से चलने वाले जलयानो से अ्रधिक बचत वाले हैं तो[हवा 
से चलने वाले जलयानों की श्रावश्यकता ही नहीं रह जाती | परन्तु प्यवह 
ज्षेत्र में इस प्रकार का तीन परिवर्तन न तो संमव है और न इसकी सलाह दी जा 
सकती है क्योंकि (१) पूँनी इस समय ऐसे साषनों में लगी हुई है जो श्रापुनिक 
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साधनों फी तुलना में कुशल साधन नहीं कट्टे जा सकते। यदि इन साधनों को 
बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय या.,इनका कार्यक्षेत्र संकुचित कर दिया जाय तो 
इसके परिणामस्वरूप राष्ट्र को गदरी क्षति पहुँचेगी | ऐसी स्थिति में यातायात के. 
पुराने साधनों के स्थान पर नये साधनों का उपयोग करना एक धीमी अक्रिया है | 
इसमें काफी श्रधिक समय लगेगा | यातायात के कुशल और उपयुक्त साधनों का: 
धीरे-धीरे उपयोग बढ़ाया जायगा श्रोर श्रकुशल तथा श्रपेक्षाकृत कम उपयुक्त 
साधनों को धीरे घीरे हठाया जायगा। यह प्रक्रिया तव तक प्रचलित रहेगी जब 
तक ड्देश्य पूरा नहीं हो जाता; (२) मारत में कुछ समय तक हवा से चलने वाले 
जलयानों श्रौर वैलगाढ़ियों का उपयोग करना पड़ेगा अन्यथा यातायात की माँग 
और उसकी पूर्ति का श्रन्चर और बढ़ता जायगा। भारत में यातायात की कुलः 
व्यवस्था ऐसी है कि हम अभी काफी समय तक अ्रकुशल श्रौर पुराने साधनों को 
समाप्त नहीं कर सकते | 

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में सर्वोत्तम नीति यह होगी 
कि वर्तमान के यातायात के साधनों को प्रचलित रखा जाय और (अर) कार्य को 
सुनियोजित करके, कुछ साधनों के श्रत्यधिक कार्य मार को इल्का करके थोर 
श्रनेक साधनों की उपयुक्त शक्ति का उपयोग करके यावायात की वर्तमान व्यवस्था 
का दुरुपयोग बचाया जाय; (ब) यातायात्त से विभिन्न साधनों की परस्पर अनुचित 
प्रतियोगिता को रोका जाय, साथ ही एक ही प्रकार के साधन की विभिन्न इकाइयों. 
की श्रनुचित प्रतियोगिता को समाप्त किया जाय; और (७) रेलवे, सड़क, जलः 
यातायात तथा हवाई कंपनियों को उचित लाम के साथ ही साथ उपभोक्ताश्रों के 
लिये यातायात सत्ता किया जाय ! 

वर्तमान में रोडवेज और रेलवे, रेलवे और जल यातायाव और रेलवे 
तथा वायु यातायात में तीत्र प्रतियोगिता नहीं है| यातायात के समी साधनों का 
जभाव है और सभी साधनों के कार्यक्षेत्र पर्याप्त हैं इसलिए कुछ अपवादों को 
छोड़कर व्यापार इथियाने के लिए इनमें कोई प्रतियोगिता नहीं है | इसके साथ, 
ही विभिन्न साधनों का किराया हस प्रकार निर्धारित किया गया दै कि प्रतियोगिता 
नहीं हो सकती है। सरकारी वर्से वर्तमान में वम्बई तथा उत्तर प्रदेश में भिन्न- 
भिन्न किराया बदलती है| बम्बई का किराया ८छ से ६ पाई प्रति मील है और 
उत्तर प्रदेश का ७३ से ६ पाई प्रति मील है, जब कि रेल की तीसरी भरे णी का 
किराया साधारण या डाक गाड़ी से १४५० मील तक क्रमशः ५३ और 4३ पाई 
प्रतिमील दै। वायुयान का किराया प्राय; ४ आना प्रति मील है और रात की 
डाक सर्विस से किराया २७ श्राना प्रति मील है। जब कि रेलवे की प्रथम 
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श्रेणी का किराया रहे से २३ श्राना प्रति मील है। बों श्रौर रेलों में कुछ ज्षेत्रों 
में ग्रवश्य प्रतिशोगिता चलती है पर बड़े पैमाने पर कोई अ्रनुचित्त प्रतियोगिता 
नहीं है | वायुयान से यात्रा श्रमी श्रवश्य कुछ महंगी है श्रीर रेलवे यात्रा से 
कुछ अ्रधिक भयप्रद भी है। कुछ उच्च श्रेणी के यात्रियों के अतिरिक्त वायु 
यातायात से रेलवे को कुछ द्वानि नहीं है परन्तु भविध्य में जैसे-जैसे सड़क श्रौर 
वायु यातायात श्रधिक सध्ता और कम भयप्रद द्वोता जायगा मैसे-वैसे रलवे से 
'गअतियोगितवा भी बहती जायगी | 
भारत के कुछ मार्गों में जल्यानों द्वारा तथीय यावायात में श्रौर रेलवे 
यातायात में प्रतियोगिता चलती ह श्लीर देश के विमानों की तटीय व्यापार में 
जलयानों से प्रतियोगिता चलती है परन्तु तटीय जलयान व्यापार को नियमित कर 
देने से यह प्रतियोगिता कम हो गई है। भविष्य में पुनः प्रतियोगिता बढ़ने की 
“सम्भावना है, परन्तु इनमें श्रभुचित प्रतियोगिता धढ़ने का कोई कारण नहीं है। 
भविष्य में रेलवे लाइन से समकोण बनाती हुई सड़कों का निर्माण करके और 
सड़कों के प्रधार की ऐसी योजना बनाकर कि उनसे विभिन्न बन्दरगाई। में जल 
येतायात की श्रावश्यकताओं की पूर्वि हे सक्रे यात्तायात्त के विभिन्न साधनों के 
बीच उचित सम्बन्ध स्थापित कर सकने की पूर्ण सम्भावना हैं। रेलवे तथा जल 
यातायात के बीच उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक योजना बनाई गई 
है जिसमें व्यवस्था की गई दे कि मँगलीर बन्द्र से रेल सम्बन्ध चिकामगलुर होते 
हुए मद्रास से सम्बन्धित किया जाय | 
यदि यात्तायात के सभी साधनों का राष्ट्रीकरण किया जाय तो इनमें 
परस्पर उचित सम्बन्ध स्थापित कर सकना सुगम हो जायगा। यदि समी साधनों 
की स्वामी सरकार हो श्रौर वह्दी इनको चलाये तो सड़कों को जोड़ने श्रौर एक 
“स्थान पर कई प्रकार के यातायात्त उपलब्ध होने इत्यादि में व्यर्थ रुपया नहीं 
लगाना पड़ेगा | निजी उद्योग होने पर ऐसा आवश्यक हो जाता है। सरकार ने 
सड़क यातायात का एक सीमित क्षेत्र में राष्ट्रीयीरण किया है मिसके कारण इन 
'ज्षेत्रों में रोडवेज श्रोर रेलवे के मध्य कोई अनुचित प्रतियोगिता नहीं है। राष्ट्रीय- 
करण किये हुये सड़क यातायात से रेलवे को सह्ययता मिलती है। यह सड़क 
विभिन्न ज्षेत्रों को रेलवे मार्ग से सम्बन्धित करती हैं। सड़क यातायात को निश्चित 
क्षेत्र में एक विशेष दूरी तक सीमित करके और रोडवेज्ञ सर्विस को उन सड़कों 
पर चालू करके जहाँ रेलवे यातायात की सुविधा नहीं है यह परिणाम निकला 
है रेलों से यात्रियों की सुविधा का प्रवन्च वढ़ा दे श्रौर किराये में भी वृद्धि हुई 
है ओर इससे दोनों में श्रनुचिव प्रतियोगिता की हानियों को समाप्त कर दिया गया 
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है। यद्यपि राष्ट्रीकरण कर देने से श्रनुचित प्रतियोगिता तो समाप्त की जा सकती 
है परन्‍्ठु यह व्यवस्था समी स्थितियों में सुविधाननक सिद्ध नहीं हो सकती। 
भारतीय रेलों और वायुयान कम्पनियों का कुछ थोड़े छोटे मार्गों को छोड़कर 
पूरी तरह राष्ट्रररश किया जा ' चुका है और सड़क यीतायात का बहुत सा भाग 
भी राज्य सरकारें ले चुकी हैं, परन्तु कुछ ज्चेत्रों में सड़कं यातायात और पूरा-नंत 
यावायात्त श्रमी निजी उद्योगपतियों के हाथ में है। यातायात के सभी साधनों का 
राष्ट्रीपरण करना सम्मव “नहीं है क्योंकि, (१) श्रावश्यक कर्मचारियों का श्रमाव 
है और (२) हानि ह'ने का डर है। यह हामि विशेषकर जल यातायात में श्रधिंक 
हो सकती है क्योंकि इसका पूर्ण विकास नहीं हो सका दै और उसे विदेशी 
जलयान कम्पनियों की कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पढ़ता है। यह कहना 
अनुचित न द्ोगा क्रि राष्ट्रीकर्ण से हानिकारक प्रतियोगिता की समस्या सुलमाई 
जा सकती है | इसके साथ द्वी इसमे एकाघिकार के दोष भी उत्पन्न हों सकते हें जैसे 
उपभोक्ता के हितों की उपेक्षा, कार्य ब्यय में वृद्धि और श्रकुशल कार्य | यदि 
हानिकारक प्रतियोगिता को समाप्त करने से नई समस्याएं उत्पन्न हो जायें तो इस 
व्यवस्था को उपयुक्त नहीं कहा जा सकता | 

यातायात का पूर्ण राष्ट्रीकरण न हो सकने पर भी यातायात के विभिन्‍न 
साधनों में मिग्नलिखित उपायों से परस्पर उचित सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता 
है;--(१) कानून द्वारा प्रत्येक प्रकार के यातायात के कार्यक्षेत्र को निर्धारित करके 
विभिन्‍न साधनों के श्रधिकतम और न्यूनतम किराये की दर निश्चित करके और 
विभिन्‍न साधनों द्वारा यात्रियों को दी जानेंवाली न्यूनतम सुविधाओं और सामान 
के यातायात की सुविधाश्ं को निश्चित करके; (२) यातायात के विभिन्‍न साधनों 
के कार्य के निरीक्षण के लिए और उनमें उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिये 
केन्द्रीय यातायात परिषद्‌ स्थापित करके | यातायात की व्यवस्था में परिस्थितियों 
के श्रनुसार शी परिवर्तन हो जाता है इसलिये यातायात के विभिन्‍न साधनों के 
तथा उपमोक्ताश्रों के हितों की केवल कानून द्वारा ही रक्षा की जा सहझती है। 
ऋससे किराये की दरों में घटने-बढ़ने की सम्भावना समाप्त हो सकती है श्रौर जनता 
को अ्रसुविधा हो सकती है परन्तु यह्‌ कठिनाहइरयाँ पर्याप्त श्रांधकार दिये जाने पर 
आर सन्तोषजनक रीति से कार्य कर सकने के लिए व्यापक हछोत्र देने पर राज्य 
यातायात परिषद्‌ दूर कर सकती है । ्द् 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ५४७ करोड़ रुपया यातायात और संचार 
'विमाग के लिये नियत किया गया था । यइ धन योजना के कुल व्यय का २३"६% 
'आ | द्वितीय योजना के श्रेत्तगंत १३८५ करोड़ रुपया, जा कि कुल योजना के 
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ब्यय का २८६६ है, यातायात श्र संचार विभाग पर व्यय करने के लिये नियत 
किया गया है। इस श्रृ८्५ करोड़ रुपये में से रेलवे,, सड़क, सड़क यातायात, 
बन्दरगाहों, जल यातायात और, हवाई यातायात पर क्रमशः ६०० करोड़ ( कुल 
ब्यय का १८८३ ), २४६ करोड़ (५१५ ), १७ करोड़ ( ०४४ ), ४५ करोड़ 
( ०.६९ ), ४८ करोड़ ( १९०४ ) और ४३ करोड़ (०६५) व्यय किया जायगा | 
प्रथम योजना के अन्तर्गत ५४७ करोड़ रुपये के कुल व्यय में से इन्हीं शीर्षकों "पर 
क्रमश: २६८ करोड़ ( ११४४ ), १३० करोड़ ( ५५४९ ), १२ करोड़ ( ०५८.), 
३४ करोड़ ( १४ » २६ करोड़ ( ११५ ) शोर २४ करोड़ दपया ( १०५ ) व्यय 
किया गया था| इन आंकड़ों से छ्ात होता है कि कुल व्यय का प्रत्तिशत व्यय 
रेलवें पर बढ़ा दिया गया है और श्रन्य साधनों पर कुछ घटा दिया गया है | 














0१३ १६४४-४६ में, , ६५ 
को रिपति | 2 तक पेय 
॥ 
रेलवे-- 
(१) पैसेन्जर गाड़ियाँ (मील दस लाख में) हर १्ण्प १२४ 
(२) माल जो लादा गया(दस लाख टनों में) ६१ १२० | ६२ 
सढ्क-- ला 
(१) राष्ट्रीय राजपथ (हजार मीलों में) १२.३ १२६ | १३२ 
(२) सरफेस्ड रोड्स (हजार मीलों में) ६७ १०७ १२५ 
जद्दाज-- | ह 
(१) तटीय श्रौर पड़ोसी से सम्बन्धित 
:  बैन्‍्करों को सम्मिलित करते हुये ४ | 
(लाख जी. श्रार, टी.) २२, | ३२. | ४३ 
(२) समुद्र पार ट्रेम्प टनेज को सम्मिलित ह 
करते हुये (लाख जी, आर. टी.) ३५ पल कट 
बन्द्रगाहु-- रु ध कै. * 
सेवा करने की शक्ति (दस लाख टनों में) | २० “२५२ ः 


ऊपर दिये गये श्रकिड़ों से यह-शात होवा है कि द्वितीय योजना के श्रन्त- 
गंत-सवतोन्युखी विकास का प्रयत्न किया जायगा। १६५५-४६ की दुलना में 
सब से श्रधिक प्रतिशत्‌ वृद्धि १६६०-६१: में समुद्र पार की जल्ल यातायात के सम्बन्ध 
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में की जायगी। जल यातायात के सम्बन्ध में ६८४, रेलवे में ३५४, तटीय जल 
यात्तायात में ३४; थ्रोर बन्दरगाहों पर माल उतारने चढ़ाने की शक्ति में ३०९ 
कीबृद्दि की जायगी | . :. ३. हो. हक हर 

: प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य श्येय यातायात सम्बन्ध में यह था,कि 
यथासम्भव गत १० वर्षों से अत्यधिक कार्य में आने वाले असाधनों को बदल कर 
नया कर दिया नाय । रेलवे के सम्बन्ध में यह कार्य चहुत कठिन था ।,जल 
यातायात, बन्द्रगाहों, प्रकाशस्तम्मों, वायु यातायात झ्रादि के सम्बन्ध में भी इस 
कार्य के लिए बहुत बड़ी धनराशि नियत करनों श्रावश्यक थी। प्रथम,योजना 
काल में क्योंकि कृषि श्र उद्योगों की उत्तत्ति में वृद्धि हो गई थी इतलिये याता- 
याव की सुविधा के श्रमाव का अनुभव विशेषकर योजना के तीसरे वर्ष से होने 
लगा था । इस स्थिति को सम्भालने के लिये अतिरिक्त धन का श्रनुमान रेलवे, 
सड़कों, जल यातायात, नदियों श्रौर वायु यातायात के लिये किया गया और 
इनके विकास के कार्य-क्रम में भी वृद्धि की गई | रेलवे के गंत्रयानादि के क्रय का 
कार्य-क्रम बढ़ाया गया और उन ज्षेत्रों में लाइनें बढ़ाने के लिये विशेष प्रयत्न किया 
गया जहाँ रेल यातायात की माँग अधिक थी | एक अन्तर्विमागीय अ्न्वेषण वर्ग 
द्वारा यातायात के सभी साधनों के पारस्परिक विकास सम्बन्धी प्रश्न पर और 
मुख्यतः सडक यातायात के विकास सम्बन्धी प्रश्न पर जो बढ़ती हुई माँग के 
हिसाब से बहुत दिनों से पिछडा हुआ था विचार किया गया । सडक यातायात 
के व्यक्तिगत भाग में विकास सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये उपाय 
किये गए श्रौर लाइसेन्स देने की नीति को अधिक उदार बनाया गया | भारतीय 
जल यातायात की सहायता के उपाय मी किये गये | 

यथ्पि प्रसाधनों के नवीनतम करने के कार्य श्रमी शेष ईं फिर मी द्वितीय 

योजना में देश के यातायात साधनों के सम्रुचित विकास की (विशेष कर रेलवे 
की जिसके द्वारा सदा से अधिकतम यातायात की झुविघा प्रदान की गई है) 
व्यवस्था की जा रही है। रेलवे के विकास के कार्य-क्रम का देश के श्रौद्योगिक 
विकास के साथ विशेषकर बड़े-बड़े उद्योगों, जैसे स्पात, फोयला, सिमेंट आदि, के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखना श्रावश्यक होगा | द्वितीय योजना विभिन्न यातायात 
के साधनों के बीच पारस्परिक सामंजस्य स्पापित करने का मी प्रयत्न करती दे। 
सड़क यातायात की सुविधा में जो सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है रेलवे द्वारा 
अधिकाधिफ सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था की ना रही है। रेलवे और तटीय 
जल्न यातायात तथा रेलवे और नदी द्वारा यादायात के सामंजस्य पर और भी 
विशेष ध्यान दिया गया दै। इस प्रकार द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत मुख्य-सुख्य 


सदर भारतीय अथशास्र की समस्याएँ 


यातायात साधनों और उनके: पारस्परिक सामंजस्य के झ्लधिकवम विकास की 
ओर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि प्रत्येक अपने-अपने क्षेत्र के काय को अच्छे 
से ब्च्छे ढक्ष से पूर्ण कर सके | इस स्थिति का निष्कर्ष यह है कि आगामीः पाँच 
वर्षों में उमी प्रकार के यातायात साधनों की माँग बहुत्त अधिक बढ़ेंगी, इसलिये 
यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रतिवर्ष यातायात शौर संचार फे- विकास के कार्य- 
क्रम पर विचार किया जाये ताकि जहाँ कहीं आवश्यक हो ऐसे उपायों को अ्प- 
नाया जाय जिनसे यातायात की कठिनाध्यों के कारण योजना के श्रन्य कोई 
कार्यक्रम में बाघा न पड़े | ' 


अध्याय ३६ 
विदेशों व्यापार- 


भारत के विदेशी व्यापार को युद्रकाल में श्रोर युद्धफाल के परचात्‌ श्रनेफ 
परिवत्तनों का सामना करना पड़ा है | द्वितीय विश्वशुद् के समय यातायात 
की कमी होने से, कच्चे माल, रसायनिक इत्यादि का श्रभाव होने से, विदेशी 
विनिमय मुद्रा की कठिनाई आ्रौर सरकार के श्रनेक नियंत्रण श्रादेशों से भारत के 
विदेशी व्यापार में बहुत बाघा हुई। युद्ध के पश्चात॒काल में अगस्त १६४७ को 
देश का विभाजन हो जाने से भारत का विदेशी व्यापार छिन्न-मित्त हो गया। 
विभाजन के पूर्व मारत में कपास, जूट, त्िलहन, खाल, चसड़ा इत्यादि का पर्याप्त 
माता में उत्तादन होता था और देश की आवश्यकता पूरी करने के उपरान्त 
इनका निर्यात किया जाता था। विभाजन के पश्चात्‌ मारत में इनमेंसे ग्रधिक- 
तर कच्चे माल की कमी हो गई | इसका परिणाम यह हुआ कि इनका निर्यात 
घट गया, जो उद्योग इन पर निर्भर करते ये वह श्रपना उत्पादन नहीं बढ़ा सके 
और हमें श्रपनी श्रावश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक मूल्य पर कपास और श्रन्य 
आवश्यक कच्चा माल विदेशों से श्रायात करना पड़ा । विभाजन के पूरब पाकिस्तान 
के कुछ भागों से देश की खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति होती थी। विभाजन से 
देश के कुछ सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान के भाग में चले गये जिससे देश 
को खाद्यात्त की कमी का भी सामना करना पड़ा | इसके परिणामस्वरूप भारत को 
खाद्यान्न का बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से श्रायात करना पढ़ा | विभाजन के 
पूर्व पाकिस्तान मारत-का एक आग था और पाकिस्तान के क्षेत्र मारत के स्वदेशी 
व्यापार क्षेत्र थे परन्तु विभाजन से वह क्षेत्र विदेशी बन गये। यद्रपि स्वदेशी 
व्यापार श्रत्र भी विदेशी व्यापार की श्रपेज्षा श्रघिक है फिर मी उक्त परिवर्तनों 
से घरेलू तथा विदेशी व्यापार के सापेज्षिक महत्व में काफी परिवर्तन आ गया है । 

आयात-निर्यात व्यापार का सन्तुलन--विश्वयुद्ध से पहले श्रौर विश्वयुद्ध 
के समय भारत के विदेशी व्यापार की व्पिति श्रनुकूल थी । इसमें श्रतिरिक्त बचत 
हुई यी परन्तु युद्ध के पश्चात्‌ काल में विदेशों व्यापार का सन्धुल्नन निरन्तर 
प्रतिकूल होता गया । जैसा तालिका १ में दर्शाया गया है, १६५१-३२ में आयात- 
निर्यात की यह प्रतिकूल स्थिति २२१६५ करोड़ रपये तक पहुँच गई | पर 
सौभाग्यवश १६५२-४३ से लगाकर १६५५-५६ तक श्रसंतुलन १०० करोड़ रुपये 


३६० मारतीय श्र्थशात्ञ की समस्याएँ 


से कम का ही रहा और १६५६-५७ में ही केवल पुनः वढ़ कर २३१३३ करोड़ 
रुपया हो गया | युद्ध से पूर्व यह श्रावश्यक था कि विदेशी व्यापार की स्थिति 
श्रतुकूल शे और अतिरिक्त बचत रहे जिससे ऋण का व्याज चुकाया जाय; रेलवे 
और तथिंचाई के साधनों का वार्षिक भत्ता दिया.जाय, असैनिक कार्यालयों का, 
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विदेशी व्यापार 2६१ 


सेना झौर जहाजों का, इण्डिया श्राफिस श्र मारत के लिये स्टोर, खरीदने का 
व्यय दिया जाय ओर छुट्टी के भत्ते का भुगतान किया जाय। युद्ध श्रारम्म 
होने के पहले के चार वर्षों में एन मर्दों में श्रीसतन कुल ३ करोड़ ५ लाख पौंड 
व्यय हुआ | 

प्रन्दु श्रव यह श्रावश्यक नईी है कि आयात-निर्यात व्यापार का सन्तुलन 
चरातर अनुकूल दी दो क्योंकि (१) पंचवर्षीय योजना के बड़े पेमाने पर श्रार्थिक 
नियोजन करने पर प्रतिकूल व्यापार सन्ठुज्ञन श्रसंनत्र नदां है। योजना सफल 
बनाने फे लिए देश को घड़ी संख्या में मशीनों, कच्चे माल हत्यादि का श्रायात 
करना पढ़ता है । मिना हस सामग्री के योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा 
सकता है । (२) युद्ध काल में भारत के नाम काफी पीएड-परावना जगा द्वो गया । 
एक बार कुल पावना १७३३ करोड़ रुपया हो गया था। (३) भारत ने श्रमरीकी 
सरकार, अ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा फोप इत्यादि से जो ऋण लिये हें उनकी रकम में से 
मी प्रतिकूल व्यापार सब्बुलन फे घाटे को पूर्ति की जाती है। परन्तु इसमें कुछ 
सन्देद नहीं कि प्रतिकूच व्यापार सब्तुलन देश ही दुर्बलता का चिन्द है श्रौर यदि 
इसमें एक सीमा से श्रधिक बुद्धि द्षेती है या घाठा फाऱी लम्बे समय तक चलता 
है तम्र श्रवश्य यद चिन्ता का विषय बन जाता है। 

भारत सरकार ने १६४८ में मुद्रास्क्रीति को रोकने के लिए शरीर उपमो- 
काशों एम उद्योगों की मांगों की पूर्ति करने के लिए उदार आयात नोति 
अपनायी | इसका परिणाम यद हुझ्आा कि श्रायात की साधा बढ़ गई श्लौर १६४८- 
४६ में ६४३८५ करोढ़ झाये का श्रायात किया गया। इसके विपरीत श्रीद्योगिक 
उत्पादन में इृद्धि न होने से, कच्चे माल की फमो होने से श्रोर निर्यात की जाने 
वाली श्रन्य वस्तुश्रों के श्रभाव से मारत का निर्यात व्यापार न बढ़ सका | 

ये उब श्रनुकूत परित्यितियाँ १६५१ के श्रारम्भ में प्रायः समाप्त होने 
लगी । कुछ मामलों में तो पहले द्वी समाप्त होने लगी थीं | श्रवमूल्यन का लाम 
श्रस्थायी सिद्ध हुआ । सरकार ने १६५४१ के आरम्म में श्रपनी व्यापार नीति बदली 
ओर निर्यात को प्रोत्साइन देने की श्रपेश्ा जो कुछ साधन उपलब्ध ये उनका 
उपयोग स्वदेश की माँग पूरी करने में किया जाने लगा। कुछ वस्कृश्रों का जैसे 
श्रलौह-धादुश्रों श्रौर फच्चो खाल का विर्यात बिल्कुल बन्द कर दिया गया; श्रनेक 
वस्त॒श्रों जैसे यूती कपड़े, कपास, तेल श्रौर तिलएन के निर्यात पर प्रतित्रन्ध लगा 
दिये । कुछ वस्त॒श्रों जैसे जूड के सामान, यूती कपड़े इत्यादि १९ नियात-झर बढ़ा 
दिया श्रीर काली मिच, फच्चे ऊन इत्यादि पर नये निर्यात कर लागू कर दिये 
गये | विश्व में शान्ति स्थापित होने को सम्मावना के बढ़ने के साथ होपशेचमो 


श्६२ भारतीय अ्र्थशात्ष की समस्याएँ 


देशों की पुनः शाजजीकरण की और स्टाक एकत्र करने की योजना को कार्यान्वित 
करने की गति मंद पड़ गई और १६५४१ के मध्य तक भारतीय वस्तुओ्रों की माँग 
में हुई इृद्धि समाप्त हो गई । कुछ भारतीय वस्तुश्नों की माँग में संकुचन श्राने से 
मन्‍्दी के लक्षण दृष्टिगोचर हुए. इससे मारतीय निर्यात व्यापार बहुत घट गया | 
१६४२ के आरम्म में कीमतें वास्तव में गिर गई | १६४६-५० और १९५१-४२ 
में व्यापार सन्तुलन की श्रनुकूल स्थिति अब प्रतिकूल हो गई । निर्यात की जाने 
वाली वस्तुश्नों की कीमतें मी घट गई इससे १६५१-५२ में व्यापार सन्तुलन की 
स्थिति श्रौर बिगड़ी श्रोर २१९६५ करोड़ रुपये का घाटा उठाना पढ़ा | १६५४२- 
५३ से स्थिति कुछ सुघरी क्योंकि कुछ तो सरकार की नीति से और कुछ स्टाक 
जमा हो जाने के करण खाद्यान्न तथा श्रन्य वस्त॒श्नों के ग्रायात में कमी कर दी 
गई | यथ्ञपि भारत को श्रायात की गई वस्तुओं की कीमत निर्यात की जाने वाली 
बस्तुओ्नों की कीमत की अपेक्षा अधिक चुकानी पड़ी फिर भी व्यापार-सन्तुलन में 
(जैसा तालिका १ में दर्शाया गया है) १६४२-५४ में केवल ६२"०० करोड़ रुपये का 
ही घाटा उठाना पड़ा | १६५३-५४ और १६५४-५५ में व्यापार का हमारे विरुद् 
असन्तुलन और अधिक घट कर ४१"३६ करोड़ रुपये तथा ६२"४६ करोड़ रुपये 
क्रमशः हो ग्या | परन्तु फिर स्थिति ने पलट खाया। और हमारे विरुद्ध भ्रस॑दुलन 
की मात्रा १६५४-५६ में ८१५६ करोड़ तथा १६५४-५७ में २३१३३ हो गई और 
ऐसा अनुमान है कि १६५७-४८ में यह मात्रा बढ़कर और भी अधिक हो बायगी | 
इस दृद्धि का कारण प्रथम योजना के अ्रन्विम बे में तथा द्वितीय योजना के 
प्रथम दो वर्षो में आयात की मात्रा में श्रत्यधिक वृद्धि है जो कि विकास योजनाओं 
को पूरा करने के लिये की गई थी और आयात के नीति के दृढ़ता से संशोधित 
करने के पहिले बड़ी सरलवा श्रोर उदारता से श्रायात लाइसेन्स देना था। यदि 
आयात के साथ-साथ निर्यात की मात्रा में भी वृद्धि हुई होती तो मी कोई लाम न 
होता परन्तु यह सम्भव न हो सकता था क्योंकि, भारत में ही निर्याव की बस्त॒श्रों 
के अतिरेक की मात्रा में कमी आ गई थी, (२) कर के झ्राधिक्य तथा मजदूरी बढ़ने 
से निर्यात की कुछ वस्तुओं का मूल्य अन्य वस्व॒श्रों की श्रपेज्ञा श्रधिक बढ़ गया 
था, और (३) विदेश की बाजारों में त्ीत्र स्पर्धा के कारण तथा श्रन्य कारणों में 
भारतीय वस्त॒श्रों की मांग घट गई थी सबसे अधिक श्रद्वित की वात तो यह थी कि 
श्रायात निर्यात अनुयांत निर्देशांक इमारे विपक्ष से बढ़ रह था। १६४४-४४ में ११० 
था (तालिका न० २) श्रौर १६४६-४७ में १०४ हो गया तथा १६५७-प८ में उससे 
घट कर ६५ होने का भय था। इसका कारण यह था कि भारत को आयात माल 
की श्रौसत कीमत निर्यात माल से प्राप्त औसत कीमत की श्रपेज्ञा श्रधिक देनी पढ़ी। 
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भुगतान फा सन्तुलन (छव्रक्ा०० ० २४ श०0--प्रत्यक्ष श्रायात श्ौर 
निर्यात के आधार पर भुगतान का सन्तहुलन निश्चित किया जा सकता है। इसमें 
बसुझों का श्रायात-निर्शत, श्रपत्यक्ष श्रायात ओर निर्यात जैसे श्युण झोर दान, 
यातायात का व्यय, डाक, बीमा तथा अन्य कार्यो के लिए व्यय, अमणापियों श्रौर 
विदेशी लोगों द्वारा खर्च की गई मुद्रा इत्यादि सम्मिलित है । अप्रत्यक्ष मदों में युद्ध 
के बाद फे वर्षों में रृदि हुईं है और इससे मुगतान के सत्चुलन में कुल मितना 
प्राद दे उसमें कुछ कमी हुई जैसा निम्न तालिका में दर्शाया गया है -- 


वालिफा है 


भुगतान का सन्‍्तुरन 
(करोड़ रुपयों में) 
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बचत 
अग्रताद्ष मदों से. +७०'१/+६१३ | +६६५४|+६३'२ |+- १२६४५ १४७०० 
वास्तविक बचत 

वतमान स्थिति -१६२'६६०२ | - ४७०४ +६०।/ + १६६ | -२६२९४ 


“मुगतान के संतुलन पर बहुत श्रधिक प्रभाव भारतीय श्रथिकर व्यवस्था 
की विफास योजनाओं की प्रगति पर लक्षित हुश्ला। अयमस योजना के श्रधिक|ंश 
काल में भुगतान के संतुलन के द्ित्ताब में निरन्तर श्रतिरेक होता रहा | १६५६- 
४७ में यह प्रवृत्ति पूर्णरूपेण उलट गई और चालू द्िखात्र में २६२५ करोड़ रुपयों 
का धाटा हुआ श्रौर देश के विदेशी विनियम कोष से २१६ करोड़ रुपये लेने 
पड़े | इसका मुख्य कारण आयात में वृद्धि यी विशेषकर मशीन श्रादि के मगाने के 
फारण जो कि विनियोग की दर में श्रत्यधिक वृद्धि का परिणाम थी। राजकौय ज्षेत्र 
में विनियोग का स्तर पहले की श्रपेज्ञा निश्चय दी बहुत बढ़ा हुआ था श्रीर साय 
ही साथ लोगों के मन में सफलता की आशा भी भरी हुई थी श्र इसके कारण 
व्यक्तिगत ज्षेत्र में भी विनियोग श्रधिक मात्रा में हुआ था.। इस विनियोग व्यय के 
कारण हुश्रा विदेशों में व्यय श्रधिक श्रवधि के सरकार द्वारा लिये ऋरणों के द्वारा 
और श्रधिकांश तो रक्षित कोष को कम करके पूरा किया गया 8 


झड़ भारतीय श्रथशात्रष की समस्याएँ 


आयात 2220: 

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय भारत में निर्यात की श्रपेक्ञा आयात पर श्रधिक 
शोक लगी क्‍योंकि मारत सरकार ने विनिमय नियंत्रण की कठोर नीति -श्पनायी 
और कुछ वस्ठुत्रों के आयात पर त्रिल्कुल रोक लगा दी गई | इसके साथ ही एक 
कारण यह भी या कि भारतीय उत्पादक युद्ध सामग्री के ओर स्वदेश की श्रावश्य- 
कता पूर्ति के लिए श्रन्य वस्तुओं के उत्पादन में व्यस्त थे | निर्यात के लिए भारत 
के पास कुछ बचता नहीं था। इसके साथ ही यातायात के साधनों की कमी श्लौर 
अधिक माड़े के कारण भी भारत में यातायात घट गया। १६४२-४३ में समुद्री 
मार्ग से मारत का आयात सबसे कम केवल ११०४ करोड़ रुपये का रद्दा। जैसे 
ही विदेशों की युद-कालीन माँग कम हुई श्लौर श्रौद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा 
तो भारत को निर्यात करने के लिए वस्तुएँ उपलब्ध हो गई" | इसी बीच यातायात 
की स्थिति में भी सुधार हुआ और भारत को सामान पहुँचाने के लिए जद्दाज मी 
मिलने लगे | १६४८ में मारत सरकार ने मुद्रास्फीति को सेकने के लिए और 
भारतीय उपमोक्ताश्रों वथा उद्योगों की माँगों की पूर्ति करने के- लिए. उदार श्रायात 
नीति श्रपनायी | इसके फलस्वरूप १६४८-४६ में भारत ने ६४३"८५ करोड़ रुपये 
के माल का आयात किया और १६५१-५३ में आयात ६५४५६ करोड़ रुपये तक 
'पहुँच गया तालिका १ के श्रनुसार | १६३२-४३ में और १६५३-५४ में स्थिति बदली 
और श्रायात क्रमश/ ६७००७ करोड़ और ५७२००६ करोड़ रुपये तक घट गया। 

इन दो वर्षों में श्रायात में कमी होने का कारण यह है कि (१) सितम्बर 
4६४६ में रुपये का अ्रवमूल्यन कर देने से ग्रायात की कीमत बढ़ गई और (२) 
लन्दन में राष्ट्र मएडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन के निश्चय के अनुसार, जिसमें यह 
तय किया गया था कि डालर श्रमाव की पूर्ति करने के लिये राष्ट्रमरइलीय देश 
आयात धटाकर निर्यात बढ़ाने के लिए. यथा सम्भव प्रयक्ष करेंगे, भारत सरकार ने 
भी श्रायात थर प्रतिबन्‍्ध लगा दिए | १६५१-५२ में आयात ' सर्वांषिक 
(६५४"५६ करोड़ रुपये) रहा क्योंकि इस वर्ष देश की श्रावश्यकता पूरी 
करने के लिये बड़ी मात्रा में खाद्यान्न और कपास का श्रायात किया गया। 
इसके पश्चात्‌ के दो वर्षों में स्थिति सुघरी। इसका मुख्य कारण यह था 
कि खाद्यान्न तथा श्रन्य बस्तुश्रों के आयात में कमी हुईं | १६५४-१५, १६५४-४६ 
और १६५६-५७ में श्रायात की मात्रा बढ़ा कर ६४६४४ करोड़ रुपया ध्ष्द६६ 
करोड़ रयया और ८३३४३ करोड़ रुपया हो गई | इसका मुख्य कारण प्रथम 
और द्वितोय योजना के अन्तर्गत आर्थिक विकास था। मात्रा के निर्देशांक 
२६५४-४४ में ११०, १६५४-४६ में ११६, १६५६-५७ में १२७ हो गये और ऐसी 
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सम्मावना है कि १६५७-४८ में १५२ हो जायया | श्रारम्म में अर्थात्‌ १६२४-४५ 
ओर १६४४-५६ में मूल्यों के निर्देशांक में इतनी दृद्दि नहीं हुईं यी क्योंकि-भ्रायात् 
पिर्यात अनुपात के निर्देशांक भारत के पक्ष में थे । 
खाद्यान्न--विभाजन के पू भारत को कुछ खाद्यान्न का वर्मा तथा शअ्रन्य 
देशों से श्रायात करना पढ़ता था। परन्तु विभाजन के पश्चात्‌ खाद्यान के लिए 
विदेशों पर ही हमें अधिक निर्भर करना पड़ा । यद्यपि भारत कृषि प्रधान देश है और 
यहाँ देश की खाद्यान्न की आवश्यकता, पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं होती चाहिए 
थी परन्तु कृषि उत्पादन में गिरावट थाने से और सरकार का श्रधिक श्रत्न 
उगाझरो! श्रान्दोलन श्रसफल हो जाने से हम अपनी श्रावश्यकता पूर्ति के 
“लिए विदेशों पर निर्भर करने लगे | खाद्यान्न का आयात १६४८ से पदले तीन 
"यों में २२५ लाख टन से बढ़कर २७०४५ लाख टन हो गया। १६४६ में ३७०४ 
लाख टन श्ौर १६५१ में ४०५ लाख टन खाद्यान्न का आयात किया गया । 
१६५० मे खाद्यान्न का आयाव २३९३ लाख टन तक घट गया परन्तु देश की 
घरेलू माँग पूरी करने में काठनाई होने से १६५१ में आयात बढ़ाना पड़ा । योजना 
श्रायोग इस परिणाम पर पहुंचा कि कुछ समय तक मारत में लगभग ३० लाख 
टन खाद्यान्न की कमी रहेगी श्रौर यदि सरकार का 'श्रषिक श्रत्न उगाश्रो? आान्दो- 
लगन सफल नहीं हुआ ता भारत को कम से कम इस कमी को पूरा करने के लिए 
' आयात पर निर्भर करना ही पड़ेगा | 
यह बड़े सौभाग्य की बात थी कि भारत में खाधान्न की पैदावार १६५३- 
४ में ६८८'७ करोड़ टन और १६५४-५४ में ६७११ करोड़ टन हुई बिसके 
कारण श्रायात की मात्रा में ७"५ लाख टन से श्रधिक की कमी १६५४ में ओर 
७'भ लाख टन से कुछ कम की कमी १६४५ में सम्भव हो सकी परन्तु क्योंकि श्रागे 
चल कर देश की हूं पैदावार में कमी श्रा गई श्रौर विभिन्न भागों के श्रन्न की 
कमी के लक्षण दिखाई पड़ने लगे इसलिये श्रायात में १५ लाख टन से कुछ ही 
कम की वृद्धि १६५६ में और ३७५ लाख टन की वृद्धि १६५७ में हुई । यह श्राशा 
की जाती है कि १६५८ में २४५ लाख टन के लगभग श्रायात किया जायगा | , 
कपास ओर, उत्पादिव मातज़्--देश का विभाजन हो जाने से भारत में 
कपास की कमी हो गई । भारत की मिलों में १६४६ में ४३ लाख गाँठों की श्रौर 
१६५१ में ३८ लाख गाँठों की खपत हुई परन्तु इस अवधि में उत्तादन २२९४ 
लाख से ३० लाख गाँठ तक ही बढ़ सका। इस कारण मारत को;झयात पर 
“निर्भर करना पड़ता है आयात की मात्रा प्रतिवर्धष १० लाख से १२५४ लाख 
गाँठों तक रद्दी है। परन्तु कपास का उत्पादन बढ़ाकर आयात में कसी सम्भव 
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हो सकी है। भारत में घटिया प्रकार- की कपास पैदा होती है परन्ध॒ मिलों में 
झ्रधिकतर श्रच्छे प्रकार की कपास का उद्योग होता दे | इसीलिए यह झावश्यक 
है कि अच्छी कपास का उत्पादन बढ़ाया जाय जिससे इसका आ्रायात घटाया जा 
उके | कपास का भ्रायात भारत को बहुत महँगा पड़ा है | 

श्त्तीत में मारत ने सृत और कपड़े का वहुत बड़ी मात्रा में आयात किया ।| 
युद्धकाल में और युद्ध के पश्चात्‌ काल में यूत और कपड़े का बहुत कम मात्रा में 
आयात किया गया है श्रीर भारत के श्रायात व्यापार की यह्द प्रमुख वस्तुएँ भी 
नहीं रहीं | इससे भारतीय छूती कपड़ा उद्योग के बढते महत्व पर पर्यास॒ प्रकाश 
पड़ता है। सरकार की नौति है कि समी प्रकार के कपड़ों और दूत इत्यादि के श्रायात 
को प्रोत्ताधन न दिया जाय केवल (१) छाते का श्रौर कुछ विशेष प्रकार का कपड़ा 
और (२) कर्घो इत्यादि के लिए आवश्यक सूत का ही श्रायात किया जाय। इस 
नीति के परिणाम स्वरूप मारत ने बहुत कम कपड़े श्रीर सूत्त का आयात किया | 

मशीनें->मारत को मशीनों तथा श्रन्य ठेकनिकल सामानों के लिए 
विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। १६३८-३६ में मारत ने १६७ करोड़ रुयये 
की मशीनों का आयात किया, १६४७-४८ में १६९१ करोड़ रुपये की और १६४८- 
४६ में ८०६ करोड़ रुपये मशीनों का आ्रायात किया गया ) यह श्रायात युद्धकाल 
के उद्योगों की श्रावश्यकता पूरी करने और उनके प्रसार तथा उनको नया रूप 
देने के लिए किया गया | श्रौद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए और देश का औद्यो- 
गीकरण करने के लिए बड़ी मात्रा में मशीनों श्रायात.करना श्रावश्यक है। १६५४- 
४६ में भारत ने रेल के इन्जनो को सम्मिलित करते हुये १२०*२ करोड़ रुपये की 
मशीनों का आयात किया और १६५६-५७ में यह संख्या बढ़कर ११५८ करोड़ 
रुपये हो गई। मशोनों का श्रायात करने में कई कठिनाई हैं : (१) आयात की 
गई मशीनों के दाम बहुत ऊँचे हैं, भारतीय उद्योग इतना रुपया लगा सकने की 
स्थिति में नहीं हैं, (२) मशीनों के नियत स्थान में पहुँचाने तक बहुत समय लग 
जाता है, और (३) वित्त की कमी होने के कारण बहुत से मारतीय उद्योग कार- 
खानों में लगीं मशीनें पुरानी और वेकार हो नाने पर भी नई मशीनें खरीद सकने 
में असमर्थ है ।मविष्य में जब मारत अपनी श्रावश्यकता की मशीनों का स्वरय॑ 
उत्पादन करने लगेगा तब मशीनों का श्रायात कमर किया जा सकेगा | यह खेद 
की बात है कि मारत में श्रमी तक मशीनों का उत्पादन करने के लिए कोई संग- 
ठित उद्योग नहीं है। वर्तमान में मारत में केवल सूती कपड़ा उद्योग की और 
कृषि की कुंछ मशीनों ओर श्रोजारों का उत्पादन होता है। देश के तेजी से श्रौद्यो- 
गीकरण - करने के लिए यह श्रावश्यक है कि मशीनों फा उत्पादन करनेवाला 
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' उद्योग स्थापित किया जाय | द्वितीय पंचत्रषीय योजना: ने इसे दिशों में कार्य 
आरम्भ कर दिया है। 

व्यापार का - संगठन (0०7रए०४६0०॥ ० 806) --भारत ' के 
आयात व्यापार के संगठन में कुछ महत्वपूर परिवर्तन हुए हैं। १६३८-३६ में 
आयात की जाने वाली महत्वपूर्ण सामग्री में प्रात आँकड़ों के अनुसार मशीनें, 
तेल, यूत तथा यूती कपड़े, खाद्यान्न तथा श्राटा, श्रीर कपास प्रमुख थे १६४८-४६ 
में खाद्यान्न का श्रधिकतम श्रायात हुआ और मशीनें दूसरी भेणी में आती ई | 
आदा, सूत वथा यूती कपड़े का विशेष श्रायात नहीं हुआ जब की जूट थ्औौर कपस 
के झ्रायात में वृद्धि हुई । १६४१-४२ में कपास का क्रम मशीनों के बाद हो गया 
परन्तु १६४२-४३ में कपास को पुनः पूर्व महत्व प्राप्त हो गया। १६५१-५४ में 
खाद्यान्न अधिक उत्पन्न होने के कारण इनका आयात बहुत कम हो गया। इस 
समय मारत के आयात में मशीनों का प्रथम स्थान है, इसके बाद चाह श्रौर तेल 
(7९४) 08) आते हैं | इसका कारण यह है कि श्रत्॒ मारत में श्रोथोगीकरण 
को झ्धिक महत्व दिया जा रहा हैं| कपास, रसायनिक द्रव, झौर श्रौषधियों को 
अश्व तीसरा चौथा और पाचर्वाँ स्थान आयात व्यापार में क्रशः हो गया है। 

- द्वितीय विश्वयुद्ध के पहले कुछ वर्षों में खाद्यान्न, पेय, तम्बाकू और अन्य 
तैयार मान का महत्व कुछ गिरने लगा था और कच्चे माल का आयात-्यापार 
में महत्व अधिक बढ़ रहा था। १६४६-५० में कच्चे माल के श्रायात में कुछ 
कमी हुई और तैयार माल का आयात बढ़ा। १६४६-४० में इस प्रकार के किंचित 
परिवर्तन होने के श्रतिरिक्त प्रकृति प्रायः कच्चे माल के महत्व को बढ़ाने और 
तैयार माल के श्रायात में कमी करने की रही है। युद्ध काल की प्रवृत्ति से इसमें 
केवल इतना अ्रंतर है कि खाद्यान्न पेय और तम्बाकू का श्रायात धय्ने की- अपेक्षा 
अधिक बढ़ा है। तैयार माल के महत्व में कमी होने श्रोर कच्चे माल - के श्रायात 
में वृद्धि होने के लक्षण भारत के विदेशी व्यापार के सनन्‍्तोषणनक लक्षण हैं । 
इसका तात्पय यह है कि देश के श्लौद्योगीकरय में वृद्धि हे रही है। पहले भारत 
अपने कच्चे माल का निर्यात उसके कच्चे रूप में ही कर दिया करता था परन्तु 
अ्रव श्रधिकतर कब्चे साल को पैयार बस्ठु के रूप में निर्यात किया जाता है। 
मारत का क्रमशः श्रौद्योगीकरण होने से यह प्रदृति श्रोर अ्रधिक “हृढ़े होगी | 

विभिन्न देशों के साथ व्यापार--भारत के आयात-ब्यापार में विभिन्न 
देशों के सापेक्षिक महत्व में कुछ परिवत्तन हुआ है। १६३८-३६ में सबसे महत्वपूर्ण 
स्थान ब्रिटेन का था और उसके वाद वर्मा, इजापान इत्यदि देशों का। इमारे 
देश के ब्यापार में श्रमरीका का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। परम्तु 
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युद्धकाल में अमरीका का महत्व श्रन्यः देशों की श्रपेज्ञा अधिक वढ़ा लिया। 
कि १६४८-४६ में यह स्थिति फिर बदली और भारत के श्ायात-ब्यापार में ब्रिटेन 
ने पुनः यथम स्थान ग्रास कर लिया। परन्च १६५१-२९ शरीर १६५२-५३ में 
अमरीका ने पुनः मारत के श्रायात व्यापार में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया और 
१६५२-५३ में हमारे झ्रायात का २८'५% माल अमरीका से और २१'८% ब्रिटेन 
से देश में आया | इसी अवधि में श्रमरीका के इस प्रसुत्व का कार्य केवल यह 
है कि भारत ने अपने खाद्यान्न का अ्रभाव दूर करने के लिये वहाँ से ख्यद्यान्न का 
आयात किया। क्योंकि १६५४-५५ में खाद्यान्न का आयात घट गया इसंलिए 
अब श्रायात में प्रथम स्थान श्रमरीका के वजाय ब्रिटेन का हो गया है | 


यदि भविष्य में खाद्यान्नो के आयात को बढ़ाना इमारे लिये “आवश्यक है 
तो श्रमेरिका का स्थान हमारे श्रायात व्यापार श्रधिक महत्वपूर्ण ही सकता 'है। 


निर्यात 


अनेक कठिनाइयाँ होते हुए मी युद्ध के समय भारत का निर्यात व्यापार 
उतना नहीं गिरा जितना उसका आयात व्यापार गिरा | यद्यपि निर्यात (पुनः 
निर्यात को अलग करके) १६४२-४३ में १८७६ करोड़ रुपयों तक मिर गया 
परन्तु स्थिति: में सुधार होते ही १६४७-४८ में ३६५०३ करोड़ रुपये तक पहुँच गया। 
इसका कारण यह था कि ( १ ) युद्ध सामग्री के लिए मारत में उत्पन्न कच्चे माल 
और तेयार माल की आवश्यकता थो और (२) विश्व के बाजार से जापान 
का सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने से भारतीय उत्पादकों को विदेशी वाजार पर और 
विशेषकर सूती कपड़े के बाजार पर अपना अ्रधिकार जमाने का श्रवसर मिल गया। 
१६४८-४६ में भारत. के ४५८७२ करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया गया 
(तालिका १), १६४६-५० में ५०६९० करोड़ रुपये का, १६५०-५१ में ६०१२५ 
करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया गया। १६५१-५२ में ७३२६४ करोड़ 
उपये का निर्यात हुआ, यह निर्यात की सर्वधिक मात्रा थी | बाद में यह-स्थित 
बदली और निर्यात ब्यापार में कमी आई | १६५३-५४ में निर्यात केवल ५३०६६ 
करोड़ रुपये'के। द्वी हुआ । यद्यपि श्रागे चल॑ कर निर्यात की मात्रा १६५६-५७ में 
बढ़ कर॑ ६०२०६ करोड़ रुपया हो गई (तालिका नं० १) फिर :भी आयात्त की 
अपेक्षा इसमें कम दृद्धि हुई है | इसका कारण (१) देश में निर्यात .की जाने वाली 
ऊछ वस्तुओं की कमी (२) निर्यात पर संरकार द्वारा लगाये अनेक प्रतिबन्ध श्र 
(२) सरकार की निर्यात नीति है जिसके श्रन्तर्गत अनेक वस्तुओं पर,- जैसे जूट 
के सामान पर, निर्यात-कर की दर घठा-दी गई है, निर्यात के लिए. अनेक वस्तुओं 
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की.जैसे तिलइन तथा क़पात की सात्रा. निर्धारित कर दी है और श्रत्य वस्वुओं 
के निर्यात के लिए सुविधाएँ दी गई हैं। .. ; 

जूट का सामान--भारत के निर्यात-व्यापार में जूट के सामान का सदा 
से प्रथम स्थान रहा है परन्तु १६५६-४७ में वह स्थान चाय द्वारा ले लिया गया 
क्योंकि इस वर्ष जूट का निर्याव केवल-६० करोड़ रुपये का हुआ.जब कि चाय 
का १०८२:करोड़ रुपयों का इसका कारण (१) भारतीय उद्योग की कठिनाइयाँ 
(२) सरकार की दोष पूर्ण कर नीति श्रौर (३) विदेशों की माँग में कमी इत्यादि ये । 

5. विदेशी विनिमय सुद्रा कमाने में भारतीय जूठ उद्योग का प्रमुख स्थान है 

परन्तु खेद का विषय है कि उद्योग को अपना निर्यात बढ़ा सकने में अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैः (१) सरकार ने इस पर बहुत . श्रधिक 
निर्यात कर लगाया जिसे हाल में ही कम किया गया है, (२) मजदूरी अधिक 
शेने से और मजदूरों को दी जानेवाली सुविधाश्रों की लागत अ्रधिक होने से जृढ् 
के माल का उत्पादन ब्यय भी बहुत श्रधिक है, ओर (३) अन्य देशों के उत्पादकों 
की कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। एक समय ऐसा था जन्र जूट 
के उत्पादन में -मारत का एकाघिकार था , परन्तु श्रव वह सियत नहीं रही क्‍यों 
विश्व. में कुल जूट उद्योग का ६ माग मारत के बाइर श्रन्य देशों में स्थित है । 
कागज, कपड़ा इत्यादि का उपयोग द्वोने से भी जूड के सामान की माँग कमर हो गई 
है परन्तु फिर भी. पैकिंग के लिए जूट के थेले सबसे सस्ते पढ़ते हैँ। जूट उद्योग काफी 
समय पहले स्थापित होने श्रौर सुछंगठित होने के कारण विश्व बाजार में श्रत् भी 
श्रपना उचित स्थान बनाये रखने में समर्थ है। यदि इस ओर सत्ता से कार्य 
किया गया तो उद्योग की शक्ति बढ़ने से उत्पादित माल के अकार में सुधार हो 
सकने की और उत्पादन व्यय कम होने की पूरी संभावना है। 

चाय---चाय का भी भारत के निर्यात व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है। 
१६४६-५७ में चाय का निर्यात' १०८३ करोड़ रुपयों का हुआ जब कि १६५५-५६ 
में १०६३ फरोड़ रुपयों का, १६५४-४५ में १४७४ करोड़ रुपयों का और १६५२- 

घ३ में ८१ करोड़.रपयो का ही हुआ था।. * " 

मारत ने श्रपने को १६४५३ में अन्तर्राष्ट्रय चाय बाजार विस्तार बोर्ड से 
झलग कर लिया श्रौर मारत सरकार ने उसके स्थान पर अमरीका में एक चाय 
काउन्सिल की स्थापना की है जो कि भारतीय चाय की बिक्री बढ़ाने का प्रयास 
करेगी | इस संस्था के प्रयत्न से ही श्रंशतः १६५३-४४ में चाय का नियांत बढ़ा । 
यद्यपि भारत शअ्रत्र श्रन्तर्राष्ट्रीय चाय बिक्नी विस्तार बोढ का सदस्य नहीं है फिर 
चाय समिति द्वारा.चाय के निर्यात क) मात्रा जो इमारे देश के लिये नियत की 


"६०० मारतीय थ्रर्थेशाश्र की समस्याएँ 


गईं है वह प्रतिबन्ध लागू है। ३१ मार्च १६५४ को अन्तर्राष्ट्रीय चाय समझौता 
जिसका भारत भी एक सदस्य रद्द दै समास हो गया | यह श्राशा की जाती दे कि 
यह सममौीता पाँच वर्ष के लिये फिर से लागू कर दिया जायया। १६५३ ५४ में 
मिन्न देशों के लिये निर्यात की मात्रा स्टेन्ड्ड निर्यात फे १३५५४ पर नियत कर दी 
गईं थी जिसऊे श्राघार पर भारत को ४७ करोड़ १ लाख ३० इजार पौण्ड, 
पाकिस्तान को ४ करोड़ ७२ लाख ६० हजार पौण्ड, लंका को ३३ करोड़ ६६ 
लाख ४० इजार पौण्ड श्रोर इन्डोनेशिया को २३ करोड़ ४१ लाख ६० हजार 
पौरण्ड चाय निर्यात करने का श्रधिकार प्राप्त था। श्रन्तर्राष्ट्रीय चाय समिति ने यह 
निश्चय किया है कि १६४४-५५ में भिन्न देशों की निर्यात मात्ना स्टेन्डर्ड निर्यात 
की १३५३ ही रदेगी। १६४५-४६ में श्रन्तर्राष्ट्रीय चाय सममौते के अ्रन्तरंत जो 
निर्यात की मात्रा नियत की जायगी उसके श्राघार पर ४१ करोड़ पौरणड का निर्यात 
कर दिया गया था। भारत सरकार ने निर्यात की मात्रा १६५६-५७ थश्रौर १६५७- 
श्रू८्ठ फे लिये ४५३३ करोड़ पीरड श्रौर४६'०६ करोड़पौरढ क्रशः नियत कर दी थी | 

सूत और सूती सामान--घूती समान के निर्यात में बृद्रि हुए है। १६४प८- 
४६ में २४ करोड़ १० लाख गज कपड़े का निर्यात किया गया, १६४६-५७ में ७० 
करोड़ १० लाख गज श्र १६४०-५१ में १ श्ररव २७ करोड़: गज कपड़े का निर्यात 
किया गया। निर्यात की वृद्धि के लिए प्रोत्ताइन देनेवाली समिति ( >छ07 
ए0ग्र०००ा (०णाणां66 ) ने सिफारिश की है कि प्रत्तिवर्ष ८० करोड़ गज 
कपड़े का निर्यात किया जाय परन्तु १६५०-५१ में निर्यात इससे कहीं श्रधिक बढ़ 
गया। भारत सरकार ने लाइसेन्स देने में ठदार नीति अपनाकर तथा श्रन्य सुवि- 
धाएँ भदान कर नियांत को प्रोत्लाइन दिया है । १६५०-५१ में फिये गये निर्यात 
से यह आशा हुई कि भारत सूती कपड़ों का निर्यात करने वाले देशों में - प्रमुख हो 
जायगा परन्तु श्रभाग्यवश स्वदेशी बाजार में कपड़े की श्रधिक कीमत हो जाने 
ओर कपड़े का प्रायः श्रमाव दो जाने से सरकार घबरा गई शऔर कपड़े के निर्यात 
व्यापार को इतोत्साइ किया नाने लगा जिसके फलस्वरूप १६५१-५२ में फेवल ३८ 
करोड़ ३७ लाख १० इजार गज कपड़े का निर्यात किया जा सका | निर्यात पटने 
का एक कारण यह भी है कि भारतीय माल श्रपेक्षाकृत घटिया था, पैकिंग अच्छी 
नहीं थी और मारतीय उत्पादक नमूने के अनुसार कपड़ा मेज सकने में श्रसफल 
रहे | मजदूरी अधिक होने से, मशोने पुरानी और घिसी-पिटी होने से और उत्पादन 
के श्रकुशल तरीकों का उपयोग हाने से:भारत म॑ कपड़े का उत्पादन व्यय: श्रन्य 
देशों की अ्रपेज्षा श्रधिक है जिससे भारतीय उद्योग की “प्रतियोगिता शक्ति कम हो 
गई | यदि कपड़ा उद्योग अपना उत्पादन व्यय कम कर ले और उत्पादन के प्रकार 


विदेशी व्यापार ८ , प्र 


में सुधार कर ले तो निर्यात की मात्रा ढ़ सकने की बहुत संभावना है| विश्व 
कपड़ा सम्मेलन (१६५२) में भारतीय प्रतिनिधि सणइल ने प्रतिवर्ष एक अरब गज 
कपड़े का निर्यात करने की इच्छा प्रकट की थी । 
यद्यपि हाल में निर्यात की मात्रा बढ़कर ८५ करोड़ गज १६५७ में हो 
गई फिर भी चाहे हुये ध्येय १०० करोड़ गज से कम ही है इसके अतिरिक्त १६४८ 
में निर्यात के घटने की श्राशंका है जो कि किसी वरह ६५ करोड़ गज से बढ़ 
नहीं सकता | अखिल भारतीय निर्यात संघ के मवानुसार, “बूडान के द्वारा यूती 
- कपड़े बनाने के लिये ओ० जी० एल० के० प्रयोग को बन्द कर देने के कारण 
भारत के उस देश से कपड़े के व्यापार पर विशेष प्रभाव पड़े। दन्डोनेशिया से 
राजनीविक मऋन्डे चल रहे हैँ | जिसके कारण भारत से निर्यात की यात्रा कर 
पिछुल स्तर पर कायम रखने की कम सम्भावना है। कनाडा ने श्रपन्नी कपड़ा 
आयात नीति को संक्रुचित बना दिया है | ब्रिटेन निरन्तर मारत पाकिस्तान श्र 
हांगकांग से कपड़े के निर्यात को कम करने का प्रयन्ष कर रद्द हे” | इन सब्र 
कारणों के फलस्वरूप भारत से सूती कपड़े के निर्यात की मात्ना कम ही रदहेगी। 
व्यापार का संगठन--भारत के निर्यात व्यापार संगठन में श्रायात की 
अपेज्ञा कम परिवतन हुए हैं| भारत में नियात की जाने वाली वस्तुओं के महत्व 
को दृष्टि से क्रम इस प्रकार रक्ष-- १६३८-३६ में जूड़ का सामान, कपास, चाय, 
बीज श्लौर पटसन; १६४८-४६ में जूड का सामान, चाय, सूव ओर सूती सामान, 
कप्रास, तेल और चमड़ा और १६५२-५३ में जूद् का सामान, चाय, सूत श्रौर सूती 
सामान, कब्ची घातु, कपास श्रौर तेल, १६५३-४४ तथा १६४५-४६ में जूड श्र 
जूड का सामान, चाय, सूत और सूती कपड़े, कच्ची धातु, कामाया चमढ़ा और 
'खाल, कपास १६५६-४७ में जूट के सामान का स्थान चाय ने से लिया। 
सिवाय इसके वस्तुओं के निर्यात ब्यापार की महत्त के क्रम में श्रन्य कोई परिवर्तन 
- नहीं हुआ । इससे यह प्रकट होता है कि भारत के निर्यात व्यापार में जूट के 
सामान और चाय का रुदा भ्रभुत्व रहा है; निर्यात की दूसरी विशेषता यह है-कि 
कपास श्रौर पठसन श्रपना महत्व खो चुके है और ऐसी श्राशा भी की जाती थी 
क्योंकि देश विभाजन के पश्चात भारत में इन दोनों वस्तुश्रों की कमी.पढ़ गई श्रौर 
. श्र मारत को इनके श्रायात पर निर्भर करना पढ़ता है-। यथपि कुछ वस्तुश्रों का, 
जैसे सूती सामान और सूत, चमड़ा श्रौर तेल, तिर्यात की दृष्टि से महत्व कम हो 
गया है श्रौर यह निर्यात की प्रमुख वस्ठु नहीं रहे परन्तु फिर भी इन की स्थिति में 
श्रन्‍्य की अपेक्षा श्रधिक ,सुधार हुआ है- शौर अब - मारत के “निर्यात में"इनका 
महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है । परन्तु यह्द बात ध्यान देने योग्य दे कि निर्यात 
श्र 
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व्यापार कुछ विशेष वस्तुश्रों पर ही निर्भर करता हे श्रौर विदेशों की भांति 
इसका कार्यक्रम विस्तृत नहीं है। जा श्रनेफ वस्तुश्नों का निर्यात फिया जाता है। 


विभिन्न देशों से व्यापार--भारत के निर्यात व्यापार में प्रिटेन श्रौर श्रन्य 
राष्ट्र मरडलीय देशों का निरन्तर प्रभुस्व रद्या ऐै। १६३८-३६ में हमारे तियति 
व्यापार का ११'३% राष्ट्र मएठलीय देशों से श्रौर ४७७ प्रतिशत श्रन्य देशों से 
हुआ | इसके पश्चात्‌ श्रन्य देशों की खपत में कुछ दृद्ि हुई श्रीर राष्ट्र मएढलीय 
देशों फी खपत घटी | १६४७-४८ तक कुल भारतीय निर्यात व्यापार का ५१३४ 
व्यापार राष्ट्रमएशलीय देशों से किया गया श्रीर ४८५ श्रन्य देशों फे साथ | तब से 
बराबर यही स्थिति रही है श्रौर इसमें घहुत कम परिवर्तन हुआ है । १६४६-४७ 
में मारत ने अपने कुल निर्यात का.६२९ राष्ट्र मएठलीय देशों को भेजा श्रीर 
४८५ शझ्रन्य देशों को भेजा । राष्ट्र मएडलीय देशों में भी प्रिदेन का प्रमुख स्पान 
है । ब्रिटेन के श्रतिरिक्त श्रन्य राष्ट्र मएडलीय देशों की निर्यात करने में भारत को 
(९) इन देशों में श्रायात पर लगे हुए श्रनेक अतिवन्धों श्रीर (२) श्रन्य उत्पादों 
की कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पढ़ता है। इससे निर्यात व्यापार में 
काफ़ी बाधा पड़ती है । 


सरकार की आयात नीति 


सरकार की श्रायात ,नीति श्वनेक बातों से प्रभावित है, (१) भारत के 
निर्यात व्यापार से विदेशी विनिमय के सीमित साधन जुट पाते हैं। सरकार की 
नीति यह रही है कि आयात विदेशी मुद्रा विभिमय के उपलब्ध स्रोतों तक ही 
सीमित रद्दे | यह नीति डिल्कूल उचित है क्योंकि ऐसा न होने पर सरकार या तो 
विदेशी मुद्रा का ऋण लेने के लिए. विवश हो जाती श्रथवा रुपये का विनिमय 
श्रघे घटने के लिए | यह दोनों ही बातें देश के लिए घातक सिद्ध होतीं | (२) 
सरकार ने मुद्रास्फीति-निरोधक नीति श्रपनायी जिसके श्रनुसार भारत में मूल्य 
घटाने के लिए श्रायात को प्रोत्साहन दिया गया है । (३) देश के श्रौद्योगिक और 
कृषि साधनों का विकास करने की श्रावश्यकता है। देश के साधनों का विकास 
करने की दृष्टि से भारत सरकार ने श्रोजारों, मशीनों, कच्चे माल और रसायनिकों 
के आ्रायाव को ,प्रोत्तताइन दिया है। पिछले कुछ वर्षों से मारतीय उद्योग की 
विदेशी ग्रतियोग्रियों से रक्षा करने को दृष्टि से उपभोग की वस्ुओं के श्रायात को 
निर्य॑भ्रत्त किया गया है और उन वस्हुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है 
निनका भारत में उत्पादन किया जा सकता है श्रोर जिनकी लागत विदेशी माल 
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की लागत से श्रधिक नहों है| इस प्रकार केषल तट्कर संरक्षण की नीति को 
ही नहीं किन्हु ग्रायात नीति के द्वारा भारतीय उद्योग की रक्षा करने की नीति को 
भी मान्यता दी गई है। (४) यह नीति भी अ्रयनायी - गई है कि उपभोक्ता को 
अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये अधिक से अधिक प्रकार की वस्तुएँ उपलब्ध 
हो सके । 

सरकार की श्रायात नीति में श्रनेक परिवतेन हुए हैं। पहले उदार नीति 
अपनाई गई, फिर प्रतिबन्ध लगाये गये ओर पुनः उदार नीति अ्पनाईं जा रही 
है | १६४८ में सामान्य लाइसेन्स ११? (0900 ठधाश०) ॥0008 ४४7) 
जायू किया गया जिसमें छुलभ मुद्रा के देशों से उपभोग की अनेक आवश्यक 
चस्तुश्रों के श्रायात करने की श्रतुमति दी गई । भारत में बढ़ती कीमतों को रोकने 
के उद्देश्य से सितम्बर १६४८ में आयात नीति में और श्रधिक उदारता लाई 
गई । परन्तु इस नीति के श्रनुसार आयात की मात्रा वित्तीय साधनों की श्रपेक्षा 
कहीं ग्रधिक बढ़ गई इसलिए आयात पर शअतिबन्ध लगाना पड़ा। मई १६४४६ में 
सामान्य लाइसेन्स प्रणाली (0 0,7. हा) रद्द कर दी गई और संशोधित 
सामान्य लाइसेन्स अणाली (0, 6 !. 59५) लागू की गई जिसके अ्रनुसार 
सुलभ म॒द्रा के देशों से कुछ दी वस्तुश्ों का बिना लाइसेन्स आयात करने की 
श्रनुमति दी गई | पौण्ड पावने के समकोते (360॥78 3]470९8 27४7० 0 
के आधार पर सारी स्थिति की पुन; समीक्षा की गई शोर इस बात के प्रयत्न किये 
गये कि झायात उतना ही किया जाय जितनी निर्यात से आय हो श्रौर जितनी 
धनराशि ब्रिदेन से पोर्ढ पावने के हिसाब में भारत को वापव मिले। श्रगस्त 
१६४६ में सामान्य लाइसेन्स प्रणली (0, 9७. 7.. ५ ) रद्द कर दी गई और 
इसके स्थान १२ नई सामान्य लाइसेन्स प्रयाली (0 0 7, 5४7] ) लागू की 
गई | इससे भारत में श्रायात पर पहले से भी श्रधिक कड़े प्रतिबन्ध लगाये गये 
जिससे श्रायात श्रौर कम हो गये | 

१६५०-५१ में आयत नीति में फिर परिवर्तन हुआ | सामान्य लाइसेन्स 
प्रयाली (0, 5. 7... ऊ ) जिसके अनुसार पाकिस्तान से आयात की अनुमति 
दी गई थी सितम्बर १६४६ में रद कर दी गई थी परन्तु पाकिस्तान से घुनः 
व्यापार आरम्भ किया सया। उद्योगों की कच्चे माल की श्रावश्यकता पूरी करने 
के लिए बहुत सी वस्तुश्रों के लिए दीर्घकालीन श्रायात नीति बनाई गई | साथात्र 
और कच्चे माल इत्यादि के लिये सामान्य लाइसेन्स २० और २१ लागू किये 
गये। क्योंकि प्रतिबन्धित श्रायाव नीति से देश को हानि पहुँच रही थी इसलिए 
उम्रमें संशोषन किया गया और शआ्रायात के प्रति उदार नीति अ्पनाई गई शऔ्रौर 
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जून १६५६१ में सामान्य लाइसेन्स २३ जारी किया गया जिसमें ऐसी वस्तुएँ 
सम्मिलित कर ली गई' जिनका या तो मारत में बड़ी मात्रा में उत्पादन नहीं होता 

था या जो देश की श्रावश्यकता पूर्वि के लिये ग्रावश्यक थीं। सामान्य लाइसेन्स 

२३ में लोद्दा तथा इस्पात, तारों के रस्सों, पीतल के सामान, ताँवे का तार; बोतल, 

लिखने का कागज, भिजली के तार इत्यादि सम्मिलित करके लाइसेन्स देने का 
त्ञेत्र बढ़ा दिया गया। 

१६५३ की श्रायाव नीति भें सरकार ने कुछ वस्तुश्रों के 'लाक्षणिक 
आयात? की प्रणाली लागू की जिसका उद्देश्य उद्योगपत्तियों का ध्यान उत्पादित 
माल की किस्म सुधारने ओर लागत कम करने की और श्राकर्पित करना था| 
लाक्षणिक शआ्रायात की नीति कुल चुनी हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में १६५४४ तक 
चलती रही | बहुत वस्तुओं के श्रायात में बहुत उदार नीति वर्ताी गई ओर इससे 
यह श्राशा की जाती थी कि इस उदारता के फलस्त्ररूप विदेशी मुद्रा का व्यय प्रति 
वर्ष लगमग ८ करोड़ रुपये के और बढ़ जायगा । श्रायात नियंत्रण की प्रणाली में 
भी कुछ परिवर्तन किया गया। मात्रा के नियंत्रण से अधिक आयातकर का प्रयोग 
भारत के आयात व्यापार के नियंत्रण में किया गया | इस दृष्टिकोण से बहुत सी 
वस्तु गों की श्रायात मात्रा में उदारता दिखाते हुये मी ऐसी वस्थ॒श्नों पर जैसे 
पेन्सिल, पुराने अखबार, देशी शराब, ऊनी कपड़े, वेकुश्राम फ्लास्क, ब्लेड और 
खेलने के ताश आदि पर श्रायात कर बढ़ा दिया गया | १६५४-५५ के प्रयम पाँच 
महीना को आयात कर वसूली की आय ६० करोड़ रुपया हुई जिससे पूरे वर्ष भर 
में १४४ कराड़ रुपये प्राप्त होते जब कि बजट का अनुमान १७७" करोड़ रुपयों 
की आय का किया गया था । अतिरिक्त श्रायात कारों से सरकार की श्राय में वृद्धि 
की, तथ' उद्योगों को परोक्ष रूप से सहायता मिलने की श्राशा की जाती थी पर 
उनसे उपभोक्ताश्रों को कोई लाम नहीं था क्‍योंकि उन्हें घाटा पूरा करने के लिये 
आयात की हुई वस्तुओं का ओर देश में निर्मित वस्तुओं का श्रधिक मूल्य देना 
पड़ता या। प्रति वर्ष ८ करोड़ रुपये तक के श्रायात किये हुए माल के कारण 
भारतीय वाजार में विदेशी वस्तुश्नों की दृद्दि तो अवश्य हुई पर इतनी नहीं कि 
देश मे उन वस्त॒श्रों की कमी पूरी हो उकती | 

शायात नियंत्रण जाँच समिति की सिफ्लारिशों के - अनुसार शआ्रायात नियं- 
तण में काफी सुधार क्रिया गया है-| जाँच समिति का मत है कि श्रायात नियंत्रण 
का आधार उद्दशंय यह,होना चाहिए कि (१) उतना ही श्रायात किया जाय 
जितनी विदेशी मुद्रा हे, (२) विदेशी मुद्रा विनिमय के साधनों का कृषि तथा 

उद्योग के विकास के लिए और उपमोक्ताश्रों की अ्वश्यकता पूरी करने के लिए 
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आवश्यक वस्थुश्रों में समान रूप से वितरण दो, श्र ( ३ ) .विशेष वस्त॒ओ्नों फे 
मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर निय॑त्रण रखा जा सके; समिति ने सुकाव दिया कि 
व्यवसायिक वस्तुओ्नों का ४०० करोड़ रुपये तक आयात किया जाना चाहिये जो 
शांति काल का निम्नतम स्तर है। विदेशी मुद्रा विनिमय के साधनों की दृष्टि से 
समिति ने आ्रायात को ६ भागों में विमाजित किया है। सरकार ने समिति के 
साधारण अभिस्तावों को मान लिया है परन्तु ४०० करोड़ रुपये की सीमा को 
स्वीकर नहीं किया है, साथ दी सरकार ने श्रपनी श्रायात नीति के श्राधारस्वरूप 
श्रायात के £ नहीं किन्तु सुविधा की दृष्टि से कम भांग किए हैं। समिति की 
सिफारिशों के आधार पर आयात लाइसेन्स प्रणाली को सरल बनाया है और 
व्यू समय नष्ट होने से बचने के लिये यह व्यवस्था की गई है कि (अर ) पहले 
जितने लाइसेन्स दिये गये थे श्रव॒ उसके कई गुने ग्रधिक लाइसेन्स दिये जायेंगे; 
(ब ) लाइसेन्स के कार्य का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। श्रव बन्द्रगाद् 
वाले शहरों से श्रायात लाइसेन्6 प्राप्त किया जा सकता है। चुल्नी के श्रधिकारियों 
को नियमों का अर्थ लगाने के सम्बन्ध में व्यापक अधिकार दिये गए, हैं; (स) अ्रव 
चुज्शी अधिकारियों तथा आयात-नियंत्रण श्रधिकरारिश्रों के कार्यो में उचित सम्बन्ध 
स्थापित हो गया है। श्रतीत में चुज्ली श्रधिकारी श्रायात लाइसेन्स देंने वाले 
शधिकारिओरों द्वारा किये गये सामान के वर्गीकरण को सदैव स्वीकार नहीं करते 
थे | इससे इस कार्य में काफी देंर लग जाती थी श्रौर व्यापारियों को द्वानि होती 
थी | परन्तु वित्त श्रीर वाणिज्य मंत्रालय के बीच उचित सम्बन्ध स्थापित करने से 
और चुन्नी अधिकारी की सद्ायता के लिए. बन्दरगाह सलाहकार समिति नियुक्त 
करने से श्थिति काफी उुघर गई है | 
१६४४-५६ की झ्रायात नीति की विशेषता यह थी कि आयात की मात्रा 
के सम्बन्ध में प्राप्त विदेशी मुद्रा के श्रन्तर्गत उदारता दिखाई गई थी और इस. 
वात का ध्यान रखा गया था कि (१) श्रौद्योगीकरण के विस्तार कार्य को-चालू 
रखने के लिये मशीनें श्रौर कच्चा साल श्रधिक मात्रा से मेंगाया जाय; (२) उन 
वस्तुन्नों की आयात मात्रा जिनका अधिकाधिक उत्पादन शअ्रपने देश में बढ़ता जा 
रहा है क्रय से निरन्तर घटाई जाय; और (३) छोटे उद्योगों की आवश्यकता फी 
पूति के लिए छोटे-छोटे श्रौज़ारों की मँगाने की श्रनुमति दी जाय | १६५४ के ओत 
से 'एकाघिकार आयात? (/०7०7०४ ॥ए[००४७) की नीति बर्ती जा रही है। 
इसके अ्रतुसार कुछ चुनी हुई वस्तुर्यें विशेष मान्ना में ज्यापार के अ्रन्तगंत गँगाई 
जाती हैं। वस्तुओं का चुनाव और मात्रा सरकार द्वारा निश्चित की जाती हैं| 
इसके निश्चित करने में उपभोक्ताओं का द्वित और घरेलू उत्पादकों का हित घ्यान 
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में बरावर रखा गया था। और नये श्रोर पुराने श्रायात फरने वालों तथा उप- 
भौक्ताओं के द्वितों में ग्रधिक श्रच्छा संतुलन स्थापित हो गया था | 

क्योंकि भारत में विदेशी विनिमय की कठिनाइयों ने गमीर रूप घारण फर 
लिया और पौर्ठ पावने की मात्रा १६५६ के अग्रेल फे श्रारम्म में ७४८ करोड़ 
रपये थी घट कर मार्च १६५७ में ५५७ करोड़ रपये शोर-१६५७ के दिसम्बर तक 
२९८ करोड़ रुपये ही रद्द गई आयात पर प्रतिबन्ध लगाना भ्रत्यावश्यक हो गया। 
जनवरी से जून १६५५ तक की श्रायात नीति के श्रन्त गंत प्रत्येक वस्तु पर प्रतिवन्ध 
लगा दिया गया था । ये प्रतिबन्ध कच्चे माल, मशीनरी तथा उत्लादन के प्रयोग 
में श्राने वाली लगभग सभी वस्वुश्रों पर लगा दिये गये थे | परन्तु पदिले के फिये 
गये सौदे इतनी अधिक मात्रा में थे कि आयात प्रतित्रन्ध की यद नीति विशेष 
सफल न हो सकी | इसका प्रभाव श्रीयोगिक उद्तादन पर पड़ा शरीर उनको मात्रा 
घट गई जिससे निर्यात की मात्रा के भी घट जाने की श्राशंका होने लगी । इसका 
परियाम यह हुआ्आा कि १६५४८ में श्रायात नति को कुछु उदार बना दिया गया 
और ऐसी वस्तुओं के श्रायात की मात्रा की सीमा जैसे कपड़े, रसायनिक बच्धतुयें 
मशीन के पुजे, कुछ रसायनिक द्रव, औद्योगिक गोद, रेजिन, श्रौर मिटाने वाले 
रबढ़ आदि बढ़ा दी गई | किन्ही कच्चे मालों के प्रति अधिक उदारता दिखाई 
गई। उपभोक्ताओं की वस्तुश्रों तथा उत्पादन के काम श्राने वाली वस्तुओं के प्रति 
नियत्रित मात्रा की नीति चालू रक्‍्खी गई। कुछ वस्तुश्रों की मात्रा श्रवश्य बढ़ा 
दी गई जैसे फोटोग्राफी के सम्बन्ध की वस्तुर्यें तथा कागज आ्रादि | साथ ही साथ 
कुछ वस्तुश्नों की मान्ना घटा भी दी गई थी जैसे तारकोल से बने रंग । किन्हीं मोटर 
गाड़ियो के पुरे इस्पात के श्रीजार इत्यादि क्‍योंकि देशी कारखाने इन वस्तुओं की 
मांग पूरी कर सकते थे | इसके श्रत्रिक्त दो और श्रावश्यक परिवर्तन हुये। 
पहिला कि विदेशी विनिमय के वजट बनाने की रीति फिर से चाल कर दी गई 
और “वास्तव में प्रयोग करने वालों! के लिये त्था 'मये लोगों? के लिये वसुश्रों के 
आयाते की मात्रा की सीमा श्रधिक उदारता से नियत की गईं। विदेशी विभिमय 
सम्बन्धी बजठ के कारण व्यापार का नियोजन श्रषिक श्रच्छी तरद करना सम्मव 
हो सकेगा श्रौर वाध्ष्तव में प्रयोग करने वालों को उदारता से लाइसेन्स देने के 
कारण उत्पादकों की कठिनाश्याँ घट जायगी | 

पहले सरकार की आयात नीति की श्रालोचना इस ब्वात पर की जाती थी 
कि उसमें बार बार परिवर्तन किया जाता है श्रौर कोई दीर्घधकालीन नीति भी महीं 
है| यद भी दोष' सरकार की नीति. पर आरोप किया गया है कि देश के औद्योगिक 
तथा आधिक विकास सम्बन्धी हितों का भी ध्यान इसमें नहीं रक्खा गया है। इन 
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दोशों को बहुत कुछ दूर कर दिया गया है श्रीर सरकार की श्रायात नीति बहुत 
कुछ स्थिर ओर विचारपूर्ण बना दी गई है| श्रावेदनों का ठंग सरल कर दिया 
गया है और उन पर कार्यवाही जल्दी की जाने लगी है। श्रायात - नियंत्रण की 
तालिकाशों को और अ्रधिक युक्ति संगत बना दिया गया है। पुराने 'कोटा 
साटिफिकेट? के स्थान पर अ्रत्र नये 'कोटा साटिफिकरेट? दिये जाने लगे हैं जिन पर 
साफ़-साफ 'हुपर राहटर गोधिक पिन प्वाइन्ट” छापों से छुपा रहता है जिस पर 
कोई श्रदला-बदली नहों की जा सकती ! श्रायात लाइसेन्सों का इस प्रकार कोई 
दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। देश के श्रायात व्यापार में नये श्रायात्त करने 
वालों का भाग बढ़ा दिया गया है और उन्हें भी श्रधिक प्रकार की वस्तुओं के 
श्रायात फे लिये जिनका वे पहिले श्रायाव नहीं कर सकते थे लाइसेन्स दिया जाने 
लगा है | इससे यह दोष कि नये श्रायात व्यापारियों के साथ न्यायपूर्ण बर्ताव 
नहीं किया जाता निराघार हो गया है । वस्तुश्रों का वास्तविक प्रयोग करने वालों 
को भी लाइसेन्ध दिया जाता है जिससे उन उत्पादकों का कार्य ज़ो कच्चा माल 
मंगाते हैं सरल हो गया है झौर नये श्रायात करने वालों की कुछ मात्रा निश्चित 
कर दी जाती है ताकि श्रायात व्यापार में प्रतियोगिता की भावना किसी सीमा 
तक बनी रहे | पुराने आयात करने वाले व्यापारियों को लाइसेन्स प्राप्त करने का 
आधिकार है क्‍योंकि उनके पास आवश्यक व्यवस्था तथा श्रनुमव है | पर श्रत्र 
तीनों के हितों का इस ढंग से संतुलन फर दिया गया है कि उनमें पारस्परिक 
विरोध नहीं उठता। श्रायात लाइसेन्छ देने के पहिले ओर श्रायात की साप्ना 
निश्चित करने के पह्चिलि विदेशी विनिमय का वजठ न बनाना बड़ी भारी भूल 
थी | यह श्रन्य कारणों में से यह भी अत्यधिक श्रायात का तथा विदेशी विनिमय 
के संकट का एक कारण था | श्राशा की जाती है कि विदेशी विनिमय के बजट 
बनाने की रीति के फिरसे चालू दो जाने के कारण मविष्य में इस प्रकार का संकट 
न पड़ेगा। 


निर्यात को बढ़ावा 


विदेशों को भारतीय सामान का निर्यात उतना नहीं बढ़ा है जितनी बढ़ 
सकता या क्योंकि मारतीय ज्यापारी हस बात को नहीं समझते हैं कि इस समय 
विदेशी बाजार को प्रभावित करने की श्रावश्यकता है। इसके साथ ही सरकार को 
निर्यात नीति मी अनिश्चित श्र प्रतिगामी रही है | हमारे निर्यात व्यापार में 
एक प्रमुख त्रुटि यह है कि मुख्यतः तीन-चार वस्तुएँ निर्धात को जावी हैं जैसे जूट 
श्रौर जूट का बना सामान, सूत और सूत का बना सामान तथा चाय जिप्तके 


७०८ भारतीय श्रर्थशात्र की समस्याएँ 


परिणाम स्वरूप यदि किसी एक वस्खु के निर्यात में कमी श्राई तो देश को भारी जझति 
उठानी पड़ती है | श्यलिए निर्यात नीति में सर्वप्रथम और सबसे बड़ा सुधार यह: 
होना चाहिए कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या बढ़ाई जाय। इसमें 
चीनी, सामान्य बिजली का सामान, बिजली की मोटर और ट्रान्यफार्मर, वाईसिकिल, 
डीजल इंजिन, कृषि सम्बन्धी श्रौज़ार इत्यादि को सम्मिलित करना चाहिए । विदेशी 
बाजार में इनमें से बहुत सी वसल्लुश्नों को बढ़ी प्रतियोगिता का सामना करना पढ़ेंगा 
परन्तु कुछ सावधानी वरतने से इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाया जा सकता है शोर 
इस प्रकार व्यापार की त्थिति को स्थायी भनाया जा सकता है । 

अतीत में निर्यात प्राय; घटता रद्या है क्योंकि भारतीय उत्पादकों ने वस्वुग्रों 
की किस्म का ध्यान नहीं रखा श्र जो सामान निर्यात किया ब् नमूने के श्रतुकूल 
नहीं था | सामान का पैकिंग मी घटिया प्रकार का था और साथ द्वी कीमत भी 
श्रधिक थी। निर्यात बढ़ाने फे लिए मारतीय उत्पादकों को विदेशों में उपभोक्ताओं 
की माँग का अध्ययन करना पड़ेगा श्रीर विदेशी ब्राजार से निरन्तर सम्पर्क रखना 
पड़ेगा । निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त समिति ( जो गोरवाला समिति के 
नाम से विख्यात है ) ने निर्यात को प्रोत्खाइन देने के लिए श्रनेक सुकाव दिए | 
सरकार तथा व्यापारियों दोनों को इन सुझावों के अनुसार कार्य करना चाहिए। 
विदेशों में भारतीय व्यापार कमिश्नर नियुक्त हैं श्रौर सरकार तथा भारतीय उत्पा- 
दक कमी-करमी व्यापार अतिनिधि मण्डल विद्वेश मेला करते ई परन्तु इतना दोते 
हुए भी विदेशी बाजार से निरन्तर सम्पकक नहीं रहता | जब तक विदेशी बाजार से 
प्रत्यक्ष और नियमित सम्पक स्थापित नहीं द्वोवा तब तक निर्यात को प्रोत्साहित 
कर सकना संमव नहीं है। यह सुझाव दिया गया है कि निर्यात प्रवर्चक संचालक 
भण्डल स्थापित किया जाय जो इन सब वातों की देख रेख करे और निर्यात के 
सम्बन्ध में खोनकाय संगठित करे | गोरवाला समिति ब्रिटिश भिर्यात व्यापार 
खोलकार्य संगठन जैसी संस्था की स्थापना के पक्ष में नहीं है। परन्तु यह म्रिटिश 
संगठन बहुत श्रच्छा कार्य कर रहा है श्रौर यदि इस प्रकार का-एक संगठन भारत 
में भी स्थापित कर दिया जाय तो इससे निर्याव व्यापार को बढ़ाने में बहुत सहा- 
यत्ता मिलेगी । निर्यात ब्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए और उसका विकास 
करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय श्राने पर उचित और शीम 
कायवाह्टी हो, कार्य की विधि सरल दो और खोज कार्य की सहायता से निर्यात में 
वृद्धि की नाय। 

कुछ बस्खुओ्नों पर निर्यात कर लगा देने से, उद्योगों के लिए. आवश्यक- 
कच्चे माल पर और मशीनों पर श्रायाव कर लंगा देने और श्रौद्योगिक कच्चे माल 
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तथा बिजली दृत्यादि पर बिक्की कर लगा देने से मारतीय निर्यात व्यागर में काफी 
बाधा हो गई है। श्रन्य देशों में सरकार निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए श्रायात 
कर वापस कर देती है श्रीर श्रन्य श्रार्थिक सहायता देती हैं | गोरचाला सम्रिति ने 
शिफारिश फी है कि यदि श्रायात किए गए कच्चे माल की सहायता से तैयार माल 
का पुनः निर्यात किया जाय तो श्रायात कर वापस कर देना चाहिए । निर्यात 
कर को सरकारी श्राय का स्थापी स्रोत नहीं बनाना चाहिए। निर्यात कर का 
उद्देश्य सरकार की श्राय बढ़ाना नहीं बल्कि देश के व्यापक द्वितों की रक्षा करना 
होना चाद्िए। 

निर्यात संवर्धन कग्रेटी की रिपोट अ्रगस्त १६५७ में निकली। उसमे यह 
सिपारिंश की कि सतत प्रयत्न द्वारा भारत के निर्यात को ७०० या ७५० करोड़ 
रुपये तक मतिवर्ष मिकट भविष्य में चढ़ाया जा सकता है यद्यपि द्वितीय योजना में 
६१५ करोड़ रपये तक ही बढ़ाने का ध्येय बनाया गया था। इसके लिये कमेटी 
ने सुझाव दिया कि निर्यात कर कम यात्रा में लगाना चाहिये श्रौर जल्दी जल्दी 
उसकी वसूली नहीं फी जानी चाहिये | निर्यात की जाने वाली वस्तुश्रों पर बधूके 
हुये बिक्री कर तथा उत्पादन कर किसी एक निश्चित दर के हिसान से लौटा देना 
साहिये | निर्यात किसी एक एज़ेन्सी द्वारा नियत कर देना चाहिये, चाहे वह 
व्यक्तिगत हो श्रथवा सरकारी। नियति फे लिये साख की सुविधा का प्रमन्ध 
क्रिया जाना चादिये। भारतीय जहानों को मारतीय मान्न के ले जाने तथा विदेशों 
से ले आने में उत्तरोत्तर श्रधिक माग लेना चाहिये वाकि परीक्षा निर्यात की 
मात्रा भी बढ़ सके । कमेटी ने निर्यात किये जाने वाले माल के गुणों पर विशेष 
जोर दिया | कमेटी ने निम्न बातों का निर्यात नीति में समावेश करने के लिये. सिपा- 
रिश की | (१) सभी क्षेत्रों में उत्पादन की सात्रा में निरन्तर दृद्ध करना विशेष कर 
कृषि उद्योग में । (२) मूल्यों फो पूर्ण स्पर्धा के स्तर पर रखना, (३) देश के उप- 
भोग की चिन्ता न-करते हुये निर्यात को प्रोत्ताइन देना, (४) निर्यात बाजारों 
और निर्यात माल में परिवर्तन करना, (५) नियांत की जाने वाली वस्व॒श्नों के 
नये प्रयोगों के सम्बन्ध में खोज करना तथा उनके श्रनुसार वस्प॒श्नों का प्रयोग 


करना | 
निर्यात संवर्धन कमेटी की सिपारिशों का ध्येय भारतीय निर्यात को 


प्रोत्मादन देना है। जिन सद्ायताओों के दिये जाने की सिपारिश कमेटी ने की 
दे यदि उचित रीति से सरकार द्वारा दी जायगी तो निर्यात एजेन्सियाँ तथा 
भारतीय रिजव॑ बैंक भारतीय निर्यात में वृद्धि करने में समर्थ हो सकेंगे। परन्तु 
कमेटी की सिपारिशे दो दृष्टिको्यों से श्रवास्तविक प्रतीत होती ६ | (१) मारतीय 


४१० भारतीय श्रयंशातत्र फी उमस्याएँ 


निर्यात की मात्रा ७०० करोड़ से लगा कर ७४० करोड़ रुपयों तक निकट मविष्य 
में बढ़ जायगी, ऐसी सम्मावना तो भारतीय माल की तुलना में विदेशी माल 
के मूल्यों तथा उसके विरुद्ध विदेशों बाजारों की प्रतिस्पर्धा को देखते हुये मालूम 
नहों पढ़ती, और (२) देश के मौतर उपमोग की मात्रा जिंसकी चिन्ता न फरते हुये 
निर्यात बढ़ाया जा सकता है वह मी तो बहुत सीमित ही है। मारत में उपमोक्ताश्रों 
के त्याग की बात करना तो बड़ा सरल है परन्तु जब अधिकांश उपमोक्ता 
जीवन स्तर के सामान्य मापदण्ड से निम्न स्वर पर पहिले ही से रद्द रहे है तो श्रब 
ओर अश्रधिक त्याग का अ्रवसर नहीं हो सकता | हाँ यदि उन वस्त॒ुश्नों का उत्पादन 
बढ़ा दिया जाय जिनकी मांग विदेशों में है श्रौर उनकी उत्पादन लागत कम रक्खी 
जाय तब निश्चय ही हमारा निर्यात पर्याप्त मात्रा में बहु सकता है | 
नियात संवर्धन काउसिन्ल (75000 णणा070 (007०७) 
निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये अनेकों निर्यात संवर्धन काउन्सिलें श्रनेक 
चस्तुश्नों के लिये स्थापित कर दी गई है जैसे यूती कपड़े, रेशम, रेयन, प्लास्टिक, 
इन्जितियरिगं का सामान, कालीमिचं, तम्बाकू, चमड़ा और चमड़े के बने सामान, 
लाख अवरक इत्यादि | कुछ निर्यात संवर्धन काउन्सिलों ने अपने डेलीगेशन विदेशों 
भेजे है श्रौर विदेश की बाजारों के सम्बन्ध में बातों की जानकारी प्राप्त को है 
ओऔर उसे व्यापार और उद्योगों के प्रतिनिधियों को इसकी सूचना दी है। कुछ ने 
अपने शाखा कार्यालय विदेशों में खोले हैँ | वे ऐसे उपायों को पता लगाते हैं 
जिनके द्वारा निर्यात में वृद्धि की जा सकती है। 
नियोत जोखिम बीसा कारपोरेशन (8507६ [सिछ४४ पगषणा॥06 
(077072/075) भारतीय नियांत की घृद्धि में बाधा डालने वाली एक कठिनाई 
निर्यात सम्बन्धी बीमा सुविधा का श्रामाव था। इस श्रभाव की पूर्ति के लिये ४ 
अक्टूबर १६४७ को नियांत जोखिम बीमा कारपोरेशन की स्थापना ५४ करोड़ रुपये 
की पूजी से जो कि सरकार द्वारा ही दिया गया हुई। इसके डाइरेक्टरों के बो्ड में 
सात सदस्य हैं एक इसका चेयरमैन है और एक मैनेजिंग डाइरेक्टर | यद्द कारपो 
रेशन सामान्य बीमा करने वालों की तरह जोखिम का बीमा नहीं करता वरन्‌ 
विदेशी आयात करने वालों का खास कर गारन्टी करता है और उस सम्बन्ध में 
जो जोंखिय हो उसकी जिम्मेदारी लेता है। इसका सारे कार्य का आधार लाम 
हानि की भावना से युक्त है और इसका मुख्य आशय भारतीय माल के निर्यात 
को प्रोत्साहन देता है । 
सा्च १६४८ के अन्त तक कारपोरेशन ने ११२३ करोड़-दुपये के मूल्य 
का काम १६७ प्रस्तावों द्वारा प्राप्त किये जो कि ४६९२० करोड़ रुपये के निर्यात 
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के सम्पन्ध में ये । इनमें से ७८ प्रस्तातों को स्वीकार क्रिया गया और ३८३ करोड़ 
रुपयों के झ्ेकित मूल्य की पालिसियाँ दी गई जो १७३४ करोड़ रुपये के निर्यात 
के सम्पन्ध में थी। सबसे बड़ी विशेषता यद्द रही हे कि श्रमी तक कारपोरेशन 
की सेवाओं का उपयोग मध्यम श्रौर निम्न स्तर के निर्यात करने वालों द्वारा दी 
किया गया है, इनका बढ़े निर्यात करने वालों के समान विदेशों से व्यापारिक 
सम्बन्ध भ्वा साख प्रबन्ध नहीं है। ७८ पालिसियों में से ३२० पालिसिया १ से 
लगाकर २ लाख रुपये तक की, २९१ पालिपियाँ २ लाख से ५ लाख रुपये तक की, 
श्र १२ पालिसियाँ ५ लाख रुपये से अधिक मात्रा की थीं | परन्तु यह श्राशा की 
जाती है कि किसी किसी निर्यात में बड़े निर्यात करने वाले लोग मी कारपोरेशन की 
- सेवाओं का उपयोग करेंगे। कारपोरेशन के कार्य के सम्बन्ध में ये श्रालोचनायें 
की जाती हैं कि (१) इसने प्रीपियम की बहुत श्रभी दर लागाई है और (२) 
साधारण कारणों पर शअ्वेदन श्रस्वीकार फर दिये गये हैं। 
सरकारी व्यापार कारपोरेशन (90886 78088 (007ण०४।॥१०7) 
सरकारी व्यापार कारपोरेशन की स्थापना मई १६५६ में पूर्णतया सरकारी संस्था 
के रूप में १ करोड़ रुपये की श्रधिक्रत पूँनी से की गई। इसकी स्थापना इसलिये की 
गई कि बह “समय समय पर जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में कम्पनी निश्चय करे उनके 
भारत में आयात भारत से निर्यात की व्यवस्था करे स्त्रयं उनका आयात निर्यात 
करे, उन वस्तुश्रा का क्रय विक्रय तथा परिवहन और सामान्य/ब्यापार मारत में श्रथवा 
संसार के श्रन्य देशों में करे तथा वे सब्र कार्य करे जो उनसे सम्बन्धित रखती हो 
यथा जो उपर्यक्त ध्येय की पूति «में सहायक हों |” सरकारी व्यापार कारपोरेशन 
से निम्न लाभों की श्राशा की जाती है--(१) साम्यवादी देशों से ब्यापार 
एक नये ढंग का कार्य है जिसे ब्यक्तिगत्त व्यापारिक संस्यायें करने की श्रादी नहीं 
है; (२) देश की वर्तमान विदेशी ब्यापार व्यवस्था नई परिस्थितियों को जो उत्पन्न 
हो गई है सम्भाल नहीं सकती इसलिये इस श्रभाव की पूर्ति सरकारी ब्यापार 
कारपोरेशन से होगी; (३) कारपोरेशन को एक बहुत बड़ी संस्था के व्यापार करने 
की सुविधायें प्राप्त ईं; और (४) कारपोरेशन के समान बढ़ी संस्था जब कि निर्यात 
व्यापार से लाम न हो श्रौर झ्ल्प काम में हानि हो रहो हो तो मी निर्यात कर सकती 


है श्रीर विदेशी विनिमय प्राप्त फर सकती है। 
सरकारी व्यापार कारपोरेशन लोहा श्रोर मैगनीज्ञ का निर्यात फर रहा है 


ओर श्रनेक्रों वस्तुओं का जैसे सीमेन्ट, सोडाएऐश, कास्टिक सोढाग, कच्चा रेशम खाद 
श्रीर जिप्सम श्रायात निर्यात कर रहा है। यह्द सीमेन्ट के वितरण में सरकारी 
पऐजेन्ट का काम कर रहा है |  श्रपने कार्य के प्रथम वर्ष में ३० जून १६५४७ तक 


घ्र्श्र्‌ भारतीय श्रपंशाऊ्र की समत्याएँ 


कारपोरेशन ने कुल १० करोड़ रुपयों का कार्य किया था | यह रकम कमीशन 
ऐजेन्सी के श्राधघार पर किये गये कार्यों जैसे सीमेन्ट का वितरण के श्रतिरिक्त 
था। इसका कुल लाभ ३५४२ लाख रुपयों का हुआ था जिसका ब्योरा निम्न 
प्रकार है-- 


लोहा »««. २१६२ लाख रुपया 
मैगनीज़ ज... रैग४प 3 9 
क्रोम ०० ०रेद ,) » 
ज्ते बह २४४६ + 3 
कास्टिक सोडा... १२० » $; 
कच्चा रेशम ..« १११६. ५ 
काफी हलक ए्श्४् , # 
शन्य म १६४ ३ ३ 


सोडा ऐश श्रौर श्रन्य कपढ़ों पर ३८२ लाख रुपयों का घाटा हुआ | वास्तविक 
लाम ३२६३ लाख रुपयों का हुआ । 

सरकारी एजेन्सी के रूप में सीमेन्ट वितरण का ५५ करोड़ रुपयों का कार्य 
कारपोरेशन ने किया जिस पर ६६ लाख रुपया कमीशन प्राप्त हुआ । “भारत 
सरकार ने कारपोरेशन को निर्माण करने वालों से तथा विदेशों से श्रायात करके 
प्राप्त करने तथा देशी श्रौर विदेशी सीमेन्ट को समान मूल्य पर (गन्तब्य स्थान के 
रेल के भाड़े की सम्मिलित करते हुये) वितरित करने का कार्य दिया था | इस 
सेवा के लिये कारपोरेशन को कुल काय के १६% दिया गया था। विदेशों पे 
ब्रायात किये सीमेन्ट पर कुल घाटा ४८ लाख रुपयों का हुआ जो कि श्रनुमान,से 
इसलिये बहुत कम था कि आयात की सात्रा बहुत काफी मात्रा में घट गई | 
इसलिये सीमेन्ट के हिसाष्र में ५*०१ करोड़ रुपयों का अ्रतिरेक दिखलाई 
पड़ता है ।” | 

सरकारी व्यापार कारपोरेशन फे कास करने के सम्बन्ध में निम्न 
आलोचनायें की गई हं--(१) मारतीय निर्यात को बताने में इसने कोई कार्य 
नहीं किया है वरन्‌ इसने वर्तमान व्यापार के ढंगों को विनाश कर दिया है 
जिससे देश की वहुत बड़ी हानि हुई है; (२) इसके कार्य करने का व्यय अनुमान 
से कहीं श्रधिक हुश्रा है; श्रौर (३) इस प्रकार की संस्थाश्नों का जो श्रत्यन्त 
आवश्यक गुण अपने को परिस्यिति के अनुकूल वना लेने का बदलने का दै इसमें 
नहों दिखाई पड़ा है | यदि सरकारी व्यापार कारपोरेशन को सीमेन्ट के आयात 
करने तथा वितरण करने का काय न दिया गया द्ोता तो वह मारत के श्रायात 
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निर्यात की व्यवस्था करने के श्रपने कर्तव्य का जिसके लिये उसकी स्थापना की 
गईं थी कोई उदाहरण न दे सकता | 

पैचवर्षीय योजना के अन्तवर्गतव--पिछले कुछ वर्षों में मारत के विदेशी 
व्यापार की प्रवृति पर विचार करके उपयुक्त व्यापार नीति निर्धारित करने फे 
लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में पाँच रिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था- 
( १) योजना में निर्धारित उत्पादन श्रौर उपमोग के लक्ष्यों को पूरा किया जाय; 
(२) निर्यात का उच्च स्तर रखा जाय; (३ ) निर्यात व्यापार में जो घाटादों 
उसको देश के विदेशी मुद्दा विनिमय के साधनों से पूरा किया जा सके; (४ ) 
मिर्यात और श्रायात को सरकार की वित्त तथा मूल्य सम्बन्धी नीति के श्रनुरूप 
किया जाय; श्रीर ( ५ ) निश्चित व्यापार नीति निर्धारित की जाय | | 

यह श्राशा की जाती थी कि योजना की श्रवधि में कृषि सम्बन्धी कच्चे 
माल, गैसे जूट श्रौर कपास, श्रोर सूती सामान, जूट के सूत, जूट़ का सामान, का 
मंगनीज, तेल, कोयला, काली मि्, तम्बाकू, नारियल की जय से उत्तादित माल्त 
ओर ऊनी माल का उत्पादन त्रढ़िया | इससे मारत को निर्यात करने के लिए 
पर्याप्त माल उपलब्ध होगा श्र विदेशी मुद्रा भी श्रधिक मात्रा में प्राप्त की जा 
सकेगी | इसके अ्रतिरिक्त उद्योगों का विकास होने से बिजली के सामान, मशीनों 
के श्रीज्ञार, साइकिल, कुछ रसायनों, दियासलाई, सिमेंट, साबुन श्रौर कागज 
इत्यादि का निर्यात किया जा सकेगा । यह सुझाव भी दिया गया है कि उभय 
पत्नीय व्यापार समसांतों और ज्षेत्रीय व्याग़र सममीतों के द्वारा भी नियति 
की मात्रा बढ़ाई जाय परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में इन उममौतों का कार्यक्षेत्र 
सीमित है * 

योजना श्रायोग का श्रुमान था कि १६५०-२१ शोर १६५५-५६ के बीच 
भारत के निर्यात ब्यायार में १० प्रतिशत की श्रौर श्रायात में श्८ प्रतिशत की 
बृद्धि होगी। इसका अ्र् यद् है कि विदेशी मुद्रा विनिमय के घाटे को देश के 
साधनों की सीमा के अन्दर रखने के लिए निर्यात तथा श्रायात पर कड़ा नियंत्रण 
शहोना चाहिये | यह अनुमान लगाया गया है कि १६५१ की कीमतों के श्राधार 
पर पंचवर्षय योजना की श्रवधि में विदेशी मुद्रा में १३३ करोड़ रुपयों की वृद्धि 
होगी और आयात बढ़ने के कारण १०८ करोड़ रुपयों की कमी मी होगी इस प्रकार 
विदेशी मुद्रा .में २४ करोड़ रुपयों की वृद्धि होगी । परन्तु इसमें उस विदेशी मुद्रा की 
बचत सम्मिलित नहीं है जो तेल शोधशालाशों से और दक्षिणी पूर्वी [एशिया के 
साथ व्यापर बढ़ने से प्राप्त दोगी, न विदेशी मुद्रा कौ वह घनराशि सम्मिलित है 
जिसकी योजना के श्रंतिम वर्ध में मशीनों तथा श्रन्य सामानों का आयात करने में 
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आवश्यकता होगी | इसलिए योजना थ्रायोग का श्रतुमान था कि १६५५-५६ तक 
विदेशी मुद्रा बिनिमय की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा । 

द्वितीय योजना में निर्यात की मात्रा में तुरन्त वृद्धि के सम्बन्ध में यह रंपष्ट 
रूप से ज्ञात है कि योजना काल में कोई विशेष उन्नति की सम्मावना नहीं है। 
भारत की निर्यात आय थोड़ी सी वस्व॒श्रों से द्वी प्राप्त होती है। उनमें से तीन- 
चाय, जूट का सामान, और सती कपड़े मिलाकर कुल निर्यात का आधे के बराबर 
हैं। मुख्य निर्यात की वस्तुओं को बढ़ती हुई विदेशों की प्रतियोगिता का 
सामना करना पड़ रहा है | इससे श्रल्प काल में निर्यात की मात्रा में दृद्ि की 
सम्भातना बहुत सीमित है| यद्यपि नई बस्ुश्रों के निर्यात का प्रयज्न करना चाहिये 
और निर्यात की मुख्य वस्तुओं के बाजारों के विस्तृत करने का प्रयक्ष करना चाहिये 
पर यह ध्यान में रखना श्रावश्यक हे कि जब तक देश का श्रौद्योगीकरण किसी 
सीसा तक नहीं हो जाता श्रौर देश में उत्पादन की मात्रा भी नहीं बढ़ जाती तब 
तक निर्यात की मात्रा में वृद्धि नहीं हो तकती । इसलिये द्वितीय योजना में श्रौद्यो- 
गीकरण की तीत्र सति को विचाराधीन रखते हुये आयात की मात्रा को न्यूनतम 
स्तर पर लाने में श्र निर्यात की मात्रा बढ़ाने में विशेष सावधानी की श्रावश्य- 
कता है द्वितीय योजना के अनुसार भारत के निर्यात को १६६०-६१ तक ६१५ 
करोड़ रुपयों तक बढ़ाना सम्भव हो सकता है। इस वर्ष योजना के श्रनुचार 
आयात की मात्रा ६५५ करोड़ रुपयों की होगी । 


अध्याय ४० 
तटकर नीति ओर संरक्षण 

१६२३ से पहले भारत सरकार ने स्व॒तन्त्र व्यापार (68 2५6 ) की 
नीति श्रपनायी। इसकी वित्त-नीति (5८७) 9०॥००) राजस्व की श्राय को 
शवश्यकता के श्राधार पर.निर्धारित की जाती थी। १६२३ में पहली बार अनेक 
उद्योगों को तटकर-संरक्षण दिया गया । स्वतन्न व्यापार की नीति को संरक्षण देने 
की नीति में बदलने के श्रनेक कारण है | (१) प्रथम विश्वयुद्ध से भारत के श्रोद्यो- 
गिक विकास की संभावनाओं पर पर्यात्त प्रकाश पड़ा | सरकार द्वारा राजस्व की 
आय बढ़ाने फे लिये अ्रधिक श्रायात कर लगाने से श्रनेक नवीन श्रर पहले से ही 
स्थापित उद्योगों ने तेजी से प्रगति की । इससे इस बात पर प्रकाश पड़ा कि तटकर 
संसक्षण मिलने पर भारत में उद्योगों का विकास किस सीसा तक संभव है। श्ौद्यो- 
गिक आयोग (१६१६-१८) ने भारत के औद्योगिक विकास की संभावनाश्रों की 
जाँच की और वह इस परिणाम पर पहुँचा कि लोदे और इस्पात श्र मशीनों के 
लिए चिदेशों फे श्रायात पर निर्भर करने के कारण, पूँजी लगाने में संकोच होने, 
वैशानिक शान का अभाव दोने श्रीर ठेकनिशियनों की कमी होने के कारण देश 
का श्रौद्योगिक विकास नहीं हो पा रद्दा है। श्रायोग ने दस बात का संकेत किया 
कि देश के औद्योगिक साधनों का विकास करने की श्रत्यन्त आवश्यकता है। 
'परन्तु चूँकि भारत की विच नीति का विषय आयोग के कार्यक्षेत्र के श्न्तर्गत नहीं 
था इसलिए श्रायोग ने यह सिफारिश नहीं की कि मारत सरकार को तट्कर 
संरक्षण की नीति अ्पनानी चाहिए। इस पर भी श्ञायोग ने श्रपनी जाँच में जिन 
तथ्यों पर प्रकाश डाला उनसे तयकर संरक्षण की राष्ट्र की माँग को और मारतीय 
क्रौद्योगिक साधनों के पूर्ण विकास की माँग को बहुत बल सिला। (२) १६१६ के 
राजनीतिक सुधारों से यह शात हुआ कि जब तक वित्त नीति निर्धारित करने की 
स्वतन्त्रता नहीं है और देश को आधिक तथा श्रौद्योगिक साधनों के विकास का 
अधिकार नहीं है तव तक राजनीतिक ग्रयति संभव नहीं । राजनीत्तिक सुधारों के 
पश्चात्‌ १६२६ में ब्रिटिश सरकार ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर- 
समिति की सिफारिश के श्रनुसार वित्त सम्बन्धी स्वशासन समसौते ( 778०४) 
दैपाणाणाए (0070शशात00 ) को स्वीकार कर लिया। इस समसौते के 
अनुसार यह निश्चित हुआ फि यदि मारत सरकार ओर विधान मण्डल एक विशेष 

न 
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पित्त निर्धारित कर लें तो, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, अन्यथा ब्रिटिश 
सरकार का मारत-मंत्री ( 50८४घ79 07 59/66 07 777१9 ) भारतीय वित्त 
नीति में किसी प्रकार का इस्तक्षेप नहीं करेगा | इस व्यवास्था से भारत सरकार 
द्वारा १६२३ में तटकर संरक्षण की नीति श्रपनाने के लिए, मार्ग वन गया श्रौर 
(३) अ्रनेक यूरोपीय देशों में तटकर नीति सफ़ल रद्दी और स्वतन्त्र व्यापार नीति 
धीरे-धीरे खत्म हो रद्दी थी। सारी दुनिया में यह अनुभव किया गया कि स्वतन्त् 
ब्यापार नीति से पिछड़े हुए देशों का श्रौद्योगिक विकास नहीं किया जा सकता है 
बल्कि यदि कुछ परिस्थितियों में उठदीयमान श्रौर नये विकासशील उद्योगों को तट- 
कर संरक्षण दिया जाय तो उनके विकास कर सकने की संभावना है । उद्येगों को 
संरक्षण देने के विश्वव्यापी श्रान्दोलन से मारत के तटकर संरक्षुण की माँग को 
पर्याप्त चल मिला । 

वित्त अयोग (१६२१)--१६२१ में सर इब्राहदीम रहीमतुल्ला की श्रष्यक्षता 
में बच आयोग नियुक्त किया गया | इस आयोग को भारत सरकार की तठकर 
नीठि की श्रौर “इम्पीरियल प्रिफरेंसः के सिद्धान्त को लागू करने की संभावनागओरों 
की जाँच करने का कार्य सौंपा गया। आयोग ने बताया कि यद्यपि भारत कृषि 
प्रधान देश है परन्तु उत्तादन करने के लिए इसमें अनेक प्राकृतिक सुव्रिधाएँ है | 
यहाँ कच्चा माल बहुतायत से है, श्रम सस्ता है और उद्योगों का विकास करने 
के लिए पर्यात विजली प्राप्त की जा सकती है। यूती कपढ़े श्रीर जूट के दो बड़े 
उद्योगों के श्रनुमव से यह शात हो गया कि मारत अपने प्राकृतिक साधनों का 
पूरा-पूरा लाभ उठा सकने में समय है। उद्योगों में संरक्षण सम्बन्धी मेद करने के 
लिए श्रायोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये-- े 

(१) उद्योग को प्राकृतिक सुविधाएँ प्राप्त हों, जैसे कच्चा माल पर्याप्त सात्रा 
में हो, त्िजली उस्ती हों, भ्रम पर्याप्त मात्रा में मिले या उत्पादित माल की स्वदेश 
में काफी खपत हो सकती हो । ये सुविधाएँ विभिन्न उद्योगों के लिए विमिन्न सापे- 
ज्षिक महत्व की होंगी परन्तु इसकी उचित जाँच की जाय और इनके सापेन्षिक 
महत्व को निर्धारित किया जाय | विश्व के सफल उद्योगों को अन्य उद्योगों की 
श्रपेक्ा कुछ विशेष सुविधाएँ हैं ज्ञिग पर उनकी सफलता निर्भर करती है। कोई 
मी उद्योग बिसे अन्य की अपेक्षा विशेष सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं उनसे समान 
स्तर पर प्रतियोगिता नहीं कर सकता है | इसलिए भारतीय उद्योग को प्राप्त 
प्राकृतिक सुविधाओं की सावधानी से जाँच करनी चाहिए जिससे यह निश्चित 
हो जाय कि किसी भी ऐसे उद्योग को संरक्षण नहीं मिलेगा जो घाद में देश पर 
स्थावी मार वन जाय | 
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(२) उंरक्षण प्राप्त करने बाला उद्योग ऐसा होना चाहिए जो संरक्षण न 
मिलने पर या तो विल्कुल विकास नहीं करेगा या देश की स्थिति को देखते हुए 
कितनी शीघ्रता से उसका विकास श्रपेक्षित है नहीं हो पायेगा | बिस सिद्धान्त फे 
आधार पर संरक्षण देने की सिफारिश की गई है यह उसी का उप सिद्धान्त कद्दा 
जा सकता है | संरक्षण देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि या तो ऐसे उद्योगों का 
विकास किया जाय जो जिना संरक्षण के विकास नहीं कर सकते हैँ या विकासशील 
उद्योगों का तीब्र गति से विकास हो | 

(३) ऐसे उद्योग को संरक्षण दिया बाय जो श्रेत में बिना संरक्षण के भी 
विश्व-बाजार में प्रतियोगिता का सामना “कर सके । इस शर्त के पूरे होने की 
संमावना का अश्रनुमान लगाने के लिए प्रथम सुराव में वर्शित प्राकृतिक सुविधाश्रों 
पर सावधानी से विचार करना चाहिए | इस सुकाव का मदृत्व बिल्कुल स्पष्ट दै। 
संरक्षण से हमारा तात्परय ऐसे उद्योगों को श्रध्यायी संस्तण देने से दे जो अंत में 
बिना संरक्षण के चलाये जा सकते है | 

इन तीन प्रमुख सुझावों के साथ ही वित्त श्रायोग ने तटकर संरक्षण देने 
के लिए कुछ श्रन्य आवश्यक बातों पर भी प्रकाश डाला है| झायोग का मत 
था कि ऐसे उद्योगों को संरक्षण के सम्बन्ध में प्राथमिकता देनी चाहिए. जिनका 
उत्पादन व्यय कम हो सकता हो श्र जिनके द्वारा बढ़े पैमाने पर उत्पादन किये 
जाने की संमावना दो | इसके साथ ही ऐसे उद्योगों को जो एक निश्चित समय में 
देश की पूरी आवश्यकता की पूर्ति कर सकने में समय द्वो प्राथमिकता मिलनी 
चाहिए | पूर्व वर्णित तीनों सुझावों को पूर्ति न होते हुए भी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा और 
विशेष सैनिक महत्व के उद्योगों को और साथ ही आधारभूत एवम्‌ मुख्य उद्योगों 
को संरक्षण दिया जाना चाहिए आयोग ने बाजार » आवश्यकता से कहीं 
अधिक विदेशी माल जमा होने और सहायता प्राप्त आयातों से देशी उद्योग को 
होने वाली हानि को रोकने के लिए भी संरक्षण देने की सिफारिश की और 
सुझाव दिया कि संरक्षण के लिए आवेदन-पत्र देने वाले उद्योगों की स्थिति की 
जाँच करने के लिए. और इस सम्बन्ध में सरकार का परामश देने के लिए तटकर- 
चोड नियुक्त किया जाय॑। 

वित्त आयोग 'द्वारा'निश्चित संरक्षण नीति अ्रतद्भधत है ) संरक्षण देने के 
लिए उद्योगों में मेद करने के सुकाव की कड़ी श्रालोचना की गईं है --- 

ह (१) यदि कोई उद्योग पहले सुझाव की पूर्ति करता है कि उसको प्राकृतिक 

सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त ईें तो इसके साथ हैं| उसका बिना संरक्षण के विंकास 

न करे सकना अथवा जिस प्रगति से देश के द्वित के लिए. उसका विकास होंना 
२७ लि ह 
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चाहिये.न हो सकना आवश्यक नहीं है | ऐसा उद्योग बिना संरक्षण के भी विकास 
कर सकता है | यदि किसी उद्योग को वह सभी ग्राकृतिक सुविधाएँ प्राप्त हैं जिनकी 
आयोग श्रपेज्ञा करता है तो बिना तठकर संरक्षण के उसकी स्थापना न हो सकने 
का कोई कारण नहीं | दूसरा सुकाव लागू होने के लिए उद्योग को कुछ अधुविधाएं 
होनी चाहिएँ जिनको बिना संरक्षण के दूर नहीं किया जा, सकता है और ये 
श्रसुविधाएँ ऐसी हो सकती दूँ जिससे पहला सुकाव इस उद्योग पर लागू न द्दो। 
व्यवहारिक जगत में तटकर-बो्ड के लिए दोनों सुकावों का अ्रलग करना और 
लागू करना;कठिन हो गया इसलिए इन सुमावों को केवल सामान्य रूप में दी 
लागू किया गया | यदि इन दोनों सुकलावों को पूर्णतया लायू किया जाय तो किसी 
भी भारतीय उद्योग को तटकर संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता | 

(२) नहाँ तक तीसरे सुराव का सम्बन्ध है, जिसमें कहा गया है कि 
उद्योग को अंत में बिना संरक्षण के विश्व बाजार की प्रतियोगिता का सामना 
करने योग्य होना चाहिए, यह कट्टा ना सकता है कि यह सुमाव या तो बिल्कुल 
व्यर्थ है या बिल्कुल अ्रसक्ञत । यदि प्रथम सुझाव उद्योग पर लागू हो जाता है 
तो यह सुम्राव पूर्णतया व्यथ है क्योंकि उस स्थिति में तटकर बोड की भविष्य- 
वाणी का कोई महत्व नहीं रहता | यद्दि तटकर बोर्ड दूसरे सुझाव पर जोर देवा 
है कि उद्योग की स्थिति अत्यन्त खराब है और उसे संरक्षण की श्रत्यन्त 
श्रावश्यकता है तो ऐसी स्थिति में बोड की यह श्राशावादी घोषणा कि एक निश्चित 
अविध में उद्योग बिना संरक्षण के भी चल निकलेगा केवल भविष्यवाणी ही 
रह जाती । 

(३) आयोग के पूर्व वर्णित तीनों सुमावों में उन उद्योगों के विकास के 
महत्व पर ध्यान नहीं दिया गया है जिनका अ्रभी पूर्ण उद्मव नहीं हो पाया है या 
जो श्रभी श्रपरिषक्व स्थिति में ई | संरक्षण देने का केवल यही उद्देश्य नहीं है 
कि जो उद्योग वर्तमान समय में चल रहे हैं उनका विकास किया जाय श्रौर 
उनको सहायता दी जाय । इसका उद्देश्य यह भी है कि जो उद्योग अ्रमी चालू, 
नहीं किये गये है परन्तु जिनको चालू किया जा सकता है उनकी स्थापना 

: की जाय और विकास में सद्दायता दी जाय | तटकर संरक्षण का उद्देश्य देश का 
झ्रौद्योगिक विकास करने के लिए. सभी श्रौद्योगिक संभावनाओं का पूर्झँ उपयोग 
करना है। ऐसे नये उद्योगों को छोड़ देने से भारत में तथकर संरक्षण का 
, कार्यक्षेत्र बहुत संकी् कर दिया गया है । 

(४) वित्त श्रायोग ने सुझाव दिया है कि केवल तदर्थ तटकर-बोड स्थापित 
किये जाये | आयोग ने स्थायी तौर पर तटकर-बोड स्थापित करने की सिफारिश 
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नहीं की जो केवल उद्योगों,के संरक्षण के दावों की जाँच नहीं करवा बल्कि संरक्षित 
उद्योगों की देख-रेख भी करता | 

सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और इन्हीं 
सुझावों पर आधारित तटकर संरक्षण नीति फरवरी १६२३ को अपना ली गई 

- और जुलाई १६२३ में तटफर-बोर्ड स्थापित किया गया। तटकरन्योड ने अनेक 

उद्योगों के संरक्षण प्राप्त करने के दावों की जाँच की और इसकी सिफारिशों के 
खनुसार लोहे तथा इस्पात श्रोर अन्य सम्बन्धित उद्योगों को, सुती कपड़ा श्रौर 
रेशम के कीड़े पालन के उद्योगों को, वॉस, कागज, दियासलाईं, चीनी, भारी 
रसायनिकों और सोने के तार खींचने वाले उद्योगों को संरक्षण दिया गया | 
कोयला, सिमेंट, काँच श्रौर तेल उद्योगों को तटकर संरक्षण नहीं दिया गया | 

उद्योगों में मेद करके संरक्षण देने की नीति से कई प्रतिबन्धों एवं असेग- 
ताओं के होते हुए भी बहुत श्रच्छा परिणाम निकला | भारतीय लोहा तथा इस्पात 
उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, चीनी ठथा श्न्य उद्योगों की श्राज को प्रगति का 
श्रेय संरक्षण की इसी नीति को है। तटकर संरक्षण नीति की सफलता इस बात 
से प्रकठ होती है कि इन उद्योगों का उत्पादन बढ़ा है और कुछ कारखानों को 
छोड़कर अन्य भारतीय कारखानों का उत्पादन व्यय विदेशी कारखानों के उत्पादन 
व्यय की प्रतियोगिता का सामना कर सकता है (इनके विकास के कारण १६४१ 
में लोहा तथा इस्पात उद्योग का, १६४७ में कागज उद्योग का शौर १६३७ में 
चीनी तथा यूती कपड़ा उद्योग का संरक्षण वापिस ले लिया गया) परन्तु इसका 
यह तात्पर्य नहीं है कि वित्त श्रायोग के तीनों स्राव विशेष सफल रहे। वास्तव 
में इनको लागू करने पर अनेक दोष प्रकट हुए झौर उनके कारण उद्योगों के 
विकास में बहुत बाघा हुए | सिमेंट, काँच और कोयला जैसे श्रनेक ऐसे उद्योगों 
को संरक्षण नहीं दिया गया जिनको वास्तव में संरक्षण की श्रावश्यकता थी। 
रतायनिक उद्योग को बहुत कम समय के लिए संरक्षण दिया गया और इसलिए 
उसे विकास कर सकने का पूरा अ्रवसर नहीं मिला | सरकार ने श्रधिकवर श्रायात 
करों के रूप में संरक्षण , दिया, फेवल लोहे तथा हस्पाव उद्योग को श्राथिक 
सहायता दी,गई है। अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार ने वित्तीय सहायता देने 
या रेलवे का भाड़ा कम करने के तटकर बोड के दिये सुराबों को बिल्कुल 
अस्वीकार कर दिया जिस्से भारत में तटकर संरक्षण का कार्यक्षेत्र. बहुत संकुचित 
हो गया | इसके साथ ही श्रोटावा समझौते के श्रन्तर्गंत इम्पीरियल प्रिफर्रेंस स्वीकार 
करके तटकर संरक्षण का क्षेत्र श्र भी संकुचित कर दिया! 

संरक्षण का भार--तटकर की नीति की भी कड़ी श्रात्षोचना की गई 
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हैं। यह कद्ा गया है कि (?१) संरक्षण के देने-से- भारत की राजस्व फी आय में 
काफी कमी थ्रा गई। (२) श्रायात-कर के रूप में अप्रत्यक्ष 'करों में वृद्धि होने से 
आंस्तीय कर प्रणाली श्रीर अधिक प्रतियामी (7०876५७४०) ो गई है ।(३) तटकर 
संस्क्षण से उपमोक्ताशों को क्षति पहुँची । यदि संरक्षण न दिया जाता तो वह 
आयात फिये गये सामान को सस्ते मूल्य में ऋ्रय कर सकता था। चकि निधन 
जनता को अपनी श्राय का अश्रषिकांश श्रायात फिये गये सामान पर ब्यय करना 
पड़ा जितकी कीमतें तठकर संरक्षण द्दोने से बढ़ गई था इसलिए भारत में सम्पत्ति 
के श्रसमान वितरण की स्थिति श्रौर बिगड़ गई। इन तकों को शीघ्र ही स्वीकार 
नहीं किया जा सकता दै। इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों से बहुत्त कुछ कहा जा 
सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि गरीब जनता, विशेषकर गाँव में रहने 
वाली जनता, श्रपनी श्राय का अधिकांश श्रायात् किये गये सामान पर व्यय 
करती है श्रीर इसलिए तय्कर संरक्षण नीति ने उसे श्रौर श्रधिक निर्धन बना 
दिया है। इसमें कुछ संदेह नहीं कि उपभोक्ता वर्ग को इस संरक्षण से महँगा 
सामान खरीदने के फलस्वरूप हानि उठानी पड़ी क्योंकि संरक्षण न होने पर 
आयात किये गये माल को वह सस्ती कीमत में खरीद सकते पे। परस्तु यह कहना 
सद्दी नहीं कि इससे सम्पत्ति के असमान वितरण की स्थिति और वियड़ गई | 

संरक्षण की नीति के प्रभाव से सरकार की चुज्नी (००४८०॥७) से प्रात 
डोने वाली श्राय घट गई है ओर श्रायात कर लगाने से कर प्रणाली भी कुछ 
अतिगामी हो गई है परन्तु इन बातों पर अ्रन्य सम्बन्धित बातों से श्रलग करके 
विचार नहीं किया जा सकता है। सारी स्थिति को समकने के लिए हमें समी 
'परिस्थितियों पर विचार करना पड़ेगा। यदि ऐसा किया जाय ता स्थिति 
इतनी दयनीय मालूम नहीं होगी जितनी तटकर संरक्षण के आलोचकों ने श्रेक्रिक 
की है | तटकर संरक्षण से देश के श्रीद्येगिक साथनों का विकास ह्वाता है श्रौर 
इसके साथ ही संरक्षित उद्योगों में और अन्य उद्योगों में रोजगार बढ़ता है। इससे 
राष्ट्रीय आय (7200008) तंैर]06९४0) चढ़दी है, उपभोक्ता की श्राय बढ़ती है 
श्र सरकार का राजस्व बढ़ता है। देश के विकास के लिए. सरकार तथां 
उपभोक्ताश्रों को कुछ काल के लिए त्याग करना पड़ता है परन्तु प्रश्न यह है 
"कि संरक्षण नीति लागू करने से क्या दी्घकाल में भी वह हानि उठाते हैं| ऐसा 
नहीं कह्टा जा सकता क्योंकि तटकर संरक्षण का अन्तिम उद्देश्य. केवल उत्पादकों 
को नहीं बल्कि उपमोक्ताश्रों को भी सहायता देना है। इसलिए संरक्षण नीति फे 
कारण जो त्याग करना पढ़ता है उसे इस नीति के विरुद्ध तक॑ के रूप में नहीं 
दिया जा सकता है। 


तटकर नीति और संस्च्ुण घ्र्ट्‌, 


अस्थाई तटकर-बोडें--ट्विंतीय विश्वयुद्ध के आरंभकाल से यह अनुभव 
किया गया कि भारत में अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों का अमाव है । चूंकि युद्रकाल 
की श्रावश्यकता की पूर्ति के लिए. इन उद्योगों को स्थापित करना आवश्यक था 
इसलिए सरकार ने १६४० में घोषित किया कि युद्धकाल में स्थापित उद्योगों का 
यदि ठोस व्यवसायिक श्राधार पर संगठन किया गया तो उन्हें उपयुक्त संरक्षण 
दिया जायगा। इससे भारत में तट्कर संरक्षण का कार्यक्षेत्र बढ़ गया और 
सरकार की तठकर नोति को भी बिल्कुल नया रूप मिल गया | परन्तु दीपकालीन 
तटकर नांति निर्धारित करने में और इसका संचालन करने के लिए स्थाई संस्था 
का निर्माण करने में काफी समय लग जाता श्सलिए मारत-सरकार ने ३ नवम्बर 
१६४४ को अ्रस्थाई तटकर-बो्ड स्थापित किया श्र इसे युद्धकाल में स्थापित किये 
गये उद्योगों के संरक्षण दिये जाने के दावों की जाँच-पड़ताल करने का कार्य 
सौंपा | यह बोर्ड दो वर्ष के लिए स्थापित किया गया औ्रौर इसे किसी भी उद्योग 
को ३ वर्ष तक संरक्षण देने की सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त था। उद्योगों 
को संरक्षण देने की सिफारिश करने में बोड की सद्दायता के लिए कुछ शर्तें 
निर्धारित कर दी गईं, जैसे (१) उद्योग व्यवसायिक श्राधार पर संगठिन किया 
गया हो श्रौर हसी दृष्टि से चलाया जाता हो श्रोर (२) (श्र) उद्योग की आकृतिक 
एवम्‌ आथिक सुविधाश्ों तथा इनकी लागत को ध्यान में रखते हुएं यह संभव 
प्रतीव होता हो कि निश्चित समय में उद्योग पर्याप्त विकास कर लेगा और उसे 
राज्य की सहायता या तठकर संरक्षण की श्रावश्यकता नहीं रहेगी, (ब) उद्योग 
ऐसा है जिसे राष्ट्रीय हित में सहायता एवम्‌ संरक्षण देना वांछित है और इस 
सहायता का जनता पर अधिक भार नहीं पड़ेगा । यदि उद्योग कीं संरक्षण की 
माँग उचित सिद्ध हुई श्रर्थात्‌ जब (१) और (२) शर्तें लागू हों गई तो बोर्ड यह 
सिफारिश करेगा कि (क) उद्योग को किस दर पर और किस वस्तु के सम्बन्ध में 
संरक्षण दिया जाय, (ख) उद्योग को संरक्षण देने के लिए या सहांयता देने के 
लिए और क्या अ्रतिरक्त उपाय हो सकता है, और (ग) संरक्षण या श्रन्य उपाय 
किस श्रवधि तक (१ वर्ष से अधिक नहीं) लागू रखे जा सकते हैं। 

अस्थाई तट्कर-बोर्ड का पथ-प्रद्शन करने के लिए भारत सरकार ने जो 
नया यत्र निकाला वह पूर्व-नीति से काफी मित्र था जिसमें इस बात पर जोर 
दिया गया था कि अपनी आर्थिक सुविधाशों पर श्राधारित उद्योग की वास्व॑प्रिक 
यथा संभावित लागत क्या होगी | यद्द कहा गया है कि यह यूजर काफ़ी व्यापक है 
और तटकर॑ संरक्षण देने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हित को प्रमुख स्थान देता है | 

संरक्षण के लिए; श्रस्थायी तटकर बोर्ढ के पाउ ४६ मामले आये | बोर्ड ने 


इशर भारतीय अ्र्थशाज्र की समस्याएँ 


इनमें से ४२ मामलों को अपनी सिफारिश के साथ सरकार के पास मेजा । इनमें 
से १८ उद्योग युद्धकाल में स्थापित किये गये थे और ४ उद्योग--चूती कपड़ा, 
इस्पात, कागज और चीनी उद्योग--युद्ध के पहले से चालू थे | युद्धकाल में स्पाण्ति 
उद्योगों के लिये बोर्ड ने उचित संरक्षण की सिफारिश की । बोर्ड ने यह छिफारिश 
की कि चीनी उद्योग को संरक्षण दिया जाय और सूती कपड़ा उद्योग, इत्पाव 
तथा कागज उद्योगों का संरक्षण वापस ले लिया जाय । 

पुनः संगठित तटकर-बोडं--तवम्बर १६४७ में तथ्कर बोर्ड का पुन 
सद्वठन किया गया और स्थायी तथ्कर-बोर्ड के कार्यों के श्रतिरिक्त इसको कुछ 
नये कार्य भी सौंपे गये जैसे (१) बोडे देश में उत्पादित माल के उत्पादन व्यय की 
जाँच करेगा, इसकी थोक, फुटकर तथा अन्य कीमतों को निर्धारित करेगा श्रीरें 
सरकार को आवश्यकता पड़ने पर इस सम्बन्ध में श्रपनी रिपोर्ट देगा, (२) वोड 
सस्ते विदेशी माल के विद्द्ध भारतीय उद्योग को संरक्षण देने के सम्बन्ध में सरकार 
को परामश्श देगा; (३) वोर्ड संरक्षण के प्रमावों की या सरकार द्वारा, दी गई अन्य 
सहायताओं के प्रमाव की आ्रावश्यकता पड़ने पर जाँच पड़ताल करके संरक्षित 
उद्योग की प्रगति पर सदैव दृष्टि रखेगा । बोर्ड इस की जाँच करता रहेगा कि 
संरक्षण देने की सभी शर्तों को पूरी वरह से लागू किया गया है और संरक्षित 
उद्योग कुशलतापूबंक चलाये जा रहे हैं 

पुनः सच्भठित वटकर बोर्ड के काय की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 

(१) वहुत से ऐसे उद्योगों को तीन वर्ष तक के लिए संरक्षण दिया गया 
निन्‍्दें पहले भी संरक्षण दिया गया था | श्रनेक उद्योगों को सरकार ने एक या दो 
चष तक के लिए ओर संरक्षण दिया और कुछ उद्योगों को तीन वर्ष तक के 
लिए. | इससे बहुत कुछ अंश में संसक्षण का उद्देश्य ही नष्ठ हो गया क्योंकि 
उद्योगपति इस बात के प्रति निश्चित नहीं ये कि भविष्य में मी त्टकर संरक्षण 
मिलेगा और इसी श्रनिश्चितता के कारण उन्होंने कोई उद्योग स्थापित नहीं किया 
यदच्पि वह लाभदायक रिद्ध हो सकता था | इसी कारण सरकार की अल्पकाल के 
: लिए.संरक्षण देने की नीति बहुत हानिकारक सिद्ध हुई | 

(२) पुनःसज्नठित तटकर बोर्ड ने अनेक नए. उद्योगों को मी संरक्षण देने 
की सिफारिश की जैसे साइकिल के पुर्जे, श्राण पीसने की चक्की (5पं्रतागग8 
ज्ञ९४७), काँच, काँच के बतन, सोडा ऐश, सूती कपड़ा उद्योग की मशीने 
मशीन रुछू , जिपफ्ास्टनर, प्लास्टिक, पेन्धिल और बटन इत्यादि बनाने के उद्योग | 
इससे भारत के औद्योगिक विकास की एक कमी पूरी हो गई । 

(३) अनेक उद्योगों को विभिन्‍न कारण बताकंर संस्क्षण देने से इन्कार कर 


तटकर नीति श्रौर संरक्षण ध२३' 


दिया गया जैसे लिवर एक्सट्रेक्ट, कौपर सल्फेट, स्‍लेट और स्लेट पेम्सिल को इस 
कारण संरक्षण नहीं दिया गया कि इन बस्त॒श्नों की भारत में बिकनी कीमत? 
आयात किए गए सामान की कीमत से कम हैं | स्टर्लाइस्ड कैट्गट (5णॉह6ते 
(४४7४०) श्रीर विजली के प॑खों के उद्योगों को इस कारण उंरक्षण नहीं दिया 
गया कि व्तमान में राजस्व कर से इन उद्योगों को पर्याप्त संरक्षण मिला हुआ है 
और यदि उद्योगपति चाहें तो इन उद्योगों का वर्तमान स्थिति में विकास कर 
सकते हैँ | मिल्क पाउडर श्रीर छोटे गझ्रौजार इत्यादि बनाने के उद्योगों को इस 
आधार पर संरक्षण नहीं दिया गया कि वर्तमान स्थिति में इन उद्योगों फो फिसी 
भी दशा में संरक्षण की आवश्यकता नहीं है| 

(४) श्रनेक उद्योगों, जैसे फ़ासफोरछ, फासफोरिक एसिह, पोटेसियम 
परमेंगनेट, स्टीश वेल्ट एण्ड लेपिंग श्रोर चीनी उद्योगों को जिन्हें पहले संरक्षण 
दिया गया था श्रत्त॒ उनकी यद् सुविधा वापस कर ली गई । जहाँ तक चीनी 
उद्योग का सम्बन्ध है तटकर बोर्ड ने शुगर सिन्डीकेट की कड़ी श्रालोचना करते 
हुए बताया कि चीनी उद्योग ने अपने एकाधिकार का पूरा लाभ उठाया श्रौर 
ग्रपने सदस्यों को उपमोक्ताशों की द्वानि करके खूब लाम दिया, इसके साथ ही 
सिन्होकेट ने उत्तर प्रदेश श्रोर बिहार शुगर कमीशन के नियन्त्रण फो विरोध 
किया, विकास कर सकने त्तथा कुशलता बढ़ा सकने में श्रसफल रहा श्रौर कई 
बार श्रमाव की श्राशंका पैदा कर दी | श्रस्थायी तटकर बो्े की सिफारिश के 
आधार पर लोदा तथा इस्पात, सूती कपड़ा और कागज उद्ोगों का संरक्षण पहले 
दी समाप्त कर दिया गया था। चीनी उद्योग की संरक्षण सुविधा खत्म करने के 
साथ ही संरक्षण खत्म करने फी प्रदृति भी जोर पकड़ गई । कुछ मामलों में यह 
तक दिया गया कि उद्योग श्रपना पर्याप्त विकास कर चुका है श्रौर श्रव संरक्षण 
की श्रावश्यकता नहीं रही । कुछ के बारे में यह कहा गया कि श्रभी तो चत्तमान 
राजस्व कर पर्यास संरक्षण है ओर श्रपनी श्रन्य सुविधाओं का प्रबन्ध कर के 
उत्पादन व्यय घटाना उत्पादकों फा फाय है। संरक्षण खत्म करने से यह श्राशा 
की जाती थी कि उपभोक्ता को लाम होगा और उसे सस्ती कीमत पर चीजें मिल 
नायेंगी | संरक्षण खत्म करने की प्रवृत्ति को १६२३ के वित्त श्रायोग की सिफ्रारिश 
से काफी बल मिला । वित्त श्रायोग ने सिफारिश की थी फि संरक्षण प्राप्त करने वाले 
उद्योग एक निश्चित श्रवधि में श्रपना पर्याप्त विकास कर सकते हैं औ्और उस श्रवधि 
के बाद उर्हें संरक्षण की श्रावश्यकता नहीं दोनी चाहिए । परन्तु कुछ विशेषज्ञों का 
मत है कि संरक्षण प्राप्त उद्योग को श्रपना विकास करने के लिए २५ से ३०-वर्ष 
* का समय चाहिए शओर इससे पहले ही संरक्षण खत्म कर देना अ्रनुचित है | ' 


ड्रर्ड भारतीय ध्र्थशाख की समस्याएँ 


(५) वटकर बोर ने केवल श्रायात॒ फर फे द्वारा दी नदी बल्कि झ्राथिक, 
तथा श्रन्य सरकारी सहायता, जैसे कुछ उद्योगों की मदद के लिए विकास कोप का . 
निर्माण इस्यादि करने फी व्यवस्था करफे संरक्षण देने फी ठिफ़ारिश की । इससे 
भारत के तटकर संरक्षण का कार्यक्षेत्र काफी न्यापक हो गया। , 

(६) तटकर बोर्ड ने झ्नेक उद्योगों में जाँच पड़ताल को और झौद्योगिक 
उत्पादन बढ़ाने, उद्योगों का विकाठ करने श्लौर भ्रष्टाचार रोकने के लिए श्रनेक 
सुझाव दिये | 

वित्त आ्रायोग (१६५०)--नये वित्त श्रायोग ने तरव र संग्छ्षण की समस्या 
पर श्रधिक सन्तुलित शरीर विस्तृत दृष्टिकोण से बिचार किया और सुकाया कि 
तटकर संरक्षण फे प्रश्न पर प्रपक्‌ रूप से विचार नहीं किया जा सकता है । चूँकि 
त्तटकर संरक्षण उद्योग शरीर कृषि नियोजन का एक श्रंग है ह्सलिए इत पर श्रन्य 
सम्बन्धित समस्याश्रों के साथ दी विचार किया जा सस्ता है। वित्त आयोग ने 
तथ्कर-संरक्षण की सिफारिश की श्रीर इस उद्देश्य से उद्योगों को तीन भेणियों में 
विमक्त किया-- 

(१) प्रतिरक्षा तथा तत्सम्बन्धित उद्योग । 

(२) आरधारभूत श्रौर प्रमुख उद्योग | 

(३) अन्य उद्योग! | 

उद्योग के प्रथम भेणी फे सम्बन्ध में श्रायोग ने तटकर-संरक्षण प्रदान करने. 
की सिफारिश की, चाहे जनता पर इसका कितना ही भार क्यों न पड़े | इस सम्बन्ध 
में यही "नीति उचित भी है। देश में शान्ति और समृद्धि के लिए ये उद्योग 
श्रत्यन्त भदृत्व के हैं श्ौर लागत चाहे कितनी ही दो इन उद्योगों का किसी 
भी संकट का सामना करने के लिए पूर्ण विकास ्ोना जरूरी है। दूसरी भेणी 
के झ्राधारभूत्‌ और अमुख्त उद्योगों के सम्बन्ध में श्रायोग ने सिफारिश की कि हत 
उद्योगों को, दिये जाने वाले संरक्षण फा प्रकार, उसकी मात्रा और शर्तों को 
निर्धारित करने का तटकर अधिकारियों को पूर्ण श्रधिकार देना चाहिए । इन 
उद्योगों का भ्रधिक महत्व होने के कारण श्रायोग ने तटकर-संरक्षण को करने फी 
शर्तों की सिफारिश: नहीं की । तीसरे भेणी के श्रन्य उद्योगों के सम्बन्ध में श्रायोग 
ने निम्न दो शर्ते दीं, कि (श्र) उद्योग की आर्थिक सुविधाशों .श्रीर उनकी 
वास्तविक या संभावित लागत .को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित हो कि उचित 
अवधि में उद्योग अपना पर्याप्त ,विकास, कर लेगा और बिना .संरक्षण तथा 
“सहायता के सफलतापूर्वक चलाया जा सकेगा | (बे) इस प्रकार के उद्योग,को 
संरक्षण देना(राष्ट्रीय हित में हे श्रौर. उसकी पत्यक्ष एयम्‌ परोक्ष छविधाशं को 


तटकर नीति और संरक्षण इ४२५. 


ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के संरक्षण का अथवा अन्य प्रकार की सहायता 
का जनता पर अधिक भार न्‌ पड़ेगा | अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में निम्नदों 
शर्तों की श्रायोग ने सिफारिश कौी-- 

(क) उद्योग को प्राप्त श्रारथिक सुविधाश्नों और उसके सम्भावित अथवा! 
वास्तविक उत्पादन लागत को विचाराघधीन रखते हुए यह आ्राशा की जा सके कि 
उपयुक्त समयावधि में वष्ट उद्योग इतना विकस्िति हो जायगा कि बिना संरक्षण: 
श्रथवा सह्दायता के वह सफलतापूर्वक चलता रहे; और अथवा, ; 

(ल) वह ऐसा उद्योग द्दो जिसके लिये राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से उसे 
सहायता श्रथवा संरक्षण प्रदान करना वॉच्छनीय द्वोश्रीर उससे प्राप्त प्रलक्ष 
अथवा परोक्ष लामों की तुलना में सहायता श्रथवा संरक्षण का भार जनत्ता पर 
अत्यधिक न हो | 

श्रायोग ने अ्रनेक अन्य बातों पर भी श्रपनी राय प्रकट को है जिससेः 
तठकर अ्रधिक्रा रियों को मामले सुलकाने में सहायता मिलेगी-- 

(१) आयोग ने सुझाव दिया है कि याँदि उद्योग को श्रन्य आश्िफ 
सुविधाएं प्रा ई, जैसे स्वदेश का वाजार, भ्रम हत्यादि तों संरक्षण देने के लिए 
यद्द शर्त नहीं होनी चाहिए कि उद्योग को श्रपने न्षेत्र में दी कच्चा माल प्रातः 
हो जाय। 

(२) यद्यपि साधारण तौर पर एक संरक्षण प्राप्त उद्योग को श्रपनी स्वदेशी 
बाजार की आवश्यकता पूरी करने मं समर्थ द्वोनो चाहिए परन्तु इसे संरक्षण देने 
की श्रावश्यक शर्त नहीं बना-देना चाहिए | तदकर अधिकारियों को अल्पकाल 
में. केवल इस बात पर ही विचार करना उचित होगा कि उद्योग के विकास की: 
संभावना कैसी है ताकि निश्चित अ्रवधि में वह स्वदेश की. माँग के अधिकांश 
की पूर्ति कर सके | 

(३) यदि कच्चे माल का उत्पादन करनेवाले उद्योगों को संरक्षण देने से श्रन्यः 
उद्योगों के मार्ग में बाधा आ जाती है तो इन संरक्षित उद्योगों द्वारा उत्तादित 
माल की खपत करने वाले उद्योगों की ह्वनि को पूरा करने के लिए कोई नियमः 
नहीं बनाया जा सकता है | यदि उद्योग संरक्षित है तो कच्चे माल का उत्पादन 
करनेवाले उद्योग को संरक्षण देने से उत्तन्न श्रसुविधाशों को पहले से दिये हुए 
संरक्षण, के अतिरिक्त पूरक संरक्षण? देकर दूर किया जा सकता है | - 

(४) जिन उद्योगों की पूर्ण रूप से स्थापना नहीं की गई है या जो श्रभी: 
बिल्कुल शआ्रारस्मिक स्थिति में हे उन्हें भी उसी प्रकार संरक्षण की सुविधा दी जानीः 
चाहिए जैसी पहले से ही स्थापित उद्योगों को दी , जाती है ! 


४२६ भारतीय श्र्थशासत्र की समस्याएँ 


वित्त आयोग ने सिफारिश की दे कि (तटकर आयोग? नाम की स्थायी 
संस्या स्थारित की जाय | इस प्रकार की स्पाई संस्था विभिन्न परिस्थितिश्रों से 
अनुभव प्राप्त करेगी, संरक्षित उद्योग की देख-रेख करेगी श्र सरदार को संरक्षण 
नीति जारी रखने या श्रन्य सम्बन्धित निर्णय करने में सलाइकार का काम भी 
करेगी | वित्त श्रायोग इस पत्न में नहीं दे कि 'तटकर श्रयोग” योजना श्राबोग का 
एफ विभाग बन जाय। श्रात्रोग ने सुकाव दिया है कि तब्कर श्रायोग का एक 
अ्र्-अरालतो रूप द्वोने के कारण हयका सद्नंठन प्यक्‌ होना चाहिए ।तटकर 
श्ायोग की सिक्रारिशों को मद्तत्वगूर्ण चनाने के लिए, वित्त आयोग ने यह 
ठिफारिश की है कि श्रायोग की रिपोर्ट पर सरकारी निर्णय तथा उसके प्रकाशन 
इत्यादि के सम्बन्ध में एक विशेष विधि श्रपतानी चाहिए । 
वित्त श्रायोग की गिफारिश काफी व्यापक द | श्रावोग ने प्रतिरक्षा तथा 
श्रन्य फीनी उद्योगों को और इसमे साय ही श्राधारभूत एवं प्रमुख उद्योगों को 
सवंधा उचित महत्व दिया है।ये उद्योग देश के झ्रार्थिद विकास के लिए 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं| श्रायोग ने सष्ट शब्दों में ऐसे उद्योगों को संस्लुण देने 
की झावश्यकता बताई है जो श्रमो श्रारंभिकर स्थिति भें हैं या मिनको शअ्रभी 
स्पापित नहीं क्रिया जा सका है। इससे यह बात निश्चित हो गई कि ऐसे उद्योगों 
की स्पापना हो सकती है जिनकी भविष्य में विकास कर सकने की बड़ी 
सम्मावनाएँ ई परन्तु जो संरक्षण के श्रमाव में स्थापित नहीं किये जा सकते हैं| 
वित्त श्रयोग ने न केवल उद्योगों को संरक्षण देने पर जोर दिया है बल्कि स्पष्ट 
शन्दों में इस बात की थ्रावश्यकता बताई है कि संरक्षण देने फे बाद उन उद्योगों 
के विकाश श्रौर उन्नति की देख-भाल की जाय श्लीर संरक्षण प्राप्त करने के बाद 
उत्तरदायित्व का निर्वाह कराया जाय । 
अन्य उद्योगों! के सम्बन्ध में संरक्षण देने की जो दो शर्ते दी गई हैं यद्यपि 
वह १६२९ के विच आयोग द्वारा दिये गये संरक्षण सम्बन्धी भेद्‌ करने. के तीनों 
-सुकावों से अधिक व्यापक हैं और उनकी विशेष श्रालोचना मी नहीं की जा सकती है 
फिर भी उन्हें उन्‍्तोष जनक नहीं कहा जा सकता है। अतीत की माँति वित्त आयोग 
ने मी दो बातों पर विशेष जोर दिया है कि इस प्रकार संरक्षण का भ्रथवा अ्रन्य ेृ 
प्रकार की उद्ावता का जनता पर अ्रथिक्र भार न पड़े श्रौर उद्योग एक निश्चित 
श्रवधि में थ्रपना पर्यात विकास कर ले जिससे ब्रिना संरक्षण एवम्‌ सद्दायवा के 
चलाया जा सके | पर कोई मी तदकर अ्रधिकारी इस प्रश्न पर निश्चित मिर्णय 
नहीं दे सकता है | 
तटकर आयोग--१६५१ के तटकर आग्रोग कानून के अन्तर्गत एक 


' तकर नीति और संरक्षण -. ४२७ 


स्थायी तथकर-श्रायोग स्थापित करने की व्यवस्था की गई है जिसमें अध्यक्ष सहित 
तीन सदस्य होंगे । मारत सरकार ने २१ जनवरी १६५४२ को तटकर-श्रायोग की 
नियुक्ति की। इस आयोग को अतीत की सभी तटकर-निर्धारण समितियों से 
अधिक अधिकार दिये गये हं। वटकर श्रायोग की मुख्य विशेषताएँ निम्न- 
लिखित ई-- 

(१) तटकर आयोग पहले से ही स्थापित उद्योगों के श्रतिरिक्त उन उद्योगों 
की संरक्षण प्राप्त करने की माँग पर भी विचार करने का श्रधिकारी दे जिनमें 
अभी उत्तादन आरंम नहीं हुआ है परन्तु संरक्षण मिलने पर उत्तादन आ्रारंभ कर 
सकने की संभावना है | श्रायोग श्रतीत में केवल पूव-स्थापित उद्योगों की माँग 
पर ही विचार कर सकता था । 

(२) प्राथमिक संरक्षण और विशेष वस्तुश्रों की कीमतों के श्रतिरिक्त, चाह्दे 
चढ्द बस्तुएँ संरक्षित उद्योग की हों या श्रसंरक्षित उद्योग की, श्रायोग श्रन्य मामलों 
में स्वयं जांच पड़ताल आरंभ कर सकता है| पहले दो श्रपवादों के सम्बन्ध में 
जाँच केवल सरकार के कहने पर ही की जा सकती है। 

(३) श्रायोग संरक्षण काय की जाँच करेगा ओर समय पर इसकी रिपोर्ट 
सरकार को देगा | 

(४) तथ्कर निर्धारित करने के और संरक्षित उद्योगों के कर्तव्यों को 
मनिश्चित करने के सामान्य नियमों को बनाने और उनमें संशोधन इत्यादि करने 
का श्रायोग को पूर्ण श्रधिक्रार दिया गया है। तटकर-बोर्डों को यह व्यापक 
अपिकार प्राप्त नहीं था | 

(४) श्रायोग प्रत्येक उद्योग को आ्रावश्यकताशं के श्रनुसार संरक्षण की 
अवधि निश्चित करने को स्वतंत्र है श्रौर इस पर युद्ध के पश्चात्‌ नियुक्त त्ततकर- 
योडों की तरह यह प्रतिश्रन्ध नहीं लगा दे कि संरक्षण की अ्रवषि तीन वर्ष से 
अधिक न हो | ह 

(६) तटकर आयोग कानून में यह ब्यवस्था की गई है कि आयोग द्वारा 
रिपर्ट दिये जाने के तीन महीने के अन्दर सरकार संसद को सूचित करे कि उसने 
रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है और कोई कायवाही न करने पर सरकार इस 
बात का स्पष्टीकरण दे कि कायवाही क्‍यों नहीं की जा सकी | 

कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि सरकार श्रनेक ऐसे मार्मलों को जाँच 
करने ओर रिपोर्ट देने के लिए श्रायोग को सौंप सकती है, जैसे (१) उद्योग को 
आंत्साइन देने के लिए संरक्षण, (२) श्रायात-निर्यात पर चुगी (0प४॥0778) त्तथा 
अन्य करों में भेद, (२) रुस्ते मूल्य पर माल से बाजार पाठ देने और संरक्षित 


इश्८ भारतीय अथशास्त की समस्याएँ 


उद्योगों द्वारा संरक्षण का दुश्परयोग करने के विरुद्ध कार्यवाई, (४) संरच्ण का. 
कीमतों के सामान्य स्तर पर श्रौर जीवन-निर्वाह की लागत पर प्रमाव, (४) व्यापार 
एवम्‌ वाणिज्य सममझौतों के अन्तर्गत वटकर में रियायतत करने का किसी विशेष, 
उद्योग के विकास पर प्रमाव और (६) संरक्षण देने से उत्पन्न अ्रव्यवस्था | इससे 
स्पष्ट है कि तठकर झ्रायोग को एक घछत्तंत्र और शक्तिशाली संत्पा के रूप में 
नियुक्त किया गया है | इसके कार्य से देश को लाम होना चाहिए। 

श्रायोग के कार्य की सबसे कड़ी श्रालोचना यह की गई है कि आयोग ने 
संरक्षण मात्रा का निर्धारण करने में वढ़ी संकीर्यता का प्रदर्शन - किया है, क्योंकि: 
प्राय; उसकी मात्रा स्वदेशीय उत्पत्तियों के कारखाने के बाहर के उपयुक्त मूल्य 
तथा उसके सी* श्राई० एफ० मूल्य, तथा आयात किये हुये माल के जद्दाज से 
उतरने पर के मूल्य की तुलना के आधार पर निश्चित की गई है। इन वातों को 
और उपमोक्ताशों की रच को विचाराधीन रख कर आयोग कमी-कभी संरक्षण 
की मात्रा निश्चित करता है | इतनी संकीर्यता से संरक्षण की मात्रा के निर्धारित, 
करने में जैसा कि कच्चे रेशम, द्वाइड्रो क्वीनीन. ग्लूकोज इत्यादि के सम्बन्ध में: 
किया गया है, विकासवादी श्रा्थिक व्यवस्था के लिये श्रावश्यक सुविधाओं का 
ध्यान रखना कठिन है। इससे तदकर नीति के पुनर्परीक्षण की श्रावश्यकता 
प्रतीत होती है | द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत बड़ी मात्रा तथा छोटी 
मात्रा में उत्तादन करने वाले उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है: 
इसलिये तटकर नीति के बदलने की तो और भी अधिक श्रावश्यकता प्रतीत 
होती है। 

, पतठकर आयोग के कार्यों की परीक्षा करने से पता लगेगा कि ४० से 
अधिक उंद्योगों में से जिन्हें संरक्षण प्राप्त था, लगमग आधे से श्रधिक को संरक्षण 
आय-कर (+२६एथ४प6 (०५) को समान मात्रा के संरक्षण कर के रूप में परि- 
वर्तित करके दिया गया है | अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में जैसे सोडा ऐश, पेन्चिल, 
फाउन्टेन पेन, की स्थाही, रेशम के कीड़े पालना, आर्टसिल्क और रई, बाईसिकिल, 
स्टाच, विशेष प्रकार की चक्कियों को प्रचलित आय कर में वृद्धि द्वारा संरक्षण 
प्रदान किया गया है। ः 

(१६५६-४७ में त्तत्कर आयोग ने ६ तटकर सम्बन्धी और चार मूल्य 
सम्बन्धी जाँच की | तटकर जाँचों में से दो ऐसे उद्योगों के सम्बन्ध में थी जो 
प्रथम बार संरक्षण चाइती थी और बाकी ऐसे उद्योगों के सम्बन्ध में थी जिन्हें 
पहिले से ही संरक्षण प्राप्त था | सरकार ने कर संरक्षण जारी रखने तथा श्रौर 
बहुत साधारण परिवर्तनों के साथ उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की सिफारिशों 
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को पूर्यृतया स्वीकार कर लिया |” हाल में जो दो जाँच तटकर आयोग ने की है 
चे मोटरों श्रौर इस्पात के मूल्यों के सम्बन्ध में की गई है | इस समय जिन भुज्य 
उद्योगों को संरक्तण भारत में प्राप्त है वे मोटर, वाइसिकिल निर्माण, यई के कपड़े 
बनाने की मशीनों के निर्माण फा उद्योग, चक्की के पाट बनाने का उद्योग, रूई 
शरीर ऊन लपेटने का उद्योग, लकड़ी के स्क् बनाने का उद्योग तथा प्लाई .चुढ 
ओर टी चेस्ट बनाने के उद्योग हैं | है 

भारत और देवना चाट र--वित्त श्रायोग ने इस बात पर विचार किया 
है कि हैयना चार्थर की पुष्टि की जाय या नहीं | सारी सम्बन्धित बातों पर विचार 
करने के पश्चात्‌ श्रायोग इस परिणाम पर पहुँचा कि भारत को चार्टर की पुष्टि 
तभी करनी चाहिए, जब (१) अन्य आर्थिक महत्व के देशों ने जिनमें श्रमरीका 
ओर ब्रिटेन मी सम्मिलित हैं इसकी पुष्टि कर ली हो श्रीर (२) यह उस समय की 
देश की श्ार्थिक ौर्पिति के श्रनुकूल कायवाई हो | 

प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ फे हैवना चाटर और तटकर तथा व्यापार 
सममीते (>दाध्यव 486श॥7थ7 ० 787 87०0 77808) में श्रन्य देशों 
के साथ भारत ने भी इस्ताक्षुर किये है | तटकर तथा व्यापार सममोते का उद्देश्य 
स्वतन्न्र व्यापार का विक्रास करना श्रौर श्रन्तर्गाष्ट्रोय ब्यापार में भेदभाव के 
व्यवद्धार को दूर करना है | इस समझते में यह व्यवस्था की गई है क्रि समझौता 
करनेवाले पक्ष यदि किसी विशेष वस्तु के सम्बन्ध में परस्पर सुविधाएँ दें तो तुरन्त 
दी ये सुविधाएँ सभी सदस्यों को बिना किसी शत के समान रूप से दी जायेगी । 
परस्पर सममौता-वार्ता करके जो सुविधाएँ प्राप्त की जायें बह सभी सम्मिलित 
देशों के लिए भी हों | इस प्रकार तटकर तथा व्यापार सममौते के श्रन्तर्गत सब 
से श्रधिक लाभ उठाने वाले राष्ट्र द्वारा बहुपक्षीय कार्यवाही की व्यवस्था की गई 
है ! इम्पीरियल्ल प्रिफरेन्स प्रणाली को तगकर तया व्यापार समझौते में सम्मिलित 
नहीं किया गया है। 

हैवना चाटर श्रोर तटकर तथा व्यापार समझौता श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
'लगे हुए अनेक प्रतिबन्धों श्रीर तटकर व्यवस्पाशों को दूर करने के प्रशंसनीय प्रयक्ष 
ह। यदि ये बाघाएँ दूर होर्जाय तो' श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी स्वतन्त्रता 
आए जायगी और इससे विश्व का श्रार्थिक विकास श्रधिक सन्तुलित हो जायगा। 
इससे विदेशी विनिमय मुद्रा की कठिनाई भी इल हो जायगी। यदि व्यापार की 
स्वतन्त्रता नहीं है तो अनेक देशों को विदेशी विनिमय मुद्रा की कठिनाई का 
सामना करना पड़ता 'है। यद्यपि श्रमरीफा, कनाडा और श्रन्य देशो ने श्रपने 
तट्कर (श्रायात-निर्यात कर) कुछ सीमा तक . कम कर दिए ई ओर इसके लिये 
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श्रनेक देशों ने तटकर घटाने के उद्देश्य से पारस्परिक व्यापार सममौते भी किये हैं 
जिनकी सब देशों ने पुष्टि नहीं की है क्‍योंकि (अर) तटकर संरक्षण हटा देने से 
राष्ट्रीय अर्थ-ब्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो सम्बन्धित देश प्रायः सइन 
नहीं कर सकते है श्रीर (ध) हैवना चाटर के पश्चात्‌ भी परस्पर सन्देद और 
अविश्वास बना हुआ है। 

सितम्बर १६४५० में इंगलैंड के टोरक्वे सम्मेलन (/04प०४ (००7ार्शि8- 
208) में जो कि तीसरा सम्मेलन था--प्रथम थ्रौर द्वितीय सम्मेलन जेनेवा (१६४७) 
और अ्रनेकी (877०09) में हुये ये-- मारतीय प्रतिनिधि ने बताया कि तटकर 
तथा अन्य सुविधाशों पर समभझीता करते समय भारत तीन रिद्धान्तों से प्रभावित 
होता है, (१) सुविधायें ऐसी हों जो घरेलू अर्थव्यवस्था के द्वित में हों, 
(२) सुविधाशरों का ऐसी वल्तुश्रों से सम्बन्ध न द्वो जो पहले से द्वी संरक्षित हैं या 
जिनको श्रगले तीन वर्षों में संरक्षण दिया जानेवाला है श्रौर (३) सुविधाशों से 
सरकार की श्राय को भारी ज्ञति न पहुँचे ! 

टोरक्वे में तटकर समझौते के फलस्त्ररूप भारत को १६४८-४६ के व्यापार 
सम्बन्धी आँकड़ों के श्राघार पर निर्यात पर प्रत्यक्ष श्रौर परोक्षु लूप में क्रमशः १८५ 
लाख और १५३ लाख रुपए का तटकर संरक्षण मिला | इसके बदले में भागत ने 
भी ८६ लाख श्जौर ३७७ लाख रुपये का क्रमश: प्रत्यक्ष एवं परोज्ष तटकर संरक्षण 
दिया | तटकर तथा व्यापार समझौता सम्मेलन में, जिसका सातवाँ श्रधिवेशन 
नवम्बर १६५२ में जेनेवा में हुआ था, भारत को बहुत कम तट्कर संरक्षण 
दिया गया । 

श्रनेकी, जनेवा और टोरक्वे में जिस समय बातचीत हो रद्दी थी भारतीय 
प्रतिनिधि देश के भावी श्रौद्योगिक विकास की प्रगति का अनुमान न लगा सके | 
इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सी वस्तुश्रों के सम्बन्ध में जैसे कृषि में काम 
आने वाले द्रकटर, सेफ़टीरेजर ब्लेड, वायरलैस रिसौवर, कोलतार से बने रग, और 
मोटरों और ठाचों में काम आने वाले विजली के वल्त शत्यादि के सम्बन्ध में 
तत्कालीन तस्कर स्थिति को ही लायू मान लिया गया। कुछ ही दिनों में पिछुलेः 
सममौते के श्रन्वर्गंत प्रविबन्धों से मुक्ति प्रात्त करने की आवश्यकता का अनुभव 
हुआ।। फरवरी १६५४ में सरकार ने तठ्कर तथा व्यापार सममौते सम्बन्धी 
अधिकारियों से प्रार्थना की कि उन्हें आठ वस्तुओं के सम्बन्ध में समझौते के- 
अनुसार जो प्रतिबन्ध लागू हैँ, उनसे मुक्ति प्राप्त कर लेने के लिये बातचीत करने 
का अधिकार प्रदान फिया जाय | वे शझ्ाठ बर्तुएँ निम्न थीं: मछली, शरात्र, 
ट्रपपेस्ट श्रौर पाउडर, लीपोफोन, तारकोल;से बने रंग, फाउन्टेन पेन, शीशे के. 
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दाने और नकली मोती, और सेफ्टीरेजर ब्लेड । सरकार को समसोते के प्रतिषन्धों 
से मुक्ति केवल शरात्र, ताशकोल से बने रंग, शीशे के दाने तथा नकली मोती ओ्ौर 
सेफ्टीरेजर ब्लेड के सम्बन्ध में ही मिल पाई। इन चार में से तीन वस्तुश्रों पर 
१९४४ के मारतीय (तटकर द्वितीय बार संशोधित) ऐक्ट के श्रन्तगंत श्रायाव कर 
बढ़ा दिया गया है। मारतीय उद्योगों के उपयुक्त विकास के लिये नितनी छूट दी 
गई अ्रपर्यात्त थी । इन वस्तुओं के सम्बन्ध में मिली छूट के बदले में भारत को 
भी कुछ वस्तुओं के लिये छूट देनी पड़ी । 

तटकर तथा व्यापार समझौते के एक बहुत बड़े दोष को जेनेवा में हुए 
नवें सम्मेलन में जो कि १६४४ में र८ अक्टूबर स १० माच तक हुआ था दूर 
किया गया। इस पुनर्परीक्षित समझौते के श्रदबख्ार उन देशों को जिनका पूर्ण 
विकास नहीं हो पाया है इस बात की अनुमति प्रदान की गई फि वे कुछ शर्तों 
पर श्रपनी दी हुई छूटों को यदि ऐसा करना उनके श्राथिक विकास के लिए 
आवश्यक है तो वापस कर सकते ई | दूसरा दोष जो मिठाया गया बद्द यह था 
कि पहले व्यापार की मात्रा पर नियंत्रण केवल मुगतान संतुलित सम्बन्धी काठ- 
नाइयों को दूर करने के लिये किया जाता था, परन्तु श्रव पिछड़े हुये देश श्रपने 
आधिक विकास के लिये भी उस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। १६४५ के 
सितम्बर में मारतीय संसद ने तटकर तथा व्यापार सममोते को स्वीकार कर 
लिया | इस सम्बन्ध में बातचीत के फल स्वरूप समझोते को मानने वाले लगभग 
२२ देशों ने ६० श्रन्य देशों से मई १६५६ में पारश्परिक व्यापार सममौते किये 
बिसके अन्तर्गत २ अरब ४० करोड़ 8ालर के मूल्य का ज्यापार आता है। अब 
समस्त संसार के कुल व्यापार का तीन चौथाई तटकर तथा व्यापार समझौते के 
अन्तर्गत आ गया दै। यह समझौता वास्तव में व्यापार प्रतिबन्धों के घटाने तथा 
उसे अधिक स्वतंत्र बनाने में बहुत प्रमावशाली सिद्ध हुआ है। 

“१६५७ के जनेवा सेसन में जी० ८० टी० टी० ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
निर्यय लिया । यह निर्णय तीन श्रथवा चार अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषशों 
के एक पेनेल की स्थापना के सम्बन्ध में था निसका काम संसार के व्यापार की 
प्रकृतियों की जाँच करना, उसकी व्याख्या करना तथा विशेष रूप से मध्यवर्ती 
काल में संसार के व्यापार की सफलता की सम्मावनायें बतलाना था।” यह 
निर्णय श्रौद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील देशों की श्रपेज्षा पिछड़े हुए देशों की निर्यात 
व्यापार विकास की गति के घीमी होने पर चिन्ता प्रकट करने का परिणास था | 


अध्याय ४१९ 
भारतीय चलन मुद्रा का इतिहास 


मुगल फाल से मारत में सोने, चाँदी शोर ताँवे के छिक्‍के प्रयोग में श्राते 
ओे | कोई भी व्यापारी उठ काल में सोना चाँदो या ताव्रा देकर <कसाल से सिक्के 
वास्तविक ढलाई ल्यय के उपरान्त १७% मुद्रण लाभ देकर बनवा सकता था | 
इससे हुआ लाम निश्चित दर से व्यापारी और सरकार के बीच वाट किया 
जाता था। मुगल कालीन भारत में चाँदी का रुपया हो प्रधान मूल्य का मान 
दण्ड था श्रौर कानून द्वारा श्रसीमित मात्रा में आहय था। मुगल शासन ज्यवस्पा 
ने कोई प्रयत्न सोने श्रीर चाँदी के बोच तथा चाँदी और ताँवे के बीच विनिमय 
दर के निश्चित करने का नहों क्रिया गया उस जमाने में ताबा सांकेतिक मुद्रा 
के रूप में गाजकल की तरह काम में नहों लाया जाता था। चाँदी और ताँवा 
का विनिमय दर बाजार की श्रवस्था पर निर्भर रहता था जिससे ब्यापार, मूल्यों, 
और सामान्य श्राथिक सम्बन्ध में बरावर परिवर्तन होते रहते ये | मुद्रा के मूल्य 
में निरन्तर परिवर्तन होते थे क्योंकि बराबर मूल्यवान घातुश्रों का श्रायात और 
निर्यात द्वोता रहता था श्रौर मुगल शासन मूल्य स्तर में स्थिरता स्थापित करने 
में श्रसमर्थ था। 

जत्र मुगल राज्य का विध्वंश हुश्मा बहुत सी स्वतंत्र रियासतें कायम हो 
गई । प्रत्येक राज्य ने अपने निजी सिक्के चलाकर श्रपनी स्वतंत्रता का परिचय 
दिया । जत्र ईस्ट इस्डिया कम्पनी का भारत में श्रागमन हुश्रा तो उसे यह अनलु- 
भव हुआ कि वह अ्रपना व्याथार स्वतंत्र सिक्कों के बाहुलय के बीच कर नहीं 
सकती | इसलिये कम्पनी ने सोने श्रौर चाँदी के सिक्के स्वयं चालू किये | इन 
सिक्कों का निश्चित भार था और उनके बीच विनिमय दर कानून द्वारा निश्चित 
थी | व्यवहार में सोने और चाँदी के सिक्कों का एंक सांथ चलन सफल तिद्ध न 
हुआ और १८०६ में कम्पनी ने लत्डन एक प्रप्न मेजा जिससे यह बताया गया 
या कि सोना अति मूल्य न था| इस्टइन्डिया कम्पनी ने यह ' अनुभव फिया' कि 
उस स्थिति में चाँदी को एक धातुमान मुद्रा “ह्टी भारत के लिये आदर्श होगी | 
इसलिये चाँदी के स्वतंत्र मुद्रण के लिये टकणाल खोल दी गई | चाँदी के प्रमाणशिक 
सिक्के में ३६ शुद्ध चाँदी रक्खी गई श्रौर उठका वास्तविक मूल्य श्रेकिंत मूल्य के 
चराचर रक्खा गया | 


मारताय चलन मुद्रा का इतिद्दात ४३१ 


एक धालिक रजत मुद्रा 


.. प्रत्यक्ष प्रेसडिन्सा को अलग-अलग मुद्रायें चलने में थीं जो कि अपनी हो 
सीमा में काबूनी आष्म थो। इससे राज्यों के पारस्परिक व्यापार में बहुत बाघा 
पढ़ी | १८३३ में चार्टर एक्ट पासु हुआ जिसके अनुसार कानूनी श्रौर श्रधिशासरी 
अधिकारियों का केन्द्रीऋएण कर दिया गया। इसका देश की मुद्रा चलन पर 
चहुत ह। श्रच्छा प्रमाव पढ़ा श्र स्पानीय मुद्राश्नों का स्थान एक केन्द्रीय मुद्रा ने 
करेन्ता एक्ट १८२५ के श्रनुसार ले लिया । इस नियम के अन्तर्गत : (क) टकसालें 
चाँदी को स्वतंत्र ढलाई के लिये खोल दो गई | (ख) समस्त श्रग्रेजी मारत में रपया 

१३ शुद्ध चाँदो वाला) प्रमाणिक मुद्रा घोषित कर दिया गया | (गं) रुपये का 
वास्तविक मूल्य उसके अ्रंक्रित मूल्य के घरायर रखा गया, (घ) स्वर्ण मुद्रा 
कानूनी आहय नहीं मानी गई परन्तु (ड) स्वर्ण के स्वतंत्र मुद्रण की थ्ाशा दें दी 
गई ओर सोने की मुहरे ५,१०,१४ ओर ३० रुपये मूल्य की ढाली जा सकती थी । 


स्वर के स्वतंत्र मुद्रण की श्राश उम्भवतः इसलिये दे दो गई थी कि 

सरकार की सोने के मुद्रणलाम का धाटया न उठाना पढ़े। परन्तु क्‍योंकि 
स्वर्ण श्रव कानूनी ग्राष्म नहीं था हतलिये स्वर्ण से प्राप्त मुद्रण लाभ धीरे 
भीरे घटने लगा। इस लाभ को न जाने देने के लिये सरकार ने स्वर्ण 
मुद्रा को ढलाई को प्रोत्साहित करने का प्रयक्ष श्रारम्भ क्रिया। इस सम्बन्ध 
में सर्व प्रथम «कार्य मुद्रण लाभ को २% से घटाकर १%, १८३७ में किया 
गया | परन्तु इतने से श्रावश्यक प्रोत्ताइन ने मिल सका इसलिये १८४१ में 
में यह घोषणा कर दी गई कि सरकारी खक़्ानों में १ स्वर्ण मोहर १५ चाँदी के 
झययों के बदले में “स्वीकार कर ली जायगी इस घोषणा से स्थिति भें कोई 
परिवर्तन नहीं श्राया। आस्ट्रेलिया श्रीर कैलीफोर्निया में सोने फी नई नई 
खानों का पता लग जाने से भारत की मुद्रास्यिति पर बहुत गद्टरा प्रभाव पड़ा । 
स्वर्ण नो ग्रभी तक अ्रवमूल्यत था (१ सोने की मुहर के बदले १५ झपया मिलता 
' था) श्रच श्रषिमूल्यत हो गया और सरकार को इससे बहुत घाटा हुआ और 
१८१५ के करेन्सी एक्ट के श्रन्त्गत जो भुगतान करने ये उनके कारण भी हानि 
उठानी पड़ी | स्त्र्ण यत्रपि कामूनी ग्राइय नहीं था परन्तु घोषणा के अनुतार 
सरकार स्वीकार करने के लिये वाध्य थी | स्वर्ण फे बाहुल्थ तथा उसके चादी 
में बदले जाने की बढ़ती हुई माग के कारण कठिनाई में पड़ जाने से सरकार ने 
श्य४१ की घोषणा को श्षभ८ में रद करने की घोषणा कर दी । | 
मारत में कृषि, वन, खनिज तथा थम श्ादि साधनों का बाहुल्य था परन्तु 
रश्८ न्‍ 


२४ भारतीय श्रर्थशास्त्र की समत्याए 


उसका इन साधनों के अनुकूल झ्रौद्योगिफ तथा कृषि सम्बन्धी विकाठ नहीं हुआा 
था वर्योकि देश में राज्मैतिक स्थिरता, जनता में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति की 
बहुत क्रधिक कमी थी तथा देश का श्रार्थिक संगठन नित्तान्त,श्रव्यवस्यित था। 
र८्वीं शताब्दी में जब कि भारत की श्राथिक स्थिति विगड़ रही थी इंगलैएड 
श्रीयोगिक क्रान्ति के कारण बड़ी तीम्र गति से श्रागे बढ़ रहा था श्रीर इस ओर 
उसे भाशातीति सफलता भी इसलिये मिल रद्दी थी फि व्यापार फे कारण देश में 
श्रपार सम्पत्ति एकम्रित थी, यातायात तथा #किग प्रणाली उन्नतशील थी, 
अंग्रेजों में जोखिम उठाने का उत्साद था श्रौर सरकार बी नीति सद्दायक थी | 
१८४० और १६१४ की समयावधि में भारतीय श्रय व्यवस्था में श्रनेकों 
परिवर्तन हुये जिसके कारण देश की मुद्रावलन पद्धति में परिवर्तन करना 
श्रावश्यक हो गया। देश में हुये श्नेकों श्राथिक परिचर्तनों में से पहला वो 
यद्दी था कि देश प्रचलित श्राथिक वस्तु व्यवस्था का स्थान द्रव्य व्यवस्था ले रही 
थी | पहिले जागीरदार लोग श्रपने श्रसामियों से श्रन्न तथा श्रन्य बस्त॒यें प्राप्त 
करते ये | परन्तु श्रव नकद देने की श्रेग्रेनी पदति सरकार हारा प्रचलित कर 
दी गई थी ज्यों ज्यों अंग्रेजों के श्रधिकार में श्रधिकधिक राज्य आते गये 
त्यों त्यों भुगतान द्रव्य में बढ़ता गया | दूसरे भारत की सरकार को प्रतिवर्ष ब्रिटिश 
सरकार को 'होम चाज” का व्यय भुगतान करना पढ़ता या और इसके लिये 
नकद की झ्रावक््यकता पढ़ती थी। इन कारणों से यह श्रावश्यक हो गया कि 
लगान नकद वसूल किया जाय | श्रन्त में इस काल में भारत के विदेशी व्यापार 
को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला जिसके कारण भी नकद द्रव्य की मात्रा बढ़ गई । 
यद्यपि चलन मुद्रा की माँग बहुत बढ़ी हुईं थी परन्तु उसकी पूर्ति माँग के अनु- 
कूल नहीं है सकी वयोकि विभिन्न देशों की मुद्रा की श्रावश्यकता के बराबर घाँदी 
. की उत्तत्ति नहीं थी। भारत में मुद्रा का इस प्रकार जो झ्ाभाव था वह इस बात 
से भ्रौर भी बढ़ गया कि देश में साख मुद्रा थी ही नहीं | इस कठिनाई को पार 
करने के लिये सरकार ने ब्याज कमाने वाले ट्रेजरी नोट प्रचलित किये । परन्तु 
ये सफ़ल न हुये क्योंकि पहिले तो उनका मूल्य बहुत श्रधिक था और दूसरे वे 
जिस कार्यलिय से निर्ममित किये गये थे उसी में हो केवल स्वीकार किये जा 
सकते थे (कलकत्ता, वस्बई और मद्रास)। 


स्वर्ण पिनिमय मान 


क्योंकि घाँदी कां एक घातुमान देश की आवश्यकता के अ्रनुसार श्रपर्याप्त 
था 'इसलिये सरकार के समक्ष दो उपाय इस कठिनाई को पार फरने के लिये थे 
2 हु 


भारतीय चलन मुद्रा: का इतिहास ४३५, 


एक स्वर्ण को चलन में ले आ्रना और दूसरे देश में पत्र मुद्रा का प्रयोग आरम्भ 
कर देना | सरकार ने खवर्ण को चलन में लाने त्क अनेकों प्रणात्रियों पंर विचार 
किया परन्तु .वे सब श्रनुपयुक्त प्रतीत हुये क्योंकि द्विघाठुमान की स्थिति में स्व 
और चाौँदी के मूल्यों में श्रन्तर आने पर दोनों प्रकार की मुद्राओं के बीच निश्चित 
विनिमय अनुपात में श्रावश्यक परिवत्तन करना अनिवाय हो जाता ) ऐसे परिवत्तन 
सुगम नहीं होते और उनके करने में. बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। स्वर 
को रजत मुद्रा का सहायक मुद्रा के रूप में प्रचलित तो किया नहीं जा सकता 
था क्योंकि सारे लेन देन की बातें वो चाँदी के मूल्य के श्राघार पर की जी 
चुकी थी और स्वर्ण का श्रनायास ही प्रयोग आरम्म कर देने में किसी न किसी 
पार्टी के लिये हानिकारक श्रवश्य सिद्ध होता | इन बातों फो बिचाराधीन रखते 
हुये सरकार ने पत्र मुद्रा के निकासी की बात चाँदी की मुद्रा के सहायतार्थ निश्चित 
की । परल्तु पत्र मुद्रा की निकासी से भी कोई विशेष मुद्रास्थिति में लाभ नहीं 
हुआ और स्वणं मुद्रा की माँग जारी रही और अन्त में सरकार को १८६४ में यह 
विज्ञप्ति जारी की (3) पौश्ड और श्रध॑ पौण्ड जिनकी श्रास्ट्रेलिया और इगजैणद 
के व्कराल से निकासी होती थी उनको भारत और श्रन्य ब्रिटिश श्रधीनरथ 
राज्यों में १० रु० और ४ र० पर क्रमश; स्वीकार किया जायगा और (१३) और 
यदि कोई व्यक्ति पीगढ और अ्रधपौरठ को सरकार से अपने पाखने के सम्बन्ध 
में स्वीकार करेगा उनको भी १० र० और ५, २० की दर पर भुगतान कर दिया 
जायगा | परन्तु क्योंकि पौर्ड का विभिमय दुर १० र० और ५, र० से श्रधिक 
था इसलिये इस विशप्ति का कोई प्रभाव न पड़ा और मुद्रा की कमी बनी रही । 
सरकार ने इसलिये एक श्रायोग की नियुक्ति की ताकि वह इस 'मामजे की 
जाँच करें। 
भेन्सफील्ड आयोग १८६६--इस आयोग ने देश की मुद्रा की माँग 

की पूर्वि करने के उपायों पर विचार किया ओर सिफारिश की कि 
() १५. र०, १० र० और ५ र० के मूल्य के सोने 'के सिक्कों 
की निकासी की जाय (१) चलन में सोने चाँदी और पत्र मुद्रा रक्‍्खी 
जाय और (393) सरकार सर्वन्न स्वीकार किये जाने वाले नो्ों के अचलित करने 
की सम्मावना पर विचार करें | सरकार ने भेन्सफील्ड आयोग की सिफारिशों को 
स्वीकार नहीं किया | केवल इतना ह्वी किया कि पौण्ठ को विमनिमय दर १० य० 
८ श्राना कर दी | परन्तु यह सोने के मारत में प्रवाहित होने फे लिये प्रयाप्त 
कारण सिद्ध न हुआ और मुद्रा की कठिनाइर्याँ ज्यों कि त्यों बनी रही | 

, १८७४ तक रुपये का विदेशी मृल्य लगभग १ शि १०३ पेन्स पर स्थिर 
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घना रहा परन्तु १८७३ के पश्चात्‌ विनिमय मूल्य में श्रनायास संसार के मुख्य 
देशों द्वारा चाँदी का मुद्रा के लिये प्रयोग छोड़ देने के कारण तथा सोने की 
तुलना में चाँदी की उत्पत्ति बढ़ जाने के कारण बहुत उपल पुथल हुई | परन्तु 
इंगलैरड के स्वर्णमान पर रहते हुये मी मारत रजत-मान पर स्थिर रह्या जिसका 
परिणाम यह हुआ कि मारत को चाँदी अयवा सोने या दोनों घात्श्रों के मूल्यों 
में परिवर्तन दोने के कारण अपनी झ्ाथिक स्थिति में बहुत अ्रनावश्यक परिवतंन 
अनुभव करने पढ़े | १८७३ के पश्चात्‌ सोने की इकाई में चाँद्दी के मूल्य के 
गिरने के कारण सरकार की वित्त व्यवस्था पर बहुत श्रधिक भार पड़ा । ऐसी 
श्रवस्था में लोगों की यही मावना थी कि देश में स्थायी मुद्रामान स्थापित होना 
चाहिये और इसके लिये एक कमेटी नियुक्त की गई | 
हरशैल कमेटी १८६२--इस कमेटो ने सिफारिश की कि (() रुपया भारत 
में पूर्णरूप से कानूनी प्राष्ठ मुद्रा रहनी चाहिये ((7) सोने और चाँदी के स्वतंत्र 
मुद्रण के लिये टकसाल बन्द की जानी चाहिये, और (997) सरकार को यह 
स्वतंत्रता रईंनी चाहिये कि यदि जनता को आवश्यकता दे त्तो १ शि० ४ पेन्स 
प्रति रपये की दर से सरकारी खजानों से स्वर्ण लेकर रुपये सुद्रण करें। १८६३ 
का एक्ट दरशैल कमेटी की सिफारिशों को सम्मिलित करते हुये पास किया गया 
परन्तु १८६३ के पश्चात्‌ सरकार की नीति भारत में मुद्रामान के सम्बन्ध में 
अस्थायी श्रौर श्रनिश्चित ही रही | इसका व्यापारियों पर बुरा प्रभाव पढ़ा और 
ठकसालों के बन्द कर देने से मुद्रा श्रमाव का संकट वट गया। चाँदी के मूल्य में 
कमी होने से दपये के विनिमय दर में गड़बड़ी पड़ गयी | 
इसके परिणाम में १८६८८ मे फाउलर कमेटी की नियुक्ति की गई और 
उसने यह सिफारिश की कि (() अंग्रेजी पीएड का फिर से भारत के चलन पद्धति में 
स्पान दिया जाय और उसे क्रानूती गराहय कर दिया जाय; (03) मारतीय टकसालों 
को सोने का श्रपरमित मुद्रण करने के लिये खोल दिया जाय और उन पर वे ही 
शर्ते लागू की जाय जो कि रायल मिनट की श्रास्ट्रेलिया स्थित शाखाश्रों पर लागू 
किये गये हैं, (() रुपये की विनिमय दर १ शि० ४ पेन्स पर स्थिर कर दी जाय, 
(39) वपये को अपरिमित कानूनी आहय मुद्रा रक्खा जाय, (४): सरकार सोने के 
चदले में रुपया दें श्रवश्य पर नये रुपयों की ढलाई तब तक न की जाय जब तक 
कि सोने का झेश चलन पद्धति में जनता की आवश्यकता से श्रधिक न सममका 
जाय श्र (9३) सरकार निर्यात के लिये सोना दें यदि रुपये के विनिमय मूल्य 
की प्रवृत्ति स्वर्ण विन्दु के नीचे गिरने की लक्षित होने लगे। इस कमेटी के 
सिफारिशों के आधार पर १८६६ का एक्ट पा कर दिया गया । और उसके 
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अतर्गत (क) पौरड श्रौर अ्रधपौन्ड' समस्त अंग्रेजी भारत में कानूनी आइण कर 
दिये गये, (ख) सोने के मुद्रण के लिये एक टकसाल खोली गई, और (ग) 
रुपये के मुद्रण लाम को श्रलग रखने के दृष्टिकोण से एक स्वर्ण कोष की स्थापना 
की गई। ' 

इस प्रकार मारत में भुद्रामान धीरे धीरे अपने श्रादर्श स्वर्णमान से हृटता 
गया और ऐसा रूप.धारण करता गया कि उसे हम स्टर्लिंग विनिमय मान कह 
सकते हैं परन्तु उसे स्वर्ण विनिमय मान का नाम प्रदान किया गया है (पंगु- 
मान भी कहा गया है) | १६०२ में स्वर्ण मुद्रण टकसाल स्थापित करने की योजना 
को खत्म कर दिया गया श्रौर १६०४ में स्वर्ण कोप को लन्‍्डन मेज दिया गया | 
वहाँ इसे स्टलिंग सिम्यूरिटीज में रकखा गया भ्रौर इससे अ्रलग एक पत्र मुद्रा कोष 
की स्थापना की गई जो श्रोशिक रूप में भारत में तथा इृगलैन्ड में रक्खा गया | 
इससे यह स्पष्ट है कि स्वर्ण-विनिमय मान की स्थापना वैज्ञानिक और नियोजित 
ढंग पर नहीं हुई श्रौर जो हुआ वह मारत के सुद्रा-पान में अनेकानेक परिवततनों 
का परिणाम है। इस प्रणाली का कार्य काउन्सिल विलो तथा रिवर्स काउन्सिल 
विलों के क्रय विक्रय पर निर्मर था| १८६३ के पद्दिले काउन्सिल बिल केवल 
घरेलू ब्ययः (70776 ०॥४78८४) का अगतान करने के लिये बेचे जाते थे परन्तु 
१८६३ के बाद उनकी विक्री सामान्य व्यापारिक श्रावश्यकता के लिये भी होने 
लगी | भारतीय माल का श्रायात करने वाला अ्रंग्रेज सेक्रेटरी श्राफ स्टेट को 
पहिले पौरुद्त में मुगतान करता था वब सेक्रेटरी एक उसके बराबर के मूल्य का 
फाउन्सिल ड्राफ्ट देता था और भारतीय निर्यात करने वाले को मारत में स्थित 
(249९ ०प्राश0ए ८६७:४७) पन्न मुद्रा कोप के दूसरे श्रंश से जिसे स्वर्ण मान 
कोप का रुपये वाली शाखा भी कद्टा जाता था भुगतान कर दिया जाता था। 
१६०४ में सेक्रेटरी आफ स्टेट ने यह घोषणा की कि काउन्सिल विल श्रपरिमितं 
मान्ना में १ शि० ४३ पेन्स प्रति रुपये की दर से विक्रम किये जायगे | इस प्रकार 
रुपये की विनिमय पर इस स्तर से आगे बढ़ने न दी गई | तात्कालिक भुगतान के 
लिये टेलीग्राफिक फार्म में भी बिल प्राप्त थे और इस प्रकार के भुगतान , को टेली- 
ग्राफिक ट्वान्सफर कहते ये | रिवर्स काउन्सिल एक ऐसी हुन्डिया थी जिन्हें भारत 
सरकार सेक्रेटरी श्राफ स्टेट के नाम लिखती थी श्रौर वे १ शि० रह; पेन्स प्रति 
रुपया की दर से बेची जाती थी । 

चेम्बरलेन आयोग १६१३--जोजेफ आस्टिन चेम्बरलेन की श्रध्यक्षता 
में इस आयोग की नियुक्ति इसलिये की गई कि वह विभिन्न निधियों 
तथा अवशेषों ((६४४7४६४ 274, ॥8]87085) रखने के स्थान, विनिमय 
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प्रणाली तथा प्रयोगों के सम्बन्ध में जाँच करे और बतायेकि वर्तमान ढंग 
भारत के द्वित में लाभकारी है अथवा नहीं । श्रायोग के मत में खरे 
विनिमय मान भारत के लिये सबसे अधिक उपयुक्त था | उनकी यह 
घारणा थी कि देश के अन्दर स्वर्ण के चलन को प्रोत्ताइन देना भारत के लिये 
हिंतकर नहीं था और मारत की जनता न वो स्वण मुद्रा चाहती ही थी और न 
उसकी आवश्यकता ही थी । भारत में स्वण के मुद्रण के लिये कसाल की आवब- 
श्यकता नहीं थी परन्तु यदि भावुकता उसके पक्ष में थी और यदि सरकार उसका 
व्यय उठाने के लिये तत्तर थी तो पौर्ड और श्र्ध॑पौरड के मुद्रण के लिये एक 
टकंसाल खोली जा सकती है। यदि वकसाल खोलना सम्भव न हो सके तो सर- 
कार को श्रपनी विज्ञप्ति को जिसे १६०६ में वापस ले लिया गया था पुनः लागू 
कर देना चाहिये ताकि बम्बई की टकसाल पतन्न-मुद्रा तथा रुपये के बदले में स्वर 
स्वीकार करने लगे | 

. जहाँ तक स्वर्ण-मान निधि का सम्बन्ध था उसके लिये कोई अधिकतम 
मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती पर उसका अ्रघिकांश स्वर्ण में ही होना 
चाहिये | उनके मतानुसार इस निधि को रखने का सबसे उपयुक्त स्थान लन्‍्डन 
था | उन्होंने यह सिफारिश की कि इस निधि की रुपये वाली शाखा को खत्म कर 
दिया जाय। उन्होंने सिफारिश कीकि पन्न-मरद्रा पद्धति को प्रतिभूतियों (९०४:७४६४) 
के झ्राघार पर अधिक पत्र मुद्रा की निकासी कर के बना देना चाहिये। चलन 
पद्धति के एक अंश के रूप में पत्र-मुद्रा का प्रयोग प्रोत्साहित किया जाना चाहिये 
और ५०० रु० के नोटों को देश भर में चालू कर देना चाहिये | श्रायोग ने यह 
भी सिफारिश की कि जब श्रावश्यकता पड़े भारत सरकार सेक्रेटरी आफ स्टेट के 
नाम हुरिडियों १ शि० ३३६ पे० प्रति रुपया की दर से विक्रय करे | फरवरी १६१४ 
में इस श्रायोग की रिपोर्ट छपी और जुलाई १६१४ में युद छिढ़॒ गया । इसलिये 
श्रायोग की बहुत ठी सिफारिशों को सरकार कार्यान्वित नहीं कर सकी, परन्तु स्वर्ण 
मान कोष की रजत शाखा को हटा दिया । और युद्ध छिड़ जाने के कारण रिवर्स 
काउन्सिल विलों की माँग बढ़ जाने से उनको विक्रय करने के लिये बड़ी तत्परता 
से तैयार हो गयी | 

._ 'भारत सरकार की चुखिपूर्ण मुद्राचलन नीति प्रथम महासमर काल में तथा 
उत्तर महासमर काल में १६१४-१६३६ उद्योग तथा व्यापार के लिये बहुत बढ़े 
भार का कारण बन गयी । चेम्बर लेन ओयोग ने जैसा कि इस ऊपर बता चुके हैं 
स्वर्ण विनिमय मान के श्रयोग को सुधारने की सिफारिश की थी परन्तु वे कार्या- 
न्वित न हो सकी क्योंकि श्रायोंग की रिपोर्ट फरवरी “१६१४ में छुपी और प्रथम 
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- महायमर जुलाई १६१४ में आरम्म हो छुका था। स्व विनिमय मान जो १६१७ 
तक चालू रद संतोषप्रद ढंग से कार्य न कर सका । संसार को चौंदी की उत्तत्त 
में कमी आ जाने से और मुद्रा के लिये उसकी माँग बढ़ जाने से चाँदी का मूल्य 
२७३ पेन्त ग्रति आउन्स १६१४ में हो गया, १६१७ के श्रगस्त में ४३ पेन्स हुग्रा 
और उसी वर्ष सितम्बर में ५५ पेम्ख तक बढ़ गया | “४३ पेम्स प्रति थ्राउन्स मूल्य 
जरा विचारणीय है क्योंकि इस मूल्य पर रपये का विनिमय मूल्य उसके पाटमान 
के बरातर हो गया या। यदि मूल्य ४३ पेन्स प्रति श्राउन्स से ऊपर बढ़वा तो दपये 
का विनिमय मूल्य १ शि० ४ पेन्स पर स्थिर नहीं रक्खा जा सकता था रुपये का 
मूल्य स्वर्ण में इससे कहीं श्रधिक द्ोता और यदि सरकार १ शि०४ पेन्स से श्रविक 
प्रत्येक दपये के लिये न देती तो रुपया या तो गला लिया जाता या निर्यात कर 
दिया जाता । ४३ पेन्स के उपरान्त चाँदी के मूल्य में प्रत्येक दृद्धि पर सरकार को 
विनिमय दर उसी के अनुसार बढ़ानी पड़ती | स्वर्ण विनिमय मान निसका संतोष 
जनक रीति से काम में श्राना काउन्सिल ड्राफ्ट की श्रपरिमित बिक्री पर श्र बपये 
के साकेतिक मुद्रा बते रहने पर निर्भर करता था नष्ट भ्रष्ट हो गया | रुपये का 
विनिमय मूल्य श्रव उसके वास्तविक मूल्य के साथ साथ उस्ती तरह बढ़ने लगा 
जैसा कि १८७३-६८६३ में बढ़ा था ।” इसका परिणाम यह हुआ कि रुपये की 
विनिमय दर बढ़कर अगस्त १६१७ में १ शि० ५ पे०, भ्रमेल १६१८ में १ शि० ६ 
पे० मई १६१६ में १ शि० ८ पे० श्रगस्‍्त १६१६ में १ शि० १० पे०, सिम्पर १६- 
१६ में २ शि० और दिसम्बर १६१६ में २ शि०४ पे० बढ़कर हो गयी | सरकार को 
१६१७ में लाचार होकर स्वर्ण विनिमय मान का त्याग करवा पड़ा और निरन्तर 
बढ़ने वाली रुपये की विनिमय दर ने देश के व्यापार ओर उद्योग को मद्दान धक्का 
पहुँचाया तथा मारतीय चलन का आधार निधि के घात्विक अंश को जो ७६४ 
१६१४ में थी घटाकर १६१६ में ४०४ कर दिया | 

वेबिन्गटन स्सिथ कमेटी १९१९--वेबिन्गटन' कमेठी ने जिसकी 
नियुक्ति भारत की चलन पद्धति और विनिभय युद्ध के प्रमावों की जाँच 
करने के लिये को गई थी निम्न सिफारिशं की --(१) समय का बिनिमये 
मूल्य २ शि० (स्वयं ) पर निश्चित कर दिया जाय; (२) रुपये को 
श्परिमित फानूनी ग्राह्म मुद्रा बनाये रखना चाहिये परन्तु उसके .साथ ही साथ 
पौंड को भी १० र० प्रति पीठ की दर से अपरिमित कानूनी ग्राह्म मुद्रा पोषित 
कर देना चाहिये यद्यपि सरकार पौंड के बदले में रुपया देने के लिये वाध्य न 
होगी, (३) देश के यह श्रधिक हित में न होगा कि स्तर मुद्रा का प्रयोग प्रोत्सा- 
हित किया जाय फिर भी एक स्वर्ण ठकताल की स्थापना बम्बई में कर: देनी 
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चाहिये श्रौर स्व मुद्रा को योद्री-पोड़ी मात्रा में निफासी करनी चाहिये; (४) 
रपये के मुद्रण से प्राप्त लाभ को स्वर्ण मान निधि में रखते जाना चाएये जिसका 
आधा मारत में रखा जाना चाहिये, (५) पद मुद्रा का घालिक श्राघार कम पते 
कम कुल पन्र मुद्रा चलन के ४०४ नियत कर देना चाहिये श्रौर श्रपिकतम 
विश्वासाधित निकासी फो १२० करोड़ गपयों पर निश्चित कर देना चाहिये, 
श्ौर (६) चाँदी के स्व॒तंघ्र रूप से श्रायात्त तथा निर्यात की श्नुमति दे दी जानी 
चाहिये | 

भी डी० एम० दयाल ने श्रपने अ्रस्वीकृति सूचक प्रपत्र में रुपये फे बिनि- 
मय मूल्य को २ शि० (स्वर्ण) पर निश्चित फरने का विरोध फिया क्योंकि उनके 
मत्त से यह मारत के व्यापार तथा उद्योग के लिये द्वानिकारक थी और उसके 
स्थान पर उन्होंने यह सिपारिश की कि पुरानी दर १ शि० ४ पेन्स वाली लागू की 
जानी चाहिए। भारत सरकार ने अधिक संख्या से श्रनुमति प्राप्त रिपोर्ट को 
छुर्माग्यवश स्वीकार कर लिया और रुपये की विनिमय दर २ शि० पर नियत कर 
दो श्रौर इसी दर पर रिवर्स काउन्सिल बेचने का निश्चिय किया। इस दर पर 
पॉडि की माँग रुपये के बदले बहुत श्रधिक बढ़ गयी श्रीर उसे कायम रखने फे श्रपने 
निष्फल प्रयल में भारतीय खजाने को ४० करोड़ रुपयों का घाटा हुआ और इसमें 
अतिरिक्त श्र्थ व्यवस्था भी संकट में पढ़ी | “पहिले तो सरकार ने २ शि० (स्वर्ण) 
की दर को कायम रखना चाहा बाद में १६२० की २४ जून से २८ सितम्बर तक 
२ शि० ( पीन्‍्ढड ) की दर फायम रखने का प्रयत्न किया जब कि रुपये का बाजार 
मूल्य नौचे गिर चुका था |” श्रन्त में रपये की विनिमय दर को २ शि० ( स्वर्ण ) 
पर कायम रखने के सारे प्रयत्न त्याग दिये गये श्रीर सरकार ने श्रपने प्रयत्न इस 
बातःपर सीमित कर दिया कि भारत में मुद्रा का संकुचन किया जाय ताकि 
शआन्तरिक और वाह्म मूल्यों में कुछ समानता श्रा सके । परिणाम स्वरूप रुपये का 
विनिमय मूल्य गिरा “श्रोर विनिमय दर जो कि दिसम्बर १६५० में ९ शि० ५४ पे० 
तक गिर खुकी थी मार्च १६२१ में श्रौर भ्रधिक गिर कर १ शि० २४ पे० (प्रर्थात्‌ 
१ शि० स्वर्ण से कम ) दो गयी । १६२२ से व्यापार कर, संतुलन भारत के पक्ष में 
लक्षितू, होने लगा श्रौर रुपये का पीन्ड में मूल्य बढ़ने लगा और घीरे-घीरे मुद्द-से 
पूर्व का स्तर श्रर्यात्‌ १ शि० ४ पेन्स (पोन्ड में) जनवरी १६२३ में हो गया। 
अ्रफ्ट्रवर २६२४ में और अधिक बढ़ा और १ शि० ६ पे० (ट्र्थात्‌ ह शि० 
४ पे० स्वर्ण) है गया और सरकार का प्रयत्न इसकी वृद्धि को इस दर के श्रागे 
घढ़ने से. रोकने की दिशा में निर्देशित हुआ |” यह घोर निश्कियता की भाँति 
१६२५ तक जब कि हृन्नलैन्ड स्वर्ण मान पर ञ्रा गया चलती रही | 
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हिलटन यंग कसीशन १९४५४ ;--हस झ्ायोग ने भारत के लिये स्वयं 
पाठ मान की सिफारिश की | विसकी मुख्य विशेषतायें निम्न थी -- 
(7) मुद्रा अधिकारियों के लिये यद अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये कि 
वे स्वर्ण का क्रय विक्रम एक निश्चित पद पर श्रौर कम से कम ४०० 
श्राउन्स (१०६५ तोला) की इकाइयों में करे। किस कार्य के लिये स्वर्ण 
की आवश्यकता है इस बात पर कोई प्रतिबरन्ध न हो परन्तु स्वर्ण के विक्रय 
के सम्बन्ध में ऐसी शर्ते होनी चाहिये कि सामान्यतः मुद्रा अ्रधिकारियों को मुद्रा 
के भी श्रतिरिक्त अन्य श्रावश्यकताशं के लिये स्वर्ण देने की श्रावश्यकवा न पड़े; 
पौस्ड और (9) अधंपौन्ड कानूनी ग्राह्म बने रहे परन्तु दपया पूर्ण रूप 
से कानूनी ग्राह्म रहे; (१77) सरकारी सेविंग सार्टिकरिकेट निर्गममित किये जाँय 
ताकि श्राम जनता की समझ में यह चात श्रा जाय कि स्वर्ण मूल्य का 
मानदण्ड हो और स्वर्ण श्रोर रुपया परस्पर परिवर्तनीय है| लोग इन 
सर्टिफिकेटों को खरीद फर अपनी बचत का विनियोग कर सकते हैं | 
३ श्रथवा ५ वर्ष पश्चात्‌ वे श्रपना मूल धन मय व्याज के रुपयों, 
श्थवा स्वर्ण के रूप में अपनी इच्छानुकूल प्राप्त कर सकते हैं; ((५) वर्तमान 
यन्न-मुद्रा रुपयों में परिवर्तनीय रहे परन्तु अ्रव जो नये नोटों की निकासी होगी वे 
कानूनी चौर पर रुपयों में परिवर्तित न किये जायें । पत्र मुद्रा को रुपयों में परि- 
वर्तित करने की सुविधा बराबर दी जाय; (४) एक रुपये के नोटों की जो कि पूर्ण- 
तया कानूनी ग्राध्य होंगे पर कानूनी तौर पर रुपये में परिवर्तित न किये जाय॑गे 
निकासी की जाय; और (४३) स्वर्णमान निधि तथा पत्र-मुद्रा निधि एक साथ 
मिला दिये जायें। श्रायोग ने छिफारिस की कि रुपये की विनियोग दर १शि० ६ 
पेन्स (स्वर्ण) पर नियत कर दी जाय जिससे रुपये का मूल्य स्वर्ण की मात्रा में 
८४७५ १२ ग्रेन शुद्ध सोने के बराबर हो जायगा | सर परपोत्तमदास ठाकुरदास 
ने श्रपने अ्रस्वीकृति सूचक प्रपत्र में यह सुझाव दिया कि रपये की विनियम पर 
१ शि० ४ पे० पर नियत की जानी घाहियेन कि १ शि० ६ पे० पर जैसा कि 
शआायोग ने सिफारिस की है । | 

सरकार ने श्रायोग की सिफ़ारिसों को स्वीकार कर लिया और १६२७ के 
करेन्सी एक्ट में वे सब तम्मिलित कर लिये गये जिसके अनुसार फ़पये की विनिमय 
दर १ शि० ६ पे० पर नियत हो गई | इसके लिये सरकार- को कानूनी तौर पर 
इस बात के लिये बाध्य किया गया कि (१) २१ र० ३ आ[७ १० पा० प्रति तोला 
की दर से चालीस ठोले वजन की (१५ श्राउन्स) सोने की ईटे खरीदे 
शौर (११) बस्बई में सुगवान करने के लिये शुद्ध सोना अथवा लब्दन में 
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भुगतान करने के लिये पौन्ड जो १०६५ तोला (४०० ओन्‍्ध) से कम मात्रा में न 
हो बेचे । मुद्रा नियंत्रक को इस बात की श्रनुमति होगी कि वह चाहे सोना या 
पीन्‍्ड वेचे | एक्ट ने पीन्ड और श्रर्धीोन्‍्ह को चलन पद्धति से वहिष्कृत कर 
दिया परन्तु सरकार को इस बात के लिये बाह्य किया कि मुद्रा कार्यालयों से 
सथा खजानों में उनकी उनके पाट मान पर स्वीकार करे | 


पौएड विनिमय-मान 


१६२७ के करेन्‍्सी एक्ट ने स्वर्ण पाव्मान की स्थापना वाघ्तव में नहीं 
की जैता कि हिल्टनय॑ग श्रायोग की सिफारिश थी वरन्‌ ययार्थ ये पौए् विनिमय- 
मान की स्थापना की थी। २१ सितम्बर १६११ तक जब कि इंगलैण्ड ने स्तर्णं 
विनिमय मान का परित्याग किया पौण्ड स्वयं में परिवत्तनीय था इसलिये इस 
काल में यह उसे स्वर्ण विनिमय मान भी कह सकते ह। इस प्रकार श्रायोग की 
सिफारिश का वास्तविक परिणाम स्र्ण विनिमय मान की स्थापना की | जिसकी 
उसने कठु आलोचना की थी | इंगलैण्ड के स्वर्ण मान के परित्याग कर देने के 
पश्चात्‌ मारत पौएठ विनिमय मान पर था ओर ठरकार ने रुपये के विनिमय 
मूल्य का राशि ६ पेन्स (पीएड) पर स्थिर रखने का प्रयरन किया था। श्रायोग 
की छिफारिश के अ्रनुखार सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों का बड़ा ही मयंकर 
परिणाम मारतीय श्रार्थिक व्यवस्था को उठाना पड़ा (१) रुपये का अ्रधिमुल्यन 
लगाया, १२३% हो गया था जिससे भारतीय निर्यात करने वालों को घाय 
उठाना पड़ा और उसका परिणाम यह हुश्रा कि निर्यात घट गया। (33) इस 
काल में बहुत बड़ो मात्रा में सोने का मारत से निर्यात हुआ | इसका कारण यह्द 
था कि सोने का मूल्य रुपयों की इकाइयों में बढ़ गया था क्योंकि पौंड का मूल्य 
स्वर्ण की मात्रा घट गया था और दपये का विनिमय मूल्य पौंड की इकाइयों में 
स्पिर रक्खा गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि जितना ही श्रघिक पौंड प्रत्येक 
वोला सोने के लिये दिया जाता उत्तने ही अधिक झपये उसके बदले में प्राप्त 
होते क्योंकि रुपये और पौंड का विनिमय दर स्थिर रक्खा गया था | २१ सितम्बर 
१६३१ को इंगलैण्ड के स्वर्ण-मान में परित्याग कर देने के पश्चात्‌ वा रुपये 
के विनिमय दर के १ शि० ६ पेन्स पर स्थिर कर देने के पश्चात्‌ सोने का मूल्य 
२१ २० प्रति तोला से २५ र० प्रति तोला हो गया और -१६३६१ का दिसम्बर में 
३० २० प्रति तोला के अ्रेंद्र ह्वी मूल्य. 'पहुँच गया था। सरकार के श्रधिकारियों ने. 
उस समय यह बताया कि सोने के नियांत के कारण घरेलू व्यय का भुगतान 

आअुगतान करने में तथा सुगतान संतुलन को देश के पक्ष में रखने में बड़ी सहायता 
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मिली, परन्तु जनता ने सोने के निर्यात की आलोचना की क्योंकि इससे देश की 
आर्थिक व्यवस्था ज्षीण होती थी। इस प्रकार का कठिनाई में किये हुये सोने के 
निर्यात से यह प्रकट होता था कि देशवासियों को आ्राथिक स्पिति बिगड़ रही थी 
और वे अपने पास के सोने को भ्रपनी जीविका चलाने के लिये बेच रहे थे | 
यदि सरकार ने यह सोना खरीद लिया द्ोता तो उसका प्रयोग भविष्य में मुद्रा 
के आ्राधार के लिये काम में ला सकती थी; श्रौर ((77) १६२७ में एक्ट ने दोहरी 
निषियों की स्थापना की और मुद्राचलन को साख नियंत्रण से बिल्ग कर 
दिया जिसके परिणाम स्वरूप देश में ऐसे सप्रय में जब कि अ्रधिक मुद्रा की 
थावश्यकता होती थी मुद्रा का श्रभाव होता था और जन्न मुद्रा की आवश्यकता 
कम होती थी तो मुद्रा का बाहुत्व होता था। १६३५ के पश्चात्‌ ह्वी जत्र कि 
आयोग की सेन्‍्ट्रल बैक के स्पप्पना की सिफारिश फल्वती हुई और रिजय॑ मैंक की 
स्थापना हुई भारतीय मुद्रा की सोच हीनता मिट पायी और व्यापार तथा उद्योग 
की आवश्यकता के श्रनुसार चलन में मुद्रा की मात्रा नियोमित की जा सकी | 

.... रिजव॑ बैंक श्राफ इंडिया एक्ट १६३४ के अ्रनुसार बैंक के लिये यह 
अनिवार्य कर दिया गया था कि वह किसी भी व्यक्ति से पुरन्त लन्दन में भुगतान 
करने के लिये १ शि० ५३ंडे पेन्स कम से कम और १ शि० ६३६ पेन्स अ्रधिक 
से अधिक प्रति रुपया की दर से, कम से कम १०००० पौणढ की मात्रा में खरीदें: 
और बेंचे । ब्रिटिश सरकार ने इस सुविधा का लाम मारत में युद्ध सम्बन्धी ज्यय 
की व्यवस्था करने में उठाया श्रौर रिजर्व बैंक को पौण्ड दे कर उसके बदले में 
रुपये लिये | इसका परिणाम यह हुआ कि लन्दन में बहुत सा पौरढ भारत के 
आदेय के रूप में इकट्ठा हो गया जिसका एक रुपया मूल्य १७३३ करोड़ रुपया 
हो गया था तथा भारत के चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ गई | भारत के चलन में 
पत्न-मुद्रा जिसकी मात्रा १६४२-४३ में ६४४ करोड़ रुपया बढ़ फर १९४४-४५ में 
१०८७४ करोड़ रुपया, और १६४७-४८ में १३०४ करोड़ रुपया हो गई | इस 
काल में मुद्रा की कुल् मात्रा की पूर्ति ११६८ करोड़ रुपयों, से १६२२ करोड़ 
रुपये और फिर २३०३ करोड़ रुपये बढ़कर हो गई। इसके परिणाम स्वरूप मारत 
में मुद्रा स्फीति हो गयी और थोक मूल्यों का निर्देशांक यदि १६३६ अगस्त को 
श्राघार मान ले तो १६४०-४१ में ११४.८, १६४३-४४ में २३६५ और १६४७- 
४८ में ३०७.० हो गया। यदि ब्रिटिश सरकार कोई दूसरा उपाय युद्ध सम्बन्धी 
व्यय की व्यवस्था करने का किया होता जैसे भारतीय पजी और द्रव्य बाजार में 
ऋण लेकर तो रुपये के विनिमय मूल्य में इतनी अधिक कमी और उसके परिणाम 
में मूल्य स्तर का इतना श्रधिक बढ़ना बचाया जा सकता था। 
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मुद्रा की पूर्ति श्रव मारत में लचीली हो गई दे और नवम्बर से मई तक जब 
मुद्रा की श्रधिक आवश्यकता द्वोती दे उसका प्रसार दो जाता है और जून से 
श्रक्टूबर तक जब्र मुद्रा की माँग कम होती है उसका संकुचन हो जाता है रिजय 
मैंक की स्थापना के पहिले भारत का इम्पीरियल बैंक जिसे श्रव स्टेट्वैंक श्राफ- 
इन्डिया कहा जाता है पन्न मुद्रा विभाग से ऋण ले लिया करता था। ताकि 
उससे वह बाजार में मुद्रा अ्रमाव जनित संकट को पार कर ले परन्तु यह प्रणाली 
छुगमता से नहीं चल पाती थी | रिजवबंक के श्रधिकार में साख तथा मुद्रा के एक 
साथ आ जाने से और उसके द्वारा कुशलता पूर्वक साख तथा मुद्रा चलने का 
प्रबन्ध किये जाने से सामयिक उतार चढ़ाव में बहुत कमी आरा गई है। 

१६४६ के श्रा्इिनेन्स द्वारा ५०० ८० से अधिक मूल्य वाले बैंक के 
नोरो के चलन से वहिष्कृत किये जाने के कारण भारतीय चलन पद्धति को बड़ा 
आवाड्छुनीय घवका सहना पड़ा | १६४७ दिसम्पर में इन नोटों की मात्रा निम्न 
प्रकार थी ५०० रु० के मूल्य वाले नोट ३ लाख रुपयों के, १००० २० के मूल्य 
वाले नोट ११२ करोड़ रुपयों के, श्रीर १०,००० २० के मूल्य वाले नोट २१ लाख 
रुपयों के इन्हीं मृल्पो के नोटों की मात्रा १६४५ में २६ लाख दपये, ११३.३७ 
करोड़ रुपये श्रौर १९"४६ करोड़ रुपये क्रमशः थी ? ऊँचे मूल्य वाले नोटों के वापस 
ले लेने से जनता के मारतीय मुद्रा चलन में विश्वास को गद्दरा धक्का पहुँचा और 
व्यापारियों को बड़ी कठिनाई हुई जिनको सो-सौ रुपये के नोटों के बए्डलों का एक 
स्थान से दूसरे स्थान लादे हुये जाता पड़ा | 


सख्॒र्ण समानता मान 


२१ सितम्धर १६३१ से १ माचे १६४७ तक भारतवर्ष में पौन्ड विनिमय 
मान' प्रचलित रही क्योंकि रुपये को पौस्ड से संग्रथित कर दिया गया था श्रौर 
ब्रिटेन से स्वर्ण मान नहीं था। जब भारतवर्ष १ मार्च १६४७ को श्रन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष का सदस्य हो गया भारत में स्वर्ण समानता मान लागू हो गया क्‍योंकि 
भारतीय रुपये का मूल्य स्वर्ण की मात्रा में तथा श्रमरीका के डालरो की इकाइयों 
से नियत किया गया. इस प्रणाली में भारत के रिजव बैंक के लिये यह अनिवार्य 
नहों है.कि रपये के बदले में कई विदेशी मुद्रा जो स्वर्ण में परिवर्तनीय हो, 
परन्तु चूकि रुपये का विदेशी मूल्य स्वयं के मूल्य पर श्राधारित है इसलिये इस 
प्रणाली को स्व॒र्ण समानता मान कहना युक्ति संगत प्रतीत होता है | ऐसा कहा 
जाता है कि इस प्रणाली में स्वर्ण मान के समी लाभ प्राप्त है और शुद्ध स्वर्य 
मान की तरह इसमें न. तो प्रत्यक्ष रूप से स्वर्ण को झावश्यकता है और न स्वर 


भारतीय चलन मुद्रा का इतिहास . छ 


विनिमय मान की तरह श्रप्रत्यक्ष रूप से ह्वी स्वर्ण की श्रावश्यकता है क्योंकि (१) 
भारतीय रुपये का मूल्य स्वर्ण की मात्रा में नियत कर दिया गयां है और उसके 
द्वारा अन्य देशों की मुद्राओं में भी जो अ्रन्वर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य है नियत 
हो गया है, (3) चूँ क्रि किसी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह स्वयं श्रपनी 
मुद्रा का विनिमय मूल्य परिवर्तित कर ले सिवाय बहुत साधारण सीमा के बीच के 
अणाली से बैठी ही विनिमय स्थिरता प्राप्त होती है जैसी कि स्वर्ण पान में प्राप्त 
दोती थो, (9) यदि किसी देश के लिये श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की राय से 
नियत किये हुये विनिमय दर के बनाये रखने से कठिनाई फा अनुभव दवोता है 
है तो यह कोष उसकी सहायता श्रावश्यक विदेशी मुद्रा उधार देकर करता है 
ताकि वह अ्रपनी मुद्रा का विनिमय मूल्य स्थिर रख सके और विदेशी मुगतान 
ठीक उसी प्रकार कर सके जैसे कि स्वरण॑ मान के श्रन्तंगत कर सकता या | 
(एए) इस प्रणाली में सबसे बढ़ा लाम यह है कि एक देश से दूसरे देश 
विनिमय दर से स्थिरता बनाये रखने के लिये जो सोना भेजने को जोखिम तथा 
व्यय उठाना पढ़ता था उसकी अ्रव श्रावश्यकता ही नहीं रह गई है श्रोर भारत 
का रिजय॑ बैंक श्रावश्यक विदेशी विनिमय या तो अपने साधनों के आधार पर 
अथवा श्रन्तरा्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार लेकर दे देता है और (ए) यद्यपि विनिमय 
दर में वैसी स्थिरता प्राप्त है जैसा कि स्वर्ण मान के श्रन्तगंत होती फिर भी उसमें 
लचीलापन इस बात से ले श्राया गया है कि प्रत्येक देश एक निश्चित सीमा के 
अन्दर यदि चाहे तो स्वयं विनिमय दर में परिवर्तन कर सकता है और यदि श्रन्तर 
राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सलाह लेकर करना चाहे तो किसी भी सीमा तक परिवतंन 
कर सकता है| यह सुविधा स्वर्ण मान के अन्तर्गत भ्राप्त नहीं हो सकती थी। 
इस प्रकार स्वर्ण समानता मान में शुद्ध स्त्रणं मान के सब गुण ही मौजूद नहीं 
है बरन्‌ कुछ श्रधिक गुण भी है श्रोर उसके कोई भी अ्रवगुण जैसे स्वर्ण के जमा 
करने के सम्बन्ध में कोष रखना तथा एक देश से दूसरे देश भेजने का व्यय 
खठाना श्रादि नहीं है | 
मारत के श्रत्वर्राष्ट्रीय मुद्राकोष फा सदस्य वन जाने के कारण रिजव॑ बैंक 
शकक्‍ट की ४० वी श्रौर ४१ वी धाराश्रों में श्रप्रेल १६४७ में संशोधन द्वारा परिवर्तन 
कर दिया गया है श्रौर श्रब॑ रिजर्ववैंक के श्रपरिमित मात्रा में निश्चित दर पर 
भीन्‍्ड वेचने श्रौरखरीदने के लिये वाध्य होने के स्थान पर उसे विदेशी विनिमय 
ऐसी दर पर और ऐसी शर्ता पर बेचने तथा खरीदने का अवसर दिया गया है जो 
: केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर नियत फी जावे । बृटिश सरकार ने इस 
सुविधा का अ्ंनैतिक प्रयोग भारत पर पौन्ड पावने का भार लादने के लिये तथा 
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देश भें मुद्रा स्थिति लाने के लिये-किया था इसलिये इस संशोधन का भारत में 
स्वागत हुआ | भूत काल में रिजवर्वेक को ४०० की मुद्रानिधि में जो उसे रखना 
पढता या स्वर्ण पाठ, स्वर्ण मुद्रा तथा पोन्ड प्रतिभूतियाँ सम्मिलित करनी पढ़ती 
थीं। जब से मारत अ्रन्तर्साष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य हो गया रिजवरबंक को यह 
अधिकार में दिया गया कि वह पौन्ड अतिभूतियों के श्रतिरिक्त श्रन्य प्रतिभूतियाँ 
भी सुद्राकोष में रख सकता है। अ्रन्तराष्ट्रीय मुद्रकोप द्वारा रपये का विनिमय 
मूल्य प्रचलित १ शि० ६ पेन्स की दर पर स्वीकार कर लिया गया परन्तु उसे श्र 
स्वर्ण से संग्रथित कर दिया गया और मारतोय रुपया अ्रव ३०२२५ सेन्ट के 
बराबर श्रमरीकी डालर की इकाइयो में श्रीर ०*१६८६०१ आम शुद्ग सोने की मात्रा 
में समझा गया। 

रुपये की विनिमय दर बहुत कुछ स्थिर रही यद्यपि उस पर समय-समय पर 
दवाव पड़ता रहा शौर इसका श्रेय रिजय॑ बैक के श्रधिकारियों को तथा भारत की 
अन्दरराष्ट्रीय मुद्रा कोष फी सदस्यता को है क्योंकि इस कोष ने बड़ी उदारता के 
साथ विदेशी मुद्रायें रिजर्व बैंक को रपये का विनिमय मूल्य स्थिर रखने के लिये 
दिया | २० सितम्बर १६४६ को भारतीय रुपये का पौन्ड के तथा पौन्‍्ड क्षेत्र की 
मुद्राओं ( पाकिस्वान को छोड़ कर ) के साथ ही साथ अ्रवमूल्यन हुआ इसका 
कारण यह नहीं था कि रुपये के मूल्य में कोई गड़बड़ी थी श्रथवा रिजर्व बंक के 
लिये रुपये के विनिमय दर को बनाये रखना असम्मव हो गया था वरन्‌ यह था 
कि बृटिश सरकार ने पौन्ड' का अवमूल्यन करने का निश्चय किया और मारत ने 
उसका कामनवेल्य का एक विश्वस्त सदस्य होने के नाते अनुकरण किया। 
. लगभग ३०३४ के अवमूल्यन के पश्चात्‌ भारतीय रुपया श्रमरीकी मुद्रा की 
इकाइयों में २१ सेन्ट में बराबर श्रोर ० १८६६२१ आम शुद्ध स्वर्ण के बराबर हो 
गया | रुपये का विनिमय मूल्य पौन्ड की इकाइयों में ज्यों का त्यों १ शि० ६ पेन्स 
प्रति रुपया बना रह गया । | 

भारत की द्वितीय योजना का प्रबन्ध करने के लिये देश की आर्थिक 
न्यवस्था को उसके श्रमुरूप बनाने के विचार से रिजव॑ बैंक आफ इन्डिया एक्ट 
वैकिंग कम्पनी एक्ट का संशोधन १६४६ में किया गया | इस संशोधन के अनुसार 
(7) पंच मुद्रा निकासी को मुद्रा निधि को उत्तनों ही मात्रा के आधार अधिक मेद्रा 
की निकासी द्वारा श्रघिक लचीला बना दिया गया और (37) रिजव बैंक को 
व्यापारी बको की साख पर अधिक नियंत्रण रखने का अधिकार मुद्रास्फीति की 
स्थति के उत्पन्न हो जाने पर उसे रोकने के लिये दिया गया। इस ध्येय से श्रनु- 
पातिक निधि प्रणाली को बदल कर उसके स्थान पर '्यूनतम निधि प्रणाली को 
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भारतीय चलन पद्धति का-स्व॒ण पाट स्वयं सुद्रा तथा विदेशी प्रशतियों की इका- 
हयों में आधार बनाना स्वीकार किया गया | इस संशोधन के पहले रिजव बैंक 
आफ इन्डिया एक्टर के सेक्‍्सन ३२ (२) के श्रतुसार निकासी विभाग के श्रादेश का 
कम से कम २॥५ भाग (.४० £ ) स्वर्ण मुद्रा स्वर्ण पाट अथवा विदेशी प्रस्ृतियों 
को रखना अनिवार्य या। स्वर्ण मुद्रा और स्वर्ण पट का मूल्य किसी भी दशा में 
४० करोड़ रुपये से कम न होना घाहिये। स्वर्ण का मूल्य २१२४ रुपये प्रति 
तोला (८ तोला बराबर ३ श्रौंस के ) था। द्वितीय योजना की आवश्यकता के 
संदभ में इस नियंत्रण प्रद व्यवस्था के इष्टिकोण से संशोधित एक्ट ने अनुपातिक 
निधि प्रणाली को बदल कर न्यूनतम निश्चित प्रणाली की स्थापना की और यह 
नियत फर दिया कि विदेशी प्रभ्नतियाँ कम से कम ४०० करोड़ रुपयों के मूल्य 
की श्लोर स्वण मुद्रा तथा स्वर पाट ११५ करोड़ रुपयों के मूल्य के रक्खे जा सकते 
हैं जब कि स्वैण कर मूल्य ६२४० २० प्रति तोला माना जाय जो कि समानता: 
दर के श्रमुसार ( ३५. .डालर प्रति श्रौन्‍्त शुद्द स्वर्य ) था और जो अ्रन्तर राष्ट्रीय 
कीष द्वारा स्वीकृत .थी | संशोधित एक्ट ने यह भी प्रतिबन्ध हटा लिया कि श्रधिक 
से अधिक १०० करोड़ २० के मूल्य की विदेशी प्रभृतियाँ कम से कम ६ मह्दीने की 
अवधि तक जो कि समय समय पर बढ़ाई जा सकती थी पर १ महीने से श्रधिक 
फाल के लिये एक बार में नहीं केन्द्रीय सरकार की श्रनुमति से श्रवश्य रक्‍्खी 
जाय | इस संशोधन का वास्तविक प्रभाव यह था कि रिजव बैंक अधिक मात्रा में 
' मुद्रा की निकासी करने में सम है श्रथवा उसमें स्थान पर कम से कम श्रपनी 
कुछ विदेशी प्रभ्नतियों का जिनका मूल्य ३०० करोड़ दंपयों से कम नहीं हो सकता 
था परित्याग करे | परन्तुःमसारत में बढ़ा ही गंभीर विनिमय संकट १६४६ के अ्रन्त 
तक उत्पन्न हो गया | जिसके कारण मुद्रा निधि को फिर परिवर्तित करना पड़ा 
ताकि रिजर्व बैंक अपने पास की कुछ विदेशी प्रश्नतियों को मुद्रा निधि में रक्खे 
जाने के लिये निकाल सके जिससे विदेशी विनिमय का व्यवृघान पूरा किया जा 
सके | इसलिये ३१ श्रक्ट्वर १६४७ को जिख॑ बैंक आफ इन्डिया एक्ट फा 
संशोधन स्जिव बैंक श्राफ इन्हिया श्रमेन्डसेन्ट श्राडिनेन्स १६५७ की घोषणा द्वारा 
किया गया और उसे रिजर्व बैंक श्राफ इन्डिया ( द्वितीय, संशोधन ) एक्ट १६४७ 
में सम्मिलित कर लिया गया। सेक्‍्सन ३३ के संशोधित रूप के श्रतुसार स्वर्ण 
मुद्रा खर्ण पाट श्रौर विदेशी प्रभृतियों का मूल्य जो किसी भी समय मैंक के 
निकासी विभाग में जमा हैं. किसी भी स्थिति में २०० करोड़ रुपयों से कम नहीं 
होना चाहिये झ्लौर साथ ही साथ स्वर्ण मुद्रा श्रौर स्वर्ण पाट का मूल्य कभी भी 
११४ करोड़ रुपयों के नीचे न जाने पाये | सेक्सन ३७ में दी शर्तें लिसके अनुसार. 
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मिकासी बिमाग में कम से कम ३०० करोढ़ रुपयों के मूल्य की विदेशी प्रम्ृतियों 
को रखना अनिवार्य था हटा दी गई | इस संशोधन का प्रमाव विदेशी प्रमूृतियों के - 
रखने की न्यूनतम मात्रा को घटा कर ८५ करोड़ रुपया करना था जो कि स्वयं 
मुद्रा श्रौर स्वर्ण पाट को मिला कर जिसकी सीमा ११५ करोड़ रुपया थी २०७० 
करोड़ रुपया हो जाता है ] १६५६ का संशोधन इसलिये ठीक नहीं था कि उपने 
मुद्रा निधि को घटा दिया था और उससे रुपये के विनिमय मूल्य के लिये खरा 
था, क्योंकि जनता का विश्वात्त मुद्रा के प्रति अशतः मुद्रा के श्राधार रूप में रक्खी 
निधि पर निर्भर करता है और १६४७ के संशोधन ने स्थिति बिगाड़ दी थी। यह 
तर्क उपस्थित करना अ्रनुवित है जैसा कि रिजर्व बेंक के अधिकारियों ने किया 
है कि मुद्रानिधि एक प्राचीन प्रया का प्रतीक सात्र है और विल्कुल आवश्यक 
नहीं है, अथवा जैसा कि उस समय के वित मंत्री ने लोक समा में कह्दा कि मुद्रा 
निधि अपने वर्तमान रूप में मेरे विचार से सरकार की परम्परागत निष्कियता के 
कारण चलाई जा रही है | यह बड़े सौमाग्य की बात है कि मारतीय रुपये की 
विदेशों में साख आयी है और उसका मूल्य स्थिर हैं | हमें उसकी रक्षा इस बात 
से करनी है कि स्थिति संकट का रूप न धारण कर ले | सरकार और रिजवयं बैंक 
ने इस सम्मावना की और से आँखे बन्द रक्‍्खी है। 

दूधरी विचास्णोय घात मारतीय मुद्रा क्षेत्र में जो हुई वह यह थी कि 
'रिजर्व बैंक श्राफ इन्डिया एक्ट १६५३ ने (संशोधित) अभी मूल्य वाले नो फिर 
से चालू कर दिया और जो कठिनाई उनके इटा देने से उत्तन्न हो गई थी दूर 
दो गई । रिजव॑ बैंक श्राफ इन्डिया ने फिर से १००० रु०, ५००० %० ओर 
२१० ००० रु० के मूल्य के नोटों की निकासी १ अप्रैल १६५४ से कर दी । 

यहाँ इस बात का याद दिलाना आ्रावश्यक होगा कि विक्टोरिया तथा 
ससम एडवर्ड के रूपये श्रौर अठन्नियां जो शुद्ध चाँदी के थे पहिली श्रग्नैल १६४१ 
और ३१ मई १६४२ से क्रमशः वह्विष्कृत कर दिये गये और जाज पष्ठष के चाँदी 
के रुपये और अठत्षियाँ १ मई १६४१ से वहिष्कृत कर दी गई | उनका स्पान 
ऐसे दपयों अठल्लियों ओर चवच्नियों द्वारा ले लिया गया जिनकी निकासी १६४० 
में इसलिये की गई कि सिक्कों का मुद्रण व्यय घट जाय [ ये सिक्के जिनमें केवल 
५०१० शुद्ध घाद थी और जिनका वास्तविक मूल्य उनके अंकित मूल्प से बहुत्त 
कम था वाद में दृठा दिये गये और निकासी के सांकेतिक सिक्कों ने उनका स्थान 
ते लिया | चाँदी की पूर्ति के श्रर्प्यात्त होने, चाँदी के वर्तमान मूल्य स्तर तथा 
२२६०००००० श्रौन्‍्त चाँदी के जिस भारत ने यूनाइटेड स्टेट से १६४३-४५ में 
उधार लिया या लौथने के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने श्६४६ की मई से 
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चौथाई मूल्य वाकी भ्रठत्रियों श्रौर चयक्नियों की निकासी बन्द कर दी (ऐसे रुपयों 
की भी) श्रौर यह निर्शय किया कि.शुद्ध निकिल के सिक्के उनका स्पान लें। ये 
सिक्‍के चौथाई मूल्य बाले दपयों के ही .बजन के ये (१८० ग्रेन ट्राय) पर उनका 
व्यास कुछ कम है। मुख्य बात यह है कि ये वैसे ही सकितिक सिक्‍के हैं जैसे कि पत्र 
मुद्रा भ्ौर उनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है । इस उपाय से इसमें संदेह नहीं 
कुछ चाँदी की बचत हो गई परन्द् इसे. भारतीय मुद्रा चलन दीन हो राई यद्यपि 
सौमाग्य से भारतीय जनता का उस पर विश्वास कम नहीं हुआ है। दूसरा 
उल्लेनीय परिवर्तन भारतीय चलन पद्धति में दशमिक सिक्कों का १ अंग्रेल १६५७ 
सेप्रचलल था। . «' ' ;ल्‍ 2 “'ऑँ 
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रुंपयें का विनिमय अधघ 


देश के विदेशी व्यापार का प्रसार करने के लिए, देश की श्रार्थिक समृद्धि 
बढ़ाने श्रौर रोजगार पढ़ाने के लिए रुपये के विनिमय अर्घ का बहुत अधिक 
महत्व है | व्यापार और लेन देन का कार्य सुचार रूप से चलाने के लिए यह 
आवश्यक है कि विनिमय श्रधे में स्थायित्व हो | यदि रुपये के विनिमय श्रम में 
कमी श्राए तो भारत के श्रन्य देशों को निर्यात किये जाने वाले सामान के बदले 
में पहिले की श्रपेज्ञा श्रधिक रुपया प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थित्ति में 
यदि निर्यात कर्ता श्रपने माल के मूल्य में किसी प्रकार का परिवेतन न कर उन्हें पूर्व 
स्तर पर ही बनाए रखें तो इससे विदेश के बानारों में उनकी प्रतियोगिता शक्ति 
बढ़ सकती है | यदि रुपये का विनिमय अ्रर्घे १ शिलिग ६ पेन्स से घटकर १ 
शिलिंग ४ पैन्स प्रति रुपया कर दिया जाय तो इसका मारतीय निर्यात कर्ता 
के व्यापार पर प्रभाव पढ़ेगा। भारत के निर्यात कर्ता वहाँ जो वस्तु १ शिलिंग 
६ पेन्स में वेचकर एक रुपया प्राप्त करते थे वह विनिमय के अप में परि्धंतन हो 
जाने से १ रुपया २ आना प्राप्त कर सक्रेंगे | परन्तु यदि निर्यात कर्ता उस वस्तु की 
केवल एक रुपया कौमत वसूल करने से सन्हुष्ट हो तो वह विदेशों में अपने माल 
की कीमत घटा कर १ शिलिंग ४ पेन्स कर सकता है। ऐसा करने से श्रन्य देशों 
की श्रपेज्ञा उसकी प्रतियोगिता शक्ति बढ़ेगी। यदि रुपये के विनिमय अं में वृद्धि 
हुईं तो इसका परिणाम उल्टा होगा | इसके फलस्वरूप मारतीय निर्यात कर्ता को 
अपने माल का दाम पहले की श्रपेज्ञा रुपये के रूप में कम मिलेगा, यदि पहले 
के बराबर रुपये प्राप्त करना चाद्देगा तो विदेशों में उसके माल की कीमत बढ़ 
जायेगी, और उसकी प्रतियोगिता शक्ति शिधिल पड़ जायगी | रुपये के विनिमय 
अ्ध परिवेतन का भारत के श्रायात पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा | किस समय कौन 
सी विनिमय अ्रध की दर उपयुक्त होगी यह श्रनेक बातों पर निर्भर है। विनिमय 
शर्ध की दर में परिवर्तन से श्रायात और निर्यात, भुगतान के सन्तुलन और देश 
की श्रार्थिक स्थिति की इृढृता पर प्रभाव पढ़ता है। देश को श्र्थिक दृष्टि से 
समृद्विशाली बनाने में इन सब का विशेष स्थान होता है। इसलिए जतन्र कभी 
विनिमय श्र॒घ की दर में परिवर्तन किया जाता है तो पहले सारी स्थिति पर विस्तार 
से गम्मीरता पूर्वक विचार कर लिया जाता है। 
हिल्टत्-यंग कभीशन की रिपो्ट--भारत में विनिमय के अनुपात के 


झपये का विभिमय श्र इ४१ 


प्रश्न पर १६९ वीं शताब्दी से है विवाद चलता श्रा रद्दा या परन्तु १६२६ में 
टिल्टन यंग कमीशन की रिपरोट के पश्चात यह विवाद का मुख्य विषय बन गया। 
हिल्टन-यंग कमीशन मे सिफारिश की कि दप्ये का विनिमय श्रर्ध १ शिलिंग ६ 
पेन्स प्रति य्पया निश्चित किया जाय! इससे स्वर्ण फे मान में एफ रुपया 
८४७३ १२ ग्रेन शुद स्वण के बराबर द्ोगा | पश्रपनी इस सिफारिश के समर्थन में 
फममीशन ने निम्मलिखित तर्क दिये -- 

) मारतीय तथा विश्वन्याजार में विनिमय इस अनुपात पर पहले शी 
निश्चित हो चुका है श्रौर इसी अनुपात पर भारतीय तथा विश्व-बाजार में काफ़ी 
लेन देन हो चुफा है | यदि विनिमय की दर में कुछ परिवर्तन किया गया तो 
इससे कुछ समय तक एक विषय स्थिति उसन्न हो जायेगी श्रीर व्यापक श्रश्ाँति 
श्रौर श्रव्यवस्था फैल जायगी । फ्योंकि जून १६२५ से विनिमय का श्रनुपात 
इसी स्वर ॒ पर रहद्या है इतलिए परिना फ़िसी परिवर्तन के इसी शनुपात को मान 
लेना चादिए। ; 

(२) मारत में बेतनों श्रौर मूल्यों में इसी श्रतुपात के श्तुसार परिवर्तन 
शे गया है इसलिए यद्दी उपयुक्त श्रत॒पात है। 

(३) वसतश्नों फे मूल्य के भ्रनुप्रात में लगान प्रवश्य फम_ हो गया है पर 
संविदा (८०7४8०६) इसी नए श्रत॒पात के श्रमुतार निश्चित शे गये ई |' 

(४) यह कद्दना ठोफ नर्दथी है कि १ शिलिग ४ पेन्स विनिमय का स्वाम- 
विक (पा) अ्रन॒ुपात है फर्योकि श्रतीत में काफी लम्बे समय तक इसो के 
अनुसार कारोगार चलता रहा है। विनिमय का श्रनुपात उस समय की परिस्थि- 
तियों पर निर्मर करता है श्र श्रव परिस्थितियों के श्रतुतार उसे १ शिक्षिग ६ 
देन्स प्रति बपया होना चाहिएं। यदि विनिमय का श्नुपात १ शिलिंग ४ पेन्स 
कर दिया जाय तो इससे भारत सरकार फी वित्त-स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा और 
व्यय की रकम पूरी करने के लिए सरकार को श्रधिफ कर लगाने पढ़ेगे। 

सर पुरुषोचमदास ठाकुरदास ने कमीशन की रिपोर्ट पर श्रापत्ति प्रकठ की 
श्रौर सुकाव दिया कि विनिमय का अनुपात १ शिलिंग ४ पेन्स ही निश्चित फिया 
जाय वर्योकि श्रतीत में काफी लम्वे समय तक इसके अनुसार कारोबार चलाया 
जाता रह है और श्रत्र इसे स्वाभाविक विनिमय श्रनुणव सम्रकना चाहिये । यदि 
खनुपात १ शिलिंग ६ पेन्स निश्चित किया गया तो इसका श्रमिप्राय यह होगा 
कि रुपये के विनिमय अ्रघ में १२३ प्रतिशत की वृद्धि होगी। हससे विदेशी 
जल्पादकों को भारतीय बाजार में प्रतियोगिता बढ़ाने में सहायता मिलेगी श्रीर 
भारत के निर्यात ब्य|पार को झति पहुँचेगी । 


४५२ भारतीय प्र्थशाज्ञ की समस्याएं 


भारत सरकार ने हिल्थ्न-्यंग कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार कर 
लिया और १६२७ का मुद्रा फानून पारित किया। दसके श्रमुसार रुपये का 
विनिमय अनुपात १ शिलिंग ६ पेन्स प्रति रुपया निश्चित किया गया और 
सरकार को निम्न उत्तरदायित्व दिये गये, (१) सरकार को २१ रुपया ३ श्राना 
१० पाई प्रति तोले फे द्सावच से सोने की कम से कम चालीस तोले की घिल्लियाँ 
खरीदनी चाहिए। (१) सरकार वम्बई में निकासी के लिए जो सोना बेचेगी या 
लन्दन में निकासी के लिए. स्टर्लिज्ञ वेचेगी उसकी मात्रा कम से कम ४०० श्री 
शुद्ध सोना श्रथवा इतना ही स्वलिज्ष होना चाहिए | | 

इसके उपरान्त १० बर्ष से श्रधिक समय तक भारतीय जनता बराबर 
ह्पये का श्रवमूल्यन करने की माँग करती रही । मारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसी 
श्राशय का एक प्रस्ताव स्वीकार किया और श्रनेक श््शाल्ियों ने भी सुझाव 
दिया कि रुपये का श्रवमूल्यन किया जाना चाहिये । रुपये के दिनिमय श्रध में 
बृद्दि (0एशए४)०४४०४) कर देने से भारत फो श्रनेक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा जिसकी संखित्त रूप रेखा नीचे दी गई है -- 

(१) विनिमय अनुपात की इस कृत्रिम दर को बनाए रखने के लिए सरकार 
को १६३०-३१ तक ५ वर्षो में लगभग १०३ करोड़ रुपये का मुद्रा-संकुचन करना 
पड़ा | इससे मारतीय वस्तुओं के मूल्य गिर गये जिससे भारतीय किसानों और 
उत्पादकों को बहुत हानि हुई । 

(२) इस नीति को लागू करने के फलस्वरूप देश का मुद्रा.सुरक्षित कोष 
(०प्रा7७7०ए 7८४९7ए८) खाली दो गया और इस दर को बनाये रखने के लिये 
सरकार को विशेष प्रयत्न करने पढ़े | 

(३) कृत्रिस विनिमय अ्रधे के कारण १६२६ की श्रर्थिक सन्‍्दी का भारत 
पर बहुव बुरा प्रभाव पड़ा | विदेशों की अ्रपेज्ञा भारत की कीमतों में श्रधिक कमी 
आई, व्यापार की शर्ते भारत के अनुकूल न रहीं श्रीर व्यापार का सब्दुलन 
(99)9708 0 ४906) भारत्त क्के अनुकूल होते हुए भी बचत पहले की श्रपेक्षा 
चहुतत कम रही। इसमें सन्देद नहीं कि देश की आर्थिक स्थिति और मूल्यों का 
परस्पर सम्बन्ध और व्यापार सन्तुलन अनेक बातों पर निर्मर करते ई और यह 
नहीं कह्दा ना सकता है कि भारत की स्थिति विभड़ने का कारण केवल उपये के 
विनिमय अधे में श्रर्वाछित वृद्धि कर देना था। परन्तु यह चिल्कुल सह्दी ह्ठै कि 
देश की स्थिति विगाड़ने के लिए अ्रन्य कारणों के सांथ यह कारण भी उत्तरदायी 
है | यदि विनिमय श्रर्ध की दर १ शिलिंय ४ पेन्स निश्चित की गई होती तो 
सम्भवतः इतने गम्भीर संकट का सामना न करना पड़ता । १६३६१ में जब ब्रिटिश 


रुपये का विनिमय शअ्रर्घे डरे 


सरकार ने स्वरण-मान का त्याग कर दिया तब रुपये का सम्बन्ध स्वर्ण की बजाय 
स्टर्लिज्ञ से जोड़ दिया गया परन्तु विनिमय का श्रतुपात १ शिलिंज्ञ ६ पेन्स 
स्टलिज्ञ प्रति रुपया ही रखा गया | रुपये का विनिमय श्रनुपात, घटाने के लिए 
सरकार के पास यह खयणं श्रवसर था पर सरकार इस अवसर का लाभ उठाने से 
चूक गई श्र देश को भारी क्षति उठानी पड़ी | 

सितम्बर १६४६ में बपये का श्रवमूल्यन कर दिया गया | इस समय तक 
विनिमय के अनुपात के सम्बन्ध में और रुपये का श्रवमूल्यन करने कौ माँग पर 
विवाद चलता रहा। श्रवमूल्यन की आवश्यकता इसलिए थी कि निर्यात की 
अपेक्षा हमारा श्रायात्त श्रधिक था श्रर्थांत्‌ व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल था जिसको 
श्रनुकूल बनाने के लिए. निर्यात बढ़ाना श्रौर श्रायात कम करना श्रावश्यक या । 
सरकारी नियंत्रण द्वारा श्रायात की मात्रा घटाई जा सकती है और उत्पादन व्यय 
घटाकर निर्यात बढ़ाया जा सकता है परन्तु यदि उत्पादन व्यय में कमी कर सकना 
सम्भव न हो, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के वाद भारत में हुआ, तो निर्यात की 
मात्रा बढ़ाने का एक मात्र उपाय श्रवमूल्यन करना है। यह दावा किया गया 
कि निर्यात में दृद्धि करके श्रौर श्रायात को कम करके श्रवमृल्यन के द्वारा प्रतिकूल 
व्यापार-सन्तुलन को श्रतुकूल बनाया जा सकता है। अ्रवमूल्यन के विरोध में यह 
कहा गया कि विश्वगुद्ध के वाद भारत के निर्यात व्यापार में जो हास हुश्रा है 
ओर श्रन्तर्राष्ट्रीय खाते में निरन्तर जो घाटा सहना पड़ा है उसका कारण जापान 
श्रीर जमन बाजार का द्वाथ से निकल जाना, देश का विभाजन श्रीर विभाजन 
से विनिमय मुद्रा कमाने के साधन जूट श्रौर रुई की क्षति, भारतीय वस्तुओं के 
लिए पर्यात बाजार का श्रभाव; स्वदेश तथा विदेश में यातायात के साधनों की 
कठिनाश्याँ और उत्पादन प्रणाली की बुराइयाँ इत्यादि हैँ त्तथा श्रवमूल्यन कर 
देने से इन कारणों को दूर नहीं किया जा सकता है | निरतन्देह यह सच है कि 
भारतीय आर्थिक व्यवस्था की सभी बुराइयों को अ्रवमूल्यम से दूर नहीं किया 
जा सकता है परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कठिनाइयों 
को श्र बढ़ा देने में विनिमय अर्घ में वृद्धि करने का भी बहुत अधिक हाथ रहा. 
है श्र यदि १६३१ में ही या उसके बाद रुपये का अवमूल्यन कर दिया जाता 
तो भारत को इतनी श्राथिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। 

यह भी कट्दा गया है कि 'सुलम मुद्रा च्षेत्र! (४०/६ ०पा४शा0ए 27९89) 
से आयात घटाने में विशेष कठिनाई नहीं होगी श्रौर कुछ सीमा तक दुल॑भ मुद्रा 
तचेत्र (वात 0पए७70ए 87688) से भी श्रायाव- घटाया जा सकता है| आयात 
पर उचित प्रतिबन्ध लगा देने से भी उक्त ज्षेत्रों से श्रायात घटाया जा सकता है 


पड भारतीय श्रर्थशास्र की समत्याएँ 


जैसा कि भारत सरकार ने निश्चय किया है। इसलिए आयात घटाने के लिए 
श्रवमूल्यन के श्रवांछित उपाय को अ्रपनाने की कुछ श्रावश्यकता नहीं ३। अब- 
मूल्यन के विद्ध यह भी कट्दा गया कि इससे भारत में श्रायात की जाने वाली 
कलुश्रों की कीमतों में इद्धि हो जायगी श्रोर इसका प्रमाव॒विशेषकर खाद्यान्न पर 
पड़ेगा मिसके लिए मारत को बहुत अंशों में विदेशों पर ही निर्भर करना पड़ता 
हूँ | इससे भारत के वाबार में वस्ठुओं की पूर्ति घट जाने से मुद्रास्क्रीति की ह्पिति 
ओर ब्रिगढ़ लायगी | इसके विदद यह कद्दा गया कि दग्ये के विनिमय अर्थ मे 
कमी होने से निर्यात की मात्रा बढ़ेगी श्रीर श्रायात मद्गा पड़ेगा, साथ दी इसमे 
कठिनाई मी होगी परन्तु इस सम्बन्ध में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा 
कि कुल कितना लाम होता है| यह बात अवमूल्यन फे पत्न में श्रतीत होती है। 
इस तक में कुछ सत्य नहीं है कि आयात के सम्बन्ध में उदार नीति अपनाने ते 
मारत में मुद्रास्फीति का जोर कम हो गया | कीमतों की दृष्टि से यह प्रतीत द्वोता 
है कि श्रायात के सम्बन्ध में उदार नीति श्रपनाने के एक वर्ष बाद द्वी मंद्रस्फीति 
की स्थिति और बिगढ़ गई | आयात करने में किसी भी प्रकार उन शक्तियों को 
रोका नहीं जा सकता है जिन्होंने भारत में मुद्रास्फीति की स्पिति उत्तन्न कर दी। 
यह भी कहा गया कि रुपये का अवमूल्यन कर देने से मशीनें, खाद्यान्र, केमिकल 
तथा उपभोग की अ्रन्य सामग्रियाँ महंगी हो जायंगी ओऔर इन सामग्रियों का 
भारत को आयात फरना पढ़ता है। जहाँ तक उद्योगों का सम्बन्ध है. साधनों के 
महँगे होने के कारण उत्पादन व्यय में दृद्धि होगी, परन्तु निर्यात बढ़ने और 
विदेशों के बानार में भारतीय माल की श्रधिक खप्व होने से उद्योग को शझ्षिक 
लाभ पहुँचेगा | 
यह मी कष्टा गया है कि भारत के नाम पीरह पावना जमा है श्र दयये 
का अ्रवमूल्यन हो जाने से भारत को पीए्ढ पावने के बदले जो बस्ठुएँ. श्रीर जो 
सेवाएँ प्राप्त होती है उनकी मात्रा घट जायगी | परन्तु यद्द संकीर्ण दृष्टिकोण है । 
किसी भो मुद्रा के विनिमय अर्ध को निर्धारित करने में सारी परिस्थितियों पर 
विचार करना दोता है इसलिए थोड़ी बहुत क्षति का विशेष प्रमाव नहीं पढ़ता है। 
यदि अवमूल्यन से देश उम्ृद्धशाली बने तो पीएड पावने के रूप में जो थोड़ी बहुत 
छवि होगी वह आपानी से पूरी हो जायगी | 
._: “ अबमृल्यन--२० सितम्बर १६४६ को रुपये का श्रवमूल्यन किया गया | 
भारत 'सरकार ने घोषित किया क्वि श्रमरीकी मुद्रा में भारतीय झपये का विनिमय 
अध १०२२५ सेन्ट से घटाकर २१ सेन्ट और सोने मे' ०-२६२६०१ आम से घटा- 
कर ०'१८६६२१ ग्राम शुद्ध स्वर्ण कर दिया गया परन्तु पौरद्ध स्टलिंक् में रूपये का 
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विनिमय अ्रघ॑ पूर्वमान के अनुसार १ शिलिज्ञ ६ पेन्स ही रखा गया। भारत 
सरकार के इस निश्चय का फारण यह था कि ब्रिटेन तथा श्रन्य राष्ट्र मण्डलीय॑ 
सरकारों ने श्रपनी मुद्राश्रों का श्रवपूल्यन कर दिया था। .डालर क्षेत्र में इन देशों 
का व्यापार-सन्तुलन निरन्तर प्रतिकूल होता जा रहा था और इस कठिनाई का 
सामना करने के लिए डालर में इन देशों की मुद्राश्नों का विनिमय श्र घटना 
आवश्यक था। 


राष्ट्रणण्डलीय देशों में से केवल पाकिस्तान ने अपने झग्ये का श्रवमूल्यन 
नहीं किया और पाकिस्तानी रुपये का मूल्य जो ३०२२५ सेन्ट प्रति रुपया था 
ज्यों का त्यों बना रद्द | पाकिस्वान की सरकार को चहुत घाटा सइने पर श्रपनी 
भूल मालूम हुई और सितम्बर १६५४ में पाकिस्तानी रुपये का भी मूल्य घटाकर 
२३६ सेन्ट प्रति रुपया कर दिया गया | 


यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि रपये का केवल डात्र में अवधूल्यन 
किया गया परन्तु पौण्छ स्टर्लिंग में रूपये का विनिमय अ्र्ध बिना किसी परिवर्तन 
के वही रखा गया जो पहले था, परन्तु मारतीय जनता की माँग से मिन्‍न था | 
जनता ने माँग की कि झपये का डालर, स्टर्लिंग तथा श्रत्य सुद्राश्रों में अवमूल्यन 
किया जाय | इस सम्बन्ध में भारत सरकार की कड़ी श्राल्ोचना की गई है और 
कहा गया कि रुपये का श्रवमूल्यन भारत सरकार ने स्वर्य नहीं किया; किन्तु 
क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने अपना निर्णय पहले दी ले लिया था इसलिए भारत को 
मी विवश होकर रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा | यह भी कहा -गया कि भारत 
सरकार को रुपये का श्रवमूल्यन पौरड स्टलिज्न की श्रपेज्ञा अधिक करना चाहिये 
या। भारत सरकार की नीति के समर्थन में यह कह्टा गया कि भारत का ७५ 
प्रतिशत निर्यात व्यापार उन देशों से होता है जिन्होंने अपनी मुद्राओं का श्रव- 
मूल्यन कर दिया है, ्रौर इन देशों में मारत के अनेक प्रतिद्वन्द्दी ये, जैसे शंका- 
शायर का कपड़ा, लंका की चाय, पूर्वी अफ्रोका की मूज़फलियाँ, दक्षिणी श्रफ्तीका 
का मैगनीज श्रौर डए्ठी का जूठ का सामान इत्यादि | ऐसी स्थिति'में यदि अब- 
मूल्यन न किया जाता तो भुगतान के सच्चुलन में घाटे की स्थिति और बिगड़ 
गई होती जो पहले ही से खराब थी। इसलिए भारत को अपने बचाव के लिए 
रुपये का श्रवमूल्यन करना श्रावश्यक हो गया | यह कहना सह्दी है कि भारत में 
अवमूल्यन का श्रपना एक विशेष मद्टत्व हैं | यह भी बताया गया है कि भारत 
सरकार पौण्ड स्टलिंज्ष से अ्रधिक मात्रा में रुपये अ्बमूल्यन कर - सकने में श्रसमर्थ 
थी | पौण्ड स्टलिज़् का ३०३ प्रतिशत तक अवमूल्यन किया ग्या,।. यदि भारत 
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ने रुपये का इससे अधिक श्रवमूल्यन किया-होता तो उससे भारत के व्यापार पर 
बुरा प्रमाव पड़ता और आर्थिक क्षति पहुँचती । 

अवमल्यन का प्रभाव--आशा के अनुसार ही मारतीय न्यापार सन्तुलन 
पर अवमूल्यन का अनुकूल प्रभाव पढ़ा | झुगतान का संतुलन जो कि १६४८-४६ 
में १८२.४५ करोड़ रुपया से प्रतिकूल या, श्रव॒ भी प्रतिकूल ही रहा परन्ठु घाटा 
१६४६-५० में कम दोकर ११८"८८६ करोड़ रुपया और १६४०-५६ में धट कर 
केवल २२९०१ करोड़ रह गया । इस सुधार का कारण केवल अवमूल्यन ही नहीं 
है। इस पर भारत सरकार की व्यापार नीति का भी प्रभाव पढ़ा जिसके अनुसार 
श्रायात व्यापार पर कड़ा नियंत्रण रखा गया । परन्तु यह कहा जा सकता है कि 
स्थिति श्र कीमतों में सुधार करने में अ्वमूल्यन का विशेष योगदान रहा | 
अमभाग्यवश भारत थोड़े तम्रय तक ही श्रवमूल्यन का लाभ उठा सका। भुगतान 
की प्रतिकूलता फिर १६४१-५२ में बढ़कर २०६६३ करोड़ रुपये हो गई | इसका 
एक कारण यह भी था कि पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया 
था जिसका परिणाम यह हुश्रा कि श्रायात किए. गये सामान, विशेषकर जूठ श्रौर 
रई, के लिए कीमतें अधिक देनी पढ़ीं | इन वस्तुओं का आयात घटा देना पड़ा | 
इसका परिणाम यह हुआ आयात की गई इन वस्तुओं से निर्मित माल का उत्तादन 
व्यय बढ़ गया और उनका पर्याप्त मात्रा में न उत्तादन हो सका और न निर्यात | 
इससे भारत आशा के श्रतुसार अ्रवमूल्यन का लाभ उठा सकने से वंचित रह गया। - 

यह विचारणीय बात है कि भारत के सम्बन्ध में अ्वमूल्यन से प्राप्त लाम 
का इतना शीम्र अन्त हो गया पर अन्य २८ राष्ट्र बिन्होंने मी श्रवमूल्यन किया था 
निरन्तर लाम उठाते रहें हैं । श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप ने श्रपनी ३० अप्रैल १६५० 
की रिपोर्ट में बह संकेत किया है कि शअ्रवमूल्यन के ६ महीने पश्चात्‌ विश्व के 
अन्य राष्ट्रों ने ७० करोड़ डालर स्वर्ण श्रयवा ढालर रिजर्व के रूप में यूनाइटेड 
स्टेट्स से प्राप्त किये | रव्लिज्न क्षेत्र का ही स्वर्ण और डालर रिजव॑ जून १६४६ 
में १ अ्रव ६८ करोड़ ८० लाख डालर की मात्रा से २ श्रव ४२ करोड़ २० लाख 
डालर १६५० की जून में दो गया। यूरोपीय तथा अ्रन्य राष्ट्र मण्डलीय देशों को 
श्रवमूल्यन का लाम इसलिये मिलता रहा कि इन देशों में उत्पादन की सात्रा 
बराबर चढ़ती रही श्रौर वे मारत के विपरीत निर्यात बढ़ाते रहे | भारत में आयात 
किये हुये माल की ऊँची कीमत, मुद्रास्फीति की स्थिति, सरकार की दोषपूर्य 
श्रौद्योगिक नीति तथा अन्य ऐसे कारणों से श्रौद्योगिक उत्पादन अधिक नहीं बढ़ाया 
जा सका और पर्याप्त मात्रा में निर्यात नहीं किया जा सका | 

सरकार का - आठनसून्नी कार्यक्रम--रुपये के श्रवमूल्यन के साथ ही 
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सरकार ने श्राठ यूत्री कार्यक्रम की घोषणा की जिसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित 
पीं-- (१) विदेशी-विनिमय में देश के व्यय को न्यूनतम करने के उद्देश्य से 
व्यापार की नई नीति श्रपनाई जाय; (२) १६४६-५० के वालू वर्ष में बजट केः 
व्यय की रकम में ४० करोड़ रुपये की कमी की जाय श्रौर आगामी वर्ष ८० करोड़ 
रुपये की कमी की जाय; (३) श्रावश्यक वस्तुओं, खाद्यान्न इत्यादि की कीमत में 
१० प्रतिशत की कमी की जाय; (४) उन देशों से श्रायात किए गये श्रौद्योगिक 
. सामान की कीमतों को घटाने के लिए देश की लेन देन की शक्ति का पूरा लाभ 
उठाया जाय जिन देशों की मुद्रा की कीमत मारत की ठुलना में बढ़ गई है, (५) 
राष्ट्रीय चचत्त श्रौर उसको उद्योग में लगाने के श्रान्दोलन को बढ़ाया जाय और 
आम्य ज्षेत्रों में मेंकिंग की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए सरकारी सहायता की 
व्यवस्था की जाय; (६) युद्ध के समय कमाये गये लाभ पर कर की अदायगी के 
ऋंगड़ों को स्वेब्छापूवंक हल कर सकने की सुविधा बढ़ाई जाय; (७) दुलंम मुद्रा 
क्षेत्र को निर्यात किए, जानेवाले उामान पर चुंगी (०४७६००७) लगाई जाय; (८), 
कानूनी तथा श्रन्य उपायों से साख निर्माण की सुविधाश्रों पर प्रतिबरन्ध लगाकर 
सटटेवाजी से कीमतों के बढ़ने की अअब्ृत्ति को रोका जाय | इस विस्तृत कार्यक्रम का' 
उद्देश्य भारत में मुद्रास्‍्फीति को रोकना था जो आ्रायात नीति के सरकारी प्रतिबन्धों 
श्रोर रुपये का अवमूल्यन करने से श्रायात घट जाने के कारण जोर पकड़ती जा 
रही थी | परन्तु यह श्राठ सून्नी कार्यक्र। कागजी-योजना भात्र रह | इसे कभी 
व्यवहारिक् रूप नहीं दिया जा सका। श्रवमूल्यन के पश्चात भारत में मुद्रास्फीति 
शौर अधिक बढ़ गई श्र उपभोक्ताशों को बहुत कठिनाइयाँ सहनी पड़ी | भारत 
सरकार का अधिक-अ्रत्न-उपजाओों श्रान्दोलन उतना सफल नहीं हुआ जितनी 
ग्ाशा की जाती थी। मारत को विदेशों से खाद्यान्न भगाने में बहुत श्रधिक व्यय 
करना पढ़ा | श्रवमूल्यन से श्रायात की गई वस्तुओं की कीमतें बहुत श्रधिक 
बढ़ गई । 

पुनरमेल्‍्यन (र०४४/४४४०॥)--अ्रवमूल्यन के पश्चात भारत की श्रार्थिक 
स्थिति पहले की श्रपेज्ञा श्रधिक विगड़ गई और संद्रास्फीति की समस्या को इल 
करना ही प्रमुख समस्या बन गई | मुद्रास्फीति के कारणों को दूर करने के लिये यद्द 
सुझाव दिया गया कि रुपये का पुनर्मल्‍यन किया जाना चाद्दिये अर्थात्‌ रुपये के 
विनिमय अ्रध में वृद्धि की जानी चाहिए | डाक्टर जान मथाई ने यह तक दिया 
कि यदि रुपये के पुन्मल्‍यन का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को रोकना है त्तो यह प्रश्न 
पूछा जा सकता है कि क्‍या इसके लिए देश के श्रन्दर ही कोर कायवाद्दी करना 
उपयुक्त नहीं होगा ! इसका उत्तर यह है कि वर्तमान में मुद्रास्फीति को रोकने के - 
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लिए स््रदेश में मिन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है सम्मवत्तः वह उपयोग 
शीघ्र ही लायू नहीं किये जा सकते | कर इतने भ्रधिक लगा दिये गये हैं कि श्र 
उनसे द्वानि होने लगी है, स्वेच्छा से बचत करने की योजना सफल होना अत्यन्त 
कठिन है और श्रनिवाय बचत की योजना लागू करने में श्रनेक प्रशासन सम्बन्धी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा | सरकार द्वारा अधिक प्रयत्न करने पर भी 
सरकारी व्यय में बचत कर सकने की कोई सम्भावना नहीं है । साख पर नियंत्रण 
रखकर अन्य देशों ने मुद्रास्फीति को रोकने का प्रयत्न किया परन्तु इस प्रश्न को 
भारत में लागू करने की सम्मावना वहुुत कम है। स्ट्टेच्राजी में इपया विशेष रूप 
से ऐसे सूत्रों में लगाया जाता है जिनको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके 
लिए प्रायः बुलियन वेचकर या बेकिय प्रयाली के श्रन्तर्गत न श्रानैवाले साहुकारों 
से रुपया उधार लेकर लगाया जाता है | कर से बचने की नियत से छिपाकर रखा 
छुश्रा रुपया भी प्राय: सद्टेत्रानी के ही काम में लाया जाता है | यदि सरकार या 
रिजवं बैंक इन सूत्रों से प्राप्त होने वाले रुपयों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करे 
तो सफलता मिलना संभव नहीं हैं | जिन विकास योजनाञ्रों को इस समय लागू 
किया गया है उनके उत्पादन की स्थिति तक पहुँचने में काफी समय लगेगा और 
दूसरी ओर कच्चे माल के अभाव से और पू्जी के श्रभाव से वर्तमान उद्योगों के 
प्रसार में रुकावट पैदा हो गई दे। कीमतों पर नियंत्रण रखने की नीति प्रशासन 
की दृष्टि से अ्रत्यन्त कठिन है परन्तु वास्तव में यह मुद्रास्फीति को रोकने का 
उपाय नहीं है यह केवल मुद्रास्त्तीति के कुछ लक्षणों को दूर करता है। इन 
चारी बातों को ध्यान में रखते हुए मारत में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए डाक्टर 
मधाई ने रुपये के पुनर्मूल्यन का सुझाव दिया | न्‍ 
रुपये के पुनर्मूल्यन के विरोधियों का मत है कि विश्व की वर्तमान श्रस्थिर 
स्पिति इसके लिए उपर्युक्त नहीं है ओर मारत इस सम्बन्ध में अलग कोई निर्णय 
नहीं कर सकता | भ्री चिन्तामणि देशमुख ने श्रप्रैल १६५६१ में संसद में बताया कि 
रिजव॑ बैंक के विशेषज्ञों का मत है कि रुपये का १५ प्रतिशत पुनर्मल्‍यन करने से 
झुगतान के सस्दुललन में लगमग ५० करोड़ रुपये का घटा होगा, यदि ३० प्रतिशत 
पुनर्मूल्यन किया जाय तो प्राय; १ अ्ररत्र ३५ करोड़ रुपये का थाटा होगा | यदि 
मुद्रा का पुनर्मूल्यन न किया जाय तो सम्भवतः स्थिति पर नियंत्रण रखा जा 
सकेगा । यह खेद की बात है कि वित्त मन्त्री ने उन बातों पर प्रकाश नहीं डाला 
जिनके अ्घार पर रिजव॑ बैंक के विशेषज्ञ उक्त निराशाजनक परिणाम पर पहुँचे । 
सम्भवतः मारत के निर्यात को वेजितना वास्तव में है उससे श्रघिक परिवर्तन-शील 
(888/0) उसमे थे । जिन वस्व॒श्नों का भारत निर्यात करता हैं उनमें से कुछ 
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निम्नलिखित हैं-- जूट का सामान, सूती कपड़ा, चाय, चमड़ा, तिलहन, मसाले, 
अबरक, मैगनीज और छाख | १६५१ में जूट और रई की वस्त॒श्नों की माँग की 
, काफी संभावना थी श्रीर विश्व बाजार की कीमतें भारतीय कीमतों से कहीं ऊँची 
थीं | जूट श्रौर रई की वस्तुश्नों का बाजार भारत के लिए खुला या। इसी कारण 
भारत सरकार निर्यात की मात्रा में मारी कमी किए बिना इन वस्तुओं पर श्रधिक 
निर्यात कर ज्ञग/ सकी | यदि रुपये का पुनर्मल्‍्पन करने से रुपये में इन वरुतुश्रों की 
कीमतों में वृद्धि होती है श्रौर निर्यात कर या तो नहीं लगाया जात्ता या उतकी दर 
में कमी कर दी बनाती दे तो ऐसी संभावना है कि इन वस्तुश्नों की भारतीय कीमर्तें 
फिर भी विश्व बाजार की कीमतों के श्रन्दर ही रहती | इस सम्बन्ध में एक यह 
महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य हे कि रुपये का पुनर्मूल्यन करने से इन वस्खओं 
का उल्ादन करने फे लिए पाकिस्तान से कच्चा माल सत्ते द्ार्मों में मिल सकता 
था । इससे उत्पादन व्यय कम हो जाता और यह आवश्यक नहीं था कि इनकी 
निर्यात कीमतें रुपये के विनिमय अर्घ के बराबर ही बढ़तीं। यही वात कुछ सीमा 
तक चमड़े और तिलहन पर लागू होती थी । यह संभव था कि हमारी चाय श्र 
कुछ छोटी-मो्ी वस्तुश्नों की निर्यात-मात्रा गिर जाती। परन्धु फिर भी यह श्रसंभव 
था कि रुपये का ३०/ पुनर्मल्यन फरने से भारत को सुगतान की अदायगी में 
१३५ करोड़ रुपये का घाटा उठाना पढ़ता | 

पुनर्मल्‍्यन की नीति के विरुद्ध यह भी कहां गया है कि पाकिस्तान श्रपने 
कच्चे माल की कीमतें बढ़ा देगा और इससे भारत झुपये का पुनर्मल्‍्यन करने के 
लाभ से वंचित रह जायग; मशीनों इत्यादि का विक्रय करनेवाले देश बिनके माल 
की व्यक्तिगत श्रौर सरकारी योजनाश्रों के लिये श्रत्वन्त श्रावश्यकत्ता है श्र जो 
भूल्य वसूलने में मेदभाव करते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कम है, रुपये के पुनर्मल्‍्थन 
के लाभ का अधिकांश स्वयं ले लेंगे श्रौर भारत को अधिक लाभ नहीं हो सकेगा। 
परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यपये का पुनर्मूल्यन हो जाने से ही उक्त परिणाम 
होंगे । वर्तमान समय में भारत फो मशीन इत्यादि सामान का निर्यात करने वाले भर 
जूट तथा झई का निर्यात करनेवाक्ते पाकिस्तानी व्यापारी जो कच्चा माल देते है 
अपनी छमता के श्रनुसार श्रधिकतम कीमते वसूल रहे हैँ और केवल दपये का 
पुनर्मह्यन हो जाने से वह कीमतों को और श्रधिक बढ़ा सकने में श्रसमर्थ होंगे | 

रुपये का वर्तमान मूल्य चाहे वह उचित या अनुचित जो कुछ भी रहा हो 
अब स्थिर सा हो गया है। श्रन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों के साथ पाकिस्तान द्वारा 
झपये के अवमूल्यन न करने से भारत के लिये कुछ कठिनाई अवश्य दो गई थी। 
पर यह कठिनाई भी सितम्बर १६५५ में पाकिस्तानी रुपये के अवमूल्यन से और 
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भारत के रुपये के वराबर था जाने से दूर हो गईं | वर्तमान परिस्थिति में रुपये के 
पूनमल्यन का म्श्न ही नहीं उठता, जब तक कि भारत के विदेशी व्यापार की 
स्थिति में ऐसा परिवर्तन न हो जाय कि पूनम ल्‍्यन करना शअ्रत्यन्त आवश्यक हो » 
जाय ञझथवा विश्व के श्रन्य देश श्रपनी मुद्रा का भूल्य बदल दें और उसके 
परिणाम स्वरूप भारत के लिये भी पुन॑मूल्यन पर फिर से विचार करना श्रावश्यके 
न हो जाय | वर्तमान परिस्थिति में तो रुपये के विनिमय मूल्य का प्रश्न ऐतिहासिक 
महत्व का ही रद्द गया है। 


अध्याय ४३ 
विदेशी विनिमय संकर्ट 


भारतीय विदेशी विनिमय संकट का श्र यह है कि जितना धन हमें 
विदेशों से श्रपने निर्यात, प्राप्त ऋण, सहायतार्थ श्रात्त घन तथा विदेशियों द्वारा 
भारत में किये गये व्यय के लिये प्राप्त होना है उससे कहीं अधिक मात्रा में धन 
का विदेशों को उनसे किये गये श्रायात, ऋण के शुगतान, श्रन्य सुगतान तथा 
आरत द्वारा विदेशों में किये गये व्यय के लिये देने का प्रबन्ध करना है। पिछले 
दो वर्षों से भारत में ऐसा ही संकट उत्पन्न हो गया है। १६५६-५७ में जब कि 
मारत का दायित्व पक्ष १५०५७ करोड़: रुपया और आदेय पक्ष ८९८,९ फरोड़ 
रुपया था भारत के भुगतान संठुलन में ३०६'८ करोड़ रुपयों का घाटा था, जो 
कि १६४७-पद में और अधिक बढ़कर ३७६*६ करोड़ रुपया हो गया क्ष्योंकि 
दायित्व पक्ु में ११८५ करोड़ रुपया और आदेय पक्ष में ६०८२ करोड़ रुपया 
हो गया था। इसके परिशामस्वरूप विदेशी आादेय पक्ष १६५६-४७ में २३० 
करोड़ रुपयों से श्रौर १६५७-५८ में २४२ करोड़ रुपयों से कभी श्रा गयी ) 

भारत के पौंड पावने की मात्रा जो कि देश के विमाजन के पहिले १७३३ 
करोड़ रुपये श्रोर विभाजन के पश्चात्‌ १५१६ करोड़ रुपये थी धीरे-धीरे घणती 
रही है | फिर भी १६५७ के श्रन्त में उसकी मात्रा ७३५ करोड़ रुपये और १६५६ 
के मार्च मद्दीने के अन्त में ७४६ फरोड़ रुपये थी। परन्तु विदेशी विनिमय संकट 
के कारण पड पावने की मात्रा घट कर २६७ फरोड़ रपया १६५८ के मार्च के 
अन्त में श्रीर अगस्त श्६ए८ के श्रत्त में १८७ करोड़ रुपया हो गयी। 

यह आशा की जाती थी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा दिये गये 
ओधीकरण पर जोर के फारण व्यक्तिगत ज्षेत्रों द्वारा सरकारी तथा मशीनरी, कच्चे 
माल तथा तांत्रिक शान के आयात में दृद्धि होने से भारत के विदेशी विनिमय 
साधनों पर भार श्रादि श्रधिक बढ़ जायगा। योजना शआ्रायोग की आशा थी कि 
सम्पूर्ण योजना अवधि में श्र्थात्‌ १६५६-५७ से १६६०-६१ तक में कुल विदेशी 
विनिमय घाटा ११०० करोड़ दायों का होगा। द्वितीय योजना ने इस घाटे को 
२०० करोड़ रुपयों तक भारत के पौंड पावने की सहायता से पूरा करने का विचार 
किया था। यह आशा की जाती थी कि लगभग १०० करोड़ रुपयों का विनियोग 
विदेशी पूँजीपतियों द्वारा भारत के व्यक्तिगत क्षेत्र में क्रिया जायगा और सरकार 
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योजना काल में ८०० करोड़ रपये ऋण लेने में विदेशी सरकारों तथा संस्थाश्रों 
से विदेशों से प्राप्त करने में समर्थ शो सकेगी । 
यह संकट योजना बनाने वालों द्वारा श्रव द्वितीय योजना काल में विदेशी 
विनिमय की भात्रा का अनुमान कम लगाने तथा विदेशों से प्राप्त विदेशी 
विनिमय के साधनों का अ्रनुमान अधिक लगाने के कारण की गई भूल का 
परिणाम है | यहाँ यह बता देना झ्रावश्यक होगा कि योजना आ्रायोग के श्रनुमान 
अंशतः स्वेन संकट, जिसके कारण अ्रधिकांश योजनाश्रों की लागत बढ़ गई थी 
तथा पाकिस्तान श्र मारत के पारस्परिक सम्बन्ध में अनायास तनाव 
शा जाने के कारण भारत फी सुरक्षा पर विदेशी विनिमय के श्रधार पर अधिक 
व्यय करने से प्रमावित हुये थे । परन्तु इन दोनों बातों का पूरा विचार रक्खा जाय 
फिर भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भी विदेशी विनिमय की मात्रा का 
श्रत्ुमान; नितात्त निराधार है | प्रथम योजना काल में २६८ करोड़ रुपये भारद 
को विदेशी साधन के रूप में कोलम्बो प्लान, फोर्ड फ्राउन्डेशन, वह्डे बैंक तथा 
कुछ विदेशों द्वारा सह्यय्य के अन्तर्गत प्राप्त हुये ये जिसमें से भारत-केबल २०४ 
करोड़ रुपयों को ही प्रयोग मार्च १६४५६ वक कर सका यह श्राशा करना कि ८०० 
करोड़ उपये- विदेशी छोतों के रूप में द्वितीय योजना काल में प्राप्त ट्वोंगे जबकि 
प्रथम योजना काल में २६८ करोड़ रुपये ही प्राप्त हुये थे उचित नहीं मालूस 
पड़ता | योजना आयोग भी यह समझने में भूल कर गया कि खाद्यान्न का आयात 
भारत के विदेशी विनिमय स्रोतों के लिये श्रत्यघिक भार उपस्थित करेगा जैसा कि 
द्वितीय योजना के प्रथम और द्वितीय वर्ष में ही लक्षित होता था | 
योजना श्रायोग तथा सरकार की दूसरी बड़ी भूल जिसने इतना हमें इतने 
संकट में डाल दिया वह वर्षिक विदेशी विनिमय वजद का न होना था | योजना 
बनाने वालों को यद्द बात स्पष्टता सममनी चाहिये थी कि द्वित्तीय योजना में 
जिस मात्रा के विनियोग की श्राशा की गई थी उससे योजना के प्रारम्मिक काल 
में विदेशी विनिमय की माँग बहुत भ्रधिक बढ़ जायगी। यदि विदेशी विनिमय 
का वाषिक वजट बना लिया गया द्ोता तो यह सम्भव होता कि ह_म अपने 
आयात का एक निश्चित क्रम बना लेते ताकि वे सारी गड़बड़ियाँ जो उपस्थित- 
हुई न दोने पार्ती | यह तक उपस्थित किया जाता है कि श्ध्टभ्ूप के मध्य तथा 
१६५६ में मशीनों, कच्चे माल तथा उपभोक्ता की बस्तुश्रों के श्रायात के लिये 
व्यक्तिगत व्यापारियों द्वारा बड़ी मात्रा के क्ाइसेन्स प्राप्त कर लिये गये ये और 
यही सारे तंकट का कारण था। व्यक्तिगत व्यापारियों को इसके लिये दोषी 
ठहराना श्रनुचित है क्योंकि वस्तु का निर्माण करने वालों तथा व्यापारियों के 
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लिये श्रावश्यक लाइसेन्स लेना नितान्त स्वामाविक था जबकि द्वितीय योजना 
ने वृद्धिगान आर्थिक क्रियाओं की ग्राशा दिलोई थी। भारतीय व्यापारियों ने 
सरकार को व्यक्तिगत ज्षेत्र में विनियोग की मात्रा बढ़ा कर पूर्ण सहयोग दिया 
इसलिये मशीनरी कच्चा माल तथा उपमोक्ता की वस्छुशों का श्रधिक श्रायात 
होना स्वाभाविक था। सारी कठिनाई इसलिये उत्पन्न हुई कि सरकार ने १६४६- 
५७ तथा १९५७-५८ के लिये विदेशी विनिमय बजट नहीं वनाया और इसलिये 
शायात तथा आयात लाइसेन्स देने का कोई उपभुक्त ऋ्म नहीं बना सका ! 
इसका परिणाम इसलिये भारत के विदेशी विनिमय ज्ोतों को महान घाटा हुआ । 
यह अलठमान लगाया गया है कि भारत फो माल की पूर्ति करने वाले विदेशों को 
दिसम्बर १६५७ के श्रन्त तक ८०० करोड़ रुपयों से लगाकर १००० करोड़ रुपयों 
तक देता था ।यह . भुगतान विदेशी विनिमय में श्रगले ३ वर्षों में करना ही 
होगा | हमारे सामने श्रव समस्या ३५० करोड़ रुपया प्रतिबर्ष, विदेशी विनिमय 
के रूप में हन दायित्वों का भुगतान करने के लिये विदेशों विनिमय फी चालू 
झावश्यकता की मानत्ना के भ्रतिरिक्त प्रात्त करने की थी । 

गम्भीर प्रश्न तो यह है कि इस संकट से सुक्ति पाने के लिये किया क्‍या 
जाना चाहिये ! अ्रखिल भारतीय श्रार्थिक सम्मेलन के ४० वें श्रधिवेशन भें 
जो कि १६५७ में दिसम्बर के श्रन्तिम सप्ताह में हुई थी जी० ची० श्रार० 
शिनाय ने यह तक उपस्थित किया था कि विदेशी विनिमय 'के संकट को दूर 
करने के लिये मारतीय रुपये का श्रवमूल्यन किया जाना चाहिये । यह उन्होंने 
इस विचार से कहा था कि रुपये के श्रान्तरिक भूल्य में, जो कि बहुत श्रधिक 
मान्ना में गिर गया था क्योंकि विभिन्न वर्म की वस्तुओं का मूल्य भारत में ३डे 
से लगा कर ६ गुना तक युद्ध काल के पूर्व के मूल्यों की तुलना में बढ़ गया 
था और वाद्य मूल्य में जो कि १शि० ६ पेन्स पर जो कि १६२७ में नियत्त 
कर दिया गया था स्थिर रह है समानता होनी चाहिये। इसमें संदेह नहीं 
कि रुपये का अवमूल्यन रुपये के वाक्य और श्रान्तरिक मूल्यों में समानता ले 
आयेगा परन्दु €में तो मारतीय विदेशी विनिमय संकट को दूर करना है। रुपये 
का अ्वमूल्यन इस समस्या को एल नहीं कर उकेगा वरन्‌ उसे श्र श्रधिक जटिल 
बना देगा क्योंकि श्रायात की हुई सशीनों कच्चे माल और खाद्यान्न का मूल्य 
रुपयों में बढ़ जायगा और हस. प्रकार द्वितीय ' योजना की वित्त व्यवस्था करने में 
अधिक बाधाये उपस्थित दो जायगी | यद्द भी कद्टा गया है कि आयात की बस्तुओ्रों 
'का भारत भूसि पर आ जाने पर भूल्य और उनके बाजार मूल्य में अ्रन्तर है श्रौर 
रुपये क[ झवमूल्यन इस श्रन्तर को दूर कर.देया श्रौर आयात की हुई वस्तुओं 
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का मूल्य बढ़ न पायेगा | परन्ठ आयात की हुई वस्व॒श्नों के मारत में आ जाने 
पर मूल्य तथा उनके बिक्री मूल्य में अन्तर समी वस्तुओं के सम्बन्ध में तो है नहीं 
श्रौर यदि रुपये का श्रवमूल्यन किया गया तो उन वस्व॒श्नों के सम्बन्ध में जिनमें 
यह श्रन्तर नहीं है द्वितीय योजना की लागत बढ़ा देगा | क्योंकि अधिकांश वस्व॒यें 
जैसे मशीने, कच्चा माल और खाद्यान्न इस वर्ग में श्राती हैं रुपये का अवमूल्यन 
इसलिये कोई संतोष प्रद हल इस समस्या का नहीं है। इससे किसी, सीमा तक 
निर्यात बढ़ सकता है क्‍योंकि भारतीय वस्ठुओं का रुपये में बढ़ा हुआ मूल्य 
(निश्चय ही उनके निर्यात में वाघक ई। परन्तु भारतीय मूल्यों का ऊँचा स्तर एक 
मात्र भ्रथवा मुख्य कारण मारतीय निर्याव के कमी का नहीं है । वस्तुश्नों के गुण 
तथा रूप को भी बाजारों में जर्दाँ भारवीय माल विकता है श्रावश्यकता. है | इसके 
अतिरिक्त यह मी प्रश्न है कि क्या हम जितनी मात्रा चाहिये उतना निर्यात कर 
मी सकते हईं ! अ्रवमूल्यन इन मामलों में सहायक नहीं हो सकता और सम्मवतः 
निर्यात मी अधिक नहीं बढ़ा सकता | जो कुछ भी हो अवमूल्यन वड़ा ही 
निराशावादी उपाय है ओर उसका प्रयोग तव तक नहीं करना चाहिये जब तक 
स्थिति उतनी निराशननक न हो जाय | वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं मालूम होती । 
भारत सरकार एक ओर उपमोक्ताओ्ओं की तथा श्रनावश्यक वस्तुश्रों के 
आयात को कम करने तथा निर्यात को बढ़ाने की दोहरी नीति का अ्रदुसरण कर 
रही है श्रौर दूसरी श्लोर विदेशी सहायता ने अपने विदेशी विनिमय के साधनों को 
बढ़ा रही है | इसमें संदेह नहीं कि यह नीति विदेशी विनिमय की.कमी को पूरा 
कर देगी | परन्तु आयात पर प्रतिबन्ध वस्तुओ्नों का आधिक्य निर्यात करने के लिये 
'न होने देगा क्योंकि ऐसी दशा में लोग देश में ही उत्पादित वस्वुओ्ों का उपभोग 
आयात की हुई वस्तुश्रों के स्थान पर करेगे श्रौर इससे विदेशी विनिमय की आम- 
दनी हमारी घट जावगी | इसके श्रतिरिक्त मशीन कच्चे माल तथा उपमोक्ताश्रों की 
आवश्यक वस्तुश्नों का श्रायात घटाने की एक सीमा है जिठके आगे यदि द्विवीय 
योजना को कार्यान्वित करना है और लोगों को उपमोक्ता की वस्वुओं की न्यूनतम 
७ को पूरा करना है | इस सीमा पर तो इस पहिले से ही पहुँच 
। | 
जहाँ तक निर्यात का सम्बन्ध है इनको बढ़ाने के लिये व्यक्तिगत और 
सरकारी प्यक्ष किये गये हैँ | “सरकार ने अनेकों उपाय निर्यात बढ़ाने के किये-हईं 
लिनमें से बहुत सी वस्तुश्रों पर निर्यात कर में कमी करना अथवा इटा देना, यूती 
कपड़ों श्रौर अणएडी तथा अलसी के वीजों के सम्बन्ध में स्वतंत्र रूप से लाइसेन्स 
देना, मूँगफली की मात्रा का जिसके निर्यात पर श्रभी तक रोक लगी हुई थी 


कह 


विदेशी विनिमय संकट है. 78. 


निश्चित करना, तथा आयात की वस्ठुओ्नों के लिये श्रावश्यक वस्तुओं पर वयूले 
तटकर तथा वस्तु कर की वापसी की कार्य प्रणाली को सरल करना आ्रादि अधिक 
प्रभाव शाली उपाय ये | एक निर्यात जोखिम बीमा कारपोरेशन की मी स्थापना 
की गई |” परन्तु ये उपाय पर्याप्त सिद्ध नहीं हुये और भारत के निर्यात को उसके 
वर्तमान स्तर से जो कि ६०० करोड़ र० से लगाकर ७५० करोड़ रुपये तक प्रति 
वर्ष बढ़ाया नहीं जा सका जैसा कि द्वितिय योजना में सोचा गया था। इसके 
कारण निम्न थे--(3) भारत में श्रारोपित ऊँचे करके कारण नियत की भारतीय 
चस्ठुश्रों के मूल्य में वृद्धि ((4) निर्यात बस्थुओ्ों फे निर्माण के लिये कच्चे माल, 
रसायनिक द्रव्य तथा मशीनरी की श्रावश्यक मानना में श्रग्नाप्यता, ((7) भारतीय 
काल की गुणों की दृष्टि से हीनता तथा उत्पादकों और निर्यात करने बालों की 
निर्यात भी बस्त॒ुश्नों की पैकिंग तथा अन्य निर्यात बढ़ाने के लिये श्रावश्यक बातों 
के सम्बन्ध में ग्रसावधानी, ((४) यू० एस० ए० तथा योरप द्वारा श्रपने श्रायात 
इन दिनों प्रदाने की नीति तथा पूर्वीय तथा दक्षिण पूर्वीय देशों की निर्यात द्वारा 
आय की कमी, श्र (ए) चीन तथा जापान द्वारा विरषि रूप से विदेशों बाजार में 
गहरी प्रति दन्दता का उपस्थित करना श्रादि | फिर भी यह कहा जा सकता है कि 
भारतीय निर्यात के वढ़ जाने की पूरी सम्भावना है यदि (क) निर्यात वस्वुश्नों को 
श्लौर मी अधिक छूट तटकरों और केन्द्रिय बस्तुकरों से प्रदान की जाय, (ख) 
कम्पनियों की आय पर आरोपित करों को घटा दिया जाय, (ग) उपयुक्त बस्वुश्रों 
के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा सहायता दी जाय श्र (ध) आयात 
किये हुये कच्चे माल तथा मशीनों पर जिनकी निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में 
आवश्यकता है तथा श्रन्य निर्यात की जाने वाली वस्तुओश्ों का रेल का भाड़ा 
उपयुक्त सीमा तक कम कर दिया जाय | 

भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष वल्डबैंक तथा विदेशी सरकारों से उपयुक्त 
मात्रा में क्रुण दिया गया है। सितम्बर १६५४८ में योजना सनन्‍्त्री श्री गुलजारीलाल 

ननन्‍्द ने लोक सभा में कह था कि भारत को अपनी द्वितीय योजना को कार्यान्वित 

करने के लिये विदेशों से ८५९ करोड़ रुपयों की सहायता मिल गई हैं जिसमें से 
४०० करोड़ रुपये यू० एघ० ए० से, १५३ करोड़ रपये सोवियूट संघ से, और ७४ 
करोड़ उपये परिचमी जर्मनी से प्राप्त हुये हैं | परन्तु इतने पर भो हमारे विदेशी 
विनिसय की कमी पूरी नहीं हा पाई और.वह श्ाज भी चल रही दे | . 

इस समस्या को सुलकाने का एक प्रमावशालो ढंग भारत में विदेशों पंनी 
के प्रवाह को प्रोत्माइन देना होगा | यह बड़े दुर्भाग्य को बात है कि हाल के वर्षो 
में विदेशी पूँगी का भारत में प्रवाह बहुत कम हुआ है | रिजव॑ बैंक आफ इन्डिया 

३० 


४६६ भारतीय श्रथंशाशत्र की समस्याएं 


की गणना के श्रनुसार १६५५ के- दियम्बर मद्दीने के श्रन्त में विदेशी व्यापार 
विनियोग की मात्रा ४८१ करोड़ रुपये थी जो कि १६४८ के जुलाई के कारों से 
१६३ करोड़ रुपये से ग्रधिक थी। इसमें से १६५४ ओर १६५४५ में हुई दृद्धि की 
मात्रा ६६ करोड़ रुपये थी | विदेशी व्यापार विनियोग के १६३ करोड़ रुपयों की 
बृद्धि जो कि वास्तव में केवल १६० करोड़ रुपयों की दृह्धि थी क्‍योंकि ३५. करोड़ 
की वृद्धि तो कम्पनियों के आदेयों के पुनमूल्यन का परिणाम था--७ह वर्ष की 
श्रवधि में होने से वाषिक श्रौसत बहुत ही कम ठद्रता है । परन्तु जैसा कि भारतीय 
आ्ौद्योगिक डेलीगेशन ने--जिसने हाल में ही यू० एस० ए० कनाडा यू० के० 
फ्रान्स और , पश्चिमी जरुनी का दौरा किया दे--4वताया है कि यदि भारत में 
विदेशी पेंजी के लिये उंचत वातावरण उत्पन्न कर दिया जाय तो विदेशी पूँजी 
के भारत में अधिक सात्रा मे प्रवांहत होने की बहुत सम्मावना हैं। यह सुझाव 
भारत सरकार के समक्ष एक बड़ी द्विविधा की वात उपस्थित करता है | यदि 
विदेशी पूंजी को श्राकांष॑त करने के लिये करों को घटा दिया जाय तो योजना का 
झपने वर्दमान्‌ रूप में कार्यान्वित किया जाना और भी श्रॉधक कठिन हो जायगा 
वर्योकि सरकार की श्राय घट जायगी शरीर यदि करों को घटाया नह्टीं जाता तो 
विदेशी पंजी के भारत में प्रवाहित होने की सम्भावना नहीं होती ओर योजना 
का कार्यान्वित होना कॉटन हो जायगा। इस समस्या का सुकाव यह है कि 
द्वितीय योजना को विःन्योग की दर घटा कर काट देना चाहये ताकि सरकार 
की कम श्ाय हर्तय योजना के कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त. सके। 
द्वितीय योजना को काट देने से सरकार के लगे यह सम्भव हो सकेगा कि वह 
करों में ऐसी कमी कर सके जिससे विदेशी पेंजी ग्राकर्षित हो | एक बार यदि 
भारत सरकार कर घटाने की ञआआवश्यकता मान लेती है तब फिर कौन-कौन से 
कर घटाये जाने चाहिये इसका सुझाव उपस्थित कठिन न होगा। एसाइड 
. इकनमिक रिसर्च की नेशनल काउन्सल ने हाल के श्रपने एक अ्रध्ययन में 
बताया है कि विदेशी व्यवस्पायिक संस्थाओं में व्यवस्था सम्बन्धी कर्मचारियों 
पर कर भार हल्का होना चाहिये आर करों से मुक्ति प्रदान करने वालों 
उपायों जैसे घर जाने का श्रवकाश और बिना किराये के रहने का स्थान देना 
आदि पर से अतिवन्‍्ध हटा लेना चाहिये । क्‍योंकि विदेशी कम्पनियों के 
विनियोग पर कर भारत में संसार भर से शअ्रधिक है इसलिये काउन्सिल ने 
यह सुझाव उपस्थित किया है कि विदेशी कम्पनियों पर आरोपित सुपरटैक्स को 
रे श्राना प्रति रुपया घटा देना चाहिये श्रौर विदेशी कम्पनियों के लाभ द्वारा | 
पाप्त आय पर से तो सृपस्टेक्स को पृर्ण रूप से हटा देना चाहिये। अधिक आय... 


विदेशी विनिमय संकट इ६७ 


पर, बोनस पर, सम्पत्ति कर तथा सकसन २३ ए० के श्रनुसार कम्पनियों पर श्रारो- 
पित करों में भी परिवर्तन करने की झ्रवश्यकता होगी। विदेशी पूंजीपतियों ने 
मारतीय श्ौद्योगिक डेलीगेशन ने बताया था कि अपनी सरकार को भारतीय 
करों को देने के पश्चात्‌ जो ५४ की रायल्टी सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की गई 
थी उससे उनके हिस्से में श्राय का केवल १८५ ही बचता था । यह शझाय विदेशी 
विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिये बहुत ही नगराय था। यदि श्रावश्यक कर 
छूट प्रदान कर दी जाय, और यदि विदेशी पूंजीपतियों के श्रधिकारियों द्वारा 
श्रनावश्यक परेशानियों से रक्षा की जाय, तो यह सम्भव है कि भारत में विदेशी 
पूंजी का प्रवाद बढ़ जाय | यह एक प्रभावशाली दंग से इसारी विदेशी द्विनिमय 
कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ हो सकेगा । 


ध्यध्याय ४४ 
पौण्ड पावना 


द्वितीय विश्व युद के समय श्रौर उसके बाद भारत के नाम पीण्ड पावना 
जमा द्वोता यया जो मारतीय रिजर्व बैंक के हिखाज में लत्दन में जमा है। उाधारण 
तौर पर केन्द्रीय बैंक विदेशी मुद्रा रखते हैं परन्तु पौ्ड पावने की स्थिति हृस 
विदेशी.मुद्रा से कुछ भिन्न है क्योंकि भारतीय रिजय॑ बैंक श्रासानी से पीएह पावने 
को खर्च नहीं कर सकता । यह राशि भारत श्रौर ब्रिटेन की सरकारों की सह्मत्ति 
से ही खर्च की जा सकती है। 

द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसके बाद मार्त के नाम पौण्ड' पावना 
जमा होने के अनेक कारण हू (१) ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रिजव वेंके कानून 
की एक व्यवस्था का उपयोग किया जिसके अनुसार रिजव बैंक पौण्डों का रुपयों 
में विनिमय करने को विवश या । ब्रिटिश सरकार ने यह धनराशि श्रपने युद्ध के 
लिए भारत में व्यय की | इस प्रकार लन्दन में पौर्ठ भारत के द्विखाब में जमा 
होते गये श्रोर इ०७के परिणामस्वरूप जो मुद्रास्फीत बढ़ी उससे भारतीय जनता को 
अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा। (२) भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार की 
शोर से जो कुछ ध्यय किया वह पौरढों में चुकाया गया,। यह पीर भी भारत के 
पौण्ड पावने के हिसाव में जमा हो गये । (३) युद्धकाल में भारत के अनुकूल 
व्यापार सन्तुलन से और विनिमय नियंत्रण से जिसके अनुसार भारत को श्रपनी 
विदेशी मुद्रा का हिसाब रिजव॑ बैंक को सौंप देना पड़ता था मारत के पौरद् पावने 
के हिसाब में और बृद्धि हुई | इस प्रकार यह पड पावने की राशि भारत द्वारा 
विवश द्वोकर की गई बचत के समान है क्योंकि भारतीयों को पौरद पावना जमा 
होने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप फैली मुद्रास्फीति के कारण अपने रुपयों के मूल्य 
के बरावर पर्याप्त सामान नहीं मिल सकता या।_, 


पावना घटाने का अयत्व--त्रिटिश सरकार ने पौण्ड पावने की राशि 
को कम करने का प्रयक्ष किया परन्तु वह असफल रही | ब्रिटिश सरकार की इस 
नीति से देश में काफी श्सन्‍्तोष फैला । वास्तव में पौंड पावने को घटाने की माँग 
का श्रॉग्ल-अमरीकी ऋण सममोते में निहित श्रमरीकी प्रस्ताव ने समर्थन किया | 
ब्रिटिश सरकार ने पावना घदने के सम्बन्ध में अपने पक्ष में यह तर्क दिये कि-- 
(१) युद का मार भारत की अपेक्षा ब्रिटेन पर कहीं अधिक पढ़ा और चूँकि 


पौंछ पावना घ६६ 


युद्द में दोनों साथ साथ ये और जापान के विरुद्ध लड़ाई में भारत की सुरक्षा का 
ही प्रश्न मुख्य रूप से निहित था इसलिये भारत सरकार को ही युद्ध के व्यय का 
अधिकांश भार स्वयं वहन करना चाहिये। चूँकि युद्ध में व्यय होने के कारण पौंड 
पावना जमा हुआ इसलिए, उसमें कटोती करनी चाहिए जिससे व्यय का अधिकांश भार 
भारत वहन करे | परन्तु यह तक नहीं है | यह उत्व है कि गुद भारत और ब्रिटेन 
ने साथ-साथ लड़ा और भारत की जापानी श्राक्रमण से रक्षा की गयी । परन्तु 
यह भी उतना ह्वी सत्य है, जैसा कि त्त्र भारत के वायसराय ने मी स्वीकार किया, 
कि बिना भारत के सहयोग के ब्रिटेन की हार हों सकती थी और इसके भयंकर 
परिणाम होते | इसके साथ ही त्याग की समानता का मान देश की आ्राथिक 
स्थिति होनी चाहिए निसका ज्ञान देश के प्रति व्यक्ति को श्रौसत श्राय और 
उसके रहन-सहन के स्तर से होता है। यह सष्ठ है कि ब्रिदेन की जनता का 
स्तर भारतीय जनता से अधिक ऊँचा है। १६३६-४० में भारत का युद्ध सम्बन्धी 
व्यय केवल ५० करोड़ रुपया था और जापान के युद्ध में शामिल दोने से पहले 
यह व्यय बढ़कर ७४ करोड़ रुपये हो गया। जापान के युद्ध में शामिल होने से 
भारत का युद्ध सम्बन्धी व्यय बहुत बढ़ा श्रोर १६४४-४५, में ४५० करोड़ रुपया 
हो गया | इससे स्पष्ट है कि जापान के युद्ध में भाग लेने के बाद भारत ने बहुत 


अधिक ध्यय का भार वहन किया ! 
(२) ब्रिटिश सरकार का दूसरा तक यह था कि भारत ने ब्रिटिश सरकार 


को श्रधिक कीमत पर सामान वेचा जिससे यह पावना जमा होता गया और 
चूँकि यह कार्य अनुचित था इसलिये इसे पौंड पावना घशाकर ही ठीक किया 
जाना चाहिए, | ब्रिटेन की राष्ट्रीय ध्यय की जाँच करनेवाली संसदीय समिति ने 
पी पावने के प्रश्न की जाँच की श्रीर यह बात स्वीकार की कि भारत ने ब्रिटिश 
सरकार को उचित कीमत पर सामान वेचा है श्रौर इसमें किसी प्रकार का झ्नु- 
चित लाभ नहीं लिया गया है | वास्तव में भारत ने ब्रिटिश सरकार को सामान 
बाजार-कीमत पर नहीं बल्कि ब्राजार कीमत से कमर और निय॑त्रिव कीमत प्र 
दिया | भारत को पहले सामान प्राप्त करना पड़ता था श्र तब ब्रिटिश सरकार 
के हाथ बेचना पड़ता था | इसलिए इस तके के आधार पर पोंढ' पावना घटाना 
किसी भी रूप में उचित नहीं है । | 

(३) पीणद पावना घटने के सम्बन्ध में यह भी कहां गया कि ब्रिटेन को 
अनेक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ रहा है और वह पौण्ड पावना चुका 
सकने की स्थिति में नहीं है। यह जताया गया कि ब्रिटेन ऐसा निर्यात कर सकने 
में अपमध है जिसका उसको कुछ प्रतिफल न मिले | यह सत्य दे कि युद्ध के 
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पश्चात्‌ व्रिदेन को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परन्तु यदि भारत 
ओर ब्रिटेन का मिलान किया जाय तो पता चलेगा कि भारत की स्थिति श्रपेज्षा- 
कृत बहुत खराव है | इसलिए पौरड पावना घटाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। 
इस बीच में ब्रिटेन की राष्ट्रीय श्राय मारत की राष्ट्रीय आय से काफी अधिक 
बढ़ी । यह अ्रनुमान लगाया गया है क्रि यदि पींड पावने की मद्‌ में से १० से १२ 
करोड़ पींड प्रतिवर्ष चुकाया जाय तो इससे ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय में १ पे 
१३ मतिशत की कमी आती है । यह कमी वहुत श्रधिक नहीं | 

पौड पावने के सम्बन्ध में बार्ार जो प्रयत्न किये गये उनसे भारत में 
भारी असन्तोप फैला परन्तु अंत में व्रिटिश सरकार की चेतना लौटी श्रोर श्रगस्त 
१६४८ मे वित्त मंत्री ने मारतीय संसद को वतायां कि प्रिटिश सरकार ने पौंढ 
पावने के विवाद को समाप्त कर भारत को युद्ध काये में व्यय हुई ५ करोड़ 
५० लाख पौंड की राशि चुकाना स्वीकार कर लिया है | मारत सरकार ने इसका 
यद्द ठीक अर्थ लगाया है कि इस धन राशि की वधूली द्वारा दोनों सरकारों के 
चीच पींड पावने का हिसाव पूर्ण रूप से खुकता हो जायगा और पौंड पावना 
घटाने का प्रश्न फिर भविष्य में कभी नहीं उठेगा | 


पॉंड पावना सममौते 


ब्रिटिश सरका के साथ समसौते के श्रनुसार श्रेटब्रिठेन में भारत का जो 
हिसाव रुका हुआ था वह चालू खर्च के लिए. खोल दिया गया | पौड पावने की 
इस राशि में प्रतिवर्ध खर्च के लिए. कुछ अंश देने के सम्बन्ध में १६४७ से श्रनेक 
सममौते किये गये | 

१६४७ का सममोता--१४ श्रगस्त १६४७ को भारत सरकार और 
ब्रिटेन की सरकार के बीच ३१ दिसम्बर १६४७ तक के लिये एक वित्त समझौता 
किया गया | समसौते की शर्तों के अनुसार, जो १५ जुलाई से लागू हुई, रिजर्व 
बैंक ने बैंक श्राफ इंगलैंड में दो खाते खोले थे--नम्बर १ (यह चालू खाता था) 
और नम्बर २ (यह बन्द खाता था) | १४ जुलाई १६४७ को भारतीय रिजय बैंक 
के नाम में कुल १ अ्रत्र १६ करोड़ पौंड जमा कर दिये गये। यह राशि नम्बर 
२ खाते में जमा हो गयी | शेष राशि ६ करोड़ ५० लाख पौंड नम्बर २ खाते में 
जमा कर टी गयी | इनमें से ३ करोड़ ५० लाख पौंड चालू खर्च के लिए और 
३ करोड़ पौंढ सुरक्षित कोष में जमा कर दिये गये। समझौते में यह व्यवस्था की 
गयी कि नम्बर १ खाते की राशि किसी भी सुलम या दुलंम मुद्रा क्षेत्र से लेन-देन . 
में काम लायी जा सकेगी और वर्तमान की आवश्यकता पूर्ति के लिए. इधका 
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पूरा उपयोग किया जा सकेगा | यदि समझते की तिथि के बाद चालू लेन-देन 
के लिए कुछ भी रकम पौंड में प्राप्त हो श्रौर यदि नम्बर २ खाते में से सममीते 
की घारा ४ श्रोर ७ के श्रतुसार कोई भी रफम मशीनों इत्यादि में व्यय की गई 
हो तो उसे नम्बर १ खाते में जमा कर दिया जायगा। नम्बर २ खाते की रकम 
चालू कारोबार में खर्च नहीं की जा सकती है | उसे केवल कुछ पँजी की अदला- 
बदली में ही प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके लिए दोनों देशों की सरकारें 
सहमत हों । हस व्यवस्था के अनुसार यह आवश्यक हो गया कि नम्बर १ खाते के 
व्यय पर नियंत्रण रखा जाय | यद्यपि भारत स्टलिंग ज्षेत्र में ही रहा है फिर भी 
पौंड और पड क्षेत्र ही सुद्राओं की अदायगी पर वही प्रतित्रन्ध लगाये गये जो 
उन ज्षेत्रों पर ल'गू हैं 'जन्हें पौंड क्षेत्र नहीं कद्दा जाता है | 

१६४८ का समसोतता--१४ फरवरी १६४८ को ब्रिटिश तथा भारत सरकार 
के बीच पत्न-व्यवहार के द।रा १६४७ के वित्त समकोते फी श्रवधि ३० जून १६४८ 
तक बढ़ा दी गई। श्रवधि बढ़ाने के समझोते के अनुसार नम्बर २ खाते में जमा से 
१ करोड़ ८० लाख पोन्ड ३० जून १६४८ तक चालू खर्च के लिए नम्बर १ खाते में 
जमा कर दिया गया। पौर् पावना समकीता जिस पर १५ फरवरी १६४८ की हस्ताक्षर 
किये गये ये कुछ परिवतनों के साथ पुन; ३० जून १६५१ तक बढ़ा दिया गया। 

जिस समय १६४८ का समसोता तीन वर्ष के लिए बढ़ाया गया तत्र यह 
निश्चय किया गया कि ८ करोड़ पोंड जो नम्बर १ खाते में जमा हैं ३० जून 
१६४६ को समाप्त दोने वाले वर्ष के चालू खच के लिए दिया जायगा श्रीर जुलाई 
३६४८ से जून १६४६ तक कोई नयी रकम नहीं दी जायगी | इस बात पर दांनों 
पक्ष सहमत हुए. कि अगले हर बष में अर्थात्‌ जुलाई .१९४९ से जून १६४० और 
जुलाई १६५० से जून १६५१ तक ४ करोड़ पौंड चालू खर्च के लिए दिया जायगा | 
इस प्रकार भारत ने यह सोचा कि तीन वर्ष के अ्रन्द्र चालू खर्च के लिए १६ 
करोड़ पौंड की प्राप्ति हो जायगी | परल्तु श्रप्रत्याशित रूप से अत्यधिक श्रायात 
दो जाने के कारण चाल खर्च के लिए जो रकम बची यह अश्रपर्याप्त रही | मारत 
सरकार का एक प्रतिनिधि मण्डल इ्गर्लैंड गया और ब्रिटिश सरकार जून १६४६ 
को समाप्त द्वोने वाले वर्ष के लिए ८ करोड़ १० लाख पड चुकाने के लिए सहमत 
हो गयी | पूर्व समसोते में इस वर्ष के लिए कोई रकम नहीं रखी गई थी | यह भी 
मनिश्चय किया साया कि मई १६४६ में रद हो जाने से पूर्व सरकारी लाइसेंस नम्बर 
' ३१ (0, 6, ., है) के अ्रन्तरगंत देयधन चुकाने को ६ करोड़ पौंड और दिया 
जायगा | इसके साथ ही जून १६४० ओर जून १६५१ को समाप्त होनेवाले प्रतिवर्ष 
के लिए दी जाने वाली धनराशि ४ करोड़ पौंढड से ५ करोड़ पौंड कर दी गयी। 
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मारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को गोदामों श्र कारखानों के लिए 
जिनकी कीमत ३७ करोड़ ५० लाख पौंड श्री गयी है १० करोड़ पॉड कीमत 
चुकाई | इसके साथ ही केन्द्रीय श्रीर प्रादेशिक सरकारों द्वारा दी जाने वालो 

फेश्शनों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्रशः १४ करोड़ ७६ लाख पौंड श्रीर 
२ करोड़ ५ लाख पौंड के साठ साल में श्रदा होने वाले वरार्पिकी-पत्रों को पँजी 
रूप में खरीदकर चुकाया | यह रकम भारतोय पेड पावने की राशि में से चुकायी 
जिसके फलस्वरूप पावना इतना ही कम हो गया । 

१६५१ का समझाता--पौंडः पावना सममौते की श्रवधि जो जुन १६५४१ 
को समाप्त हो गयी थी, ३० जून १६४७ तक बढ़ा दी गई । इसके बाद यह सम- 
मौता समाप्त हो गया | इस समझौते के अन्तर्गत (१) ३१ करोड़ पौंड की रकम 
नम्बर २ खाते में से नम्बर १ खाते में जमा की गई । यह रकम भारतीय रिजर्व बैंक 
के नाम मुद्रा के सुरक्षित कोष के रूप में जमा हुई। (२) यह मी व्यवस्था की गयी 
कि १ जुलाई १६५१ से आरम्म होने वाले वर्ष के बाद अगले ६ वर्षों में से प्रत्येक 
वर्ष में ग्रषिक से अधिक ३ करोड़ ५० लाख पींड नम्बर २ से नम्बर १ खाते में जमा 
किया जायगा | परन्तु इसमें यह शर्ते' लगायी गयीं कि (अर) इस रकम की अदला- 
बदली इस उद्देश्य से की जायगी कि नम्बर १ खाते में न्यूनतम रकम ३४ करोड़ 
पडिबनी रहें या दोनों सरकारों के वीच वातचीत होने के बाद इसमें कम राशि मी 
जमा रह सकती है, (व) यदि ३ करोड़ ५० लाख पॉँड में से कुछ शश १२ महीने 
की अ्रव्ि में नम्बर १ खाते में जमा नहीं की गई तो उसे श्रगले वर्ष में जमा की 
रकम में जोड़ दिया जायगा, (स) यदि भारत सरकार को यह अनुमव हो कि १२ 
मद्दीनों के भन्दर किसी समय नम्बर २ खाते से ३ करोड़ ५० लाख पौंड से अधिक 
जाने वाली रक्षम की श्रावश्यकता है तो अ्रगले वर्ष में नम्बर १ खाते में जमा की 
जान वाली रकम में से ५० लाख पोंड तक दोनों सरकारों में बिना किसी प्रकार के 
विचार विमरशं के लिया जा सकता दे । यदि भारत सरकार का अ्रनुमान ह्दो कि 
इससे श्रधिक रकम की आवश्यकता होगी तो इस सम्बन्ध में दोनों सरकार परस्पर 
विचार विमर्श करेंगी श्र (द) ३० जून १६५७ को नम्बर २ खाते में जो जमा 
रकम बचेग वह स्वाभाविक ही नम्बर १ खाते में जमा ऋर दी ज्ञायगी | 

१६५१ के समझौते के अनुसार जो कार्य हुश्रा उससे पता चलता है कि 
चालू खर्च के लिए जो पड प्राप्त थे उनका उपयोग . नहीं किया जा सका। जून 
१६५५१ के भरत तक जो रकस जमा की गई थी उससें से १. जुलाई १६५१ को 
नम्बर १ खाते में £ करोड़ पौंड की रकम खचे न दो सकने से चच गयी थी | इसके 
बाद जून १६५२ और जूत १६५३ में ३ फरोड़ ५० लाख पौंड और जमा कर देने 
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से चालू खचे के नम्बर १ खाते में १६ करोड़ पींड की रकम जमा हो गयी | यदि 
भारत ने इस सारी रकम का उपग्रोग कर लिया होता तो पौंड' पावने की कुल 
रकम जो १ जुलाई १६५१ को लगभग ८५७ करोड़ रुपये ( ६४ करोड़ ३० लाख 
६० इजार पौंड ) थी, ६४४ करोड़ रुपये ( ४८ करोढ़ ३० लाख ६० इजार पौंड ) 
रह जाती | परन्तु ३ जुलाई १६५४३ को भारत के नाम पौंड' पावने क्री वास्तविक 
रकम ७१२ फरोह़ रुपया (४३ करोड़ ३६ लाख ८० हजार पौंड ) जमा थी | इस 
प्रकार नम्बर १ खाते में ५ करोड़ ६ लाख २० हजार पौंड की रकम खर्च दोने से 
बच रदी। ३ करोड़ ५० लाख पड प्रतिवर्ष के ह्साब से चार वर्ष में नम्बर २ 
खाते से नम्बर १ खाते में जून १६५७ तक १४ करोड पौंड' जमा हो जायँगे | इस 
तरह जून १६भघ७छ के अंत तक चालू खच के लिये १६ करोड़ ६ लाख २० इजार 
पौंड की रकम मिलेगी 

फरवरी १६५२ में भारत तथा ब्रिटिश सरकार के बीच पत्र-व्यवह्र के 
फल्लस्वरूप १६५१ के पौंड पावना समझौते की श्रवधि ३० जून १६५७ तक बढ़ा 
दी गयी थी । जुलाई १६४ में दोनों सरकारों ने बिधिवत समझौते पर हस्ताक्षर 
करके वत्तमान सममीतों को निश्चित रूप दे दिया। १६५३ का सममोता केवल 
विधि के निर्वाद्द के लिए किया गया । इसमें पौंड पावने की श्रदायगी के सम्बन्ध 
में पूर्व सम -ीतों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। नम्बर २ खाते 
से नम्बर १ खाते में पांड की राशि १६५४१ के समझीते के अनुसार बदली जायगी' 
आर ३० जून १६५४७ को नम्बर २ खाते में जो कुछ रकम शेप होगी वह स्वभाविक 
ही चालू खच के लिए नग्बर १ खाते में जमा ह। जायगी । 

आालोचनाएँ--पौंड पावना सममौते के सम्बन्ध में आलोचकों का मत 
है कि चालू व्यय के लिए जो रकम निर्धारित की गई है वह भारत की आवश्य - 
कतश्रों को देखते हुए. श्रपर्याप्त है। पूर्व फे समझौते अ्रल्पकालिक ये जिससे इस 
राशि का उपयोग करने के लिए. दीघंकालिक योजना नहीं बनायी जा सकी थी। 
परिणाम यह हुआ है कि भारत की जनता के श्रपार कष्ट सइने के बाद जो 
पींड पावने की राशि जमा हुई बह उपभोग के सामान का क्रय करने में या कुछ 
अन्य कार्यों मं व्यय होती गयी और इसका उपभोग मशीनों, टेकनिकल सामान 
शर अन्य उत्पादन में सहायक सामानों का आयात करने में नहीं किया जा 
सका । १६४३ का समसौता दोधकालिक है और इस रूप में पूर्व समझोतों से 
अधिक अच्छा है | परन्तु इसके अन्तर्गत भी चालू खर्च के लिये जो वापिक रकम 
निर्धारित की गई है वह पर्याप्त नहीं हैं । कुछ वर्षों में तो भारत को जो थोड़ी- 
बहुत रकम पर्याप्त हुई उसका भी उपयोग नहीं किया जा सका। परन्ठु इसका 


इफ्ड सारतीय श्रर्थशासत्र की समस्याएँ 


तात्पर्य यह नहीं है कि वह रकम शआवश्यकता से अधिक थी। इस्से केवल यह 
पता चलता है कि समझोता अल्मयकालिक होने के फारण मारत इस राशि के - 
व्यय की कोई योजना नदी बना सका इसलिए यह बकाया घच रही। भारत में 
यह प्रायः सुकाया गया है कि पौंड पावना समझौते में यह शर्ते भी रखी जाय कि 
भारत को चालू खर्च के लिए प्रति वर्ष जो राशि दी जायगी उसके कुछ अंश से 
ब्रिटिश सरकार उचित कीमत पर बड़ी मशीनें धत्यादि खरीद कर मारत कोदे। 
परन्तु ब्रिटिश सरकार ने यद्ध शर्त कभी स्वीकार नहीं की | इस कारण इस पड 
पावने की राशि का भारत के श्रीद्योगिक विक्रास की प्रोत्साहन देने में उपयाग नहीं 
किया जा सका । 

पूषवे समभौतों के श्रनुसार प्रतिवर्ष जितनी राशि भारत को चालू खचे के 
लिए दी गई यदि उसका निश्चित श्रवधि के भीतर उपयोग नहीं जिया गया तो 
बाद में आवश्यकता पड़ने पर उस धन को घ्यय नहीं किया जा सकता था शरीर न 
तो श्रावश्यकता पड़ने पर श्रधिक धन दिया जाता था | इससे समझौता कुछ 
स्थिर सा हो गया यथा इसमें श्रावक््यकतानुसार परिवत्तन नहीं फिया जा सकता 
था । बाद के समझीतों में यद्ट दोनों दोप दूर कर दिए गये ई श्रीर यदि एक वर्ष 
में निर्धारित रकम खर्च न की जा सकी तो उसे श्गले वर्ष के लिए निर्धारित चालू 
खर्च की रकम में जोड़ दिया जाता है और कमी श्रावश्यकता पढ़ने पर निर्धारित 
राशि से श्रधिक भी प्राप्त किया जा सकता है| 

सममौतों के विरुद्ध एक गंभीर आरोप यह लगाया जाता है कि भारत के 
नाम जमा पड पावने की राशि पर भारत को बहुत कम ब्याज दिया जाता है। 
ब्याज की औसत दर ०७८ प्रतिशत प्रतिवप॑ पड़ती है| श्राज जब कि मारत 
तथा ब्रिटेन में बैंक के ब्याज की दर बढ़ा दी गई दे श्रौर प्राय; सभी ब्याज बढ़े ई 
तब पौंड पावने की राशि पर भारत को दिया जाने वाला ब्याज बहुत फम है। 
भारत सरकार ब्रिटिश सरकार से यह ब्याज की दर बढ़्वाने में श्रउफल रही है 
और न वह यह अनुमति प्राप्त कर सको है कि इस पावने को श्रधिक श्राय वाले 
आणपन्नों में लगाया जाय | 

यह कहा गया है कि भारत में ब्रिटेन के युद्ध सम्बन्धी कार्यों में श्ौर पेन्शन 
इत्यांद भे बहुत अधिक धन खर्च किया गया है जिससे पींड पावने की राशि घट 
गई है | परन्तु इस श्रालोचना में विशेष तथ्य नहों है । 

वार-बार यह सुझाव दिया जाता रहा है कि पड पावने राशि को भारत 
में ब्रिटिश कारखान इत्यादि को श्रनिवार्य रू से लेने (00४एएै४०७ 2०परर्ण- 
8007) में खर्च किया जाय परन्तु यह कार्य भारत की श्रोद्योगिक नं।ति क विरुद्व है 


पौड पावना इ७प्‌ 


भारत की ओऔरौद्योगिक नीति में देश के विकास के लिए विदेशी उद्योगों को उपयुक्त 
स्थान दिया गया है। हस सुकाव का भारत सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | 

मारत के नाम जमा पौंड पावने को कुल रकम विभाजन से पहले १,७२१ 
करोड़ रुपये थी झ्रोर विभाजन के पश्चात्‌ १,५१६ करोड़ रुपये थी । इसमें से 
अधिकांश उपभोग के सामानों श्रौर अन्य सामानों पर ख् किया गया और 
दिसम्बर १९५१-४२ में रिजव वैंक के हिसात्र में पाँंड पावने के रकम १६१ करोड़ 
रुपयों से घट गई | यह कमी होने की प्रवृति जुलाई १६५२ तक चलती रही और 
पौरड पावना केवल ६७३ करोड़ रुययों का ही रह गया । इसके बाद से धश्थिति 
बदली और १६५३१ के ठीपरे चरण में पौड पावना लगभग ७०० करोड़ यपया हो 
गया | १६५५ के अ्रन्त में पॉड पावना ७३५ करोड़ रुपया दह्वो गया था जबकि 
१६५४४ में क्वल ७३१ करोड़ रुपया था | हाल के विदेशी विनिमय के संकट के 
फलस्वहूप करेन्‍्सी के सुरक्षित कोष को छोह़कर भारत के पौए्ड पावने लगभग 
समाप्त हो गये हैं । १६५६-५७ के प्रारम्भ में पौएढ पावने की राशि ७४८ करोड़ 
रुपया थी किन्तु १९५८५४६ के प्रेरणा में यह धटकर २६७ करोड़ रुपया की हो गई | 


अध्याय ४श 


हुण्डी बाजार 

अतीत में भारतीय द्रव्य बाजार में उचित रीति से संगठित हृण्डी वानार 
का श्रभाव रहा है | हुएगडी वाजार का किसानों तथा ब्यापारिक बैंकों के लिए ' 
बहुत अधिक महत्व है | हुएडी ब्राजार से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक ले जाने में सद्यायता मिलती दै क्योंकि सामान के विक्रेता को खरीद से कीमत 
मिलने के पहले ही उसके सामान की कीमत मिल जाती है | फसल को अन्यत्र 
भेजने के लिए. किसानों को श्रल्यकालिक वित्त सद्वायता दी जाती है। बैंक 
व्यवस्था में श्रल्पकाल के लिए जमाधन को हुणडी वाजार के द्वारा कई कार्यों में 
लगाया जा सकता है। भारतीय केन्द्रीय वेंकिंग जाँच समिति (१६३१) ने हुण्डी 
बाजार के महत्व को समककर उसका विकास करने के लिए, अनेक सुकाव दिये 
परन्तु कुछ समय पहले तक भारतीय रिजिव॑ बैंक ने इसे बढ़ावा देने के सम्बन्ध में 
कुछ भी कार्यवाही नहीं की | हुएडियों के लिए पहले मुलतानी हुर्डी के रूप - में 
स्वदेशी बाजार की सुविधा प्राप्त थी परन्तु अनुमान है कि इस प्रकार की हुिडियों 
का कुल कारोबार किसी समय भी १० करोड़ रुपये से अधिक नहीं बढ़ सका जब्- 
कि व्यस्त कारोबार के समय मारतीय द्रव्य बाजार को १५० करोड़ रुपये की 
आवश्यकता होती है। 

उचित रीति से संगठित हुएडी बाजार का श्रव तक विकास नहीं हो पाया 
है क्योंकि (१) १६३७ और १६४४१ में रिजव॑ बैंक ने स्वदेशी बेकरों को हुण्डियों के 
मुनाने की इस शत्त पर सुविधा देने की स्वीकृति दी कि वे श्रपना अन्य कार्य लेन 
देन से श्रलग करलें, श्र एक निश्चित श्रवधि के मीतर अन्य कार्य करना छोड़ 
दूँ, त्तथा श्रपना हिसात्र कितात्र इस ढंग पर लिखकर तैयार करें कि उनका परीक्षण 
आडिटर द्वारा शे सके और रिजय बैंक भी उसे देख सके | ये प्रस्ताव बकरो को 
स्वीकार नहीं हुए क्योंकि वे अपना अन्य कार्य छोड़ने को तैयार न ये | स्टेन्डर्ड 
मुद्रती हुएडी (75702 97)) न होने से और विभिन्न प्रकार की हुणिडियों को 
जारी करने के तरीकों और शर्तों में बहुत अधिक विभिन्नता होने से रिजव बेंक 
हुएछी बाजार का विकास कर सकने में असमर्थ रहा है | परन्तु भारतीय रिजर्व 
बैंक को केवल श्रनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा हुएडी के प्रामा- 
खिक रूप का विकास करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए थी। रिज्ञव बेंक ने 
इस प्रकार का कोई प्रयक्ष नहीं किया ओर हुएडी बाजार का विकास न हो सका, 


हुण्डी बाज़ार ४७७ 


(२) रिजर्व बैंक की स्थापना के पहले मी हुरढी बाज़ार का विकास नहीं हो सका 
क्योंकि भारत में इम्पीरियल बैंक तब केन्द्रीय बैंक ओर व्यापारिक बैंक के कार्य 
करता था झौर इस कारण अन्य व्यापारिक बेंक व्यापार नीति के कारण श्रपने 
प्रतिहन्दी बैंक को बताना नहों चाइते ये; (३) नकद रुपया उधार देने ((088॥ 
'एथताक्) की प्रणाली ने, जिसके अन्तर्गत व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों की 
आवश्यकता पूर्ति करते हैं, हुएडी बाजार के अभाव का अनुभव नहीं होने दिया । 
यह व्यवस्था ऋण देने और लेने वाले के लिए सुविधाजनक होती है | हन सब्र 
कारणों ने मिलकर भारत में एक सुन्यवस्थित हुएडी बाजार के विकास में बाघा 
डाली है। 
पिछले कुछ वर्षों में हुण्डी ज्षेत्र की प्रवृति, यथासम्भव स्वयं भुगतान हो 
जाने वाली हुण्डियों के द्वारा सामयिक मुद्रा के प्रसार करने को महत्ता देने की 
रही है। बचत कम द्वोने, कीमतें ऊँची होने, आयात श्रघिक मात्रा में होने और 
सामयिक आवश्यकताशों की पूर्ति के लिए सरकारी ऋणपनों (88८:१४६८४) 
को रिजव बैंक के द्वाथ वेच देने से श्रन॒तुचित बैंकों की स्थिति ऐसी नहीं रही कि 
व्यापार सम्बन्धी मांगों की पूर्ति कर सके । ऐसा करने के लिए अनुयूचित बैंक को 
अनेक-कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है | इसलिए यह आवश्यक हैं. कि 
स्टेंड्ड हुरिहयों का विकास करके इन कठिनाइयों को दूर करने का दृढ़ प्रयत्न 
किया जाय | 
रिजव बैंक की योजना--जनवरी १६५२ में रिनय बैंक ने भारत में 
सीमित हुएडी बाजार स्थापित करने की योजना घोषित की | रिजर्व बैंक की योजना 
का उद्देश्य भारतीय द्रव्य बाजार को कुछ साख सम्बन्धी सुविधा देना था | श्रतीत 
में अनुसूचित बैंक अपनी सामयिक श्रावश्यकताओों को पूर्ति सरकारी तथा अ्रन्य 
मान्यता प्राप्त ऋणपत्रों को रिजव॑ बैंक के दाथ वेचकर कर दिया करते थे या 
भारतीय रिजव बैंक काचूत की घारा १७ (४) (अर) के श्रन्तर्गत सरकारी ऋशपमों 
के बदले रिजव बैंक से कुछ घन उधार ले लिया करते ये | नई योजना के अनुसार 
भारतीय रिजव बैंक कानून की धारा १७ (४) (सी) के अन्तर्गत अनुदूचित बैंकों 
को रिजय॑ बैंक से सद्दायता प्राप्त होती दे | 
योजना की मुख्य विशेषता यह है कि श्रनुदचित बेंक ऋण, ओवर ड्राफ्ट 
इत्यादि के बदले जो डिमांड प्रामेसरी नोट्स प्राप्त करते हैं उनका एक अंश मुद्दती 
प्रतिशा पत्र में बदल सकते हैं जिनके मुगतान की अ्रवधि ६० दिन होती है । 
व्यापारिक बैंक सामान्यतः ऐसे ऋणों के सम्बन्ध में आंशिक पुनंभुगतान की 
अनुमति प्रदान करते हैं | योजना में यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित बेंकों 


द्रष्प भारतीय श्रयशास्र की समस्याएँ 


द्वारा दी गई ऋण इत्यादि को रकम के एक श्रेश के बदले ब्रैंफ डिमांड प्रामेश्री 
नोटस ले लें जिस से ऋणी मविष्य में अपनो श्रावश्यऊतानुसार उस रूपये से लेन- 
देन कर सके | साथ ही ऋण के शेष ओेश के बदले ब्ंक श्रागामी तीन महीनों में 
ऋणणी की न्यूनतम झ्रावश्यकना की पूर्ति के लिए उसमे मृद्दत्ती प्रतिशा पत्र लेने हैं 
जिनकी भुगतान की श्रवधि ६० दिन द्वाती है। श्रनुसचित ब्रेक रिजवब बंक से 
मारतीय रिजर्व बेंक की कानून की धारा १७ ४) (सी) के श्रन्तगंत मुहती हुएडी 
के ग्रधार पर ऋण ले सकता है। श्रनुवचित बैंकों को इस प्रकार की इशण्हियाँ 
रिजव॑ बैंक को सौपते समय (2) प्रत्येझ् हुरडी का विवरण देना पढ़ता है जिसमें 
हुण्डी लेने बाले का नाम, रक्रम, भुगतान की तिथि श्रौर मिति काटे की दर 
इत्यादि होती हैं; (प) यह्द प्रमाशित करना पड़ता दे कि हुण्डीवाला हुन्ही की ग्कम 
का भुगतान करने में समय है। रिजय॑ बंक श्रनुयूचित बैंकों के साथ साख व्यागर 
आरंभ करते समय केवल जम'नत की ही जाँच नहीं करता बरन, बह भी जाँच 
करता है कि बेंक का कार्य किस प्रकार चलाया जा रहा है शौर इस बात की देख- 
रेख करता है कि मन्दे कारोबार के समय बैंक श्रपनी ज्षमता से श्रधिक व्यापार 
तो नहीं करता | रिजव बैंक ब्रिना कारण बताये किसी भी अनुसूचित बैंक की 
हुन्डी लेने से इन्कार कर सकता है | 

श्रारम्म में यह योजना केवल उन्हीं बैंकों तक सीमित रखी गई थी भिनका 
जमाधन १० करोड़ दाये स कम नहों था । प्रत्येफ क्रूण की रकम कस से क्रम २५७ 
लाख रुपये निर्धारित की गई थी श्रोर इसी प्रकार प्रत्येक हुन्दी फी न्यूनतम रकम 
एक लाख छापे निर्धारित की गई थी। जून १६५३ में यह योजना ऐसे अनुसूचित 
बैंकों तक प्रसारित कर दी गई जिनका जमा धन (जिसमें विदेश में जमा घन भी 
सम्मिलित किया गया दे) ५ करोड़ अथवा इससे अधिक है और उसे १६४६ के 
बैंकिंग कम्पनी ऐक्ट की २२ वीं घारा के अनुसार लाइसेन्स प्राप्त है। जुलाई १६४४ 
में यह योजना उन सब अनुसूलित वकों तक प्रसारित कर दी शई . जिन्हें १६४६ 
से धंकिंग कम्पनी ऐक्ट के अनुसार लाइसेन्स प्रात्त था चाहे उनका जमा घन कुछ 
मी हो | प्रत्येक ऋण की न्यूनतम मात्रा १४ लाख से घटाकर १० लाख रुपये कर 
दी गई और प्रत्येक हुन्डी का मात्रा शक लाख से घटा कर ५०,००० रुपया कर 
दी गई । इससे यह योजना श्रध्रिक लोकप्रिय हो गई श्र एक्ट की धारा १७ (४) 
(स) के द्वारा टी गई सुविधाशों का तब से प्रयोग मी श्रधिक हुआ है श्रौर १६४६ 
के श्रारम्म में लगभग ४५ बैंक उसमें सम्मिलित हो सकते थे जब कि केवल २७. 
बैंक ही योजना के आरम्म में भाग ले सकते थे | | 

इस प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए और इन्डी-बाजार का शीघ्र 


हुण्डी बाजार. ४७६ 


विकास करने के लिए रिजर्व बेंक ने इस योजना के अनुसार श्रनुसूचित बैंकों को 
बंक दर से है प्रतिशत कम में श्रर्थात ३ प्रतिशत ऋण दिया। ऋण को मुद्दती 
हुन्ही में बदलने के लिए, जितने रुपये के स्थाम्प लगाये जाते हैं रिजब बेंक उपका 
आधा व्यय स्वयं देता है जिससे हुन्डी बाजार के विकास को और प्रोत्साइन मिल 
सके | यद्यपि २ ग्राना प्रति इज्ञार रपये के हिसाव से स्टाम्प सस्ता है पर रिजर्व 
बैंक ने इसका श्राधा व्यय अपने ऊपर लेकर सुब्रिधा प्रदान की जिससे हुन्डी 
बाआर के विकास को प्रोत्साइन मिले | पर दुर्भाग्य से ये सुविधायें पद्चिली माचे 
श६प५ से श्रंशतः वापस ले ली गई' और श्रव श्रनुसूचित बकों को इस योजना के 
श्रन्तर्गत बैंक दर से $ प्रतिशत कम दर पर श्रर्थात ३३ प्रतिशत पर ऋश मिल्लेगा 
श्र रिजव॑ बैंक स्टाम्प पर व्यय नहीं देगा | १६५६ के मन्‍्दी फालय में (मई से लेकर 
सितम्बर तक ) श्रनुयूचित बैंकों के साख में बहुत कम संकुचन हुआ श्रतएव बैंक 
ने नवम्बर १६५६ में उधार देने की दर में 3% की दृद्धि करके उसे ३६% की दर 
के बराबर कर दिया जो सरकारी तथा श्रन्य स्वीकृति प्रतिभूतियों पर ली जाती है। 
प्रामिसरी नोट पर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ जाने के फलस्वरूप उधार लेने की प्रमावपूर्णा 
दर बढ़ कर ४% हो गई | मई १६५७ में एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि बेँक 
रैट फिर से बढ़ाकर ४५ कर दी गई । परिणामतः बकों द्वारा उधार लेने की दर 
में भी इसी प्रकार वृद्धि हुई। इस प्रकार की उधार ली हुई राशि में वास्तविक 
बृद्धि ०२०४ हुई क्योंकि त्तीन महीने की श्रवधि वाले प्रामिसरी नोट की स्टाम्प 
ड्यूटी एक हजार रुपये या उसके किसी अंश पर घटाकर ४० नया पैता कर दी 
गई | इन परिवतेनों फे फलस्वरूप, हस योजना के अन्तर्गत सरकारी तथा श्रन्य 
स्वीकृति प्रतिभूत्तियों के चल पर ऋण लेने की श्रपेज्ञा उधार लेने की लागत बढ़ 
गई है। सरकार तथा श्रन्य प्रातसूतियों के आधार पर उधार लेने की दर ४६ 
ह्दी रद्दी 

रिजव बैंक की योजना १६५३ की व्यवस्था से बिलकुल भिन्न हैं जिसके 
श्रनुसार इम्पीरियल बैंक सरकार के मुद्रा विभाग से ऋण को मुद्दती प्रतिशा पत्र में 
बदलकर १२ करोड़ रुपया उधार ले सक्रवा था | परन्तु रिजव बेंक की योजना का 
आधार पूर्घ ब्यवस्था ही है जिससे उसे प्रेरणा मिलती रहदी। पहली योजना के 
अनुसार इम्पीरियल बैंक को ऋण देते समय सरक्षार का मुद्रा विभाग यह प्रतिनन्ध 
लगाता था कि ( श्र ) हुन्डी स्वदेशी होनी चाहिये जिसका उद्देश्य व्यापार हो, 
( थब ) यदि हुन्ही भें उसके उद्दश्य उल्लेख न दह्ो तो इम्पीरियल बेक की यह प्रमा- 
शित करना चाहिये कि यह सुविधा व्यापार के लिए दी जा रही है, और (६) 
ऋण रियाणती ब्यूज पर डिया गया हो, जिसकी दर परिवर्तनशील हो | 


डप० भारतोय अ्रपंशासत्र फी समस्याएँ 


योजना १६ जनवरी १६५२ को घोषित की गई। उसके बाद अनुसूचित 
को को इस योजना का कार्य सममने में कुछ समर लगा श्रोर कुछ देर मी हुई 

परन्तु १६५२ में श्रनूयूच्तित बैंकों ने रिजर्व बेंक से १०० ऋण लिए जिनको कुल 
रकम ८१४५ करोड़ रुपये थी। १६५३ में रिजव बैंक ने अनुवचित बर्कोंफो 
भारतीय रिजय॑ बैंक कानून की घारा १७ (४) (सी) के श्रनुसार केघल ६४८४ 
करोड़ रुपया ऋण दिया | यद कटटना कि “अनुसूचित बैंकों ने स्थिति अपेक्षाकृत 
अधिक अच्छी होने के कारण रिजर्व बैंक से ऋण नहीं लिया” पर्यात् नहीं है । यह 
योजना अ्रपने सीमित विस्तार श्रौर महँगी होने के कारण अधिक लोकपिय नहीं 
हु॑ई। यह इस बात से स्पष्ट है कि रिजये बैंक को योजना श्रपिक प्रिय बनाने फे 
लिए. उसका विस्तार करना पड़ा | | 

यद्याति योजना के श्रन्तगंत उधार लेना श्रधिक मह्ँगा था! फिर 
भी १६५४६ व १६५७ में रिजय॑ बैंक द्वारा अनुधचित बेकों को उबार दिया 
गया ऋण क्रमशः ४३६८२ करोड़ र० तथा ४१४८१ करोड़ रु० था 
जो भूत कल की अपेक्षा कहीं श्रचक दे। रिजये चैंक के अनुसार इसका 
कारण यह था कि वैंके सरकारी तथा श्रन्प्र स्वीकृति प्रति भूतियों के आवार पर 
यथा सम्भव उधार नहीं लेना चाइती थी | तथा निम्नतम तरल सम्पत्ति सम्बन्धी 
परिनियत्त दायित्यों को पूरा करना चाइती थीं । 

आलोचना--अआ्रालोचना को रिजव॑ बैंक की इस योजना में श्रनेक दोप 
दिखाई दिये हे--(१) यह कह्ा गया है कि हुन्ही बाजार के लिये यद्द उपयुक्त 
योजना नहीं है। यह योजना व्यापारिक हुर्हियों पर नहीं बल्कि श्रनुधूचित बैंकों 
के ऋण के चदले ली गई मुद्दती हुन्डियों पर श्राघारित है | यह व्यस्त कारोबारी 
समय में साख का प्रसार करने का केवल उपाय मात्र है। मंहाजनों इत्यादि की 
हुन्डियों को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है जत्र कि 57४्णिी 
(0ग्राग्रा।6४ ने ऐसा करने का सुकाव दिया था | जच्र तक उनको दस योजना 
में सम्मिलित नहीं किया जाता और अनुसूचित बैंकों को उनकी हुन्डियाँ स्वीकार 
करने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता श्र रिजव॑ बैंक से इनको भुनाने की सुविधा 
नहीं दी जाती तब तक भारत में उपयुक्त हुन्ही ब्राजार का विकास नहीं हो पायेगा। 
(२) यह योजना श्रनुयूचित बंकों के लिए अ्रघिक खर्चौली है ) ऋणों (2007877 
]०७७) को मुद्दती हुन्द्ियों में त्दलना श्रौर सभी प्रकार की रिजर्व बैंक को देवा 
अनुसूचित बकों के लिये वहुत असुविधाजनक कार्य है, साथ ही इसमें व्यय भी 
अधिक होता है। अनुसूचित वेकों को जो! हानि और असुविधा सइनी पढ़ती है 
उसको ब्याज या स्टाम्प में दी गई रियायत से पूरा नहीं किया जा सकता है। 


हुएडी बाजार पैन 


१ मार्च १६५६ से इन सुविधाओं को श्रांशिक वापसी तथा तदनन्तर बैंक दर की 
वृद्धि ने उधार लेना और भी महँगा कर दिया । (३) रिनव॑ वेंक को ऋण देने की 
नीति ऐसी है जिससे रिजर्य॑ बैंक द्वारा कुछ वेंकों में मेदमाव करने और उनके 
साथ अनुसूचित व्यवहार किये जाने की सम्भावना रहती है। रिजव॑ बैंक ऋण 
देते समय केवल जमानत और विनियोग की ही नहीं बल्कि बैंक के कार्य संचालन 
की भी जाँच करता है | इससे भारत में सुसम्बन्धित हुन्ही बाजार के विकास के 
लिये उपयुक्त वातावरण नहीं हो पाता है | 

प्रथम श्लौर ह्वितीय योजना के कारण आर्थिक कार्यों में वृद्धि होने से 
अनुसूचित बैंकों ने जो ऋण रिजबव बैंक से लिया है उसकी मात्रा में वृद्धि हुई 
है। परन्तु यह कहना ठीक न होगा कि क्योंकि यह योजना बहुत सफल हुई है 
श्रौर क्योंकि श्रनुसूचित बैंकों के आय ज्ोतों में वृद्दि हुई इसलिये जो सुविधायें 
रिजव॑ मैंक ने इसके प्रोत्साइन के लिये दी थीं उनका वापस त्रे लेना उचित 
होगा । 


३१ 


अध्याय ४६ 
रिजव वेंक 

भारत में रिजय वेंक का कार्य शेयर होल्डरों (हिस्सेदारों) के बैंक के रूप में 
श्श्रप्नेल १६३५ से चालू हुआ | १६३४ में भारतीय रिजव॑ बैंक कानून स्वीकृत 
हुआ था । इससे पहले प्राय; इस प्रश्न पर विशेष रूप से विवाद चला कि क्या 
वास्तव में भारतीय इस्पीरियल बैंक से सारा काम नहीं चलाया जा सकता है! 
पहले इन्पीरियल बैंक केन्द्रीय बेंक के कुछ कार्यों को करता था | इसके साथ 
ही यह प्रश्न भी उठा कि रिजर्व बैंक शेयर होल्डरों का बैंक हो या राजकीय 
बैंक दो । 

आवश्यकता-- मुद्रा पर सरकार के दोहरे नियंत्रण और इम्पीरियल बैंक 
के श्रसन्‍्तोषजनक कार्य के कारण केन्द्रीय वेंक की आवश्यकता का अ्रनुभव 
हुआ | हिल्टनयंग आयोग ने बैंकिंग को उस प्रणाली में निद्चित दोषों पर प्रकाश 
डाला जिसमें मुद्रा और साख पर दो भिन्न संस्थाश्रों का नियंत्रण होता हैं जिनकी 
नीतियों में काफी मेद होना संभव हे और जिसमें मुद्रा तथा बैंकिंग के सुरक्षित 
को्ों की श्रलग-अ्लग व्यवस्था की जाती है। यह सुकाया गया कि केन्द्रीय बैंक 
व्यवस्था लागू हो जाने से यह दोष दूर हो जायगा | 

दूसरी ओर १६३५ में जो वैधानिक परिवर्तन किये गये उनसे यह 
आवश्यक प्रतीद होने लगा कि देश की वित्तीय व्यवस्था को हृढ़ बनाना चाहिये । 
विधान की सफलत्ता इस बात पर निर्भर करती थी कि भारत स्वदेश तथा विदेश 
में अपनी वित्ाय स्थिति सुदृह बनाये श्रौर साथ ही साख बनाये रखने में पूर्णतया 
समर्थ सिद्दि दो | ; 

यदि शग्पीरियल्ल बैंक को केन्द्रीय बैंक के पूर्ण अधिकार दे भी दिए जाते 
तब भी वह इस कार्य को पूरी तरह सन्तोषजनक रीतत से नहीं चला पाता क्‍योंकि 
भारतीय ज्वाइंट स्टाक तथा अन्य बैंकों को उस पर पूरा विश्वास नहीं था और 
इससे पूर्व इम्पीरियल बेंक इन बैंकों से प्रतियोगिता करता रइता था। केन्द्रीय मैंक 
के श्रधिकार मिल जाने से इग्पीरियल बैंक इन ही बैंकों का एक प्रकार से संरक्षण 
श्रौर ऋण लेने का श्रन्तिम सद्दारा बन जाता | केन्द्रीय बैंक तमी सफल हो सकता 
हद जब उसका श्रन्य बैंकों पर प्रभाव हो और अन्य बैंकों को उसकी कार्यक्षमता 
पर पूरा विश्वास द्वो | यदि इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक बन जाता तो वह अ्रपने 


रिजर्व बैंक. ल इपरे 


साधारण बैंकिंग कारोबार को चालू नहीं रख सकता था परन्धु इस बैंक का 
संचालन मण्डल इस कारोबार को छोड़ने के लिए उत्सुक नहीं था। इसीलिये 
यह निश्चय किया गया कि भारत में रिजवं बैंक स्थापित किया जाय | रिजर्व 
बैंक ने बिल्कुल नये सिरे से कार्य आरम्भ किया और अपनी एक परम्परा 


स्थापित की | कु 
/ विधान--रिजव बेंक ने श्रपना कार्य शेयर होल्डरों के बैंक के रूप में 


आरम्म किया । इसके शेयरों की कुल पजी ५ करोड़ रुपये थी । प्रत्येक शेयर १०० 
रुपये का था जिसका पदले ही पूरा भुगतान कर देना पड़ता था। यह आवश्यक 
था कि बैंक की संचालन शक्ति कुछ लोगों के हाथों में जाने से रोकी जाय । 
इसके लिये यद्द योजना बनाई गई कि देश के पाँच क्षेत्रों (बाद में वर्मा से भ्रल्षग 
हो जाने से केवल बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली, और मद्रास, के चार ज्ेत्र रह गये) 
में दर्ज शेयर होल्डरों का बराबर मूल्य के शेयर बेचे जायेँ। परन्तु इतना होते 
हुए भी धीरे-धीरे सारे शेयर अम्बई ज्षेत्र में ही केख्धित हो गये | माच १६४० में 
रिजव॑ बैंक ऐक्ट में संशोधन किया ग्रया | इस संशोधन के अनुसार संशोधन 
की तिथि के बाद यदि नये शेयर खरीद कर किसी व्यक्ति के पास कुल शेयरः 
२०,००० रुपये से अधिक के हो जायेंगे तो उनका नाम शेयर द्ोल्डर की सूची 
में दर्ज नहीं किया जायेगा । परन्तु इससे शेयरों को बअम्बई क्षेत्र में केन्द्रित 
होने से नहीं रोका जा सकता। रिजवं बैंक के राष्ट्रीकण से यह दोष दूर 


हो गया । 
बैंक का सारा कारये केन्द्रीय संचालन मण्डल चलाता है जिसमें-एक” 


गवर्नर, दो डिप्टी गवर्नर, १० संचालक या डाइरेक्टर (जिनमें से चार संचालन 
चार स्थानीय मण्डलों का प्रतिनिधित्व करते हैं) और एक सरकारी श्रफसर होता 
है | इन सबको केन्द्रीय सरकार नियुक्त करती हे। चारों च्षेत्रों (बम्बई,कलक'्ता 
दिल्ली, मद्बास) में चार स्थानीय मण्डल हैं जिनमें तीन-तीन सदस्य होने हैं| ये 
सदस्य क्षेत्रीय, आर्थिक, सहकारिता और साहुकारी के हितों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। राष्ट्रीकरण- से पहले केन्द्रीय संचालक मण्डल में १६ सदस्य थे जिसमें 
एक गवर्नर और दो डिप्टी गवर्नर केन्द्रीय सरकार नियक्त करती थी, सरकार 
द्वारा नियक्त चार संचालक, विभिन्न त्षेत्रों में शेयर हेल्डरों द्वारा निर्वाचित श्राठ 
संचालक श्रौर एक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी अ्रफसर होते ये | पहले .. 
स्थानीय मण्डलों में आठ सदस्य होते थे जिनमें से पाँच उस क्षेत्र के शेयर 
होल्डरों में से चुने जाते थे श्रौर तीन छद्त्यों को केन्द्रीय सरकार नियक्त 
करती थी । 


गु 


इप४ भारतीय अ्र्थशाज की समस्याए 


कार्य 


किसी भी श्रन्य केद्धीय मैंक की तरह रिजिय॑ पैंक का मुख्य कार्य देश में 
मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखना, रुपये के विनिमय मूल्प की व्यवध्या करना 
आर उरकार के बैंकिंग के कारोबार को चलाना है | 


बैंक का उचसे महत्व पूर्ण और कठिन काय॑ देश में मुद्रा तथा साख पर 
नियंत्रण रखना है | रिजर्व बैंक को इस वात का ध्यान रखना पड़ता है कि चलन 
(0आ०ए७)५४०॥) में रुपये की मात्रा न तो बहुत कम हो श्लौर न बहुत अधिक | - 
रिजव मेंक व्यवसायी बंकों के साख-प्रसार के काय का निरीक्षण करता रहता 
है और ऐसी ज्यवध्या करता है जिससे संकट फाल में योग्य सदस्‍्य चकों को सद्दायता 
देकर बन्द होने से बचाया जा सक्के | 


नोटों का निर्गमम--नोटों के निर्गम का केवल भारतीय रिजर्व चेक को 
अधिकार है | गैंक आफ इंगलैंड की माँति भारतीय रिजर्व बैंक के मी दो विभाग 
हं-..निर्गम विभाग और बैंकिंग विभाग । नोटों के निर्मम में सबसे महत्वपूर्ण श्रौर 
ध्यान देने योग्य बात यह है कि सुद्राप्रणाली में जनता का कितना विश्वास है। 
इसलिए, भारत के रिजिव बैंक कानून में यह व्यवस्था की गई है कि जितने नोटों 
के निर्मम हो उसके ४० प्रतिशत के बराबर सोने के सिक्के, स्वर्ण पाटमान 
(बुलियन) थ्रौर स्टर्लिंग (पौंड) होने चाहिएँ जिसमें २१ रु० ३ श्राना ८ पाई 
प्रति तोले के दिसाव से फिसी भी समय कम से कम ४० करोड़ रुपये का सोना 
होना चाहिए । शेप ६० प्रतिशत रुपये की प्रतिभूतियों (रिप००७ 58600706७), 
सिक्कों श्रौर विनिमय-पत्रों (3॥]5 ० ए5०ाथ्याह०) इत्यादि के रूप में होना 
चाहिए। परल्चु भारत सरकार को रुपयों की प्रतिभूतियों ५० करोड़ * रुपये या कुल 
के एक चौथाई (इनमें जो अधिक हो) से श्रधिक नहीं होनी चाहिए । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रथ प्रबन्धन को सुविधाजनक बनाने लिये 
रिजवे मेक (संशोधन) अधिनियम १६५६ ने अ्रनुपातिक व्यवस्था के स्थान पर 
निम्नतम सुरक्षित कोष निश्चित कर दिया। इसके अजुतार बैंक कम-से-कम 
४०० करोड़ र० की विदेशी प्रतिमूतियाँ (जो सरकार की पूर्व अनुमति से कठिनाई 
के समय ३०० करोड़ रु० तक की जा सकती थीं) तथा १५१५ करोड़ की स्वर्ण 
मुद्रा व स्वर (अर्थात कुल ५१५ करोड़ र०) रखने के लिये चाघ्य थी | स्वर्ण की 
कीमत ६२५५० २० प्रति तोला,थी जो अन्‍्तरोष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहमति के 
अनुसार था । ३१ अ्रक्टूनर १६४७ को एक अध्या देश द्वारा उपयुक्त श्रधिनियम 
में पुन; संशोधन किया गया | बाद में इसका स्थान रिजव॑ बेंक आफ इस्डिया 


रिजव बंक डर 


द्वितीय तंशोधन) श्रधिनियम १६५७ ने ले लिया |” इस नई व्यवस्था के अन्तगंत 
निगम विभाग में स्वर्ण॑-म॒द्रा, स्वर॑ तथा विदेशी प्रतिभूतियों का कुल मूल्य २०० 
करोड़ रु० से कम नहीं होना चाहिये। इसमें से स्वर्ण मुद्रा-और स्वर्ण मूल्य किसी 
भी तमय ११५ करोड़ र० से कम नहीं होना चाहिये | घारा ३७ की यह व्यवस्था कि 
निर्गम विभोग में विदेशी प्रतिभूतियों की मात्रा ३०० करोड़ ०७ से कम न होनी 
चाहिये, हटा दी गई | विदेशी विनिमय संकट का सामना करने लिये ऐसा किया 
गया | किन्तु यह बहुत ही सख्त कदम था तथा जनत्ता के विश्वास खोने या कम 
होने पर रुपये के मूल्य के लिये गंमीर संकट उत्पन्न हो सकता है। 

नोदों फे निर्गमम के सम्बन्ध में एक गम्भीर दोप यह रद्दा है कि १६४५-४६ 
से उनकी रकम में वहुत अधिक वृद्धि हुई है। १६३४१ में १२०५४ करोड़ रु० के 
नोट प्रचलन में थे। १६५७ में कुलचालू नोट १४१८ फरोड़ रु० के थे | इसका 


रे 


” उत्तरदायित्व वास्तव में रिजय॑बक पर नहीं है | रिजव बंक कानून में एक ऐसी 


व्यवस्था थी जिसके अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार श्रपना युद्ध का खर्च चलाने के लिए, 
भारत में स्टलिज्ञ (पौंड) के बदले रुपये ले सकती थी। ब्रिटिश सहकार ने इसका 
लाभ उठाया श्रोर रिज बैंक को परिणाम-स्वरूप में अधिक नोट जारी करने 
पड़े । इसके साथ ही श्रौद्योगिक तथा अन्य आर्थिक कार्यों में दृद्धि हुई शरीर देश 
'की राष्ट्रीय आय भी बढ़ी । इस स्थिति में श्राथिक विकास के कार्यों को श्रागे 


' बढ़ाने के लिए नोथें की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक हो गया | रिजिव बेक 


का वास्तविक दोप यह है कि उसने उस समय जनता को यह नहीं बताया कि 
ब्रिटिश सरकार स्टर्लि]ज्ञ को रुपयों में सुनाने के लिए रिजर्थ बैंक कानून की उक्त... 
घारा का लाभ उठा रही है। रिजय॑ बैंक ने जनता को इस तथ्य से अनमिश रखा 
और पर्याप्त ज्ञति हो जाने के पश्चात्‌ ही जनता को यद्ट घटना मालूम हो सकी । 
इसके साथ ही यह कहना श्रनुचित न होगा कि स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद 
# रिजव बैंक अपनी मुद्रास्फीति को रोकने की नीति के होते हुए भी चलन में आए 
नोटों की संख्या श्रावश्यकतानुसार कम कर सकने में असमर्थ रहा है | ' 
साख पर निर्यशत्र--कानून के अनुसार यह श्रावश्यक है कि अ्रनुसूचित 
: बैंक चालू देयधन का ५ प्रतिशत और निश्चितकालीन देयधन का २ प्रतिशत 
रिजव॑ बेंक के जमा खाते में रखें | इस व्यवस्था का उद्देश्य व्यवसायी बैंकों 
: द्वारा दिये गये माल पर नियंत्रण रखना है। परन्तु भारत में व्यवसायी वक 
' इस व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रतिशत से कहीं अधिक नकदी श्रपने पास, और 
; रिजव॑ बंक में जमा रखते हैं; इससे यह व्यवस्था साख पर नियंत्रण रखने में विशेष 
| लामकर सिद्व नहीं हुई है। १६४६ के बैंकिंग कम्पनी कानून में गैर श्रनुयूचित 


४८६ भारतीय श्र्थशातत्र की समस्याएँ 


पैंकों के लिये यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह भी अ्रपने चालू ओर 
निश्चित कालीन देवधन (06एधाएं 27वें धर ॥80॥865) का अनुसूचित 
मैंकों के बराबर प्रतिशत श्रपने पास रोकड़ में रकखें । कानून के लागू द्वोने के दो 
वर्ष बाद बैंकिंग कम्पनियों के लिए. यह श्रनिवार्य कर दिया गया है कवि वे अ्रपने 
चालू और निश्चित कालीन देयधन का २० प्रतिशत नकदी, स्वर्ण था किसी भी 
कानूनी तौर पर स्वीकृति ऋशणपन्र में जमा रखें। कानून में संशोधन करने के बाइ 
रिजवे बैंक को कुछ श्रधिकार दिये गए हैं | इन श्रषिकारों के अन्तर्गत रिजवे वंक 
कठिनाइयों से अस्त अनुसूचित बैंकों को यह सुविधा दे सकता है कि वह श्रपने 
चालू और निश्चित कालीन देवघन का क्रमशः ५ प्रतिशतत और २ प्रतिशत कोष 
में यदि नहीं रख सकते तो न रखें । यह सुम्काव दिया गया है कि कानून को 
अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए. यह श्रावश्यक है कि देयधन के इस प्रतिशत 
को शीघ्र बदला जा सके | यदि केन्द्रीय बैंक चाहता है कि साख का . कारोबार 
संकुचित किया जाय तो बिना पूर्व सूचना दिये यह प्रतिशत बढ़ाया जा सके और 
यदि साख के व्यापार का श्रधिक प्रसार करना है तो प्रतिशत घटाया जा सके ! 

रिजय॑ वंक को इस बात का अधिकार है कि वह रक्षिय कोष का अनुपात 
तत्कालीन देयधन ( थाव्ात उयबंणधं८5 ) का २०४ श्ौर निश्चित 
कालीन देयधन का ८; कर ले और यदि रिजव बेंक आवश्यक सममके तो विशेष 
परिस्थिति में जमाधन को रोक ले | इस श्रधिकार के कारण केन्द्रीय वेंकिंग संस्था 
को भारत में घंको की साख पर श्रधिक प्रभावशाली नियंत्रण प्राप्त हो सकेगा ! 
इससे जब घाठे का त्र्थ प्रबन्धन ((९॥०६ #एवध्यालंएष्टी) के कारण मुद्रास्फीति 
होगी तब उस दशा में वंक़रों की साख में अनावश्यक बृद्धि पर रोक लगाना सम्भव 
हो सकेगा। 


«... तीजार में क्रय-विक्रय (09०7 ४४ 0एथश०75)--रिजर्व 
नेक श्रपनी बाजार में क्रय विक्रय करने की नीति से, श्रर्थात्‌ बाजार में प्रतिभूतियों 
के क्रय विक्रय और बेक-दर की नीति से व्यवसायी वेंकों शौर मुद्रा बाजार पर 
वास्तविक नियन्त्रण रखता है | रिजव॑ वेंक कानून के श्रत्तगैत रिजर्व बैंक को उन 
विनिमय-पत्रों या हुन्डियों श्रौर प्रतिशा पत्रों को खरीदने, वेचने और उन पर ऋण 
देने का पूरा अधिकार है | रिजव बैंक थ्राफ इण्डिया ऐक्ट के अन्तर्गत रिजव॑ बैंक 
को उन हुन्डियों अथवा प्रतिज्ञा पत्रों कोवेचने, खरीदने श्र पूर्व प्रापण (0800प7- 
धंगाह) करने का अधिकार है जो मान्य व्यापार के कारण उद्मुत हैं श्र 
जिनका भुगतान मारत में हो सकता है, तथा जिन पर दो या दो से अधिक मान्य 
इस्ताक्षर ही जिनमें से एक हस्ताक्षर अनुसूचित वेक या सहकारी बेंक के होने 


रिजवं बैंक ड्७ 


आवश्यक हैं| इन हुन्डियों इत्यादि को ६० दिन के अन्दर भुनाया जा सकवा 
है। रिज़र्व बैंक को कृषि तथा अन्न के विक्रय के लिए. वित्तीय व्यवस्था करने को 
प्रयुक्त की जाने बाल! ६ मद्दोने के मियाद की हुन्डियों के क्म-विक्रय का अश्रधिकार 
है | परन्तु यह हुन्हियाँ भारतीय होनी चाहिएँ । अ्रत्र ६ मद्दीने की अवधि बढ़ा कर 
१५ मदहोने कर दी गई है। इसके साथ ही रिजव बेक को केन्द्रीय एवम्‌ राज्य सर- 
कारों द्वारा जारी ऋणतपतों के व्यापार में ६० दिन की श्रवधि वाली हुन्डियों को 
खरीदने तथा बेचने का श्रधिकार है। 

रिजवये बंक साख पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखने के लिये खुले बाजार में 
ऋय-विक्रय करने की प्रक्रया का पूरा लाभ उठाता है। इध श्रध्रिकार की भी कुछ 
सीमाएँ हैं :-- १) भारत द्रव्य धाजार ((076ए ६६6६) श्रमी श्रविकसित 
ध्पिति में है श्रौर (२) रिजय॑ बेंफ कुछ खास प्रकार की प्रतिभूतिश्रों को हो 
खरीद एवम्‌ वेच सकता है श्रीर चूँकि श्रधिकाश प्रतिभूतियाँ सरकारों ई 
इसलिए इनके क्रय-विक्रय में रिजर्व बे पूर्ण स्व॒तन्त्र नहीं है। रिजर्व बैंक 
सरकार की साख नष्ट द्वोने के भय से सरकारी व्युणपत्रों को बढ़ी मात्रा में नहीं 
वेच सकता । | 

बैंक-द्र-नीति--धक दर की नीति पहले विशेष सफल प्िद्द न हो सकी 
क्योंकि श्रारम्म से है रिजव बक को परिस्थिति वश वेक दर निरन्तर ३ प्रतिशत 
चनाए रखनी पड़ी | चेंकरि रिजव बेक दर बढ़ाने में श्रसमर्थ था इसलिए यह साधन 
एक प्रकार से व्यर्थ हो रहा ) यदि रिजय॑ बेंक को बक दर में परिवर्तन करने की 
स्वतन्त्रता भी होती तथ मी मारत का हब्य बाजार ऐसी स्थिति में नद्दीं था जिससे 
वह इस परिवर्तन का द्रव्य बाजार की श्रन्य दरों पर प्रभाव डाल पाता । 

बैंक की दर १५ नवम्बर १६४१ को ३ प्रतिशत से वह़कर ३३६ प्रतिशत 
कर दी गयी | इसका एक कारण यद भी या कि ब्रिटेन तथा अन्य सरकारों ने भी 
अपने बैंक की दरों को बढ़ा दिया था। १६ मई १६५७ से यह दर बढ़ा कर ४ 
प्रतिशर्त कर दी गई । यह झ्ाशा करना श्रनुचित न होगा कि भविष्य में भारत 
में बैंकों की दर की नीति पहले से अधिक प्रभावशाली सिद्ध द्वोगी | बेंक दर को 
अधिक प्रभावशाली बनाने फे लिए रिजव बेंक की व्यापारिक बैंकों को वित्तीय 
सहायता देने की नीति में भारी परिवर्तन किया गया है । पहले रिजर्व बैंक बाजार 
भाव पर श्रहुयूचित तथा सहकारी बेकों से सरकारी प्रतिभूतियाँ इत्यादि खरीद 
लिया करता था | इस प्रक्रिया से इन बंकों को धन- मिलता था और यह साधन 
उनके लिये बहुत सस्ता श्रीर सुविधाजनक या । भ्रतुवुचित और सहकारी बेंकों ने 
मी भारतीय रिजिव वेंक काबून की घारा १७ (४) (०) के श्रन्तगतत सरकारी तथा 


च्ष्प्द भारतीय अ्रथंशात्र की समस्याएँ 


श्रन्य मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों को शुनाने का कार्य किया; इन प्रविभूतियों के 
आधार पर रिजव बँक से ऋण प्राप्त किया। परन्तु यह साधन बहुत सीमित क्षेत्र 
में अपनाया गया । वैंक दर में परिवर्तन होने के साथ द्वी रिजव बैंक नें घोषित 
किया कि बह अनुसूचित बैंकों की सामयिक श्रावश्यकताशों की पूर्ति के लिए सर- 
कारी प्रतिभूतियाँ नहीं ख़रीदेगा परन्तु भारतीय रिजव वंक कानून की धारा १७ 
(४) (०) के श्रन्तर्गत सरकारी तथा अन्य मान्यता ग्राप्त प्रतिभूतियों पर बके 
दर के श्रनुसार ऋण देगा | इस तरीके से अनुसूचित तथा सहकारी वेंकों ने रिजव 
बैंक से १६५७ में क्रश/ः १५३७८ करोड़ रुपये और ६*द्षण करोढ़ उपये ऋण 
लिये जबकि १६४१ में ७६३६ करोड़ श्र ५३ करोड़ रुपया लिया था। पिछले दो 
वर्षों में ऋण की मात्रा बहुत अ्रधिक बढ़ गई है क्‍योंकि श्रार्थिक कार्य बहुत बढ़ 
गया है | 

विशेष साख नियंत्रस--रिजर्व बैंक के अधिकारी इस निर्यय पर पहुँचे 
कि मूल्यों-विशेष कर खाद्यान्न के मूल्यों की मुद्रा--फ्तीत जनक वृद्धि इन वस्तुओं 
की जमानत पर व्यापारिक चेंकों को अत्यधिक उधार देने के कारण हुई है। 
साख की मात्रा पर लगे सामान्य प्रतिबन्ध तथा उघार का महँगा होना मी 
जब पर्याप्त सिद्ध न हुआ तो उन्होंने साख नियंत्रण की योजना लागू की | इस 
नीति को लागू करने के लिये श्रनुसचित्त बेकों को बैंकिंग कम्पनीज (संशोधन) 
अ्रधिनियम, १६५६ के श्रन्तर्गत निर्देश दिये गये | सबसे पहले १७ मई १६५६ को 
सभी अनुसूचित बैंकों को यह निर्देश दिया गया कि वे मंजूर किये गये ऋणों की 
मात्रा न बढ़ायें तथा किसी भी दल को चावल श्र धान के बल पर ४०,००० स० 
से भ्रधिक उधार न दें | बाद में खाद्यान्न, चीनी तथा सूती वद्ध जेसी वस्तुश्नों के 
सम्बन्ध में अन्य अनेक निर्देश जारी किये गये, वापिस लिये गये तथा पुनः जारी 
किये गये | 

रिजव बक के श्रधिकारियों के श्रनुसार, साख-नियंत्रण की उपयक्त नीति 
निम्न कारणों से उचित थी | ($) १६५६ में वंक साख १५३ करोड़ रु० के उच्च 
स्तर से बढ़ गया था, और इससे मुद्रा स्फीति का प्रभाव बढ़ रहा था। (7) 
१६५४०४६ को मन्दी में (मई-अक्‍्टूवर) बैंक द्वारा उघार दी गई राशि घटने के 
वजाय बढ़ गई । (7) ७जून १६५७ को बेकों द्वारा उधार दी गई राशि 
६४० करोड़ ८५ तक पहुँच गयी | जून १६५४ में यह राशि ६१३ करोड़ रु० थी | 
रिजब बक फे अनुसार मन्‍्दी के समय में उधार दी गई राशि ८०० करोड़ र० से 
अधिक नहीं शेनी चाहिये | श्रनुद[चित बँकों से यह आशा की गई कि वे उसे 
घटाकर इस स्तर तक ले श्रायेगी । अनुसूचित बकों के पक्त में यह कह्ा जा सकता 
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है कि उनमें से श्रनेकों फे इस नीति के पक्ष में न होने पर भी उन्होंने साख 
कम करने का भरसक प्रयत्न किया | फलत; सितम्बर १६५४७ में यह राशि घढ 
कर प्र४५ करोड़ २० हो गई। १६५७-४८ को क्रिया शील अ्रवधि (नवम्बर से 
श्रग्नेल तक) बैंकों द्वारा उधार दी गई राशि धीरे घीरे बहूुकर जनवरी १६४८ में 
६१० करोड़ र० फरवरी १६५८ में ६३२करोड़ रु० तथा मार्च १ई६प८ में ६६२३ 
करोड़ रु० हो गई | 

साख नियंत्रण की इस नीति से मुद्रास्फीति जनक प्रभाव कम नहीं हुशा । 
इसके कारण निम्नलिखित ये, (() द्वितीय पंचवर्षीय योजना की श्रौद्योगिक तथा 
आशिक क्रियाश्रों के विस्तार के फलस्वरूप बैंकों द्वारा उधार दी गई राशि में 
वृद्धि होना स्वामाविक या। श्रतएव १६५६ में उधार में १५३ करोड़ र० की वृद्धि 
कोई श्राश्चयंजनक बात नहीं थी | १६५४७ में तो इसे श्रोर अधिक वढ़ना चाहिये 
था। (॥7) खाद्यान्न, चीनी तथा सूती बच्च के श्राधार पर दिया गया उधार सट्ेवाजी 
के लिये नहीं था। उसका उद्देश्य खाद्यान्नों के स्थानान्तस्ण का अर्थ प्रवन्धन 
तथा चीनी श्र सूती वस्नों में बिना किये भण्डारों का अ्रर्थप्रबन्धन था। सह्टे 
वाजी के लिये उधार पर नियंत्रण करने से उत्पादक उद्देश्यों के लिये भी साख कम 
हो जायगी । भारत में सामान्य साख नियंत्रण तथा विशिष्ट साख नियंत्रण का 
भेद वनावटी तथा अ्रवास्तविक है | 

यदि यह मान भी लिया जाय कि उघार श्रधिकतर सट्देब्राजी के लिये 
लिया जाता है तो भी निम्न कारणों से विशिष्ट-साख्र नियंत्रण की नीति सह्दी नहीं 
थी | (() इस प्रकार के बिनियोग के लिये बंक ५-६ प्रतिशत या श्रधिक से ग्धिक 
१०% तक उधार देते हैँ। यदि वे उधार देना बिल्कुल बन्द भी कर दें तो इससे कोई 
मद्टत्व पूर्ण अन्तर नहीं पड़ेगा | (3) खाद्यान्नों का श्रासंचयन देश के इस ज्षेत्र में 
होता है जो बेंक प्रणाली से दूर है। बैकों का साख केवल वहीं प्रभाव डाल उकता 
है जहाँ उनके द्वारा करना होता हो। (!) इस नीति के पीछे यह अनुमान था 
कि भारत में मूल्यों की वृद्धि श्रधिक मुद्रा प्रखार के कारण थी | यह श्रनुमान ही 
गलत या श्रतएुव उस पर श्राधारित नीति का श्रसफल द्वोना स्वाभाविक ही था। 
यह नीति जिन बस्तुओं पर लागू की गई उनके मूल्य भी कम नहीं हुये तथा 
उद्योग और बैकिंग व्यवस्था के व्यर्थ द्वी कूठिनाशयाँ उठानी पड़ी | 

हुँडी वाजार--रिजवे बैंक ने हुँडियों के क्रय विक्रय की योजना जनवरी 
१६५१ में लागू की जिठकी पिछले श्रथ्याय में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। 
१६५७ में इस थोजना के श्रन्तगंत रिजव॑ बेक ने अनुसूचित ब्रेक्कों को ४१४८१ 
करोड़ रुपये का 'ुण दिया जब कि १६५३ में ६५:८४ करोड़ रुपया दिया था। 
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रिजव॑ वैज्न के विरुद्ध यह गंभीर आरोप लगाया गया 'कि वह देश में हुँडी वाजार को 
विकास कर सकते में ग्रसफल रहा। उक्त कार्यवाही यद्यपि काफी देर से आरंभ 
की गई है परन्तु कालान्तर मारतीय द्रव्य बाजार को संगठित करने में 
सहायक होगी | 
विनिमय अर्घ--कानून के अनुसार रिजवं ब्रैक्ष पर रुपये के विनिमय 
अध का स्तर बनाए रखने का विशेत्र उत्तरदायित्व है। रिज वंक लन्दन में तुरन्त 
निकासी करने के लिए किसी भी व्यक्ति से स्टर्लिज् (पौंड) एक निश्चित दर पर 
खरीद और बेच सकता है। यह निर्धारित किया गया है कि रुपये की पीणड में 
विनिमय दर एक शिलिंग हैंड पेन्स से कम और एक शिलिंग ६८३ पेन्स से 
श्रधिक न हो शरीर विनिमय १० हजार पौण्ड स्टर्लिज्न की राशि से कम एक वार 
में न हो। इसी व्यवस्था के श्राघार पर ब्रिटिश सरकार ने रिजय बैंक को पौर्ड 
दिए और भारत में युद्ध का व्यय पूरा करने के लिए विनिमय में रुपये लिए.। 
इससे भारत में मुद्र।स्फीति बढ़ी श्रौर ब्रिटेन पर भारत का पौंड पावना भी बढ़ता 
गया। कादून की इस व्यवस्था से देश को भारी ज्ञति पहुँची। भारत के श्रन्त- 
राष्ट्रीय मुद्रा कोप का सदस्य वन जाने से १६४७ में इस कानून में संशोधन किया 
गया | श्रत्र रिजव॑ वेंक विदेशी मुद्रा विनिमय केवल उन्हीं दरों पर कर सकता है 
जिनको केंद्रीय सरकार समप्र-समय पर निर्धारित करती है। इसलिए अब पहले की 
तरह एक निश्चित दर में स्टलिंज्न का क्रय विक्रय करना अ्रनिवाय॑ नहीं रहा है । 
सरकारी कारोवार--रिजव॑ वँक का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को शऋण (ए४ए४ हे प्राध्या5 80५४०0069) दे 
जिसे ६० दिन के अन्दर वापस कर दिया जाना चाहिए, सरकारी ऋण पन्नों को 
. खरीदे और वेचे, जनता से कर्ज लेने का प्रबन्ध करे और तरकार की श्रोर से 
द्रव्य प्रात्त करे | सरकार श्रपने कोष का कुछ भाग त्रिना व्याज के रिजर्व बेंक 
में रखती है | वेंक ने सरकारी लेन-देन का कार्य बड़ी सफ़लवा पूवंक किया है। 
रिजव बैक ने बिस तरीके से इस कार्य को किया है उसके प्रति सरकार और 
जनता को एक वार भी अ्रसन्तोप प्रकट करने का अवसर नहीं मिला | 
कृपि साख विभाग--यह रिजव॑ बैंक का एक विशेष विभाग है जिसके 
कार्य निम्न हैं; (१) कृपि-णाख सम्बन्धी: प्रश्नों का श्रष्ययन करने के लिए कुछ 
विशेषज्ञों को नियुक्त करे जिनसे केन्द्रीय और राज्य सरकारें, प्रदेशीय सहकारी 
बैंक तथा अन्य बेंक समग्र-समय पर विचार विमर्श कर सके और (२) कृषि साख 
से सम्बन्धित बैंक के कार्यों, राजकीय सहकारी बैंकों और कृषि साख से सम्बन्धित 
किसी भी अन्य बैंक या संगठन से अ्रपने/ सम्बन्धों' का उचित -सामझस्य स्थापित 
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करे । पहले रिजर्व वेंक का यह विभाग केवल कुछ रिपो३ जारी किया करता था 
और कृषि साख के पुनसंगठन के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण का नहीं किया गया | 
इस कंगी के कारण रिजव बैंक की कड़ी श्रालोचना हुई है कि इसते कृषि साख 
को उचित रीति से संगठित करने के कार्य की श्रोर उच्चित ध्यान नहीं दिया जब 
कि कानून के अनुसार यह उसका उत्तरदायित्व था। पिछले दो वर्षों में बैंक ने इस 
कमी को पूरा करने के लिए कुछ प्रयत्न किये हैं । 

कृषि कार्य से सम्बन्धित विनिमय अ्रधिपत्रों या हुन्डियों के भुगतान का 
समय ६ से १५ महीने कर दिया गया है | साथ द्वी श्रव इस बात की आ्रावश्यकता 
नहीं रहा कि सहकारी बैंक रिजय॑ बेंक से लिए गए ऋणों का निश्चित तिथि तक 
भुगतान कर दें श्रर्थात अब यह जरूरी नहीं है फि बिना ऋण की अवधि का 
विचार किये भुगतान ३० सितम्बर तक कर दिया जाय | अब प्रत्येक ऋण का 
भुगतान प्राय; ११ महीने में हो जाना चाहिये परन्तु विशेष परिस्थितियों में यह 
अवधि १५ महीने कर दी जाती है। साख शेष ऋण की रकम तक ही सीमित है। 
पहले इसका सम्बन्ध ऋण की कुल रकम से होता था ) सहकारी उसंस्थाश्रों के लिए 
ब्याज की दर बँक दर के बढ़ने पर भी डेढ़ प्रतिशत रखी गई है। ग्राम्य बेकिंग 
जाँच समिति के सुकाव के श्रनुसार स्टेट बेंक श्राफ इन्डिया को और अधिक 
शाखायें खोलने की श्रनुमति दी गई है और रुपये की निकासी की भी झुविधाएँ 
चढ़ गई ई | रिजव॑ बेंक श्राफ इन्डिया ऐक्ट के १६५१ श्र १६५३ के संशोधन से 
ग्राम्य ऋण केक्षेत्र में रिजिव बैंक का कार्य श्रोर अ्िक बिस्तृत हो गया है। 
ऐक्ट के संशोधन में “कृषि सम्बन्धी फसल्ली प्रक्रियायें तथा कृषि उत्पत्ति की विक्की” 
का श्र्थ श्रधिक विस्तृत कर दिया गया है और श्रव इसके अ्रन्तर्गंत मिश्रित कृषि 
कार्य तथा किसानों श्रथवा किसानों की संस्याश्रों द्वारा कृषि उत्तत्ति का विधायन 
(7770८८४०॥78४) भी सम्मिलित कर लिया गया है | अल्पकालीन ऋण की अश्रवि 
बढ़ाकर १५ महाने कर दी गई है और वेक को यह श्रधिकार दे दिया गया है 
कि वह मध्यकालीन ऋण श्रथिक से श्रधिक पांच वर्ष की श्रवधि तक का दे सकता 
है। इसके श्रतिरिक्त सहकारी बैंकों के श्रषिपात्रों आदि का पुनापूर्वप्रापण 
(२००११5००प्र००78) करने का श्रधिकार भी रिजव॑ बेक को प्राप्त हो गया है और 
कुगीर उद्योगों तथा छोटे उद्योगों के उत्पादन तथा तिक्री कार्यों को वित्तीय सहायता 
देने की श्रनुमति मी प्रदान कर दी गई है। 

उपयुक्त सुविधायें देने के अतिरिक्त रिजवे बैक परोक्षरूप से खेती के लिये 
दीर्घकालौन ऋण का भी प्रबन्ध करता है | रिजव॑ बैंक १६४८ में सूमि बन्धक बैकों 
के ऋण पत्रों (06०आप्रा०8)) को कुछ शर्तों पर १०% तक खरीदने के लिये 
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तैयार था | १६५० में यह सीमा भी बढ़ा कर २०४ तक कर दी गई | यद्द योजना 
अब श्रौर अधिक विस्तृत कर दी गई दै | री मक 
श६प५ के रिजरब बैंक आफ इन्डिया ऐक्ट (संशोधन) के अ्रन्तगंत रिजव 
बैंक श्राफ इन्डिया ने (१) राष्ट्रीय-ऊृपि साख-कोप (दीर्घक्ालोन कार्यो के लिये) 
और (२) राष्ट्रीय-कषि-साख ( स्थायित्व ) कोप स्थापित कर दिया है | दीघंकालीन 
कार्य कोप में आरम्भ में ६। १० करोड़ रुपया, जो कि सरकार से प्राप्त होगा, 
जमा कर दिया जायगा श्लौर जुलाई १६५४ से ५ वर्ष तक प्रति वर्ष ५, करोड़ रुपया 
ग्जिव बैंक द्वारा लमा किया जायगा | यह कोष राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप में सहकारी समितियों को शेयर एूँजी प्रदान करने के लिये, राज्य 
सहकारी बैंकों को कृषि कार्यो' के सम्बन्ध में केन्द्रीय भूमि वन्‍्धक बंकों को, शौर 
केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों के ऋण पत्रों के खरीदने के लिए ऋश रूप में दिया 
जायगा | ३० जून १६५७ के श्रन्त में यह कोप २० करोड़ रपया था तथा सह- 
कारी संत्याश्रों की हिस्सा पजी में योगदान देने के लिये १२ राज्य-सहृकारी के 
कुल ४'प्र८् करोड़ र० का ऋण दिया गया। स्थावित्व प्रदान करने वाला कोप, 
जिसमें प्रति वर्ष १ करोड़ रुपया पांच वर्षो' तक ३० जून १६५६ से जमा किया 
जाया करेगा राज्य सहकारी बैंकों को ऋण रूप में कम से कस १५ महीने की 
श्रत्रि के लिये श्रीर अधिक से अधिक ४ वर्ष की श्रवधि के लिये दिया जायगा 
त्ताकि उससे वे बैंक विनिमय अ्रधिपन्नों और प्रतिज्ञा पात्रों के सम्बन्ध में जिनको 
पूर्वप्रापण रिजव बैंक में कराया है, यदि कुछ अश्रकाल, सुख़ा तथा श्रन्य किसी 
प्राकृतिक प्रकोप के कारण देना बाकी रह गया हो तो वे अदा कर सके | ३० 
जून १६४७ को इसके द्वारा उधार दी गयी राशि २ करोड़ ८० थी | यह कोष 
भारतीय कृषि की दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता पूरी करेंगे | 
व्यक्तिगत क्षित्र में वित्तीय सहायता--ब्यक्तिगत क्षेत्र के लिये वित्तीय 
सहायता सम्बन्धी कमेटी ने, जिसे प्रायः शर्राफ कमेटी कहते हैं, जो रिजर्व बैंक 
द्वारा अ्रक्ट्रबर १६५३ में नियुक्त की गई थी और जिसने मई १६५४ में अपनी 
रिपोर्ट दी जिसमें उसने पंचवर्षीय योजना के व्यक्तिगत क्षेत्र को वित्तीय सहायता 
प्रदान करने के सम्बन्ध में अनेकों अ्मिस्ताव किये हैं | जहाँ तक, भारतीय रिजर्व 
बेंक का सम्बन्ध है कमेटी ने यह सिफारिश की है कि (१) हुन्डी बाजार योजना के 
अन्तर्गत इसे सुविधाओं का विस्तार चढ़ा देना चाहिये; (२) निकासी की सुविधाओं 
के सम्बन्ध की योजना जो उसने तैयार की हैं अधिक विस्तृत की जानी चाहिये; 
(३) उरकार की सलाइ से उसे उन लाइसुेन्स प्राप्त अनुसचित चैकों को वित्तीय 
सहायवा-देने की एक योजना वनानी चाहिये जो अपने पूव निश्चित प्रसार कार्ये- 
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क्रम के अनुसार जिसे रिजव बेंक ने स्वीकार कर लिया है नई शाखायें खोलने जा 
रहे है ; (४) देशी बँकरों तथा शर्राफों के रिजव॑ बैंक से सीमे-सीधे सम्बन्धित किये 
जाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जाना चाहिये; (५) जब तक इस 
प्रकार का देशी मैंकों का सम्बन्ध रिजन' बेंक से स्थापित नहीं हो जाता, रिजव' 
वैंक द्वारा देशी बैंकरों की मुद्दती हुन्डियों के श्रनुसूचित बैंकों के माध्यम से पूर्व- 
प्रापणी करने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए; (६) रिजव वैंक को चाहिये कि जो 
नियम श्रादि उसने बेकिंग के सिद्धान्तानुखार बनाये हई और जो निर्देश जारी किये 
हैं उनके छोटे-छोटे वबेंकों फे उम्बन्ध में प्रयोग करने में किस सीमा तक शियिल 
करना वांच्छुनीय द्वो सकता है, इस बात पर विचार करें (७) रिजव बैंक को 
भारतीय श्रौद्योगिक वित्तीय नियम और राज्य वित्तीय निगम के शेयरों ओर बैंक 
को सहकारी झधिपन्नों के समकक्ष रिजव॑ बेंक श्राफ इल्डिया ऐक्ट की धारा १७ 
(४) (क) के अ्न्तगंत ऋण देने के लिये समझना चाहिये; (८) हुन्डी बाजार 
योजना के अ्रनुरूप मध्यवर्ती श्रवधि के लिये बेंकों के पंजी लोतों की बद्धि की 
सम्मावनाश्ं का विस्तार करने के लिये रिजव॑ बैंक को प्रय्न करना चाहिए; और 
(६) बैंक को छोटे उद्योगों को वित्तीय सद्दायता प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट 
विकास निगम की स्थापना के लिये आगे श्राना चाहिये।यदि ये सिफारिशें 
कार्यान्‍्वत् कर दी जाँयतो व्यक्तिमतक्षेत्र के लिये प्राप्त वित्तीय सहायवा की मात्रा 
बहुत भ्रधिक बढ़ जायगी | 

परन्तु श्रमी तक रिजर्व वेंक के लिये यह सम्भव नहीं हो सका है कि 
उपर्य॑क्त सिफारिशों को कार्यान्वित कर सके | हुन्डो बाजार योजना और अधिक 
विस्तृत कर दी गई और भारतीय औद्योगिक बित्तोय निगम तथा राज्य वित्तीय 
निगम के शेयर श्र वाँड श्रादि धारा १७ (४) (क) के श्नन्तगंत ऋण देने के 
लिये समकक्ष सममे जाने लगे हूँ | व्यक्तिगत उद्योग ज्षेत्र में मध्यम श्राकार के 
उद्योगों के वित्त प्रदान करने के लिये ५ जूत १६४८ को एक पुनंवित नियम 
(२९(॥४४०४ (००७०७०४०७) की स्पापना की गई जिसका विस्तृत विवरण 
ओद्योगिक वित्त निगम! श्रध्याय में दिया गया है| श्रव॒ श्रौद्योगिक वित्त में रिजर्व 
बैंक के लिये काफ़ी कार्य-क्षेत्र है | 
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१४८ के भारतीय रिजव बेंक कानून के अन्तर्गत पहली जनवरी 
१६४६ को रिजिव बैंक का राष्ट्रीकण किया गया और तब से यह बैंक सर- 
कारी संस्था बन गयी। इसका तातय॑ यह्द है कि रिजव बैंक की स्थापना से पहले 


हर भारतीय श्रथशासत्र की समस्याएँ, 


जो लोग सरकारी केन्द्रीय बैंक का समर्थन करते थे, सद्दो सिद्र हुए। परन्तु गैर 
सरकारी की अ्रपेज्ञा सरकारी बंक की विशेषताश्रों के सम्बन्ध में पहले के इन 
समर्थकों ने जो तक॑ दिये ये उनकी श्रपेज्ञा अब अन्य कारणों के श्राघार पर 
सरकारी केन्द्रीय बैंक का समर्थन किया जाता है। यह सत्य है कि रिजव॑ बंक 
के राष्ट्रीररण से उनको जिस परिणाम की श्राशा थी बद्द पा हुआ | 

रिजर्व बैंक के राष्ट्रीकरण का श्रनेक कारणों से समर्थन क्रिया गया है-- 
(३) राष्ट्रमशडल के अनेक देशों में, जिनमें ब्रिटेश भी शामिल हैं, केन्द्रीय बैंकों 
का राष्ट्रीकण हो चुका है श्रौर वेन्द्रीय बैंकों को सरकारी बैंकों का रूप देने के 
लिए. विश्वब्यापी थ्रान्दोलन भी है | भारतीय रिजर्व बेंक़ का इसी श्राधार पर 
राष्ट्रीररण किया गया। (२) युद्ध काल के श्रनुभव ने भारतीय रिजय बंक की 
स्वतंत्रता का अ्रसली चित्र प्रस्तुत किया | रिजर्व वेक वित्त मंत्रालय के आधीन 
सरकारी विभाग सा वन गया। रिजवं बेंक का राष्ट्रीकरण हो जाने से उस स्थिति 
को कानूनी मान्यता मिल गयी । (३) जब्र रिजव बैंक नित्री संस्था थी तब मैंक के 
शेयर कुछ ही लोग! के श्रधिकार में थ्रा गये ये शर द्रव्य तथा बैंकिंग का संचा- 
लन करने के लिए बेंक को जो बहुत अ्रधिक श्रधिकार ग्राप्त ई, उनके दुरुपयोग 
की पूरी संभावना थी । १६४६ के वैक्िंग कम्पनी कानून में रिजर्व थक को नियं- 
त्रण तथा संचालन के अनेक अ्रधिकार प्राप्त हे और यदि बैक एक निजी संस्था 
के रूप में होता तो इन श्रधिकारों के दुरुपयोग की अधिक आशंका थी। (४) 
पंचवर्धीय योजना को लागू करने के लिए यह श्रावश्यक है कि योजना श्रायोग 
ओर मारतीय रिजर्व बैंक के सम्बन्ध मिल्कुल स्पष्ट श्रौर छलमे हुए हों | यह तत्र 
तक संभव नहीं था जब्र तक बैंक सरकारी संस्था के रूप में काय न करता | द्रव्य 
संग्रद्दीत करने में श्रोर मुद्रा और साख का नियंत्रण करने में रिजय॑ बैंक विशेष 
योगदान देता है जिसकी योजना की वित्तीय श्रावश्यकता की पूर्ति करने में विशेष 
महत्व है | 

इसके विरुद्ध मारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीररण की आलोचना भी की 
गई है। यह कद्दा गरा दे कि (१) यह भारत सरकार की सामान्य नीति के 
श्रनुकूल नहीं है | १६४८ में सरकार की श्रोद्योगिक नीति यह थी कि राष्ट्रीकरण 
किया जाय परन्तु, जैसा हम अम्यत्र लिख चुके हैं, बाद में इस नीति को बदल दिया 
गया श्रोर राष्ट्रीकरण हमारा मुख्य आधार नहीं रहा। यदि उद्योगों और अन्य 
संस्थाओं का राष्ट्रीकरण किया गया द्वोता तो रिजय बेंक का राष्ट्रीकरण बिल्कुल 
उचित होता; (२) रिजव॑ बैंक का राष्ट्रीकरण करके हम बैंक का कार्य चलाने वाले- 
झजुभवी व्यापारियों के पथ प्रदर्शन का लाभ उठाने से वंचित रह गये | श्रतीत 
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की भांति एक केन्द्रीय संचालन मण्डल है और त्षेत्रीय परिषदें तो हैं परन्तु इनके 
सदस्य सभी सरकार से नियुक्त होते हैँ श्रौर विच सम्बन्धी विशेष अनुभव थाप्त गेर 
सरकारी व्यक्ति नहीं हैं; (३) अ्रतीत में रिजर्व बैंक का कार्य स्वतन्त्र इृष्टिकोय से 
प्रमावित होता था श्रौर श्रनेक बार बैंक द्वारा विरोध किए जाने पर वित्त मंत्रालय 
की भूलें सुधारी गई। ईंससे दोनों संन्थाओं में सुन्दर सन्तुलन रद्दता था। परन्तु 
अब वैसे रिजर्व बैंक को स्वशासन का अधिकार प्राप्त है पर वास्तव में उसकी स्व- 
तन्‍्त्रता नष्ट हो चुकी है | अ्रब यह वित्त मन्त्रालय के द्ाँथों में है और वह इसका 
जैसा प्रयोग चाइता है कर सकता है | इससे यह मय है कि मन्‍्च्रालय की भूल की 
बैंक पर प्रतिक्रिया होने से राष्ट्र की हानि हो सकती है | 


अध्याय ४७ 
व्यापारिक बंक 

सेट बैंक ऑफ इन्डिया एक्सर्चेज बैंक, भारतीय श्रनुसुचित और गैर 
अनुवचित बैंक सभी व्यापारिक बैंकों की भरेणी में अ्राते हैं। इन समी बढ्ों में 
4(कंग के साधारण कार्य, जैसे रुपया जमा करना, एक व्यक्ति या कार्पोरेशन के ' 
नाम जमाघन को दूसरे व्यक्ति अ्रथवा कार्पोरेशन के नाम बदलना, भुगतान के 
लिए विनिमय पत्रों, सरकारी बोंडों को श्रौर व्यापारियों की जमानतों की जमाघन 
में बदलना, इत्यादि किये जाते है | इसके साथ ही यह बँक जेवराव इत्यादि की 
सुरक्षा और ट्रस्टी इत्यादि का कार्य भार सेमालते हैं | यद्यपि भारतीय श्म्पीरियल 
चैंक केन्द्रीय बैंक नहीं है परन्तु मारतीय बैंकिंग व्यवस्था में इसका एक विशेष स्थान 
है । यह बैंक सरकारी कारोबार करता है, ज्दाँ रिजव॑ बेंक की शाखायें नहीं हू 
वहाँ रिजव बैंक की श्रोर से कार्य करता है थ्योर भारतीय मुद्रा बाजार में लोच 
बनाये रखने में सहायता देता है। एक्सचेंज नेक श्रघिकवर भारत के विदेशी 
व्यापार, वन्‍्दरगाह से उपभोग के केन्द्रों तक के स्वदेशी व्यापार और देश के 
अन्दर कच्चे माल के उत्पादन केन्द्रों वक के व्यापार को ही विचीव सुविधा देते 
हैं। एक्सचेंज बैंकों, मारतीय अनुसूचित बेंकों श्रीर गैर अनुसूचित बैंकों के कार्य. 

के ढंग में कुछ श्रन्तर है परन्तु मूल रूप में यह समान प्रकार के कार्य करते ई 
और इनकी प्रवृत्तियाँ भी प्रायः समान ही हैं। ' 
१६५७ के अन्त में स्टेट वैंक ऑफ इन्डिया के ६२०, विनिमय बैंक के ६७ 
अन्य अनुसूचित वैंकों के २४७६ तथा गैर-अनुसूचिव (309-०॥०००९०) 
बंकों के १११३ कार्यालय थे, जिनमें इनके प्रधान कार्यालयों और शाखाश्रों 
की संख्या मी सम्मिलित हैं। सन्‌ १६५१ के अन्त में इनकी संख्यायें ऋमशः 
' ६१, ६४, २१६१ तथा १४७३ थीं। इस पकार भारत में सभी मैंकों के 
कुल कार्यालयों की संख्या सत्‌ १६५७ के अन्त में ४,३७६ हो गई जब कि १६५१ 

मे इनकी संख्या ४११६ थी | 

१६५१ और १६५७ के बीच स्टेट बेंक थ्राफ इन्डिया के कार्यालयों की 
संख्या २२६ और बढ़ गई, एक्सचेन्ज वबेंकों की तथा अन्य श्रनुयूचित बैंकों की 
संख्या भी क्रशः ३ ओर इं८र बढ़ गई | इसी बीच में गैर-अनुयूचित वैंकों की 
संख्या ३२६० कम हो गई। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ जो बैंकों के कार्यात्रयों की संख्या 


च्स 
ब्यापारिक बके.. ४६७ 


में कमी की प्रवृत्ति श्रा .गई थी वह १६५४ में बदल गई जब्न वर्ष के. अन्त तक 
कार्यालयों की संख्या बढ़ कर ४०३२ हो गई जबकि १६५३ के अ्रन्त तक केवल 
४०२१ कार्यालय ही ये | सभी बकों के कुल कार्यालयों की संख्या में इृद्धि होने की 
अतिगामी प्रदृचि १६५७ तक जारी रही जब कुल संख्या ४३७६ थी। भविष्य में भी 
इसी प्रकार की प्रदृत्ति सम्भाव्य है | 
बैंकों की संख्या में कमी के कारण लोगों फो ब्रैंक की सेवाशों की सुविधा 
में तो अवश्य कमी श्ाई पर वास्तव में इससे बैंकों ने शक्ति संग्रह की | जैस निम्न 
तालिका में दर्शाया गया है, १६४६ और १६५४ के बीच यदि हम बँक़ों के जमा घन, 
प्राप्त पुजो, रक्षित कोष अ्ादि को देखें जो हमें उनकी प्रगति का अनुमान हो जायगा । 
(करोड़ रुपयों में) 


_ (छ(#ऋ|ैझय] एफ | एड ६७४ १६५३ श्हप्४.. ६५४, 
श्रनुसूचित बैंक 
जमा घन ३३*१ ३२६ ३२७ ३२०७ 
रक्षित कोष. २२६ २७'प्‌ २७६... शपार 
कुल जमा. ६४७७ ६४४६ ७४८९. ८२१६ 
शैसअनुसूचित बक ह 

जमा घन ५७ ५ ८! ७६ ४, 
रक्षित कोष २२ ३६ ४१ ४र्‌ 
आल जम सनम 





तालिका से यह पता लगता है क्ि अनुसूचित बेकों की प्रगति गैर अल॒- 
सूचित मैंकों की अपेक्षा अधिक अच्छी रदी । १६५३ में दोनों प्रकार के बक्कों की 
स्थिति १६४६ की श्रपेज्ञा अधिक अ्रच्छी थी। उनके रक्षित कोष प्राप्त पूजी से 
अधिक थे। १६५३ में मारतीय अ्रनुद्‌चित बैंकों का रक्षित कोष प्राप्त पूँजी के 
अनुपात में ८४४ या । १६५१ में रक्षित कोष डे, १६४६ में ३ से कुछ अधिक थो। 
'गैर श्रनुसूचित बैंकों के सम्बन्ध में रक्षित कोष का प्राप्त पँजी से अनुपात कोई 
'विशेष नहीं बदला है शोर ३ के लगभग दे । 

१६४३ के अस्त और १६५७ के अन्त के बीच के समय में, भारतीय केंकों 
'कीः स्थिति और श्रधिक सुदृढ़ हुई । भारतीय अनुसूचित बैंकों 'कौ प्रदत्त पूँजी, 
'रच्चित कोष तथा वास्तविक निष्तेपों में पुनः वृद्धि होकर क्रमशः ३४४, ३०६ तथा 
!११०१९१ करोड़ रपये सन्‌ १६५७ के श्रन्त तक हो गई | गैर अनुशूचित बकों की 
प्रदत्त पूली, रक्षित कोष तथा वास्तविक निन्तेत्रों में सन्‌ १८४७ के अन्त तक 

बेर 


च्ह्द् भारतीय श्रर्यशास्र की समस्याएँ 


क्रमशः ६९०, २६ तथा ४८५ करोड़ रुपयों की कमी दो गई | यह गैर श्रतुदूचित 
मैंकों की संख्या में तीमगति से कमी होने के कारण थी । भारतीय श्रनुयुचित तथा 
गैर; अनुचित बैंकों की स्थति में पर्याप्त सुधार हुआ है, क्योकि सन्‌ १६५७ के 
शनन्‍्त तक अ्रनुसचित बैंकों का रक्षित कोप प्रदत्त पूंजी का ८८६४८ से श्रधिक तथा 
गैर श्रनुयाचित बंकों का रक्षित कोप प्रदत्त पूँजी का ४प्क या । 
मुख्य विशेषताएँ--भारत में कुछ बढ़ेड़े बैंक है और श्रन्य-छोटे-छोटे 
पैंक हैं जिनमें बहुत श्रधक अन्तर है। सव्‌ १६५४७ के अन्त तक २८ बढ़े श्नु- 
सूचित बैंको (जिनकी पजी तथा रक्षित घन ५० लाख रुपये या श्रधिक थी) की 
प्रदच पँजी और सुरक्षितकोप ४६*३ करोढ़ तथा कुल जमा १०७१७ करोड़ रुपये 
थी जब कि शेष ४८ चेंकों के पास कुल प्रदत्त पंजी श्रौर सुराक्षतघन ८८ फरोड़ 
तथा कुल जमा ८३० करोड़ रुपये थी | गैर श्रनुयूचित बंकी की स्थिति यह है कि 
५० लाख या श्रधिक पूँजी अथवा सुरक्षित कोप वाले शथमैंक की कुल पूंजी थौर. 
रक्षित कोप ६० लाख रुपये श्रीर जमा धन ६० लाख रुपये थी | ५ लाख से ५० 
लाख के बीच पँजी श्रौर 'सुरक्षित कोप वाले ५७ बैंकों में ४'३ कराड़ दय्ये वी 
पजी श्रौर सुरक्षित बोप था, श्रोर ६'४ बरोढ़ रुपये जमा घन था और शेप्र २६२ 
गेर अनुतूचित बबों के पास प्राप्त पजी श्रीर रकज्षित कोप ४"१ करोड़ रुग्या श्र 
कुल जमाधन २१*२ करोड़ रुपया था| भारतीय श्रनुसूचित श्रौर गैर श्रनुसचित 
बैंकों के सम्बन्ध में एक साथ विचार करने पर पता चलेगा फि सन्‌ १६५७ में 
६६४ बैंकों में से प्रत्येक की पूँजी और प्रारक्षण (78४४८) ५ लाख रुपये से कम 
तथा कुल पूँजी एवं प्रारक्षण की केवल ५४ और कुल बैंकों के जमा धन की , 
२३ प्रतिशत ही थी । जबकि ऐसे बेंकों--जिनको पँजी तथा प्रारक्षण ५० लाख 
रुपये श्रथवा श्रधिक थी की मात्रा कुल बैंकों की संख्या का ७३ प्रतिशत श्र 
कुल पंजी दथा प्रारक्षण की ७६३% तथा कुल जमा का ८८७ थी। बैंकिंग की 
शक्ति के केन्द्रीयकररण से यह आमास मिलता है किमारत श्रार्थिक दृष्टि से 
कितना पिछड़ा हुआ है और यह स्थति भारत में चेंक्रिंग व्यवस्था के विकाणि ' 
के अनुकूल नहीं है। यदि कुछ बहुत बड़े और कुछ बहुत छोटे बैंकों की अ्रपेक्षा, 
जैसा कि वर्तमान में है, मान श्राफार के अनेक बैंक होते तो उससे देश का 
अधिक हित संमव था । 
दूसरी विशेषता यह है कि देश के इर भाग में बैंकिंग की सुविधा समान 
, रूप से विकसित नहीं द्वो पाई। छुछ राज्यों में आरधिक बैंक है और अन्य में 
श्रावश्यकता से कम हैं। इसके साथ ही वेंक अ्रधिकत्तर बढ़े कस्बों और शहरों . 
में केन्द्रित है और छोटे कस्बों तथा आम्य ज्षेत्रों की ओर [विशेष ध्यान नहीं दिया 


व्यापारिक बेक ध्ध्द्‌ 


गया है| निम्न तालिका १ से स्पष्ट होता है कि बेकिंग फी सुविधा खण्ड 'क? 
राज्यों में खए्ड 'खः और “गः राज्यों की अ्रपेज्ञा ग्रधिक विकसित है। खरड' “करे 













वालिका १ 
१६४४ में विभिन्न राज्यों में बैंकों की शाखाओं का विवरण 
_राज्य शाखायें (राज्य शाखाय | राज्य शाखायें 
वगे १ ब्‌गे २ " ३ 
आन श्र श्जमेर श्र 
श्रासाम २७ | हेदराबाद ६७ | भोपाल ६ 
बिहार १५६ | मध्यभारतः ६४ | कुंग ध्‌ 
चम्बई प७७ | भैप्ूर १११ | केच्छ ध्‌ 
मध्य प्रदेश १६९ | पटियाला संघ ७६ | दिल्‍ली श्ण्८ 
मद्रास ७८० | राजस्थान श्श्ण | हिमांचल प्रदेश ३ 
उड़ीसा १७ | सौराष्ट्र ६७ | मणिपुर | 
पंजाभ २१५ | त्िवांकुर कोचीन ५७१ | पान्डिचेरी न 
उत्तर यदेश ४२६ भिपुरा इ 
पश्चिमी बंगाल २४६ विन्ध्य प्रदेश ह्‌ 
कुल २८०४ / कुल ११५७४ श्ध्प्प 


के राज्यों बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश में सबसे श्रंधक बैंक हैं | इसके बाद 
प्श्चिसी बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश और विहार का नम्बर श्रावा है। खण्ड 'ख 
राज्यों में से ज्रिवांकुर-कोचीन, राजस्थान ओर मैथर में बैंक व्यवस्था अपेक्षाकृत 
अधिक विकवित है जबकि खण्ड “गः राज्यों में दिल्‍ली, अ्नमेर और दिमांचल 
प्रदेश में अन्य राज्यों की श्रपेज्षा मैंक व्यवस्था की अ्रधिक सुविधा है यदि हम बेंक 
के कार्यालयों पर जनसंझ्या के दृष्टिकोण से विचार करते हैं तब हमें यह शञात 
होता है कि ऐसे कर्त्रों में जिनकी जनसंख्या २५ हजार अथवा इससे श्रधिक हे 
२६५७ कार्यालय (श्र्थात्‌ कुल का केवल ६१३४) तथा उन करों में जिनकी जन- 
संख्या ५ हजार और २५ हमार के बीच में हैं केवल १३४० कार्यालय हैं| सन्‌ 

६४७ के अ्रन्त में ५० इजार से श्रधिक जनसंख्या वाले कर्तबों में २०२२ कार्या- 
 ज्ञय -१७६ स्थानों पर थे तथा ५० इजार से कम जनसंख्या वाले कर्मों में २२५४ 
कार्यालय ११४८ स्थानों पर थे। छोटे करस्यों श्रोर आम्य क्षेत्रों की श्रोर उचित 
. ध्यान न देकर बेंकों के बड़े करवों और शहरों में केन्द्रित हो जाने से (१) कर्मों के 

प्ैंकों में परस्पर गदरी प्रतियोगिता हुई है, (२) ग्राम्य क्षेत्रों के प्रति उदासीनता 
 अपनायी गयी है और (३) देश के आर्थिक:-विकास के लिए. ग्राम्य जनता की 
' बचत का संग्रह कर सकने में बैंक अ्रसफल रहे हैं। मल 


ध्रध्यायय ४८ 
एक्सचेंज बैंक 


मारत में जितने भी एक्सचेंज बंक दूँ सभी विदेशी बैंकों को शाखायें हैं) 
इन मैंकों से (१) भारत के श्रावात श्रीर निर्यात ध्यापार की वित्तीय झ्रावशयकतां 
की पूर्ति की जाती है, (२) बन्दरगाईं से देश फे श्रन्दर उपभोग के फेन्द्रों तक 
श्रीर केम्द्र दरगाह्दों तक माल लाने ले जाने का शआन्तरिक व्यापार किया 
जाता है और (३) इन बैंकों में बचत जगा की जाती है, हुर्टियाँ मुनाई जाती ई 
श्रीर श्रन्य ध्यापारिफ बकों की तरद्द व्यापार, उद्योग एवम्‌ वाणिज्य के लिए ऋण 
भी दिया जाता है | १६५७ के श्रन्त में भारत में १७ एलसचेन्स बैंक थे लिन्‍्दें 
भ्रव विदेशी बैंक कहते है, जिनकी ६७ शालायें थी। इनके पास १६६४ फरोड़ 
दपये जमा धन या जिसमें से चालू पूँनी १२०६ करोड़ रुपये श्रौर स्थायी पूँजी 
७४७८ करोड़ रुपया थी | श्रतीत में एवसचेन्ज बैंक भारत में लेनदेन के लिए 
आवश्यफ धन की पूर्ति विदेशों में प्राप्त जमाधन से फरते थे परन्तु कुछ वर्षों से 
भारत की बचत को श्राकर्पित करने के लिए इन बैंकों ने भारतीय जनवा को 
सुविधाएँ दी हैं । 

१६५७ में एकसचेन्ज बैंकों फे पास नकद तथा रिजव चेक में जमा नितनी 
रकम थी वह कुल जमाघन का केवल ६ प्रतिशत थी। यह स्थिति भारतीय श्रनु- 
सूचित दैंकों की स्पिति से भी गिरी हुई है, परन्तु यद्द फोई दुर्बलता का लक्षण 
नहीं है, इसके विपरीत इससे प्रकट होता है कवि एक्सचेन्ज बेंक ऐसी रकम नहीं 
रखते हैं जो व्यथ पढ़ी रहे | वह श्रपने साधनों का उचित प्रयोग करते हैं। इन 
चेंकों की वित्तीय स्थिति काफी दृह है। १६५७ में एक्सचेन्ज वेंकों ने ऋण 
(0थवा8 शाएं 8१९०70०९४) शोर हुएडी भुनाने से सम्बन्धित १८४"४ करोड़ 
रुपये (अ्रर्थात्‌ कुल जमाषन के ६४ प्रतिशत) का कारोबार किया श्रौर ४४४ 
करोड़ रुपये (श्रर्ात्‌ कुल जमाघन का २२.६ प्रतिशत) का विनियोग किया। 
इसके विपरीत भारतीय अनुसूचित बेकों के विनियोग.शौर ऋण का है | इन नेंकों 
ने विनियोग ओर ऋण में कुल जमाधन का क्रमश; ३६,६ श्रीर ५७,७ प्रतिशत 
क्रमशः लगाया । १६४६ और १६४२ के बीच एक्सचेन्ज बैंकों के पास जमाधन 
सभी बैंकों के कुल जमाधन का श८ प्रतिशत से बढ़कर २० प्रतिशत हो गया और 
इनके द्वारा दिया गया ऋण २४ से २६ प्रतिशत तक बढ़ गया परन्धु विनियोग 


एजसचेंज बैक पू०१ 


सभी व्यापारिक बैंकों के कुल विनियोग का पहले १३ प्रतिशत था जो उक्त श्रवधि 


में गिरकर १२ प्रतिशत रह गया। श६५३ के श्रन्त . में कुल बैंकों का जमाधन 
१८%, उधार दिया हुआ घन २४% ओर विनियोग ११% हो गया | १६७७ के 


श्रन्त में स्थिति कुछ विगड़ी जब कि विदेशी विनिमय बैंकों के पास सब अनुदचित 
बैंकों के योग के अनुपात में कुछ जमाघन का लगमग १५% कुल ऋण का २२% 
और कुल विनियोग का ६% ही रह गया ] इसका कारण यद्द बत्ताया जाता है 
कि पिछले दो वर्षों में भारतीय अनुसूचित बैंकों ने अपने जमाघन विनियोग तथा 
ऋ में ही हुई रकम में तीव्र गति से वृद्धि की है। इससे प्रकट होता है कि श्रन्य 
व्यापारिक बेक़ों की श्रपेश्ञा श्रव एक्सचेन्ज बैंकों के जमाधघन और उनके द्वारा 
दिये गये ऋण की रकम से अधिक वृद्धि हुई। इन एक्सचेन्ज बेंकों में से दो वेंक 
अधिकतर भ्रमणाधियों के यातायात से सम्बन्ध रखते हैं, कुछ श्रपना श्रधिकांश 
कारोबार भारत में ही करते हूँ श्रीर शेष बैंक जिनकी तंख्या अपेक्षाकृत अधिक है 
अपना श्रधिकांश कारोबार विदेशों में करते हैं श्रोर भारत में उनकी पूँजी का बहुत 
थोड़ा अंश लगा हुश्रा है। इन एक्सचेन्ज बैंकों में सबसे बड़े वेंक लायड बेंक, 
चार्ट बैंक आफ इृशिहिया श्रास्ट्रेलिया एन्ड चाइना, नेशनल बैंक श्राव इण्डिया 


और मर्केन्टायल बैंक आफ इण्डिया है । मे 
व्यापार के वित्तीय साधन--एक्सचेन्ज वँक यद्यपि भारत में सभी प्रकार 


के बैंकिंग के कार्य करते हैं परन्दु इनका मुख्य कार्य भारत के आयात-निर्यात ब्या- 
पार को वित्तीय रह्यायता देना है | यद्यपि श्राघारभूत सिद्धान्त समान है फिर भी 
थ्रायात तथा निर्यात व्यापर को विचीय सहायता देने में कुछ मिन्नता है| निर्यात 
व्यापार के कागजात (000प्रा7७॥(8 ०॥ 4०८९०४४॥८८) श्रधिकतर बैंक और 
झायात कर्ता की स्वीकृति मिल जाने पर श्रायात कर्ता को दे दिये जाते हैं। कभी- 
कभी कागजात (000प7९705 00 72एप्पशा) नकद रुपया मिलने पर दिये 
जाते हैं | निर्यात व्यापार में मारतीय नर्यातकर्ता इस बात्त पर ध्यान देते हैं कि 
उनके माक्ष का खरीदार लन्दन के किसी एक बैंक द्वारा भारत में श्रपनी साख 
स्थापित करे | निर्यातकर्त्ता ऐसी साख व्यवस्था की भांग करता है जिसका उल्ल- 
छून न किया जा सके क्‍योंकि इस रीति से जब तक वह माल भेजने का प्रवन्ध 
करे तब तक खरीदार श्रपना निश्चय नहीं बदल सकता है । जब खरीदार साख 
स्थापित कर लेता है तब लन्दन बैंक की भारतीय शाखा या उसका अतिनिधि जो 
इस सम्बन्ध में सारी व्यवस्था करता है निर्यात कर्त्ता को सलाह देता दै। तब निर्यात 
कर्ता साख के अस्तयंत्त हुन्डी पैयार करता है और झावश्यक कागजात के साथ 
भारत में श्रपने बैंक को देता है| भ्रधिकतर हुन्डी बैंक और आयात कर्त्ता की 


बू०२ भारतीय श्रर्थशासत्र फी समस्याएँ 


स्वीकृति मिल जाने पर लन्दन वेंक के द्वारा विदेशी श्रायात कर्त्ता को दे दी जाती 
हैं श्रीर कभी-कभी यद हुन्दियाँ नकद दपया मिलने पर भी दी जाती हैं। इन्डी 
की श्रवधि प्रायः ६० दिन की दोती है। परन्तु इसके लिए फोई निश्चित नियम 
नहीं है। भारतीय बैंक इन हुन्डियों को साख स्थावित करनेवाले बैंक को मेज 
देता है | फ़िर यद्द हुन्डियाँ स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाती हैं, इनमें सम्रस्वित 
एयसचेन्म बैंक की श्रोर से हस्ताक्षर किये जाते हैं श्रीर लन्‍्डन द्रव्य बाजार में 
इन्हें मुनाया जाता है| एस प्रकार बेंकों का धन बराबर फाम में लगा रद्दता है| 
यदि बैंकों फे पास नकदी पर्याप्त द्वो तो यद्द बैंक इन हुन्दियों को सामान्य रूए से 
भनाने की पूरी श्रवधि तक रोक रखते हैं | 

दूसरी श्रोर श्रायात व्यापार के फागजात श्रधिकतर नकद रयया लेकर 
दिये जाते हैं। मारत में जो श्रायात किया ज्ञाता है वद्द निर्यात करनेवाले देश 
में भारत की साख के अन्तर्गत द्शनी या मुदती हुन्ही के द्वारा इं-्ता है। मुद्द त्ती 
हुन्ही की ३० दिन की श्रवधि काफ़ी लोकप्रिय दे क्योंकि हस शीच माल ऊे श्राव- 
श्यक कागजात दवाई जहाज द्वारायाप्त हो जाते हैं श्रीर जद्यज भी माल लेकर 
नियत स्थान पर पहुँच जाता है | इसकी सामान्य विधि यद्द है कि निर्यातकर्ता 
किसी विदेशी एक्सचेन्ज बेंक, जैसे लन्दन के एक्सचेन्ज बैंक, में माल बन्धक रख 
कर हुन्डही को भुना लेता है जिसके फलस्वरूप हुन्ही का मालिफ एक्सचेन्ज मैं फ 
वन जाता है | इसके बाद यह हुन्डी यदि मुद्दती हुन्दी है तो एज्सचेन्ज बैंक की 
भारतीय शाखा को मेज दी जाती है। भारतीय शाखा इसे श्रायातकर्चा की स्वी- 
कृति के लिए मेजती है (इसमें हुन्डी बैंक की मारतीय शाखा में रही है झौर 
आयात कर्चा को नहीं दी जाती है) और यदि हुन्ही दर्शनों है वो श्रायात कर्ता को 
उुपये का भुगतान करने पर दे दी बाती है। श्रायातकर्ता प्रायः हुन्डो को स्वीकार 
करके नेक से भुगतान के पहले माल दे देने के लिए - आवेदन पत्र भेजता है। 
इसके लिए उसे जमानत (775६ 7००९४90 देनी पढ़ती है। इसके बाद विल्टी 
तया अन्य कागजात आयात कर्चा को दे दिये जाते ईं जो एक्सचेन्ज चेक के ट्रस्टी 
रूप में माल पर श्रपना कब्जा कर सकते हैं। माल योदाम में रख दिया जाता है 
श्रौर उसके बिक जाने पर हुन्डी का भुगतान कर दिया जावा है| यह ध्यान देने 
योग्य बात है कि माल को बन्‍्वक रखने की व्यवस्था करने के बाद ही आयात- 
कर्ता को उस पर अधिकार विया जाता है। जिन फर्मो की प्रसिद्वि अपेक्षाकृत कम 
है उनका सामान चेंक में रख लिया जाता है जिस पर श्रधिकार नियंत्रण बैंऋ 
का ही रहता है श्रौर वही उसकी विक्ली करता है। बिक्री के इस रुपये से बैंक 
उघार दिये गये रपये का भुगतान करता है । एक्सचेन्ज बैंक प्रायः उन्हीं फ़मों 


एब्सचेंज बैंक - पूण्ट॥े 


को अपना आाइक बनाते हैं जिंनकी स्थिति श्रच्छी होती है और व्यापार ज्षेत्र में 
जिनकी कुछ मत्िद्दि मी होती | उनका माल रेहन रख लिया जाता है श्लीर 
आयात कर्ता जैम-जैसे रुपया चुकाता ई वैसे-चैसे श्रपणा माल उठाता जाता है | 
. आलोचना--भारत में एक्स्चेस्ज बैंकों के कार्य की कढ़ो आलोचना की 
गई है। यह कहा जाता है कि (१) यह बैंक विदेशी है और इन पर विदेशियों 
का ही नियंत्रण है। इनके कारण मारतीय श्ायात एवम निर्यात व्याप्यर की 
वित्तीय श्रावश्यकता की पूर्ति करने के वैधानिक श्रविकार से भारतीय वंचित रह 
जाते हैं | कुछ भारतीय बैंक, जैसे इग्पीरियल बेंक, विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य 
मी करते हैँ परन्ठु उनका यह कारोबार बहुत कम है। इस क्षेत्र में कुल जितना 
कारोबार है यह बैंक उसका केवल १५ प्रतिशत संभालते हैं; (२) एक्सचेन्ज बैंकों 
ने भारतीय कम्पनियों की श्रपेज्ञा मारत में विदेशी कम्पनियों को विशेष सुविधा 
दी । भारतीय कम्पनियों को सुविधा देने से पहले इन्होंने बराबर इस बात पर जोर 
दिया कि कारोबार विदेशी जद्धाजी कम्पनी, बीसा कम्पनी इत्यादि को दिया जाय | 
इससे भारतीय श्र विदेशी कम्पनियों में भेद किया जाने लगा जबकि भारतीय 
कम्पनियों को अधिक सुविधायें मिलनी चाहिये थों; और (३) कुछ समय पहले 
तक एयसचेन्ज बैंकों पर अन्य मारतीय व्यापारिक बैंकों की अ्रपेष्ठा रिजव॑ बैंक का 
श्रधिक नियंत्रण नहीं था। इससे उन एक्सम्वेज बैंकों से लेन-देन करने बालों को 
असुविधा का सामना करना पड़ा | परन्तु बेकिंग कम्पनी का कानून द्वारा विदेशी 
बेंकों के सम्तरन्ध में विशेष व्यवस्था करके उक्त दोष को दूर कर दिया गया है। 
बैंकिंग कम्पनी कानून (१६४६)--इस कानून की अ्रनेक व्यवस्थायें जैसे 
लाइसेन्स, ऋण पर प्रतिबन्ध, नई शाखाश्रों की स्थापना, जाँच इत्यादि एक्सचेंज 
बैंकों पर भी उतनी ही लागू होती हैं जितनी अन्य व्यापारिक वेंकों पर। इसके 
खतिरिक्त भारतीय लेन-देन करने वालो के हृवतों की रक्षा करने के उद्देश्य से 
विदेशी बैंकों के सम्बन्ध में कुछ विशेष व्यवस्थायें की गई हैं, (१) मारत के 
बाहर जो बैंक रजिस्टर हुए हैं ((7007/072०५) उनकी पूरी चुकवा पूँजो और 
झुरक्षित कोष कम से कम १५ लाख रुपये होना चाहिए; परन्तु यदि इनकी शाखायैं 
बस्बई या कलकते में हैं तो उनके पास कमर से कम २० लाख को पंजी और 
सुरक्षित कोष होना चाहिए | इस प्रकार चुकता पंजी भ्रौर सुरक्षति कोष की न्यूनतम 
रकम भारतीय व्यापरिक बंकों की श्रपेज्ञा एक्सर्चेज बेक्रों के लिए अधिक 
निर्धारित की गई है | (२) भारत के बाहर रजिस्टर हुए. बैंकों के बन्द हो जाने 
(पुष्पंवे&007) पर रिजव बैंक में उसका मितना घन जमा है उस पर सबसे 
पहले मारतंय लेन-देन-कर्ताश्रों का श्रधिकार होगा | (३) भारत के बाहर रजिस्टर 
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हुए बैंकों में से प्रत्येक को वर्ष के श्रन्त में श्रपनी भारतीय शाखा द्वारा किये गये 
लेन-देन तथा ह्वानि-लाभ का घ्यौरा तैयार करना पढ़ेगा | श्रीर (४) प्रति तिमाही 
के झन्तिम दिन इस प्रफार फै सभी बैंको फे पास उनफे चालू श्रौर मुदृरी देय फा 
७५ प्रतिशत पावना ऐना चादिए | 

इस ब्यवस्पाधों से मारतीय लेनदेन फर्ताशों के हितों की रक्षा की गई 
है| इससे एक्सचेंज बेंकों फा काय मी पदले से श्रच्छी प्रकार चला परनचु वतमान 
परिस्थिति में भारतीय व्यापारिक बेक विदेशी एक्सचेंज बंकों का स्पान ग्रहण कर 
सकते में समर्थ नही हैं पयोकि (१) पँजी की कमी है, (२) कुशल कर्मचारियों फा 
ग्रभाव है और (६) यदि मारतीय बेंक विदेशों में ग्रपनी शाखाएँ स्थापित करें 
तो व्दोँ की पूंजी को श्राकपित कर सकना संभव नहीं है। इन सब बातों को 
घ्यान में रखते हुए कुछ समय तक विदेशी एक्सचेंज बैंगों फो भारत से भ्रलग 
नहीं किया जा सकता है और भारतीय बैंकिंग, व्यापार तथा उद्योग फे द्वितों की 
सा पेवल रिजर्व बैंक द्वारा इम एक्सचेंज बैंकों के कार्य का सावधानी से संचालन 
करके ही की जा सकती है | 


अध्याय ४६ 
स्टेट बैंक 

भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना .पहिली जुलाई १६५५ को स्टेट बेक श्राफ 
इन्डिया एक्ट १६५५ के अ्रनुसार जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति ८ मई १६५५ को 
मिली थी, हुई | स्टेट बैंक की जिसने शम्पीरियल बैंक का स्थान ले लिया है स्वीकृत 
पूंजी ५० करोड़ रुपया श्र पढ्िली जुलाई १६५५४ को निर्भमित पूंजी ५'६२५ 
करोड़ रुपया थी। एक्ट के श्रनुसार श्म्पीरियल बैंक के शेयर होल्डरों को उनके 
पूरा मूल्य देकर प्रत्येक खरीदे शेयर के लिये १७६५ र० १० झ्राना और श्रांशिक 
मूल्य देकर खरीदे शेयर के लिये ४३१ रु० १२ श्राना ४ पाई इरजाने के त्तीर पर 
देने की आशा है। स्टेट बेंक के शेयरों का मूल्य ३६० र० प्रति शेयर निश्चित 
कर दिया गया है। भारत का रिजव बैंक ५५४ शेयर स्वयं खरीदेगा और 
४५५४ शेयर दूसरों को वेचेगा । 

इस्पीरियल बेंक आफ इन्डिया--हम्पीरियल बेंक आ्राफ हन्डिया जिसका 
स्थान स्टेट बैंक ने लिया, देश का सबसे बड़ा व्यापारी बैंक १६२१-- 
१६५५ के काम में श्रपने सम्मानित स्थान पंजी, जमाघन, उधार दिये 
ऋ्रूण आ्रादि के हष्टिकोण से साना जाता था | इसकी स्थापना श्रु२१ 
में कलकत्ता बम्नई और मद्रास के ग्रेसीडेन्सी बैंकों के एकीकरण के द्वारा 
हुई थी | एकीकरण के समय बेक की पूंजी ३७५ करोड़ रुपयों से बढ़कर ५"६२ 
करोड़ रुपये हो गई और व्यापारिक वेंको के कार्यो के अ्रतिरिक्त उसे कुछ सेन्ट्रल 
बैंक फे कार्य भी करने पड़ते थे पहिली जुलाई १६५५ से यह बेंक स्टेट बैंक द्वारा 
श्रधिकृृत कर लिया गया | 

१६२१०३४--१६२१ से १६३१५ के बीच भारतीय इम्पीरियल मैंक ने (१) 
साधारण व्यापारिक बैंकों के कार्य जैसे बचत जमा करना, ऋण देना, एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक रुपया मेजना श्रौर जेवरात इत्यादि कीमती सामान को सुरक्षित 
रखना इत्यादि किये परन्तु कुछ विशेषता होने के कारण सरकार ने इसके व्या- 
पारिक नैंकिंग कार्य में कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये और यह निर्धारित कर दिया कि 
यह बैंक ६ महीने से श्रषिक समय के लिए शऋण नहीं दे सकेगा, अचल सम्पत्ति 
के श्राधार पर कुण नहीं देगा, और अपने ही शेयरों की जमानत पर भी 
शुण नहीं देगा। यह भी निश्चित कर दिया कि यह बैंक अपने आहक 
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की उचित मांग की पूर्ति के अतिस्क्ति विदेशी मुद्रा विनिमय का कारोबार 
नहीं करेगा । ः 
(२) जर्दाँ तक यह मुद्रा की व्यवस्था कर सकता या और द्रव्य बाजार की 
दर का संचालन कर सकता था इसने केन्द्रीय वेकिंग संस्था का कार्य किया । 
भारतीय व्यापारिक बैंक और एक्सचेंज बैंक श्रपना धन इस्पीरियल बैंक में जमा 
रखते थे | इसने देश के मिकास गद्दों ((०७१02 707868) की भी ज्यवस्था की) 
यद्यपि इस्ीरियल बैंक ने एक निश्चित बैंक दर घोषित की थी और व्यापारिक बैंक 
अपना धन उसके पास जमा रखते ये फिर भी वह एक पूर्ण अ्रधिकार प्राप्त 
केन्द्रीय बैंक नहों था श्र इसका द्रव्य वाजार पर उतना नियंत्रण नहीं था 
नितना पूर्णतया केन्द्रीय बक होने के लिए आवश्यक है। भारत के व्यापारिक 
बैंक काफी शक्तिशाली ये और एक्सचेंज बैंक के श्रतिस्कि सभी बेंकों का इम्पी- 
रियल बैंक पर विश्वास नहीं था क्‍योंकि इसके मालिक विदेशी थे और इसका 
प्रबन्ध भी विदेशियों के दवाथ में था। इससे इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय मेंक का स्पान 
न ले सक्रा | 
(३) इम्पीरियल वँक ने सरकारी कारोबार की मी व्यवस्था की। इसमें 
सरकारी रुपया जमा होता था, सरकार की झोर से यद्द रुपये का लेन देन करता 
था, सरकार को ऋण (एछ०ए४ धवत0 7०४०४ ४१०४०५०८४) देता था | सरकारी 
ऋण की व्यवस्था करता था और वह सभी कार्य करता था जो सरकारी कारो- 
बार के सम्बन्ध में आवश्यक होते हैं| इससे इम्पीरियल वेंक के पास बहुत सी 
ऐसी रकम जमा रहती थी त्रिस पर व्याज नहीं देना पढ़ता या इससे इस बैंक की 
काफी ग्ञालोचना की गईं | 
१६३४-५४--भारतीय रिजर्व बैंक की. स्थापना के पश्चात इम्पोरियल 
चैंक के महत्व श्रीर कारोबार में काफी परिवर्तन हुआ है | इम्पीरियल बैंक आऊ 
इण्डिया संशोधन कानून (१६३४) से अन्तंगत इम्पीरियल बैंक के ऋण देने के 
कारोबार में जो प्रतित्रन्ध लगे हुये थे हटा दिये गये | इसके श्रनुसार . इम्पीरियल 
बैंक अत्र ६ महीने से अधिक समय के लिए ऋण दे सकता है और अपने शेयरों 
तथा अचल सम्पत्ति के आधार पर मी ऋण दे सकता है इसके साथ ही इम्पीरियल 
बक श्रव विदेशी मुद्रा विनिमय कार्य भी कर सकता है | 
जहाँ रिजव बँक की शाखायें नहीं ह इग्पीरियल बैंक रिजवे बैंक के एजेन्ट 
का काय करता है ओर चूँकि यह सबसे वड़ा बैंक है और अन्य बैंकों में इसका ' 
एक विशेष स्थान है इसलिए यह मारतीय द्रव्य बाजार का मुख्य संचालक मी है | 
व्यापारिक संस्पाएँ, व्यायारिक बैंक और व्यक्ति निजी श्रावश्यकता पूर्ति 'के लिए 
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इंम्पीरियल बैंक से ऋण (/0ए०70०8 970 08॥8) और हुन्डी सुनाने इत्यादि 
की सुविधा प्राप्त करते हैं| भारतीय दृन्य बाजार को दर में इम्पीरियल बक की 
इन्ठी दर और ऋण की. दर का विशेष स्थान है। हे 
सरकारी कारोबार चलाने के लिए इम्पीरियल बेक की कमीशन मिलता है 
१६३५ से १६४५ तक के लिए, १० वध का पहला सममौता किया ग्रयांथा। 
इस समसौते के श्रनुतार कुल लेन-देन पर प्रतिवर्ष पहले २५० करोड़ रुपयों की 
रकम पर कमीशन की दर 8 प्रतिशत का कल और शेष के लिए १ प्रतिशत का 
श्ैइ निर्धारित की गई । १६४५ में इन दरों में संशोधन किया गया। १६४४-४० 
के ३ वर्षों के लिए यह निश्चित किया गया कि इम्पीरियल बेँक को वार्षिक लेन-देन 
की कुल रकम के प्रथम १५० करोड़ रुपये के लिए १ प्रतिशत का बह दूसरे 
१५० करोड़ रुपयों के लिए १ प्रतिशव का ३६, फिर श्रगले ३०० करोंड़' रुपये 
पर एक प्रतिशत का हु भर शेष रकम पर १ प्रतिशत का 4४८ कमीशन दिया 
जायगा | इम्पीरियल बैंक की इस श्राघार पर कड़ी थ्रालोचना की गई है कि इसे 
सरकारी कारोबार से बहुत कमीशन प्रास होता है जो अन्य व्यापारिक बैंकों को 
नहीं मिलता है। प्राम्य बेंक व्यवस्था जाँच समिति (१९५०) ने इसकी जाँच की 
और यह पता लगाया कि १६४५ के समसौते के श्रत्तर्गत कमीशन को दर बहुत 
कम है श्लौर सरकारी कारोबार को चलाने में इम्पीरियल बेंक को भारतीय रिजव॑ 
बैंक से प्राप्त कमीशन से कहीं श्रधिक ख् करना पड़ता है। मार्च १९४६ को 
समाप्त होने वाले २ वर्षों में इम्पीरियल बँक को सरकारी कारोबार में ८८४ लाख 
रुपये का घादा उठाना पड़ा जब्र कि माचे १६४५ को समात्त होने वाले ३ बर्षों में 
इसे ४५८५ लाख रुपये का लाभ हुआ | 
इसको दृष्टि में रखते हुये और भारतीय इम्पीरियल बैंक को उन छोटे २०० 
केन्द्रों में अपनी शाखायें खोलने को प्रोत्साहित करने के लिए जहाँ सरकारी लेन 
देन का कार्य काफी होता है ग्राम्य बैंक व्यवस्था जाँच सिमित ने कमीशन की दर 
बढ़ाने की सिफारिश की | परिणाम स्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक इस बात के लिए 
सहमत हो गया कि १६४० के समझौते के अन्तर्गत १६५० से १६५५ तक के ५ 
वर्षों में इम्पीरियल बैंक को दिये जाने वाले कमीशन की दर बढ़ा दी जाय | इसके 
अनुसार श्र॒त्म कमीशन की द्र पहले १४० करोड़ रुपयों के लिए. एक प्रतिशत: का 
बह दूसरे ३०० करोड़ रुपयों फे लिए १ प्रतिशत का ६, . ३०० करोड़ रुपयों से 
१२०० करोड़ रुपयों तक के लिए एक प्रतिशत का हछछ और १२०० करोड़.रुपयों 
से भ्रधिक के लिए १ प्रतिशत का उड्डेट निर्धारित की गई- | इस परिदेवन का 
परिणाम यह हुश्आा कि अब १५.१ करोड़ से ४४० करोड़ रुपये के. कारोबार के 
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लिए कमीशन की दर १ प्रतिशत का 5६ रहेगी जब कि १६४५ के समझौते के 
अन्तगंत यह दर केवल ३०० करोड़ रुपयों तक ही सीमित थी | इसके साथ ही सबसे 
कम कमीशन दर अर्थात १ प्रतिशत का बईट अब १,२०० करोड़ रुपयों से अधिक 
के लेन देन पर लागू होगी जबकि १६४५ के समझौते के अनुसार यह ६०० करोड़ 
रुपयों से अधिक के लेन देन पर लागू थी। 

जुलाई १६४५ में जिस समय इम्पीरियल बेंक स्टेट बैंक आफ हन्डिया को 
समर्पित किया गया इम्पीरियल बैंक की ४६१ शाखायें थी जनकि १९५१ में केवल: 
४२२ शाखायें थीं, १६५२ में ४०८ और १६५१ में ३६१ और १६५७० में ३८२ 
थीं और अकेले इस बैंक के पास कुल बैंकों के जमाधन का २३ प्रतिशत » ऊल 
बैंकों द्वारा दिये ऋण (४०५७॥०८७) और हुरिडयों का २० प्रतिशत श्रौर कुल 
विनियोग का २५ प्रतिशत विनियोग था | इम्पीरियल बैंक के पात ५६२ करोड़ 
रुपया शेयरों की पूँजी और ६९३५ करोड़ रुपयों का सुरक्षित कोप था | इस प्रकार 
इम्पीरियल बैंक के पास कुल ११६७ करोड़ की पजी और सुरक्षित कोप था| इससे 
भारतीय द्रव्य बाजार में इम्पीरियल बैंक के प्रमुख स्थान का श्रामास हो जाता है । 

स्टेट बैंक आफ इस्डिया 

स्टेट बैंक का प्रबन्ध कार्य एक केन्द्रीय परिषद द्वारा किया जायगा जिसमें 
एक मधान एक उप प्रधान २ मैनेजिंग डाइरेक्टर तथा १६ श्रन्य डाश्रेक्टर होंगे । 
इन १६ डाइरेकररों में से ६ शेयर होल्डरों द्वारा जिनमें रिजये बैंक सम्मिलित 
किया जायगा और ८ सरकार द्वारा रिजव॑ बैंक की राय से प्रादेशिक तथा 
श्रार्थिक हिंत का प्रतिनिधित्व करने के लिये मनोनीति किये जायेंगे इनमें से 
दो कमर से कम ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें सहकारी संस्थाओं की काय प्रणाली का 
तथा आम्य आधिक समस्याओं का विशिष्ट शान होना श्रावश्यफ होगा और उनमें 
से एक एक केन्द्रिय सरकार तथा रिजव॑ बैंक द्वारा नियुक्त किये जायेंगे | इसके 
अतिरिक्त स्थानीय परिषद भी होंगे जैसे कि वर्तमान में बम्बई कलकत्ता और मद्रास 
में स्थापित है | 

ऐक्ट की वे व्यवस्थायें जो कि स्टेट बैंक को कुछ कार्यों' के फरने श्रभवा 
श्रन्य के न करने के सम्बन्ध में निर्देश देती हैं, प्रधानतः इम्पीरियल बैंक आफ 
इन्डिया एक्ट की व्यवस्थाञ्रों के ही आधार पर बनाई गई हैं जिनके अनुसार 
स्टेट बैंक को एक व्यापारिक बैंक की तरह काम करने की सुविधायें प्रदान की गई 
हैं | जहाँ तक श्रावश्यक समझा गया है संशोधन और परिवर्तन इस दृष्टिकोण से 
नियमों में कर लिया गया है के ८ बैंक आम्य अर्थ प्रबन्ध के त्षेत्र में बैंकिंग के 
सिद्वान्तों का निना उलच्नन किये हुये इस नई स्थिति में अपना , कत्तव्य पूरा कर 
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सके, भश्रौर ताथ ही साथ श्रन्य वैक्रिंग संस्थाओं के शेयरों की खरीद कर उनकी 
पूँजी सम्बन्धी कारोबार में गौण रूप से सहयोग दे सके। इस एक्ट में श्रन्य बेंकों 
के स्टेट बैंक में मिल जाने की ठुविधा जनक सरल व्यवस्था भी दी गई है। इस 
व्यवस्था का तात्पय॑ ऐसे बैंकों को स्टेट बैंक द्वारा श्रपने में विलयन कर लेने की 
सुविधा प्रदान करना है जो कि भूतकाल में विभिन्‍न राज्य सरकारों के सहयोग में 
उतन्न हो गये हैं श्रोर चल रहे हूँ अथवा जो स्वतंत्र इकाइयों की स्थिति में आगे 
चल नहीं सकते | स्टेट बैंक रिजव नेक का ऐकाकी प्रतिनिधि के रूप में ऐसे स्थानों 
पर काम करेगा जहाँ पर रिजव॑ बेंक की शाला नहीं है और स्टेट बैंक की 
शाखा है। है 

इम्पीरियल बैंक श्राफ इन्डिया का राष्ट्रीयकरण इसलिये किया गया क्योंकि 
(१) जनता यह श्रालोचना करती थी कि वह उस ग्राचीन थुग की व्यवस्था का 
प्रतीक था जबकि इम्पीरियल बैंक विदेशियों के हित साधन के लिये उन्हीं के 
नियंत्रण में कारोबार करता था, (२) आाम्य क्षेत्रों तक वर्किंग सुविधाशों के पहुँचाने 
की श्रावश्पकता समकी जा रही थी जो कि इम्पीरियल वेंक नहीं कर सकता था | 
१६४० में ग्राम्य वैंकिंय जाँच कमेटी ने यह तिफारिश की थी कि इस कार्य का 
आरम्भ करने के लिये इम्पीरियल बेंक को ५ वर्ष के भीतर २७४ शाखायें खोलने 
के लिये सलाह दी जाय | यह सफल नद्दो सका | रिजय॑ बैंक की सलाह से 
इम्पीरियल बेंक १ जुलाई १६५१ से ३२० जून १६५५ तक के ५ वर्षों के भीतर 
११४ शाखायें खोलने के लिये राजी हुश्रा इसमें नई शाखायें श्ौर ट्रेजरी कार्यालय 
सम्मिन्वित सममे जायेंगे। परन्तु ३० जून १६५४ तक श्रथांत्‌ राष्ट्रीयकरण के ठीक 
पहिले तक इम्पीरियल बैंक केवल ६३ कार्यालय खोल सका श्र ५१ खुलने से 
रह गये | यह आशा! की जाती है कि राष्ट्रीकरण के परिणाम स्वरूप नई शाखाश्रों 
के खोलने के कार्य में शीक्रता की जायग्री; ओर (३) भारतीय बैंकिंग संस्थाओं तथा 
द्च्य बाजार का विकास करना भी श्रावश्यक ससकझा गया जो कि सरकारी संस्था 
द्वारा ही कुशलता पूर्वक किया जा सकता या। 

यथपि स्टेट बैंक की कार्य प्रणाली शम्पीरियल बैंक पर मुख्यतः श्राधारित 
है फिर भी इसकी कुछ विशेषतायें हैँ जैसे (१) एक्ट में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय 
सरकार स्टेट बैंक को जनता के द्वित सम्बन्धी नीतियों के सम्बन्ध में आवश्यक 
उपयुक्त निर्देश दे सकती है ; (२) स्टेट बैंक पर नियम के अनुसार यह अनिवाय॑ 
कर दिया गया है कि प्रथम ५ वर्षो' के भीतर ४०० नई शाखारयें खोले, पर सरकार 
को यह अश्रधिकार प्रदान क्रिया गया है कि यदि वह आवश्यक समके तो यह श्रवधि 
बढ़ा सकती है; और (३) एक “अनुकलन तथा विकास कोष” की स्थापना कर दी 
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गई है लिसमें ५५% स्टेट बैंक के शेयर रिजर्व बैंक के पास होने के कारण जो 
लामांश ((ए0ात) मिलेगा जमा किया जायगा। इस रकम में से निश्चित 
सीमा के भ्रविरिक्त जो घाटा शाखाओं के कार्यालयों को होगा पूरर किया जायग्रा । 
इम्पीरियल बैंक घाटा सइने के कारण नई शाखायें श्रधिक नहीं खोल उका | यह 
कठिनाई इस फोप की स्थापना से दर कर दी गई है। 
विकास कार्य क्रम--स्टेट बेंक आ्रफ़ इन्डिया एक्ट के सेक्सन १६ (५ 
के अनुसार सरकार ने २७२ केन्द्रों के स्थापना की, १६४७ के अन्त तक स्टेट बेक 
की शाखाओं के सोचने के लिये व्यवस्था रखी है। ये प्रायः ऐसे स्थान है जहाँ 
पर या तो जिले का खजाना है श्रथवा विशिष्ट सरकारी खजाना है। इनके श्रति- 
रिक्त स्टेट बैंक ने भारतीय इम्पीरियल बेंक से ५१ अ्रपूर्ण रूप से स्थापित केद्धठो 
को ले लिया या | १६५७ में स्टेट बेंक ने शाप्ला कार्यालय ६१ केन्द्रों में खोले । 
इस प्रकार १ जुलाई १६५५ से कुल खोली गई शाखाश्रों की संख्या १५७ हो गई। 
इनमें से ११३ तो सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदन २७२ शाखाओं में से है श्रौर ४४ 
इग्पीरियल बैंक ते लिये हुये श्रपूर्ण रूप से व्यवत्यित ५१ शाखाओं में से हैं। 
१६४७ के दिसम्बर के श्रन्त तक स्टेट बैंक आफ इन्डिया के ६२० कार्यालय दो 
गये ये जिनमें प्रधान कार्यालयों की संख्या भी सम्मिलित हैं| १६५६ में इनकी 
संख्या १३६;१६४५ में ४८० और १६५१ में २९१ थी | विकास का कार्य क्रम बन 
रह है पर जैसी आशा की गई थी उस गति से नहीं। 
उत्तरीय शाखाश्रों पर श्रधक प्रभावशाली नियंत्रण रखने के दृष्टिकोण से 
तथा अ्रधिक विस्तृत रूप से वैकिंग सुविधा जनता का प्रदान करने के लिये स्टेट 
बंक ने केन्द्रीय सरकार की अनुमति से श्रपने कार्य व्यवस्था को १ जनवरी १६४५८ 
से एक नया केद्ध ना कर तथा नई दिल्ली से एक प्रधान कार्यालय की स्थापना 
करके की है इस नये केन्द्र के अन्तर्गत जम्मू काश्मीर राज्य पंजाब, राजस्पान, 3० 
प्र० के पश्चिमी इलाके और दिल्‍ली तथा हिमाचल प्रदेश के केन्द्रीय राज्य श्राते हैं| 
किन्ही बढ़े बढ़े स्टेट-एशोशियेट के बैड्डों के स्टेट वेंक मिला लेने का प्रस्ताव, 
जिसकी सिफारिश आफ इन्डिया रुरल क्रेडि: सर्वे कमेटी ने की थी। सरकार के 
विचाराधीन है| इसी प्रकार छोदठे-छोटे स्टेट -एशोशियेट चकों के मी मिलाने का 
प्रत्ताव भी विचाराधीन है। 
ग्राम्य वित्त व्यवस्था--स्टेट बक शआ्आफ इन्डिया ग्राम्य वित्त व्यवस्था 
में उच्रोचर अश्रपनी,दचि प्रदर्शित कर रहा है । कृषि सम्बस्धी वित्तीय व्यवस्था के 
सम्बन्ध में स्टेट बैंक के कार्यों की जाँच रिजरय बैंक द्वारा निर्मित गैर सरकारी 
कमेटी ने १६४७ में की थी जिसका श्वेय स्टेट बैंक के लिये सहकारी और कृषि 
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सम्बन्धी विकास वित्तीय व्यवस्था के प्रति विकास कार्यू.की योज॑ना बनाना था| 
अपनी रिपोर्ट में कमेटी ते यह सिफारिश की थी कि. कृषि के लिये ऋण देने के: 
सम्बन्ध में; सलाह कार्य तथा समायोजन कार्य पू्वबत रिजर्व बैंक श्राफ्त इन्डिया 
का उत्तरदायित्व समका जाना चाहिये श्रीर स्टेट बैंक को कृषि उत्तत्ति के 
विनिमय सम्बन्धी बढ़ते हुये खचे को पूरा करने का प्रयत्त करना चाहिये। भारत 
का स्टेट बैंक इस कार्य को पहिले से ही कर रहा है। 

ओद्योगिक वित्त व्यवस्था--स्टेट बैंक ने श्रन्य संस्थाश्रों के सहयोग 
से जो शअ्रग्गरगामी योजना ६ केन्द्रों में प्रारम्भ की थी वह २७ अन्य 
केन्नों में भी लागू कर दी गई। इसके अतिरिक्त स्टेट बैक ने एक 
झति उदार ऋण योजना भी आरम्म की जिसके शअ्रन्तगंत उधार लेने 
की विधि को बहुत सरल कर दिया गया ताकि छोदी मात्रा में उत्पादन करने. 
वाली श्रौद्योगिक इकाइयाँ इस सुविधा का अ्रग्रगामी केन्द्रों में श्रधिकाधिक लाम 
उठा सके | स्टेट बैंक, अब कुछ ओद्ो.गक इकाइयों को सहायता देने के लिये 
तैयार है यदि उसे यह विश्वास दिल्ला दिया जाय कि वे ऐसी जमानते दे सकेगे। 
जिन्हें स्टेट बैंक स्वीकार कर लेना जब कि वे किन्हीं तांन्रिक तथा व्यवस्था सम्बन्धी 
परिवर्तन कर ले | नेशनल स्माल स्केवा इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड 
के सहयोग में बनाई हुई स्टेट बैंक की योजना के श्रन्तर्गत यह् सम्भव है कि कोई 
छोटी मात्रा भें उत्मादन करने वाली उद्योग संस्था जिसे कारपोरेशन के द्वारा 
सरकार के अधिकार में किसी कम्पनी को श्रथवा सरकार के किसी विभाग को 
अथवा सरकारी एजेन्सी को या श्रन्य एजेन्सियों को माल देने की आशा प्राप्त हों 
गई है इसके लिये कच्चे माल के मूल्य के बराबर पूरी द्रव्य की मात्रा बेंक के 
नाम कर देने पर प्राप्त कर सके। यह इस लिये सम्भव भी है क्‍यों कि ऋण का 
वह अश जो बेक देगा यदि साधारण तया दिये जाने वाले क्रुण की मात्रा. से 
अधिक है तो कारपोरेशन द्वारा उसको गारन्टी मिलनी श्रावश्यक भी है। इसके 
अतिरिक्त यह प्रस्ताव भी किया गया है कि यह बैड अ्रमुभव प्राप्त करने के लिये 
स्टेट फाइनेन्सियल कारपोरेशन के एजेन्ट की तरह अभगामी केन्द्रों में छोटी मात्रा 
में उत्पादन करने. वालें उद्योगों के लिये भ्रम करेगा | 

इस ऋण सम्बन्धी उदार योजना के आरम्म होने के बाद से श्रागगामी 
केन्द्रों में स्टेट बैक द्वारा ,दिये गये ऋणों की मात्रा में बहुत वृद्धि हुईं है।इस 
प्रकार दिसम्बर १६४७ में: बै्न ने १८६ ऋणों के देने की श्रमुमति दी थी। कुल 
८०२४ लाख रुपयों का यह ऋण था जबकि १६५६ के दिसम्बर के श्रन्त में; 
केवल २५ ख्युण॒ १०'६४.-लाख रुपयों के दिये गये ये | 


भर भारतीय अर्थशातत्र की समस्याएँ: 


१६५७ में स्टेट बैंक आफ इन्डिया एक्ट का संशोधन किया गया जिसके 
बनुसार उद्योगों को व्यक्तिगत ज्षेत्र से मी स्टेट बैंक साधारण श्रवधि के लिये 
ऋण दे सके | इससे देश के औद्योगीकरण को द्वितीय योजना के अनुधार प्रोत्सा- 
इन मिल सकेगा | इस संशोधन के पहिले, स्टेट बैंक श्राफ इन्डिया को ६ महीने 
से अ्रधिक श्रवषि के लिये ऋण देने का श्रधिकार नहीं था और न स्थायी सम्पति 
के आधार पर ऋण देने का दी श्रघिकार या | दल के संशोधन- ने इन प्रति- 
बन्धों को मिटा दिया है श्रौर स्टेट बैंक को ६ महीने से श्रधिक काल के लिये ऋण 
देने का अधिकार प्रदान कर दिया है | फिर मी स्टेट ब्ंक ७ वर्ष से अधिक काल 
के लिये ऋण श्रव भी नहीं दे उकता। इस प्रतिबन्ध की आवश्यकता इसलिये 
पढ़ी कि रीफाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा ऋणों की सुविधा ३ से लगाकर ७ वर्ष तक 
के लिये निश्चित थी | यह संशोधन, स्टेट बैंक को यह भी अनुर्मात देता है कि 
'िजर्व वेंक की तलाह से केन्द्रोय परिषद के निर्देशानुखार किसी भी श्आार्थिक 
संत्या के जो केन्द्रीय: सरकार द्वारा विशत है शेयर तथा डिवेन्चर खरीद सकता 
है | इस संशोधन का ताकालिक ध्येय यह है कि स्टेट में क॒ को रीफाइनेन्स कार- 
पोरेशन के शेयर पूजी में योगदान दे सर्क। 


जमाधत-ऋण तथा विनियोग 


स्टेट बैंक मारत का अ्रकेला सबसे बढ़ा व्यापारिक बैंक है । १६४७ 
के द्तम्बर माह के अन्द तक इसका जसाघन विनियोग और ऋण की 
मात्रा क्रमशः ३६६४ करोड़ रुपया, श्यरेडे करोड़ दपया, तथा १७३६ करोड़ 
रुपया थी, जबकि सत्र अनुसूचित बेंकों को मिल्लाकर इन सर्दों की मात्रा क्रमशः 
१२६७४ करोड़ रुपया, ४८३३ करोड़ रपया और ८१६४ करोड़ दपया थी। 
२६५४७ में नकद विनियोग और ऋण का जमाघन से अ्रनुपातत स्टेट बैंक के सम्बन्ध 
में ११३४ ५०% और ४७३% क्रमशः था। श्रन्प श्रतुसू चित चैंकों की तुलना में यह 
स्थिति अधिक श्रच्छी थी १ 

१६४७ में स्टेट बैंक श्राफ इन्डिया के जमा धन १२४ करोड़ रुपयों से बढ़ 
गया (२४२ करोड़ झुपयों से ३६६ करोड़ रुपये हो गया |) यह वृद्धि किसी एक 
चैक के सम्बन्ध में वहुत बड़ी वृद्धि है। इसका कारण यह है कि यू० एच० पव- 
लिक ला ४८० फण्ड के अन्तर्गत मारतीय रुपये इस बैह्ः के पास जमा कर दिये 
गये वैड्क के स्टेट के श्रन्तर्गत ऋण तथा खरीदी हुँडियो में लगभग ३३ करोड़ 
“रुपयों की वृद्धि हुई है जब कि १६४६ में केवल ३४ करोड़ रुपयों की वृद्धि हुईं थी | 

उसका श्र्थ यह हुआ कि अन्य व्यापारिक वैल्लों के विरुद्ध स्टेट बैक की उन्नति 


स्टेट बैंक ््ि ही 


किसी भी तरह घट कर नहीं रही। इसके अ्रतिरिक्त जमापन की मात्रा में ऋण 
की रकम से झ्षिक दृद्धि होने के कारण बैक श्रपनी विनियोग तथा नकद कर 
स्थिति अधिक सुदृढ़ बनाने में सफल.. हुआ है-(विनियोग ७६-५४ करोड़ रुपये और 
नकद १२६ करोड़ रुपये) | 


करोड़ रुपयों में .. '« 
३१ दिसम्बर को 
रषपप्ठ.,. .. ., १६५६ . * १६५७ 
[जी भ्रापए १."६२ . हर 
रक्षितकोष ६ रेप... , ६२३७ ६६२ 
जमाधन रश५शाह६. रि््राए२ ३६६४२ 
दूसरे बंकों से लिया ऋण प००० ,. रैउपर७ '१६०४७० 
कट शक १०४०८१ १४०"१६ १७३४८ 
विनियोग ११६१६७ १०६९प७ श्८्च१४रे 
नकद ३०६६१ 7 (०4०३ डशपर 
जमाधन का श्रनुपात 
फर्श ४६४५ ५७'६% ४७'१% 
बिनियोग से ५१*७्ें ४४१५४ 9०९०४ 


नकद ११"७% ११६% ११*३% 

लाभ--स्टेट बैंक को १६५७ में १*८७ करोड़ रुपयों का लाभ मिला | यद्द 
भात्रा १९५४६ के लाभ की तुलना में ३१ करोड़ रपयों से श्रघिक है। इस लाभ का 
कारण यह है कि बेंक की कुल श्राय ८'६६ करोड़ रुपयों से जो क्रि १६४४ 
में थी १९४७ में वढ़कर ११८२ फ़रोड़ रपये हो गई) इस आय में से 
८२५ करोड़ रुपये व्याज तथा (0800770) द्वारा प्राप्त हुये थे। ब्याज 
की दर अ्रभी होने के कारण स्टेय्चैंक ने अन्य बैंकों फे तमान अधिक लाभ प्राप्त 
किया | डिविडेन्डे की माता १६% मतिव् ही वनी रही | जिसमें केवल ६० लाख 
सपया खर्च हुआ | इस लाभ में से २५ लाख यंपये रक्षितकोष में स्थानान्तरित 
कर दिये गये जब कि १६४६ में केवल २४ लाख रुपये दह्वी स्थानान्तरित 
"किये गये थे | रक्षित कोष इस प्रकार ६३७ करोड़ रुपयों से बढ़कर ६"६२ करोड़ 
रूपये हो गया | जब कि कर्मचारियों का बोनस ४० लाख रुपयों से घटा कर १२ 
'लाख रुपये कर दिया गया उनके द्ित्र कोपं की रकम १० लाख ही कायस 
'“रकखी गई | बैंक के हाइरेक्टरों ने एक स्टाफ कोश्रापरेटिव दवाउपिंग फरछ' कायम 
किया है जिसमें आरम्भ में ही १० लाख रुपया रक्‍्खां यया है| इसका अ्रवोग 
कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण देना है। यह ऋण कम वेतन वालों 
फो दिया जायगा इसलिये ब्याज की दर बहुत ही साधारण रक्खी जायगी | . 

३१ 


अध्याय ४० 
भारतीय ज्वाइन्ट स्टाक बैंक 


भारतीय ज्वाइन्ट स्टाक बैंक मारतीय कम्पनी कानून के झन्तर्गत रजिस्टर्ड 
उंस्थायें है। भारतीय कम्पनी कानूत की व्याख्या के अनुसार बैंकिंग कम्पनी का 
मुख्य कार्य चालू खाते में या श्रन्य खातों में रुपया जमा करना झौर चेक, ड्राफ्ट 
तथा शआ्ार्डर द्वारा जमा रुपया वापस करना है। १६४६ के कारन में पैकिंग कम्पनी 
की परिभाषा और स्पष्ट रूप से दी गई है| इसके श्रनुसार बैंकिंग का अर्थ है 
जनता का जमाधन ऋण देने श्र विनियोग के लिए. स्व्रीकार करना बिसे माँग 
करने पर चेक, ड्राफ्ट या आर्डर इत्यादि के द्वारा वापस किया जाता है। 
भारतीय ज्वाइन्ट स्टाक बैंकों में इम्पीरिवल बैंक, श्रन्य श्रतुसुचित बैंक 
(अर्थाव्‌ ऐसे बैंक जिनकी पंजी औ्रौर सुरक्षित कोप ५ लाख रुपये या अधिक ६) और 
गैर-श्रनुसवित बैंक शामिल हैं | भारतीय ज्वाइन्ट स्टाक बैंक वह सभी कार्य करते हैं 
जो विदेशों में, व्याणरिक बेंक करते हैं| यह (१) दीबकालीन ([566), चालू 
(००४) श्रौर बचत जमाधन (६8५१7६5 १८ए7८४॥5) स्वीकार करते हैं; (२) 
हुस्डियों को भुनाते हैं, सामान, स्टाक, सोना, जेवरात, बुलियन और अ्रचल, सम्पत्ति 
इत्यादि पर ऋण (20527068) देते हैं और सरकारी ऋणपन्नों श्रादि में रुपया 
लगाते हैं; (३) अ्रपने ग्राहक की श्रोर से रपृया एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते 
हैं; साथ ही एक खाते से दूसरे खाते में जमा करते ईं; (४) अपने ग्राहकों की ओर 
से ऋणपत्र, शेयर इत्यादि वेचते-खरीदते हैं और (५) जेवरात, बहुमूल्य कागजात 
इत्यादि श्रपने पास सुरक्षित रखते है । 
शेयरों की पूंजी, सुरक्षित कोप और जमाघन भारतीय ज्वाइन्ट स्टाक वेंकों के 
मुख्य देय हैं और नकद रुपया, ऋण, भुनाई हुई हुन्डियाँ, सरकारी तथा अन्य 
कऋषणशपनम्न श्र श्रत्य अचल सम्पत्ति इनके मुख्य पावने हैं| व्यापारिक बंकों को 
अपने पावने धर देय में सन्तुलन स्थापित करना पढ़ता है। जमाधन के नकदी 
'आऔण तथा विनियोग के अनुपात से व्यापारिक बेंकों की स्थिति का पता लगाया.जा 
सकता है | यदि पूंजी तथा सुरक्षित कोप का जमाघन से अनुपात श्रघिक है तो 
स्पष्ट है कि वेंक की स्थिति मजबूत है| कुल जमाधन और नकदी के अनुपात से भी 
बैंक की क्षमता जाती जाती है| यदि अन्य बातें समान रहें तो जिस बैंक के पात 
नकद द्रव्य 'अ्रधिक होगा दपया जमा करने वाले व्यक्तियों का उस पर द्वी अधिक 


भारतीय ज्वाहन्ट स्टाक बैंक पूषप 


विश्वात भी ह्ोगा। परन्चु नकद द्रव्य श्रधिक होने का श्रर्थ यह है कि नकद घन 
जमा रखा जाय श्रौर उससे कुछ श्राय न हो | इसीलिए बैंक श्रपनी नकदी, विनियोग 
और ऋण इत्यादि में सन्तुलन रखते हैं । 

मुख्य प्रवत्तियाँ--देश की आर्थिक स्थिति तथा श्रन्य अनेक कारणों पर 
निभर होने के कारण भारतीय ज्वाइंट स्टाक बेँंकों में अपने विकास की श्रवधि में 
अनेक परिवर्तन हुए :-- . 

(१) श्रारम्म में विदेशी व्यापारिक संस्थाशों ने अपने व्यापार का संचालन 
करने के लिए व्यापारिक बैंकों का फार्य किया और इस प्रकार व्यापारिक वैंकिंग 
का कार्य विदेशी संस्थाओ्नों के हाथ में रहा । त्ततश्वात्‌ बैंकों की प्रथक रुप से 
स्थापना हुई। बौसरवी शताब्दी के श्रारम्म में भारत में केवल ६ ज्वाइंद स्टाक बैंक 
थे ( जिनकी पूंजी श्रोर सुरक्षित कोप ५ लाख रुपये या श्रधिक थे )। इन बैंकों की 
कुल एूँजी शरीर सुरक्षित कोप १८ करोड़ रपये था और जमाधन ८ करोड़ रुपये 
था। इन ६ बैंकों में से केबल दो धंक, इलीद्वाब्राद बैंक और पंजाब नेशनल बैंक 
जिनकी स्थापना क्रमशः १८६५ ओर १८६४ में हुई, श्राज तक कार्य कर रदे है और 
भारत के बड़े वकों में से हैं । इलादाबाद वंक का प्रवन्ध झारम्म से ही श्रमारतीयों 
के द्वाथ में रहा हैँ श्रौर १६२७ से इसका प्रबन्ध चाटंड व क आफ इन्डिया, 
आस्ट्रेलिया ऐन्ड चाइना करता है जो स्वयं एक्सचेंज व क्र है। इन ६ बेंकों में 
से केवल तीन बंकों का प्रबन्ध भारतीयों के हाथ में था जिनमें पंजाब नेशनल 


बक भी शामिल है | 
(२) भारतीय ज्वाइन्ट स्टाक बैंकों को स्वदेशी श्रान्दोलन से प्रेरणा मिली । 


इसके साथ ही प्रथम श्रोर द्वितीय विश्व युद्धों और देश के आाधथिक विकास से भी 
इनको प्रोत्साहन मिला | १६०६ श्रौर १६१३ के बीच उन बैंकों की संख्या जिनकी 
पूँजी श्रौर सुरक्षित कोप ५. लाख रुपये से श्रघिक था ६ से १८ हो गयी। इन 
बैंकों की कुल चुकता पूँणी शोर सुरक्षित कोष ४ करोड़ रुपये श्र कुल जमाघन 
२२ करोड़ रुपये था। १६२१ तक इस प्रकार के बैंकों की संख्या २५ तक बढ़ 
गयी जिनकी कुल चुकता एजी शोर घुरक्षित कोप ११ करोड़ रुपये श्रौर कुल 
जमाधन ७१ करोड़ रपये था। १६१६ तक इनकी संख्या ५१ तक पहुँच गई 
जिनकी कुल घुकता पूंजी शरर सुरक्षित कोप १३४ करोड़ रपये और जमाधन 
लगभग १०१ करोड़ रुपये था| द्वितीय विश्व युद्ध का भारतीय ज्वाधन्ट स्टाक 
मैंक व्यवस्था के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ा | १९३६-४१ में इन बैंकों की प्रभति 
धीमी रही । यदि नये खुलने से बँकों की संख्या में वृद्धि, उनकी नयी शाखाएँ और 
उनके जमाघन की दृष्टि से देखा जाय तो १६४२-४६ में प्रगति विशेष तेज रददी। 


घ३६ मारतीय श्रर्थशात्ञ की समस्याएँ: 


श्रनुयूचित बैंकों की संख्या, जिसमें इग्पीरियल बैंक और एक्सचेंन्‍्न बैक भी शामिल 
हैं, जूत १६३६ में ५१ से, जत १६४६ में ६३ हो गयी और इनकी शाखाओं को 
संख्या जिनमें इनके प्रघान कार्यालय मी शामिल हैं १,३२८ से ३,१०६ हो गई। 
युद्ध श्रारम्म होते समय इनका जमाघन रशे८ करोड़ झपये या वो बढ़कर १६४६ 
में १,०६७ करोड़ उपये हो गया । 

(३) मारत में ज्वाइन्ट स्वाक बैंक की प्रगति के साथ ही अनेक कारणों से. 
बहुत से बैंक फेल हो गये क्योंकि (अ) उनके पास पूँनी श्रौर सुरक्षित कोष पर्याति 
नहीं या, (व) प्रन्‍न्ध ब्रुब्पूर्ण या और श्रनुमवी कुशल कर्मचारियों का अमाव 
था, (स) शीघ्र लाम कमाने की इच्छा से ऐसी मददों में पप्या लगाया गया जिनमें 
धानि की श्रघिक संभावना थी, ओर (द) कारोबार का श्रच्छी तरह संचालन करते 
रहने पर भी दुर्भाग्य का सामना करना पढ़ा। ३१ दिसम्बर १६४६ श्रोर ३१ दिस- 
म्बर १६५२ के बीच इम्पीरियल बैंक की शाखाश्रों की संख्या ६४ तक बढ़ गई। 
पहले कुल ३५८ शाखाएँ थीं जो बढ़कर ४२२ हो गई | परन्तु अनुयूचित बेंक़ों की 
संख्या में २६० की कमी हुई (२,४४१ से घ८ कर २१८१ रह गये) | हसी प्रकार 
गैर-अ्रनुवृचित बेँंकों की संख्या २,०२६ से घटकर १३५१ हो गई अर्थात्‌ ६७८ की 
कमी हुई। ल्वेच्छापूर्वक और श्रनिव।र्यतः शाखाएँ वन्द कर देने से और कई 
अन्य कारणों से शाखाओं की संख्या घट गयी। इधर कुछ वर्यों से १६४६ के 
बैंकिंग कम्पनी कानून के अस्तर्गत कढ़े प्रतिवन्‍्ध लगा देने से श्रौर रिजर्व बैंक द्वारा 
मली प्रकार देख-रेख के कारण वैंकों के फेल होने की गति मन्द हो गई है। मार्च 
१६५० से रिलर्व बैंक ने इन मेंकों का नियमित रूप से निर्क्षण करना. आरम्म 
किया और १६५६ के अन्त तक ४५३ बैंकों का निरीक्षण पूरा किया जिसमें से 
२४०७ वंकों का पुनर्परीज्षण भी एक से अधिक वार हुआ | रिजर्व बैंक ने इन बैंकों 
को अपनी स्पिति उघारने के लिए श्रयनी कार्य पणाली में सुधार करने का छुकाव 
दिया | रिजव बंक के इस सतक निरीक्षण से फेल शेने वाले दैंकों की संख्या घट 
गई | १६५७ के श्रन्त में ३१५ बैंक अपने विकास क्रम की रिपोर्ट देते थे निनमें 
से २४२ अतिमाह और वाकी हर तीसरे महीने | 
१ यद्यपि फेन्न होने बाले बैंकों की संख्या घट गई और नैक्िंग-कार्य की स्थिति 
में सुधार हुआ है परन्तु रिजर्व बेंक की जाँच से पता चलता है कि कुछ दोप अ्रत्र 
है जिनमें प्रमुख यह है : अलुभवी श्रौर शिक्षित कर्मचारियों की कमी है, हिसाव 
उचित रीति से नहीं रखा जाता है, संचालन मन्डल वैंकों के मामलों की ओर 
उचित ध्यान नहीं देता है, प्रधान कार्यालय का विभिन्न शाखाओं पर नियंत्रण 
दीजा पढ़ गया है, बेंक काफी पुराना होते हुए भी उसकी सुरक्षित पूलली की स्थिति 
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झसन्तोषजनक रही है, विनियोग की स्थिति अच्छी न रही श्रौर बचत को आक- 
पिंत करने के लिए श्रत्य बैंकों की श्रपेज्षा ब्याज की दर बढ़ा दी हैं। लगातार 
ऋण छेते रहने से कुछ बैंकों के पास नकद द्रव्य की स्थिति बिगड़ गई | कुछ 
बैंकों ने, विशेषकर गैर-श्रनुसचित्त बैंकों ने, अपने साधनों की श्रपेक्ञा कहीं अधिक 
ऋण दिये । 

बेंकों का फेल दोनो बहुत धातक है क्योंकि (१) बंक से लेन-देन करने 
बालों को गदरी क्षति उठानी पढ़ती है, और (३) बेकिंग प्रथाली पर लोगों का 
विश्वास कम हो जाता है जो भारत जैसी पिछड़ी हुई श्रार्थिक व्यवस्था वाले 
देश के लिए, जहाँ साख को ज्ञुति पहुँचने से सारा कारोबार छिन्न-मिन्न हो जाता 
है, बहुत द्वानिकारक दै। बैंकों को बन्द होने से बचाने के लिए और व्यापारिक 
बैंकों को बंकिंग के मान्य सिद्धान्तों के श्रनुकूल कार्य कराने के लिए रिजव बैंक 
को बहुत श्रधिक प्रथत्न करना पड़ेगा । बैंकों को बन्द होने से बचाने जौर उनकी 
स्थिति में सुधार करने की क्षमता ही केन्द्रीय ब्रेंक के रूप में रिजवे बैंक की 
सफलता की कसौटी है। 

बतमान स्थिति--१६५७ के श्रन्त में भारत में ४०६ ज्वाइन्ट स्टक बैंकिंग 
कम्पनियाँ थी जबकि १६४३ में उनकी संख्या ५०४ थी और १६५१ में केवल ३६८ 
१६४७ में उनके कुल कार्यालयों की संख्या जिनमें स्टेट बैंक श्राफ इन्डिया के श्र्य 
अनुसूचित बैंकों, तथा श्रन्य अनुसूचित बकों के प्रधान कार्यालयों की संख्या सम्मिलित 
है ६२०, २५७६ तथा १११३ क्रमशः थी | १६५.३ यही संख्यायें क्मशः ४२२,२१८१ 
श्रौर १३५७ थी और १६५४ में १६१,२,१६१ ओर १४७३ थी। भारतीय अनुसूचित 
बैंकों की अपने कार्यालयों की संख्या घटाने की प्रवृत्ति जो कि १६५३ तक चालू 
रही--वह १६५३ से १९५७ के बीच उलद गई और उनके कार्यालयों की संख्या 
३६५ श्रदद से बढ़ गये । स्टेट बैंक आ्राफ इन्डिया के कार्यालयों की संख्या भी 
१६८ शअ्रदद से बढ़ गई | जो अनुसूचित बैंक नहीं थे उनमें कार्यालयों की संख्या 
पहिले की तरह ही इस काल में २५३ अदद से घट गई) 

तालिका नं० १ और नं०२ के अ्रनुसार भारतीय अनुसूचित बैंकों ने उन्नति 
की दे जैसा कि उनके पूँजी श्रौर रक्षित कोष के शआआंकणों से विदित होता है। 
१६५३ में पूंजी तथा रक्षित कोष ६०९१ करोड़ झपया था और १६५७ में बढ़कर 
पह ६४-३१ करोड़ रुपया हो गया | परन्तु गैर श्रजुसूचित बेंकों की स्थिति इसके 
विपरीत रही क्योंकि बैंकों की संख्या घट गई थी इसलिये उनकी पूंजी और रक्षित 
कोष की रकम भी १२५९४ करोड़ रुपयों से जो कि १६४३ में थी घदकर १६४७ में 
८/६ करोड़ रुपये रह गई । 


भर८ भारतीय श्रर्थशाजत्र की समस्याएँ 


१६४७ के श्रन्त में मारतीय श्रनुवूचित बैंकों के रक्षित कोष उनकी प्राप्त 

पूँजी के श्रनुपात में ४४ से लगाकर ८८'७% के लगभग बढ़ गये । परन्तु गैर 

अनुसूचित बैंकों के सम्बन्ध में यह वृद्धि २३४ से लगाकर ४८१% तक ही हुई। 

यद्यपि रक्षित कोष रखने की मात्रा के सम्बन्ध में हमारे देश में कोई कानून लागू 

नहीं है फिर मी प्रचलित नियम एक न्यूनतम सीमा प्राप्त पूजी श्रौर रक्षित कोष के 
चराबर इंगित करते हैं । हु न्‍ 


तालिका १ 
अनुसूचित बैंकों का विकास 


३१ दिसम्बर को करोड़ की इकाइयों में 
| शहए३ | रेह्च४ड | १६५४५ । १६५४६ | १६१७ 


पूजी शरद | १२७ पक्के । इरू६ | ३श०छ | शशछ | हश१ | इहेश३ 
रक्षित कोष २७'प. २७'६ श्षण श्प्‌ ० ३०६ 
जमाधन ६ड४ध'ह. | ७६६ | ७८६० | प७छ६ ७ । ११०११ 
नकद इं४'६ | ६०१ पड ४ ७६ ६ ६०" 
विनियोग $-- | * 


(!) सरकारी | रे८७प. | २६६'३ | ३३४६ | रेर३े७ २६२९७ 
सेक्यूरिटीज 
(7) अन्य २२० २३७ २६७ २८०१ ४६९६ 


ऋण शोर | ३३५६ | ३७७६ | ४३६७ | ५४६७ ६३५०१ 
हुन्डिया 
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नकद १०९१४ १२६३ २ 
उधार प्रेरक | १२०७४ पू७'७% 
विनियोग ४८०४ | ४५१५ ४४६% १६६४ 


कुल जमाधन के अनुपात में नकद रकम का श्रनुपात १६५० की तुलना 
में १६५४ में घट गया था श्रोर १६५४ में बढ़ गया था और श्रागे चलकर फिर 
घटा (तालिका नं० १ और नं० २) १६५७ में भारतीय अनुसूचित बेंकों के सम्बन्ध 
में उसका श्रनुपात ८२४ और गेर अ्रन॒पृचित बैंकों के सम्बन्ध में केवल ७६% 
| जमाधन--पिछले कुछ वर्षों में इन बैंकों के जमाघन, ऋण आर विनियोग 
में कुछ महत्वपृण परिवतन हुए हैं | युद्ध के समय अनुसूचित बैंक अपनी समृद्धि 
की चरमसीमा पर थे | १६४७-४८ में इनमें जमाथन की रकम १,०४०३ करोड़ 
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रुपया थी जबकि १६३६-४० में यद रकम २३४६ फरोद झगया थी। जमाघन की 
रफस में गिरायट द्ाथी है। भारतीय अश्रमुसलित बैंकों का जमापन १६५० में 
इ८र ३ थरौर १६५६ में ६६२३ करोड़ 5 ग्ये से धट्कर १६५३ में ६५१ फरोड़ रुपया 
दो गया | १६५५ सर्व पषम सब मैंकों की जमाधन की मानना १००० करोड़ रुपयों 
तालिका नें० २ 
मैर-अनुसूचित बैंकों का विकास 
३१ दिसम्बर को करोड़ रुपयों की इकाइयों में 











| १६५३ _ रेघार । हुए | सबब । रेछाड 
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रहित फीप ६. | ४१ घर घध २*६ 
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शमनुपात । 
नकद ७ छ् | ६२% ६१% छःश्ट्र ७६५४ 
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में; ऊपर प्रढकर १०४४ फरोऱ रुपया दो गई यद्यपि भारतीय ग्रनुयूचित मँझ्ों के 
सम्पन्ध में उसकी माप्रा केंदल ७८६ करोड़ रयया हुई थी। युद्ध फे समय जमाधन 
में काफी शृद्ि हुए क्योफि सरकार न युद्ध के सामान पर श्रविक खर्च क्रिया शौर 
इससे ठेगेदारों, श्रौद्यागक फ़र्मो तथा श्रन्य संस्याश्रों के द्वाथ में अधिक नकद 
रुपया 7हा । इधर कुछ वर्षों से जमाधन में गिरावद श्राने लगी दे क्‍योंकि (१) 
भारतीय द्रव्य बाआार में द्वब्य फा श्रभाव है श्रीर जिन ध्यक्तियों ने रुपया जमा 
किया था उन्होंने श्रौद्योगिक तथा श्रन्य फार्यों के लिए अपना रुपया बाप 
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निकाल लिया है; (२) मशीन इत्यादि खरीदने के लिए जो रुपया बैंकों में जमा 
किया गया था उसकी मशीनें खरीद ली गयी हैं और (३) श्रौद्योगिक तथा श्रारथिक 
कारोबार में तेजी आने से रुपया विनियोग में लगा दिया गया । 

बैंकों के जमाघन में १६५७ में अ्ग्रत्याशित दृद्धि हुई श्लौर उसकी मात्रा २४५, 
करोड़ रुपया हों गई जब कि १६५६ में यह मात्रा केग्ल ७७ करोड़ रुपया थी | 
इस मात्रा में से २२४ करोड़ रुपयों की वृद्धि मारतीय अनुतचित ब्को के सम्बन्ध में 
थी | १६५७ में यही नहीं हुआ कि कुल बकों का मिलाकर जमाघन १००० करोढ़ 
रुपयों की सीमा पार कर गया वरन्‌ पहिली वार भारतीय अनुसूचित बर्कों के 
जमाघन की मात्रा भी .स सीमा के आगे हो गई (११०१ करोड़ रुपये)। यह 
” ज़माधन में वृद्धि निम्न कारण से हुई--(१) सरकारी और व्यक्तिगत त्षेत्रों में 
द्रव्य की श्रधिक मात्रा व्यय करने के कारण बैंकों का जमाघन भी बढ़ा, (२) 
धमरीका के सयुक्त राज्य श्रधिकारियों द्वारा भारत के अधिकार में ऐसे कोपों के 
रख देने के कारण जो कि भारतीय चरकार ने अमरीका से श्रायात किये हुये 
श्रश्न के मूल्य में दिया या, (३) श्रायात सम्बन्धी कड़े नियंघ्रण के कारण व्यापारिक 
संस्पाओ्रों के रक्षित कोषों के घन को श्रस्पायी रूप से नियत समय के लिये बैंकों 
में जमा करने के कारण, तथा (४) उसी वर्ष व्याज की दर के नियत समय के 
जमाघन तथा बचत के जमाधन पर बढ़ जाने फे कारण चालू जमाधन से रकृस 
निकाल्न कर नियत समय के जमाघन के खाते में रखने की लोगों की ग्रदृति के 
_ कारण | 

कुल जमाघन में कमी की अपेक्षा कुल जमाधन के अनुपात में स्थायी 
जमाधन की मात्रा में विशेष महत्वशाली परिवर्तन हुआ है। “१६३६ श्रौर 
१६४४ के वीच स्थायी जमाधघन का और कूल जमाघन का अनुपात ) से गिरकर 
3 स भी कम हो गया क्योकि स्थायी जमा खाते में चालू जमाखाते की अपेज्ञा 
कम रुपया जमा हुआ | इसका एक कारण यह है कि युद्ध के समय स्थायी 
ज़माधन पर व्याज की दर कम हो गयी | यही प्रवृत्ति युद्ध पूर्व की मेँदी के समय 
भी थी | इसका उद्देश्य प्रायः यही था कि जनता स्थायी जमाखाता न खोलकर 
अपना घन चालू जमाखाते मे जम्रा करे | दूसरा कारण यह है कि जनता अपनी 
बचत को ऐसी सम्पत्ति जेसे सोना, शेयर या भू-स्म्पात्त इत्यादि में बदलना नहीं 
चाहती थी क्योंकि इनके दाम चढ़े हुए थे | इसलिए वचत बिल्कुल नकद में 
रखी गई जिससे दाम घटने पर उक्त सम्पत्ति खरीदी जा सके | इस प्रवृत्ति को इस 
आशा से और भी बल मिला कि युद्ध समाप्त होने के बाद इन सर्म्पत्तियों के भाव 
घटगे। तीसरा कारण यह हे कि युद्धकाल में उधोगों को उपयुक्त मशीन इत्यादि 


है| 
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सामान मिलने की कठिनाई के कारण बचत को श्रोद्योगिक प्रसार में नहीं लगाया 
जा सका और बतंमान कारखानों की उत्पादन शक्ति का उपयोग कर अ्रधिक 
उत्पादन करने में ही यह रुपया लगाया गया | पिछले कुछ वर्षों में स्थायी जमाधन 
की रकम में कुछ वृद्धि हुई है। १६५७ में अस्थायी श्र स्थायी जमाघन की मात्रा 
सब बैंकों को विचाराधीन रखते हुये बराबर बराबर थी जबकि १६४६ में स्थायी 
४४% ओर अ्रस्थायी ५६३ थी। भारतीय श्रनुसूचित बेंकों के सम्बन्ध में स्थायी 
जमाधन का कुल जमाधन उबंन्र की तुलना में श्रनुपात १६५४७ में ५१५ था जब 
कि १६५४६ में यह अनुपात ४४% ओर अस्थायी जमाधन का कुश जेमाघन के 
सम्बन्ध भें अनुपात ४६% और ५६३४ क्रमशः थे। गैर श्रनुयूचित बंकों के 
सम्बन्ध में अ्रस्थायों जमाधन ३ ओर स्थायी जमाधन है कुल जमाधघन का 
था। क्योंकि भारतीय श्रनुतचित बैंकों ने अपने ग्राहकों को सुविधायें दीं इपलिये उनके 
पास स्थाई जमाधन की सात्रा गढ़ गयी और उन्हें व्यापार तथा उद्योगों की 
सहायता करने के लिए झ्ावश्वक् पंजी प्राप्त शो गयी जिसके लिए उन्होने सुविधाएँ 
बढ़ाई थीं | 

भारतीय रिजर्व वेक ने इस विषय में जाँच की कि जमाघन के मालिक कौन- 
कौन हैं। १६५७ में श्रस्थायी जमाधन का ४७% रुपया व्यापारिक श्राथिक, कार- 
खाने चलाने वाली संस्पाश्नों का था, सरकार ओर श्र सरकारी संस्थाओं का 
१२६५ ओर व्यक्तिगत २३% था । परन्तु स्थायी जमाधन में व्यापारिक संस्थाश्रों का 
२१% सरकारी तथा अध सरकारी संस्थाओं का २६३% तथा व्यक्तिगत लोगों का 

से ऊपर था | बचत का जमाघन प्रायः व्यक्तिगत था श्रौर कुल योग का 
घछण्ज £था। 

ऋण आर घिनियोग--१६४० में अनुसूचित बैंकों की ऋण और विनि- 
योग की रकम लगभग बराबर थी | यह जमाघन की क्रमशः ४७"५ और ४८६ 
प्रतिशत थी । १६४१ में स्थिति बदली झौर ऋण की रकम कुल जमाघन की ६० 
प्रतिशत तक बढ़ गई और विनियोग की रकम ४२ प्र तशत तक घट गई | १६५२ 
में ऋण की रकम के अनुपात में कुछ गिरावट श्राई और विनियोग की रकम में 
वृद्धि हुई परस्तु श्रनुसूचित वेकों का ऋण और हुन्डी मनाने का कारोबार कुल जमा 
घन का $ श्रीर विनियोग ३ ही रहा | हाल में ऋण देने की मात्रा में जमाधन 
की घुलना में कमी के कारण भी बेकों के विनियोग की मात्रा के बढ़ाने में सहायक 
हुआ है। १६५६ में इससें १८ करोड़ रुपयों की कमी श्रा गई थी (४१३ करोड़ से 
घटकर ३६४'८ करोड़ हो गया था ) परन्तु १६५७ में उसमें ८६ फरोड़ रुपयों की 
वृद्धि हुएं (३६४'८ करोड़ रुपया से बढ़ कर ४८३९७ करोड़ रुपया हो गई) | यह 
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वृद्धि वर्ष के अन्तिम मांग में हुई | जमाधन के अनुपात में यह वृद्धि नगण्य थी। 
आस्तीय बैंक जिनके यहाँ श्रधिकांश जमाघन रक्खा गया था .इस बदृद्दि के लिये 
उत्तरदायी थे | भारतीय वेंकों के सम्बन्ध में इस बृद्धि का अधिकांश भारतीय स्टेट 
चैंक के विनियोग की मात्रा में हुआ्ला था लिसके कारण जमाघन में इतनी अ्रधिक 
वृद्धि हुईं थी | अ्रन्य बैंकों के विनियोग में बहुत साधारण दृद्धि हुई थी। देश में 
आर्थिक तथा औ्रौद्योगिक सक्रियत्ता बढ़ने औ्रर बैंक साख की अधिक मांग होने से . 
अनुसूचित वँकों के ऋण तथा हुन्डी भुनाने के कारोबार में मी वृद्धि हो गई। ऋण 
पत्रों के आधार पर इसका वर्गकिरण किया जाय तो पता चलेगा कि ऋण के 
वितरण का ढाँचा पहिले के समान ही रहा। १६५७ के श्रन्त में उद्योगों को 
४३६४, व्यापार को ४२"७%, व्यक्तिगत लोगों को ७४ तथा कृषि उत्तादन के 
सम्बन्ध में दिया हुआ ऋण २७% था जब कि १६५५ के अ्रन्त में इन मर्दों के 
सम्बन्ध के आंकड़े क्मशः ३४२९, ५०१४५, ८६० और १८४ थे । १६५७ के 
अन्त में दिये हुये कुल ऋण का ४३३५ निर्मित वत्तुओं ओर खनिजों के आधार 
पर, १०३% ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी के शेयरों के आ्राघार पर श्रौर ५३% सरकारी 
तथा ट्रल्टी सिक्‍्योरिटीज के आ्राघार पर दिया गया था | 

जहाँ तक विनिय्ोग का प्रश्व है अनुसूचित ओर गैर-अ्रनवूचित बकों के 
सम्बन्ध में सरकारी ऋण पत्र का स्थान प्रधान है। यथपि अनुयूचि बेंकों की विनि 
योग की मात्रा १६४७ में ८६ करोड़ रुपयों से १६५६ के मुकाबले में बढ़ गई फिर 
भी जमानत की दृष्टि से ऋणों की प्रवृत्ति पिछले वर्षों के समान ही रही । विनियोग 
का ८७% सरकार। सिक्‍्योरिटीज में लगाया गया । गैर-अनुसूचित बैंकों के सम्बन्ध में 


स्थिति लगसमग समान ही रही और सरकारी सिक्योरिट्रीज में विनियोग की मात्रा 
कुल विनियोग की ७२४ रही। 


अध्याय ४१ 
राष्ट्रीय आय 


राष्ट्रीय आय का श्रध्ययन अनेक प्रकार से लामदायक है। सर्व प्रथम 
उसके श्रध्ययन से हमें यह पता लगता है कि देश की स्थिति किसी समय क्या है, 
और लोगों की प्रति व्यक्ति वार्षिक श्राय कितनी है | इससे उनकी आधिक स्थिति 
का पता लग जाता है श्ौर यह मी श्रनुमान लग जाता है कि किस स्तर का उनका 
रहन सहन हो सकता है । दूसरे, राष्ट्रीय आय के अध्ययन से देश के श्रार्थिक 
विकास की उन्मुखता ज्ञात होती है। राष्ट्रीय राय, जनसंख्या की वृद्धि, मूल्य के 
स्तर इत्यादि का अ्रध्ययन करने से हम यह शञात कर सकते हैं कि देश के लोग 
श्राथिक दृष्थिकोण से उन्नति कर रहे हैं अथवा नहीं। राष्ट्रीय आय के आऑँकड़े 
देश के आधिक त्रिकास की उन्म्रुखता बताने के प्रधुख साधनों में से एक हैं । अन्त 
में, राष्ट्रीय आय का श्रध्ययन श्रार्थिक योजनाञ्रों के लिये बहुत महत्व की बात 
है | योजना बनाने वालों का ध्येय. विनियोग द्वारा एफ निश्चित समय में राष्ट्रीय 
आय के बढ़ाने का होता है। 

पँजी श्रौर श्राय का कोई विशेष अनुपात सत्र देशों पर सदैव के लिये नहीं 
लागू हो सकता | यह तो प्रायः आर्थिक विकास की स्थिति तथा मविष्य में विकास 
के निश्चित ढंग पर निर्भर होता है | जापान का उदाहरण ऐसा है कि जहाँ एक 
पीढ़ी के काल में ही (१८८५-१६१५ के बीच) कृषि के भ्रमिकों की उत्पादकता बिना 
पूंजी श्रौर उसके प्रसाधनों में दृद्धि किये ही खाद, अच्छे बीज, सिंचाई के प्रभाव- 
शाली उपायों तथा विनाशी करों की रोक थाम आदि उपायों के प्रयोग से ही 
दुगरना हो गई | संसार के अन्य अधिक उन्नतिशील देशों में राष्ट्रीय आय में एक 
इकाई की बृद्धि के लिये दीघकाल में तीन या साढ़े वीन गुना पजी के प्रयोग की 
आवश्यकता पड़ी है । परन्तु विशेष देशों में कम समय में निस्सन्देद्ठ अनुपात 
बदला है । 

भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में पँजी झ्राय का श्रनुपात ३४१ पँजी के 
वनियोग शोर उत्पत्ति की वृद्धि के बीच दो वर्ष की काल विलम्बना ([776-88) 
के द्विसाव से माना गया था। १६५०-५१ में राष्ट्रीय बचत (राष्ट्रीय विनियोग) दर 
१% श्रॉँकी गई थी और यह अनुमान लगाया गया था -कि १६५४-४६ तक ६३ 
प्रतिशत और १६६०-६१ तक ११% और १६६७-६८ तक ७०% हो जायेगी। 
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इस श्रनुमान पर श्रौर इस आधार पर कि भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष १६ अति- 
शत वढ़ रही है यह आशा की गई थी कि १६७७ तक, अर्थात्‌ प्रथम पंचवर्षीय 
योजना के आरम्म काल से २७ वर्ष के बाद, लोगों को वार्पिक आय प्रति व्यक्ति 
दुगुनी हो जायगी और इसके परिणाम स्वरूप उपभोग का स्तर ७० प्रतिशत से 
कुछ श्रधिक चढ़॒जायगा | पर वास्तविक परिणाम आशा से कहीं अधिक श्रच्छा 
हुआ | प्रथम योजना काल्न में राष्ट्रीय आय में देद्धि १८ अतिशत हुई जो कि 
अनुमान से ७% श्रधिक झ्च्छी हुई | इसके अतिरिक्त अयम योजना काल में पँजी 
उत्तत्ति अनुपात १'८प८ा१ हुश्ला, न कि ३:१ जितने का आरम्म में अनुमान लगाया 
था। इस आशातीत सफलता का कारण अच्छी वर्षा. तथा वेकार जाने वाली 
शक्ति के उचित्त उपयोग के कारण श्रौद्योगिक उत्तत्ति में वृद्धि रही है। 
भारत के द्वित्तीय पंचवर्षीय योजना में ६,२०० करोड़ रुपये के विनियोग 
का विचार किया गया है ) इसके परिणाम स्वरूप यह आशा की जादी है कि राष्ट्रीय 
झआ्ाय प्रथम योजना के अ्रन्त में १०,८०० करोड़ रुपये से द्वितीय योजना के श्रन्त 
, में १३,४८० करोड़ रूपये हो जायगी अ्र्यांत्‌ २७०० करोड़ दपये की वृद्धि होगी। 
इससे पूंजी-उतपतति का अनुपात २.३:१ श्राता है; तीसरी, चौथी और पाँचवी 
योलना में यद्द श्रनुपात बढ़कर ऋमशः २"६२:१, ३'३६:१ श्रौर ३५७०:१ हो 
जायगा। 
प्रणात्ञी- किसी देश की राष्ट्रीय श्राय की गणना शअ्रनेकों प्रकार से की 
जा सकती है ; (क) उत्पादन की झ्रायणन प्रणाली द्वारा (0९08प5 06 7700८ 
१॥९(॥०प) । इस प्रणाली में किसी विशेष काल की वास्तविक राष्ट्रीय उत्पत्ति 
झधवा सब प्रकार के उत्पादनों के मूल्य (सेवाश्रों को सम्मिलित करते हुये) का 
योग मालूम कर लिया जाता है ] माल श्रथवा सेवाश्रों जिनका उत्पादन किया 
जाता है उनका या तो बिक्री मूल्य श्रथवा लागत, जिसका श्रर्थ विभिन्न उत्पादन 
के साधनों का परिश्रमिक है, लगाया जा सकता है। यदि विक्की मूल्य लगाया 
गया तब तो राष्ट्रय श्राय बिक्री के मूल्य के हिसाव से आँकी जायगी और यदि 
दूसरे दंग से हिसाव लगाया गया तब राष्ट्रीय श्राय साधनों की लागत के आधार 
पर श्रॉँकी जायगी | (ख) शत्राय आगणन प्रणाली ((शा5प४ 0 [7८0प्रल्ठ 
एछछछ06 ) ॥हृस प्रणाली में फिर्स देश तक निवासियों की आय अथवा ग्राप्त 
पारिभ्रमिक, ध्यान, लगान, लाम इत्यादि चाहे जिस रुप में हो जोड़ ली जाती है | 
(ग) ज्यय, विनियोग श्रौर बचत आगणन प्रणाली [(0९7879 ० #फएथारतण०, 
॥रल्ंग्रशाई 27९. 89 ज85 ७६४००) | इस प्रणाली में हम व्यक्तियों की 
आय को नहीं जोड़ते वरन्‌ उनके व्यय को जोड़ते हैं। लोगों दशा उपयोग फक॑ 


राष्ट्री आय फ्र्प 


अस्तुश्रों पर किये गये व्यय विनियोग तथा बचाकर रक्खी हुई रकम की गणना 
कर ली जाती है, और इन सब का योग राष्ट्रीय श्राय के बराबर होता है। परन्तु 
ऊपर बताई हुईं प्रणालियों में. से केवल किसी एक का ही प्रयोग करना श्रौर 
अ्रन्य को छोड़ देना सदा सम्भव नहीं हो सकता | भारत ऐसे पिछड़े देश में जहाँ 
सूचनाओं का आ्रावश्यक आ्रागणन नहीं हुआ है, तीनों प्रणालियों का प्रयोग एक 
साथ होता है | भारत सरकार द्वारा श्रगस्‍्त १६४६ में जो नेशनल इनकम कमेटी 
की नियुक्ति हुईं थी, और जिसके प्रधान प्रोफेसर पी० सी महज्ोनोविस थे, उसने 
फरवरो १६४४ में श्रपनी रिपोर्ट दी | उसमें उपतत्ति आगणन प्रणाली श्र श्राय 
शआगणन प्रणाली का प्रयोग किया है| उत्पत्ति आगणन प्रणाली का प्रयोग कृषि, 
बन, पशु पालन, श्राखेट, मछली मारना, खनिज पदार्थ, खोदना और उद्योगों के 
अम्बन्ध में किया है । और श्राय श्रागणन प्रणाली का प्रयोग व्यापार, यातायात, 
राज्य प्रबन्ध, व्यवसायिक कला और घरेलू सेवायों श्रादि के सम्बन्ध में किया 
गया है। बहुत सी बातों के सम्बन्ध में कमेटी को श्रपने निजी श्रतु॒ुमान लगाने 
पड़े क्योंकि उन विषयों की गणना नहीं हुई थी। कमेटी को वर्गीकरण सम्बन्धी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, श्रौर श्ननेकों विषयों के राष्ट्रीय श्राय की 
गयना करने में सम्मिलित करने श्रथबा छोड़ देने के सम्बन्ध में निशय करने में 
भी कठिनाइरयाँ उठानी पढ़ी | 
;ृ राष्ट्रीय आय का अनुमान-भारत की राष्ट्रीय श्राय का अ्रतुमान 
गतवर्षों में श्रनेकों सरकारी तथा गैर सरकारी लोगों ने किया है पर वे श्रतुमान 
विश्वसनीय नहीं हैं| दादा भाई नैरोजी ने श्रनुमान लगाया था कि (८६८ में 
भारत में प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय २० रु० थी। लार्ड कर्जव ने १८६७-४८ में 
प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का श्रतुमान ३० रु० लगाया था | फिन्हले शिराज 
ने १६११ में ४६ ० और १६२१ में १०७ २०, १६२२ में ११६ २० और १६३१ 
में ६३ र० अनुमान किया | साइमन कमीशन रिपोर्ट में ११६ र० का अनुमान 
फकिया गया | डा० वी० के० आर० वी० राव ने १६३१-३२ में ६५ र० झौर 
१६४२-४३ में ११४ ८० का अनुमान किया | इस श्रक्कार के अनेक शअ्रनुुमान हैं 
'पर सिवाय ढा० राब"के श्रनुमान के शेष सब श्रन्दाज लगाये गये हैँ और इस- 
लिये भारतवष की श्रार्थिक स्थिति का ठीक-ठीक चित्र उपस्थित नहीं करते | इन 
अनुमानों की अ्रपेक्षार्नष्ट से भी नहीं परीक्षा की जा सकती क्योंकि प्रत्येक अनुमान 
विभिन्न सान्यताश्रों के श्राधार पर श्राँका गया है। . 
नेशनल इनकम कसेटी ने पहिली बार विश्वंसनीय और सापेक्ष परीक्षण योग्य 
यूचना राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में दी है। कमेटी ने श्रपने राष्ट्रीय आय के अनु- 
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मान के झ्रागणन में १०% गलती की सम्मायना रबखी है | इससे उसके अनुमान 
श्रधिक सीमा तक ठीक श्राते हैं । 

भारतवर्ष फी जनसंख्या १६४८-४६ में ३५०३८ करोड़ से बदुकर १६५६- 
घू७ में ३८७६८ करोड़ हो गई और इसी श्रयि में राष्ट्रीय श्राय (१६४८-४६ के 
मूल्य स्तर को स्थिर मानते हुये) ८,६४० करोड़ दपये से बढ़कर ११,०१० करोढ़ 
रुपये हो गई | प्रा व्यक्ति फी वार्षिक श्राय २४६८६ र० से बढ़कर २८४ 5० हो 
गई | नेशनल इनकम कमेटी की गणना श्रनेक बातों पर प्रकाश डालती दे । इन 
श्रँकिड़ों से एक यह परिणाम निकाला जा सकता है कि कृषि उतति फे मुल्य के 
बढ़ जाने से किसानों को श्रधिक लाम हुआ श्रौर श्रीधोगिक तथा व्यवसापिक 
कार्य में संलग लोगों को कर भार, अमिकों का पारिश्रमिक तथा कच्चे माल के 
मूल्य में वृद्धि होने के कारण कुछ कठिनाई हुई। दूसरी श्राकर्पक बात जो इन 
आंकड़ों से प्रकट होती दे वह परेलू उलादन में सरकार का भाग है। १६४३-५४ 
में सरकारी श्राथिक उपक्रमों शरीर प्रशासन की वास्तविक उल्तत्ति १९४८-४६ यी 
पहुलना में २६३३१ श्रधिक थी जबकि व्यक्तिगत वृत्त में केबल २०२४ की बृढ्धि हुई 
इनके श्रतिरिक्त उन श्राकड़ों के सम्बन्ध में श्रन्य विशेष बात व्यक्तिगत श्राय पर 
सरकारी ड्राफ्टों का २०५ बृद्धि है| इस वृद्धि का प्रधान कारण परोक्ष कर हैं क्योंकि 
प्रत्यक्ष करों की वर्तमान मात्रा को देखते हुये श्रधिकाधिक श्राभ्य परोक्ष करों का 
ही लिया गया है | 

१६५४-५४ में प्रवृत्ति विपरीत हो गई क्योंकि कृपि द्वारा प्राप्ति लगभग 
०'६ प्रतिशत कम हो गई क्योंकि इनके उत्पादन तथा मूल्य में भी कर्मी हो गई 
थी | खान खोदने, कारखानों तथा छोटे-छोटे उपायों तथा श्रन्य सेवाश्रों से प्राप्त 
श्राय ३डं बढ़ गई; व्यापार, यातायात और सूचना से प्राप्त श्राय २५ बढ़ गई । 
इस परिवत्तेन का मुख्य कारण कृषि उत्पत्ति के मूल्य का बहुत श्रधिक गिरना तथा 
मध्यस्थ श्रीर तृतीय बग के लोगों की श्राय में सापेज्षित अ्रधिक वृद्धि दो जाना है । 
१६४८-४६ के मूल्य स्तर के श्राधार पर ह्वी कृषि आय में कमी दिखाई पड़ती है, 
जवकि श्रन्य चर्गो में कुछ वृद्धि हुई है। इससे राष्ट्रीय आ्राय की दृद्धि की दर में 
कमी का भी एक कारण शात होता है जो कि १६४८-४६ के मूल्य स्तर के श्राघार 
पर १६४४-४५ में केवल २५० करोड़ %० से बढ़ी जब्रकि १६५३-४४ में ५७० करोड़ 
रु० से बढ़ी थी | 

१६५४-५५ में राष्ट्रीय श्राय की वृद्धि (१६४८-४६ के मूल्यों के श्राधार 
पर) सभी क्षेत्रों के योग से हुई थी | १६४ हे में इस वृद्धि के लिये निग्न क्षेत्र 
उत्तरदायी थे--(!) खदान, निर्माण तथा छोटे उपक्रयो ने ६० करोड़ र० की वृद्धि 
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की; (3]) वाणिज्य, परिवहन तथा संचार ने ६० करोड़ र० की वृद्धि की तथाः 
(9) अ्रन्य सेवाश्ों, जिनमें विभिन्न पेशे तथा सरकारी नोकरियाँ सम्मिलित हैं, 
६० करोड़ र० की वृद्धि की। १६५३-५४ की ब्रुलना में १६५४-५४ में यह बृद्धिः 
क्रमश; ४० करोड़ रु०, ८० करोड़ द० तथा ७० करोड़ र० हुई | किन्तु १६५४- 
पू६ में कृपि, पशु-पालन तथा गोण क्रियाश्नों से माप्त आय में १० करोड़ ० की- 
कमी हुई जबकि १६५४-४४ में १६५३-४४ की तुलना में ३० करोड़ ३० की वृद्धि 
हुईं | यदि चालू मूल्यों के आधार पर देखा जाय तो कृषि, पशु-पालन तथा गौण ' 
क्रियाश्रों में भी १८० करोड़ रु० की वृद्धि हुई है । ह 

१६४५-५६ की तुलना में १६५६-४७ में राष्ट्रीय श्राय की वृद्धि में ऋषि- 
तथा गैर कृषि ज्षेत्र का योगदान बराबर था | कृषि, पशु-पालन तथा गौण कियाश्रों 
से २४० करोड़ र० की वृद्धि हुईं | वाणिज्य, परिवहन तथा संचार से ११० करोड़ 
रु० की, खदान, निर्माण त्तथा छोटे उपक्रमों से ८० करोड़ र० तथा अन्य सेवाशों--- 
सरकारी नौकरियों त्या पेशे आदि--से ६० करोड़ ६० की वृद्धि हुई | यदि दम 
चालू मूल्यों को देखें तो यह वृद्धि क्रमश; ११६० करोड़ ६०, ४० करोड़ ०, १२०- 
करोढ़ र० तथा ८० करोड़ र० थी। 

विचारणीय महंत्वशाली ब्रात त्तो यह है कि क्या इस काल में लोगों की 
वास्तविक झ्ाय की भी शद्धि हुई अ्रपवा नहीं। भारत की राष्ट्रीय श्राय् जो कि 
१६४८-४६ में ८,६५,० करोड़ उपये थी, और १६४६-४७ में बढ़कर ११, ४१० 
करोड़ र० हो गई (प्रचलित मूल्यों के आधार पर) परन्वु यदि गणना १६४८-४६ 
में मूल्य स्वर के आधार पर की जाय तो यह श्राय ८,३४० करोड़ रु० से बढ़कर 
१०,०१० करोड़ रु० हो गई। भ्रधिक स्पष्ट रूप से यह बात प्रति व्यक्ति वाषिक 
आय के अ्रध्ययन से प्रकट होती है। चालू मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय श्राय' 
१६५३-५४ में र८१ य० तक बढ़ गई किन्तु १६५४-४४ व १६४४-४६ में घटकर: 
२५४ र० तथा २६१ ८० रह गई | १६५६-५७ में यह पुनः बढ़कर २६४ रु० हो 
गई | १६४८-४९ फे मूल्य के आधार १२ १६४३-४४ को तुलना में प्रति व्यक्ति 
राष्ट्रीय श्राय की बृद्धि १६४४-४५ में नगश्य थी | इसका कारण यह था कि आय” 
संख्या की दृद्धि राष्ट्रीय श्राय की वृद्धि की तुलना में श्रघिक तेजी से हुईं । १६५६- 
पूछ में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़कर शप४ र० हो गई । इसका कारण यह था कि 
१६४६-४७ में राष्ट्रीय आय में ५९१% की वृद्धि हुई जचकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 
१६% थी तथा १६५६-५७ में जन संख्या की दृद्धि दर १९२१%४ थी जबकि पिछले 
वर्ष में यह १ र८फ्/ें थी | 

अन्य देशों से तुलना--भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय श्राय संसार में 
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सबसे कम है | संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रिमिन्न देशों की राष्ट्रीय श्राय के अ्रध्ययन के 
अ्रनुसार जिसमें संसार के देशों को तीन--उच्च, मध्यम और निम्न भेणी में विमो- 
जित क्रिया गया है--उच्च श्रेणी वाले देशों (जैसे यु० एस० ए०, फैनाडा, पहि- 
चमी योरूय, शआ्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ) जिनके श्रेतर्गत संसार फी कुल जनसंझ्या 
का १८६ श्रा जाता है उनकी शओ्रौतत प्रति व्यक्ति वार्षिक झाय १,००० डालर से 
कुछ ही कम है। श्रजेन्टाइना, यूहगुते, दक्षिणी श्रक्तीका, इमराइल, सोवियट रूस, 
और कुछ पूर्वी योदा के देशों, ( जो कि मध्य थ्रेणी में आते हैं शरीर जिनके 

अन्तर्गत १५% संसार को जन संख्पा श्री है) की प्रति व्यक्ति वार्षिक श्राय ३०० 
डालर से कुछ कम है | निम्न भेणी के देशों में एशिया के निर्धन और पिछड़े 
हुये देश मिममें भारतवर्ष, दक्षिणी श्रक्कीका, श्रर पूर्वी योदप, लेटिन श्रमरोका 
श्रादि समिलित है जिनके श्रन्तर्गत संघार की जनसंख्या का ६० प्रतिशत ग्राता 
है उनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ५४ डालर से कुछ श्रधिक है | इसलिए मारत 
चर के सम्बन्ध में सबसे श्रविक मद्दत्व की बात तो यह है ऊ़ि प्रति व्यक्ति बास्त- 
विक वया द्वाव्यिक आय बढ़ाई जाय | 


है 


अध्याय «२ 
घाटे का अथ प्रबन्धन 


मारत क्रे द्वितग्र पंचवर्षाय योजना में १९०० 'फरोढ़ रपये फे घाटे के श्रर्थ 
अब॑न्धन का श्रायोजन १६४६-१६६१ तक के पाँच वर्ष के काल में किया गया 
है। इस नीति के झनुत्तार दी १६५६-२७, १६४७-४८, तथा १६५८-५६ फे केन्द्रीय 
बजट में नये करों से प्राप्त थ्राय को विचाराधीन रखते हुये भी क्रमशः १८४,७५ 
करोड़ रुपया (वास्तविक), ३८६०,४६ करोड़ रुपया (संशोधित) तया १६६३४ करोड़ 
रुपया (वजद अनुमान) का घाटा रहेगा। इन वर्षो के राज्यीय बजठों का घाटा 
ऋमश; १०४,७ करोड़ रुपया (बंजठ श्रनुमान), ४३.७ करोड़ रुपया (संशोधित) 
तथा ४१,७ करोड़ रुपया (वजठ अनुमान) है। घाटे के श्रर्थ प्रअन्धन का ठीक 
ढक अनुमान लगाने के लिये यह श्रावश्यक होगा कि केन्द्रीय तथा 'क' श्रोर 'खः 
राज्यों ने कुल मिलाकर प्रथम योजना काल में फितना घाटा सहन फिया है उसे 
इम उमर लें । हि 

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सरकार का कुल्त घाटा ३६६९३ 
फरीड़ दपया था जब कि राज्य सरकारों फा धाटा ४६६ करोड़ रुपया था| इस 
सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने योग्य तीन बातें हैँ | (१) घाटे की व्यवस्था केन्द्रीय 
सरकार के सम्बन्ध में १६५४-५७ से श्रौर राज्य सरकारों के सम्बन्ध में १६५५-५६ 
से ध्यापंक है गई। (२) जहाँ तक केन्द्रीय सरकार का ग्रश्न है अथम योजना 
काल के ३६६ करोड़ रुपये के कुल घाटे में से १६६ करोड़ रुपया तो रोकड़ बचत 
(0४७॥ 89708) से पूरा कर दिया गया | राज्य सरकारों के कुल ५० करोड़ 
रुपये के घाटे में से ३६१५ करोड़ रुपये की इस प्रकार पूर्ति की गई | इस प्रकार 
केन्द्रीय सरकार को रोकड़ वचत की मात्रा बहुत कम हो गई और भविष्य में घाटे 
को पूरा करने के लिये श्रन्य उपायों का सद्दारा लेना होगा है । (३) द्वितीय योजना 
के प्रथम तीन वर्षों का ६२० फरोड़ रुपयों का घादा प्रथम योजना काल में कुल 
धाटे की मात्रा के दूने से अधिक है । सरकारी मतानुसार द्वितीय योजना के शेष 
दो वर्षों में २८३ करोड़ रुपया के घाटे का अनुमान किया गया है किन्ध॒ यह 
३५० करोड़ रुपयों से लेकर ४०० करोड़ रययों तक होगा | इस प्रकार द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना काल में कुल धाटा १४००--१४५० करोड़ रुपया होगा जब कि 
योजना में केवल १२०० करोड़ रुपयों के घाटे की व्यवस्था की गई है। संशोधित 
अनुमान- के अनुसार यद्द धाटा केवल ६०० करोड़ सपया ही था | 

३४ 


पू३० मारतीय अ्रथंशास्त्र की समस्याएँ 


क्या इस सीमा तक घाटे का श्र्थ प्रबन्धन देश के लिये श्रभीष्ठ हे ! यदि 
मुद्रा प्रसार का चक्र शक्तिशाली हो गया तो क्या भारत सरकार इस स्थिति में . 
होगी कि इसके पहिले कि वे देश की श्राथिक व्यवस्था को अ्रपूर्व (772ए8720०) 
हानि पहुँचा सके उनका नियंत्रण कर सके ? ये कुछ महत्वशाली प्रश्न हैं जिन पर 
सावधानी से विचार कर लेना चाहिये | 
घाटे के बजट का श्रथ वह स्थिति है जब कि सरकार के आय और पँजी 
के बजट में कुल व्यय की मात्रा इन बजदों में बताये हुये आय के खातों से बढ़ 
जाय 4 भारतवर्ष के सम्बन्ध में इसका श्र्थ यह होगा कि ३५५ करोड़ रुपये की कुल 
कमी (6०(0]0 शआ्राय के सभी खोलों के, जैसे कर आय, व्यापारिंक सेवाश्रों द्वारा 
ग्राप्त अनुदान, अआण, बचत की छोटी छोटी रकम इत्यादि जिनसे केन्द्रीय सरकार 
श्राय प्राप्त कर सकती है, उपरान्त होगी | यह कमी या तो बचत की रोकड़ में 
कमी करके अ्रयवा रिजव॑ बैंक के हाथ ट्रेजरी |बल्स वेच कर पूरी की जा सकती है। 
चूँकि सरकारी रोकड़ बजट की मात्रा पहले से ही न्यूनतम स्तर पर पहुँच चुकी है 
इसलिये इसकी सहायता से घाटा दूर करने का प्रश्न ही नहीं उठता | इसलिये श्रव 
केवल्ल एक ही रास्ता, जो खुला हुआ है, वह ट्रेजरी बिल्स को रिजर्ब बैंक के ह्वाथ 
वेचने का है। 
सामान्यतया इसका श्रर्थ यह होगा कि रिजव बैंक और अधिक कांगजी 
मुद्दा छापे श्रोर इस प्रकार परिचलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ाये | इस प्रकार घाटे के 
श्रय प्रबन्धन से चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जायगी श्रौर यदि समान रूप से वस्तु 
के उत्पादन में शृद्धि न हुई तो परिणाम स्वरूप मूल्यों में स्फीतिकारी बृद्धि होगी, 
परन्तु मुख्य वात जिस पर अ्रभी हम विचार करेंगे, वह यह है कि इस सीमा तक 
घाटे के श्रथे प्वन्धन का जो के सरकार करने जा रही है स्वाभाविक परिणाम 
मुद्रास्फीति होगी । चाहे मुद्रा की साधा में कोई वास्तविक वृद्धि भी न हो जब घाटे 
के श्र अवस्धन द्वारा विनियोग किया जाता है तो लोगों की श्राय चढ़त। है | इस : 
अतिरिक्त श्राय से लोग वस्तुश्रों की खरीदारी करते हैं | श्लौर यदि उपयोग की 
वस्घ॒ुश्नों तथा श्रन्य वस्तुओं :की पृति जिनपर लोग श्रपनी श्राय का व्यय करते हैं 
नहीं बढ़ी है तब तो मूल्य में स्फीतिकारी वृद्धि होना श्रवश्यमभावी हो, जायगा | 
परन्तु थदि सरकार ने यह विनियोग घाटे के श्र्थ प्रबन्धन द्वारा नहीं वरन्‌ आय 
सोतों की बृद्ि द्वारा, चादे श्रांतरिक्त ऋण लेकर अथवा नये करों के अ्रारोप द्वारा; 
किया है तो मूल्यों में रफीतिकारी वृद्धि न शेगी, क्योकि जिस आय पर सरकार कर 
का आरोप करेगी या ऋण रूप में ले लेगी उसके हिसात्र से वस्व॒ुओओं का उत्पादन 
हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह होगा कि जनता के घन व्यय करने के स्थान्‌ पर 
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सरकार व्यय करेगी । घाटे के श्र प्रबन्धन की स्थिति ही दूसरी है क्योंकि ऐसी 
हालत में वस्तुओं की पूति को उसी मात्रा में निरन्तर इसीलिये बढ़ाया जाता है 
ताकि मूल्यों में स्फीतिकारी दृद्धि न होने पावे ) 

रिद्वान्ततः अतिरिक्त मात्रा में घन के विनियोग फे कारण वस्तुओं की पूर्ति 
बढ़ती है श्रौर इस प्रकार मूल्य स्तर में स्फीतिकारी वृद्धि को रोकती है। परन्तु 
भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुवे यह श्राशा करना कि १६५६-५७ के 
आर्थिक वर्ष में वस्तुओं का उत्पादन इस सोमा त्तक बढ़ेगा कि ३५५ करोड़ रुपयों 
के घाटे के श्र्थ॑ प्रबन्धन द्वारा उत्पन्न उपभोक्ताशों की माँग पूरों होगी, युक्तिसंगत 
नहीं लगता | इसके कई कारण हैं ! (९) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का श्रधिक्र जोर 
श्रोद्योगिक विकास की दीर्घकालीन योजनाश्रों पर है। इसके कारण उपभोग की 
वस्तुश्नों तथा श्रन्य वस्तुओं की उत्पत्ति काफी समय के पश्चात्‌ ही बढ़ पायेगी | 
१६४६-१७ में ही वस्तुश्नों की श्रतिरिक्त मात्रा नहीं प्राप्त दो सकेगी। इसलिये 
मूल्यों में स्‍्फीतिकारी दृद्धि होगी | (२)प्रथम योजना काल में द्वी उद्योगों की श्रति- 
रिक्त शक्ति का अयोग हो चुका है | झौर श्रप्रयुक्त शक्ति के प्रयोग से उत्पादन बढ़ाने 
की अधिक सम्भावना नहीं है (३) यद्यपि साधारण प्रकार के श्रमिकों के पूर्ति का 
बाहुल्‍य है, फिर भी दक्ष अमिकों, पूंजी के प्रसाधनों, विशेष रसायनों श्रौर कच्चे 
माल की बहुत कमी है | इसके कारण उपयोग की वस्पुश्रों तथा श्रत्य प्रकार की 
ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में विलम्ब होगा जिन पर लोग श्रपनी बढ़ी हुईं श्राय जो 
घाटे के श्र्थ प्रबन्धन के कारण उनके हाथ श्रा जायेगी खर्च किया करते हैं । इससे, 
प्रभावशाली स्फीतिकारी चक्कर आरम्म हो जायेगा। हंस बात पर यहाँ जोर देना 
श्रावश्यक है कि चाहे चलन में मुद्रा की मात्रा में दृद्धि न भी हो परिणाम यह 
श्रवश्य होगा फि चलन में मुद्रा की यद्दी मात्रा होते हुये भी लोग अधिक मात्रा में 
वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं| इस ध्थिति में मुद्रा कौ कुल मात्रा जिसकी 
उत्पादित वस्तु कुल मात्रा से अनुपातिक सम्बन्ध जोड़ा जाता है श्रपने परिचलन 
प्रवेश के फारण मात्रा में बढ़ जायगो | 

मूल्य में स्फीतिकारी वृद्धि का दूसरा कारण उत्तादन की दृद्धिमान लागत 
शैगी जो कि वर्तमान उद्योगों में प्रयुक्त सर्वाज्न, तथा प्रसाधनों के घिसे पिटे होने 
के कारण तथा उनको पहले से ही .रुम्पूण शक्ति मर,काम करने के कारण लागू 
शैगा | एक वार जब मूल्यों में स्फीतिकारी प्रदृत्ति का आरम्म हो जाता है त्तव 
रजदूरी में वृद्धि हो जाती है भर उसके कारण उपभोग की वस्तुश्रों के मूल्यों में भी 
[दि निश्चय ही द्ोती है। इस बृद्धि का प्रमाव संचयी (०ए्रगग०078).हो जाता 
(| भारत में पहले से ही.मजदूर श्रधिक मजदूरी के लिये श्रान्दोलन कर रहें है । 
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जो कुछ भी हो हमारे देश के मजदूर इस अ्रवस्था में नहीं हैं.कि अपनी वाध्तविक 
मजदूरी को किसी अकार मी कम' होने दें, श्र्यात्‌ अपने उपभोग की वस्दुश्नों के 
लिये भ्रधिक मूल्य दें श्रोर मजदूरी उतनी ही पाते रहें | यही मारतवर्ष की स्थिति 
में भर केन्स (6ए॥८४8) की आर्थिक मान्यताओं में महान श्रन्तर है जिसके 
आधार पर इमारे देश में घाटे के श्र्थ प्रबन्धन का प्रयोग किया जा रहा दे। , 

. » इन परिस्थितिश्रों के कारण यह समस्या, जैसा कि अधिकतर लोग घाटे 
के अ्रथ॑ प्रन्‍न्धन पर विचार करते समय सोचते हैं, विशुद्ध रूप से द्रव्यात्मक दी नहीं 
है | वास्तव में यह तो मारतीय कृषि और उद्योग की अ्रधिक मात्रा में उपग्रोग 
की तथा अन्य प्रकार फी वस्तुश्रों के उत्पादन करने की शक्ति की समस्या है। 
घाटे के अर्थ प्रतवन्धन की सीमा श्रावश्यक मात्रा में वित्त न प्राप्त कर सकना नहीं 
है, वरन्‌ देश की श्रर्थ व्यवस्था की एक वर्ष श्रथवा कुछ वर्षों की श्रवधि में उत्ता- 
दन की मात्रा बढ़ाते रहने की योग्यता है | चूँकि घाटे के श्र्थ प्रबन्ध से लोगों की 
आय प्रोर व्यय तुरन्त बढ़ जाते हैं श्रौर उनका उत्पादन नहीं बढ़ पाता, इसलिए 
पाँच वर्ष के श्रौदत अकिड़ों के श्राघार पर तक उपस्थित करना ठीक नहीं है | 
इमें प्रत्येक वर्ष की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा करने से इमें 
१६५६-५७ में २४६ करोड़ रुपये के घाटे का श्रर्थ प्रबन्धन श्रत्यधिक स्फ्रीतिकारी 
प्रतीत होता है। 

इसमें जोखिम साधारण तथा श्राकस्मिक ही नहीं है जैसा कि पित्त मर्न्तर 
ने हमें विश्वास दिलाया है, बरन्‌ श्रत्यधिक है| यदि भारत की दशा सामान्य 
होती तब तो इतना बड़ा जोखिम उठाना किसी सीमा तक न्यायसंगत होता, पर 
चूँकि मूल्य-स्तर पहिले से ही अ्रस्मान्य रूप से ऊँचा है इसलिये हमें इतनी अधिक 
मात्रा के श्रथ प्रन्‍न्‍्धन का विचार नहीं करना चाहिये जितना कि १६४६-४७ वे 
बजट में दिखाया गया है | घाटे के श्रथ प्रबन्धन की मय रहित सीमा चता देन 
कठिन है। प्रोफेतर बी० आ्रर० शिनौय ने ३५ से ४७ करोड़ तक की सीम 
निर्धारित की है। परन्तु किसी मी दशा में, यदि हम श्रार्थिक दुर्घटना के लिंरे 
तैयार नहीं हैं तो अधिक से अ्रधिक १०० करोड़ . रूपया प्रति बर्ष तक घाटे वे 
अ्य प्रबन्धन की सीमा नियत कर सकते हैं। 

' 'मारत के वित्त संत्री ने बजट पर विवाद का उत्तर देते हुये लोक समा * 
यह घताया या कि यदि स्थिति अधिकार के बाहर निकल जायगी तो सरकार के 
उसके सम्भाजने के उपाय मालूम हैं| पर ऐसा करना असगंत और निराघा 
है ! मूल्यों में. स्फीतिकारी बृद्धि के हो जाने पर जो उपाय सरकार करेगी उनव 
परीक्षा करना यहाँ श्रसंगत न होगा । संप्रथम उपाय वस्पश्रों के मूल्य, उत्तादः 
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तथा वितरण श्रादि के नियंत्रण का है |उरकारी नियंत्रण केवल एक ही बात: में 
पूर्णतया सफल हो उकते हैं श्रौर वह उत्पादित वस्त॒श्नों का अधिक अच्छा वितरण 
है। यदि श्र व्यवस्था के भीतर से ही ज्वालामुल्नी के उमान शक्तियाँ समूल्यों को 
ऊँचा उठा रही हों तो यह नियंत्रण मूल्य की वृद्धि नहीं रोक सकते | होता यह है 
कि ऐसी स्थिति में दो बाजार प्रचलित हो जाते हैं, एक तो ऐसा बागार जियमें 
नियंत्रित मूल्य.चालू होता है श्रोर दूसरा चोर बाजार जहाँ श्रस्मान रूप से बढ़े 
हुये मूल्य चालू रहते हैं| इसके अतिरिक्त सरकारी नियंत्रण के कारण धाजार'में 
बस्तुओं की पूर्ति में मी छिपा कर रख लेने के कारण कमी आग जाती है धाटे के 
अथे प्रबन्धन द्वारा बढ़ी हुई श्राय के उपयोग की वस्वुश्नों पर खर्च किये जाने से 
मूल्यों का स्तर शोर भी ऊपर उठता है | इससे स्थिति सुधरने फे स्थान पर और 
श्रधिक धिगड़ती जाती है| यदि दम सब्र सचरिन्र होते श्रौर प्रशासन प्रणाली दोष 
रद्दित शेती श्रौर स्फीतिकारी शक्तियाँ श्रधिक शक्तिशाल! न होतीं तब तो सरकारी 
नियंत्रण किसी सीमा तक सफल न हो सकते थे, श्रन्यया मूल्यों में स्फीतिकारी 
प्रभाव को रोकने के लिये थे श्रशक्त है | 

करों में बृद्धि तथा साख नियंत्रण श्रादि उपाय भी स्फीतिकारी प्रभाव फे 
रोकने में अ9मर्थ हैं | यदि मूल्य को स्फीतिकारी दृद्धि श्लुण सुविधा तथा मुद्रा में 
प्रसार के कारण होती तव तो साख नियंत्रण का उपाय किसी सोमा तक मूल्यों 
फी वृद्धि रोकने में सफल होता | परन्तु जैसा कि ऊपर हम बता चुके हैं मूल्यों में 
बृद्धि मुद्रा की मात्रा और ऋण सुविधा के उतने ही बने रहने पर भी मुद्रा के 
परिचलन प्रवेश में परिवर्तन के कासण हो सुकती ऐ | इसलिए ऐसी स्थिति में 
साख नियंत्रण निरथक है। करों में वृद्धि के फलस्वरूप जनता के द्वाथ से उनकी 
श्राय में हुई वृद्धि छीन ली जा सकती है श्लोर मूल्यों पर उसका भार घटाया जा 
सकता है। पर हृत परिणाम के लिये कर'रोप बहुत श्रधिक मात्रा में करना 
आवश्यक होगा | ऐसे करारोप के कारण उद्योगों की उत्पादन झ्नौर लागत बढ़ 
जाती है क्योंकि इन करों का मार कच्चे माल तथा शक्ति साधनों श्रादि पर 
पढ़ता है, श्रोर इससे मूल्य स्तर नीचे गिरने के स्थान पर ऊपर उठता है। इसके 
अतिरिक्त इसका प्रभाव व्यापारिक मनोवैज्ञानिक स्थिति पर हतोत्साहित होता है 
श्रौर लाभ की श्राशा घट जाती है। इसे श्यर्थशास्त्र की पारस्परिक शब्दावली 
में देय-पूजी की सीमान्त कुशलता में हास कह्ट सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत्त ज्षेत्र में 
विनियोग की मात्रा घ० जाती है। मिश्रित श्रार्थिक व्यवस्था के श्रस्तगंत यह 
एक महत्वशाली प्रश्न है और श्रतिरिक्त करारोप की योजना असफल शेती है । 

यदि छीतिकारी शक्तियाँ प्रवल होती दिखाई पढ़ें तों सरकार उदार 


हक मारतीय श्रथशाऊत्र की समस्याएँ: 


आयात नीति का भी श्रनुसरण कर सकती है। परन्तु भूतकाल के अनुमवसे . 
यह कट्दा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में ठीक ढंग की वस्तुएँ उपयुक्त मूल्य पर 
सम्भवतः श्रप्राप्य हे सकती हैं | कुछ मी हो श्रायात में वृद्धि द्वारा देश के आर्थिक 
साधनों में दृद्वि, जिस ध्येय से ऐसा किया गया है, सम्मव नहीं दो सकती क्योंकि 

विदेशी बस्तुएँ देश में निर्मित वस्तुओं से घोर प्रतिद्वन्दिता करेंगी | इस प्रकार 
हमें विदेशी विनिमय का भी श्रधिक प्रयोग करना श्रावश्यक होगा जिसकी पहिले 
से ही कमी दै। 

हमारा ध्येय द्ुतगति से श्रार्थिक विकास करना है | पर यह कार्य कल्पना- 

त्मक नहीं है। मारत ऐसे पिछड़ी श्र व्यवस्था वाले देश में विकास की प्रगंति 
द्रत्यिक तथा वित्तीय कारणों की श्रपेज्ञा प्रौद्योगिक कारणों पर अधिक निर्भर है। 
चाहे पसन्द करें यान करें, हमें विकास की धीमी प्रगति पर ही सनन्‍्तोष करना 
पड़ेगा अन्यथा श्रार्थिक संकट निश्चित है। यद्द मय आकस्मिक नहीं बरन्‌ ऐसा 
है कि महान्‌ स्फीतिकारी शक्तियाँ देश की श्राथिक व्यवस्था को श्रपने नियंत 
स्थान से हृटठा कर उसे छिन्न-मिन्न करके विनष्य कर देंगी। 


अध्याय ४३ े 


मुद्रास्फीति 


मारत को मुद्रास्फीति द्वितीप विश्वयुद्ध की देन है। युद्ध के समय मारत 
सरकार तथा मिन्र राष्ट्रों ने भारत में काफ़ी धन व्यय किया जिससे प्रचलित मुद्रा 
की.राशि बढ़ी परन्तु जिस तेजी से यह राशि बढ़ी उसी गति से माल एवम्‌ श्रन्य' 
सेवाश्रों में बृछू न हो सकी । इसके फल्लस्वरूप वस्तुओं की कीमतें बहू गई” ओर 
थोक भाव के देशरनाक में वृद्धि हुई है। १६३६ ४० में थोक माव का देशनांक 
१२५१६ था जो १६४३-४४ में बढ़कर २२६९५ श्रौर १६४७-४८ में ३०७ हो गया। 
१६४३-४४ से वस्तुश्नों के भाव में विशेष दृद्धि हुई श्रौर पहली बार देशनोक २३६५ 
तक पहुँचा । ब्रिटिश सरकार ने मारतीय रिजर्व बेंक कानून में स्टर्लिंग को रुपयों में 
बदल सकने की व्यवस्था का लाभ उठाया, स्टर्लिंग का रुपयों में विनिमय किया 
और इस रुपये को युद्ध सामग्री पर भारत में ही खर्च कर दिया | इससे मारत में 
प्रचल्नित मुद्रा की राशि बढ़ी और परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन् 
हो गई | १६४२-४३ में कुल ६४३५६ करोड़ रुपये के नोट चलन में थे जबकि एक 
वर्ष पूर्व ३८१८ करोड़ रुपये के नोट चलन में रहे थे । इस एक च्ष में २६१०८ 
करोड़ रुपये + अधिक नोट चलन में श्राएं। १६४२-४३ में २२८ करोड़ रुपये 
के नोद श्रीर चलन में आए जि०से कुल प्रचलित मुद्रा ८८२५५ करोड़ रुपया हो 
गई । १६४२-४३ में कुल प्रचलित मुद्रा में पहले वर्ष की अपेक्षा ४६५ करोड़ 
रुपये की दृद्धि हुई श्औौर १६४२-४४ में दसमें ४२१ करोड़ रुपये की श्र वृद्धि हो 
गई | इसके साथ ही फेन्द्रीय तथा प्रदेशीय सरकारों के कुछ चालू व्यय (72४06 
०:००१११६०४8) में भी वृद्धि हुईं। १६४२-४३ में केन्द्रीय तथा प्रदेशीय सरकारों 
(जो अर खण्ड. 'कः के राज्य कहलाते है ) के व्यय में १४६९२६ करोड़ रुपये की 
वृद्धि हुई जिससे कुल ब्यय को मात्रा ४०७०४, करोड़ रू० हो गई । १६४३-४४ में 
८६६६ करोड़ रुपये का व्यय और बढ़ा श्रौर कुल व्यय ५६३९७१ करोड़ रुपया हो 
गया । प्रचलित मुद्रा में श्रोर सरकार के ज्यय में दृद्धि होने से बस्ठुश्रों की कीमतें 
बढ़ गई' | इसमें कुछ संदेह नहीं कि आरम्म में मुद्रास्फोत्ति द्वाव्यिक थी क्‍योंकि 
कीमतों में वृद्धि इने का प्रत्यक्ष कारण यद्द था कि प्रचलित मुद्रा में वृद्धि हुईं थी | 
परन्तु इधर कुछ वर्षों में मुद्रस्फीति का मुख्य कारण केवल दब्य नहीं रह गया है 
क्योकि सरकार के कुल व्यय की मात्रा में निरन्तर दृद्धि होते हुए . भी कीमतों के 


भूड्ध्‌ भारतीय श्रर्शासतत्र की समस्याएँ 


देशनांक में गिरावट प्रारम्म हो गई है। गत कुछ वर्षों में सरकार द्वारा चालू 
व्यय में ही वृद्धि नहीं हुई है वल्कि पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में सरकार ने नई 
पैजी भी लगाई है। १६५०-५१ में विगत वर्षों की अपेक्षा प्रचलित मुद्रा बढ़ कर 
२००५"६ , करोड़ रुपया हो गई। केवल १६३१-४२ में पहली बार घट कर 
१८०१९७६ करोड़ रुपया और १६५२-५३ में घटकर १७६४'७१ करोड़ रुपया हो 
गई | यह कमी की प्रवृत्ति श्रस्थायी सिद्ध हुई। १६४३-५४ में फिर मुद्रा की मात्रा 
बढ़ कर १७६३'६७ करोड़ रुपया, १६४४-४४ में १६२०६३ करोड़ रुपया, १६५४५ 
धू& में २१८४'३२ करोड़ रुपया, १६४६-५७ में २३१२ ८६ करोड़ रुपया तथा १६४७- 
पू८ में २३८७"६३ करोड़ रुपया हो गई | इसमें कुछ सन्देद्द नहीं कि मुद्रा के प्रचे- 
लन का वस्व॒श्नों की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है श्रौर एक निश्चित समय में 
प्रचलित मुद्राराशि में वृद्धि होने से वस्तुश्नों.की कीमतों में भी दृद्धि हो जाती है। 
इसके विपरीत प्रचलित मुद्रा राशि में वृद्धि रोकने से वस्त॒ुश्नों की कीमतों का स्तर 
भी गिरता. है । परन्तु पिछुले कुछ वर्षों से मुद्रास्फीति की मुख्य विशेषता यह-है 
कि भारतीय उद्योग तथा कृषि ज्ेत्र के उत्पादन व्यय में किसी प्रकार की कभी ' 
नहीं श्रायी है और उत्पादन में भी विशेष वृद्धि नहीं हुई है। मजदूरी, खाद्यान्न 
की कीमतों और कच्चे माल के माव में वृद्धि हुई है श्रौर इससे उत्पादन व्ंयय॑ 
बढ़ गया है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुश्रों की कीमतें बढ़ी हैं श्रौर इसके फल्न- 
स्वरूप मुद्रास्फीत की स्थिति पैदा हो गई है । वस्तुश्रों की कीमत घेठाने और 
मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए यह श्रावश्यक है कि उत्पादक का उत्पादन 
व्यय कम हो श्रौर उत्पादन बढ़ें। हमारे देश में मुद्रास्फीति के प्रसार को रोकने के 
लिए यही एक उपयुक्त उपाय है। 
कीमतों की प्रवृत्ति--मारत में वस्तुश्नों की अपेक्षा मुद्रा-पूर्वि में अधिक 
इृद्धि होने के साथ ही श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कीमतें बढ़ी हैं | जून 
१६५० के बाद कीमतों के देशनांक में विशेष वृद्धि हुई है | इन परिस्थेतियों को 
जन्म देने में कोरियाई युद्ध का विशेष हाथ है। अमरीका तथा श्रन्य पाश्चात्य देशों 
में युद की तैयारी के लिये अ्रधिक से श्रधिक कच्चे माल तथा अन्य आवश्यक 
वस्चुओं की ग्राप्ति:के लिए सारे विश्व में खींचतान मची, इससे भारत द्वारा निर्यात 
किए जानेवाले सामान की और देश में बिकने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि 
हुईं | मारत में सट्टं बाजी से भी कीमतें बढ़ीं। जून और श्रगस्त १६५० के बीच 
कीमतों का देशनांक ३६५४"६ से ४०६९२ हो गया परन्तु अनेक वस्वश्रों के मूल्य में 
प्रामःकुछ परिवतन:नहीं हुआ | इस बीच खाद्य सामग्री की कीमतों का देशनांक 
४०२८ से ४२६५, उद्योग के लिए. आवश्यक कच्चे माल्न का देशर्नांक ४६०९७ 


मुद्रास्यीति. | ! प३७- 


से ११३९१ और विविध वस्तुओं का देशनांक जिनमें.. निर्यात किए जानेवाले 
सामान भी हैं ६६२"० से ७२७९१ तक बढ गया | कोरियाई 'युद्ध के बाद.वस्तुश्नों 
के भाव में वृद्धि हुई जिसका एकमात्र कारण अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ थीं। भारत 
में वस्ुओं की कीमतों में अन्य देशों की अपेक्षा फम वृद्धि हुई | मूल्यों का देशनांक 
अप्रेल १६५१ में ४५७,५ तक पहुँच गया । यह वृद्धि उद्योग के लिए श्रावश्यक 
कच्चे माल की कीमतों के बढ जाने: से हुई | कच्चे माल की कीमत बढ़ने का 
कारण यह था कि सारे जग में कच्चे माल की मांग बढ़ गई परल्तु पूर्ति श्रपेज्षा- 
कृत बहुत कम हुई | उद्योग के लिए श्रावश्यक कच्चे माल की कीमतों में गिरावट 
शअाने फे साथ ही दिसम्बर १९५१ तक सूचकांक भी ४२३"१ तक गिर गया। 
फरवरी १६७२ में कीमतें एकाएक घट गई' और . मारत तथा श्रन्य देशों में एक 
प्रकार से मन्‍्दी आर गई | भारत में कीमतों का सूचकांक जनवरी में ४३० था जो 
फरवरी में ४१६ और मार्च १६५२ में ३७७३ हो गया। अ्रस्थायी मन्‍्दी आने फा 
मुख्य कारण यह था कि अमरीका सरकार ने श्रपनी माल संग्रह की योजना में 
कमी कर दी | थुद्ध विराम वार्ता चलने से यह आशा की जाने लगी कि कोरियाई 
युद शीघ्र समाप्त हो जायगा । इसका कीमतों पर प्रभाव पड़ा श्रौर मन्दी थ्रा गई। 
दूसरा कारण यह था कि मारत में कोरियाई युद्ध के उमय सह बानी से कीमतें 
बढ़ी थीं श्रीर श्रन्वर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में परिवर्तन होने से सट्ठे वाजों को धक्का 
लगा | इस प्रतिकूल परित्यिति से कीमतें श्रौर घटी । तीसरा कारण यह था कि 
भारत सरकार ने मुद्रास्फोति-निरोधक नीति लाग की थी जिसका श्रतर प्रभाव प्रकट 
होने लगा था | इससे कीमतों का स्तर और नीचे गिर गया | ऐशी स्थिति में जब 
कि अन्तरांष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कीमतें गिर रह्दी थींउडस समय सरकार 
कीमतों के निम्न स्तर को बनाये रखने के लिए श्रनेक उपाय कर रही थी ।१ इस 
प्रयन्न फा भी प्रभाव प्रकट हो रहा था। 

परन्तु जैसे ही कोरियाई युद्ध विराम वार्ता असफल होने के चिन्ह प्रकद 


4 यह उपाय इस प्रकार हैं: (३) सरकार की व्यापार नौति जिससे स्वदेश 
में उत्पादन बढ़ने के साथ ही बाजार में सामान की पूर्ति बढ़े, (२) कुछ संशोधनों 
के साथ नियंत्रण लागू रखना, (३) कुछ धस्तुओं पर जैसे तिलहन, वनस्पति तेल, 
मध्यम और मोटी किस्म के कपड़े पर निर्यात कर लगाना और लगे हुए कर में 
बुद्धि करना, (४) सरकार की चालू न्ााय (२८ए८गा6 09082) में इदि, 
(५) बैंक की ब्याज की दर में धरृद्धि और नेवस्बर १६५१ :सें साख पर-पअधिक कद़े 
नियंत्रण की नीति । कप 
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होने लगे श्रौर शी्र समझौता हो सकने की संमावना बदने लगी कीमतों में पुनः 
वृद्धि होने लगी और सूचर्काक जुलाई १६४७, तक ३८४ पर पहुँच गया। १६४४- 
५३ में सूचकांक ३८०८६ हो गया और नबबर से ३८५ से लगाकर ३६४ तक में ही 
बदलता रहा है, केवल नवम्बर १६५२ से फरवरी १६५३ तक के काल में जबकि 
इस स्तर से कम हो गया था श्रीर १६५३ के जून से लगाकर सितम्बरतक के काल 
के जब कि वह इस ल्तर से बढ़ गया था। “आधिक सलाहकार द्वारा दिये गये 
थोक मूल्यों का दूर्काक १६५३ के मार्च के श्रन्त में ३८५०० या और अगस्त 
महीने के मध्य तक बढ़कर ४११६ हो गया। यह स्वर केवल श६घ३-अ४ में ही 
आधिकतम नहीं था वरन्‌ १६५२ की फरवरी से लगाकर उस समय तक के ब्रीच 
अधिकतम था | इस काल में मूल्य स्तर में दृद्ि आ्रान्तरिक कारणों से हुई थो 
जो कि मुद्रा से सम्बन्धित नहीं थे, जैसे १६५२-४३ में रूई, चीनी श्रोर चाय श्रादि 
फसलों से कम उत्पादन की श्राशंका” | मूल्य की वृद्धि को रोकने के लिये ठरकार 
ने आवश्यक वस्तुश्नों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न किया | ये उपाय चौनी 
का श्रायात करने का निश्चय, मुगफली के तेल के निर्यात पर नियंत्रण, गरी तथा 
गरी के तल के श्रायात के प्रति उदार नीति का श्रनुसरण, खजूर के तेल, गरी, 
चीनी तथा विनोले के तेल पर लगाये हुये आवात कर में कमी, खाद्यान्न वेचने 
के लिये सरकारी उचिव मूल्य वाली दुकानें खुलवाने का निर्णय, राशन की मात्रा 
में वृद्धि, तथा केन्द्र से आयात किये हुये प्राप्त गोईँ का मूल्य जुलाई में १ र० प्रति 
मन घटा देना श्रादि ये | इन उपायों से मूल्यों की दृद्धि में रोक हुई श्रौर इसके 
साथ-साथ श्रायात में वृद्धि होने से, विशेष कर चीनी तथा स्थानापन्न वनस्पति 
तेल श्रादि के श्रौर नई फतल के आगमन से, थोक मूल्यों में घटने की प्रवृत्ति 
लक्षित शेने लगी । २ अब्टूबर १६४४ को समाप्त होने वाले सप्ताह में थोक 
मूल्यों का सूचक्रांक ३८०८६ हो गया। यह ओक १६४२-५३ के श्रौसत के ठीक 
चराचर या | थोड़ी सी अस्थायी वृद्धि के वाद दचर्कांक निरन्तर घृटता रहा और 
मई श्ध्पथ् में ३४२ हो गया | 

: * १९४० की सरकार की मुद्रास्फीति-निरोधक नीवि--मुद्रात्कीति रोकने 
ओर कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए, मारत सरकार ने अनेक उपाय किये हैं| 
सावास्ण रूप से इन उपायों को दो मार्गों में विमक्त क्रिया जा सकता है--(?) 
ऐसे उपाव बिनका उद्देश्य कार्य कुशलता बनाए रखने के साथ दी सरकारी व्यय 
को. वथा-संग्रव कम करना:और जनता की अ्रतिस्क्ति क्रय शक्ति को कुन्ठित करना 
या और (२) ऐसे उपाय जिनका उद्देश्य बाजार में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति 
बढ़ाना था | सरकारी नीति में विशेष रूप से अचलित मुद्रा राशि को कम करने, 


मुद्रास्फीति भर 
ऋर बढ़ाने, सास पर नियंत्रण रखने और जनता को श्रधिक बचत करने की प्रेरणा 
देने पर जोर दिया गया है, सरकार ने अ्रपनी मुद्रास्फीति निरोधक नीति को सफल 
बनाने के लिए प्रत्यक्ष ओर अग्रत्यक्ष करों में दृद्वि की है | बेंक के ब्याज की दर 
में वृद्धि होने के साथ ही सरकारी साख-नीति पर नियंत्रण लगाया | इसका परिणाम 
यह हुश्रा कि १६५१-५२ में (अक्टूबर से अ्रप्रेल तक) चलन में फेवल ८४ करोड़ 
रपयों की वृद्धि हुई जबकि १६५०-११ की इस श्रवधि में २३५४"८ करोड़ को वृद्धि 
हुई थी । 
कं सरकार की मुद्रास्कीति निरोधक नीति को कुछ उफलवा मिली है परन्तु 
यह सफलवा आशा से बहुत कम रही | इसका एक कारण यह है कि सरकारी 
नीति में रुद्रा पर विशेष जोर दिया गया है परन्तु अब मारत में मुद्रास्फीति का 
कारण केवल मुद्रा दी नहीं रद्या है। दूसरा कारण यह है कि सरकार की अधिक 
कर लगाने और साख का संकुचन करने की नीति से, जो कि भारतीय मुद्रास्फीति 
निरोधक उपायों का मुख्य श्राघार है, श्रप्रत्यक्ष रूप से उत्तादन पर विपरीत 
अभाव पड़ा है । इन उपायों से त्पदन की दृद्धि रुक गई | इसके परिणाम स्वरूप 
बाजार में वस्तुओं की पूर्ति में मांग की अ्रपेज्ञा बहुत कमी पड़ गई और इससे 
देश में मुद्रास्फीत फो ही बल मिला है | श्रधिक कर लगाने से, चाहे वह प्रत्यक्ष 
कर हों या श्रमत्यक्ष, उत्पादन व्यय बढ़ता है श्रौर इससे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो 
पाती है| साख पर नियंत्रण रखने की नीति का और भी बुरा प्रभाव पड़ा है। 
साख पर नियंत्रण लगा देने से बहुत सी मिल्लों को कच्चे माल का स्टाक जमा 
करने के लिए पर्यात वित्त सहायता नहीं मिल पाती श्रौर साथ ही बद्द तैयार माल 
का स्टाक भी जमा नहीं कर पाती हैं। कुछ मिले बन्द हो गई और श्रन्य का 
उत्पादन घट गया दे । मुद्रास्फीति रोकने के लिए. अ्रधिक कर और ' साख- 
संकुचन को उपयुक्त उपाय समझा जाता है परन्तु भारत की विशेष स्थिति होने 
के कारण इन जपायों से मुद्रास्फीति को श्रधिक बल मिला है| हन उपायों को 
लागू करते समय सरकार को उद्योगों पर श्रधिक मार नहीं डालना चाह्यिथा। 
परन्तु सरकार ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया जिससे -मुद्रास्फीति की स्थिति 
सुधरने की अ्रपेक्षा श्रौर ध्रिगढ़ गई | इसके साथ ही भारत सरकार पंचवर्षीय 
योजना के कारण घाटे के बजट की नीति अपना रदी-है | घाटे के बजट की नी त 
से जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है श्रौर इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है | 
यद्यपि सरकारी स्फीति निरोधक नीति में सफलता की ओर प्रगति रुक 


रुक कर हुईं पर उसे सफलता अ्रवश्य आप्त हुईं है। “जुलाई १६५२ से भारत की 
आर्थिक स्थिति में एक विशेष परिवर्तन हो गया है | मुद्रास्फीति बहुत कुछ समाप्त 
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हो गई थी श्रौर पहिली वार युद्ध की समाप्ति के बाद विकास योजनाथों को प्रोत्स- 
हन देने की ओर ध्यान देना सम्मव हो गया | १६५१-४२ के बढ़े हुये कारोबार 
वाले काल में मुद्रा प्रखार पर नियंत्रण और मन्दे कारोबार वाले बाद के काल में 
वापस पाये हुये धन ने जनता फे दवाथ में क्रय शक्ति की मात्रा घटा दी थी फिर 
मी ब्दों की पूर्ति कृषि तथा उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि तथा श्रायाव में वृद्धि 
के कारण बढ़ गई थी | इस प्रकार कुज्ञ मांग श्र पृत्ति में श्रन्तर कम रह गया 
था | इसलिये खाद्य वस्तुओं तथा श्रन्य वस्तुओ्रों पर नियंत्रण शियिल करने का 
तथा सरकारी ज्षेत्र में बकास योजनाश्रों पर व्यय बढ़ाने का अ्रवसर प्राप्त हो 
गया था”। 

भई १६५४ से मूल्यों में बृद्धि--मई १६५५ मे थोक मूल्यों का देशनांक 
पट्कर २४२ हो गया था परन्तु तब से निरन्तर उसमें वृद्धि होती गई श्रीर १६५६ 
के आरम्म में विशेष रूप से प्रगट हुई । खाद्यानों के सम्बन्ध में मूल्य में वृद्धि विशेष 
रूप से दिखाई पढ़ती है जो कि ८४८ आकों से चढ़ गई (मई १६५५ में २७६१ 
थी श्रौर अ्रप्रेल १६५६ में बढ़कर ३६०५६ हो गई), दूधरा नम्पर श्रोद्योगिक कच्चे 
माल का था जो कि ७६४ श्रेक्ों से बढ़ गया था (३६३०४ से ४७२८ दो गया 
था) और अधंनिर्मित वस्तुश्रों के मूल्यों में वृद्ध ७७०४ श्रंकों की हुई (३२६६ से 
३७७ हो गया था) | निर्मित माल के मूल्य में बहुत साधारण दृद्ि हुई (३७४८६ से 
बढ़कर ३७५६ हो गया) और विविध वस्तुश्रों के सम्बन्ध में तो वास्तव में मूल्य 
६४४'दं से घट कर ४६६७ हो गया । मूल्यों में इस दृद्ि के कारण निम्न थे-- 
(१) सरकार की ज्वार, बजरा, मक्का श्रादि कृषि उत्पत्तियों के मूल्यों को गिरने 
से बचाने की नीति जिससे मूल्य में कमी ही नहीं रुकी वरन्‌ उसमें वृद्धि हुई; (२) 
ठरकारी श्रन्य उपाय जैसे रुई, तिलहन, वनस्पति तेल और कहवा आदि के निर्यात 
मात्रा में इद्धि तथा विभिन्न प्रकार के दूती कपड़ों, तिलहन, ज्वार श्रौर वनत्मति 
तेल श्रादि के निर्यात के लिये निशुल्क लाइसेन्स प्रदान करने की नीति का लागू 
करना, तथा चावल, दाज्न, मक्का, श्र खली के निर्याव की अनुमति अदान 
सना तथा कपास, जूट, काली मिर्च, वनस्पति तेल श्रौर खली पर लगाये हुये 
निर्यात कर का हटा लेना श्रादि, जिससे निर्यात को प्रोत्ताइन मिला। इनसे 
भारतीय बाजार की पूर्ति कम हो गई श्र मूल्य बढ़ गये, (३) मूल्यों में यह वृद्धि 
और मी अ्रधिक प्रथम श्रौर द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय बढाने से हुई । 
केम्द्रीय और राष्ट्रीय सरकार की कुल श्राय तथा पूजी व्यय निरन्‍्तर बढ़ रहें हैं । 
इस्से जनता के हाथ में क्रय शक्ति मी त्रद्द गई | जनता के लिये द्रव्य की मात्रा 
में भी दृद्धि की गई थी | इन सत्र कारणों ने मुद्रास्फीति को बहुत श्रधिक प्रोत्वाइन 
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दिया; और (४) “व्यापारिक ज्षेत्र में यट्ट शंका बनीं ही रही कि अगले महीनों में 
श्रत्ष का तथा औद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन उतनी ही प्रगति के साथ 
जितनी प्रगति से द्वितीय योजना में व्यय करने का विचार है बढ़ाया मी जा 
सकता है श्थवा नहों | इन कारणों को विचाराधीन रखते हुये व्यापारी अधिक 
मात्रा में वस्तुओं की बिक्री करने में बड़े सोच विचार से काम ले रहे थे | इतना 
ही नहीं उनके मन में ईंस बात की इच्छा प्रबल थी कि वे यथा सम्मव वस्तुओं का 
संचय कर लें” | १६५६ के श्रारम्म में दी वित्त मन्‍्त्री ने लोक सभा में कष्टा था 
कि सरकार मुद्रास्फीति को ठीक करने की शक्ति रखती है और उसे दूसरे देशों के 
जपायों का जो वे मुद्रास्फीति से उत्पन्न श्रपने देश की समस्याश्रों का निराकरण 
करने में कर रहे है प्रास्त है। उन्होंने यह भी कह्टा कि सरकार “अ्रत्र पूर्णतया उन 
वित्तीय; द्वाव्ययिक तथा भौतिक उपायों से परिचित हो गई है जो प्रारम्मिक 
अद्रास्फोति की प्रवृत्ति को रोकने के लिये काम में लाये गये हैं | हमें कुछ निजी 
अनुभव भी इस सम्बन्ध में प्राप्त हो गया है । १६५२ में यह दोष लगाया गया था 
कि हमने मुद्रास्फीति निरोधक नीति का श्रावश्यकता से अधिक प्रयोग किया है। 
इसलिये इमें विश्वास है कि जब इसका श्रवसर श्रायेगा तव हम इसके पहिले कि 
देश की श्रार्थिक स्थिति को ज्ञुति पहुँचे मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को रोकने में समय 
होंगे? | यदि प्रचलित स्थिति का विश्लेषण करें दो हम यह कह सकते हैं कि 
इसका पूरा करना सम्भव नहीं है | 

मुद्रास्फीति रोकने फे लिये पाश्चात्य देशों ने द्राव्यिक और वित्तीय उपायों 
पर नियंत्रण की नीति लागू करने के उपायों पर भ्रघिक भरोसा किया है। उनकी 
द्वाव्यिक नीति के अन्तर्गत निम्न बातें श्राती हैं जैसे (१) बेंक रेट में वृद्धि 
करना, (२) विनिमय कार्य निशुल्क करना, (३) सेन्द्रल बेकिंग संस्थाओं के पपस 
बैंकों के जमाघन का श्रनुपात बढ़ाना, (४) विदेशी शअ्रधिपत्नों के कारोबार पर 
नियंत्रण ढीला करना और (9५) क्रय-विक्रय (0॥76-97700988) के श्राघ,र पर 
गण प्राप्त करना कठिन कर देना इृत्यादि| वित्तीय उपायों के श्रन्तगंत निम्न 
बातें श्राती ईं जैते (४) विनियोग पर कर की दर में वृद्धि, ((3) क्रय पर तथा अन्य 
बातों पर कर की दर बढ़ाना, श्रौर ((4) विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिये 
जो करों से की गई थी उसको वापस कर लेना इत्यादि | 

उपर्युक्त उपायों से उन देशों को सफलता मिली पर वे मारत के लिये 
उपयुक्त नई हैं क्योकि--(१) उन देशों में कोई मी बेकार नहीं है १२ भारत में 
बहुत श्रप्रिक संख्या में लोग बेकार हैं। विनियोग रोकने का कोई भी उपाय 
चेकारी बहुत श्रधिक मात्ना में बढ़ा देगा (२) उन देशों में सब प्रकार की बस्तुश्रों 
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को कमी है श्रौर उनकी समस्या उपभोग घटाने की है पर भारत में उपमोग़ का 
स्तर पहिले से ही नीचा है श्रौर उसे भ्रधिक्र कम करने का अवसर नहीं है। 
भारत की सबसे श्रधिक गंभीर समस्या कृषि तथा ,उद्योगों के उत्पादन को वेचने 
का बाजार चाहिये, यदि उपभोग में किंचित मात्र भी कमी की गई तो उत्पादन 
दृद्धि कमी भी नहीं सम्मव है जो कि योजना का शआ्ादश्श है; श्रौर (३ भारत में साख 
घटाने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि साख का भाग द्रव्य की पूर्ति में बहुत छोटा है । 
इसलिये भारत सरकार के समक् द्वाव्यिक, वित्तीय श्रौर भौतिक नियंत्रण में से 
श्रकेला उपाय जिसका वे प्रयोग कर सकते हैं बह उत्तादन, विवरण तथा वस्वुश्रों 
के मूल्यों का मौतिक नियंत्रण ही है।इस देश और विदेशों का अनुभव यह 
बताता है कि भौतिक नियंत्रण से केवल उपभोक्ताओं के वर्ग विशेष को विशेषकर 
राजकीय विभागों को नियंत्रित मूल्य पर बस्तु्यें प्राप्त होती है । श्रन्य उपभोक्ताओं 
के लिये वस्तुओं की दुलेभता बड़ी भयानक और कप्टकर हो जाती दे जिसके 
परिणाम स्वरूप चोर बाजारी और मुनाफा खोरी को प्रोत्ताइन मिलता है शरीर 
मूल्य श्रौर श्रधिक ऊँचा हो जावा दे। ग्छिले श्रतुभव से इमें यद्द स्पष्ड रूप से 
मालूम है कि मौतिक नियंत्रण पर्याप्त न द्वोगा; भारत ऐसे वित्तृत देश के लिये 
यह उपाय प्रभावशाली नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ प्रशासन श्रधिकारी प्रमाव- 
शाली नहीं हैं श्रोर इसके अ्रतिरिक्त उन्हें ऐसे आधिक कार्यों को करने के लिये 
कहा ज्ञा रहा है जिसे उन्होंने पहिले जम्रफि नियंत्रण का कोई भी प्रश्न नहीं था 
कभी नहीं किया था। इसके श्रतिरिक्त इस प्रकार का नियंत्रण देश की मैंतिकता 
पर आधाव पहुँचावेगा जो कि युद्ध के श्रौर युद्ध के पश्चात मुद्रास्फीति के प्रमावों 
से पहले से ही छतविज्ञत हो चुका है| 
सरकार की मुद्रास्फीति निरोधक नीति को १६५२ में कुछ सफलता याप्त 
हुई थी पर १९५६ में स्थिति नितांत भिन्न हो गई थी इसलिये वें उपाय सफल 
नहीं हो सकते थे क्‍योंकि : (१) द्वितीय योजना में घाटे का श्रर्थ प्रबन्धन 
पहिली योजना से कहीं श्रघिक है और मुद्रा स्फीति की प्रवृति को किसी भी ढंग 
का वित्तीय, द्वा्ययिक अ्रथवा मौतिक नियंत्रण. का उपाय रोक नहीं सकता जबकि 
ज्वालामुखी के समान शक्तियाँ मूल्य को ऊपर की ओर दक्केल रही हैं,.(२) १६४२ 
में तथा बाद के वर्षो में विश्व व्यापी मन्‍्दी फैल गई थी जिसके कारण मारत में 
भी मूल्यों का स्तर नीचे गिर गया था; और (३) १६५२, १६५३ और १६४४ में 
मानसून बहुत लामकर थी जिससे कृषि उत्पादन में श्राश्चयंजनक बृद्धि हुई जिससे 
सरकार की मुद्रा स्फीति निरोधक नीति को कुछ सफलता मिली थी | १६५६ में ये 
सद्दायक उपाय तो प्राप्त नहीं थे जो सरकार की मुद्रास्कीति निरोवक नीति को 
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सफलता प्रदान करते इसलिये वे उत्तने प्रभावशाली छिद्व नहीं हो .सके जितने कि 
१६४२ में हुये थे | इसके अतिरिक्त हमारे सम्मुख श्राज नई समस्याएँ' उपस्थित: हैं 
जो कि १६५४२ में नहीं थीं। इमारी श्रार्थिक नीति में ऐसी विरोधी बातें दिखाई 
पड़ती है जैसे. "कुटीर उद्योगों के छाथ-साथ बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाली 
फैक्ट्रियों की उन्नति का विचार तथा तीन्र गति से श्रौद्योगीकरण को इच्छा के 
साथ-साथ धनवानों को मिटा देने की भावना थ्रथवा घनी होने की भावना का 
विरोध करना” | इन सब बातों के श्रतिरिक्त इमारी नीति में ऐसी आदर्शावादी' 
बातें भी हैं जैसे मदनिषेध जिनके कारण अनुत्पयादक कार्य में संलम होने से तथा 
नियम के प्रति सम्मान की मावना घटने से सरकार फो एक बड़े श्राय के खोत की' 
हानि होती है। 

सितम्बर १६४७ से सूल्य स्तर कुछ कम हुये हैं जब॒ कि १६४२-४३ को 
आधार मानकर थोक मूल्यों का सामान्य देशनांक १०८७ ही गया। यह देशनांक 
अगस्त १६५७ में ११०६ और जुलाई १६५७ में ११२४ था। देशनांक का यद्द 
गिराव १६७छ् में भी रहा किन्तु इसका फारण यह मुद्रा स्फीति विरोधी सरकारी 
उपाय तथा रिजव॑ बैंक की विशिष्ट साख नियंत्रण की नीति न होकर खाद्य 
स्थिति में हुआ व्यक्तिगत सुधार था। १६५५-४६ की ठुलना में १६४६-५७ में 
खाद्यान्न की उत्पत्ति तथा आयात दोनों में द्वी वृद्धि हुईं। इस सम्बन्ध में निम्न 
आँकड़े स्थिति स्पष्ट करते हू 


थोक मूल्यों के देशनांक (आधार १६४२-५३०१००) 
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जुलाई १६५७ से मार्च १६५८ तक मद्य और तम्बाकू के मूल्यों में बृद्धि 
हुई; ईघन, शक्ति, सरल स्निग्ध पदार्थ, तथा मध्य-उत्पत्ति और निर्मित वस्लुश्नों 
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के मूल्य घट गये । इससे स्पष्ट है कि मूल्पों के सामान्य देशनांक को यह कमी 
अधिकांशन; खाद्य: पदार्थों तथा श्रौद्योगिक कब्चे माल के सम्बन्ध में ही हुई 
सिनके उत्तादन श्रौर अनुपात में वृद्धि हुईं थी। इस शत के संकेत्त विद्यमान हैं 
क्षि मूल्यों कि यह कमी अश्रस्थायी सिद्ध होगी तथा मूल्य फिर बढ़ने लगेंगे । 

उपर्युक्त बाता को विचाराधीन रखते हुये हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं 
कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में घाटे का श्रर्थ प्रवन्धन १२०० करोड़ रुपयों से 
घटाकर इतना कर देना चाहिये कि जिसका आसानी से प्रबन्धन किया जा सक्रे 
(उदाइरणार्थ श्रधिक से ग्रधिक ४०० करोड़ रुपया) श्रौर इस वात का भरपूर 
प्रयरन करना चाहिये कि (१) कृषि तथा श्रौद्योगिक उत्मादन जितना अ्रधिक से 
अधिक बढ़ाया जा सके उतना कम से कम समय में बढ़ाया जाय, (२) व्यर्थ जाने 
वाला सरकारी व्यय बन्द कर दिया जाय श्ौर (३) विकास सम्बन्धी व्यय की सात्ना 
भा नो विभिन्न योजनाश्रों के अ्रन्तर्गत द्वितीय पंचयर्पीय योजना में की जा रही है 
कम फर के युक्तिसंगत सीमा तक निश्चित कर दी जाय [| धीमी गति से विकास, 
अधिकार के बाहर मुद्रास्फीत के कारण भयानक हानि उठाने की श्रपेक्ञा अधिक 
चाब्छुनीय है। 


अध्याय ४४ 
वित्त आयोग रिपोर्ट 


संविधान के श्रनुच्छेद ए८० (१) के श्रन्तर्गंत २२ नवम्बर, १६५६१ को राष्ट्र- 
पति ने श्री के० सी० नियोगी की अ्रध्यक्षता में एक वित्त श्रायोग नियुक्त किया। 
भरी वी० पी० मेनन, * न्‍्यापराघीश आर० के० राव और डाक्टर बी० के० मदन 
आयोग के सदस्य तथा भरी एम० वी० रैंगाचारी सदस्य एवम्‌ मन्तरी नियुक्त हुए; 
आयोग नियुक्त करने का उद्देश्य उन सिद्धास्तों को निर्धारित करना था जिनके 
श्राधार पर कुछ करों से प्रात्त होने वाली आय को केन्द्रीय एवम्‌ राज्य सरकारों 
में बॉँटो जा कक्े और भारत की संचित निधि में से: राज्यों को दिये जानेवाले 
सहायता अलुदानों को निश्चित किया जा सके। आयोग को यह कार्य भी सौंपा 
गया कि वह इस सम्बन्ध में भश्रपना सुझाव दे कि संविधान के अनुच्छेद २७८ 
(१) और ३०६ के श्रन्तर्गत भारत सरकार ने कुछ राज्य सरकारों से जो सममौते 
किये हैं उनकों जारी रखा जाय या उनमें कुछ संशोधन किया जाय । आयोग 
ने ३१ दिशम्बर, १६५२ को श्रपनी रिपोर्ट सरकार को दी जिसे मारव सरकार ने 
पूर्णतया स्वीकार कर लिया । 


पहला वित्त आयोग 

पिद्धान्त--पहले वित्त श्रायोग ने यह मानकर अपना कार्य आरम्भ क्रिया 
कि कुछ करों से प्राप्त होने वाली श्राय को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में 
बाँटना पढ़ेगा | आयोग ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया कि आय के कुछ साधन 
केन्द्रीय सरकार से लेकर राज्य सरकारों को सौंप देने चाहिएँ।यचपि अपनी 
रिपोर्ट में श्रायोग ने यह दोनों सुझाव दिये कि कुछे करों की आय राज्य 
सरकारों को दी जाय श्रौर राज्य सरकारों को सह्दायता-अ्रनुदान भी दिए जायेँ, 
परन्तु आयोग ने अपने निष्कर्षो को मुख्यतः पहले सुझाव पर श्राधारित क्रिया 
कि कुछ करों की आय केन्द्र से लेकर राज्यों को दे दी जाय | अतीत में आय-कर 
को विशेष महत्व दिया गया था परन्तु आ्रायोग ने केख्वाय तथा राज्य सरकारों के 
बीच श्राय के साधनों का वितरण करने में श्राय-कर को सन्तुलन स्थापित करने 
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4- श्री बी० पी० मेनन ने १८ फरवरी, ६६४७२ को झ्रायोग से इस्तीफा दे 
दिया और आपके रिक्त स्थान पर श्री बी० एक० मेहता विय्ुक्त किये गये । 
रे३ 


पड मारतीय श्रथशास्त्र की समस्याएँ: 


वाला साधन मानना श्रत॒चित सममा | राज्यों को प्राप्त होने वाले राजस्व में 
एक सीमा तक लोच की संभावना रखने झ्लौर एक सब्तुलित योजना प्रस्खुत 
करने के लिए श्रायोग ने प्राप्त आय के वितरण के ज्ञेत्र को व्यापक बनाने का 
प्रयक्ष किया । श्रायोग ने सिफारिश की कि श्राय-कर से प्राप्त होने वाली वास्तविक 
, आय में राज्यों का भाग बढ़ा देना चाध्यि परन्तु इसके साथ ही केन्द्रीय सरकार 
“द्वारा वसूल किये जाने वाले कुछ उत्पादन-करों की आय में से भी राज्यों को हिस्सा 
मिलना चाहिए । | 
राज्य सरकारों के लिए सहायता-योजना प्रस्तुत करते समय वित्त आयोग 
ने तीन |वर्तों पर ध्यान रखा; (१) श्राय के साधन राज्य सरकारों को सौंप देने के 
पश्चात्‌ केन्द्रीय सरकार के पास इतनी श्राय बचनी चाहिये जिससे वह देश की 
प्रतिरक्षा और श्राथिफ स्थिति को हृढ़ बनाने शस्यादि के उत्तरदायित्व का सफलता- 
पूरक निर्वाद कर सके; (२) राजस्व के वितरण में और सहायता-ग्रनुदान निर्धारित 
करने में सभी राज्यों के लिए एक ही सिद्वान्व लागू हो; श्रौर (३) विवरण-योजना 
इस प्रकार की हो जिससे विभिन्न राज्यों की श्रसमानता को कम किया जा सके | 
आय-कर--संविधान के श्रनुच्छेद २७० के श्रन्तर्गत श्रायोग से मिम्न- 
लिखित छिफारिशें करने को कहा गया था ; (१) थ्राय-कर से प्राप्त होने वाली कुल 
राशि का कितना प्रतिशत राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिये; (२) राज्य 
सरकारों को दी जाने वाली रकम का वैंटवारा फ़िस प्रकार किया जाय; श्रौर (३) 
कर से प्राप्त होने वाली वास्तविक राशि का कितना प्रतिशत खण्ड' “ग? राज्यों 
कोदिया जाय | , 
_. इस विपय परे काफी विवाद हुआ कि राज्यों के अंश का विभिन्न राज्यों 
में किस झ्राधार पर वितरण किया जाय । इस सम्बन्ध में भ्रनेक सुझाव दिये गये । 
ऊँद राज्य का सुकाव था कि वितरण करजसूली के खोत, श्राय के उद्गम, 
करदाताश्रों के निवास-स्पान, जनसंख्या या श्रौद्योगिक अम के आधार पर किया 
जाय | साथ ही यह भी सुझाव रखा गया कि वितरण प्रति व्यक्ति की श्राय या 
राज्य की आयिक स्थिति के आधार पर फिया जाय | पश्चिम वज्ञाल की सरकार 
का मत था कि संविधान की २७० वीं घारा के अमिप्राय के श्रनुसार भारत सरकार 
को कुल श्राय में श्रपना भाग ले लेने के पश्चात शेप उन्हीं राज्यों को घापस कर 
देना चाहिए जिनमें उसकी बदली की गई है| वित्त आयोग ने इस दावे को 
निम्नलिखित कारणों से मानने से इन्कार कर दिया 
(१) संविधान में इस बात को मान्यता नहीं दी गई कि वसूल किये गये 
आय-कर में ढिसी भी राज्य का भ्रधिकार है और न इस बात को ही माना गया 
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है कि राज्य को अपने क्षेत्र में बदूल किये गये आय-फर पर अधिकार है | वितरण 
कोष फे एक निश्चित झश पर राज्य को तब ही श्रधिकार मिल सकता है जन 
राष्ट्रपति यह निर्धारित कर दें कि वितरण किस श्राघार पर किया जायगा”? | 

(२) “हम इसे ठीक नहीं समसते कि आस्ट्रेलिया और कनाडा में प्रचलित 
भुग्राविजे? अ्रथवा वापसीः के सिद्वान्तों के श्राघार पर उन सभी संघीय प्रणालियों 
में लागू करने योग्य कोई “वैज्ञानिक? सिद्धान्त निकाला जाय जहाँ केन्द्र हरा एक 
सा आ्राय-कर लगाया जाता है लेकिन जिसका एक अंश इकाइयों मेंबॉँटा 
जाता है। भारत में मुआवजे श्रथवा वापसी का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि 
यहाँ के भूतपूर्व म्रान्तों को, नो अब खण्ड 'क? के राज्य कहलाते हैं, आय पर कर 
लगाने का कभी भी श्रधिकार नहीं था | यहाँ तक कि खण्ड' 'ख' के राज्यों में भी 
विलय होने से गआवजे के सिद्धान्त को मान्यता नहीं मिली चाहे संधीय सम्पत्ति 
का प्रश्न ही चाहे केन्द्र को मिलने वाले संघीय राजस्व का? । 

(३) “बहुत से राज्यों को कर लगाने का अ्रषिकार प्राप्त होने के कारण 
बम्भई और कलकत्ते में जो ग्रायकर वसूल किया जाता है वह इन दो राज्यों की 
कर-आय नहीं कहलाई जा सकती” | 

संविधान की २७० वीं घारा की वित्त श्रायोग भे.व्यास्या की है | श्रायोग 
का मत है कि इस धारा के अनुसार जिस राज्य में आय-कर नहीं लगाया जा 
सकता उसका इसमें कोई हिस्सा नहीं है। वर्तमान में जम्मू ओर काश्मीर 
की ऐसी ही स्थिति है। वहाँ आयकर लागू नहीं है और इसीलिए जम्मू और 
काश्मीर राज्य का श्राय-कर वितरण-कोष पर किसी प्रकार का श्रधिकार नहीं है | 

श्रायोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि वितरण कोष का विभिन्न 
राज्यों में वितरण करते समय दृस बात का ध्यान रखा जाय कि संग्रद्दीत कोष में 
राज्य ने कुल कितनी रकम दी है और उनकी कित्तनी श्रावश्यकता हे। राज्यों 
का हिस्सा निश्चित करने के लिए, केवल्न राज्य द्वारा वसूल किये गये कर की 
साज्ना को श्राधार सानना उचित नहीं होगा | श्राय-कर से प्राप्त होने बाली कुल 
घनराशि का ७५ प्रतिशत बम्बई और पश्चिमी बल्ञाल के दो राज्यों में वसूल 
किया जाता दे और इस घन राशि का अधिकतर अंश बम्बई श्रौर कलकचा के दो 
शहरों से वसूल होता दै परन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं हे कि आय के जिन सक्रिय 
साधनों पर कर लगाय गया है वह इन्हीं दो राज्यों या इन्हों दो शहरों में फेन्द्रित है । 

प्रत्येक राज्य की आवश्यकता की जानकारी करने के लिए वित्त आयोग 
से न तो झ्ौद्योगिक भ्रम को आधार माना है और न प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय 
आय को | इसका कारण यह है कि संग्रहेत कोष में राज्य जितना योगदान देता 


पूड८ भारतीय अ्र्भशशासत्र फी समस्याएँ 


है या राज्य को जितनी श्रावश्यकता है उसका श्रौद्योगिक श्रम फे आ्रधघार पर 
ठीक ठीक पता नहीं चलाया जा सकता है। शस्से केवल श्रशिक संकेत मिल्न 
सकता है। जहाँ तक प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय आय का प्रश्न है इस सम्बन्ध में 
उपयुक्त श्रॉकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए श्रायोग ने यह माना है कि वर्तमान 
स्थिति में राज्य की श्रावश्यकता का पता लगाने के लिए उसकी जनसंख्या दी 
उपयुक्त साधन है | 

भविष्य में वितरण-करोप में माग लेने वाले राज्यों की संज्या ६ के बजाय 
१६ होने के कारण तथा संक्रमणकाल में खंड 'छ” के कुछ राज्यों को ग्राय कर 
की पूर्ण दरों को लागू करने के सम्बन्ध में दी गई रियायतों को ध्यान में रखते 
हुये आयोग की इस सिफारिश को मारत सरकार ने मान लिया कि वितरण कोप 
में राज्यों का भाग ४०५४ से बढ़कर ५५५ कर दिया जाय | श्रायोग की यह सिफा- 
रिश भी मान ली गयी कि राज्य को दिये जाने वाले भाग का २० प्रतिशत उसी 
अनुपात में वॉँटा जाय जिस अनुपात में राज्यों से श्रायकर संग्रहीत किया गया 
है | शेप ८० प्रतिशत १६५१ की जनगणना के श्रनुसार राज्यों की जनसंख्या के 
श्राधार पर वॉँटा जाय | इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के हिस्से का वितरण निम्न 
तालिका में दिया गया है। तालिका में तुलनात्मक श्रध्ययन के लिए श्रौटो नेमियर 
के सूत्र के श्रनुसार खण्ड 'कः के राज्यों को प्राप्त होने वाले प्रतिशव-झेश का भी 
व्यौरा दिया गया है | 

ओरटो नेमियर के सूत्र और वित्त आयोग की योजना के श्रनुसार, निर्धारित 
प्रतिशत-अंश का तुलनात्मक श्रध्ययन करने से पता चलेगा कि वित्त श्रायोग की 
सिफारिश के श्रनुसार केवल वम्बई और विद्यार राज्यों के प्रतिशत हिस्से में कमी 
आई। वैसे पश्चिम बद्चाल और पञ्ञाव के प्रतिशत अंश में भी काफी कमी हुई 
परन्तु उसका कारण विभाजन के पश्चात उनकी जनसंख्या में हुई कमी है | इसके 
बावजूद कि अब ६ राज्यों के बजाय १६ राज्य हिस्सेदार हैँ, बम्बई और बिहार 
को छोड़कर खण्ड कः के शेष राज्यों के प्रतिशत अंश में वृद्धि हुई । 

खरड “ग? के राज्यों को आय-कर की कुल आमदनी का एक प्रतिशत 
मिलता था परन्तु वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार इन राज्यों का हिस्सा 
एक प्रतिशत से बढ़ाकर २६ प्रतिशत कर दिया गया | 

चूँकि श्रव समी राज्यों को एक ही आ्राधार पर श्रयना-अपना हिस्सा मिल्नता 
है इसलिए “विलीन ज्षेत्रों? के सम्बन्ध में विहार, बम्बई, मध्य प्रदेश और 
पश्चिम वन्नाल को जो श्रतिरिक्त सहायता अनुदान मिल रहे थे उन्हें ग्रायोग की 
सिफारिंश के अनुसार १ अग्रेल, १६५२ से देना वन्द्‌ कर दिया गया। 
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5 सत्य : औशे नेमियर सूत्र के . वित्त आयोग को योजना 
अनुसार प्रतिशत झेश के झनुसार प्रतिशत अंश 


खन्‍ड 'क! राज्य 
मद्रास १५ १५,२४५ 
बम्बई २्‌० १७,५० 
पश्चिम बच्नाल २० (श्र) ११.२५ 
उत्तर प्रदेश १५ १५,७५५ 
पंजात्र ८ (अश्र) सर 
भिहार १० ६,७१५, 
मध्य प्रदेश प्‌ पूर्ण 
आखाम श्‌ २२५ 
उड़ीसा श्‌ ३,३४० 
खन्‍ड खत राज्य 
हैदराबाद न ४,३४० 
राजस्थान - ३,४७० 
श्रिवांकुर-को चीन - २७० 
मैसूर - २.२५ 
मध्य भारत न १.७५ 
सौराष्ट्र पद १.०० 
पट्याला संघ मी ०,७५६ 
#मद्रास राज्य की कुल शायर का ३६५ श्रान्प्र के लिये निश्चित कर दिया 
गया है। 


(अर) यह प्रतिशत प्रांत के विभाजन के पूव के हैं। 

केन्द्रीय उत्पादस कर--संविधान से संसद को यह अधिकार मिला है कि 
बह अपने द्वारा निर्धारित योगदान के नियमों के श्रनुसार भारत की संचित-निधि 
में से केन्द्रीय उत्पादन कर से प्राप्त होने वाली सारी श्राय या उसका कुछ श्रंश राज्यों 
में बाँद सकती है | केन्द्रीय उत्पादन कर पहले आय के महत्वपूर्ण खोत नहीं माने 
जाते थे और १६१७-३८ में इनसे कुल ७,६६ करोड़ रुपये की श्राय हुई परन्तु 
इनका महत्व वास्तव में द्वितीय महायुद्ध में बढ़ा | १६४१-४२ में इनसे केन्द्र को 
८ करोड़ रुपये प्राप्त हुए | उत्पादन कर की बढ़ती श्राय देखकर राज्य सरकारों 
ने उसमें से अपने हिस्से की माँग की । 


थूपू० भारतीय श्रर्थशासत्र की समस्वाएँ 


आयोग इस परिणाम पर पहुँचा कि “कम से कस शआरम्म में श्रत्यधिक 
संख्या के उत्पादन करों का वितरण ठीक नहीं, विशेषकर इसलिए कि उनमें से कुछ 
से श्रपेज्ञाकत कम आय होती है श्रोर कुछ चुनिन्दा उत्पादन करों का वितरण ठीक 
है | चुनिन्दा उत्पादन कर ऐसे होने चाहिएँ जो ऐसी बस्त॒ुश्नों पर लगते है जो 
साधारणतया विल्तुत रूप से उपभोग में आती दूँ श्लौर जिनसे वित्तरण के लिए एक 
श्रच्छी खासी श्रामदनी होती है | श्राय में पर्याप्त सुहृदृता तथा चुँगी करों के 
उतार-चढ़ाव से श्रपेज्ञाइत बचाव होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में 
रखते हुए, हम इस परिणाम पर पहुँचे है कि तम्बाकू (सिगरेट, सिगार श्रादि समेत्त), 
रियासलाई तथा वनस्पति पर लगने वाले कर वितरण के लिए बहुत ही उपयुक्त 
हैं| हम्गरी सिफारिश है कि करों की श्राय का ४० प्रतिशत राज्यों को दिया जाय | 
हमने उस रकम के आधार पर राज्यों का हिस्सा निश्चित किया है जो हमारी पूरी 
योजना के श्रनुसार उत्पादन करों के वितरण के कारण राज्यों को ही जानी चाहिए” | 
वित्त योग ने इन चुनिन्दा वस्तुओ्नों जैसे तम्बाकू (जिसमें सिगरेट, सिगार इत्यादि 
सम्मिन्षित हैं), दियासलाई ओर वनस्पति पदार्थों पर ही लगाये गये उत्पादन 
करों से प्राप्त होने वाली आय के ४० प्रतिशत के वितरण की सिफारिश विभिन्न 
राज्यों की १९४१ की जनगणना के आधार पर की जो निम्न तालिका से स्पष्ट है। 

सरकार ने इन सुमावों को स्वीकार कर लिया और इन पर श्राधारित 
मार्च १६४३ में केन्द्रीय उत्पादन कर (वितरण कानून) पारित हुआ । 











राज्य कुल आय में से राज्य कुल श्राय में से 
प्रतिशत अंश प्रतिशत अंश 
श्रासाम २.६१ उड़ीसा डर 
विद्दर ११६० पटियाला संघ १,०० 
बम्बई १०,३२७ पंजाब ३.६६ 
हैदराबाद 4.३६ राजस्थान ४,४१ 
मध्य भारत २.२६ सौराष्ट्र १.१६ 
मध्य प्रदेश ६,१३२ त्रिवांकुर-कोचीन रद्द 
मद्रास# १६.४४ उत्तर प्रदेश श्३.रश८ 
मैठूर २६२ पश्चिम बंगाल ७.१६ 





मर पड आफ मल ५6 75 8 7 पकी कि अकपम्पत 
#संयुक्त मद्रास राज्य के हिस्से का २६५४ श्रान्प्र के लिये निश्चित कर दिया 
गया | 


- विच शआ्आायोग रिपोर्ट ् 


जूट नियौद कर--संविधान के अनुसार जूट के निर्यात कर से प्राप्त आय 
में राज्यों को कोई हिस्ता नहीं मिलता परन्तु अनुच्छेद २७३ के अवतार पश्चिम 
बंगाल, श्रासाम, 'विह्र और उड़ीसा चार राज्यों को संक्रमण काल के लिए कुछ 
मुआ्नावजा देने की व्यवस्था की गई है। देशमुख निर्णय (2699गरपरंत 4प्रष्मात) 
के आधार पर राष्ट्रपति ने इस मुआवजे की रकम निश्चित की थी परन्त राज्य 
इसने से उन्तुष्ट नहीं थे | राज्यों की मांग थी कि मुआवजा बढ़ाया जाय । इस 
सम्बन्ध में वित्त आयोग इस परिणाम पर पहुँचा है कि संविधान के श्रमुच्छेद 
२७३ का यह अमिप्राय नहीं है कि जूट फे निर्यात कर से प्राप्त होने वाली आय - 
में से राज्यों को उनके हिस्से के बदले जो सहायता अनुदान दिया जाता है उसका 
निर्यात कर से प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली श्राय से सम्बन्ध होना चाहिए। आयोग ने 
इसके लिए, निम्नलिखित कारण दिये ;-- 

पहले, यदि संविधान का यह अभिषाय होता कि अ्रनुच्छेद २७३ में उल्लि- 
खित सीमित श्रवधि में उस श्रनुच्छेद में उल्लिखित राज्यों को जूद भ्रौर जूट से 
निर्मित बस्तुश्रों के निर्यात कर के हिस्से की राशि के बरात्रर सहायता पाने का 
अधिकार है तो इसके लिए संविधान में स्पष्ट व्यवस्था की गयी होती। 

दूसरे, यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को धन-राशि निश्चित करने का श्रषिकार 
देता है राजस्व का हिस्सा नहीं | 

तीसरे, चूँकि जूट कुछ श्रन्य राज्यों में भी पैदा किया जाता है इसलिए 
संविधान का यह कभी इरादा नहीं हो सकता कि सद्यायता-अनुदान का दिया 
जाना इन्हीं चार राज्यों तक सीमित रखा जाय। उनको सहायता-अन॒दान देने 
का सिर्फ यही कारण था कि आय की उस रकम का सुशझ्नाविजा दे दिया जाय जो 
उन्हें पहले मिलती थी। 

वित्त आयोग ने पश्चिम बद्धाल के इस दावे को अस्वीकार किया कि 
सहायता अलुदान का सम्बन्ध १६५१-३२ में प्राप्त राजस्व से होना चाहिए। वित्त 
आयोग का मत था कि १६४६-५० में (जो जूट के निर्यात कर में राज्यों को मिलने 
वाले हिस्से का अंतिम वर्ष है) यदि इन राज्यों के हिस्सों की राशि १६४७ में भारत 
सरकार द्वारा संशोधन किये जाने से पहले निर्धारित आधार पर निश्चित कर 
ली जाय और उसी के अनुसार सहायता-अ्रनुदान मी निश्चित कर लिये जाएं तो 
अधिक उपयुक्त होगा | इस आधार पर वित्त आयोग ने सिफारिश की कि जूट के 
निर्यात-कर के हिस्से के बदले १६४२-४३ से राज्यों को निम्न तालिका के अनुसार 
सहायता शअ्रनुदान दिए जायें जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया ++- - 

सहायता-अनुदान--संविधान में केन्द्रीय राजस्व की श्राय में से राष्यों 


पूधर भारतीय अयथशास्र की समस्याएँ 


को श्नेक सहायता अनुदान देने की व्यवत्था की गई है। संविधान में 'राजस्व 
से सहायता अनुदान? की व्याख्या नहीं की गई है | संविधान के श्रनुच्छेद २८० 
में कहा गया है कि वित्त श्रायोग ऐसे निममों की सिफारिश करेगा जिनके श्रनुसार 
भारत की संचित निधि में से राज्यों को सहायता श्रनुदान दिए जावँगे। 


राज्य देशमुख-निर्माण के अ्रनुसार विच श्रायोग द्वारा 
दी गई धनराशि निर्धारित धनराशि 
(वपये लाखों में) (उपये लाखों में) 
पश्चिम बच्चाल १,०प १,५० 
श्रासाम ५० छ्प्‌ 
विद्दर ३्पू ७४, 
उड़ीया भू १५ 


विदेशों में वे न्द्रीय सरकारें राज्यों को त्रिना किसी शर्त के या शर्त के साथ 
विशेष श्रनुदान दिया करती हैं | इस सम्बन्ध में कुछ देशों ने जो श्रनुभव प्राप्त 
किये हैं उनका वित्त श्रायोग की सिफारिशों पर प्रभाव पढ़ा है।' 

“कनाढा और श्रास्ट्रेलिया में बिना शर्ते के ्रनुदानों का परीक्षण किया 
गया है श्रौर थे वह्ह प्रमुख रूप से प्रचलित हैं । इनमें से एक जो हमारे लिए विशेष 
रुचि का कारण है #7स्ट्रेलिया में प्रचलित “विशेषः अनुदान है। इस देश में, 
जहाँ इकदार राज्य कहलाने वाले तीन राज्यों को विशेष अनुदान दिये जाते हें, 
आम सशयता श्रनुदान के सिद्धान्तों को जिस हृद तक विस्तृत और संवारा गया 
है उत्तना शायद और किसी दूसरे देश में नहीं किया गया । ऐसे प्रनुदानों की पूरी 
प्रक्रिया के पीछे बजट के स्टेंडर्ड का रिद्दान्त है। यह बुनियादी तीर पर श्रावश्यकता 
की कसौटी पर आधारित है लेकिन साथ ही यह व्यवस्था की गयी है कि उह्ायता 
पाने वाला राज्य फ़िजूलखर्ची न करे और श्राय के अपने साधनों का 
उपयोग करने के लिए पूर्ण कोशिश करे। वह व्यवस्था प्रदत्त अनुदानों में 
व्यय को कम करने श्रथवा कर से श्राय को बढ़ाने की सम्मावना को ध्यान 
में रखकर लागू की जाती है। इस व्यवस्था के साथ इन श्रनुदानों का 
उद्देश्य यट्ट है कि अनुदान पाने वाले राज्य अपना कार्य सहायता पाने का दावा 
न करने वाले राज्यों के स्तर से श्रघिक नीचे न करें| थोड़ा सा अन्तर इस 
आधार पर रखा जाता है कि किसी राज्य को यह आशा नहीं करनी चाहिए कि 
उसको उन राज्यों के स्तर के बराबर लाया जाना चाहिए जो श्रपने दी साधनों पर 
निर्मर रहते हैँ । दूसरे, श्रपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रयात॒ करने के लिए राज्य 


वित्त आयोग रिपोर्ट पूरे 


को अवसर दिया जाना चाहिये | लेकिन इस प्रणाली का सफल कार्यान्वयन 'रष्ट्ू- 
मंडल अ्रनुदान आयोग?! ((०ग्राशणाप्रद्थोंी छाध्य8 (णागयर5४०7) 
द्वारा राज्यों की सफलता तथा उनकी आवश्यकताओं की वापिंक जाँच और 
निर्धरिण पर निर्भर है” | 

“दूसरे देशों में राष्ट्रीय महत्व की समझी जाने वाली विशेष सेवाओं और 
कार्यों के विकास के लिए भी कुछ निश्चित अनुदान दिये जाते हैं। साधारणतया 
इन श्रनुदानों के साथ यह शर्त रहती है कि राज्य संघीय अ्रनुदानों फे घरावर 
ग्रथवा कम-ज्यादा श्रपने पास से धन राशि लगायें | एक शोर जहाँ कनाढा और 
' ग्रास्ट्रेलिया से शर्त सद्दित अनुदान ब्रिना शर्त अनुदानों के साथ-साथ चलते हैं 
वहीं दूसरी ओर संयुक्त राज्य श्रमेरिका में राज्यों को सह्दायता देने का तरीका सिर्फ 
शर्त शुदा अनुदान है। वर्धा विशेष कार्य-क्रमों को सहारा देने के लिए संधीय 
सद्दायता दी जाती है? । 

“शर्ते सहित श्रनुदानों के च्षेत्र से सम्बन्ध नीति पर जिन श्रत्यधिक महत्व- 
पूर्ण कारणों का श्रसर पड़ता नजर श्राता है वे इस भ्रकार हैँं--एक श्रोर इन 
खनुदानों का इकाइयों की क्षमता अ्रथवा श्रार्थिक सामथ्य के साथ और दूसरी 
श्रोर निश्चित सेवाश्रों के सम्बन्ध में उनकी सापेज्षिक आ्रवश्यकताश्रों के साथ 
धीरे धीरे उंठुल्नन ध्धापित करना । पहले कारण के अन्तर्गत संघीय श्रमुदान को 
राज्य के श्रंशदान के साथ “संतुलित करने के लिए श्रावश्यकताओं में परिवर्तन 
हो सकता है जिठ्से श्राथिक दृष्टि से कमजोर राज्यों के गशदान को घटाया ना 
सके | यद्द सह्दी है कि श्रनुदान के पीछे श्रावश्यकता का सिद्धान्त है श्रोर इसका 
यह श्रर्थ होता है कि उन राज्यों को जिनमें शिक्षा श्रथवा सड़क ऐसी विशेष 
सेवा की कमी है, उन राज्यों की श्रपेक्षाकृत ज्यादा सहायता मिलेगी जिनकी 
स्थिति इनसे ज्यादा श्रच्छी है? | 

वित्त आयोग ने भारत के लिए शर्त सहित और बिना शर्त॑ दोनों प्रकार 
के सह्यायता अनुदानों की सिफारिश की श्र कुछ निश्चित सिद्धान्त सुकाये जिनके 
अनुसार यह श्रनुदान निश्चित्त किये जाने चाहिएँ । वित्त श्रायोग द्वारा सुराये गये 
नियमों की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित है :-- 

(१) राज्यों को सहायता श्रनुदान देने के लिए श्रौर उसकी मात्रा 
निश्चित करने के लिए श्रावश्यकता का श्राधार बहुत उचित श्राधार है। इसलिए 
यह आवश्यक है कि मिन्न राज्यों के बजट एक विधे से बनाये जायें जिससे उनकी 
घुलना की जा सके । 

(२) प्रति व्यक्ति की श्राय के श्राधार पर निश्चित की जाने वाली किसी 


पड मारतीय अर्थशासत्र की समस्याएँ 


राज्य की अ्रन्य राज्यों की अपेक्षा गरीबी श्रयवा सम्पन्नता को सहायता श्रनुदान 
का आधार नहीं बनाना चाहिए | 'यदि कोई राज्य.कर लगाकर श्रधिकतम राजस्व 
वसूल करने के लिए तैयार है तो केन्द्रीय सरकार की सहायता का वह उस राज्य 
को श्रपेज्ञा श्रधिक अधिकारी है जो इस दिशा में स्वयं पर्याप्त प्रयत्न नहीं करता है? | 


(३) उन राज्यों को सह्दायता श्रनुदान देने की प्राथमिकता देनी चाहिए 
जो केन्द्र से सहायता की माँग करने के पूर्व भ्रपनी आय के साधनों का पूरा उपयोग 
कर लेते हैं शरौर अपने व्यय में कमी कर लेते हैं। आ्रागिक सहायता देने का 
तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे यह श्राभास न होने लगे कि केन्द्रीय सरकार ने 
प्रतिवर्ष राज्यों को इजट सन्तुलित करने में सहायता देने का भार स्वयं अपने ऊपर 
ले लिया है | यदि सहायता श्रनुदान केवल राज्यों की पिछड़ी वित्तीय स्थिति के 
अनुपात में ही दिये जायें तो इसका भ्रर्थ है कि सहायता अनुदानों के द्वारा सरकार 
आधिक स्थिति को कमजोर और दिंवालिया बनाने की नीतियों को प्रोत्ताइन देती 
है और उन राज्यों को जिनकी वित्त स्थिति अच्छी है उनको सतर्क और उपयुक्त 
वित्त नीतियों के श्िए दर्डित करती है? | 


(४) सहायता अनुदान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि विभिन्न 
राज्यों के बुनियादी समाज सेवा कार्यों का स्तर समान करने में मदद की जाय? | 
समाज-सेवा कार्य के स्तर के आधार पर सहायता अ्रनुदान दिये जा सकते हैं। 
समाज सेवा-कार्य का स्तर निश्चित करने के लिए राज्य की जनसंख्या को ध्यान 


में रखकर उसके त्षेत्रफल, उसकी पिछड़ी हुई आधिक स्थिति इत्यादि पर विचार 
किया जाना चाहिए | 


जा सकता है| 
. (१) विजट के आधार पर विचार न करके अनुदान किसी बुनियादी महत्व 
की सेवा के विकास के लिये दिया जा उकता है क्योंकि राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण 
से अविकतसित राज्यों में उस सेवा सुविधा को चेढ़ाना आवश्यक है? | 
वित्त आयोग ने विभिन्न राज्यों के दावों पर विचार ६ि 
राज्यों की बजद की सामान्य आवश्यकताश्रों, देश 
समस्याओं श्रौर पिछले कुछ वर्षों में राज्यों की वास्तविक आय और व्यय से परि- 


वित्त आ्रायोग रिपीट पथ, 


लक्षित वित्तीय स्थिति ऐसी दो-तीन बातों पर विचार करने के वाद कुछ राज्यों को 
सहायता श्रनुदान देने की सिफारिश की । 

उक्त श्राधार पर श्रायोग इस परिणाम पर पहुँचा कि मद्रास, उत्तर प्रदेश, 
विहारे, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, राजस्थान, सध्य भारत और पटियाला संघ सह्दायता 
श्रनुदान पाने के श्रधिकारी नहीं हैं श्रोर इसीलिये इसने सिफारिश की कि इन 
राब्यों को कोई सहायता अ्रनुदान न दिया जाय | बम्बई, पश्चिम वंगाल और 
सौराष्ट्र अनुदान पाने के झ्रधिकार के निकट समझे गये | वम्बई के सम्बन्ध में 
आयोग ने सिफारिश की कि तम्बाकू पर कर लगाने में जो प्रतिषन्ध है उसे दूर 
कर दिया जाय जिससे बिक्री कर द्वारा राज्य का राजस्व बढ़ेगा और चूँकि यह 

अ्रन्य राज्यों की अ्रपेज्ञा श्रधिक विकसित है अतएवं उसे किसी प्रकार की 

सद्दायता श्रनुदान की श्रावश्यक्रता नहीं है। पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में 
आयोग का मत था कि विभाजन के कारण व्यय की मदों में कुछ वृद्धि हो गई है 
इसलिए उसने सिफारिश की कि पश्चिमी बंगाल को ८० लाख रुपये का प्रतिवर्ष 
सहावता श्नुदान दिया जाय | पिछड़ा हुआ राज्य होने के कारण उड़ीसा को 
दिया जाने वाला सहायता श्रनुदान ४० लाख से बढ़ा कर ७५ लाख कर दिया 
गया | सौराष्ट्र को राज्य विस्तार के अनुपात में आय कम होने के कारण आयोग 
ने ४० लाख रुपये का सहायता अनुदान देने की सिफारिश की । 

वित्त आयोग का मत था कि पंजाब और श्रासाम को सहायता की निश्चय 
ही बहुत अधिक आवश्यकता है | देश के विभाजन होने से पंजाब की बजट की 
स्थिति कमजोर हो गई थी श्रौर कानून तथा व्यवस्था के क्षेत्र में राज्य पर श्रौर नये 
उत्तरदायित्व श्रा गये | इन बातों को ध्यान रखते हुये आ्रायोग ने सिफारिश की 
कि पंजाब को प्रति व्ष १ करोड़ २५ लाख रुपये का सहायता अनुदान दिया 
जाय । इसी प्रकार विभाजन के कारण व्यय की मर्दों में वृद्धि हो जाने से श्रासाम 
की बजट की स्थिति भी नाशक हो गई थी, इसलिए श्रायोग ने सिफारिश की कि 
आसाम को दिया जाने वाला ३० लाख रुपये का सहायता शअ्रनुदान बढ़ाकर 
एक करोड़ रुपये कर दिया जाय । मैसूर और तिवांकुर-कोचीन की श्राय के साधन 
सीमित होने के कारण और इनकी प्रगति को गति बनाए रखने के लिए श्रायोग ने 
सिफारिश की कि मैध्षूर को प्रति वर्ष ४« लाख रुपये के श्रौर भिवाकुर-कोचीन 
को ४५ लाख रुपये के सहायता श्रनुदान दिए जाये | 

प्रायमरी शिक्षा के महत्व को देखते हुए श्रायोग ने इसके लिए, राज्यों को 
सहायता अनुदान देने की सिफारिश की | ६ और ११ वर्ष के बीच की उम्र वाले 
स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या के अनुपात पर विचार करते हुए यह 
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तिफारिश की गयी कि जो बच्चे स्कूल जाने की उम्र के हैं लेकिन स्कूल नहीं जाते 
उनको संख्या के श्रनुपात में अगले दर चार वर्ष में यानी १६५३-५४ में १ 'भू करोड़ 
रुपये से लेकर १६५६-४७ तक ३ करोड़ रुपये श्राठ राज्यों में वितरित किये जायें। 

बस्बई और पश्चिम बंगाल ने वित्त श्रायोग की सिफारिशों की विशेष 
श्रालोचना की | उनका संत था कि आयोग ने फर-संग्रद के स्रोत को उनकी 
इच्छा के विपरीत बहुत कम महत्त्व प्रदान किया है| कुछ राज्य फेन्द्रीय उत्पादन 
कर की श्राय में श्रधिक हिस्सा चाइते ये । सहायता श्रनुदानों के सम्बन्ध में यह 
सुझाव दिया गया कि बजट व्यवस्था यये श्रपेज्षा राज्य की श्रावश्यकताशों पर 
अधिक ध्यान देना चाहिए या | जैसे कि झ्रायोग ने श्रपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर 
दिया था कि सहायता श्रनुदानों श्रीर राजस्व के वितरण के सम्पन्ध में श्रन्य 
योजनाएं मी हो सकती ईं परन्तु भारत की वर्तमान स्थिति को श्रौर संघीय वित्त 
व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यद कद्दा जा सकता है कि वित्त आ्रागोग ने जो 


ध्छ 


योजना प्रस्तुत की है वह उपयुक्त है | 


द्वितीय वित्त आयोग 

द्वितीय वित्त श्रायोग जन १८६५६ में नियुक्त किया बया | इसके अ्रध्यत्त थो 

के० सन्थानम्‌ ये, और इसने श्रपनों अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को नवम्बर, १६५६ 
में तथा श्रन्तिम रिपोर्ट सितम्पर, १४८५७ में दी। केन्द्र श्रौर राज्यों के बीच कर 
आय को विभाजित करने के दंग तथा नियमों फे बारे में यह शआये)ग सामान्यतः 
पहले श्रायोग से सहमत था यद्यपि इससे कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तावित किये | 
इलरा श्रावोग राज्यों के प्रति श्रधिक उदार था और उसने राज्यों को देश की 
कुल थ्ाय में से अधिक भाग दिया | द्वित्तीय श्रायोग की सिफारिश थी कि राज्यों 
' को १४० करोड़ २० (जिसमें रेल भाड़े की एक वर्ष की १५ करोड़ रुपये की कर भ्राय 
सम्मिलित नहीं थी) दिया बाय जमकि पहले आ्रायोग की सिफारिश के शअनुसार ३१ 
मार्च, (६५४७ को समाप्त होने वाले पाँच दर्पों' में श्रोसत ६१ करोड़ रुपये दिये 
गये थे | राज्यों की आवश्यकताशरों के ताथ-साथ प्रतिरक्षा और राष्ट्रीय विकास 
के प्रति केन्द्र के उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुये राज्यों के साधन हस्तान्तरित 
करने के लिये एक संगठित योजना प्रस्तावित की गयी | प्रस्तावित योजना में कर 
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उपभोग को श्रधिक महत्त्व दिया है | इसने आाय-कर, केद्धौय उत्पादन कर तथा 
रेल भाड़े पर लगे कर के लिये पहले श्रायोग से मिन्‍न आधार श्रपनाया | 
आय-कर--द्वितीव श्रायोग ने सिफारिश . की कि (१) 'वित्तरण कोप में! 
राज्यों का भाग ५४% से बढ़ाकर ६०% कर दिया जाय क्योंकि समी राज्यों ने एक 
स्वर से इसकी माँग की थी | (२) राज्यों को दिये जाने वाले हिस्से का निर्धारण 
जनसंख्या के श्राधार पर होना चाहिये | उसने कर संग्रह को विभाजन के शआ्ाधार 
के रूप में क्रमश; हटाने की ठिफारिश की | उसने कहष्टा कि आरम्भ में राज्यों के 
हिस्से का वितरण १०% कर संग्रह के आधार पर श्रौर ६०% जनसंख्या के आधार 
पर किया जाय जबकि पहले श्रायोग में ऋमशः २०% और ८०४ की सिफारिश की 
थी | केन्द्रीय प्रदेशों को दी जाने वाली राशि श्रायकर की श्रसली आमदनी बा १९ 
निश्चित की गई | श्रायकर वितरित करने का आधार अब अधिक वैज्ञानिक तथा 
सभी राज्यों के लिये अधिक न्यायपूर्ण हो ग्रया है क्योंकि आवश्यकता का सद्दी 
उुतक जनसंख्या है, कर संग्रह का खोत नहीं | 
केन्द्रीय उत्पादूनकर--पहली अप्रेल, १६५२ से पहले केन्द्र और राज्यों 
के वीच कोई उत्तदानकर नहीं वाँटा जाता था लेकिन प्रथम आयोग ने यह सिफा- 
रिश की कि १६५२-५३ से तम्बाकू (जिसमें निर्मित तम्बाकू शामिल है), दिया- 
सलाई, वनल्ति पदार्य पर लगे केन्द्रीय उत्पादनकर की वास्तविक आय का ४०% 
राज्यों में जनसंख्या के आधार पर वाँटना चाहिये | द्वितीय आयोग ने यह सिफा- 
रिंश की कि इन तीन करों के अलावा, चौनी, चाय, कहवा, कागज तथा वनस्पति 
तेल के करों में से भी राज्यों को भाग मिल्े किन्तु राज्यों का माग २५% कर 
दिया जाव। राज्यों के भाग में नो कमी की गई है उसकी पूर्ति बाँदने वाले करों की 
इद्ि से हो जायगी और वर्तमान की तुलना में प्येक राज्य को अ्रधिक मिलेगा |. 
थ्ायोग ने यह भी सिफारिश छत कि राज्यों को दिये जाने वाले माग का ६०१ 
जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाय तथा शेष का प्रयोग सब्तुलन के 
लिये किया जाय | 
राज्य सरकारों द्वारा पहले लगाये हुये विक्री-कर के स्थान पर अब मिल के 
| पूती वस्त्र, चीनी और वम्बाकू (निर्मित तम्बाकू सम्मिन्षित है) पर अतिरक्त 


वित्त श्रायोग रिपोर्ट प्षह 


कांशत; उपभोग के श्राँकड्डों के श्राधार पर निकाले हैं। लेकिन उपभोग के आँकड़े 
सदोष थे इसलिए दोष को दूर करने के लिए साथ साथ जनसंख्या पर भी विचार 
किया गया | 


सम्पत्तिकर (208६8 700(ए--कषि भूमि को छोड़कर शेष सम्पत्ति 
पर लगी शुल्क से प्राप्त अउली श्राय राज्यों के बीच उसी अनुपात में अस्थायी 
लक्ष्य से वाँटी जाती थी जिस अनुपात में (वितरण कोपः से श्रायकर बाँठा जाता 
था। श्रायोग ने यह प्रस्तावित किया कि असली श्राय का एक प्रतिशत केन्द्रीय 
प्रदेशों का भाग होना चाहिये तथा शेष अचल तया श्रन्य संपत्ति के बीच उस वर्ष 
निर्धारित मूल्य उनके कुल के अनुपात में वाँट देना चाहिये। इस प्रकार श्रचल 
सम्पत्ति के लिए निश्चित भाग को विभिन्न राज्यों में उनमें स्थित श्रचल सम्पत्ति के 
कुल मूल्य के अनुपात में वाट देना चाहिये | शेप को विभिन्न राज्यों में जनसंख्या 
के अनुपात में वाट देना चाहिये। अन्य सम्पत्ति का भाग विभिन्न राज्यों के बीच 
इस अनुपात में बॉटना चाहिये :-- 








राज्य प्रतिशत 
आख प्रदेश (८७६ 

श्रासाम २१३२ 

बिद्वर ० 
वम्बई (१४२ 
केरल “३९७६ 

मध्य प्रदेश ७९३० 
मद्राप्त | प्र्ष्ड० 
मैसूर । भड३ 
उड़ीया |, ४१० 
पंजान पर 
राजस्थान । ४१४७ 
उत्तर प्रदेश | १७७१ 
पश्चिमी बंगाल | ७३७ 
जम्मू और काश्मीर श्र 





रेल भाड़े पर कर--“रेल भाड़े पर लगे कर के सम्बन्ध में आयोग का मत 
यह था कि इस राशि में राज्य का भाग यथासम्भव राज्य की सीमा के भीतर हुई 


भर ० मारतीय अर्थशात्र की समस्याएँ 


रेल यात्रा से हुई अठली आय के आधार पर निश्चित होनी चाहिये। चूँकि 
विभिन्न राज्यों की सीमाश्रों के श्रन्दर होने वाली रेल यात्रा के सभी आऑँकड़े सुलभ 
नहीं है इसीलिए श्रायोग ने इन श्राँकड़ों को कुछ अनुमानों पर आधारित किया 
है | इस कर से होने वाली असली ञ्राय का वितरण केन्द्रीय प्रदेशों को देने के 
'लिए ६ प्रतिशत निकाल लेने के बाद होगा | , 


सहायता-अनुदान 

सिद्धास्त--द्वितीय वित्त आयोग ने सहायता-स्रनुदानों के प्रश्न पर 
विस्तृत रूप से विचार किया और ऐसे श्रनुदानों को निर्धारित करने के लिए कुछ 
रिद्वान्त प्रतिपादित किये : 

(१) उहायता-अ्रनुदान पाने के लिए किसी राज्य का हक तथा इस 
प्रकार की सह्त्तता की रकम का निर्धास्ण विस्तृत रूप से उसकी आर्थिक श्राव- 
श्यकता पर निर्मर होनी चाहिए.। एक ऐसे देश में जहाँ केन्द्र और राज्य नियो- 
जित विकास के लिए सहयोग करते हों वहाँ सहायता-श्रनुदानों को इसी उद्देश्य 
की पूर्ति करनी चाहिए | स्वयं योजना को आ्रायमिकताओं और व्यवस्थाशं से 
योजना की श्रवषि के लिए विक्रास की आवश्यकताएँ निर्धारित होनी चाहिएँ? | 

(२) “किसी राज्य के सामान्य राजस्व श्रीर उसके सामान्य अनिवाय व्यय 
में बीच के श्रन्तर को, जहाँ तक सम्भव हो, करों के हिस्से से दूर किया जाना 
चाहिए सहायता-अनुदान अ्रधिकांशत: सामान्य तथा बिना शर्त अनुदान के रूप 
में प्रदत्त शेप सहायता की शक्ति में होना चाहिए? | हि 


_ (३) “मोटे-मोटे कामों के लिए मी अनुदान दिये जा सकते हैं | वे राजस्व 
_ संदायता-अनुदान इंनि चाहिए लेकिन राज्यों का यह कर्तव्य रहना चाहिए कि 
वे उल्लिखित मोटे कार्मो को पूरा करने में पूरी रकम खर्च करें | जहाँ ये काम 
विस्तृत योजना के श्रन्तवर्गत श्रा गये हों वहाँ ऐसे अनुदानों की आवश्यकता नहीं” | 

जैसा कि पहले आयोग ने किया था द्वितीय श्रायोग ने प्रायमरी शिक्षा के 
विकास, भवन निर्माण आदि ऐसे मोडे-मोटे कामों के लिए किसी अनुदान की 
सिफारिश नहीं की लेकिन इसने १४ राच्यों में से १९ के लिए पर्यात् सहायता- 
अनुदान की सिफारिश की है। वम्बई, मद्ास और उत्तर ग्रदेश के लिए किसी 
उह्ायता-अनुदान की सिफारिश नई की गयी क्योंकि आयोग की राय में वितरण 
को प्रस्तीवित योजना से उनको अपने चालू तथा योजना व्यय के लिए पर्याप्त 
साधन मिल बायँगे | - 


वित्त आयोग रिपोर्ट रा 


सहायता-अल्ुदान फी धन-राशि-- आयोग ने शाब्यों को करों में हिस्सा 
देकर उनकी श्रावश्यकताशों को पूरा करने की कोशिश की है लेकिन इस 
वित्तरण से अ्रधिकांश राज्यों का काम नहीं चलेगा श्रीर हत कमी को सहायत्ता- 
अनुदानों से पूरा किया गया है” | ये अनुदान निनकी सिफारिश की गयी है, 
पूर्व काल के श्रनुदानों से कहीं ज्यादा बड़े हं क्योंकि पहले राज्यों की विक्रास 
शआरावश्यकताशों पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया गया था | इस अनुमान पर कि 
३१ मार्च, १६६२ के ग्रन्त तक पाँच वर्षों की श्रवधि में राज्यों के विकास में 
राजस्व-्यय उसो स्तर पर पहुँच जायगा जैठा कि द्वितीय योजना में है और प्रत्येक 
राज्य की विशेध स्थितियों पर विचार करके आयोग ने निम्नलिखित ढंग से विना 
शर्त अनुदान देने की सिफारिश की हैः-- 
(करोड़ रुपयों में) 


१६४५७-| १६४८- | १६५६-| १६६०-। १६६१-। 
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ऋणणु---“श्रायोग ने श्रपने सामने प्रस्तुत की गई ऋण की व्यवस्थाश्रों 

श्रौर शर्तों पर विचार करने के बाद सिफारिश की कि जो ऋण बगैर ब्याज के 

दिये गये हैँ उनमें कोई संशोधन करने की श्रावश्यक्रता नहीं | उद्वातित व्यक्तियों 

के पुर्र्वास के लिए दिये गये क्रू्यों के शरे में उतने तिफारिश की कि १ श्रप्ने्न 
३६ 


भ्रध्र्‌ भारतीय श्रयशासत्र की सभस्याएँ: 


१६५७ से राज्य सरकार केन्द्र को केवल वही रकमें श्रदा करें जिन्हें वे उद्वासित 
व्यक्तियों से मूलधन ब्याज श्रौर बकाया के सिलसिले में वसूल कर पायें । उसने 
सुझाव दिया कि ३ प्रतिशत था इससे श्रधिक व्याज दर वाले ऋणों की बकाया 
रकमों को दो ऋणों का रूप दे दिया जाय और दोनों पर ब्याज की द्र ३ प्रतिशत 
रहे | एक के श्रन्तगंत उन श्ुणों की बकाया रकमें रखी जायें जिनकी श्रदायगी 
२० था इससे कम वर्षो में होनी चाहिये थी और १५ वर्ष के श्रन्त में 
अदा कर दिया जाय। दूसरे के श्रन्तर्गत शेष प्रूण रखे जायें जिनकी श्रदायगी 
३० साल के अन्त में की जाय | उसने ३ प्रतिशत से कम ज्यान दर वाले ऋआरयणों 
को भी दो ऋगों में परिवर्तित करने का सुक्राव दिया जिन पर २३ प्रतिशत की 
ब्याज दर रहे | श्रायोग ने ऋणों के एकीकरण की जो योजना पस्वुत की है उस 
से राज्यों को कुल मिला कर ५ करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी” । 

राज्यों पर केन्द्र के जो ऋण हैं उनके बारे में श्रायोग की सिफारिश श्रभी 
तक सरकार के विचाराधीन है। बाकी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार करके 
लागू कर दिया है। 

द्वितीय श्रायोग ने राज्य सरकारों की श्रावश्यकताश्रों के साथ उदारता 
दिखलाई है श्रौर वितरित किये जाने वाले करों में उनके हिस्से को काफी बढ़ा 
दिया हे। उसने यह ठीक ही किया है क्योंकि अ्रधिकांश विकास-कायक्रमों की. . 
जिम्मेदारी राष्यों पर ही है। यद्यवि कुछ राज्यों की श्रत्र भी यह भावना है कि उन्हें 
और धिक राशि मिलनी चाहिए थी लेकिन श्रायोग ने जो वितरण किया है वह 
मोटे तौर से उचित और न्यायपूर्ण है | दूसरे श्रायोग ने बगैर किसी खास उद्देश्य 
की शर्ते लगाये सहायता श्रनुदान देकर और केन्द्र के दिये गये ब्याज को घटा कर 
पद और राज्यों की निरतर कलह की सम्भावना को श्रगर पूरी तरह से नहीं दूर 
किया तो कम से कम घटा तो दिया ही है। शरन्त में, द्वितीय आ्रायोग ने प्रथम 
आयोग की अपेक्षा कर-वितरण का श्रधिक श्रासान आधार अपनाया है श्रौर जन- 
उस्या इसकी सिफारिशों का मुख्य आधार रहा है यद्यपि कुछ मामलों में कर-संग्रह 
के स्त्रोत तथा उपयोग के स्तर पर भी विचार किया गया है | 


अध्याय ५४ 
कर जाँच आयोग की रिपोर्ट 
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डाक्टर जान मथाई की अ्रष्यज्ञता में श्रम्मेंल १६४४ में निम्नलिखित वात्तों 
की जाँच फे लिए एक कर जाँच श्ायोग नियुक्त किया गया /--(१) भारत में 
जनता पर कर-भार, (२) देश के विकास कार्य क्रमों, इसफे लिए श्रावश्यक साधनों 
और श्राय तथा सम्पत्ति की श्रसमानताश्रों को कम करने के लक्ष्य की प्रासि फे लिए 
कर प्रणाली की उपयुक्तता, (३) पँजी निर्माण तथा उत्पादन उद्योग की रक्षा और 
विकास पर श्राय-कर का प्रमाव, झौर (४) मुद्रास्फीति तथा मुद्रासंकुचन की स्थितियों 
का मुकाबला करने के लिए. करों का श्राधिक उपकरण के रूप में प्रयोग | सरकार 
ने श८ फरवरी, १६५४ फो श्रायोग की रिपोर्ट प्रकाशित की | यह तीन भागों में है । 
पहली में पूरी कर प्रणाली पर विचार किय। गया है, दूसरी में केन्द्रीय करों पर शरीर 
तीमरी में राज्य तथा स्थानीय करों पर विचार किया गया है । 

सामान्य--श्रायोग ने देखा कि यद्यपि युद्ध पूर्व काल से सरकार का राज- 
स्व बढ़ा है लेकिन इसका कारण श्रार्थिक श्रायों फी व्यापक् (मद्रास्फीति जन्य) 
वृद्धि रद्दी है श्रीर करों ते प्राप्त दोने वाली कुल राजस्व राष्ट्रीय श्राय के लगभग ७ 
प्रतिशत के स्तर पर एक सी बनी रही है श्रौर “युद्धपृ्व काल के मुकाबले यह अ्नु- 
पात घटा दी दिखाई देगा यद्यपि तुलना के लिए युद्ध-पूष की राष्ट्रीय श्राय भर 
कर राजस्व के सद्दी-सह्दी श्रांकड़े नहीं दिये ना सकते” | यद्यपि श्रायोग ने यह श्नु- 
मान नहीं लगाया कि कुल फर राजस्व और राष्ट्रीय आय में क्या अनुपात होता 
चाहिए परन्तु इतने कई देशों का उदाहरण दिया दे जहाँ कुल कर-राजस्त्र राष्ट्रीय 
श्राय का बहुत बढ़ा श्रंश है श्रोर यद जान पढ़ता है कि श्रायोग को इस पर कोई 
श्रापत्ति न होगी श्रगर कुल कर-राजस्व निकट सविष्य में राष्ट्रीय आय का ६ 
से १०३ प्रतिशत हो जाय | 

यद्यपि भारत में कुल कर-राजस्व से प्रत्यक्ष करों का प्रतिशत १६३८-२६ 
में ११ प्रतिशत से बढ़कर १६४४-४५ में ४४ प्रतिशत हो गया लेकिन 
श५३-५४४ में यहेँ घट कर २४ ही रह गया | हस वर्ष बस्पु-कर तथा अन्य कर 
जो मुख्यतः देश के आन्तरिक उपभोग पर लगते हैं, कुल राजस्व के ४५ प्रतिशत 
थे। राज्य सरकारों द्वारा शिक्ती कर लगाये जाने से श्रौर केन्द्रीय उत्तादन करों में 


पद्र भारतीय श्रर्थशात्र की समष्याएँ 


श्रन्य बस्व॒श्नों को शामिल करने तथा इसमें श्राय बढ़ने से श्रप्रथकज्ञ फरों का 
भारतीय कर-प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्पान हो गया है । 
पूरवंकाल में भारतीय कर प्रणाली का एक गम्मीर दोष यह था कि राज्यों 
के राजस्व में लचीलापन श्रौर पर्याप्तता का श्रभाव था। श्रायोग ने देखा कि 
चूँकि केन्द्रीय राजस्व साधनों में से राज्य सरकारों के हिस्से में वृद्धि है गयी है 
श्रौर केन्द्र से पर्याप्त श्रनुदान मिलते ई इसलिए अरब पहले की अ्रपेज्षा केन्द्रीय 
राजस्व में राज्य सरकारों की वित्तीय दिलचस्पी कहों ज्यादा बढ़ गयी है श्र इसी- 
लिए “सरकारी वित्तीय स्थिति पर संयुक्त रूप से विचार” जरूरी है। लेकिन इतनी 
ही महत्वपूर्ण दूसरी बात यह है कि इन परिव्तनों के कारण राज्यों का राजस्व 
पहले की श्रपेत्ञा काफी ज्यादा लोचदार तथा पर्याप्त दो गया है। लेकिन यह बत्त 
स्थानीय निगर्मो की वित्तीय स्थिति के बारे में नहीं कही जा सकती। श्रायेग के 
मतानुसार स्थानीय निगमों के वित्तीय साधनों के बारे में सबसे अधिक उल्लेखनीय 
वात यह है कि उनका विकास वहुत धीरे-घीरे हुआ है और दूसरे यह कि सस्रत्ति 
कर, सीमा कर, तथा चुँगी कर ही नगर-निगमों शोर नगरनयालिकाश्रों की श्राय 
के मुख्य ओत ई श्र स्थानीय कोष शुल्क (],0०७] (ते ०८४४) जिला वोडों की 
आय का मुख्य साधन है | इन सब के कारण स्थानीय निगमों की आ्राव अ्रपर्याप्त 
है श्रौर उसमें लचीलापन नहीं है जैता कि पहले राज्य की वित्तीय स्थिति में या । 
आर्थिक नियोजन के दृष्टिकोण से भारत में सरकारी व्यय को अ्रनुत्तादक 
से उत्तादक बनाया गया है | आयोग के मतानुजर १६३८-३६ श्रौर १६५३-५४ के 
बीच केन्द्रीय अतिरक्षा व्यय कुल केन्द्रीय व्यय के अनुपात में ५४ प्रतिशत से 
घटकर ४८ प्रतिशत हो गया और प्रशासन पर व्यय १३ प्रतिशत से घट 
कर ६ प्रतिशत हो गया। यह रद्दी है कि श्रव भी !६५३-५४ की भाँति 
रीर-विंकास कार्यों में ज्यादा व्यय होता है। भारत की केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारों के कुल राजस्व से आधार पर एक रुपये में करीब ६ आना ६ पाई गैर 
विकास कार्यों पर, ३ आना २ पाई सामाजिक सेवाश्रों पर और ३ आ्राना ४ पाई 
आर्थिक विकास पर खर्च किया जाता है। लेकिन यह उत्साधवर्धक है कि 
विकास कार्यों पर होने वाले व्यय का अ्रनुपात बढ़ता जा रह्या है और अगर दस 
केंन्दीय तथा राज्य सरकारों के पूंजीगत बजटों पर भी विचार करें तो स्थिति 
अच्छी नजर,आयेगी। झायोग के अनुसार भारत में आय की श्रसमनताशं को 
क्रम करने में सरकारी व्यय का बहुत कम असर पड़ा है क्योंकि राष्ट्रीय आय के 
श्रनुपात में यह रकम बहुत कम है (१६५३-५४ में समस्त केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
ओर स्थानीय निगर्मों का कुल व्यय ११७० करोड़ स्पया या जो राष्ट्रीय आय का 


कर जाँच आयोग की रिपोर्ट ब६्‌ 


केवल ११ प्रतिशत था) और सामाजिक कल्याण पर, झथवा श्रल्प॑ आय वाले 
बरी को झ्राथिक सद्दायता देने के व्यय पर वहुत्त कम महत्व दिया गया है। 

फर भार के सम्बन्ध में श्रायोग की राय है कि यह नहीं कहा जा सकता 
कि द्वितीय महायुद्ध के आरम्म के बाद देश में नगर क्षेत्रों की अपेक्षा प्राम्य 
ज्षोन्रों से अथवा ग्राम्य ज्षेत्रों की श्रपेज्षा नगर चेत्रों मे आय में कोई विशेष वृद्धि 
हुईं है, यद्यपि तिभिन्न ज्षेत्रों के अन्तगर्त विभिन्नवों की श्राय में परिवर्तन 
हुआ है | आयोग ने यह भी पाया कि (१) यदप झम्य क्षेत्र की श्रपेश्ञा नगर 
का कर-झ्तर आय की सभी श्रव्रस्थाओं में कुल मिला कर ऊँचा है, परूपु बीच 
की श्र नीचे की आयों में अछमानता अधिक नहीं है; (२) नगर का अप्रत्यक्ष 
कर ग्राम्य क्षेत्र की अपेक्षा कुछ अधिक प्रगतिशौल है; (३) नगर क्षेत्र की अपेक्षा 
आम्यज्षेत्र में भ्रच्छी श्रायों पर कर लगाने का अ्रषिक अवछर है; (४) जमीन 
के लगान का भार अ्रत्र भ्रधिक नहीं है; और (५) आम्प अर्थ व्यवस्था का गैर मुद्रा 
वाला विस्तृत क्षेत्र एक साथ कर को सीमाओं झोर इस ज्षेत्र में कर लगाने 
की रम्भावनाश्रों की शोर संकेत करता है यदि इसको बांछुनीय सप्रका जाय | 

कम्पनियों के बारे में श्रायोग इस परिणाम पर पहुँचा कि कर लगाने के 
पहले मुनाफे में करीब ४३ प्रतिशत पर कर लगता है जब कि मुनाफे का वितरित 
अंश ३४ प्रविशत्त श्रौर संरक्षित मुनाफा, घिसावट और द्वट् फूट छोज़ कर २२ प्रति- 
शत रहता है | वित्तरित मुनाफे श्र संरक्षित मुनाफे के तुलनात्मक आंकड़ों से 
जाहिर है कि वितरित मुनाफे का स्तर बनाये रखने अथवा उसकी बढ़ाने की 
भावना काम कर रही है, जिससे व्य|पार की प्रतिकूल स्थिति का संरक्षित मुनाफे 
पर अनुपात से श्रघिक भार पड़ता है | सुलम आंकड़ों स जादिर दे कि संरक्षित 
मुनाफे की रकम औ्रौर कुल मुनाफे से इसका अनुपात कर की मात्रा और दर 
के मुकाबले मुनाफे की मात्रा और दर से प्रभावित होते है| १ 

भावी कर नीति--श्रायोग ने इस बात पर जोर दिया कि आवश्यकता इस 
बात की दे कि कर प्रणाली का लोसों की श्राय और सम्पत्ति की अ्रसमानताशों 
को दूर करने में प्रयोग किया जाय | इसके लिए उप्ने सिफारिश को हे कि 
प्रत्यक्ष कर में धीरे-धीरे वृद्धि को जाय और कर वयूल करने के लिए प्रभावशाली 
ढंग अपनाये जाँय | आयोग से सिर्फ मत्यक्ष कर पर ही ध्यान नहीं दिया--- 
उसने सम्पूर्ण कर प्रणाल्री को विस्तृत तथा गदरी? करने की धिफारिश की है और 
इसके लिए उसने सुक्राव दिया है कि व्यापक रूप से विल्लास (परम) तथा 
श्रधविलास की वस्तुश्रों पर काफी ऊँची दर से शरीर सार्वजनिक उपभोग कौ वस्त॒श्रों 
.पर अ्पेज्ञाइव नीची दरों से कर लगाये जायेँ। श्रायोग एक अत्यधिक आश्चर्य: 


५६६ भारतीय श्रर्थशास््न की समत्याएँ 


जनक परिणाम पर पहुँचा कि इस प्रश्न पर व्यापक रूप से विचार करने फे 
बाद यह आवश्यक है कि करों के द्वारा मारत में समी वर्गों फे उपमोग को सं-मित्त . 
किया जाय श्रायोग ने कह्दा-- विकास कार्य-क्रम श्रोर इसफे लिए श्रावश्यक 
साधनों को विचाराधीन रख कर कुल मिलाफर मारत की श्रर्थ व्यवस्था के लिए 
वह कर अणाली सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत द्ोती है जो सावंजनिक ज्षेत्र में पूरी 
लगाने के लिए साधन बढ़ाये शरीर जिससे निजी जेत्र में लगाने फे लिए यया- 
सम्भव छोटी से छोटी व्यावहारिक पूँजी प्राप्त हो सके | ताथ दी साय इस फर- 
प्रणाली के श्रन्तगंत सभी व्गों के उपमोग पर ययासग्मब अश्रधिक से भ्रप्रिक 
प्रतिबन्ध लगे | लेकिन अल्प श्राय वाले वर्गों की श्रपेज्ञा लमी आय वाले वर्गों के 
उपभोग पर श्रधिक प्रतिबन्ध लगे”? | 

आयीग ने यह मत प्रकट किया कि (क्र) उपभोग के स्तरों की वर्तमान 
विपमता का अमिक्रों की भारी संख्या पर दुरा असर परद़ता है, श्रोर (ख) अ्रधिक 
कर मार के फलस्वरूप लम्पी श्राय वाले वर्गों के काम करने के उत्साह में इतना 
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना प्रायः समझता जाता है । हृसलिए 
आयोग ने सुझाव दिया कि व्यक्तिगत वाध्त्विक झायों की सीमा बाँध दो जाय 
जो कर देने के बाद देश के प्रति परिवार की वर्तमान श्रौसत आय में लगभग ३० 
गुने से अधिक न हों । यह एक निश्चित काल में धीरे-धीरे किया जान ! फेंकल 
करों में परिवर्तन करने से यद्ट सम्मव नहीं हो सकता, इसके लिये ऋनेक बातों को 
श्यान में रख कर संयुक्त रूप से काररवाई करनो पड़ेगी | 

श्रतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति निम्तलिखित उपायों से शो सकती है--ह 
(१) थ्रांशिक रूप से निगम कर (0०छुणवत0 ७5) को धटा कर 
ओर बचत करने तथा पूँजी लगाने के लिए प्रोत्ताइन देने के लिए. कुछ श्रौर 
चूट देते हुए श्राय-कर बढ़ाया जाय, (२) केन्द्रीय उत्पादन कर में काफी दृद्ध की 
लाय; (३) उचित मूल्य-नीतियों के द्वारा गैर-कर वाले राजस्व को बढ़ाया जाय 
(व्यापारिक सेवाह्रों से प्राप्त रैर-कर वाले राजस्व में वृद्धि कर के); (४) ऋृषि-आय- 
कर की दरों को बढ़ाया जाय तथा इसका ज्षेत्र विस्तृत किया जाव; (५) भूमि के 
लगान पर थोड़ा और कर लगाया जाय; (६) उम्पत्ति कर का और श्रधिक विस्तृत 
उपयोग किया जाय; (७) स्थानीय नियमों द्वारा सम्पत्ति इस्तान्तरण किये जाने पर 
कर लगाया जाय; और (८) बिक्ती कर की दरें बढ़ायी जायेँ तथा उसके अन्तर्गत 
अन्य वस्तुएँ भी सम्मिलित की जायें । 

वस्तु कंर के बढ़ते हुए चेत्र को देखकर और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के 
बीच सहयोग तथा सामझत्थ की श्रावश्यकता का अनुमव करके आयोग ने घिफ़ा- 


कर जांच गश्रायोग की रिपोर्ट पू६७ 


रिश की कि राज्यों में श्रापस में और केन्द्र तथा राज्यों फे बीच कर-नीति, कानून 
निर्माण तथा प्रशासन में सामझत््य लाने के लिए संविधान के श्रनुन्छेंद २६३ 
फे अ्रनुयार एक श्रखित भारतीय करनरिपद (6 700]3 72207 (00परा- 
०7) का निर्माण किया जाय | 

फैन्द्रीय कर--अर्दों तक थ्रायकर का संबंध है, कर दाताशं की सेख्या श्राय 
कर आर सुपरटैबेस के निम्न स्तर पर द्वी कम्द्रित है। इसीलिए श्रायोग ने यह 
सुझाव दिया कि कर भार में शरीर अधिक समान श्रन्तर रखने के लिए. श्रायकर 
श्रौर सुपरटैक्स दोनो की दरों में और श्रधिक संझवा में सोढ़ियाँ बनाई 
जाये । चूँकि श्रायोग ने श्रप्रत्यज्ञ करों को बढ़ाने का सुकाव रखा था इस 
लिए उसने श्रल्पतम श्राय वाले वर्गों पर प्रत्यक्ष कर का भार ज्यादा बढ़ाने 
का समर्थन नहीं किया, केवल उसने छूट की सीमा घटा कर ३,००० रुपये कर 
द।। श्रायोग ने मध्यम तथा ऊँची श्राय वाले वर्गों पर कर की दर बढ़ाने 
की ठिफारिश की बशर्ते १६ ल।ख रुपये से श्रधिक आय पर कर को अ्रधिकतम 
दर १३३ श्राने प्रति झूपये को दर से श्रधिक नहीं रहे अर्थात्‌ १३ लाख 
झुपये की आय के ऊपर ८४ प्रतिशत तक की कर-दर रहे । श्रायोग ने यह भा 
सफारिश की कि तोन साल के श्रन्दर परिवार छूट देने की एक उचित प्रणाली 
लागू की जाय जिससे छूट की बतंमान सीमा विवादित व्यक्तियों के लिए १,५०० 
रपये से २,००० झपये ,झओर श्रविवादित व्यक्तियों के लिए. १,००० झुपये 
कर दी जाय | परिवार-छृट लागू करने के वाद पति तथा पत्नी अथवा सारे परि- 
बार को आय को मिलाकर श्राय कर लगाया जाय। श्र्जित झाय छूट बनाये 
रखी जाय लेफिन यह एक निश्चित सीमा के (उदाइरण स्वरूप २४,००० झुपये) 
नीचे दी जाय। बीमा प्रोमियम की श्रदायगों के लिए कणैती करने तथा प्राबि- 
डेन्ट फन्‍ड के लिए श्रंश दान देने की वर्तमान प्रयाली सफल सिद्ध हुई है श्रौर 
वास्तव में यह व्यक्तिगत बचत का प्रोत्छाइन देन के लिए श्रत्यन्त उपयुक्त 
तरीकों में से है। इसको कुश श्राय के # हिस्से से बढ़ा कर & दिस्सा 
कर देना चाहिए लेकिन श्रविभक्त हिन्दू परिवारों फे लिए उच्चतम सीमा १६,००० 
रुपये भ्रीर दूसरों फे लिए ८५,००० झयये रखी जानी चाहिए। श्रायोग ने एक 
आनोखा सुझाव दिया है कि लम्बी झाग वाले व्गों में २५,००० झसपये 
स ऊपर व्यय की जाने वाली (88709906) श्राय को कम करने के लिए श्रति- 
रिक्त शुल्क (5प्रा०78286) तथा श्निवार्य रूप से जमा करने की योजना लाग्रू 
की जाय | इस योजना में उल्हेखनीय बात यह है कि २५,००० रुपये से ऊपर 
की समी श्रायों पर श्रमिक दरों से अतिरिक्त शुल्क लगाया जाय श्रौर इसके बदले 


पर्द्८ मारतीय श्रर्थशात्र की समस्याएँ 


करूदाता सरकार से उत्तनीं टी रकम का एक दौर्धकालीन ऋण (मान लीजिये 
४५, वर्ष के लिए) नाम मात्र की व्याज दर पर ले सकता है। ; 
श्रायोग ने इस तक को स्वीकार नहीं किया कि बोनस शेयर को श्ाय का ही 
आ्रश समझा जाय श्र इस पर कर लगाया जाय शोर श्रगर इस पर कर ने लगाया 
गया तो राजस्व की द्वानि होगी | श्रायोग के मतानुतार “श्रायकर के सिलसिले में 
बोनस शेयर का श्र्थ कदापि आ्राय नहीं हो सकता” | लेकिन श्रायोग ने बोनस 
हुंडियों (6०08९7(068) को श्राय की परिमापा के श्रन्तर्गत रखा है श्लौर उनको 
कर लगाने के येग्य माना है | श्रायोग ने देखा हि निगम कर (00702/0॥ 
&09) के मामले में छोटी मारतीय कम्पनियों को भिन्‍्हें वर्तमान कर-छूट मिली हुई 
है वह उचित दे श्रौर उसको खंढ-आधार पर सभी कम्पनियों फे लिए लागू किया 
जाना चाहिए | श्राय फे प्रथम खंढ पर (मान लीजिए कुल श्राय के पहले २५००० 
रुपयों पर) श्रल्प दर पर कर लगाया बाव श्र यह श्र्प दर गैर भारतीय पब्लिक 
कम्पनियों पर भी लागू की जाय | 
... आयोग ने श्राय छिपाकर कर ठालने की महत्वपूर्ण समस्या पर भी विचार 
किया | उसने सुकाव दिया कि (क) इस व्यापक चोरी के विरद्ध जनमत उमाड़ा 
जाय और य६ समझाया जाय कि कर ठालने से ईमानदार करदाता पर बोस 
बढ़ता है, (ड) (विशेष च्षेत्र' (59९०४| ०:०७) का श्रौर वित्वार किया जाय 
मिस आयकर श्रायुक्तों (00706 (8४ ८०7श/5ञ०002४8) के सामने प्रस्तुत 
अधिक कठिन मामलों को विशिष्ट श्रफुतर सफलता पूर्वक निपटा सके, (ग) 
जुर्माने की रकम बढ़ाकर टाले गये कर की रकम की तिगुनी कर दी जाय; (ब) 
प्रत्येक करदाता के लिए यह श्रनिवार्य कर दिया जाय कि बह इर तीसरे वर्ष 
अपनी “वास्तविक श्राय! (76६ छा) अर्थात्‌ श्रपने देने-पावने का खाता पेश 
करें, श्रीर (३) आयकर खोज श्रावोग (700776-8४ ]ए८४प६ुक्काणा 
(णाग5807) जैसा विमागेतर संगठन, जिसको मामलों की जाँच करने तथा 
तय करने के विशेष अधिकार श्राप्त हों श्रौर जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय (तीह। 
(००) का न्यायाधीश हो, कर ठालने के बड़े मामलों पर विचार करने के लिए 
नियुक्त किया जाय। 
-पम्पदा कर (88 १9) के सिलऐिले में श्रायोग ने ठिफारिश की 
कि यद्यपि श्रमी उपहार-कर (8६ 5) लगाना ठीक नहीं, लेकिन मृत्यु से पूर्व 
,की अवधि, जिसमें उपद्वार पर सम्पत्तिकर लग जाता है दो वर्ष से .वह़ाकर पाँच 
दर्ष कर दी जानी चाहिए, और सरकार को छूट की वर्तमान सीमा को घटाने का 
ध्यान रखना चाहिए। , 


कर जांच आयोग की रिपोर्ट पू ६६. 


श्रयोग ने यद्ट स्वीकार किया कि आयात-करों को घठाना श्रनिवाय है 
झौर उसने सुकाव दिया कि जैसे की निर्यात का ज्षेत्र विस्तृत होगा और अधिक 
नियांत कर लगाने का श्रवए्र मिलेगा यह कर दिया जायगा। उसने यह भी 
सिफारिश की कि निर्यातकर और निर्यात नियंत्रण का मिलाकर श्राय और 
श्रावश्यक १रठनओं की कीमतों को स्थिर करने में उपयोग किया जाय और भारतीय 
उद्योग को संरक्षण दिया जाय । 

आयोग- ने अ्रतिरिक्त राजस्व के लिए खास तौर पर उत्तादन करों 
पर जोर दिया। उसने तम्बाकू तथा तम््राकू “से निर्मित बस्तुओों, सूती कपड़ा, 
चीनी, दियासलाई, मिह्दी का तेल, चाय, ऊनी कपड़ा, बिजली के लैम्प, कामन, 
बिस्कुट तथा “एड्रेटेड वाटर! ऐसी विभिन्न प्रकार की वस्व॒श्नों की एक विशाल्न 
संख्या पर उत्पादन कर लगाने अथवा उन पर लगे वर्तमान कर को बढ़ाने की 
सिफारिश की । उसने कहा कि (१) सभी प्रकार के कपड़ों पर लगे उत्पादन कर 
में इसकी बद्धि की जाय, (२) दियासलाई के उत्पादन कर की बढ़ाया जाय लेकिन 
दियासलाई।के छोटे कारखानों पर कम दर लगायी जाय, और (३) १०-१५ रुपये 
प्रति हजार वाले सिंगरेटों पर लगे श्रतिरिक्त कर (5प्रा०08726) को खत्म किया 
जाय और इससे होने वाले नुकसान को ४०-५० रुपये प्रति हजार वाले सिय्रेटों 
के कर की दर बढ़ा कर पूरी की जाय | उसने यह भी सिफारिश की कि चीनी, 
मिट्ठी के तेल, खुली तथा बन्द्‌ चाय के वर्तमान उत्पादन कर बढ़ायें जायें श्रौर ऊनी 
कपड़े, ब्रिजली के लैग्प, 'ह्राई! तथा (स्टोरेज? बैटरी, कागज (हाथ से बने कागज 
को छोड़कर), सिलाई की मशीन, रंग तथा वारनिश, बिस्कुट, चीनी मिट्टी के: 
बर्तनों, कांच तथा कांच की बस्वुश्रों, 'एरेटेड वाटर! और वनस्पति पैल (घार्नियों 
' को छोड़ कर) .पर नये उत्पादन कर लगाये जायें। अनुमान है कि नये 
उत्तादन कर लगाने तथा वर्तमान कर बढ़ाने से केन्द्रीय डह्मादन करों से राजस्व 
में ४०-४५ प्रतिशत की वृद्धि हो जायगी | ॒ 

ग्रयोग ने सिफारिश की कि कुछ श्रार्यो पर, जैसे पट्धों के ग्रीमियम, पेटेन्ट 
राइट तथा 'कोपी राइट! की बिक्की से हुई आमदनी, मेंनेनिंग एजेंसी खत्म करने से 
मिले मुश्राविजे और नौकरी जाने पर मिले मुश्नाविजे पर कर लगना चाहिए | यथपि 
श्राकस्मिक तथा अनावर्तक्न आयों की वतंमान छूट में दस्तत्ेप करना ठीक नहीं 
लेकिन कुछ प्रकार की आकत्मिक शथ्रायों जैसे, शब्द पहेली ((:055ज्ञ070 0ए:टा6) 
से हुई आमदनी पर अलग से कर लगना चाहिए। अगर मालिक किसी कर्मचारी 
को कोई सुविधाएँ देता है, और श्रेगर वह न देता तो उनके लिये खर्च कर्मचारी 
को करना पड़ता तो उन सुविधाश्रों के मूल्य पर कर्मचारी से कर वसूल होनाः 


२७० मारतीय श्रयशाद्ल की समस्याएँ 


चाहिए परन्तु आरम्म में यह कर उन्हीं कर्मचारियों तक सोमित रखा जाय जिनकी 
कुल वार्षिक आय २४,००० झपये से व्यादा है या जो कम्पनी के डायरेक्टर 
है| ढायरेक्टरों के सम्बन्ध में वाविक आय की शर्त नहीं। कम्पनी के सिलसिले में 
आयोग ने ठिफारिश की कि नुकसान को ठिर्फ़ ६ वर्ष की भ्रवधि के बजाय, जैसा 
क्लि इस उम्रय है, श्रनिश्चित काल के लिए आगे लाने दिया जाय श्रौर ऐसे नुक- 
सान की पूर्ति उठी कारोबार की आय से करने के बाय, जैठा कि इस उमय हे, 
दूसरे कारोबार की आय से भी करने की इजाजत रहे | ऐसे नुकसान को पूर्त 
एक साल के लिए गैर कारोबारी श्राय से भी करने दी जाय और करदाता को 
शक्ति के बाहर की परित्यितियों में कारोबार बन्द होने पर ही नुकसान की छूट दी 
जाय | श्रायोग ने दोनों सैद्वान्तिक तथा व्यावध्ारिक श्राधार पर टूट-फूंट की छूट 
देने के लिए ग्रचल पूजी के लगातार पुनः मूल्यांकन के पिद्धान्त को स्वीकार नहीं 
किया । भारत में मशीनों की कीमतें इतनी नहीं बढ़ीं कि कारोबार की इकाइयों 
का सूल्यॉक्नन टोंक समझा जाय लेकिन पुरानी मशीनों के मुकाबले उनकी जगह 
अं नयो मशीनों को लगाने का खर्च काफी बढ़ा है। इसको ध्यान में रख कर 
श्रायोग ने तिकारिश की कि उन उद्योगों के लिए जिनको विकास-छूट (रि४०४(०) 
नहीं मिलती उनके लिए क्रमशः १६४६ और १६४६ में निश्चित प्रारम्मिक और 
अतिरिक्त विवाई छूट पाँच ताल श्रीर रहने दी जाय। ग्रारम्मिक विसाई छूट 
मशीनों के लिए मूल लागत के २० प्रतिशत से बढ़ाकर २५ पतिशत कर दिया 
जाय श्र मशीनों के मूल्य में कमी निश्चित करने में इसका ध्यान रखा जाव । 
राज्य कर-राच्यों के छरों के ज्षेत्र में आयोग ने विक्की कर पर विशेष 
ध्याने दिया श्ौर कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं, जैसे (क) बिक्रो कर का 
तैवाश्न ठकर वित्तार करने से गम्भीर श्रशावन-क्ठिनादयाँ पैदा होंगी और इचलिए 
यह टीक नहीं; (ख) वायदे के तीदों पर विक्की ऋर को अपेक्षा स्टाम्प शुल्क 
(59 पैणे>) के जरिये ज्वादा अच्छी तरह से कर लगाया जा सकता है; 
(गे) अखबारों पर बिक्की कर लगाना वेकार है; (घ) प्रथम चरण एक-वबिन्दु 
विक्री कर (शाह 89888 88 907६ 53]65 (४5) सामान्य रूप ते बिक्री 
कर लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है वद्यपि इसका सीमित्त प्रयोग हो तकता है; 
(च) सभी राव्यों में छोटी दर के वहु-जिन्हु कर (0॥0॥४-007६ 8865 ६85) 
से हताव-किताब में आखानी हो जायगी लेकिन छोटी दर से राज्यों को उतनी 
आय नहीं मिलेगी जितनी उन्हें इस समय मिलता है; (छ) विक्की कर के बजाय क्रय 
कर माय्र कार तथा ऐसी ही कुछ श्रन्य चीजों पर मिनका पवा फौरन लग उकता 
है लगाना व्यावद्वारिक दे परन्तु इसके सीमित प्रयोगसे चहुत ही कम आय होगो । 


कर जांच श्रायोग की रिपार्ट पर ७१ 


श्रायोग के श्रनुसार राजस्व ॒के महत्वपूर्ण साधन के रूप में बिक्री कर को 
विशेषता इस तथ्य में है कि वस्तुओं और भिक्रेताओं की एक भारी संख्या पर यह 
लागू है शोर इसीलिए छोटी दर पर भी काफी श्राय वसूल करना सम्भव है | ऐसी 
स्थिति में, जैसा कि कुछ का कहना है, इसकी जगद में उत्पादन कर, आयात 
कर ((घ्रश/०098) तथा चुँगी (0०0०9) के सम्मिलित रूप को आसानी 
तथा सफलतापू्बक नहीं लागू क्रिया जा सकता | आयोग ने यह भी पसन्द नहीं 
किया कि बिक्री कर केन्द्रीय राजस्व की मेढ़ बना दो जाय श्रथवा राज्यों के लिए 
इसकी बयूली केल्द्रीय सरकार करे | बिक्री कर मुख्यतः राज्य-कर ही बना रहे । 
लेकिन आयोग ने सिफारिश की कि जब्न एक राज्य में जिक्नी कर को बविक्रेताश्रों 
पर लागू करने श्र उपमोक्ताओ्ं से वसूल करने. का भार दूसरे राज्य पर पड़े तो 
वहाँ राज्य की जिम्मेदारी तथा श्रधिकार खत्म समझा जाय औश्रौर केन्द्र की जिम्मे- 
दारी तथा अधिकार समझा जाय | इस प्रकार आयोग इस परिणाम पर पहुँचा 
कि अन्तर-राज्य बिक्ली-कर की जिम्मेदारी केन्द्र पर रहे लेकिन केन्द्रीय सरकार इस 
बात का ध्यान रखे कि वह अन्तर-राज्य व्यापार और उसमें मुख्य रूप से चलने 
वाज्ञे निर्धारित कच्चे माल की बिक्री पर चिक्री कर लगाने में इस तरह अपने 
अधिकार का प्रयोग करे कि दोहरा कर न लगने पाये और कर लगाने वाली दो 
सरकारों के बीच उचित सामझत्य रहे | श्रायोग ने सिफारिश की क्रि संविधान में 
संशोधन किया जाय श्रौर कोयला, लोहा, इसात, रूई, चमड़ा और खालें अन्दर- 
राज्य व्यापार में विशेष महत्व की वस्त॒एँ निर्धारित की जायें और इनके लिए 
क्रिसी राज्य में एक-बिन्दु विक्की कर के श्रतिरिक्त दूसरी कोई प्रणाली न रहे | 

राज्यों की भावी बिक्री-कर प्रणाली के वारे में श्रायोग ने सिफारिश की कि 
इस कर को एक उपयुक्त मात्रा की (अनुचित रूप से बोक के रूप में नहीं) श्रल्प 
भ्राय वाले वर्गों तक पहुँचना चाहिए और इसके श्रन्तगंत बहुत से लोगों को श्राना 
चाहिए इसको संभव करने के लिए कर की दर नीची रखी जाय और बहु-बिन्द 
(ए्रणध-एणंप) कर हो |) मध्यम तथा लम्बी आय वाले बर्गों और लम्बी आय 
वाले बिक्रेताश्रों के लिए एक-बिन्दु (9]086-7070) कर के साथ-साथ बहुबिन्दु 
((४४-ए9०ंग्रा) कर भी रहे | ५,००० रुपये सालाना से ज्यादा आय वाले सभी 
विक्रेत/ओं को आयोग द्वारा प्रस्तावित संयुक्त प्रणाली के अन्तर्गत बहुविन्दु कर 
देना पढ़ेगा परन्तु कर की दर ह प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी | एक बिन्दु कर 
प्रणाली के श्रन्वर्गत श्राय सीमा अ्रपेक्षाकृत ऊँची होगी जैसे ३०,००० दुपये प्रति 
वर्ष । एक विन्दु कर की ऊँची दर गरीत वर्गों के जीवन वहन के लिए भ्रावश्यक 
वस्तुओं को छोड़ कर बाकी सत्र पर लगेगी | यह जरूरी नहीं कि सभी तरह 


प्रू७२ मारतीय श्रथशास्त्र की समस्याएँ 


की चीजों पर एक सी दर से कर लगाया जाय। विलास (]एजएए8) की कुछ 
चीजों पर ऊँची दर पर कर लगाना पड़ेगा | बिक्ती कर के इस लचीले ढांचे को 
श्रपनाने का अर्थ होगा कि हर राज्य को श्रधिक श्राय देने वाली श्रौर साथ ही 
साथ एक आसान श्रौर अधिक वैज्ञानिक प्रणाली मिल जायगी। 
मोटर गाड़ियों ओर मोटर स्पिट पर कर लगाने के संबंध में आयोग ने 
कद्दा कि मोटर गड़ियों पर लगी चुँगी (0०7०) श्रीर कर के बीच संबंध नहीं है 
क्योंकि पहली माल पर लगती है और दूसरी गाड़ियों पर । नगरपालिकाएँ जो 
गाड़ी-कर लगाती हूँ वह राज्य सरकार द्वारा मोटर गाड़ियों पर लगाये गये कर 
में प्रत्युत वृद्धि है । ऐसी बात चुगी श्रौर सीमा कर के साथ नहीं। ऐसी हालत 
में ठीक यह होगा कि नगर पालिकार्ये (नगर निगम नहीं) गाड़ी-कर को खत्म 
करके दोनों करों को एक कर दें श्रौर मोटर गाड़ी कर को बढ़ा दिया जाय और 
श्राय का एक अंश सम्बन्धित नगर-पालिकाशों को दे दिया जाय | 
स्टाम्प शुल्क के बारे में आयोग ने राय दी कि अन्तर-राज्य सौदों से 
सम्बद्ध कागज-प्रों पर स्टासस शुल्क की एक सी दरें रखना न वो झ्रावश्यक् ही है 
ओर न वाब्छुनीय । बैंकिंग के विकास के लिए जो भारत में श्रमी अपनी शैशवा- 
वस्था में है, श्रायोग ने सिफारिश की कि चेकों पर स्टाम्प शुल्क न लगाया जाय। 
कोर्ट फीस (6007 689) के सम्बन्ध में श्रायोग ने इस सिद्धान्त को स्वीकार 
क्रिया कि ग्रशासन के ख्चों को पूरा करने के श्राधार पर इसकी दरें निर्धा-रत 
की जायें | ह 
राज्य कर के रूप में तथा किसान पर बोक के रूप में भूमि-कर से प्राप्त 
राय ([ 470 [र०ए८॥०७) के महत्व में परिवर्तन हुआ है | इस सिलसिले में अायोग 
ने सिफारिश की कि आयकर की तुलना में स्वामित्व की शर्तों, प्रारम्मिक राजस्व 
निर्धारण के तरीके, राजस्व के संशोधन के तरीके और भू-राजस्व के स्थान पर ऐसी 
अधिक बुनियादी बातों में श्रल्पतम एकरूपता लाने का लक्ष्य जरूरी और उपयुक्त 
है | श्रायोग इस परिणाम पर पहुँचा कि एक बार राजस्व-स्तर का. मापदण्ड 
स्थापित हो जाने पर मूल्य के स्तर के परिवर्तन को ध्यान में रख कर हर दस वर्ष 
के बाद भू-राजस्व में संशोधन होना चाहिए लेकिन मूल्य में २५ प्रतिशत की घ८- 
वढ़ पर राजस्व में संशोधन की जरूरत नहीं | लम्बी क्ृपि-आयों पर सभी राज्यों 
को कृपि आय कर लगाना चाहिए श्रौर ३००० रुपये सालाना से अधिक की सभी 
कृषि आयो पर कृषि आयकर लगना चाहिए। अन्तिम लक्ष्य कृषि आय 
तथा गैर कृषि आय को मिल्ला कर पूरे पर श्राय कर लगाना होना चाहिए। 
मनोरंजन (6॥।४४४॥7८7/) कर के विषय में श्रायोग ने सिफारिश की कि 


फर जांच श्रायोग की रिपोर्ट थू७३ 


वत्मान ख्ट-दरों के स्थान पर प्रतिशत दरें लागू फी जायेँ | पुरस्कार प्रतियोगिता 
तथा लादरी पर कर लगाने का कार्य केद्रीय सरफार को केना चादिए। ऐिंचाई श्रौर 
विकास करों के सम्बन्ध में श्रायोग से यह कट्टा कि अभ्रधिकतम कर सिंचाई के 
फलस्वरूप भूमि की बढ़ी हुई कीमत के ५० सतिशत से व्यादा नहीं दोना चाहिए 
और इसकी वसूली एक उचित दीर्घकालीन श्रवधि में होनी चादिए | 

स्थानीय फर--श्रायोग ने देखा कि स्थानीय संस्थाश्रों की श्राय उनकी 
श्रावश्यकताश्रों के लिए बिल्कुल श्रपर्याप्त है| स्थानीय संध्याश्रों की जिम्मेदारियाँ 
बढ़ने के साप-साथ इनकी शआ्राय में दृद्दि नहीं हुई | स्थानीय संस्थाश्रों को अपनी जिश्मे- 
दारियों को संतोपननक रूप से निभाने में समर्थ बनाने के लिए जरूरी है कि उनकी 
श्राय फे साधन बढ़ाये जायें। लेकिन श्रायोग ने इस बात को पसन्द नहीं क्रिया 
कि संविधान में संशोधन करके कुछ फर स्थानीय संस्थाओं के लिए सुरक्षित 
कर दिये जायें । अ्रच्छा तो यह होगा कि ऐसी परम्परा बन जाय जिससे भूमि तथा 
इमारत पर कर, चेंगी, मशीन-चालित छोड़फर श्रन्य गाड़ियों का कर, पशु तथा 
नाव कर, पेशा, व्यापार तथा रोजगार कर तथा श्रखवारों में प्रकाशित विशापनों 
को छोड़कर श्रन्य विज्ञापनों का फर सिर्फ स्थानीय संल्याश्रों फे उपयोग के लिए 
रहें । हनके अलावा पियेटर कर, सम्पत्ति दस्तान्तरण कर श्लौर सड़कों अथवा 
ग्रान्तरिक जल-मार्गो पर चलने वाले माल तथा मुछाकिरों पर कर स्पानीय संस्थ/श्रों 
के लिए निश्चित कर दिये जायेँ | श्रायोग ने स्थानाय संस्थाश्रों की वित्तीय स्थिति 
सुधारने के लिए फरों का भाग देने के बजाय अ्नुदान-सहायता देने के तरीके को 
पसन्द किया है और इसके लिए कुछ सिद्धान्त ठुकाए हैं । लेकिन उसने सिफारिश 
की है कि जहाँ तक मोटर गाड़ी कर तथा भू-राजस्व्र का संबंध है इनका बैंटवारा 
गसज्य सरकारों श्रौर स्थानीय संस्थाश्नों के बीच किया जाय | 


आलोचना 


आयोग की सिफारिशों में देश के झ्राधिक विकास के लिए राजस्व 
बढ़ाने फी श्रावश्यफता का प्रमाव पढ़ा है। भारत की विशाल श्रोौद्योगिक 
तथा कृषि विकास सम्भावनाओ्रों के होते हुए भी यह श्रव मी आधिक दृष्टि 
से एक पिछड़ा हुआ देश है | विकास कार्य में तेजी लाने झौर देश को सम्रद्ध 
बनाने के लिए भारी पैमाने पर पँजी लगाने की जरूरत है श्रोर इसके एक अंश 
की पूर्त श्रनिवाय रूप से सरकारी श्राय से होनी चाद्विए | श्रायोग ने सिफारिश 
की कि सभी दिशाश्रों में कर वृद्धि की जाय जिससे केन्द्र तथा राज्य सरकारों को 
ज्यादा आय हो सके | श्राशा है कि यदि श्ायोग की बड़ी-भड़ी सिफारिशों को 


प्र्छ्छ भारतीय श्रथशासत्र की समस्याएँ 


लागू कर दिया जाय तो मारत में विभिंत्र सरकारों को कुल श्राय तुरत १ अरब 
रुपये से लेकर १३ श्ररत्र हो जायगी श्रौर बाद में चल कर काफी बढ़ जायगी। 
इसमें कोई सन्देह नहीं क्रि जितनी जल्द हो सके देश के आर्थिक साधनों 
का विकास होना चाहिए, लेकित हमारी ऐसी पिछड़ी अर्थ ष्यवस्था में 
एक बढ़े श्रन्याय, असहनीय कठिनाइयों ओर व्यापक प्रतिकूल परिस्थितियाँ पैदा 
करने का खतरा उठाये बगैर विकास व्यय के लिए श्रतिरिक्त कर लगा कर साधन 
एकप्र करने के लिए एक निश्चित सीमा को पार नहीं किया जा सकता। कर देने 
की क्षमता ऐसी दी एक चीज है | यह दुर्भाग्य का विषय है कि अपनी सिफारिशों 
प्रस्तुत करने में श्रायोग ने भारत की जनता की कर देने की क्षमता पर उचित ध्यान 
नहीं दिया | श्रायोग ने कर देने की क्षमता की सही परिभाषा दी जब उसने यह 
कह्दा कि “कर देने की क्षमता न्याय 'धपुण८ए) की तरद सापेज्षिक सिद्धान्त है। 
अत्यन्त महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टि से समाज के विभिन्न वर्गों का कर देने की छमता 
का संबंध कर की उस सीमा से है जिसके बाहर उत्पादक प्रयास ओर 
क्षमता दोनों को द्वानि होने लगती है[” लेकिन कर देने की क्षमता की 
सही परिमापा देने के बाद झायोग विचलित हो गया और उसने “कहा कि (#) 
दक्तिण-पृर्व एशिया तथा श्रन्य (विदेशों में मारत की श्रपेज्ञा कर-श्राय का 
राष्ट्रीय आय से अनुपात ज्यादा है, शौर (ख) इधर कुछ वर्षों से भारत में लोगों की 
कर देने की छरमता बढ़ी है क्‍योंकि “यह कहना गलत न होगा कि कर देने की 
क्षमता अ्रथ-्वाभ-हीन तथा अलोक-प्रिय नीतियों और श्रसफल प्रसाशन से घटवी 
है श्रौर कल्याणकारी तथा सुयोग्य प्रशासन से बढ़ती है। मारत में सरकारी व्यय 
कह्याणकारी व्यय की शोर तेजी से वढ़ रद्ा है लेकिन निश्चित रूप से यह नहीं 
केश जा सकता कि यह क्रिफायतशारी और दक्षता की ओर भी बढ़ रहा है। फिर 
भी भारत के सरकारी व्यय में सामाजिक तथा विकास सेवाओं को ज्यादा स्थान 
मिल्न रहा है जिससे कर देने की क्षमता की सीमा बढ़ रही है। स्वतंत्रता के बाद 
सरकार की जिम्मेदारी को श्रपनी जिम्मेदारी समझने की भावना का जन्म इसका 
दूसरा कारण है” | 

दूसरे देशों का उदाहरण देना वेकार है। उन देशों में कुल सरकारी 
राजस्व राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा अओश होता है क्योंकि वर्ह कर देने की 
क्षमता ज्यादा है| इसके श्रतिरिक्त, जैसा कि आयोग का मत है, कर देने की 
क्षमता ठोचने श्रौर इच्छा करने की चीज नहीं है | जहाँ तक कल्या- 
णएकारी व्यय का प्रश्न है, हमारे देश में सम्पत्ति के गलत वितरण के फल- 
स्वरूप, देश के जनता की कर देने की क्षमता नहीं बढ़ी । जह्यँ तक बनता के 


फर जाँच श्रायोग की रिपेर्ट पछप, 


मनोवैज्ञनिक दृष्टिकोण का सवाल है. उसका यहा से कोई संबंध नहीं। आयोग 
ने इस परिणाम पर पहुँचने के लिए, कि कुछ वर्षों में जनता की कर देने की 
क्षमता बढ़ी है, बहुत ही अ्रनोखा तक दिया है | आयोग के ध्यान में मनोवैज्ञानिक 
परिस्थितियाँ रही होंगी जम उसने जनता की कर देने के ज्ञमता की वृद्धि की बात 
कही क्योंकि जहाँ तक ठोस परिध्थितियों (9॥ए9»02) ००४०॥078) का सवाल 
है भारत की जनता की कर देने की क्षमता में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई । 

“अधिक विकसित पश्चिमी देशों में प्रति व्यक्ति श्राव जनता की न्यून- 
तम आवश्यकताओं से ज्यादा है श्रौर बहुसंख्यक लोगों की आय श्ौसत प्रतिव्यक्ति 
श्राय से कहीं ज्यादा है। श्रौर इसी ग्राधार पर पूर्ण विकसित श्रथ व्यवस्था में 
कर देने की अधिकतम क्षमता राष्ट्रीय श्राय की २४ प्रतिशत निकाली गयी है। 
इसी आधार पर श्रधिक विकसित पश्चिमी देशों में मारत की उपेक्षा सरकारी 
राजस्व बिना कोई प्रतिकूल श्रसर डाले राष्ट्रीय श्राय का एक बहुत बड़ा श्रेश है । 
लेकिन भारत में. राष्ट्रीय झ्राय के १६४०-५१ में ६,११० करोड़ रुपये से १९५५- 
६ में १०,८०० करोड़ रुपये हो जाने तथा १६६०-६१ (समो १६५२-५३ की 
कीमतों के श्राघार पर) में १३,४३० करोड़ रुपये हो जाने के अनुमान पर श्राधारित 
प्रति व्यक्त आय १६४०-५१ में २२५ झुयये से बढ़कर शष्टपू४-५६ में श८० रुपये 
ओर १६६०-६१ में ३३० रुपये होगी | इसके अलावा भारत में अ्रधिकांश लोगों 
की आय प्रति व्यक्ति औसत आय से कम है श्ौर केवल थोड़े से ही लोगों की श्राय 
शआसत प्रति व्यक्ति आय से श्रधिक है| इस प्रकार श्रधिकांश' लोगों में कर 
देने की थ्षमता बिल्कुल नहीं है। केवल दूसरे क्रिस्म के लोगों में कर देने की 
छमता है लेकिन उनकी संख्या इतनी कम हे कि श्रगर उनकी पूरी आय जब्त 
कर ली जाय तो भी राष्ट्रीय आय से सरकारी कर का अनुपात पश्चिमी देशों के स्तर 
तक नहीं पहुँचेगा? |१ इसोलिए इम इस नतीजे पर पहुँचते हूँ कि अगर अधिकांश 
कर जिनकी सिफारिश कर जाँच श्रायोग ने की है लागू कर दिये जाते है तो भार 
भारतीय जनता की कर देने की क्षमता से कहीं ज्यादा बढ़ जायगा और उस को 
ख्सहनीय और श्रन्यायपूर्ण कठिनाई मेलनी पड़ेगी । 

अतिरिक्त पू जी संग्रह करने के लिए. सभी वर्गों के उपभोग पर अधिक से 
अधिक नियंत्रण लगाने की ठिफारिश करने में झ्रायोग प्राचीन (0]85809)) 
श्रार्थिक सिद्धान्त से बहुत ज्यादा प्रमावित रहा है जिसका परित्याग बहुत पहले 


१. २५ फरवरी १६५६ के 'कामर्सः ((०ग्रागरक्ष०6) के प्ष्ठ ६६७ पर लेखक. 
का निवन्ध देखिये। 
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हो किया जा चुका है। मार्शल (]४४:७॥8!)) तथा पीयू (0800) श्रादि 
विचारकों ने बचत श्रीर पूंजी लगाने की समस्याश्रों पर विचार फरते हुए पूर्ण 
रोज़गार की स्थिति को श्राघार बनाया था | यह मान कर चलने से यद्ध सोचना 
नरूरी हो गया कि धन बचाने के लिए लोग श्रपने उपभोग में कमी करें श्रौर इस 
प्रकार पूँजी लगाने के लिएसाधन सुलम्‌ करें | ऐसी स्थिति में जब सुलभ साधनों 
से जो पूर्ण रूप से सक्रिय हैं उपमोग श्रौर विनियोग (7025/7677 के बीच 
चुनाव करना है, पूँजी बढ़ाने के लिए डपभोग में कमी करना जछूरी है। 
लेकिन जैसा कि केन्सियन ([(69॥682॥) सिद्धान्त जोर देता है श्रगर पूरी सक्रि- 
यता नहीं दे श्रोर साधन निष्किय तथा वेकार ई तो अतिरिक्त उपभोग तथा 
अतिरिक्त विनियोग दोनो साथ-साथ चल सकते हूँ। केन्सियन सिद्धान्त की यही सीख 
है। कर जाँच श्रायोग ने इस पर विचार नहीं किया श्रीर इस प्रकार उसने भारी 
भूल की | यह पूछा जा सकता है कि श्रगर लोग श्रपने उपभोग में कमी कर के 
घन नहीं बचाते तो श्रार्थिक विकास के लिए. श्रावश्यक धन कहाँ से श्रायेगा | 
केन्सियन सिद्धान्त ने दिखाया है कि “निर्मितः घन से किया गया कोई भी 
विनियोग (9ए८8:7070 गुणक के सिद्धान्त पर जल्द ही आय का भाग घन 
जाता है श्रोर श्ससे जनता को श्रपनी ग्राय में से उपभोग-सतर को कम किये अगर 
शपने आप बचत में श्रौर बृद्धि होती है। यद्द तक देना गलत है कि फ्रेन्सियन 
रिद्वान्त भारत तथा दूसरी पिछड़ी श्र व्यवस्थाश्रों में लागू नहीं दोता और 
इसलिए इमें श्रव भी शाजीय श्रार्थिक सिद्धान्त के श्राधार पर सोचना पड़ेगा | इससे 
ज्यादा निरथंक बात श्रौर कोई नहीं हो सकती | कुछ खास कारण से भारत में 
केन्सिपन प्रणाली के कार्यान्वयन की गति मन्द हो सकती है लेकिन इसको यहाँ 
उसी प्रकार लागू किया जा सकता है जिस प्रकार विश्व के दूसरे देशों में | एक 
श्रोर महत्वपूर्ण बात है जिसकी कर जाँच श्रायोग ने पूरी उपेक्षा कर दी है | पूँजी 
लगने से उत्पादन में दृद्धि होनी चाहिए श्रौर इसको बनाये रखने के लिए श्र 
उत्पादन की सम्मव करने के लिए. यह जरूरी है कि जो उत्पादन हो वह बिके 
भी | लेकिन श्रगर उपभोग कम करने के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिश मान 
ली जाय तो यह अउम्भव हो जायगा और उपभोग कम करके विकास में पूँणी 
लगाने से स्वयं विकास को क्षति पहुँचेगी। 

यद्यपि श्रायोग ने कहा है कि करदाता के प्रयास श्र उद्यम को नष्ट 
देने से बचाने की पूरी कोशश होनी चाहिए लेकिन मालिक द्वारा कर्मचारियों को- 
प्रदत्त सुविधा के मूल्य को कर आय के श्रन्तर्गत शामिल करने, अथवा अनिवार्य 
रूप से जमा करने के लिए श्रतिरिक्त कर (उप्रा०7४88) श्रादि के सुझावों का 


कर जांच श्रायोग की रिपोर्ट प७७ 


मुख्य रूप से यही श्रसर पड़ेगा | आधिक दृष्टि से अरविकसित तथा पिछुड़े देश में 
बिना द्वानिकारक हुए श्रोद्योगिकों (॥॥ए४०ए27०ए७) पर ऐसे बोकक नहीं 
लादे जा सकते | 

लेकिन श्रायोग की सिफारिशों में इन दोषी के होते हुए भो उसकी रिपोर्ट 
महतलपूर्ण है और इसमें अनेक श्रच्छे सुसाव हैं । १३ लाख रुपये से ऊपर की 
श्रायों पर अधिकतम संपूर्ण ग्राय कर दर को १३३ आना प्रति रुपये से ज्यादा न 
करने, बीमा प्रीमियम की कणोती (३०2६छयघ०7) और प्रोविडेन्ट फन्‍ह के ओरशा- 
दान की भ्रधिकतम रकम आय की ६ सेर करने श्रोर क्रश; १६४६ तथा १६४६ 
में निर्धारित प्रारम्भिक तथा अतिरिक्त घिसाई छूट की प्रणाली जारी रखने की 
जो सिफारिश श्रायोग ने की हैं उनसे देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन 
मिलेगा | यह सुझाव कि नव स्थापित उद्योगों को कुछ परिस्थितियों में 'कर 
से छुट्टी! दी जाय और नुकसान को अनिश्चित श्रव॒धि तक श्रागे ले जाने दिया 
जाय, इसका भी यही परिणाम होगा | कर टालने, बिक्री कर तथा स्थानीय वित्त 
से सम्बन्धित आयोग ने जो सिफारिशें की हैं वे रिपोट के महत्वपूर्ण अंग हैं। 
आयोग की कुछ छिफारिशों को भारत सरकार १६५५-५६ श्रोर १६५६-५७ की 
बजटों में लागू कर चुकी है | 


३७. 


चअध्याय ४६ 
कर प्रणाली सधार पर काल्डॉर रिपोर्ट 


प्रोफेतर निकोलस कफाल्डॉर ने मार्च १६५६ म॑ भारतीय कर पग्राली में 
सुधारः पर श्रपनी रिपोर्ट भारतीय सांख्यिकी बिद्यापीठ (प्रतांका। 5905 ८वो 
पा86०6७) के द्वारा भारत सरकार को दी। प्रोफेतर काल्डीर को इस 
विद्यापीठ 'ने निमंत्रित किया था। उन्होंने श्रपनी रिपोर्ट में भारतीय कर 
प्रणाली के सम्बन्ध में क्वान्तिकारी मुझाव दिये | | चेंकि भारत सरकार पँली 
लाम कर (02ण०) 0708 79%), सग्पदा कर (फेछ्वए 785), उपहार कर 
(जा छट्टो श्रीर व्यय कर (छक्ुशाताप्रा८ ६80 पहले ही, यद्यपि कुछ 
रुपान्तर कर के, लागू कर चुकी है इसलिए काल्डॉर रिपोर्ट को नया महत्व मिल 
गया है। 

काल्डॉर रिपोर्ट में कहा गया है कि “भारत की वर्तमान प्रत्यक्ष कर प्रणाली 
श्रर्प्याप्त (7४॥0 0०00 थौर श्रउ्मान (०५ णं४४0०) दोनों है । यह इसीलिए 
न्यायसंगत्त नहीं है वर्योकि कर के वतंमान श्राघार (श्राय) की कानूनी परिभाषा 
दोप पूर्ण है श्रौर कर लगाने की क्षमता का ज्षेत्र पक्तपातपूर्ण है श्रौर कर देमे 
वाले कुछ वर्ग श्रपनी वास्तविक श्राय को घटाकर दिखा सकते है । वह इसलिए 
श्रथर्याप्त है क्योंकि करदाता सीमित विवरण देते हैं श्रौर सर्म्यत्ति के सौदों 
तथा सम्पत्ति श्राय जानने के लिए कोई विस्तृत उपाय नद्दीं है। इसके फलस्वरूप 
मुनाफे श्रौर सम्पत्ति आय को छिपाकर अ्रथवा इसका घटा कर दिखाकर इसकर की 
चोरी में श्रपेज्ञाइत त्रसानी रहती है? | इस बात को ध्यान में रखकर श्रौर 
हमारी कर प्रणाली के दांपों को दूर करने के लिए काल्‍्डॉर रिपोर्ट में भारत में 
सम्पदा पर वार्षिक कर, पूंजी लाभ पर कर, उपहार कर श्रोर व्यक्तिगत ज्यय 
कर लगाने की सिफारिश की गयी है | श्रन्तिम कर को आय के वर्तमान सुपरटैक्स 
के स्थान में आंशिक रूप से लागू करने की सिफारिश की गई है | 

उ्यय कर->ध्यय कर करदाता के उपभोग के व्यय पर लगने वाला 
व्यक्तिगत उपभोग पर कर है | इसमें मालिक की श्रोर से मिलने वाला खर्च मी 
शामिल है | काल्डॉर रिपोट के अनुसार यह कर “प्रति वयस्क (बच्चों को श्राघा 
वयस्क उमा जाय) १०,०० झपये वापिंक से ज्यादा के निजी खर्चे पर प्रति ब्यक्ति 
के आधार पर खंड-प्रणाली के अनुसार क्रमिक रूप में लगाया जाय। १०,००० चपये 
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और १२,५०० के बीच २५ प्रतिशत और ५०,००० दपये से ऊपर ३०० प्रतिशत 
वार्षिक प्रति वयस्क रहे |? उदाइरण स्वरूप माता, पिता और दो बच्चों का एक 
परिवार है जो सालाना ४०,००० रुपये खच 'करता है । चकि परिवार तीन वयस्क 
इकाइयों का है इसीलिए खर्च प्रति वयस्क १३,३३१ रुपया श्राया और कुल कर 
प्रथम ३,३३३ रुपये कर का तिगुना होगा। 

“कर निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत उपभोग का खच्च -साल के शुरू 
में कर दाता के कुल दायित्व और साल भर की सभी श्राययों के योग से वर्ष के 
अन्त के कुल दायित्व को घटाने से बची राशि के बरावर समम्मा जायगा | दूसरे 
शब्दों भें/साधारण श्राय जैसे उपहार (270) ब्रिकने योग्य, सम्पत्ति श्रादि के 
श्रतिरिक्त दूसरी श्रायों से होने वाले ख्चों पर भी कर लगेगा । किसी कार्य में जो 
. पूंजी लगेगी (॥7ए०४ऐ7श॥४ ०7799) बह कर-मुक्त रहेगी। इसके अतिरिक्त 
कारोबार का वास्तविक खचं, एक निश्चित रकम के ऊपर दूसरों को दिया 
गया उपहार किसके श्रन्तगंत देहेज श्रादि मी हे, और उपमोग की कुछ 
वस्तुएं, जिन्हें आ्रावश्यक कह्टा जा सकता है, कर-सुक्त रहेंगे | आ्रवश्यक 
बस्तुश्रों के श्रन्तगंत एक निश्चित रकम तक श्रन्त्येष्टिक्रिया तथा जन्म, दवा 
का खचं, अभिकांड, चोरी आ्रादि के कारण होने वाला खर्च सम्मिलित है।. 
फर्नीचर, मोटर कार आदि ज्यादा दिनों तक चलने वाली उपभोग की वस्त॒ओों का 
खर्च कर लगाने के लिए कई वर्षों में फैलाया जा सकता है? ह 

इस कर के समर्थन में कहा गया है कि (१) कर देने की क्षमता जानने 
के लिए. आय सद्दी कसोटी नहीं है क्‍योंकि यद्यपि किसी की ग्राय कम हो 
सकती है लेकिन वह पुरानी बचत, पजी लाभ, उत्तराधिकार, उपहार, पुरस्कार, 
विरासत, श्रादि के फलस्वरूप अनेक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर 
सकता है | व्यय-कर व्यक्ति के रहन-सहन के स्तर पर आधारित है और 
इस प्रकार उसकी कर देने की क्षमता जानने का श्रधिक उचित साधन 
है | (२) व्यय कर से बचत पर कर नहीं लगता और इस प्रकार यह बचत को 
प्रोत्ताइन देता है | चूंकि भारत के श्रार्थिक .विकास के लिए अधिक बचत की, 
श्रावश्यकता है इसलिए यह द्वितीय योजना के द्वित में है; और (३) “आगे चल. 
कर श्राय-कर की ऊँची दरों के कारण लोग न्यापक रूप से कर को बचाने लगते 
हैं जिसका फल यह्द होता है कि इस कर से आय कम होती है | व्यय कर लगाने- 
श्र झ्रायकर की ऊपर की दरों को घटाने से सफलता मिल्तेगी क्योंकि हससे कर 
_ की चोरी रुकेगीं श्रोर साथ ही चोरी करना अधिक कठिन काय॑ सिद्ध होगा [?! - 
सम्पदा कर (५४८४)४४ प्र४:0)--“यह किसी व्यक्ति की सम्पदा पर कर: 


पूछ० भारतीय अ्रथशात्र की समस्याएँ 


है श्रौर हर वर्ष उसकी कुल श्रसली सम्पत्ति के मूल्य पर निर्धारित किया जायगा । 
यह कर विस्तृत होगा श्र्थात यह कृषि सर्म्पत्ति, सभी प्रकार की श्रसली मिल्कियत, 
स्थक तथा शेयर, बाजार में ब्रिक्नी योग्य सभी वस्तुश्नों औ९ चेंक में जमा पूँजी, 
जवाहरात तथा कोमती वस्तुओं आदि समी व्यक्तिगत सम्पत्तियों पर लागू होगा। 
वेंक में जमाधन तथा घरेलू फर्नाचर ओर कपड़े जैसी व्यक्तिगत वस्तुएँ एक सीमा 
तक कर मुक्त रखी जा सकती हैं |” १,००,००० रुपये से कम की सम्पत्ति को कर 
मुक्त रखने के बाद प्रस्तावित कर की दरें निम्नलिखित होंगी |-- 
सम्पत्ति की कीमत प्रतिशत दर 
१,००,००० रुपये ते नीचे 
३,००,००० २० श्रौर ४,००,००० रत क्के बीच 
४,००,००० २० ओर ७,००,००० र० क्के बीच 
७,००,००० र० ओर १०,००,००० रुू० के चीच 
१०,००,००० ₹० और १५४,००,००० रु० के बीच 
१४,००,००० रुपये से ऊपर २ 
इस कर के पक्ष में यह तक है कि (१) श्राय कर की अपेक्षा इस से किसी 
की कर देने की क्षमता का ज्यादा श्रच्छा पता चलता है क्योंकि किसी व्यक्ति के 
पास ठिफ आय के द्वारा ही नहीं बल्कि सम्पदा के द्वारा भी वस्तुएँ श्रा.सकती ई; 
(३) “वततमान श्ायों की श्रपेज्ञा पंजी स्वामित्व (0४जञ0०ं 0फ्राशआए) पर 
आधारित कर को प्रशासनात्मक दृष्टिकोण से निर्धारित करने में और श्राय के 
निश्चतर खंडों में वसूल करने में अधिक आसानी होगी”; और (३) एक अ्रधिक 
क्रमिक आय-कर से खतरनाक पूजी विनियोग (07ए९४४७॥(8) के विरुद्ध पक्ष- 
पात होता है । “चँंकि श्राय की वृद्धि के ताथ आय कर की दरों में वृद्धि होती है 
इसीलिए खतरनाक पँजी विनियोग के जरिये लम्बी श्राय करने की प्रवृत्ति घटती 
पा और क्रमिक इृद्धि होने के बावजूद सम्पत्ति पर लगा कर इस तरह का 
बा न हा 5 की कीमत पर लगेगा श्रौर ऐसी सम्पत्ति से होने 
१ 
सम्पत्ति पर समान रूप से पड़ेगा । व अटल 
पूजी लाभ कर (ए४ण७छ]| (थ्वा5 79)-क्रा्ल्शार रिपोर्ट ने 
(दर *- 
हलक है हि 8 2 पर जिन पर इस समय आय के श्रथ के 
अब आप सेगता आय-कर लगना चाहिए | इसका 
से ढ़ हुआ कक संयुक्त आय ( समस्त पूजी-लाभों के सहित ) २५,००० रपये 
ज्यादा शेने पर मोटी दर से ७ श्राने प्रति रुपया कर लग्रेगा” | 


सयत *# न्थ७ जज व्ुऊ 6० 


कर प्रणाली सुधार पर काल्डॉर रिपोर्ट प्रू८३ 


“कम्पनियों के पूँजी ल्ञाभ' पर उसी प्रकार कर लगाना चाहिये जिस तरह 
व्यापारिक मुनाफे पर लगेगा | दूसरे शब्दों में संभी लामदायक श्रायों पर चाहे 
वे व्यापारिक लाभ, साधारण झ्राय, कम्पनी आय ग्रथवा पूजी-लाम हों, २५००० 
रुपये के ऊपर ७ श्राना प्रति रपये की एक सी दर से कर लगेगा? । 

पूँजी लाभ कर के पक्ष में यह तक उपस्थित किया गया है कि (१) पँजी 
लाभ कर से व्यक्ति की कर देने की क्षमता बढ़ती दे इसलिए कर लगायी जाने 
वाली आय में इसको सम्मिलित रहना चाहिए; श्रोर (२) “किसी व्यक्ति के लिए 
ऐसे अ्रवसर सदा रहते है कि वह अपने हिसाव-किताब इस तरह से बनाये कि 
उसकी सम्पत्ति का लाभ कर लगने वाली श्राय की जगह पूँजी-इदि (0०छांछ! 
2/62५४०7) का रुप ले ले। उदाहरण स्वरूप सुपर टैक्स देने वाले के लिए 
कम डिविडेन्ड वाली लेकिन भारी मात्रा में श्रनुमानित पेजी वृद्धि ("० 
289[/९०७॥४07 ) वाली प्रतिभूतियों में पूंजी लगाने श्रथवा ढिंस्काउन्ट वाले बांडों 
को खरीदने-में लाभ है” | श्राय पर लगने वाले कर की दर से पजी लाभ पर 
कर लगाने से इस प्रकार की कर चोरी रुक जायगी। 

उपहार कर (७ 90-“बतंमान सम्पत्तिकर (28906 ॥20ण५9) 
के स्थान में यह कर लगाने की सिफारिश की गयी है। यह कर समी उपदारों पर 
लगेगा । इसके श्रन्तर्गत जीवित व्यक्तियों को दिये गये उपह्यार तथा उत्तराधिकार 
में मिले उपहार भी शामिल हैं। सम्पत्ति-कर के लिए जो प्रणाली भ्रपनायी गई हे 
उसके प्रतिकूल यह करदाता की सम्पत्ति पर नहीं बल्कि पाने वाले की सम्पत्ति 
पर निर्धारित किया जायगा | एक अकेले प्राप्त करने वाले के लिए १०,००० रुपये 
तक छूट देने का सुझाव दिया गया है | इसके ऊपर उपहार पर अगर पाने वाले 
की असली सम्पत्ति ३,००,००० रुपये से नीचे की है तो १० प्रतिशत की दर से कर 
लगेगा | १,००,००० झूये श्रोर १,४०,००० रुपये के वीच १५ प्रतिशतकी दर से, 
१,५०,००० रुपये और २,००,००० झरुपये के बीच २० प्रतिशत की दर से कर 
लगेगा ) औ्रौर यदि पाने वाले की कुल सम्पत्ति (उपद्दार समेत) २०,००,००० रुपये 
से ज्यादा बढ़ जाती है तो ८० प्रतिशत की दर से कर लगेगा । दूसरे शब्दों में 
१,००,००० रुपये से ऊपर के खंडों के लिए वर्तमान सम्पत्ति कर की दरों को दूनी 
दरें प्रस्तावित की गयी है,” | 

“यह सुक्काव दिया गया है कि एक बार वार्षिक सम्रदा कर लागू हो 
जाने और वार्षिक असली सम्पदा का पर्यात् ब्यौरा मिल जाने पर वर्तमान सम्पत्ति 
कर की जगह्ट उपहार कर पूरी तौर से लागू-कर दिया जाय | उत्तराधिकार कर का 
अउले भार उत्तराधिकार पाने वाले र पढ़ता है, मृत व्यक्ति पर नहीं | दूसरे 


पूछूर्‌ भारतीय श्रथशाख्त्र की समस्याएँ, 


जीवित व्यक्तियों के बीच के उपह्दारों और वसीयत में मिलने वाली उम्पत्तियों के 
बीच श्रन्तर करने में कोई श्रौचित्य नहीं इसलिए सम्पत्ति कर के स्थान में एक 
क्रमिक उपहार कर लगाया जाय” | 

“उपद्वार कर के ओचित्य के प्रति तक उसकी आवश्यकता तथा ग्रशा- 
सनात्मक सरलता है। कहा जाता हे कि उत्तराधिकार पर कर लगाने का वास्तविक 
ओऔखित्य यह है कि श्रपनी सम्तत्ति अपने उत्तराधिकारी को देने की व्यक्ति 
की स्वतंत्रता फो सीमित करने का अधिकार समाज को है। लेकिन अगर ऐसा 
है तो उपद्ारों द्वारा सम्पत्ति देने ओर वसीयत द्वारा सम्पत्ति पाने में श्रन्तर करने 
का कोई कारण नहीं? । 

इन नये करों का सुराव देते हुए काल्डॉर रिपोर्ट में बहुत ही साफ तौर 
से सिफारिश की गयी है कि (१) व्यक्तियों, कम्पनियों श्रादि पर श्राय कर तथा 
सुपर टैक्स की ऊपर के खंड की दर मिला कर २५,००० रुपये से ऊपर की श्रायों 
पर ७ शआाना प्रति रुपया से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । २५,००० रुपये तक की 
शआ्रायों पर कर की क्रमिक दरें लगेंगी श्रोर इसके ऊपर ७ आना प्रति रुपये की ' 
मोटी दर लागू होगी। इस प्रकार यह सिफारिश की गयी कि आय कर श्रीर सुपर- 
टेबस की संयुक्त दर तत्कालीन ६२ प्रतिशत की दर से घटा कर ४५ प्रतिशत कर 
दी जाय; और (२) जहाँ सक कम्पनियों का सवाल है वर्तमान जटिल कर प्रणाली 
की जगह वर्तमान टृट-फूट छूट तथा विकास छूट को मान कर कम्पनियों की पूरी 
आय पर ७ आना प्रति दफये की दर का एक कर लगाया जाय | 

काल्डॉर रिपोर्ट के अनुसार व्यक्तिगत करों के फलस्वरूप नये करों से कुल 
असली श्राय निम्नलिखित होगों :-- 


व्यक्विगत कर अनुमानित वापिक आय 

१, व्यय कर १० करोड़ रुपये से १५ करोड़ रुपये तक 
२. सम्पदा कर १५ करोड़ रुपये से २५ करोड़ रुपये तक 
३. पूंजी लाम कर २४ करोड़ रुपये से ४० करोड़ रुपये तक 
४. उपहार कर ३० करोड़ दपया 


हक आज आया आरत न पका चाप आ 3 आय कर कक ॥तापर्तज 
योग ८० करोड़ रुपये से ११५० करोड़ रुपये तक 
३ शआना प्रति दपये के ऊपर 
सुपर-टैक्स छत्म करने 


से होने वाली कमी १८ करोड़ रुपया 
पल 5 
असली आय पर करोड़ बय्ये से ६२ करोड़ रुपये तक 
न न 


कर प्रणाली सुधार पर काल्डॉर रिपोर्ट धटरे- 


आलोचना--कर प्रणाली के सुधार के रूप में प्रोफेसर काल्डॉर का श्रत्यधिक 
बुनियादी सुझाव व्यय-कर के रूप में है। प्रोफेसर काल्डॉर का तक॑ यह है 
कि जितनी सही परिभाषा व्यय की दी जा सकती है उतनी आय की न्नहीं और 
व्यय-फर देने वाले श्रोर कर वसूल करने वाली सरकार दोनों के लिये न्याय- 
पूर्ण है| कॉल्डार रिपोर्ट के अ्रमुसार असमानता की जाँच करने के लिये, जिसको 
दूर करना कर प्रणाली का उद्देश्य होता दे, उपभोग की श्रसमानता, आय श्रथवा 
सम्पदा की श्रसमानता की कसौटी से ज्यादा उपयुक्त है। जहाँ तक व्यय-कर का 
प्रश्न है जितना कोई व्यक्ति राष्ट्र की वस्तुओं ओर सेवाश्रों की घारा से अपने 
लिए. निकाल लेता है उसी के श्रवुतार उस पर कर लगता है और जहाँ तक 
श्राय-कर का प्रश्न है वह जो कुछ इस घारा में लगाता है उस पर कर लगता 
है | विभिन्न लोगों की समानता की जाँच उस आधार पर नहीं होनी चाहिए 
जितना वे लगाते हैं बल्कि उस आधार पर होनी चाहिए जितना वे लेते 
हैं। व्यय कर के लिये कुछ सैद्धान्तिक श्रीचित्य है लेकिन यह कर बुरा 
इस अर्थ में है कि यह अजेय व्यवद्दारिक कठिनाइरयाँ पैदा करता है | 
पिछली शताब्दी के मध्य में इस कर को लगाने का सुकाव दिया गया था लेकिन 
कुछ ही देशों को छोड़ कर किसी देश ने इन्हीं व्यावह्यरिक कठिनाइयों के कारण 
लागू नहीं किया | कुछ विशेष कठिनाइयों के कारण जो इमारे सामने हैं भारत 
के लिये यह और श्रनुपयुक्त है | हमारे यहाँ झ्रत्र भी संयुक्त परिवार की प्रणाली 
है और सीमित आयों वाले लम्बे परिवारों के लिए यह श्रठुचित द्वोगा | प्रोफेसर 
काल्डॉर ने इस कठिनाई को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने सुझाव दिया 
कि यह प्रति ब्यक्ति श्राधार पर लगाया जाय श्रधोत्‌ कर निर्धारण में परिवार के 
लोगों की संख्या का ध्यान रक्खा जाय | लेकिन भारत में काफी लोगों को ऐसे 
व्यक्तियों की मदद करनी पड़ती है जिन्हें किसी भी परिभाषा के श्रन्तगंत उनके 
परिवारों के अन्तर्गत नहीं समक्ा जा सकता। और उनके कुल खर्च में ऐसे बाहरी 
व्यक्तियों पर होने वाला भी खच शामिल रहता है । ऐसी ह्थिति में व्यय-कर श्रनुचित 
होगा तथा उक्त सहायता को रोऊेगा और इस प्रकार यह समाज विरोधी होगा | 

दूसरे, जब तक कीमतें स्थिर रहेंगी व्यय कर न्यायपूर्ण रहेगा लेकिन जब 
कीमतें बढ़ेगी श्रथवा घटेंगी यह न्याय पूर्य नहीं रह जायगा। कीमतें बढ़ने पर, 
जैसे कि मारत में हुआ दे और द्वितीय तथा बाद की योजनाश्रों को देखते हुए 
भविष्य में भो हो सकता है, उपभोक्ता को हानि होगी क्योंकि वस्तुओं 
श्रौर सेवाओं के उपयोग के लिए उसको ऊँची कीमतें चुकानी पढ़ेंगी। 
इसके अतिरिक्त यदि वह उतनी द्वी बल्तुश्नों और सेवाश्रों का उपभोग करना 


पूषछ मारतीय भ्र्थशाज्ञ की समस्याएँ 


चाहता है जितनी का उपभोग वह पहले करता था तो उसको लम्बा व्यय-कर 
देना पढ़ेगा क्योंकि ऊँची कीमतों के कारण उसकी वचत घट जायगी। सिफ 
इसको छोड़ कर उसके व्यय का पता लगाने के लिए और कोई व्यावह्वरिक 
उपाय नहीं है कि पहले उसकी श्राय का श्रनुमान लगाया जाय ओर तत्र पता 
लगाया जाय कि इसमें से कितना बचा है ! 


श्न्त में, भारत में सब से बढ़ी कठिनाई कर चोरी की है । कर की चोरी 
उस सीमा दक श्रौर बढ़ जायगी जिस सीमा तक लोग पहले साल छिपा कर रखे 
गये नकद रपये से और उन लोगों से उघार लिये गये रुपये से ्रपने वतंमान 
उपभोग का काम चलायेंगे जिनकी श्राय पर प्रत्यक्ष रूप से कर नहीं लगता तथा 
जिन्हें श्रायकर अ्रधिकारियों के सामने अपनी श्राय का ब्यौरा नहीं पेश करना 
पड़ता | इसके श्रतिरिक्त बीमारी, विवाह, ज्यादा दिनों तक चलने वाली उपभोगता 
वस्तुओ्नों आदि पर हुये खचचे से अनेक कठिनाइयाँ पैदा होंगी। भारत में छोटे 
व्यापारी निजी हिसाब तथा व्यापार का हिसाव साथ रखते ६ और ऐसी स्थिति में 
निजी व्यय को व्यापार के हिसाव में दिखा के कर की चोरी के मामलों को पकड़ना 
सरल न होगा। बड़े कारोबार में श्रधिकारियों को कारोबार से सम्बन्धित 
खर्च में जो छूट मिली है उससे मी कठिनाडर्यां पैदा होंगी | प्रोफेसर ए० आर० 
प्रेस्‍्ट (206. 8, 7२. 70680) ने सही कहा है कि “प्रोफेसर काल्‍्डॉर का 
सानततिक चित्र यह है कि लोगों का एक छोटा समुदाय विरासत में मिले धन को 
विलास की वस्तओ्नों में लुट्ा रद्दा है । दूसरा चित्र यह हो सकता है कि सभी श्राय 
वर्मो के भारी संख्या में नाम मात्र की अपनी श्राथिक श्रायों को विभिन्न स्तरों में 
लिन्‍्सों श्रोर विभिन्न रूपों ओर मात्राश्रों में खर्च भत्तों से पूरा करते हैं?” | इसके 
मामले में व्यय-कर जितनी समस्याएँ. इल नहीं करता उतनी पैदा करता है। 
इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते ई कि यह भारत के लिए उपयुक्त नहीं है! 


पूँजी लाभ कर, उपहार कर और सम्पदा कर में यह गम्भीर दोप है कि 
बचत करने का उत्साह बुरी तरह घट जायगा ओर पूंजी निर्माण रुक जायगा जब 
कि ये भारत की अर्थ व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए. बहुत महत्वपूर्ण 
है । संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे उन्नत देश में ऐसे करों से श्रधिक हानि सम्भव 
नहीं क्योंकि वहाँ पहले से ही सम्पदा का अत्यधिक? संग्रह है लेकिन भारत ऐसे 
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश में पूंजी निर्माण और धन संग्रह को प्रोत्साइन देना 
विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके श्रतिरिक्त 'कर लगाने में मितव्ययिता? 
(९००7णाए का दडश/07) का शात््रीय सिद्धान्त जितना पहले महत्वपूर्णया 


कर प्रणाली सुधार पर काल्‍्डॉर रिपोट पू८प, 


उत्तना ही आज भी है। श्रगले कुछ वर्षों में इन करों से जो छोटी श्राय होगी 
और सरकार को इनके वसूल करने में जितना समय और घन खर्च करना पड़ेगा 
उससे इनका आऔचित्य नहीं सिद्द होता । काल्डॉर रिपोर्ट में अतिशयोक्ति 
से काम लिया गया है कि सरकार को पूँजी लाभ कर से २५ फरोढ़ रुपये से 
४० करोड़ रुपये तक, उपहार कर से ३० करोड़ रुपये और वाधिंक सम्पदा कर से 
१५ करोड़ रुपये से २५ करोड़ रुपये तक की श्राय होगी | पर्याप्त श्रांकड़ों के अभाव 
में इन करों की सम्मावित्त श्राय का अनुमान लगाने का कोई साधन नहीं लेकिन 
सम्मावना इस बात की है कि अगले कुछ वर्षों में इन करों की कुल श्राय छोटी सी 
होगी । इमारे पास प्रशिक्षित आय-कर श्रधिकारियों की कमो है श्रोर यदि इमारे 
पास किसी तरह प्रशिक्षित श्राय कर अधिकारी हो जाते हैं तो उन्हें पहले कर की 
चोरी रोकने में लगाना चाहिए जिससे सरकार के पास प्रोफेसर काल्‍्डॉर द्वारा 
प्रस्तावित कल्पनाशील करो की श्रपेज्षा ज्यादा राजस्व श्राये । 

श्रपने सुमावों के श्रोचित्य के पक्ष में प्रोफेतर काल्‍्डॉर का सबसे बढ़ा तक 
यह है कि इनसे भारत में करों की चोरी रुकेगी क्योंकि “श्रगर इन करों का निर्धा- 
रण एक ही समय, एक ही अ्रधिकारी द्वारा और करूदाता द्वारा प्रस्तुत 
हिसाब-किताब एक हा पूर्ण व्योरे (साल की समस्त आयें, कर मुक्त सभी 
खर्च, और अपनी समस्त सम्पत्ति का नकशा) के आधार पर किया जाय 
तो कर की चोरी अ्रधिक कठिन हो जायगी, केवल इसीलिए नहीं कि कर- 
दाता के लिए विशेष आयें श्रथवा सम्पत्ति के हिस्से लगातार छिपाने में 
कठिनाई होगी बल्कि इस वजह से कि एक कर-दाता (खुद अपनी देने की जिम्मे- 
दारी को कम करने के ह्वित में) द्वारा प्रस्तुत विवरण दूसरों के द्वारा प्रस्तुत पिवरण 
पर प्रत्यज्ञ रोक थाम का काम करता है? | काल्डॉर रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में दो 
महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया गया । अ्रनुभव से हम जानते है कि करों की 
चोरी करने वाले भारतीय कर-दाता श्राय-कर अ्रधिकारियों की श्रपेक्षा ज्यादा 
चालाक निकले दूँ और फर्जी ब्योरा देने के बावजूद उनके लिए अ्रपने आय-कर 
विवरण में एकरूपता बनाये रखना कठिन न होगा। कर की चोरी पकड़ने के 
लिए हम उनके श्राय-कर विवरण की संभावित झ्लेश गति पर निर्भर नहीं कर 
सकते | दूसरी महत्वपूर्ण बात यद है कि आय-करदाताश्रों के सभी सौदे सिफ 
दूसरे आय कर दाताओं के साथ नहीं होते इस,ल्ण एक द्वारा थ्रस्तुत विवरण 
दूसर्र पर रोक-धाम का कास करके करों की चोरी नहीं रोक सकता | यह बहुत 
सम्मव है कि एक आय-करदाता उस मद को फर्जो रूप में पेश करे जिस पर 
वह जझाय-कर न देने वालों के साथ सौदा करने के सम्बन्ध में कर की चोरी 
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करता है| केवल इस सम्भावना पर कि शायद-श्रागे चल कर कुछ रोक-थाम हो 
लग्वा खर्च और तकलीफ उठाना ठीक नहीं | 
भारत में करों की चोरी के बारे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चात यह है कि 
केवल कर-दाता दी कर की चोरी नहीं करते वल्कि काफी संख्या में ऐसे लोग हैं 
जिनकी आय छूट की न्यूनतम सीमा को पार करती है लेकिन वे आय-कर अधि- 
कारी की पकड़ में नह आते क्योंकि प्रशिक्षित आय-कर अधिकारियों की कमी है | 
यदि हमारे पास प्रशिक्षित अधिकारी श्रधिक हों तो वे उन लोगों को पकड़ सकते 
हई जिनकी श्राय छूट की न्यूनतम सीमा से श्रधिक है लेकिन इस समय नहीं पकड़े 
जा रहे हैं क्योंकि उनको पकड़ने के लिए कोई खाली दी नहीं है | भारत में हमने 
अब तक करों की बढ़ी चोरी करने वालों पर ही अपना ध्याम दिया है लेकिन 
छोटी आब वालों द्वारा भी करों की चोरी इोने से सरकार को एक लम्बी रकम नहीं 
मिल घाती। 
भारतीय अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव--भा|रत सरकार ने पूँनी लाभ कर, 
सम्पदा कर, व्यव॒ कर तथा उपह्दार कर के संबंध में काल्डॉर रिपोर्ट की मुख्य 
फिफारिश स्वीकार कर ली है| यद्यपि ये कर काल्डॉर रिपोर्ट में प्रत्तावित दरों से 
कम दरों पर लायू किये गये ईं लेकिन सरकार ने व्यक्तिगत आयों परआय-कर तथा 
सुपर-टैक्स की संयुक्त उच्चतम दर को ७ शआराना प्रति दपया तक नहीं घद्या श्रौर 
कम्पनियों के मामले में करों की अ्रनेकता को हटा कर ७ थाना प्रति रुपया दर 
वाला एक कर नहीं लागू किया | इतका परिणाम यह हुआ है कि सभी व्ों के 
लोगों पर कर-मार अधिक वढ़ गया है आर कर-प्रणाली सुधार के पत्वावित 
उद्देश्य के अनुसार भारतीय कर-प्रणाली अधिक न्यायपूर्ण, संतुलित और वैज्ञानिक 
नहीं हवा पायी । | 
स्पष्ट रूप से द्वितीय योजना के लिए. अधिक साधन जुटाने के लिए 
१६५६-४७ और १६५८-५६ के बोच तीन वर्षों में नये कर लगाये गये हैं श्रौर 
वर्तमान कर बढ़ाये गये। लेकिन जैसा कि योजना आयोग ने श्रपने “द्वितीय 
योजना का मूल्यांकन तथा सम्मावनाएँ? में स्वीकार किया है कि “इस 
कर-संग्रह्ट ने योजना के लिए साधन नहीं जुटावे, इसका एक बड़ा हिस्सा दूसरी 
मांगों (प्रतिरक्षा,गैर विकास व्यय तथा योजना से बाहर विकास ध्यय) पर हुआ ।”? 
जैसी कि आशा थी, करों से राय बढ़ाने पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने और भी 
लापरवाही से और योजना की आवश्यकताओं पर ध्यान दिये निना रुपया खर्च 
किया । इस प्रकार जनता ने वेकार इतनी बढ़ी सुश्किलें मेली है। 
अन्त में इतनी ऊँची दरों पर अतिरिक्त कर लगाने से उद्योगों के उत्पादने 


केन्द्रीय वित्त व्यवस्था -. पूद६ 


करोड़ <०, और १५९-६ करोड़ रु० का घाटा ही हुआ । इस प्रकार फेन्द्रीय सरकार 
की वित्त व्यवस्था में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में लगभग ३६६ करोड़ रुपये 
का घादा रहा। १६४२-५३ और १६४३-४४ में घाटे का प्रबन्ध मुख्यतः कोष में 
रोकड़ की मात्रा घटा कर किया गया परन्तु मार्च १६५४ के श्रन्त तक कोप में 
शेकड़ की मात्रा घटकर केवल ३७ करोड़ रुपया रद्द गई श्रीर अगले वर्ष घट कर 
३२ करोड़ रुपया हो गई | इस कारण १६४४-५५ से घरात्र घाटे का अर्थ प्रबन्ध 
प्राय: पूर्णतया द्रेजरी ऋण पत्रों के विस्तार द्वारा किया जा रहा है। इधर हाल्न में 
केन्द्रीय बजटों में श्रोर श्रपिक घाठा रहा है श्रीर १६५६-५७, १६५७-४८, १६४८- 
५६ ओर १६५६-६० में यह क्रमशः १८४'७५ करोड़ रुपया, ४५४८"४८ करोड़ रुपया 
(संशं। धित), २५४६-६६ करोड़ रुपया तथा २२१.४४ करोड़ रुपया (बजट) था। 

घाटे का वजट बनाने के पक्त श्रोर विपक्ष में काफी कहा गया है। इसके 
समर्थन में यह कहा गण है कि : (१) कोई मी सरकार अपनी वर्तमान आय की 
रकम में से पंचवर्षीय योजना जैसी बढ़ी योजना में निहित विकास कार्यों की वित्तीय 
श्रावश्यकता पूरी नहीं कर सकती दे | इसलिए घाटे के बजट की नीति अ्पनानी 
पड़ती है | यदि ऐसा नहीं किया गया तो देश के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं 
किया जा सकेगा और देश निर्धन द्वी बना रहेगा; (२) सरकार के श्राय-व्यय की 
श्रवधि को १२ मह्दीनों तक ही सीमित रखना आवश्यक नहीं है और इस बात का 
भी कोई कारण नहीं कि बजट को प्रतिवर्ष सन्तुलित किया जाय | यद्ध सम्भव है 
कि सरकार अगले ४ या १० वर्षों के लिए बजट-व्यवस्था करे जिनमें से कुछ वर्षो" 
में घाटा हो और श्रन्य में लाम हो और दीघंकाल में सरकार की वित्त स्थिति 
सन्तुलित दो जाय; और (३) केन्ध के सिद्वान्त के श्रनुसार ऐसी श्राथिक व्यवस्था 
में जिसमें कुल माँग श्रौर कुल पूर्ति में श्रन्तर (259) द्ोवा है देश के साधनों का 
पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता है। साधनों के पूर्ण उपयोग के लिये कुल 
माँग के स्तर को कुल पूर्ति के स्तर तक ऊँचा उठाने के लिए माँग श्रोर पूति के 
चीच के श्रन्तर को राज्य ऋण इत्यादि (८:७४(८९ ॥770769) फे विनियोग द्वारा 
पूरा करता दे | इससे राज्य के साधनों का पूर्ण उपयोग दो सकता है और राष्ट्रीय 
आय में श्रघिक से भ्रधिक बृद्धि होती है | इस विधि का स््रामाबिक परिणाम घाटे 
के बजट की व्यवस्था है | घाटे के वजट की व्यवस्था न होने पर राष्ट्रीय श्राय को 
ययाएंगत उच्च स्तर तक नहीं पहुँचाया जा सकता है। 

इसमें कुछ संदेह नहीं है कि घाटे की बजट व्यवस्था से कुछ लाम हैं । 
देश के श्रार्थिक कारोबार में सकियता लाने के लिये यह श्रचूक उपाय है और 
इससे राष्ट्रीय लाभांश में भी श्रधिक से श्रधिक दृद्धि दवा सकती है | परन्ठ जददाँ तक 
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मारत का सम्बन्ध है इस व्यवस्था का प्रभाव प्रतिकूल ही पढ़ा है : (१) घाटे के 
बजठ की व्यवस्था में यह मान लिया जाता है कि देश की आधिक व्यवस्था 
मुद्रास्कीति से अस्त नहीं है श्रौर देश में ऐसे साधन हैं जिनका पूर्ण उपयोग नहीं 
किया यया है परन्तु जिनका पूर्ण उपयोग इस व्यवस्था के माध्यम से किया जा 
सकता है ] मारत में युद के कारण श्रत्वधिक मुद्रास्फीति फैल गई जो श्रत्र तक 
फैली है। यद्यप्ति मारत में कुछ ऐसे साधन हैं जिनका पूर्ण उपयोग नहीं किया जा 
सकता है, जैसे अ्रकुशल मजदूर, परन्तु इसके साथ ही श्रन्य साधनों, जैसे मशीन, 
कच्चा माल, रासायनिक्रों इत्यादि का भी अ्रभाव है जन्रकि ये साधन देश के 
श्रौद्योगिक कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाने के लिए. अत्यन्त ग्रावश्यक हैं। घादे की 
बजट व्यवस्था ने उपभोक्ताओं की क्रम-शक्ति को बढ़ा दिया है जिससे देश की' 
वर्तमान मुद्रास्फीति की स्थिति श्लौर भी बिगड़ गई, वस्तुओं के भावों में श्र 
वृद्धि हो गई और जनता की कठिनाइयाँ भी बढ़ गई; (२) चौंकि पंचवर्षीय ' 
योजना को अधिकांश योजनाएँ दीघंकालिक हैं इसलिए, धाटे की बजट व्यवस्था 
को शीघ्र उत्पादन बढ़ाने में सफलता भी नहीं मिली है जिसका परिणाम यह हुआ 
है कि श्रनेक वस्तुओं की पूर्ति श्रावश्यकता से बहुत कम है | इससे वस्तुओं के 
भाव बढ़ते जा रहे हैं | यदि पंचवर्षीय योजना में श्रल्पकालिक योजनाओं पर जोर 
दिया जाता जिसते शीम्र पर्याप्त मात्रा में उत्पादन बढ़ता तो उपभोक्ता की क्रय 
शक्ति के बढ़ते हुए मी वस्तुओं की कीमतें गिर जातीं; (३) मजदूरी श्रधिक द्वोने से, 
कच्चे माल की कीमत बढ़ने से और श्रधिक कर लगने से भारतीय उद्योगों का 
उत्पादन व्यय बढ़ गया है जिसके फलस्वरूप उत्पादित माल की कीमतें भी बढ़ 
गई । इससे बहुत कुछ घाटे की बजट व्यवस्था का उद्देश्य ही व्यर्थ हो गया; श्र 
(४) भारतीय पू जी बाजार से ग्रावश्यकता से बहुत कम रुपया प्राप्त द्ोता है श्रौर 
धाटे की बजट व्यवस्था को सफल बनाने के लिए श्रावश्यक विदेशी पूँजी भी 
महुत कम उपलब्ध द | सरकार अपने घाटे की पूर्ति या वो देश के द्रव्य बाजार 
से ऋण लेकर, या विदेशों से ऋण लेकर, या अपने नकद कोप में से, या कुछ : 
सीमा तक पौण्ड पावने में से कुछ रकम लेकर करती है| सरकार द्रव्य बाजार से 
आवश्यक मात्रा में ऋगण प्राप्त नहीं कर सकी है श्रौर उसका नकद कोष तो प्रायः 
खाल्ली हो चुका है जिसके फलल्वरूप घाट़े की बजट व्यवस्था से सरकारी वित्त 
व्यवस्था पर काफी मार पढ़ा है| ः 
कर-व्यवस्था--युद्ध के पहले भारतीय कर-व्यवस्था प्रतिगामी (:687७- 
8४८) थी और यदि केद्धोय श्रीर राज्य वित्त व्यवस्था पर एक साथ विचार 
क्रिया जाय तो पता चलेगा कि भारत में अग्रतक्ष करों ([7080६ +४४5८४) का: 


केन्द्रीय वत्ते व्यवस्था प९ 


प्रभुत्व रहा | राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये श्रधिक्तर कर श्रप्रत्यक्ष कर हैं। 
१६३८-३६ में केन्द्रीय सरकार की कुल श्राव ८४४७ करोड़ रुपये थी जिसमें से 
४०५ करोड़ रुपया श्रायात-निर्यात कर से; ८'६६ करोड़ रुपया केन्द्रीय उत्पादन 
कर से श्रोर १७'२८ करोड़ रुपया श्रायकर से (जिसमें कार्पोरेशन-कर भी शामिल 
है) प्राप्त हुआ | इस प्रकार, जहाँ तक केद्धीय वित्त व्यवस्था का सखत्प है श्राय' 
कर छुल्न करों की आय का केवल २२७६ प्रतिशत था | यदि दम कुल्न श्राय पर 
विचार करें तो पता चलेगा कि १६३८-३६ में श्रायकर और कार्पोरेशन-कर कुल 
के १८६७ प्रतिशत थे, आयात-निर्यात कर श्रौर केन्द्रोय उद्यादन कर ४८१७ 
प्रतिशत और रेल, डाक, करेम्सी इत्यादि (00776लंत्री 50"ए०८४) से श्राय 
केबल २"१३ प्रतिशत थी । 

युद्ध काल में कर की व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया गया और १६४३-४४ 
में श्राय-कर ( जिसमें कार्परेशन कर शामिल है) से श्राय कुल १२६ करोड़ रुपया 
थी, केन्द्रीय उत्पादन कर से २७,४२ करोड़ झपया और शआआयात-निर्यात कर से 
शाय २६८२ करोड़ रुपया थी जब कि कुल करों की श्राय १६३ करोढ़ रुपया 
थी । १६४३-४४ में अय-कर करों की कुल श्राय का १६'८ प्रतिशत था और 
१६४४-४५ में ६८१ प्रतिशत था | यदि छुल शआ्राय पर विचार किया जाय तो पता 
चलेगा कि आयकर कर कार्परेशन कर कुल का ४१'४ प्रतिशत ये, झावात- 
निर्यात कर और केन्द्रीय उत्पादन कर ३२३ प्रतिशत और रेल, ढाक, करेन्‍्सी 
इत्यादि ((८०णराप्रशल०) 5०१श०८४) से श्राय १६-६६ प्रतिशत थी | हृ प्रकार 
युद्ध काल में : (१) केन्द्रीय सरकार की श्राय में श्रायकर निसका अ्रव्॒ तक द्वितीय 
स्थान था क्रमशः प्रथम स्थान लेने लगा; (२) केन्द्रीय उत्पादन कर से श्आाय बढ़ी 
श्र झायात-निर्यात कर से आय घटी परन्तु दोनों की आय लगभग बराबर रही; 
श्रौर (३) रेल, डाक, करेन्‍्धी इत्यादि ((0शागधलं॥] 5070068) से आय 
१६३८-३६ में कुल आय की केवल २५ प्रतिशत थी परन्तु १६४४-४६ में यह वढ़ 
कर १६६ प्रतिशत हो गई | इस प्रकार सरकार को आय के साधनों « में इनका 
महत्व बढ़ा । ः 

युद्ध काल में प्रत्यक्ष कर (2725: 72%८४) की श्राय सर्वोच्च स्तर तक « 

पहुँच गई थी परन्तु युद्बोत्तर काल में यह स्थिति ब्रनी न रह सकी और भ्रत्यक्ष कर 
व्यवस्था का स्तर घटाना पड़ा झौर अग्रत्यक्ष कर व्यवस्था का स्तर ऊँचा उठाना 
पड़ा | इस बीच केवल १६४७-४८ में, जब लियाकत श्रली खाँ “वित्त मंत्री थे. 
प्रत्यक्ष कर व्यवस्था का सरतर ऊँचा उठाया गया | १६४४-४४ में आय-कर करों 
की कुल श्राय का ६५*१ प्रतिशत था परन्तु १६४५-४६ में गिरकर ५७२ प्रतिशत 


५६२ भारतीय श्र्थशाज्र की समस्याएँ 


१६४८-४६ में १०९२ प्रतिशत, १६५०-४१ में ४२८ प्रतिशत, १६५४-प६ में २७०५ 
प्रतिशत तथा १६५८-१६ (बजर) में २४६ प्रतिशत हो गया बावजूद इसके कि 
पिछले दो बजदों में प्रत्यक्ष करों में काफ़ी वृद्धि की गई थी | १६५८-४६ में ६८५०२ 
करोड़ रुपया को कुल श्राय में से करों से प्राप्त श्राय ४७२३४ करोड़ रुपया है। 
५७२'३४ करोड़ रुपया की कुल कर-प्राय में से श्राय झोर व्यय पर लगे करों से 
प्राप्त श्राय १४३०३ फरोड़ रुपया; वस्तुश्रों तथा सेवाश्रों से प्राप्त श्राय ४१०१५ 
करोड़ रुपया, सम्पत्ति तथा पूंजी सम्बन्धी लेन-देन पर लगे करों से प्राप्त आय 
१६९१६ करोड़ रुपया थी | 

श्रप्रत्यज्ष करों में दृद्धि होने तथा प्रत्यक्ष करों के श्रनुपात में कमी 
होने से भारतीय कर-व्यवस्था युद्ध काल की श्रपेज्ञा कम प्रगतिशील ऐऐ गई है। 
यह प्रतीत शेगा कि ऐसी स्थिति विकास की शर्ट से उचित नहीं है परन्तु वास्तव 
में स्थिति ऐसी नहीं है । प्रतिगामी कर-व्यवस्था फो पसन्द किया जाता है परन्तु 
यह संभव है कि कर-भ्यवस्था श्रत्यन्त प्रगतिशील हो सकती है, जैसे कि भारत में 
हुआ है, जिससे (१) साइसी उद्योगपति नये उद्योगों में रपया लगाने के लिए 
श्रागे नहीं श्राते है श्रौर (२) इससे बचत कम द्वो जाती है और पूँजी निर्माण का 
कार्य मन्‍्द पड़ माता है जो देश के थ्रार्थिक विकास फे लिए श्रत्यन्त घातक है। 
भारत जैसे निधन देश में जहाँ श्रधिकतर लोगों की श्राय बहुत कम है यह श्राव- 
श्यक है कि प्रत्यक्ष करों से श्रप्रत्यक्ष करों की श्रपेज्ञा कम श्राय हो। जैप्ते-जैसे 
भारत का राष्ट्रीय लाभांश बढ़ेगा श्रोर जनता घनवान बनती जायगी, जैसे ब्रिटेन, 
श्रमरीका तथा श्रन्य देशों में हुश्रा है, वेसे-वैसे बिना प्रतिकूल प्रभाव के प्रत्यक्ष 
कर व्यवस्था को ऊचा उठाया जा सकता है | 

१६५६-५७ से बजटों को विशेष मद्दत्ता है क्योंकि इमसे सरकार की झ्राय 
को यथासम्मव बढ़ाने का संकल्य लक्षित होता है। इसे पूर्णतया सममने के लिये 
हमें यह जान लेना श्रावश्यक है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय क्षेत्र 
में ही करों की वृद्धि की गई थी, विशेष फर १६५१-५२, १६५४-४५ और १६५५- 
५६ के वर्षों में जब कि उनसे श्राय क्रमशः ३२ करोड़ रुपया, ११ करोड़ रुपया श्र 
७ करोड़ रुपया हुई थी। बाद में जो निर्यात कर में १६५५-५६ में परिवर्तन फिया 
गया उससे ११ करोड़ रुपये का घाटा ही हुश्रा | इस प्रकार हम कट सकते हूँ कि 
पांच वर्षों में लगभग १६० करोड़ रुपये की मात्रा का श्रतिरिक्त कर श्रारोपित, 
किया गया। १६५५-५६ में फरों में वृद्धि कर जाँच श्रायोग की सिफारिशों के 
खनुसार ही की गई थी। यह क्रम तब से जारी है। 

/प्वित्तीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से कर नीति का उद्देश्य कर व्यवस्था 


केन्द्रीय वित्त ध्यंवस्था भ्र६३ 


को नियोजन के अनुकूल बनाना है। १६४६-५७ में केनद्र ने कर जाँच 
श्रायोग द्वारा प्रस्तावित कर-सम्बन्धी अनेक परिवर्तन किये । करारोपण के अन्य 
उपायों की घोषणा सितम्बर व नवम्बर १६५६ में की गई। १६५६-५७ के वर्ष में 
करों से प्राप्त आय ४५ करोड़ र० के लगभग अनुमान की गई थी तथा उसके 
शननन्‍्तर पूर्ण वर्ष के लिये ८१ करोड़ र० की | १६४७-ए८ के केन्द्रीय ब्रजठ में कर 
आधार को श्रौर प्रशस्त और गहरी कश्ने का लक्ष्य सामने रखा गया था। उस 
वर्ष अतिरिक्त करारोपण से अ्रनुमानित श्राय ६३ करोड़ रु० थी तथा पूर्ण वर्ष में 
इससे प्राप्त श्राय १०७ करोड़ रु० अनुमानित थी । बाद में दी हुई रियायतों तथी 
इस बात को थ्वान में रखते हुये कि सम्पत्ति-कर तथा रेलवे यात्री कर' से अनुमा- 
नित आय प्रारम्भ में श्रनुमानित राशि से कम हुईं थी, अतिरिक्त करारोपण से 
प्राप्त आय लगभग ७३ करोड़ रु० थी तथा पूर्ण वर्ष की आय ८५ करोड़ रु० थी। 
१६४८-४६ के बजट में प्रस्तावित कर सम्बन्धी परिवर्तनों से कोई विशेष श्रन्तर 
नहीं हुआ । उपहार कर, मृत्य कर तथा सीमेन्ट पर बढ़े हुये उत्तादन कर श्रादि 
से हुई प्राप्ति बूती बच्चों के उत्पादन कर में की गई कमी से लुप्त हो गई। 
१६५६-६० की स्थिति भी बहुत कुछ इसी उम्रान है और कर-प्रस्तावों से केवल 
२६९०७ करोड़ रुपयों की प्राप्ति श्रॉकी जाती है; राज्यों को उत्पादन करों 
में मिलने वाले हिस्से को छोड़कर केन्द्रीय बनठ से २३.२५ करोड़ झायये 
प्राप्त होंगे? | 

; पाँच वर्षों के समय में केन्द्र द्वारा प्रस्तावित श्रतिरिक्त करारोपण से कूल 
झाय का श्रनुमान लगभग ७२५ करोड़ रु० है | योजना में प्रारम्भ में पस्तावित 
लक्ष्य (१२५, करोड़ २०) की ठुलना में यह राशि ५०० करोड़ रु० अ्रधिक है | 
यह श्राय संगठित-कर-ब्यवस्था (768०० (85 80707) द्वारा प्राप्त की 
जञायगी जिसके प्रन्तर्गत (]) अनेक नये कर (उदाहरणाश सम्पत्ति कर तथा व्यय 
कर लगाये गये हैँ), (37) वर्तमान करों की दरें बढ़ा दो गई हैं, () भ्रूतकाल की 
अपेक्षा श्रप्रत्यक्ष करों से, जो स्रभावतः ही प्रतिगामी होते हैँ, अधिक शाय प्राप्त 
की गई है| इस प्रकार योजना के श्रर्थ प्रचन्धन के लिये यथासम्भव श्राय प्राप्त 
करने के हेतु प्रगामी तथा प्रतिगामी दोनों ही प्रकार के कर लगाये गये हैं । 


, *. -नवे-कर 


पूजी-लाध कर (छा 0275 4850-३० नवम्बर, १६५६ के. 
तत्कालीन वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने लोक-समा में पँजी लाभ कर को 
पुनः लागू करने की घोषणा की । यह कर उन लामों पर लगेगा नो पहली श्रप्रेत, . 
श्प 


पू६४ भारतीय श्रर्थशासत्र की समस्याएँ 


१६५६ को या उसके बाद प्राप्त हुये हों | छूट की सीमा ५००० 4० निर्धारित की 
गई दै किन्तु यह मी व्यवस्था है कि “यदि कुल योग, पूँजी लाभ को सम्मिलित 
करते हुये, १०,००० रु० से श्रधिक न हो तो पूजी-लाम कर नहीं लगेगा”। कर 
वसूल करने की दर इस प्रकार निकाली जाती है कि पूंजी-लाभ-कर का एक-विद्धाई 
श्रन्य श्राय में जोड़ दिया जाता है तथा उस समय चालू श्राय-कर की दर वसूली 
जाती है। 

यह नया कर उस पूँजी लाभ कर से बिल्कुल मिन्न है जो पहली अप्रैल, 
१६४६ से ११ मार्च १६४८ तक लागू था। (() पुराने कर में छूट की सीमा 
१५००० र० थी जवक्रि नये कर में सिफ़ ५००० ० है; (0)) पुराने कर में कुछ 
छूट की व्यवस्था थी, लेकिन नये कर में इनकों हटा कर ज्षेत्र बढ़ा दिया 
गया है; (39)) पुराने कर में दर खण्ड प्रणाली पर थी श्रौर एक दपये में एक 
थाना से पाँच श्राना तक थी जत्र कि नये कर में ऊँची दर लागू की गई है 
क्योंकि पुँजी ल्ञाभ पर मी वही दर है जो कि करदाता की अन्य श्राय पर दै । 

इस कर के समर्थन में यह कष्टा जाता है कि (अ) सरकार को विकास कार्य 
और श्रन्य कार्यो के लिए श्रधिक राजस्व की आवश्यकता है श्रौर इसके लिए सब 
साधनों का प्रयोग करना चाहिये, तथा (३) जैसा कि काल्डॉर रिपोर्ट ने कद्दा है, 
आय का सद्दी विचार वह है जो कि सभी प्राप्त लाभ को एक दृष्टि से देखे। 
इसलिए आ्राय में पंजी लाभ को भी शामिल करना चाहिये। 

लेकिन इसके विपक्ष में यह कहा जाता है कि (१) यह कर विनियोग तथा 
कम्पनी के हिस्सों में तथा श्रत्य सम्पत्ति के स्वतन्त्र विक्रय में बाधा डालता दे, जो 
कि पूंजीवाद की सुचाद गति के लिए भ्रावश्यक है | इस प्रकार का कर पूँजी 
सम्पत्ति के व्यापार में व्याकपंय (007007) लाता है क्योंकि पेनी लाभ के 
उमय में उन्हें वेचने में हिचक होगी और हानि होने पर इन्हें बेचने के लिये प्रेरणा 
मिलेगी। (२) कर-जाँच आयोग ने ठीक ही बताया है कि इस कर के लागू करने 
से कर से बचने की प्रवृत्ति को बल मिलेगा तथा लोग श्रन्यथा कर देय श्राय को 
पूँजी लाम के रूप में दिखाने की कोशिश करेंगे । (३) इस कर से प्राप्त राजस्व 
इततना कमर है कि यह कर उत्पन्न जटिलताओं का समथन नहीं करता । 

सस्पदा-कर (5586 4079)--यह सन्‌ १६५३ में भारत में लागू 
किया गया या। उम्पदा कर उत्परिवर्तेन (774 807॥) कर है जो कि सम्पत्ति के 
मूल्य के श्रनुतार उस समय लगाया जाता है जब सम्पत्ति एक व्यक्ति की मृत्यु 
पर दूसरे के हाथ में जाती है। इसमें इस बात पर विधार नहीं किया जाता कि 
सम्पाति किस व्यक्ति के दवाथ में जा रही है। १५ श्रक्ट्ूवर, १६५३ को सम्पदा कर 
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सम्पूर्ण सम्पत्ति पर, चाहे वह वास्तविक हो या वैयक्तिक, व्यवस्थापित हो या श्रव्यवस्था- 
पित्त, जो किसी ब्यक्ति की झत्यु पर एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है, लगाया 
जायेगा | अधिनियम में सम्पत्ति की विस्तुत परिभाषा दी गई है और कुछ अपचाद 
स्वीकार किए गए हैं : (१) छाव॑जनिक धर्मार्थ उपहार जो कि मृत्यु से ६ महीने के 
. अन्दर दिये गये हों और जब २५०० रुपये वक्र के हों। (२) या श्रन्य उपहार 
जो दो वर्ष के अन्द्र दिया गया हो और १५४०० रुपये तक का हो। (३) बीसा 
आय जो कि सम्पदा कर देने के लिए हो श्रोर सरकार के नाम कर दी यई हो, 
परन्तु यह ५०,००० र० से श्रधिक न होनी चाहिये | (४) मरने वाले व्यक्ति की 
बीमा से ५००० रु० तक की थआ्राय | ॥ 

कुछ शर्तों के पूरे होने पर मृत्यु से ६ महीने के पहले किए. गए। सावंजनिक 
धर्मार्थ उपहार और दो वर्ष से पहले दिये गये अन्य उपहार, कर से मुक्त हैं | यह 
कर केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के लाभ के लिए लगाया जाता है 
और उसको वास्तविक श्राय राज्यों में बाँट दी जाती है। कृषि सम्पत्ति पर यदि 
उचित अधिनियम पास हो चुका हो तो राज्यों में यह कर लगाया जा सकता है। 
कर की दर ५ प्रतिशत से (३०,००० रुपये के प्रथम खण्ड पर जो कोई कर नहीं 
देता) ४० प्रतिशत्त तक है | यद्द दर संयुक्त द्विन्दू परिवार के लिये है जो मिताक्षर, 
मर्र्मकट्दयम या अलीयासन्तना के नियम से संचालित है | श्रन्य परिवारों के लिये 
यह दर ७/६४ प्रतिशत से (एक लाख के प्रथम खण्ड जिस पर पर कोई फर नहीं 
हैं) ४० प्रतिशत तक है| ४० प्रतिशत की श्रधिकतम दर दोनों ही स्थितियों 
में सम्पत्ति के $०,००,००० रु० से अधिक होने पर पहुँचती है | शीमर 
क्रम में मृत्यु होने पर अधिनियम छूट भी देता है । सम्पदा कर से कुज्न श्राय 
श६४४-५५ में ८? लाख रपये, १६४५-४६ में १८१ करोड़ रुपये, १६५६-२७ में 
२'११ करोड़ रुपये, १६५७-४८ में २३१ करोड़ रुपये, १६५८-५६ (संशोषित) 
में २५ करोड़ र० और १६५६-६० (बजट) में २'८२ करोड़ रुपये बहुत ही 
कम है। 

यह कर इन कारणों से लगाया गया था कि (अञ्र) कर देयता श्राय पर दी 
नहीं वरन्‌ व्यक्ति के धन और सम्पत्ति पर भी निर्भर है जो मृत्यु होने से अनायास 
प्राप्त देती है | श्रतएव उस पर कर लगाना चाहिये | (ब) यद्द कर श्राय और 
सम्पत्ति की अ्रसमानताश्रों को दूर करता है जो कल्याणकारी राज्य (शलेत्ि'6 
896) में आवश्यक है। (स) सरक्षवार को विकास कार्यों के लिए श्रतिरिक्त 
राजस्व की आवश्यकता है । न 

सम्पदा कर के निम्न दोष हैं: (१) यह बचत और पूँजी संचय को कम 
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करता है| (२) जोबित व्यक्तियों से दिये गये उपद्ार द्वारा कर से बचने की प्रवृत्ति 
को बढ़ावा देता है | इन कमियों को पूरा करने के लिए श्रौर इससे प्राप्त श्राय 
को अ्रधिक करने के लिए १६५८-५६ के बज८ में सुकाव दिया गया था कि (श्र) 
कर मुक्त सीमा एक लाख रुपये से घटाकर ५० हजार रुपये कर देनी चाहिए, (व) 
अप्रैल, १६४८ के वाद में होने वाली मृत्यु के सम्बन्ध में समय (श्रवधि) दो 
साल से पाँच साल कर देना चाहिए ताकि मृत्यु के पाँच वर्ष पूर्व तक जीवित 
व्यक्तियों को दिये गये उपह्ारों पर सम्पदा कर लगाया जा सके | यदि संसद ने 
इन सुझावों को मान लिया तो सम्पदा कर से श्राय बढ़ जायगी | 

उपहार कर--बह कर मारत में पहली श्रप्नेल, १६५८ से लागू किया 
गया। सम्पत्ति का उपहारों द्वारा श्रपने निकट सम्बन्धी के लिए या परिचित के 
लिए इस्तान्तरण सम्पदा-कर, आाय-कर, सम्पत्ति-कर और व्यय कर से बचने का 
अत्यधिक सामान्य रूप है। इसे प्रभावपूर्ण ढंग से केवल उपहारों पर कर लगा 
कर ही रोका जा सकता है | इस कर को लगाने का मुख्य उद्देश्य भारतीय कर- 
प्रणाली के छिद्रों को वन्द्‌ करना है। उपहार कर ड[० कॉल्डार के प्रस्ताव से 
कुछ मिन्न रूप में लागू किया गया है | ' 

उपहार कर व्यक्तियों से, संयुक्त हिन्दू परिवारों से, कम्पनियों, फर्म या 
व्यक्तियों के संगठन से पिछले वर्ष में कर-देय उपहारों पर लगाया जाता है। 
अधिनियम के अ्रेतगंत प्रथम कर निर्धारण में श्र्थात १६५८-५६ के लिए उपहार 
कर उन उपहारों पर लागू होगा जो पहली अ्रप्रैल, १९५७ या उछ्के ब्राद दिये 
गए हैं | करदेय उपद्वार का मूल्य पता लगाने के लिये पिछले वर्ष में दिये गए 
कुल उपहारों के. मूल्य से कर मुक्त उपहारों के मूल्य को, जिनकी सूची सेक्शन ५ 
(९) में दी गई है, घटा दिया जाता है। यदि पिछले वर्ष में घटाने पर शेष दस 
हजार से भ्रधिक हो, तो इस अधिक राशि पर उपहार देने वाले को कर देना 
पड़ेगा | फर की दर ३०,००० ० के प्रथम खण्ड पर ४ प्रतिशत है तथा पचास 
लाख रुपये से अधिक के उपहारों पर ४० प्रतिशत है | उपहार कर की श्राय 
१६५८-५६ में 0 8 में १९२० करोड़ रुपया और १६५६-६० (बजट) में भी 
उतनी ही होने की आशा है। 

सम्पत्ति कर (/७।६७॥ १५२) --उम्पत्ति कर व्यक्तियों पर, श्रविभाजित 
हिन्दू परिवार श्रौर कम्पनियों पर उनकी “वास्तविक सम्पत्ति पर एक श्रप्रेंल, १६४७ 
से लागू किया “ गया। भ्रधिनियम की परिभाषा के अनुसार वास्तविक सम्पत्ति 
मूल्यन तिथि पर ऋण भार के अ्रतिरिक्त शेष सम्पत्ति का मूल्य है। निम्न वस्त॒र्ये 
कर-सुक्त हैं : (अर) करदावा का निजी मकान; (व) लकड़ी का सामान, घरेलू बर्तन, 
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पहनने वाले कपड़े और श्रन्य निजी सामान; (स) करदाता के २५ इजार द० तक 
के ज्ेवरात | बैंकिंग, बीमा, विनियोग तथा कुछ कम्पनियाँ इस कर से मुक्त मैं । 
सम्पत्ति कर की दर (१) व्यक्तियों के लिये दुख लाख र० के द्वितीय खएड पर 
| प्रतिशत से लेकर (जबकि प्रथम २ लाख रुपये के खण्ड पर छूट है) २१५ लाख 
रुपये की वास्तविक सम्पत्ति पर १३ प्रतिशत है; (२) दिन्दू अविमाजित परिवार के 
लिये यह दर वास्तविक सम्पत्ति के £ लाख के दूसरे खण्ड पर ३ प्रतिशत (पहले ४ 
लाख के खण्ड पर कोई कर नहीं" दे) तथा वास्तविक सम्पत्ति के १३ लाख से श्रधिक 
होने पर १३ प्रतिशत है; (३) कम्पनियों पर ह प्रतिशत जब वास्तविक सम्पत्ति ५ 
लाख से भ्रधिक हो (५ लाख के प्रथम खण्ड पर कोई कर नहीं है)। इस कर से 
१६५७-५८ में ७:०४ फरोड़ रुपये की आय थी, १६५८-५६ ((ंशोधित) में दस करोड़ 
रुपए की झाय द्वोने की आशा है, श्रीर १६५६-६० (बजट) में १३ करोड़ रु० की | 
सम्पत्ति कर के पक्ष में तक है कि (आर) सम्पत्ति व्यक्ति की करदेयता को 
बढ़ाती है और यह उचित ही है कि सम्पत्ति पर कर लगाया जाये, (बे) कल्याण- 
कार्य राज्य में सम्पत्ति सम्बन्धी श्रसमानताक्नों को दूर करने का उद्देश्य होना 
चाहिए और यद् कर इस कार्य के लिये वहुत उपयुक्त है, (सं) सरकार की 
द्वितीय योजना के लिये धन की श्रावश्यक्रता है शोर श्सके लिए प्रत्येक साधन 
का उपयोग करना चाहिये। 
सम्पत्ति कर के विपक्ष में यह कष्दा जाता है कि (क) यह बचत और पंजी 
संचय को कम करता है जो कि देश के श्रीद्योगीकरण में बाघा डालता है और 
ग्रह आयिक दृष्टि से भारत जैसे अधिकसित देश के लिये बहुत बुरा है। 
(ख) यह करदाता और झाय-कर अधिकारियों में इन्टरप्रेडेशन की कठिनाई ओर 
बहुत से अन्तर उत्न्‍न कर इतना अ्रधिक श्रसन्तोष श्रौर उत्पीड़न बढ़ाता है 
ओर इससे इतना कंम राजस्व मिलता है कि इसको छोड़ देना ही उचित है। 
(ग) कम्पनियों से आधा (३) अतिशत कर की दर होते हुए श्लौर नई कम्सनियों 
को पाँच साल तक छूट देने पर भी सम्पत्तिकर सफ़ल सम्पत्ति (455७5) के भी 
उचित नियोजन तथा संयुक्त पंजी कम्पनियों द्वारा नई कम्पनियाँ के बनाने में 
बाधक है | यह भारत को श्रौद्योगिक उन्नति से रोकता है और इस प्रकार द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना के एक बहुत द्वी मुख्य उद्देश्य का इनन करता है | 
ज्यय-कर--प्यय कर अधिनियम १६५६, जम्मू ओर काश्मीर को छोड़कर 
सारे भारत में पहली श्रप्रेल, १६४८ से लागू हुआ | इसलिये कर वूल करने का 
पहला वर्ष १६४८-४६ था। व्यय-कर केवल व्यक्तियों औ्रौर हिन्दू श्रविभाजित 
परिवारों पर लगेगा। श्रन्य, जैसे कम्पनिर्या, फर्म या व्यक्तियों के संघ आदि जो कि 
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आय कर देते हैं उन पर यह कर नहीं लगेगा | व्यक्ति या हिन्दू भ्रविभाजित परिवारों 
को मी श्राय-कर देने के पश्चात किसी वर्ष में व्यवन्योग्यग आय के ३६००० ६० 
से अ्रधिक होने पर ही कर देना पड़ेगा | 

क्र योग्य व्यय में कुछ श्रपवाद भी हैं जो कि व्यय-कर अधिनियम के बगे 
थू में वर्णित हैं जिसमें व्यापारिक खच, सम्पत्ति पर खचे, विनियोग के भुगतान: 
उपद्ार, बीमा प्रव्यानि श्रादि ग्रादि सम्मिलित हैं| छूट रहित व्यय में से मी कुछ 
रकम घटाई जायेगी जो कि वर्ग ६ में वर्णित है जिसमें सबसे मुख्य ३०,००० 5० 
का आधारभूत श्रधिदेय तथा श्रविमाजित हिन्दू परिवार में (परिवार के कर्ता को 
छोड़ कर) प्रत्येक सामेदार के लिये ३००० र० की श्रतिरिक्त अ्धिदेय है। अन्य घटाई 
जाने वाली रकमों में निम्न श्राती हैं : दिये हुये कर, प्रत्येक श्राध्रित के विवाह में 
अधिक से अधिक ५००० र० का व्यय, माता-पिता के लिये ४००० य० का मरण- 
पोषण श्रघिदेय, ५००० र० तक का डाक्टर खर्चे का श्रधिकतम अधिदेय, विदेशी 
शिक्षा पर अधिक से अ्रधिक ८००० ० का अ्रधिदेय, श्रादि श्रादि | व्ययन्कर 
अधिनियम के अन्तर्गत वर्ग ५ में दी गई छुटों को न गिन कर और वर्ग ६ में धटाई 
जाने वाली रकमों को घटा कर ही करदेय व्यय का पता लगाया जा सकता है । 
इस करदेय पर ही व्यय-कर लगाया जायेगा | श्रधिनियम के अनुसार कर की दर 
प्रथम १०,००० २० करदेय व्यय पर १० प्रतिशत से लेकर ४०,००० रुपये से श्रधिक 
करदेय व्यय पर शत अतिशव है। 

इस कर फे पक्ष में निम्न तक हैं: (१) जैसा कि प्रोफेतर कॉल्डार ने 
बताया है, कर में समता निर्धारण करने के लिये आय या सम्पत्ति की श्रस- 
मानता की छुलना में, जिस पर झाय-कर वा सुपर-टैक्स श्राघारित हैं, व्यय- 
कर श्रधिक उपयुक्त हे क्योंकि यह उपभोग की असुमानताश्ों को दृष्टि में रखता 
है। (२) यह बचत को बढ़ाता है क्‍योंकि जो ब्यय किया जाता है उसी पर कर 
देना पढ़ता है, इसलिये यह कर भारत के औद्योगिक विकास में सहायता 
पहुँचायेगा । (३) यह कर शअ्पवंचन या घोखे से कर से बचने की प्रद्गत्ति को 
रोकेगा क्योकि कर-प्रणाली श्रषिक संगठित हो जायगी और कर श्रधिकारियों का 
अधिक विस्तृत क्षेत्र पर जाल सा फैल जायेगा | 

बिस रूप में व्यय-कर भारत में लगाया गया है, उसके रूप में उसके विपक्ष 
में निम्न चातें हैं : () श्राय-कर देने वाली जनसंख्या में से थोड़े से ही लोगों द्वारा 
व्यय-कर दिया जायेगा | सरकार ने आय-कर तथा सुपर-टैक्स की श्रधिकतम दर 
को सात आना प्रति रुपया नहीं किया श्र्थात ४५% से कम नहीं किया जैसा कि 
डॉक्टर कॉल्डार ने सुकाव दिया था | श्रनजित श्राय्र पर श्रधिकतम दर ८४% 
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तथा श्रजित आय पर ७७४ है। श्रप्रत्यक्ष करों (जैसे कि उत्पादन-कर, श्रायात 
कर, बिक्री कर श्रादि) को भी कम नहीं किया है| ऐसी दशा में व्यय-कर देने वाले 
सीमित वर्ग पर बहुत श्रघिक भार हो जायेगा | इसलिये यह कर श्रनुचित है । (3) 
यदि यह मान लिया जाय कि व्यय-कर बचत को वढ़ावा देता है, वो यह बढ़ावा 
धनी वर्ग के ही लिये होगा, निर्धनों के लिये नहीं और णैठा कि प्रोफेतर कॉल्डार 
ने बताया दै, यद्द बढ़े लोगों की धन-राशि के संचय में ही वृद्धि करता है। यद्द 
कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों के अनुकूल नहीं है | (॥0) यद्ध कर उन लोगों को, 
जिनको कि कर-अधिकारियों को सन्तुष्ट रखने के लिए. सही हिसाव रखना पड़ेगा 
बड़ी ,कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा तथा इससे शासन्त सम्बन्धी बहुत सी समस्‍यायें 
उत्न्न होंगी | यह कर अधिक अ्रसन्तोष उत्पन्न करेगा | इससे उपलब्ध श्रतिरिक्त 
राजस्व--१ ६४८०-५६ (संशोधित) में एक करोड़ रुपए श्रौर १६५६-६० (बजट) 
में भी बह्दी रकम--इस कष्ट को न्याय-सेगद सिद्ध नहीं करता । 


आय (रे०एथ॥ए68) - 


केन्द्रीय सरकार की जाय के प्रमुख साधन आय-कर, श्रायात-निर्याव कर, 
केन्द्रीय उत्पादन कर तथा व्यापारिक सेवायें हैं। इनमें से कुछ केन्द्रीय सरकार , 
द्वारा वसूले जाते हैँ तथा संघ और राज्यों के बीच में वाँट दिये जाते हैं| भूतकाल 
में श्राय-कर तथा जूट-निर्यात-कर संघ और राज्यों के बीच बाँटे जाते ये किन्तु भ्रव 
आय-कर तथा कुछ केन्द्रीय उत्पादन-कर वॉँट जाते हैं। व्यापारिक सेवाश्रों से 
केन्द्रीय सरकार को रेलवे, डाक-तार विभाग तथा रिजव बैंक के लाभ के रुप में 
शाय आप्त होती है | 

आय-कर--अआ्राय-कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया श्रौर वसूला जाता है 
तथा भारतीय करनव्यवस्था में इसका विशेष महत्व है। केन्द्रीय सरकार द्वारा 
लगाये अन्य कर अधिकांशतः श्रप्रत्यक्ष हैँ तथा गरीबों पर अधिक पड़ते हैं किन्तु 
शआ्राय-कर का भार घनी वर्ग पर अधिक पढ़ता है| यह कर-देय क्षमता के 
आधार पर लगाया जाता है। इसका अ्रर्थ यह है कि यह कर भार-वहन करने ' 
योग्य कन्धों पर पड़ता है। आयाव-निर्यात तया केन्द्रीय उत्पादन-कर जैसे 
अ्रप्रत्यक्ष कर उपभोग के अनुसार देने पड़ते दे अ्त्तएव इसका भार घनी वर्ग परे 
डालना उतना सरल नहीं है। इसके विपरोत श्राय-कर प्रगाम्री बनाया जा 
सकता है | श्राय की एक निम्नतम सीमा को कर से छूट दी जा सकती है तथा 
शेष झाय पर कर प्रगामी दर से लगाया जा सकता है तेथा एक सीमा के बाद 

घेकर (8प्नए०8७) लगाया जा सकेता है। 
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इस प्रकार सर्वाधिक आय वाले व्यक्तियों की आय का अधिकांश केन्द्रीय 
सरकार स्वयं ले लेती है श्रौर श्रजन करने वाले के पास उपभोग के लिए अ्रपेक्षाकृत 
कम अंश बचा रहता है | झ्ाय-कर राजस्व का लचीला साधन है क्योंकि जनता 
की श्ाय में वृद्धि होने के साथ ही सरकार की आय में भी वृद्धि होती है और जनता - 
की आय में कमी होने के साथ ही सरकार की श्राय में भी कमी हो जाती है । 
श्रार्थिक समृद्धि के सम्य सरकार की आाय-कर से श्रामदनी बढ़ती है और मंदी के 
समय यह अ्रामदनी स्वयं गिर जाती है | जैछा कि ऊपर कहा जा चुका है, आय- 
कर की आमदनी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में बाँदी जाती है ओर इसका 
उपयोग सन्तुल्लन स्थापित करने वाले साधन के रूप में किया जाता है।.; 

श्रवश्यकताचुसार श्राय-कर को कम या अ्रधिक प्रगतिशील बनाने के लिये 
आय-कर और सुपर-टैक्स की दर में परिवर्तन किया जा सकता है, श्र आ्राय- 
खयड़ों का भी पुनस्रुंगठन किया जा सकता है | एक निश्चित न्यूनतम श्राय पर 
कर नहीं लगाया जाता । यह न्यूनतम सीमा समय-समय पर बदली गई है श्रौर साथ 
ही व्यक्तियों तथा कम्पनियों पर लागू श्राय-कर और सुपर टेकस की संयुक्त दर में 
भी परिवर्तन किये गये है । 

विवादित व्यक्ति दिसकीं कुल श्राय २०,००० २० से अधिक म हो 


जब कि व्यक्ति पर जब कि व्यक्ति पर जब कि व्यक्ति पर 
पूर्णतः या अंशतः निर्भर. पूर्णतः या अशतः.. पूर्णतः गा अंशत: कर की 
कोई बच्चा न दो निर्भर एक बच्चा हो. एक से अधिक दर 
बच्चा निर्भर हो 
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#एहघयययय४“_+++++5>०४६+६६०२-२२२६६++४६६----२--............०-:- 
के आयकर पर श्रधिमार--यदि कुल श्राय ७४५०० रु० से अधिक न हो तो 

् अधिभार नहीं लगता | जब आय ७,३०० ० से श्रघिक हे, तो ऊपर बताई 
हुई दरों के श्रनुतार जितना भी आ्राय-कर हो, उस पर ५३ के हिंसाब से अधिभार 


केन्द्रीय वित्त व्यवस्था ६०१ 


लगेगा | यह अ्रषिभार केन्द्र के लिये होगा। कुल झाय ७५०० र० से जितनी 
अधिक होगी, श्रधिभार उसके शआावे से श्रधिक नहीं द्ोगा | 
श्रधि-कर (3000७/2'8४)--२०,००० रु० से अधिक की आय पर ही 
शधि-कर लगता है। 
अविवाद्दधित व्यक्ति जिसकी आय २०,००० २० से अधिक न हो 


पद्दले र० १,००० हल 
दूसरे स० ४,००० ३५ 
तीसरे रु० २,४०० ६४ 
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छुठें रु० २,३०० १४१ 
सातवें रू० ४,००० १८४ 


३००० र० से श्राय जितनी श्रधिक होगी, कर उसके श्राधे से भ्रधिक नहीं 
.  होगा। 
ः श्रायकर पर भ्रधिभार--यदि श्राय ७४०० रु० से श्रधिक न द्वोतो कोई 
श्रधिभार नहीं लगता | जब श्राय ७५०० 5० से श्रधिक द्वो तो ऊपर बताई हुई 
दरों के श्रनुसार, जितना भी श्रायकर हो, उस पर ५५% के हिसाब से श्रधिभार 
लगेगा | यदद शथ्रधिभार केन्द्र के लिये होगा । कुल झाय ७४०० रु० से जितनी 
श्रधिक होगी, श्रधिमार उसके श्ापे से अधिक नहीं होगा । 

झथधिकर--२०,००० रु० से श्रधिक की श्राय पर कोई अ्रधिकर नहीं लगेगा ) 

चे च्यक्ति जिनकी आय २०,००० ० से अधिक है (चाहे विवाहित हों था 
अविवादहित, चाहे सन्तान वाले हों या नि:सन्तान) 
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सातव ' 9१,००० २० पर १८% 


२०,००० २० से अधिक अंश पर २५९८ 
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श्राय कर पर श्रधिमार--संघ के लिये श्राय-कर की राशि पर ५४ की 
दर से श्रघिभार लगेगा । १ लाख से अ्रधिक आ्राय होने पर केन्द्र के लिये एक 
और श्रधिभार लगेगा जो कुल आय पर लगे ग्राय-कर वा १ लाख र० पर लगे 
श्राय-कर के श्रन्तर के ५५ के बराबर होगा। 


अधि-फर फी दरें 
5 5 2 नकल नम कप कस कर नर 

पहले २०,००० रु० पर कस 

दूसरे पू,००० २० पर ५५ 
त्तीसरे ५,००० रू० पर १४% 
चौथे १०,००० रु० पर २०% 
पाँचवें १०,००० रु० पर ३०% 
छठे १०,००० र० पर ३१५५८ 
सातवें १०,००० र० पर ४०/ 
७०,००० २० से अधिक शआ्लाय पर ४५% 


५3 तत-ती मनी ननननीनी नी ननीनी खत क्‍ ना 


अधिकर पर श्रधिमार--श्रधिभार निम्न के कुल जोड़ के बराबर लगाया 
जायेगा $ 

(३) श्रधि-कर का ४ प्रतिशत । 

(२) कुल श्राय के श्रधिकर तथा १ लाख %० की श्राय के श्रघिकर के 
अन्तर का ५४ | यह अधिमार संघ के लिये होगा | 

उपर्युक्त दशाश्रों में, त्रीमें की किस्त पर दी गई छुट, कर्मचारी द्वारा प्रावि- 
डेन्ट-फन्ड के लिए दिये गये अंश-दान पर आय कर के लिये ग्रौसत दर से कर 
लगेगा। यह कर वेतन के चोथाई भाग श्रथवा ८,००० रु० पर में जो भी कम 
हो, लगेगा | विवाहित व्यक्तियों तथा श्राश्रितों के लिये दी गई छंट पूरे वर्ष 
के लिये दी जा सकती दे वशर्तें कि यह दशा वर्ष के श्रन्तिम दिन लागू हो । 

कम्पनियों के लिये १६४७-५८ के बजट में श्राय-क्रर की दर कुल श्राग्र के 
लिये २५% से बढ़कर ३०४ कर दी गई तथा निगम कर (श्रधिकर) की दर 
१७ से २० प्रतिशत कर दी गई | 

१६४७-५८ के बजट में श्राय-कर की कूठ की सीमा व्यक्तियों के लिये 
४२०० र० प्रति वर्ष से घटा कर ३००० र० तथा अविभमाजित हिन्दू परिवारों के 
लिये ८४०० रुपया प्रति वध से घटा कर ६००० रुपया कर दी गई | अच वच्चों के 
लिये रियायत्त की जाती है, अतएव उस विवाहित व्यक्ति के लिये जिसके एक 
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सन्तान हो श्राय कर से मुक्त श्राय की सीमा ३३०० रुपया प्रति वर्ष, तथा एक 
से भ्रधिक सन्तान वाले व्यक्ति के लिये ३६०० रु० प्रति वर्ष है | 

३००० रु० के प्रथम खण्ड' पर कर की निम्नतम दर ३५ है तथा अर्जित 
तथा झनजित आय पर श्रायकर व झ्धिकर (१ लाख र० से अ्रधिक आय पर 
अधिकर भी सम्मिलित है ) की सम्मिलित अधिकतम दर क्रमशः ७७४ व ८४६ 
है । १६४६-५७ तक श्रजित आय पर छूट दी जाती थी जो वेतन का २० या 
अधिक से श्रघिक ४००० २० होती थी। यहद्द छूट श्रव नहीं दी जाती है श्रौर श्रजित 
तथा श्रनजित श्राय पर कर की एक ही दर लागू है। किन्ह अ्रनर्णित आय पर 
अ्त्र भी अधिक दर से कर लगता है क्योंकि उस पर १५५ का विशेष श्रविभार 
देना पड़ता है | 

पिछले कुछ बर्षों में मारतीय आयकर व्यवस्था में श्रनेक परिवर्तन हुए. हूँ 
परन्तु सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन १ श्रप्रेल, १६१६ में हुआ जबकि आयकर निर्धा- 
रित करने के लिये श्राय को निश्चित खरडों में विभाजित कर दिया गया श्रौर 
प्रत्यक्ष खण्ड फे लिये श्रायकर फी दर निर्धारित कर दी गई | पहली प्रणाली 
(8060 89827) के श्रनुसार एक निश्चित न्यूनतम रकम को श्रायकर से छूट दी 
गई थी परन्तु इस सीमा से अधिक आय होने पर पूरी श्राय पर श्रायकर की उँची 
दर लायू कर दी जाती थी | इस प्रणाली के श्रनुधार उदाहरण के रूप में ५,००० 
रुपये की श्राय पर श्रायकर की तव की दर के श्रनुणार ३४ प्रतिशत कर देना 
पड़ता था परन्तु ५,३३३ रुपया श्राय पर पूरी श्राय का ५१ प्रतिशत आयकर 
देना पड़ता था । इसी प्रकार १०,००० रुपया आय पर ५१ प्रतिशत की दर से 
आयकर दिया जाता था परन्तु १०,६०० रुपया श्राय पर कुल श्राय का ६८ प्रति- 
शत आयकर चुकाना पड़ता था। इससे स्पष्ट हे कि श्रायकर की दर में वृद्धि 
क्रमश; न होकर एकदम हो जाती थी | यदि किसी व्यक्ति की श्राय पहली भेणी की 
श्ाय से कुछ मी श्रधिक बढ़ी तो अ्रपनी कुल आय पर दूसरी श्रेणी की कर की 
अधिकतम दर के हिसाब से उसे कर देना पड़ता था| यहबहुत अनुचित व्यवहार 
था | इसके साथ ही इसयणाली से कुछ भ्रष्टाचार भी फैला । करदाता निम्न श्राय की 
श्रेणी के श्रन्तर्गत रहने के लिये प्राय; भ्रधिक. हानि चया वसूल न होनेवाले 'झण 
(990 6७8) बताया करते थे श्रोर श्रायकर अ्रधिकारी उन्हें निम्न आय की श्रेणी से 
दूसरी भेणी में लाने के लिए, प्रयत्न करते थे [ इस प्रणाली से उन लोगों को भारी 
क्षति उठानी पड़ती थी जिनकी आय दो भ्रेणियों के लगभग मध्य में होती थी । नई . 
खण्ड' प्रयाली (5089 59827) के अन्तर्गत यद्ट दोष वूर कर दिये गये और 
५,००० रपये श्राय पर कर . की तब की दर के अनुसार ३३ प्रतिशत श्रायकर 
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होता है जबकि १,३३३ रुपया झ्राय पर ३६६ ग्रतिशत आंय कर होता है। इसी 
प्रकार १०,००० दपये की झ्राय पर ५६ प्रतिशत श्रायकर होता है जबकि 
१०,६०० रुपये की झाय पर थ्राय की दर ६ प्रतिशत होगी | इससे आयकर पाली 
अधिक न्यायसंगत हो गयी है श्रौर श्रायकर की दर में श्रकस्मात परिवतन होने 
का दोप समाप्त हो गया है । कक 

युद्ध काल में आयकर में दृद्धि की गई | नवम्बर, १६४० ते उमी श्रायकर्सा 
पर जिनमें कार्पोरेशन कर भी शामिल है २५ प्रतिशत सरचाज लायू किया गया । 
यह ससचाज क्रमशः ६६३ प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। इसके श्रतिरिक्त १६४० 
में श्रतिरिक्त लाम कर (४८९४४ 20#83 78%) लागू किया गया | यह कर 
पहली नवम्बर, १६३६ के बाद ३६,००० रुपये से अधिक श्रतिरिक्त लाम पर ३० 
प्रतिशत की दूर से लगाया गया। यद्ट दर क्रमशः ६६३ प्रतिशत तक बढ़ा दी 
गई | इसके परिणासस्ररूप श्रायकर श्रोर कार्मेरेशन कर की श्राय १६४४-४४ 
में १६१३ करोड़ तक बढ़ गई जबकि १६३८-३६ में यह केवल १७ट्टे करोड़ थी। 
कर की दर में दृद्धि होने से कुल आय में विशेष वृद्धि नहीं हुई | इस इद्धि का बास्त- 
विक कारण अतिरिक्त लामकर की श्राय थी। कुल १६१३ करोड़ रुपये की शआराय 
में ६२ करोढ़ दपया अ्रतिरिक्त लाभ कर की श्राय का था | इतना श्रपिक कर ओर 
विशेषकर अतिरिक्त लाम कर उद्योगों की कर मार वहन करने की ज्षुमता से 
श्रधिक था | इसके बाद के वर्षो में सरकार का सदा वह प्रयत्न रद्या है क्लि प्रत्यक्- 
कर उस सीमा तक कम किया जाय जो उद्योगों को भार वहन करने की क्षमता 
से अधिक न हो | इसके परिणाम स्वरूप १६४४-४५ में श्रायकर करों की 
कुल झ्ाय का ६८१ प्रतिशत था जो १६४८-४६ में गिरकर ५१९५ प्रतिशत और 
१६५३-५४ में ३६२ प्रतिशत हो गया। 

१६४६-४७ में ३३ लाख रुपये से श्रधिक की अनलिंत श्राय (0690९ 
4700776) पर ओर ५ लाख से अ्रधिक श्रजित श्राय (३7760 ॥90077९) पर 
कर तथा सुपर .टेक्स की संयुक्त दर १५३ श्राना प्रति यपया थी। १६४७-४८ के 
लियाकत श्रली खाँ बजट में थ्राय के उन खणडों का पुनःसंगठन किया गया जिन 
पर सुपर टैक्स लगाने का विचार था जिससे सुपर टैक्‍स अधिक प्रगतिशील हो 
जाय | १६४६-४७ की १४४ आता प्रति रुपया संयुक्त दर ३३ लाख रुपया श्रनर्जित 
आय और ५ लाख रुपया अनित आय पर वयूल की जाती थी जो १६४७-४८ 

के बजट में क्रमशः १२ लाख रुपये और १४ लाख रुपये की आय पर वसूल की 
गई | अतिरिक्त लाभ कर पहली अग्रेल, १६४७ से रद्द कर दिया गया। शियाकत 
अली खाँ के बजट में इसके स्पान पर व्यापार-लाभ कर (8प्रणं/65 7706 
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नुधस्टो लागू किया गया। यह व्यवस्था की गई कि एक क्षाख से अधिक व्यापार 
लाभ पर या कुल लगी पूजी के ६ प्रतिशत के बराबर या इन दोनों में जो अधिक 
श्कम हो उस पर व्यापार-लाम कर १६३ ग्रतिशत की दर से लगाया जाय । इसके 
अतिस्कि इमारतों तथा शैयरों इत्यादि की कीमतों में १५,००० से अ्रधिक वृद्धि 
(व्यर्थ ठथ78) होने पर भी कर ((49॥8)] (50785 7४5) लागू किया गया । 
पिछले वर्षों में मारत सरकार ने प्रयक्ष करों को क्रमशः कम करने की नीति श्रपना 
रखी थी परन्तु प्रत्यक्ष करों का स्तर बढ़ा देने से सारी व्यवस्था उलट गई। इससे 
उद्योगों को मारी कृति पहुँची और बचत तथा विनियोग मी कम हो गया। परन्तु 
सौभाग्य से यह स्थिति अल्पकालिक रही और १६४८-४६ के बजट में सुपर टैख्स 
लागू करने के लिये श्राय-खण्डों को पुनःसंगठित किया ग्रया बिससे १६ लाख 
शब्ये की अजित श्रौर अनजित आय पर झाय कर की श्रधिकतम संयुक्त दर १५४६ 
आना प्रति दपया कर दी गयी | व्यापार शाम कर १६३ प्रतिशत से घटाकर १० 
प्रतिशत कर दिया गया श्रौर एक लाख झरुग्ये कौ आय की अ्रपेज्षा अब २ लाख 
उुफये की झ्राय तक व्यापार लाभ कर से छूट दे दी गई। उद्योगों को अनेक 
रियायतें भी दी गई! और प्रयत्ल करों को कम करने की नीति फिर से लागू की 
गई | व्यापार लाम कर को १६४६-४० में रद्द कर दिया गया। आय-कर शरीर 
सुपर-टैक्स के लिए भ्राय के खण्डों का पुनस्‍्संगठन किया गया और सुपर-टेवस 
लागू करने के लिए अर्जित श्रौर श्रनर्जित आय का अ्रन्तर समाप्त कर दिया | 
इसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष डेढ़ लाख रपये से श्रधिक आय पर अधिकतम 
संयुक्त कर की दर १२६ आना ग्रति रुपये तक घटा दी गई । इसके पश्चात्‌ स्थिति 
में विशेष परिवर्तन नहीं किया गया, केवल १६४१-४२ के बजट में आयकर तथा 
सुपर टैक्स पर ४. प्रतिशत अधिभार लागू किया गया। इसमें कार्पोरेशन कर 
शामिल नहीं था | जैसा ऊपर बताया जा चुका है, १६४६-४७ तथा बाद के बनटों 
में आय-कर के सम्बन्ध में विशेष परिवतेन हुये । 

कर से बचने की पबृति--भारत में आय छिपाने की समस्‍या वहुत 
गंभीर है। यह अनुमान लगाया गया है कि यदि करदाता पूरा आयकर छुकता 
कर दे तो उससे सरकार को कुल जितनी श्रामदनी हो सकती है इस समय उसका 
केबल ४० प्रतिशत भाग दी वेसुल्ल किया जाता है क्योंकि करदाता श्पनी श्रसली 
श्राय नहीं बताते हैं | इससे सरकार की श्राय को भारी क्षति पहुँचती है। कर से 
बचने के कार्य यद हैं कि (१) अ्रषिकतर मनुष्यों की यह तोमर इच्छा होती है कि 
सरकार को कर न दिया जाय भर अपनी वास्तविक आय न बतायी जाय, (२) 
जनता कर न देसे वालों का विरोध नहीं करती है क्‍योंकि वह इस प्रश्न के प्रति 
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पजग नहीं है। आय छिपाना कोई मारी अपराध नहीं समझता जाता है। पायः 
कर्मचारियों को धोखा देने में सफलता की प्रशंसा की जाती है, और (३) श्रायकर 
विभाग में पर्यात कर्मचारी नहीं हैं शौर वह उचित रीति से इस समस्या को इल 
नहीं कर सकते हैं | कर्मचारियों की संख्या चढ़ाने से विभाग का खर्च भी अवश्य 
बढ़ेगा परन्तु कर की वार्षिक आय में इस खर्च की अपेक्षा कहीं अधिक दृद्धि होगी। 
यदि आयकर विमाग का प्रसार किया जाय, कर छिपाने वालों के विरुद्ध जनमत 
संगठित किया जाय और कर छिपाने वाले श्रपराधियों को उचित दरड दिया 
जाव, तो यह बुराई क्मशः दूर की जा सकती है। 

भारत सरकार ने १६४७ में आयकर जाँच समिति नियुक्त की जिसने 
१६४३ के अंत तक थ्ाय छिपाने वालों के १० २१ मामलों पर विचार किया और 
अपनी जाँच में लगभग ४६ करोड़ रुपयों से श्रधिक छिपी श्राय का पता लगाया । 
इस छिपीक्राय पर कर लगाया गया है और इस प्रकार आय छिपाने वालों को दरिडत 
करके अच्छा उदाहरण दिया गया है । आयोग के काम पर बहुत अधिक व्यय 
नहों करना पड़ा है क्योंकि इस जाँच में जितनी कर की रकम वसूल हुई व्यय 
उह्से कम हुश्रा है। २ ६४६ में यह व्यय आयोग द्वारा वसूल किये गये आयकर 
का केवल २८ प्रतिशत था परन्तु १६५० में घटकर १७ झौर १६५१ में ०६ 


उन च्यापारियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है जिनके मामलों पर 
आयोग ५ वर्ष से अधिक समय से विचार कर रह्द है । व्यापारियों को सभी काग- 
जात और हिसाव-किताव सुरक्षित रखने पढ़ते हैं। परन्तु वास्तविक आय छिपाने 
2 अ्यापारियों के लिए यह उचित ही है श्रौर उनकी कठिनाइयों के प्रति कुछ 
_ होनुभूति प्रकट नहीं की जा सकती है। कुछ आल्लोचकों का मत है कि आयोग , 
* काय से उद्योग ज्षेत्र में इविषा फैली है जो देश के उचित श्रौद्योगिक विकाय के 
ह उपउक्त नहीं है। परन्तु फ़्रिर भी थ्ालोचकों का यह मत उचित नहीं है 
की ईउ इुदिधा और मय का कारण जाँच झायोग नहीं वल्कि स्वयं व्यापारी 
लोग है। आलोचकों का यह तक युक्तितंगत नहीं है | इसका अर्थ यह है कि कोई 
५. नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे चोर की भय और दुविधा बनी रहती 
है। श्रारम्म में श्रायोग ने बड़े-बड़े मामलों पर विचार किया श्रौर इनकी समाप्ति 
के बाद छोटे मामलों पर विचार किया जायगा । बाँच आयोग का कार्य-काल और 
थआागे बढ़ा दिया गया है | ह 
यायात-निर्यात कर और उत्पादन कर--केस्द्रीय सरकार के बजट में 
ध्रायात-निर्यात कर श्र केन्द्रीय उत्मदन कर दो प्रमुख अप्रत्यक्ष कर हैं । युद्ध पूर्व 
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फाल में श्रायात-निर्यात कर की प्रधानता रही दै परन्तु युद्ध काल में श्रायात-निर्यात 
पर अनेक प्रतिवन्‍्ध लगने के कारण श्रायात-निर्यात कर का महत्व घट गया श्रौर 
केन्द्रीय उत्तादन कर का महत्व बढ़ा । १६४३-४४ में श्रायात-निर्यात कर से. और 
केन्द्रीय उत्तादन कर से क्रशः २६२ ओर २७-४२ करोड़ रुपये की आय हुई और 
१६४४-४५ में क्रमशः ३६७६ श्रोर १८१४ करोड़ रुपये की आमदनी हुई जबकि 
१६३८-३६ में केवल ४०५१ करोड़ श्रोर ८५६६ करोड़ उपये की श्रामदनी हुई 
थी | इस प्रकार युद्ध काल में थ्रायात-निर्यात कर श्रौर उत्पादन कर का मध्त्व 
« बराबर द्वो गया । इसका कारण यह दै कि उत्पादन कर की दर में वृद्धि 
कर दी गई थी श्रौर अनेक श्रतिरिक्त उत्पादन कर लागू किये गये थे | १६४४-४६ 
में श्रीर इसके बाद श्रायात-निर्यात कर ने फिर से प्रथम स्थान ले लिया। इसका 
कारण यह है कि हस बौच विदेशी-ब्यापार को पुन/संगठित किया गया है और 
आयात-निर्यात कर की दर भी बढ़ा दी गई है| झ्रायात-नियांत कर १६५१-५२ 
तक निरन्तर बढ़ता गया। १६५१-४२ में इससे २११९८६६ करोड़ झुपये की 
शमदनी हुई, परन्दु बाद के दो वर्षों से झ्रायात-निर्यातत कर से आ्रादमनी गिरी 
है | १६५१-५२ में उत्पादन कर से ८५७८ करोड़ रुपये की श्रामदनी हुई जो 
१६४३-५४ में बढ़कर ६३४५ करोड़ रुपया हो गई । 

१६५१-४२ में श्रायात-निर्यात कर से २३२ करोड़ रुपये की आय हुई जब 
कि १६५०-११ में केवल १५७ कराड़ रुपये की श्राय हुई थी। इस बृद्धिका कारण यह 
है कि श्रायात किये गये माल की कीमत में वृद्धि हुई श्ौर साथ ही निर्यात करों से 
भी अधिक आमदनी हुई है। १६५३-५४ में श्रायात-निर्यात कर से केवल १५८४ करोड़ 
रुपये प्राप्त हुये क्योंकि निर्यात करों में श्रौर विशेषकर जूट के माल पर निर्यात कर 
में कमी कर दी गई थी | १९५२-४३ में श्रायात-निर्यात कर से केवल १७३४ करोड़ 
रुपये की श्रामदनी हुई क्योंकि मेंगफली के तेल, कार्डीसीड, निगार सी श्लौर ऊन 
पर से निर्यात कर हृठा दिया गया श्रौर हसके साथ ही कपास श्रौर जूट के माल पर 
मिर्यात कर भ॑ कमी कर दी गई और आयात करों में भी कमी कर दी गई थी। 
इधर हाल के वर्षो में ग्रायात-निर्यात कर से आय बढ़कर १६५६-४७ में १७३३ 
करोड़ २०, १६५७-५८ (संशोषित) में १८३ करोड़ र०, १६४८-५६ (बजट) में 
१७० करोड़ रु० हो गई | श्रेशतः इसका कारण कुछ करों में दृद्धि, कुछ नये करों 
का लगना तथा व्यापार के आकार में वृद्धि है । विविध मददों पर से निर्यात कर 
इथा लेने या कम करने श्र विदेशी विनिमय संकट के फल्चस्वरूप झ्ायात पर 
पत्तिबन्ध लगने के कारण १९४६-६० में आयात-निर्यात राजस्व कम होकर. 
१३२७७ करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है। 
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उत्पादन कर से थाय बढ़ी है। इसका कारण यह दे कि श्रौद्योगिक उत्पा- 
दन में श्रौर साथ ही कर की दर में भी दृदि हुई है | १६५२-४३ की अपेक्षा १६१३- 
4७ में केद्रीय उत्यादन कर में १० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसका कारण 
यह है कि सूती कपड़े पर अ्रधिक उत्पादन कर लगाया गया | उत्पादन करों में इघर 
दाल के सभी बजटों में वृद्धि की गई है | वस्त॒ुतः श्रप्नचन्ञ-करों के सम्बन्ध में केन्द्रीय. 
सरकार की नीति का मुख्य सद्ारा उत्मादन-कर ही रहे हैं। इनसे प्रास श्राय में 
लगातार वृद्धि हुई है जो इस प्रकार है: १६५३-५४ में ६४६ करोड़ २०, १६५६-५७ 
में १६०३ करोड़ २०, १६५७-५८ (संशोधित) में २६४३ करोड़ रु०, १६५८-४६ 
(धनट) में ३०४ड्टै करोड़ रु० श्रौर १६५६-६० (बजट) में ३२७३ करोड़ रुपये से 
अधिक | फेन्द्रीय सरकार की राजस्व व्यवस्था में केन्द्रीय उत्पादन कर का महत्व 
थआशातीत बढ़ गया है। हाल द्वी में वित्त श्रायोग की सिफारिश पर केन्द्रीय 
उत्तादन कर की कुल शआाय में से राज्य सरकारें भी भाग पाती हैं। 
जैसा कि ऊपर कहा ना चुका है कि युद्ध काल में प्रत्यक्ष कर बहुत अधिक 
चढ़ गये ये श्रौर युद्वोत्तर काल में इस कर का स्तर कम करने के लिए निरन्तर 
प्रयक्ष किया गया | इससे यह श्रावश्यक हो गया कि अ्रप्रत्यक्ष करों को बढ़ाया 
जाय जिससे भारत सरकार श्रावश्यक राजस्त्र ग्रात्त कर सके | भारत सरकार को , 
केवल चालू खच चलाने के लिए ही नहीं बल्कि विकास योजनाश्रों को फार्यान्वित 
करने के लिये भी राजस्व की श्रावश्यकता होती है और इस श्रावश्यकता की 
यूति के लिये श्रग्रत्यक्ष करों द्वारा श्रतिरिक्त राजस्व संगीत किया गया है | इंसक्रे 
साथ ही मुद्रास्फीति रोकने के लिए श्रायात-निर्यात कर और केन्द्रीय उत्तादन करों 
से भी अतिरिक्त राजस्त्र वसूल किया जाता है। इन करों से यद्यपि जनता की 
क्रय-शक्ति कम हो गई हे परन्तु इससे उद्योगों का उत्पादन व्यय भी बढ़ा हैः भर 
फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतें भी. बढ़ी हें । | 
बासिज्यिक सेवायें ((णरणाक्षशवव 8090०8)--रेलवे, डाक और 
तार, मुद्रा, ग्कसाल श्रोर रिजव बेंक सरकार की आय के महत्वपूर्ण साधन £ । 
१६३८-३६ में इन साधनों से केन्द्रीय सरकार को २ करोड़ रुपयों की श्रासदनी 
हुईं और १६४५-४६ में ६० करोड़ रुपयों की श्रामदनी हुई | इस . वृद्धि का कारण 
यह था कि (३) युद्ध काल में रेलवे यातायात बढ़ा था श्रौर (२) रेल त्था ढाक- 
त्तार का भाड़ा भी बढ़ गया था | परन्तु इधर कुछ वर्षों से इन कार्यों से होने वाली 
आय कम हो गई है और प्रायः २० करोड़ रुपयों के लगमग ही सीमित रह गई है 
क्योंकि मजदूरी वढ़ जाने से-और कच्चे माल का भाव अ्रधिक होने से उत्पादन 
व्यय बढ़ गया है | यद्यपि कर की दरें बढ़ा दी गई है परन्तु यह इत्तनी नहीं हैं 
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जिनसे उत्मादन व्यय की बूद्धि का घादा पूरा क्रिया जा उके | १६५४-४५ की २७ 
करोड़ 5० की थ्राय की तुलना में १६५४-४६ में इन साधनों से आय बढ़कर २६ 
करोड़ रुपये हो गई। एसका फारण टकसाल से प्राप्त थाय में वृद्धि तथा डक 
महल वया रेलवे की दरों झ्ीर किराये का बढ़ना या। १६१६-५७, १६५७-५८ 
संशोधित), १६५८-४६ (बजट) तथा १६५६-६० (बजट) में बराणिक्यिक 
सेवराश् से प्रात्त श्राय ३१४ फरोट़ ०, ३७६ फरोड़ ०, ३३७ करोड़ र० 
तथा ५४३ करोड़ ए० से कुछ श्रधिक थी | यह कदना श्रनुचित न होगा कि 
मविष्य में एन साधनों से क्षेने थाली वास्तविक आय में बृद्धि होगी। 


व्यय (25|00॥66ए7८) 


भारत सरकार का व्यय तीन भागों में विभक्त है--प्रतिरक्षा, नागरिक 
प्रशासन श्रौर पूली-व्यय (.39॥8] #प्छथात।प्0)। नागरिक प्रशासन के 
अन्तगंत शसैनिक प्रशासन, ऋण के साधन, शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यास्त 
व्यवस्था एत्यादि शामिल्ष हैं | प्रतिसज्षा के श्रन्तर्गत स्थल सेना, जल सेना, वायु 
सैना, पूर्वि थ्रीर स्टोर इत्यादि मी शामिल हैं । इस वर्ग में प्रतिरज्ञा विभाग द्वारा 
दी आने याली पेन्शने इत्यादि भी श्राती हैं। तीसरे प्रकार के व्यय का उद्देश्य 
ड्योगों फा विकास, रेलवे, विमान, डाक-तार श्रीर योजना इत्यादि को कार्यान्वित 
फरना है। १६१८-३६ में केबल ६५,१६१ करोड़ रुपया व्यय किया गया था जबकि 
१६५६-६० (बजट) में ७४८०६ करोड़ रुपया हो गया । इस श्रवधि में प्रतिरक्षा 
की तुलना में नागरिक प्रशासन पर बहुत अधिक व्यय हुआ है | पूजी व्यय, 
जिसका चेजद (203) #प्रतें8/)) एपक रूप से तैयार क्रिया जाता है, 
१६५०-४१ में ७१.०३ करोड़ रुपये से बढ़कर १६५६-६० (भजट) में ४७७"५३ 
फ्रोढ़ रपये दो गया | 
अतिरक्षा व्यय--१६५६-६० के बजट में प्रतिरत्ता ग्यय २७५"४२ करोड़ 
रुपया (२४२४८ करोड़ राजस्व के सद तथा ३२ करोड़ रुपए पँजी के मद में) है जो 
भारत सरकार के कुल व्यय का २५% प्रतिशत है। १६३८-३६ में यद्द व्यय 
4४% प्रतिशत था | इससे प्रसठ दोता दे कि प्रतिरक्षा में व्यय कम कर दिया गया 
है परन्तु फिर भी यह बहुत श्रधिक है श्रौर निरंतर यह माँग की जा रही हे कि 
प्रतिरक्षा पर व्यय कंस क्रिया जाय | भारत जैसा निर्धेन देश प्रतिसज्ञा पर इतना 
श्रधिक व्यय नहीं कर सकता है । परन्तु यद् ब्यय करना अनिवाय दे क्योंकि किसी 
संभावित भ्राक्रमण से देश की रक्षा फरने श्रोर देश के अन्दर शांति वथा व्यवस्था 
चनाये रखने के लिये सरकार का उत्तरदायित्व बहुत गम्भीर है | प्रतिरक्षा व्यय में 
शे६ 


६१० मारतीय श्रथंशासत्र की समस्याएँ 


कुछ कमी हो सकना संभव भी था | परन्तु कोरियाई युद्ध, का श्मीर की समस्या और 
पड़ोस के देशों में, विशेष कर पाकिस्तान में, अनिश्चित राजनीतिक स्थिति शोने 
के कारण मारत सरकार के लिये प्रतिरक्षा व्यय घटाना श्रसम्भव हो गया है|. 
प्रतिरक्षा व्यय का लगभग तीन-चौयाइ सना पर ही होता है और जल 
सेना तथा वायु सेना पर इसके अनुपात में कम क्योंकि ये विभाग श्रमी अपनी 
शैशवादस्था में ही हैं | भविष्य में इन पर व्यय कम होने के स्थान पर चढ़ाया दी 
जायगा | अपरिवर्तनशील्” ब्यय प्राय; पेन्शन श्रादि देने के सम्बन्ध में किए जाते 
हैं जो कि सरकार का निश्चित उत्तरदायित्व है। व्यय घटाने की थोड़ी बहुत संमा- 
चना केवल सेना में है। यह कमी (१) सेना की शक्ति घटाकर, (२) सारा प्रशासन 
कार्य आ्रामूल पुनःसंगठित करके और वरवादी तथा अकुशलता दूर करके, श्रौर 
(१) स्टोरों की खरीद में बचत कर के की जा सकती है | इमें भारत की स्वतंत्रता 
श्रौर सुगक्षा को संकट में डालकर प्रतिरक्षा व्यय में कमी नहीं करनी चाहिए। 
परन्तु याद स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न हों और ऋमशः प्रतिरक्षा व्यय में 


कसी की जा सके त्तो इससे समाज सेवा कार्यों और विकास योजनाओं को शीघ्र 
कार्यान्वित किय जा सकेगा | 


नागरिक प्रशासन व्यय--नागरिक प्रशासन व्यय के श्रन्गंतत ६ १) 
नागरिक ग्शास्न, ऋण के साधन, राजस्व वसूली में खर्च, विस्पापितों का 
पुनर्वास, (२) खाद्यान्न को खरीदे डुये माव से कम भाव पर वेचकर उपमेःक्ता को 
उद्ययत्ा (70०0 $प80865), राज्य सरकारों को श्रधिक अन्न उपणाश्रो 
अनुदान, श्र (३) |वकास योजनाओं पर व्यय इत्यादि शामिल हैं | इनमें से कुछ 
भदों को कम नहीं किया जा उकता है क्योंकि पञ्च-वर्षीय योजना की वित्तीय 
आवश्यकता की पूति के लिये श्रौर श्रन्‍्न का उत्पादन चढ़ाने के लिये जरूरी ई। 
यदि झाथिक बचत की श्रोर अधिक ध्यान दिया जाय तो अवर्य ही इन मर्दों में 
भी बचत की जा सकटी है | 

नागरिक प्रशासन में व्यय बढ़ने का कारण यह है कि केन्रीय सरकार 
के सन्‍्न्रालयों का प्रसार किया गया है, वेतन समिति की रिपोर्ट के श्रमुसार वेतन 
तथा महँगाई भत्ते में वृद्धि हुई है श्रीर यात्रा के भत्त के रूप में तथा श्रन्य प्रकार 
के कार्यो में अतिरिक्त व्यय भी बढ़ा है | विमिन्न मंत्रालयों ने बिना इस बात का 
विचार किये हुए कि मारत उरकार की वित्त स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा अपने - 
न्यय को बढ़ा दिया है | भारत सरकार की श्राधथिक बचत सर्मित (9८00077ए 
(०णा(९6) ने सिफारिश की कि कार्यालयों के व्यय में ३३ करोड़ रुपये की 

वात्तविक बचत की जाय और श्रन्य सदों पर २६ करोड़ रपये की बचत की नाय 


केन्द्रीय विच ब्यवस्था ६११ 


परन्तु विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विरोध करने के कारण ये सिफारिश लागू नहीं की 
जा सकीं। इसका एक कारण यह भी है कि मंत्रालय व्यय कम करने का महत्व 
नहीं समझे | 

पजी-व्यय (0४[9४[ ०56०6॥६776)--भारत सरकार का कुल पंजी 
विनियोग १६५०-११ में ७१०३ करोड़ रुपये से बढुकर १६५६-६० (बजट) में 
४७७५३ करोड़ रुपया हो गया | दीधकालिक व्यय की इन मदों का सरकार के 
चाल्नू बजट पर विशेष भार नहीं पड़ता है | इन मर्दों पर किया जाने वाला व्यय 
ऋण तथा मारत सरकार के श्रन्य कोषों से पूरा किया जाता है। चूँकि देश के 
ग्रार्थिक साधनों का विकास करने के द्वित में विभिन्न योजनाश्रों पर व्यय करना 
पड़ता है इसलिये यह श्रच्छा है कि व्यय चालू बजट की श्रपेज्ञा पँजी बजट से 
किया जाय । परन्तु १६४८-४६ से भारत सरकार ने मुद्रास्फीति निरोधक उपाय 
के रूप में पूंजी व्यय की पूति चालू बजट से करने की नीति श्रपना रखी है। 
इससे करदात्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ा है जिससे बचत श्र पंजी निर्माण में 
चुत रुकावट पैदा द्वो गई है | यदि वित्त मंत्री ने ऐसा न किया होता ओर पूँजी 
व्यय फेबल पूंजी बजट के अन्तर्गत ही सीमित रखा जाता तो इसका परिणाम 
देश के लिए इत्तना गम्भीर न होता । 

केन्द्रीय सरकार के पूंजी बजट में केवल पूंजी व्यय की मर्दे ही शामिल्र नहीं 
हैं बरन्‌ उसमें वे सच व्यय जो इस प्रकृति के हैं सम्मिलित हैं | सारी स्थिति पर 
विचार करने के पश्चात्त यह प्रकट होता है कि पूँजी बजट में १६५१-४२ में 
१२४ ३६ करोड़ रुपये का घादा हुआ जो १६५२-५४ में घट कर ८६,५४० करोड़ 
रुपये हों गया | १६४७-४८ में यह बढ़कर ५४५.४४ करोड़ र० हो गया पर यह 
१६४६-६० (बजट) में कम होकर १६४*०१ करोड़ रु० हो गया | 


अध्याय ४८ 
राज्यों की वित्त व्यवस्था 


भ्रतीत में राज्यों) के वजद की सुख्य विशेषता यह थी कि वह अपेक्षाकृत- 
श्रपरिवर्दनशील होते थे, उनके श्राय के साधन पर्याप्त नहीं ये श्रौर समाज कल्याण 
कार्य में प्रति व्यक्ति बहुत कम व्यय किया जाता था। राज्य के बजों में बचत 
दिखाई जाती थी परन्तु इसका तालय केवल यह था कि श्रावश्यक कार्यों पर पर्यात् 
व्यय नहीं किया गया ओर सरकारों ने अपनी सीमित आय नागरिक प्रशासन, 
कानून और व्यवस्था श्रौर कुछ सामानिक कार्य जैसे शिक्षा, जन-स्वास्थ्य शत्यादि 
में व्यय किया । पिछुले कुछ वर्षों से स्थिति बदल गई है। बिक्री इत्यादि कर लगा 
देने से राज्य की श्राय अधिक परिवर्ततशील हो गई है । इसका एक कारण यह 
भी है कि राज्यों को केन्द्रीय सरकार से पऋ्ुण तथा सहायता अ्रनुदानों के अ्रतिरिक्त 
केन्द्रीय थ्राय में भी पहले की अपेज्ञा अधिक माग मिलने लगा है। राष्ट्र निर्माण 
काय के लिए राज्य ही वास्तविक केन्द्र होते हैं परव्तु उनकी आय के साधन 
आवश्यकता पूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं हैं। यदि राज्यों की आय अधिक होती, तो 
वह अपने राष्ट्र-निर्माण के कार्य को अच्छी तरह संगठित कर सकते थे | 
सभी राज्यों के राजस्व व बजदों को मिलाकर देखने से पता लगता है कि 
१२,७ करोड़ रुपये, ३.१ करोड़ रुपये तथा ५"३५ करोड़ रुपये की बचत क्रमशः 
१६४१-४२, १६५२-५३ और १६५३-५४ में हुईं। इसके बाद से घाटा रहा है । 
१६४६-४७ में ७७,४ करोड़ रुपये का अ्रधिकतम घाठा रदह्दा। इसके बाद से स्थिति 
सुधरी श्रौर १६५८-५६ (वजट) में केवल १.७ करोड रुपये का घाटा रहां। 
१६१८-१६ (संशोधित) में १८ करोड़ रुपये की बचत हुई श्रौर १६४६-६० (बजट) 
में ४ करोड़ रपये की बचत हुईं | श्रगर राजस्व तथा पूंजी बजट समेत पूरी स्थिति 





३. $ नवस्वर, १६७६ के राज्य पुनर्गठन के पदल्ले देश में 'क' 'ख? और “गा 
श्रेणी के राज्य थे । अब कुल ३४ राज्य हैं | दिल्‍ली और हिमाचल अवेश अब केख््ीय 
सत्र प्रदेश हैं । इनको सर्वोक्तिय में नहीं शामिल किया गया । कच्छु बस्बई का भाग 

गया है। जम्मू तथा कश्मीर की रकरने योग में शामिल नहीं । उनको अलग 


दिखाया गया हू क्योंकि “बिल्कुल हाल तक वर्दा के वजट पेश होने का तरीका वूसरे 
आाज्यों से बहुत मिन्न था।”? 


राज्यों फी विच व्यवस्पा ३१३ 


पर विचार किया जाय तो १६५५-४६ में ५७ करोड़ रुपये, १६४६-४७ में १०४.७ 
करोड़ रपये, १६४८-५६ (संशोधित) में ७,२ करोड़ रुपये तथा १६५६-६० 
(बजट) में ६०,६ फरोड़ रपये फा घाय रहा | १६५७-४८ के संशोधित बजठ 
बनुमान में यह घटा कर ४३,७ करोड़ दपया फर दिया गया जबकि चबद में 
२११९ फरोड़ झपये फा घाटे था। इसका कारण यहू था कि द्वितीय वित्त 
ब्रायोग की सिफारिश के श्रनुसार राज्य सरकारों को श्रतिरिक्त पनराशि हस्तान्त- 
रित कर दी गयी थी | फलस्वरूप १६५८-७६ (संशोधित) में कुल राज्यों के संयुक्त 
राजस्व दजय;में १८ करोड़ दपये की बचत हुई श्रीर राजस्व तथा पूँजी बजट दोनों 
फो मिलाकर देखने पर कुल मिला कर ७.२ करोड़ झगये का घादा निकला। 
इस संबंध में विभिन्न राज्यों के बीच काफी भ्रन्तर है। जैसा कि तालिका १ 
के ब्यीरे से शात्र होगा, जएँ तक राजस्व बजट का ग्रश्न है, उत्तरप्रदेश, पश्चिम 
ग्रेगाल, पंजाब, बग्बई, राजस्पान, फेरल श्रीर श्रांप्र प्रदेश में घाटा श्राया | दूसरे 
राष्यों में बचत निकली | लेफिन जहाँ तक राजस्व तथा पूँनी बजदों को एक 
साथ लेकर पूरी र्थिति का प्रश्व है श्रासाम, मद्रास, पंजाब तथा पश्चिम 
बंगाल में बचत मिकली जम कि दूसरे राज्यों में घादा | इन घादों का कारण 
प्रेशतः योजना में श्रतिरिक्त व्यय है शरीर श्रंशतः कुछ राज्यों में श्रकाल श्रौर 
खाद्याक्षामात्र॒ पर व्यय। कुछ राज्यों में कुल मिलाकर घादे छोटे निकले ई 
क्योंकि उन पर विकास,ब्यय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति फे लिए कम 
पढ़ा है शरीर श्रंशतः इस फारण से कि फेज्द्रीय श्रार्थिफ सहायता से उनको काफी 
दुद तक लाम हुश्ना है | चूँकि राज्य सरकारों फेपास नकद रुपया नहीं रद गया 
शौर सुरक्षित कोप खत्म हो चुका है इसलिये इनफो मविष्य में अ्रपना राजस्व 
या ऋण श्रपिक बढ़ाना पड़ेगा या फिर श्रपना ब्यय घटाना पड़ेगा । 


आय 


राज्य परकारों की श्राय के मुख्य साधन (१) कुछ केन्द्रीय करों की आय से 
प्राप्त श्रेश, केन्द्रीय सहायता श्रनुदान, (२) उत्पादन फर, भिक्री कर इत्यादि, 
तथा (३) भश्रन्य डपायों (70795 ॥९ए४४७८७) से प्राप्त की गई शाय 
हैं। झत्र मृत्यु कर (58६0० 709) भी लगाया गया है । यह कर 
राज्यों के लिये केनद्रीय सरकार द्वारा पूल किया जायगा | विभिन्न राष्यों 
में भिन्न-भिन्न करों का महत्व भी भिन्न है परन्तु फ़िर भी सारी स्थिति पर 
विचार करने से एक निश्चित प्रवृत्ति दिखाई देती है। १६३८-३६ में खण्ड 'कर 
राज्यों की श्राय के प्रमुख साधन क्रमशः मालगुजारी, उत्पादन कर श्र स्टाग्प 
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तालिका १ 
१६५६-६० (धजट) में राज्य धरकारों का कुल राजत्व तथा व्यय 
(करोड़ रुपयों में) 
औ कथा 
राज्य | कुल राजसख | | कक चचत या घाटा[पूँजी वजट मिलाने 
ह ५ 2 दा | पर बचत या घाटा 
आआन्ध्र प्रदेश ६६६० ७०२७ --०'३७ --७,१० 
आयाम ३३*०६ र्६ ध्८ न-३४० --०.७४ 
विह्यर ७०७४ ६४०२१ न भरे --०'है२ 
चम्घई १३४५३ १३५४१ --०'€८ | +-२७'२६ 
केरल ३७९२६ श्८ा०७ |. --०७ए८ | --१'५३ 
मध्य प्रदेश प६"४६ पपपद --०'६३ --१'६० 
मद्रास ७९*४६ ७११०७ न १'रे६ न १३२ 
मैसूर ५३३६ भ्र६१ +०४ध्य | -+६ ४७ 
उड़ीसा र६ ८१ २६७४ + ०९०६ न-०"१७ 
पंजाब प०५१ ५०'प८र३े “+०'श२ “7 ४६ 
राजस्थान डेप ४२ रे८ार६ --०'पष् ०५७ 
उत्तर प्रदेश १०्ध्षर्द श्श्श्श्् --१९८५६ --रै'पह६ 
पश्चिम बंगाल ७७'६७ ८१६० --३"'६ ३ न॑-०४८ 
. कुल जोड़ | दरश८ण | परध्प६ । +श६६ | -+४०'६५ 
के 


कर ये | केन्द्रीय श्रायकरर और आयात-निर्याव कर की आ्राय में से राज्यों को 
बहुत कम अंश मिलता था श्रौर बिक्री कर लागू नहीं था | तब से स्पिति बिल्कुल 
बदल गई | जैसा कि तालिका २ में दिखाया गया है १६५६-६० में ५३१ करोड़ 
रुपये के कुल कर राजस्व में से १००८० करोड़ रुपया, १००५४ करोड़ रुपया, 
७७'३३ करोड़ रुपया, ओर ७२७५ करोड़ रुपया क्रमश; श्राम विक्री कर, भूमि के 
लगान, श्राय कर के द्विस्से, और केन्द्रीय उत्पादन कर के हिस्से से आयेगा। 
उम्मीद है कि सम्पत्ति कर और रेल भाड़ा कर से, जो पहले नहीं ये, १६५६-६० 
में क्रशः २.५२ करोड़ रुपये श्रोर १०८७ करोड़ रुपये की आय होगी । गैर कर - 
वाला राजस्व (०४-४४ २6एथाप८) जैसे राजकीय यातायात, बिजली की 
योजनाओं, सिंचाई, वेन,' उद्योग, केन्द्रीय सहायता अनुदान -और राजस्व कोप से 
इस्तान्तरित रकमों, से १६५६-६० में ३०२८६ करोड़ रुपये की श्राय होगी | इ0 


राज्यों की वित्त व्यवस्था ६१५ 


प्रकार १६५६-६० में कर राजत्व कुल राजस्व का ६४ प्रतिशत से कुछ कम था जब 
कि १९५१-१९ में ६६ प्रतिशत था]. 

मालगुजारी--भारत के राज्य प्रचीन उमव से मालगुनारी वरल करते 
आये हैं। यह कर कृषि के वास्तविक उत्पादन पर लगाया जाता है। १८४५ फे 
सद्दारनपुर कानून के श्रतुसार कुल उत्पादन के ५० पतियत से अधिक मालगुजारी 
नहीं बयूल की जा सकती थी। पश्चिम बंगाल, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, उत्तर 
प्रदेश, श्रासाम श्रोर अ्रजमेर के उन क्षेत्रों में जहाँ इस्तमरारी बन्दोत्रस्त लागू है 
मोलशुजारी की दरें निश्चित हमेशा के लिये कर दी गयी थों। देश के अन्य ज्षेत्रों 
में जा इत्तमरारी बच्दोषरत्त लागू नहीं है वर्धा पूरी जाँच-पढ़ताल के पश्चात 
मालगुजारी निर्धारित की जाती है। यह पैमायश तपा निर्वारण ३० से ४० वर्ष 
के बीच कराई जाती है। इस श्रवधि में मालगुजारी की दर में कुछ परिवतेन 
नहीं होता है। इस प्रणाली के परिणाम-स्वरूप कीमत बढ़ने पर मालगुजारी का 
भार कम दो जाता है श्रीर कीमतें गिरने पर यद्द भार वढ़ जाता दै | 

चूँकि मालगुजारी वास्तविक उत्तादन पर वसूल की जाती है इसलिए यह 
एक प्रकार से भूमि-कर है | इसका भार भूमि के मालिक पर पड़ता है। यदि इस 
का उन्मूलन कर दिया जाय तो इससे लगभग सभी भूमि के मालिकों को लाभ 
पहुँचेगा । वर्तमान रूप में यह कर वैपम्पपूर्ण है क्योंकि यह कर वास्तविक उत्पा- 
दन पर लगाया जाता है इसलिये भूमि की उत्मादन शक्ति के साथ-साथ इस कर 
की दर में भी परिवर्तन होना श्रनिवाय है। इस नियम में इस तथ्य की ओर ध्यान 
नहीं दिया गया है कि भूमि पर विभिन्न फसलें पैदा की जा उकत्ती हैं जिनकी उत्पा- 
दन मात्रा भी भिन्न हो सकती है | इसके साथ ही यद कर सभी पर समान रूप से 
लागू होता है, बड़े जमींदार और छोटे किसान में भेद नहीं किया जाता है और 
दोनों को समान सोटी दर से कर चुकाना पड़ता है। इसलिए, कर की विपमता को 
समाप्त करने के लिये मालगुजारी व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक है | 

मालगुजारी श्रव राज्य सरकारें वयूल करती हैं। अत्तीत में यह श्राय का 
महत्वपूर्ण साधन रहा है | १६ वीं शताब्दी के पूर्वाद में कुल सरकारी श्राय का 
७० प्रतिशत मालगुजारी से वसूल होता था | इसके प्रश्चात से इसका महत्व घठा। 
परस्तु पंचवर्षीय योजनाएँ चालू होने के साथ-साथ अधिक श्राय की श्राव श्यकता हुई 
ओर भारतीय किसान की स्थिति में कुछ खुआार हुआ | इसते मालग्रुतारी से आय 
बढ़ी । यई १६४६-६० में १००,४५ करोड़ रुपये होगी जब कि १६५८-४६ में 
8५,०९६ करोड़ रपये, १:५४५५६ में ५०.३३ करोड़ दंगे और १६३१-३२ में 
४७,६६ करोड़ रुपये थी । 
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६१८ भारतीय श्रषेशासत्र की समस्याएँ 


राज्य उत्पादन फर--संविधान फे अनुसार (१) श्रल्कोहल की शरा्ों 
झोर (२) श्रफीम, माँग तथा श्रन्य नशीली वस्तुओं पर उत्तादनकर लगाने श्रौर 
वसूल करने का श्रधिकार राज्यों को दिया गया है। इनके श्रन्य वस्तुश्रों पर उत्ता- 
दन कर शगाने श्रोर वपूल करने का श्रधिकार केन्द्रीय सरकार को है परल्तु यदि 
संसदीय कानून में व्यगस्था की जाय तो हस कर की आय में से केल्द्रोय सरकार राज्यों 
को भी कुछ भाग दे सकती है | राज्य सरकारों का उत्पादन फर लगाने का उद्देश्य 
आंशिक रूप से इन वस्तुश्नों के उत्पादन पर नियंत्रण रखना श्रीर श्रॉशिक रूप से 
आय रंग्रद्दीत करना रद्दा है। महात्मा गाँधी के नेतुल में को ग्रेत ने मद्यनिषेष नीति 
स्वीकार की । गाँधी जी का मत था कि राज्य की श्राय के लिए फिसी बुरी चोज से 
लाभ नहीं उठाना चाहिये | फलस्वरूप जब प्रान्तीय स्ायत्तता आरम्भ होने पर 
काँग्रेस ने १६३७ में प्रान्तों में श्रगनी सरकारें बनाई", तो उन्होंने मद्निषेष की 
योजना लागू की | परस्धु काँग्रेठी मन्त्रिमएडल द्वारा इस्तीफा दे देने पर मंधनिषेध 
श्रान्दोलन बन्द कर दिया गया श्रोर उलाहकार-शासन ने इसे प्रायः समाप्त हो कर 
: दिया। काँग्रेस ने १६४६ में जब पुनः शासन-सत्ता अहण की तब सभी राज्यों में 
मद्यनिषेध की नीति को लागू किया गया | संविधान के एक निर्देशक सिद्धान्त के 
अन्तर्गत मद्यनिषेध की नीति लागू करने का 3त्तरदायित्व राज्यों पर ही है | वित्तीय 
श्रभाव के कारण फैन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को १६४८ में सलाद दी कि 
मद्यनिषेध की नीति लागू करने में कुछ धीमी गति ते बढ़ना चाहिये | सरकार की 
मुद्रास्फीति निरोधक नीति में इससे सहायता मिल सकती थी। कुछ राम्यों, णैसे 
उद़ीसा, उत्तर प्रदेश और विहार, ने केन्द्रीय सरकार की सलाह मान लो परन्तु 
अ्रन्य राज्यों, जैसे मद्रात और बम्पई, ने अ्रपनी पूर्ण मग्रनिषेष नीति को तेजी से 
आगे बढ़ाया | यह योजना इन दो राज्यों में क्रमशः १६४८ श्रौर १६५० में लागू 
की गई थी। मद्यनिषेष की नीति श्रपने उद्देश्य की पूर्ति में ग्रठफल रही है। इससे 
राज्य की श्राय कम हो गई श्रीर बिना किंसी लाभ से इस नीति को लागू करने में 
व्यय की मात्रा बढ़ी है। शरात्र पीने की श्रदत छुड़ाई नहीं जा सकती है | इसके * 
विपरौत गैर काबूनी तौर पर शराब बनने लगी है और श्रन्य स्थानों से नि्ेध- 
तेत्रों में चोरी से शराब पहुँचने लगी है। मधयनिपेध को भंग करमे के श्रपराधों की 
संख्या बढ़ी है। काँग्रेस सरकार ने कानून बनाकर समाज सुधार लागू करने के 
लिए अपनी श्राय का बलिदान किया है| इस बलिदान फे कारण राज्य सरकारों 


को विवश होकर अपनी विकास योजनाश्रों पर व्यय घठामा पड़ा है जो राष्ट्रीय 


हित में नहीं कह् जा सकता | - 
१६५१-४२ और १६५४-५६ के बीच राज्य उत्पादन करों से होने 
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वाली श्राय ४४ करोड़ रुपये के श्रास-पास रही है। लेकिन बाद में यह 
घटी और १६५६-५७ (बजट) में यह ४२.७६ करोड़ रुपये, १६५७-फ८ (बजट) 
में ४१.७८ करोड़ रुपये हो गयी और १६५९-६० के बजट में इसमें ४३-८२ 
करोड़ रुपये हो जाने का श्रनुमान हे | वित्त अयोय की सिफारिशों के श्नुषार 
अब राज्यों को कुछ केन्द्रीय उत्मादन करों से हिस्सा मिल रद्द है श्रीर जो १४ 
दिसम्बर १६५४७ में चीनी, तम्बाकू और सूती कपड़ों पर बिक्री कर हटा देने से 
और बढ़ गया है। राज्य सरकारों को. १६५६-६० में केन्द्रीय उत्पादन करों के 
हिस्से के रूप में ७२,७२ करोड़ दपया (देखिये वालिका २) मिलेगा जबकि 
शेध्श्ण-६ में ६७.४० करोड़ सपया, १६५७-०८ (संशोधित) में ३७४२ करोड़ 
रुपया, १६५५-३६ में १६.६० करोड़ झया और १६४१-४२ में ०,७० करोड़ 
सपया था। & 

बिक्री कर--किसी वस्तु के विक्रय श्रोर क्रय पर राज्य सरकारें कर लगा 
सकती हैं | मद्यनिषेद नीति लागू करने से श्राय में जो कमी हो गई उसकी पृत्ति 
करने के लिये और साथ ही विकास योजनाओं की विच्ीय आवश्यकता की पूर्ति के 
लिये बिक्री कर लगाया गया | मद्गास ने सबसे पहले १६३६ में त्रिक्की कर लगाया | 
वरतमान समय में वाकी सभी राज्यों में यह कर लागू है। बिक्री कर राज्यों की 
श्राप का मुख्य साधन हो गया है। 

विक्की कर दो प्रकार से लागू' होता है। प्रथम प्रणाली एक बिन्दु? 
(9786 ?०09 के श्रन्तर्गत उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुँचने की 
सारी प्रक्रिया में केवल एक बार त्रिक्ते कर लगाया जाता है। इस प्रणाली के 
श्रन्तगंत कर या तो श्रारम्भ में उत्पादक से उत्पादित माल बेचते ही वसूल कर 
लिया जाता है या अन्त में फुठकर बिक्रेता से उपभोक्ता को माल बेचते समय 
वसूल किया जाता है। दूसरी प्रणाली 'बहुबिन्दः (७०४०७ एणाए) के 
श्रन्तगत बिक्री कर बिक्री की हर श्रेणी पर लागू होता है। इस प्रकार उत्पादक से 
उपभोक्ता तक पहुँचने की सारी प्रक्रिया में माल पर श्रनेक बार कर वसूल किया 
जाता है। दूसरी प्रणाली के अन्तर्गत कर की दर प्रथम प्रणाली की दर से कम 
रहती हे | दूसरी प्रणाली के श्रन्तगंत कर .कम चुराया जा सकता है क्योंकि उत्पा- 
दक से उपभोक्ता त्क माल पहुँचने की अक्रिया में कर का चुराया जा सकना सेंमव 
नहीं है। प्रथम प्रणाली के श्रन्तर्गत जिन वस्तुओं पर कर लगाया जाता है उनकी 
बिक्री का हिसाब प्रथक-पृथक रखा जाता है श्रौर जिन वस्तुश्नों पर कर नहीं लगाया 
जाता हैं. उनके ब्िकेवा तथा उत्पादकों की रजिस्ट्री कर ली जाती है। भारत में 
दोनों प्रणालियों के अनुसार कार्य होता है। दूसरी प्रणाली मद्रास, बम्बई (इसमें 


६२० भारतीय श्रर्थशात्र फी समस्याएँ 


पहले प्रथम प्रणाली लागू थी), दैदराबाद श्र मैदूर में शोर प्रथम प्रणाली परि- 
चमी बंगाल, पंजाब, मध्य भारत भ्रौर दिल्‍ली में लागू दे। उचर प्रदेश में कुछ 
वस्तुओं पर प्रथम प्रयाली के श्रनुसार और श्रत्य पर दूसरी प्रणाली के श्रनुसार 
कर लगाया जाता है | 7 
मारतीय संविधान में अनुच्छेद २८६ के श्रन्तगंव राज्यों के बिक्री कर 

लगाने के श्रधिकारों पर प्रतिबन्‍न्ध लगाया गया है। राज्य माल के श्रायात होने 
की प्रक्रिया में विक्की कर नहीं लगा सकते हैं और न द्वी भारत से बाइर के देशों को 
निर्यात करने की प्रक्रिया में ऐसा कर सकते हैं। इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्ण 
केन्द्रीय नियंत्रण रहता है | राज्यों में परसर स्वतंत्र व्यापार के द्वित में राज्य श्रन्य 
राज्यों में बिकने वाली वस्तुओं पर मी कर नहीं लगा सकते हैं या श्रन्तर-राज्य-न्यापार 
की प्रक्रिया में भी कर नहीं लगा सकते हैं | संसद द्वारा निर्मित कानून के श्रतुतार 
जिन वस्तुश्रों को श्रावश्यक धोषित किया गया है राज्य उन वस्व॒श्नों पर भी कर 
नहीं लगा सकते हैं| भारत सरकार ने १६५२ में श्रावश्यक वस्तु कानून (क्रय- 
विक्रय पर कर लगाना और नियंत्रण) बनाया जिसमें संविधान के अनुच्छेद र८ई 
के श्रन्तर्गत श्रनेक वस्तुओं को आवश्यक घोषित कर दिया गया | चूँकि केन्द्रीय 
सरकार का कानून पिछली अ्रवधि से लागू न होकर घोषणा के समय से ही लागू 
होता है इतलिये अधिकांश राज्य इन आवश्यक वस्तुश्रों में से भ्रनेक पर कर वयूल 
करते रहे हैं | १४ दिसम्बर, १६५७ से तम्बाकू, चीनो श्ौर सूती कपड़ों से बिक्नी कर 
हटा कर अतिरिक्त केन्द्रीय उत्तादन कर लगाया गया । फलस्वरूप सामान्य बिक्री 
कर की आय १६४७-४८ (एकाउन्द्स) में १०७,३७ करोड़ रुपये से घट कर 
१६४८-४६ के वजद अनुमान में ७४९४६ करोड़ रुपये रह गयी परन्तु १६४६-६० 
में इसकी १००.८४ फरोड़ रुपये तक बढ़ने की आ्राशा है। राज्यों के राजस्व में 

बिक्की कर का एक ऊँचा स्थान है। 

कृपि आय कर--भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूल किये जाने वाले 

आय-कर क्ृपि-आरय पर लागू नहीं होते हैं | मारत सरकार के १६३१५ के कानून 
के अनुसार राज्य सरकारों को कृषि श्राय पर कर लगाने का श्रधिकार मिला | इस 
प्रकार का कर सबसे पहले बिद्दार ने १६३८ में लागू किया | वर्तमान समय में 

भम्मई श्रौर पंजाब को छोड़ कर सभी राज्यों में यह कर लागू है | सामान्यतः आय 
की एक न्यूनतम रकम निर्धारित की गई है जिस पर कर नहीं लगाया जाता है। 

उत्तर प्रदेश में यह न्यूनतम रकत ३,००० रुपया है और राजस्थान में ६,००० 

रुपया है| विह्र और राजस्थान को छोड़कर अन्य ज्षेत्रों में कृषि आय कर आाव 
खणडों पर (5]49 5992) लागू होता है | इस कर से आय १६५१-४४ में 
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४.३३ करोड़ रुपये से बढ़ कर १६४५-४६ में ५.७४ करोड़ रुपये श्रीर १६५६-६० 
के बजट अनुमान में ८९११ करोड़ दपये हो गयी । | 

कृषि आय पर केन्द्रीय सरकार के श्रायकर लागू नहीं द्वोते हैं| यह एक 
एतिहासिक विपमता है जो भारत सरकार के १६३७४ के कानून से स्थाई रूप धारण 
कर चुकी है| भारतीय संविधान में भी इसको सम्मिलित कर लिया गया है।* 
इसका उद्देश्य शायद यह है कि राज्यों को भूमि पर कर लगाने और: भूमि से होने 
वाली झाय पर कर लगाने का एक मात्र श्रधिकार मिल जाय | भारतीय संविधान 
में इस पुटि को दूर कर देना चाहिये या। भूमि अ्रथवा कृषि आय तथा श्रन्य 
सापनों से प्राप्त श्राय में किसी प्रकार का श्राघारभूत श्रंतर नहीं है। 

मृत्यु कर (2680 707065)--उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुईं सम्पत्ति 
पर उत्तराधिकार कर ग्रायः सभी देशों में लागू है। भारत में यह कर १५ अक्टूमर 
१६५३ से लागू किया गया है | संविधान के श्रतुतार उत्तराधिकार कर क्ृृपि भूमि 
के अतिरिक्त श्रन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया 
जायगा श्रौर बसूला जायगा श्रौर उससे प्राप्त आय राज्यों में वाट दी जायगी | 
कृषि भूमि पर भी उत्तराधिकार कर राज्यों द्वारा लागू किय। जा उकता है परन्तु 
राज्यों ने केन्द्रीय 8रकार को इस फर के लागू करने का श्रधिकार दे दिया है 
जिधकी श्राय राज्यों में बाँठ ली जायगी | 

उत्तराधिकार कानून फे श्रतुसार मरे हुये व्यक्ति की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर कर 
लागू किया जा सकता है। यह कर सम्पत्ति की मात्रा के खण्ढों पर लागू किया 
जाता है। व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रथम ५० इजार रुपया की सम्पत्ति श्र संयुक्त 
हिन्दू परिवार में द्विस्पे के सम्बन्ध में ४०,००० रुपया की सम्पत्ति को बिल्कुल छूट दी 
गई है। कर की दर ५% से धीरे-धीरे बढ़ कर १५० लाख रुपये की सम्पत्ति पर ६० 
प्रतिशत हो जाती है | इस कानून में अनेक छूट दी गई हैं। यदि मृत्यु के दो वर्ष 
पहिले दान दे दी जाय (जनता के छित्त के लिये केवल ६ महीने पहिले ही यदि 
दान में दी जाय ) तो उस सम्पत्ति पर कर नहीं लगाता | अ्रन्य छूट निम्नलिखित 
हैं--(१) रइस्थी के सामान २,५०० रुपये तक के मूल्य वाले; (२) ऐसी पुस्तकों 
जो बिक्री के लिये नहीं संग्रहीत की गई हैं; (३) बीमा की रकम अ्रथवा उत्तरा- 
घिकार कर्‌ देने के लिये सरकार में जमा ६०,००० रुपया तक की रकम; (४) 
जोवन बीसा की ५,००० रुपय। तक की रकम; (५) मृत्यु संस्कार के लिये जमा की 
हुई १,००० यपया तक की रकम, श्रोर (६) लड़कियों के विवाह के लिये प्रति 

$ इस विपसता को दूर करने को सरकार कमेटी ने सिफारिश फो थी | 
३६५८५ में कर जांच आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश फी थी । 


६२२ भारतीय श्रर्थशात्र की समस्याएँ 


कन्या ५,००० रुपया की निश्चित की हुई रकम, इत्यादि। चल्दी-जल्दी उत्तरा- 
घिकार बदलने के सम्बन्ध में भी ५०, ४०, ३०, २० और १० प्रतिशत क्रमशः 
उत्तराधिकार कर का छोड़ा जा सकता है यदि दूसरे व्यक्ति की मृत्यु प्रथम व्यक्ति 
की मृत्यु के एक, दो, तीन, चार और पाँच वर्ष के भीतर हो ।. 

उत्तराधिकार कर से राज्यों की श्राय १६४४-५४ में ०५२ करोड़ रुपये से 
बढ़ कर १६५६-६० के वजट अनुमान में २९४२ करोड़ रुपया हो गई | इस कर से 
कुल आय केन्द्रीय वित्त मन्त्री की आशा से बहुत कम हुई है | 

मनोर॑जन कर--समी राज्यों में मनोरंजन कर वसूल किजा जाता है। 
साधार०५त; कम कीमत के टिकट पर कर की दर कम रहती और टिकट की कीमत 
में वृद्धि होने के साथ ही कर की दर भी बढ़ती है । मनोरंजन कर से आय १६५४१- 
घ२ में ६३६ करोड़ रुपये से वहुकर १६५५-५६ में ६९५० करोड़ रुपये ओर १६४६- 
६० (बजट अनुमान) में ६.६६ करोड़ रुपये हो गयी। लेकिन देखा गया है कि फर 
की ऊँची दरें म केवल सिनेमा उद्योग की प्रगति को रोक रही हैं बल्कि श्राय इृद्धि मी 
रोक रही हैं। उत्तर प्रदेश ऐसे कुछ राज्य दरों को घटाने के प्रश्न पर विचार कर 
रहे हैं | स्थानीय वित्त जाँच समिति (१६४६-४०) ने सिफारिश की कि मनोरंजन 
कर श्राय स्थानीय निगमों को दी जानी चाहिये जिससे उन्हें श्रपना कार्य 
कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर सकने में किसी प्रकार की कठिनाई न उठानी पढ़ें । 
अधिर्काश राज्य सरकारों ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया | मद्रास में कर 
वसूली का व्यय काटकर शेष आय उन स्थानीय निगर्मों में जिनके ज्षेत्र से कर 
वयूल किया जाता है वाँट दी जाती है।मैदर में कुल श्राय का ८७ # प्रतिशत 
स्थानीय नियमों में वॉट दिया जाता है। 

केन्द्र से सहायता--राज्य सरकारों को श्रायक्र के हिस्से के रूप में, 
उत्ादन करों से श्राप्त श्राय के हिस्से के रूप में, ऋण तथा अनुदानों के रूप में 
केन्द्रीय सरकार से बहुत सहायता मिलती है। वित्त आयोग की छिफारिशों के 
अनुसार राज्य सरकारों को वास्तविक श्रायकर का एक बढ़ा हिस्सा मिलता है 
श्रौर १६४२-५३ से कुछ केन्द्रीय उत्पादन करों में से भी द्िस्था मिलने लगा है। 
राज्यों का राजस्व और पूँजी व्यय विशेष रूप से १६५४-५५ से बढ़ गया है और 
तमी से केन्द्र द्वारा व्यय में सहायता की मात्रा मी बढ़ गई है। १६५४-५५ के 
पहले केन्द्रीय सहायता ३०५ और ४०% के बीच रहा करती थी परन्तु इस वर्ष के 
बाद से _शण्डे ओर ४०% के वीच हो गई | करों के हिस्से, श्रनुदान तथा आों 
के र्प में राज्यों को केन्द्र से जो घन मिलता है बह १६५१-३२ में १६० करोद़ 
दयये से बढ़कर १६४६-६० (बजट) में ६५४८६ करोड़ रुपया हो गया 
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द्र४ भारतीय श्रर्भशासत्र की समस्याएँ 


राज्यों के कुल व्यय के अ्रनुपात में यह १६५१-४२ में २६ प्रतिशत से बढ़कर 
१६४६-६० में लगभग ११३ प्रतिशत हो गया। रेल माड़ा कर शुरू होने, 
चीनी, तम्बाकू सूती कपड़े पर राज्यों से विक्की कर के स्थान में अ्रतिरिक्त केन्द्रीय 
उत्पादन कर लगने (वसूली राज्यों को दे दी गयी है), श्रौर द्वितीय वित्त आयोग 
की सिफारिश के अनुसार साधनों के श्रत्तिरिक्त इस्तान्तरण से हाल में इसमें दृद्धि 
हुई है | रुच्ेप में कमीशन की रिक्रारिश में प्रति वर्ष १४० करोड़ इपये के (१४ 
करोड़ रपये के रेल भाड़ा कर को छोड़कर) विवरण की व्यवस्था है जब कि प्रथम 
वित्त श्रायोग की रिपोर्ट में श्रीन्‍तन ६३ करोड़ रपये की व्यवस्था थी। अच॒दानों 
के श्रस्तर्गत इच्छा पर निर्भर (090०४0०7७7ए) झनुदान श्रव॒ श्रनुब्छेद २७३ के 
कानूनी श्रतुदानों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है और अ्रन॒च्छेद २७५ (१) के श्रन्तगत 
अनुदान की रकम केवल ३६.४ करोड़ रुपये होती जब कि कुल अनुदान १४६.१ 
करोड़ रुपये है। 
इससे यह पता लगता है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की वित्तीय 
आवश्यकताश्रों तथा उनके व्यय के बीच पहिले से अ्रव अ्रधिक उचित सामंजस्य 
है। केद्वीय तथा राज्य सरकारों की आय राज्यों की वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में 
विशिष्ट रूप से एक हो जाती है और आय की लोच का प्रभाव राज्यों की आय 
पर भी पर्याप्त मात्रा में पढ़ता है | इसका कुछ प्रमाव केन्द्रीय वित्त-व्यवस्पा की. 
योजना पर होगा विशेष कर जबकि केन्द्रीय सरकार के कुल श्रमुदानों में श्रपनी 
इच्छा से दिये हुये अनुदानों श्र व्यय में हाथ बटाने के रूप में सहायता का अंश 
अधिक है। 
* हयय 
. राज्य सरकारें अपनी आय नागरिक प्रशासन में व्यय करती हैं। नागरिक 
अशासन के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन, न्याय, पुलिस इत्यादि, सावंजनिक निर्माण 
काय ओर विकास योजनाएँ: सम्मिलित हैं | विकास योजनाओं पर राजस्व तथा 
पूज्ी खातों से व्यय किया जाता है। इधर कुछ वर्षों से राज्यों का व्यय बढ़ा है 
परन्तु अधिकांश व्यय सावजनिक निर्माण कार्यों और विकास योजनाओं पर 
डुआा दै। 
राजस्व व्यय (१९ए९४००९४ 7%एथाताप्ा0--स मस्त राज्यों को मिलाकर 
राजस्व खाते का व्यय १६५१-४२ में ३६२,६८ करोढ़ रे से बढ़कर १६५६-६० में 
ल२९.८९ करोड़ रुपया हो गया ( तालिका ४)। लेकिन विकास-व्यय (१६६२१ 
करोड़ रुपये से बढ़कर ४८०.६६ करोड़ रुपये) में गेर विकास व्यय (१६.४७ 
करोड़ रुपये से चढ़कर रे४८६३ करोड़ रुपये) की श्रपेज्षा ज्यादा वृद्धि हुई है । 
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६२६ मारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


लेकिन (क) गैर विकास व्यय की इस बृद्धि ने मी एक हृद तक द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के अ्रन्दर्गत व्यय के लक्ष्यों की पूति करने में राज्यों की ज्मता घटा दी 
है और इस प्रकार जनता को मिलने वाले लाम को घटा दिया है, (ख) 
विकास खर्च में जितनी किफायतशारी सम्भव थी उतनी राज्य सरकारों ने नहीं 
की, और (ग) नागरिक प्रशासन सेवाश्रों तथा ऐसी ह्वी मदों में गेर विकास ख्चे 
अकाल में होने वाले प्यय से कहीं ध्यादा चढ़ ग्या है। १६५१-४२आओऔर १६४६-६० 
के बीच जद्दाँ तक विकास व्यय का प्रश्न है सब से ज्यादा शिक्षा में बढ़ा । 
इसके बाद आमीण तथा सामुदायिक विकास योजनाएँ, चिकित्सा तथा जन-स्वा- 
स्थ्य, कप, पशुपालन तथा सहकारिता आते है। उद्योग तथा पूर्ति, ठिंचाई चथा . 
बिजली में कम विकास व्यय छुआ | इस परिणाम पर पहुँचना ठीक शोगा कि 
राज्यों में जनता के लिए स॒विधाएँ बढ़ी हैं और राज्यों के विकास व्यय के फलस्व- 
रूप देश का काफी श्राथिक विकास हुआ है। 

पंजी व्यय (0४॥8! >579श707776)--राज्य सरकारों का विकास 

तथा रैर विकास मदों का कुल पँजी व्यय १६५१-४२ में १२७४७ करोड़ रुपये से 
बढ़कर १६५५-४६ में २३१४६ करोड़ रुपये और १६४६-६० में २७६*७६ करोड़ 
रुपया हो गया । जिन मर्दों में पैजी व्यय हुआ हे वे बहु-घत्घी नदी घाटी योजनाएँ, 
सड़क यातायात, आ्रद्योगिक योजनाएँ और राज्य व्यापार हैं। अगर हम 
पूँजी व्यय की पूरी स्थिति सामने रखें, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा दिये गये ऋण 
और पेशगियाँ, स्थायी ऋण की अदायगी, केद्दीय क्षणों की श्रदायगी आदि है, 
वो पत्ता चलेगा कि कुल पेजी व्यय १६५१-५२ में श्८८"७२ करोड़ रुपये से बढ़ 
कर १६५५-५६ में ३६६७५ करोड़ रुपये और १६४६-६० (बजट श्रतुमान) में 
४६५४०१३१ करोड़ रुपये हो गया। 

'राज्यों की वित्त व्यवस्था तथा योजना--इसके बावजूद कि राज्य 
सरकारों ने नये कर लगाये हैं श्रौर वत्तमान करों की दरें बढ़ा दी हैं, वे द्वितीय 
योजना के लिए १७३ करोड़ रुपये से ज्यादा संग्रह नहीं कर सकते जब कि योजना 
के लिए. २२५ करोड़ रुपये का लक्ष्य है| 

जहाँ तक बिजली कर तथा शुल्क, मोन्‍्रगाड़ी कर ओर राज्य उत्तादन 
करों का प्रश्न है राज्य सरकारों से श्राशा से अधिक आय की है | कमी माल- 
गुजारी तथा सिचाई कर, विकास कर, सामान्य बिक्री कर और मोटर स्पिट तथा 
डीजल आयल कर में रही है | “राज्यों में अतिरिक्त कर लगाने तथा वर्तमान करों 
में वृद्धि करने के फलस्वरूप पाँच वर्षों में १७३ करोड़ रुपये की श्राय का अनुमान 
है | इस प्रकार उनकी योजना के मूल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए. ५२ करोड़ रुपया 
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और जुटाना है। महत्व की वात यह नहीं है कि करों द्वारा वे कितना संग्रह करते 
हैं बल्कि यह है कि उन्हें मोजना फे लिए पूंजी जुटाने में राजस्व से कित्तना मिलता 
है। राज्यों से श्राशा की गयी थी कि वे इस खोत से कुल ३७० करोड़ रुपया 
इकह्ठा करेंगे | पहले तीन वर्षों में उनका श्रंश दान करीब १३५ करोड़ रुपया होगा 
और पाँच वर्षों की अ्रवधि में वर्तमान कर-दर के आधार पर यह करीब २६७ 
करोड़ दपया होगा | दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त करों की पाँच वर्षों की श्रवधि की 
१७३ करोड़ रुपये की उम्भावित श्राय से, जो राज्यों के अंश-दान के रूप में है, 
मूल लक्ष्य की प्राप्ति होने की सम्भावना नहीं है । यह कमी है बावजूद इसके कि 
वित्त आयोग के निर्यण के फलस्वरूप १६० करोड़ रुपये का लाभ हुआ है और 
कुछ केन्द्रीय करों के दिस्सि के रूप में श्राय में वृद्धि हुई है?? । 

सितस्बर, १६५६८ में योजना में व्यय के पुनः मूल्यांकन के श्रजुतार, 
जितसे योजना के मुख्य कार्यक्रमों (खंड क) का व्यय ४,३०० करोड़ रुपये से बढ़ 
कर ४,६५० करोड़ रुपये हो गया दे, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे द्विवीय 
योजना के शेप दो वर्षो में १४० करोड़ रुपये तक के अ्रतिरिक्त साधन जुटायें यानी 
६० करोड़ रुपये अ्रतिरिक्त करों से, ० करोड़ रुपये ऋणों त्तथा अल्प बंचतों से, 
झोर ३० करोड़ दपया गैर-योजना खर्च में किफायत करके संग्रह करें | इसकी 
आशा करना वेकार है कि राज्य श्रतिरिक्त करों से ६० करोड़ रुपया यहाँ तक 
कि इसका श्राघा ही इक कर पार्येगे क्योंकि (१) जिक्की कर तथा श्ाय कर के 
हिस्से से कुछ करों को छोड़कर ब्रिवसे श्रतिरिक्त श्राय पहले ही श्रा इुफी है ऐसे 
कर नहीं हैं जिन्हें लगा कर राज्य सरकारें अधिक भ्रतिरिक्त आय फर उके, (२) 
संयुक्त कर प्रणाली? लागू करने के फलस्वरूप फेन्द्रीयसरकार दारा लगाये गये कर 
पहले ही बहुत बढ़ चुके हैं और चूँकि केद्धीय तथा राज्य करों का भार उन्हीं 
लोगों पर पड़ता है जो राज्य सरकार को अ्रतिरिक्त कर देने में समय हो सकते ये, 
राज्य सरकारों के कर राजस्व को बढ़ाने की अधिक संभावना नहीं है। कर देने की 
क्षमता जैसी भी कोई चीज है और यद्द दिखता है कि पिछले कुछ वर्षों में केन्द्र 
द्वारा कर बढ़ाये जाने के फलस्वरूप वह खत्म हो गयी है, भर (१२) विकास कर 
और सिंचाई श्रादि के प्रश्न पर राजनीतिक कठिनाई है क्योंकि इनका भार उन्हों 
लोगों पर पड़ेगा बिनके समर्थन पर सच्तारूद्व पार्टी निर्मर करती है | ऐसी स्थिति 
में यह आशा करना तर्कक्ष॑गत नहीं कि राज्य सरकारें द्वितीय पंचवर्षाय योजना 
के लिए धन जुटाने के लिए अधिक श्रतिरिक्त राजस्व संग्रह कर सकेगी । 

स्थानीय घिष्त व्यवस्था 
भारत में महत्वशाली स्थानीय निकायों, नगरपणलिकायें श्रौर जिला बोडे 
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हैं। नगरपालिकायें नगरों में श्रौर जिला बोर्ड आमीण तेत्रों में होते #। स्थानीय 
विच जाँच समिति (१६४६-४०) ने अनुमान लगावा था कि १६४६-४७ में मारत 
में कुल नगरपालिकायें मिनमें तीन नगर निगम मी सम्मिलित दे लगभग २७ करोड़ 
जनसंख्या की सेवा कर रही थीं। उनकी कुल खोतों से श्राय २७'५ करोड़ दपया थी 
जिसमें १६*३ करोड़ रुपया श्रथवा लगमग ७० करों से प्राप्त श्राय थी । जिला बोडों 
की संख्या १७६ थी जो २०४ करोढ़ जन-संख्या की सेचा करते ये । उनकी कुल खोतों 
से आय १५"६ करोड़ रुपया थी जिसमें से ५.२ करोड़ रुपया श्रयवा ३४ फर से प्रात 
आय थी । यह घड़े खेद की बात दे कि बाद के स्थानीय संध्याश्रों की श्राय श्रौर 
व्यय के सम्मिलित आऑँकड़े प्राप्त नहीं है. औझोर प्रत्येक स्थानीय संस्थाश्रों के बजों 
से आंकड़े इकटठ्ें करना बहुत ही दुस्सइ कार्य है| जो श्रांकढ़े प्राप्त हैं उनसे ही 
यह शत स्पष्ट हो जाती है कि स्थानीय निकार्यों के श्राय के खोत बहुत ज्षीण दें । 
यदि उन्‍हें श्रपना कंब्य संतोषप्रद दंग से करना है तो उन्हें अधिक घन की प्राप्ति 
होनी श्रत्यन्त श्रावश्यक है । श्रधिक व्यय शीर्षो को स्थानीय निकायों से लेकर 
राज्य सरकारों पर स्पानान्तरित करना एक विपरोत रीति दोगी। ये स्पानीय 
निकाय ग्रजातंत्र शासन प्रणाली के रिद्वान्तों की शिक्षा देने के लिये वहुत ही 
उपयुक्त केत्र हैं और स्पानीय कार्यों, जैसे सफाई, पानी की सुविधा इत्यादि के करने 
के लिये बहुव ही उपयुक्त श्रधिकारी भी हैं| 

स्थानीय निकायों फे पास श्रपर्यातत श्राय ज्लोतों के न होने का कारण 
संब्रीय श्रर्थ प्रबन्धन के श्रन्तगंत स्वामात्रिक केन्द्रीय श्रौर राज्य सरकारों की 
पारत्परिक छोतों को अपने श्रपने अधिकारों में कर लेने की प्रतिद्वन्द्रिता है 
बिंतके कारण लोचवाले श्राय के कोई मी स्ोत स्थानीय निकायों के कार्य में 
लाने के लिये नहीं बचे हैं । इसके श्रतिरिक्त स्पानीय निर्वाचित निकाय नो कुछ 
भी थोड़े श्राय के खोत उनके अधिकार में हैं, उनका पूर्ण प्रयोग करने में संकोच 
करती है क्योंकि ये निकाय स्थानीय जनता के मतदान अधिकार पर आधारित 
हैं इसलिए अधिकांश निकायों ने उन करों का पूर्ण अयोग श्राय बढ़ाने के लिए 
नहीं किया निनके आरोप का अ्रधिकार उन्हें प्राप्त है | बहुधा आय की एक बड़ी 
मात्रा बिना वयली पढ़ी रह जाती है। किसी सीमा तक कर वसूल करने बाले कर्म- 
चारियों की अ्रक्षमता श्रौर किसी सीमा तक सम्बन्धित लोगों के व्यक्तिगत प्रभाव 
के कारण ऐसा होता है। इसलिए यह श्रावश्यक है कि इस ओर सुधार होना 
चाहिए | यदि आवश्यक उमका जाय तो राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में देख- 
रेख की जा उकती है। 


“भारत में स्थानीय रांगत्व को अलग करने का टिद्धास्त सर्व प्रथम 
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१६१६ के भारत सरकार कानून में शामिल किया गया था और श्रनुसूचितत-कर- 
नियम के अन्तर्गत कुछ कर सिफ़ स्थानीय निकायों के लिये अलग से सुरक्षित 
कर दिये गये थे। मारत के नये संविधान में स्थानीय करों की कोई सूची अलग 
से नहीं रखी गयी | इसलिए इस बात की वार-वार माँग हुई है कि संविधान में 
संशोधन किया जाय जिससे संविधान की सातवीं श्रनुसची में कानूनी अधिकारों 
की एक पएयक स्थानीय सूची शामिल कर ली जाय झौर स्थानीय राजस्व की 
प्रथक व्यवस्था की जाय; लेकिन १६४६ में नियुक्त स्थानीय वित्त जाँच समिति 
ने इस माँग को नहीं स्वीकार किया [इसने सिफारिश की कि कर राजस्व के निश्चित 
स्तोत श्रलग कर लिए, जायँँ, श्र यह सुझाव दिया कि यह काम एक सममौते 
द्वारा दो । उसने सिफारिश की कि एक कर (माल श्रोर मुसाफिरों पर सीमा कर) 
केन्द्रीय सूची से ओर वारइ कर? राज्य सूची में से निकाल कर सुरक्षित कर 
दिये जायें । कर जाँच श्रायोग (१६५३-५४) ने भी संविधान में संशोधन करने 
की माँग स्वीकार न की लेकिन उसने इस बात की जोरदार सिफारिश की कि 
कुछ विशेष कर स्थानीय निकाय दी लगायें या उनके लिए लगाये जाँय श्ौर 
अगर इस समय राज्य सरकारें श्रपने लिए इनमें से किसी कर को व्यूल कर रही- 
हों, तो वे धीरे-धीरे उसे छोड़ दें और इस बीच उसकी थाय सम्बद्ध स्थावीय 
निकायों के नाम कर दे? | 

स्थानीय वित्त जाँच समिति ने यह भी सिफारिश की कि स्थानीय निकायों 
को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सम्पत्ति पर भी कर लगाने का श्रधिकार होना 
चाहिए या उसके चदले उनको अंशदान मिलना चहिए । 

आधिक कठिनाइयों तथा विकास योजनाश्रों के विस्तार के कारण राज्य 
सरकारों ने स्थानीय वित्त जाँच सिमित की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। 








(१) रेल,वादयु अथवा ससझुद्र द्वारा लाये व्यक्तियों और वस्तुओं पर सीमा कर 
(70प्रगाक् 000) ; (३) भूमि ओर मवरनों पर कर ; (३) कान खोदने के अधि- 
कार पर कर ; (४) वस्तुओं के स्थानीय छोत्र में प्रवेश करते ही कर चाद्दे वे उपयोग 
के लिये हों अथवा किसी और काम के लिए या बेचने के लिए हो ; (५) विजली 
की बिक्री पर कर ; (६) विज्ञापन पर कर ; (७) वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के सदरकों 
श्रथवा नदियों द्वारा लाये जाने पर कर ; (८) उन यानों पर कर जो यंत्रों से नंहीं 
चलाये जाते; (६) जानवरों और नावों पर कर ; (३०) प्रवेश कर (]0॥ ७४); (११) 
ब्यवसायों, ज्यापारों, तथा कारोबारों पर कर ; (१२) प्रति व्यक्ति पर कर ((29768- 
० 85) और (१३) सनोरक्षत कर | 


६३० भारतीय श्र्थशात्र फी उमस्याएँ 


केवल मद्रास में भनोरल्नन कर से प्राप्त राय स्थानीय निकायों को वाँट दी 
जाती दे | 

जिला बोर्डों के श्राय का मुख्य स्ोत मालयुजारी पर लागू उपकर है जो 
कि राज्य सरकार मालगुजारी के साथ उनके लिए वयूल करती हे | इस उपकर को 
दर ६३४ से १२९३४ तक बदलती रद्दती है श्रीर यही इस उपकर की कानून 
द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रौर श्रधिकतम सीमा मी है | 

नगरपालिकायें निम्न कर लागू करती हैं ; (१) चुन्ली अथवा सीमा कर; 
(२) उस्पत्ति कर ; (३) पेशा कर ; (४) यात्रियों, परेलू नौकरों, कुत्तों, साइकिलों 
श्रादि पर कर; थीर (५) लाहसेन्स कर । कुछ नगरपालिकाश्ों को जलवायु, 
बिजली श्रयवा गैस की सक्ञाई,नगर घस ग्थवा रेल सर्विस से श्राय प्राप्त शेती है। 
इस प्रकार की जनता के द्वित की सेवाश्रों से दुद्दरा लाभ हो सकता है। उनसे 
जनता को मी लाम होता है शरीर स्थार्नय निकायों को वित्तीय सद्दायता मी 
पहुँचती है | 

स्थानीय निकायों को राज्य सरकारों से सहायता श्रनुदान भी प्राप्त होते ह। 
ये अनुदान बहुधा किसी विशेष कार्य के लिए या विशेष शर्तों पर दिये जाते हैं । 


घध्याय ४र्द 
प्रधम पंचवर्षीय योजना 


नियोजन का ताप्तर्य यह है कि देश के उपलब्ध साधनों का नियमत्रद 
रूप से उपयोग क्रिया जाय श्रीर इस दिशा में प्रगतिशील दृष्टिकोण श्रपनाया जाय 
जिचसे उत्पादन बढ़े, राष्ट्रीय लामांश बढ़े, रोजगार श्रीर सामाजिक कल्याण में 
बृद्ि दो | इसके लिये यह श्रायश्यक हैं कि उपलब्ध साधनों की सावधानों से 
जाँच परख को जाय श्रीर राष्ट्रीय उत्तादन और श्राय् में निर्वारित वृद्धि करने के 
लिये इन साधनों के उपयोग की गति को भी नियोजित किया जाय। भारत की 
प्रथम पंचपर्षीय योजना १६५१-५२ में लागू हुई श्रीर १६५५-४६ तक पूरी हो 
गई। इस योजना पर ४ वर्ष में २,०६९ करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था की 
गई थी | ब्यव की मात्रा निर्धारित करने में योजन। श्रायोग ने इन वातों पर विचार 
किया कि (१) विकास की एक ऐशदी प्रक्रि का समारंभ किया जाय जिसके 
श्राधार पर भविष्य में श्रौर बढ़ी योजनाशों को कर्यान्वित किया जा सके; (२) 
विकाठ कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए. देश को कुल कितने साधन उप- 
लब्ध हो सकते हैं; (३) विकास की गति श्र निजी तथा सरकारी क्षेत्र के श्रन्तर्गत 
साधनों की श्रावश्यकता फे बीच निकट सम्बन्ध स्थातित हो, (४) योजना लागू 
होने फ्रे पूर्व केल्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा आरम्म की गई विकास योजनाश्रों 
को पूरा किया जाय और (५) युद तथा देश विभाजन से देश की श्रव्यवस्थित 
शाधिक व्यवस्था को सुनियोजित श्राघार प्रदान किया जाय । 

भारत की थार्थिक स्थिति में सबसे मद्त्वपूर्ण बात यद्ट है कि जनसंख्या में 
प्रतिवर्ष १३ प्रतिशत की वृद्धि होती दै। इस तथ्य पर झीर देश के सपी उपलब्ध 
साधनों पर विचार करने के पश्चात्‌ योजना श्रायोग ने यद्द व्यवस्था की है कि 
१६७७ तक वर्षो में प्रति व्यक्ति की शाय दूनी हो जाय। भारत की अपेक्षा 
अधिक विकसित देश में प्रति व्यक्ति की श्राय दूनी करने में कम तमय लगेगा 
परन्तु भारत जैत्ते पिछड़े देश में इसमें श्रमित्रार्यतः श्रधिक समय लगेगा क्योंकि 
देश में साधनों की कमी हे, ठेकनिकल कुशलता का श्रभाव है श्रोर संगठन की 
स्थिति कमजोर है | मारत में प्रति व्यक्ति आय दूनी करने के लिए अनेक पंचवर्षीय 
योजनाशों की श्रावश्यकता पड़ेगी | सबसे महत्वपूर्ण बात यह दे कि भारत सरकार 
ने इस दिशा में कार्य झ्ारम्म कर दिया हे | समय के साथ कार्य की गति भी 
जोर पकड़ती जायगी | 


ध्शे२ भारतीय अर्थशासर की समस्याएँ 


पेजी निर्मास फी ग॒ति-योजना श्रायोग ने यद माना है कि ध्ाधारभूत 
वध १६५०-११ में भारत फी राष्ट्रीय ग्रॉय ६,००० फरोड़ रपया थी श्र झले 
राष्ट्रीय थ्राय का श्रौदतन ५ प्रतिशत बचत की जाती थी | इसका ताल यद है 
कि १६५०-५१ में सारी जनता की छुल बचत ४५० करोड झपया थी। यदि 
१६११-५२ शौर १६५५-५६ के दीच प्रति वर्ग २० प्रतिशत श्रतिरिक्त थ्राय पूंजी 
निर्माय में लगा दी जाय, श्रर्थात मशीन इत्यादि शरीर काफ़ी समय तक चलने 
वाले सामानों पर बपया लगाया जाय तो पंचवर्षीय योजना फे श्रेत तक भारत 
को राष्ट्रीय श्राय १०,००० फरोड़ यपये तक बढ़ जायगो श्रौर बचत की दर भी 
६३ प्रतिशत वापिक दो जायगी। १६५५-४६ में दस गकार कुण ६७५ करोड़ 
रुपया राष्ट्रीय बचत होगी । योजना श्रायोग ने बताया है कि इसफे बाद १६६७- 
६८ में समाप्त दोने वाले १२ वर्षो में फेवल २० प्रतिशत नहीं बल्कि ५० प्रतिशत 
श्रतिरिक्त राष्ट्रीय श्राय मतिवर्ष पजी निर्माण में लगाई जानो चादिये | यदि यह 
प्रक्रिया जारी रहती है तो १६७७ तक प्रति ध्यक्ति फी ग्राय (0 ८4[॥00 4000- 
700) दो गुनी शो लायगी | 
प्राथमिकता का क्रम-नाप्ट्रीय थ्राय में उक्त-लिलित दृद्धि करने के लिए 
प्रतिब्यक्ति की श्राय दोगुनी करने के लिए संशोधित यरोगना में २,३५६ करोड़ 
रुपया विकास योजनाश्रों में व्यय करने का निश्चय किया गया। योजना में 
भारतीय श्राधिक व्यवस्था दो सरकारी तथा निजी उद्योग च्षेत्र में विभागिव फिया 
गया है । सरकारी ज्षेत्र में बह उद्योग सम्मिलित हैँ जिनका मालिक स्वयं सरकार 
है, लिन पर के.द्रीय या राज्य सरकार श्रयवा इन सरकारों के श्राघीन श्रधिकारियों 
का नियंत्रण है | निजी उद्योग क्षेत्र में वह उद्योग, वाणिज्य श्लौर व्यापार शामिल 
ईं जिनके मालिक उद्योगपति हैं, जिन पर उनका नियंत्रण है और जिनफा संवा- 
लन स्वयं इन्हीं उद्योगपतियों द्वारा होता है| इन दोनों उद्योग क्षेत्रों की उमस्पाएँ 
प्राय: समान ई और दोनों को श्रेणियों में स्पप्ट विशेषताणं के आधार पर विमक 
नहीं किया जा सकता दे। परन्तु सुविधा की दृष्टि से पंचवर्षीय योजना में हन 
दोनों उद्योग क्षेत्रों पर प्थक रूप से बिचार किया गया है। सरकारी उद्योग क्षेन्न 
के लिए कुल लागत की भात्रा निर्धारित कर ली गई है और इस ज्ञेत्र की वित्तीय 
आवश्यकता उस्कार पूरी करती दे परन्तु मिजी उद्योग क्षेत्र के निर्धारित 
स्‍्य के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ न कद्द कर केवल सामान्य लक्ष्य बता 
दिया गया और इस लक्ष्य की पूर्ति तथा ग्रावश्यक वित्त जुटाने के लिए भी उद्योग 
छेत्र को खतत्र छोड़ दिया गया। सरकारी उद्योग ज्षेत्र में लक्ष्य को पूर्ति सरकार 
का प्रत्यक्ष उत्तरदावित्व है परन्तु यही बात निजी उद्योग ज्षेत्र में लागू नहीं होती 


प्रथम पैचवर्धीय योजना ध्श्ड 


है क्योंकि निजी उद्योग ज्षेत्र में सरकार श्रप्रत्यक्ञ रूप से सहायता प्रदान करती 
और कारोबार के परिणामों का निरीक्षण करती रहती है। इसके मूल में यह 
विचार निहित है कि यदि निजी उद्योग छेन्र निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर 
पाता है श्रौर उसकी प्रगति अपेक्षित गति नहीं दो पाती है तो सरकारी उद्योग का 
कार्य ज्षेत्र बह जायगा और सरकार इन निजी उद्योग क्षेत्र की विमिन्न इकाइयों 
का कार्य मार धीरे-धीरे स्वयं ग्र्ण कर लेगी | कुछ उम्य तक सरकारी और 
निजी क्षेत्र दोनों ही रहेंगे । 

पंचवर्षीय योजना के आरुप में जो जुलाई १६४१ में प्रकाशित किया गया 
था और स्वयं पंचवर्षीय योजना में जो दिसम्बर १६५३ में संसद के सामने प्रस्तुत 
की गई थी कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई है श्रोर इसके बाद यातायातः 
तथा संचार, समाज सेवा कार्य श्रोर उद्योग को रखा गया है। पंचवर्षीय योजना 
की यदि योजना के प्रार्प से तुलना की जाय तो पता चलेगा कि योजना के 
शंतिम रूप में उद्योग के महत्व को कुछ श्रधिक बढ़ा दिया गया है पर इससे 
योजना का आयमिकता क्रम नहीं बदलता है| योजना के श्रेतिम रूप में कृषि, 
सिंचाई श्रौर बिजली की लागत कुल लागत का ४३"२ प्रतिशत रखी गई, याता- 
यात्र तथा संचार की लागत २३९६ प्रतिशत, समाज सेवा कार्यों पर व्यय को 
लागव २२६ प्रतिशत श्रौर उद्योग की लागत केवल ७'६ प्रतिशत रखी गई थी । 
योजना आयोग ने कृषि को श्रधिक महत्व प्रदान करने के कारणों पर प्रकाश 
डाला है । आयोग का मत है कि खादयात्न श्रीर कच्चे माल के उत्पादन में पर्याप्त 
वृद्धि न द्वोने से उद्योगों के तीव्र विकास की संभावना नहीं है | सबसे पहले यह 
ख्ावश्यक है कि आधिक स्थिति के मूल को दृढ़ किया जाय, ऋषि क्षेत्र में पर्याप्त 
श्रतिरिक्त खाद्यान्न तथा कच्चा माल पैदा किया जाय और अन्य क्षेत्रों का कार्य 
श्रागे बढ़ाने में उसका उपयोग किया जाय | इसी उद्देश्य के कारण कृषि को 
प्राथमिकता प्रदान की गई है। संशोधित योजना में यथपि कुल व्यय बढ़ाकर 
२१५६ करोड़ रुपया कर दिया गया फिर भी प्राथमिकता के क्रम में कोई विशेष 
परिवर्तित नहीं किया गया है | 

जहाँ तक औद्योगिक छ्ेत्र का सम्बन्ध है प्राथमिकता निर्धारित करते 
समय इन बातों पर विचार किया गया है कि (१) जूट और प्लाईवुड जैसे उद्योगों 
(?70006७/ 80008 वैग्रतंप्रछध१69) की वर्तमान उत्पादन शक्ति का पूरा 
उपयोग किया जाय और उपभोग की वस्ठुओं का उत्पादन करनेवाले उद्योगों, 
जैसे सूती कपड़ा, चीनी, साबुन और वनस्पति उद्योगों की भी वर्तमान उत्पादन 
शक्ति का पूरा उपयोग किया जाय, (१) लोहा और इस्पात, एल्यूमोनियम, 


६१४ भारतीय अ्रथंशासत्र की समस्याएँ 


उिमेंट रसायनिक खाद, भारी रखायनिक, मशीनों के औजारों इत्यादि उद्योगों की 
उत्पादन शक्ति बढ़ाई जाय, (१) उन श्रौद्योगिक इकाहयों का निर्माण कार्य पूरा 
किया जाय जिन पर काफ़ी पूँजी लगाई जा चुकी हे श्र (४) जिप्सम से 
गन्धक, विशेष प्रकार के रेशम का उल्तादन करने के लिए श्रावश्यक सामग्री, 
और अलौद धातुओं के हुकढ़ों का उत्पादन करने के लिये नये कारखाने 
स्थापित किये जायें जिससे बढ़े श्रौर श्रत्यन्व महत्व के उद्योगों के लिए श्रावश्यक 
कच्चे माल की पूर्ति की जा सके | प्राथमिकता का यह क्रम यह प्रकट करता है| 
कि उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग किया जायगा और किसी भी उद्योग के प्रति 
उद्यासीनता नहीं श्रपनायी जायगी। राज्य श्रनेक कारखाने स्थापित कर सकते हैं 
परन्तु कृषि के विपरीत उद्योगों का विकास पूर्णतया निजी उद्योग ज्षेत्र के द्वाथों में 
छोड़ दिया गया है। कृषि तो सरकारी उद्यग त्षेत्र के श्रन्तगंत आता है। पंच- 
वर्षीय योजना में ४२ उद्योगों के लक्ष्य निर्धारित किये गये ये श्रौर यद्द श्रभुमान 
लगाया गया था कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पाँच वर्ष में कुल २३३ करोड़ 
झपया व्यय करना पड़ेगा | इसके साथ ही फारखानों के श्राधुनिकीकरण में श्रौर 
मशीनों को बदलने में १५० करोड़ रुपया और व्यय होगा | यदि इसमें चालू पजी 
की रकम भी जोड़ दी जाय तो पता चजेगा कि पाँच वर्ष में केवल उद्योग ही की 
वित्तीय ग्रावश्वकता ७०७ करोड़ रुपये के बराबर होगी। इस वित्तीय आवश्यकता 
की पूर्ति सरकार नहीं करेगी। इसके लिए निज्नी उद्योगों को स्वयं प्रयत्त करना 
यड़ेगा । 
हि वित्त--योजना को उफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 
वित्तीय आवश्यकता पूरी करने में किसी प्रकार की बाघा न पड़े | कृषि तथा औ्रौद्यो- 
मिक साधनों का विकास करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी लगाने की 
आवश्यकता है। यदि यह पूजी देश के अ्रन्दर ही प्राप्त नहीं होती तो इसके लिए 
इमें विदेशी ्ोतों की सद्यावता लेनी पड़ेगी । मारत की पंचवर्षीय योजना केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारों की वत्तमान आय में से वचत, भारतीय रेलचे की आय में से 
बचत, ऋण तथा जनता की बचत ओर विदेशी एूँजी पर निर्मर करती है। योजना 
हे 5 अप 05० आह के पौएड 883 विदेशी सहायता और ऋण 
बाद भी कुछ कमी रह जाती है 0. ूि के 3 आन 2 2 
अतिरिक्त कर लगाकर या स्वदेशी बाजार से श्रधिक हल है का 5 
कमी को पूरा किया लायगा परन्तु यदि ऐसा सं कस सन अजय 
के भव नहो सका तो पंचवर्षीय 
योजना की लागत में इतनी रकम की कमी कर दी जायगी | 


प्रथम पंचवर्षीय योजना ६१५ 


योजना की कुल लागत २,०६६ करोड़े रपया थी ; सरकारी तथा निजी 
बचत से पाँच वर्ष में १,९५८ करोड़ रुपया प्राप्त होगा जबकि इन्हीं खोतों से 
योजना के मूल व्षा १६४०-५१ में २२२ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। १,२५८ करोड़ 
रुपये की उपलब्ध राशि में से ७४० करोड़ रुपये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और 
रेलवे बजट की अतिरिक्त श्राय से प्राप्त होंगे और ५१८ करोड़ रुपया निजी बचत 
से | संशोधित योजना में बजट से प्राप्त आय में श्र व्यक्तिगत बचत में विशेष 
परिवतंन नहीं हुआ है जो कि आशा की जाती है कि ७४३ और ५१८ करोड़ रुपये 
क्रमशः होगी.। बढ़ी हुई लागत अधिकांश घाटे के श्रथ॑ प्रबन्धन द्वारा पूरी की 
जायगी जैसा कि कमी की मात्रा में ६८८०४ करोड़ रुपया बढ़कर हो जाने से प्रतीत 
होता है। यह श्राशा की जाती हैं कि पौरड पावने से प्राप्ति को विचाराधीन रखते 
हुये यह कमी ७०१ करोड़ रुपये की रह जायगी। 

योजना को अंतिम रूप देने के पहले मारत की विदेशों से सहायता श्रौर 
खुण के १५६ करोड़ रपया मिला था । योजना श्रायीग ने इसे भी सम्मिलित कर 
लिया । योजना में यह व्यवस्था भी की गई थी कि घाटे का बजद बढ़ाकर २६० 
करोढ़ रुपयों की भर पूर्ति की जाय | इसके बाद भी ३६५ करोड़ रुपयों की पूर्ति 
शेष रह जाती है | यह बहुत संभव है कि यह कमी और श्रघिक हो यदि राज्य 
तथा निजी बचत की स्थिति श्राशा के श्रनुकूल न रही । 

यदि सारी स्थिति पर दृष्टि डाली जाय तो पता चलेगा कि सरकारी जछ्लेत्र 
में जो कुल २,०६६ करोड़ रुपये की लागत रखी गई है उसमें से दीघंकालिक व्यय 
(0एाध् कफथाताप्रा०) केवल १,६०० से १,७०० करोड़ रुपये के बीच में 
होगा | यदि इसमें निज्ञी उद्योग क्षेत्र में लगायी गयी पली को भी मिला लिया 
जाय (जिसमें उद्योग, वाणिज्य श्रोर व्यापार में लगी पूँणी भी सम्मिलित है) तो 
पाँच वर्ष में स्वदेशी सोत्ों से ही दीधंकालिक व्यय की २,७०० से २,८०० करोड़ 
रुपये की राशि पूरी करनी पड़ेगी | यदि इसमें इसी श्रवधि में पोर्ड' पावने की मद 
में से मिलने वाले २६० करोड़ रुपये (जो भारत में घाठे की बजट व्यवस्था का 
आधार हैं) श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 
इत्यादि से प्राप्त १५६ करोड़ रुपया जोड़ा जाय तो कुछ चाधन ३,१४० से ३,२५४ 
करोड़ रुपयों के बीच हो जाते हैं | संशोधित रूप में यह घनराशि ३३४३०-३४३० 
करोड़ रुपया हो जायगी | 

आलोचना--पचवर्षीय योजना में भारत के कृषि त्था ओद्योगिक विकास 
के सम्बन्ध में बड़ा श्राशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया। आँकड़ों के श्रमाव और 
साधन की कमी के कारण इससे अच्छी योजना तैयार करना संभव नहीं था। 


६३६ भारतीय श्रथंशात्र की समस्याएँ: 


योजना पूर्ण होने पर राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगी, आय बढ़ेगा और जनता अधिक 

घनवान और प्रसन्न हे सकेगी, भारत के श्रार्थिक विकास में जो कम्रियाँ हैं उन्हें 

दूर किया जा सकेगा, खाद्यान्न में देश निरन्तर स्वावलम्बी बनवा जायगा और 

कुछ कच्चे मालों का तिनके लिये देश आयात पर निर्भर है; उत्पादन बढ़ेगा । 

योजना में वैज्ञानिक प्रगति श्र ठेकनिकल शिक्षण की आवश्यकता को भी महत्व * 
दिया गया है। इन पर उद्योग और कृषि की सफलता निर्मर करती है | वैज्ञानिक 

जॉँच-पस्ख, टेकनिकल शिक्षण इत्यादि के लिये भी योजना में विशेष व्यवस्था की 

गई हैं| कुछ समय बाद इसका प्रभाव प्रकट होगा | 


यह श्रालोचना की गई है. कि पाँच वर्षों में योजना को कार्यान्शित करने 
के लिए आवश्यक वित्त के सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना ने बहुत ग्याशावादी दृष्टि- 
कोण अपनाया है श्रीर जनता से बहुत श्राशा की है। इस रुम्बन्ध में यह कहा 
गया है कि (क) योजना झायोग ने अनुमान लगाया दै कि 9 वर्षों में केन्द्रीय 
सरकार के बजट, राज्य सरकारों के वजट और रेलवे से क्रमश; १६० करोढ़ दपया, 
४०८ करोड़ रुपया श्रोर १७० करोड़ रुपया अतिरिक्त प्राप्त होगा परन्तु इस मात्रा 
में अतिरिक्त आय होना संभव नहीं है। जनत्ता में अरव और अ्रधिक कर देने की 
चमवा नहीं है श्रोर रेलवे तथा ठरकारों की श्राय भी उतनी अधिक होना संमव 
नहीं है लितनी की योजना में अपेक्षा की गई है| इसका तात्पय यह है कि 
पंचवर्षीय योजना श्रपने मूलरूप में कार्यान्वित नहीं हो पायेगी और उसमें काट 
छाँट करनी पड़ेगी | (ख) योजना में यद्ट माना है कि १६५१ और १६५६ के बीच 
प्रति वष अतिरिक्त आय का २० प्रतिशत पँची निर्माण में लगाया जायगा और 
६४६ से १६६८ तक श्रतिरिक्त आय का ५० प्रतिशत इसमें लगाया जायगा | 
भारत जैसे निर्धन देश में जहाँ की अ्रधिकतर जनता की झ्ाय अपने जीवन निर्वाई 
के लिए ही प्राप्त नहीं है श्रतिरिक्त आय का इतना अधिक शश पूँजी मिर्माण 
में लंगा सकने की श्राशा करना वास्तविक स्थिति के अनुकूल नहीं है। यदि 
जनता की आव बढ़ती है तो वह उठकों विनियोग में लगाने की अ्रपेज्ञा उपयोग 
में व्यय करना श्रधिक पसन्द करेगी। यदि ऐसा होता है तो योजना आयोग 
की यह आशा कि १६१६ तक कुल राष्ट्रीय आय १०,००० करोड़ झपये तक 
बढ़ गा और १६७७ तक प्रति व्यक्ति की आय दूनी हो जायगी, पूरी नहीं हो 
सक्रती है। 


इन आलोचनाश्ों में कुछ उत्व अवश्य है परन्तु यह योजना का श्राघार 
भूत दोष नहीं हैं। किसी भी योजना की आलोचना में यह तक दिये जा 
संदते हैं। नियोजन के लिए यह श्रावश्यकीय है कि जनता त्याग करे। भारत 
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की प्रथम, पंचवर्षीय योजना में तंवभतः श्रन्य योजनाओं की श्रपेक्ञा कुछ अधिक 
त्याग करने की माँग की राई है। परन्ठ इस विषय में विभिन्र सत हो सकते हैं कि 
भारतीय जनता से किस सीमा तक त्याग करने की अआपैज्ञा की जाय और वह 
कितना त्याग कर सकने में समर्थ है। योजना में यह व्यवस्था की गई है कि 
48५१-५६ के बीच प्रति व भ्रव्िरिक्त श्राय का २० प्रतिशत विनियोग में लगाया 
जाय जबकि १६५०-२१ में, जो योजना का प्रथम वर्ष था, केवल ५ प्रतिशत के 
विनियोग की व्यवस्था की गई थी | हसके बाद की योजनाओं में अतिवर्ष अति- 
रिक्त श्राय का २० प्रतिशत विनियोग में लगाने की श्राशा की जायगी | जहाँ 
तक इस पक्षु का रम्बन्ध है योजना अभी पहला प्रयोग मात्र है। यदि जनता 
योजना में निर्धारित अनुपात में रुपया नहीं लगा सकी तो कम मात्रा में लगायेगी 
परिणाम स्वरूप प्रभति की गति भी घीमी हो जायगी। यही बात श्रतिरिक्त श्राय 
फे सम्बन्ध भें भी लागू होती है। त्रिना सही .सूचना के इस ज्ेत्र में उपयुक्त 
अनुपात निर्धारित करना संमव नहीं है । जैसे-जैसे योजना लायू की जायगी और 
नए. श्रत्ुुभव प्राप्त होंगे उठी के साथ साथ थोजना में आवश्यक परिवर्तन 
किए जायेँगे | 

पंचवर्षोय योजना के श्रालोचकों ने कुछ गंभीर तक भी दिये हैं। उनका 
कहना है कि: (१) योजना में उद्योग को श्रपेज्षा कृषि को अधिक महत्व दिया गया 
है | इसका कारण यह बताया गया है कि जो योजनाएँ वत्तमान में कार्यान्वित्त 
की जा रही हैं उन्हें पूरा किया जाय और भविध्य में देश के श्रौद्योगिक विकास 
के लिए सुच्ढ श्राधार स्थापित किया जाय | इस तक का मूल विचार यह्द है कि 
भारत का वत्तसान श्रौद्योगिक विकास कृषि विकास के अशुरूप हुश्ा है। परच्तु 
वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है| भारतीय स्पिति का शान रखने बाला कोई भी 
व्यक्ति यह जानता है कि भारत में कच्चे माल और बिजली इत्यादि का बतंमान 
में जिवना उत्पादन होता है उससे देश का बहुत अश्रधिक झौद्योगिक विकाउ 
किया जा सकता है। योजना श्रायोग ने एक ओर बात की ओर ध्यान दिया ) 
यह बहुत संभव है कि जब तक इम भारत के भावी श्रौ्योगिक विकास के लिए 
सुदद आ्राधार स्थापित करेंगे तत्र तक विश्व स्थिति में ऐसा परिवर्तन हो सकता है 
जिससे भारत का श्रौद्योगिक विकास श्राज की अपेक्षा अधिक कठिन हो जायगा | 
पेसी स्थिति में कृषि के विकास का कया उपयोग किया जा सकेगा ? झेत में इस 
सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योजमा का उद्देश्य भारत की श्रार्थिक 
व्यवस्था की त्रुदियों को दूर करके देश का श्रधिक रन्ध्॒लित विकाठ फरना है | 
इस दिशा में सबसे बड़ी कमी यह है कि भारत में सशीनों के निर्माण करने थाले 


ध्श्८ भारतीय अ्रथशात्र की समस्याएं 


उद्योग नहीं हैं, विद्यत, इंजीनियरिंग, केमिकल इत्यादि के उद्योग का अच्छी तरह 
विकास नहीं हो सका है इसलिए अधिक सन्ठुलित व्यवस्था बनाने के लिए योजना 
को इस दिशा की शोर श्रधिक ध्यान देना चाहिए था ओर इन उद्योगों का विकात 
करने की व्यवस्था करनी चाहिए, थी। 

(२) योजना के अनुसार देश का औद्योगिक विकास निजी उद्योगपतियों 
के हाथों में सौंपा गया है। इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं है क्योंकि अ्रतीत में 
निती उद्योगपतियों ने मारतीय उद्योगों का कुशलता पूर्वक विकास किया | परन्तु 
योजना के आलोचकों का मत है कि ओद्योगिक विकास अधिकांश रूप से निजी 
उद्योगपत्ियों के द्वाथों में सौंपने शौर उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने के साथ 
निजी उद्योग के पूर्ण उपयोग के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था नहीं की गई 
है। मारतीय उद्योगपतियों का मत है कि योजना में २३३ करोड़ रुपये की एँजी 
का विनियोग करने की श्रौर १५० करोड़ दपये की पूंजी दृट-फूट इत्यादि के लिए 
रखने की व्यवस्था की गई है। परन्तु यह एजी उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य की .. 
पूर्ति के लिए बिल्कुल श्रपर्याप्त है | इसके साथ ही यह बात ध्यान देने योग्य द 

उद्योग केवल वित्त की ही आवश्यकता नहीं होती है बल्कि इसके अतिरिक्त 
अनेक सुविधाओं की भी श्रावश्यकता होती है, जैसे कर सम्बन्धी, छूट . द्वट-फू 
इत्यादि के लिए अधिक पँनी श्रोर कुछ परिस्थितियों में नकद आर्थिक सहायता | 
यह खेद की बात है कि पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं की 
गई है| इसके अमाव में निती उद्योग देश के श्रौद्योगिक विकास के ग्रति श्रपने 
कतंब्य का पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर सकता है | 

(३) प्रथम योजना का एक ओर गंभीर दोप यह है कि इसमें दीघंकालीन 

योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है | इसमें कुछ सन्देद्द नहीं है कि सुनियों- 
जित आधिक व्यवस्था में दीघंकालिक योजनाओं पर विशेष जोर देना चाहिये। 
कुछ विदेशी राष्ट्रों में, जिसका सबसे उत्तम उदाइरण सोवियत रूस है, दीधंकालिक 
योजनाञ्रों को ही नियोजन का श्राघार बनाया गया। परन्चु भारत की स्थिति 
उससे भिन्न है। मारत में दीघपेकालिझ योजनाएँ अधिक होनी चाहिये परन्तु साय 
ही श्रल्मकालिफ योजनाओं पर विशेष जोर देना चाहिये या | इससे प्रति एकड़ 
उत्पादन में शीघ्र दृद्धि की जा सकता थी और खाद्यान्न के सम्बन्ध में देश शीघ्र 
स्वावलम्बी बनाया जा सकता था। इससे बहुत सीमा तक मारत की बेरोजगारी 
की समत्या भी हल की जा सकती थी। 

दीौधकालिक योजनाओं पर अ्रधिक जोर देने में एक और हानि यह है कि 
वखुओों के उत्तादन में दीधंकाल के बाद वृद्धि होगी जबकि जनता की क्रय शक्ति 


है 


प्रथम पंचवर्षोय योजना ६३६ 


शीघ्र दी बढ़ेगी | इससे मुद्रास्फीति का जोर और बढ़ जायगा | सुनियोजित ब्य- 
बस्था में कुछ श्रेश तक मुद्रास्फीति शोर परिणाम स्वरूप श्रधिक कीमतें होना श्रनि- 
वाय॑ है परन्तु यदि नियोजन के द्वारा वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती है तो उससे मुद्रास्फीति 
का प्रभाव कम हो जाता है यदि पंचवर्षीय योजना में श्रल्पकालिक योजनाश्रों 
पर श्रधिक जोर दिया जाता तो ऐसा होना संभव था । इसके अभाव में योजना 
के लागू होने से मुद्गास्फीति का जोर बढ़ा है जिससे उपभोक्ताश्रों को हानि हुई है। 

(४) योजना की तफ़लता विशेष कर उस संगठन की कार्यक्षमत्ता पर 
निर्भर करती है जिस पर उसके कार्याग्वित करने का उत्तरदायित्व है। भारतीय 
प्रथम पंचवर्षीय योजना की यह सबसे वही कमी थी कि इसमें योजना को लागू 
करने के लिए किसी विशेष संगठन की व्यवस्था नहीं की गई | कुछ श्रौद्योगिक 
झौर नद्दो घाटी योजनाश्रों को कार्याम्वित करने का कार्य स्वतन्त्र कार्परेशनों को 
सॉंपा गया है। इन कार्परेशनों पर सरकार अपना नियंत्रण रख सकने में विशेष 
समर्थ सिद्ध नहीं हुई हे जिसके परिणाम स्वरूप जनता का बहुत सा रुपया नष्ट हो 
गया है, योजनाश्रों में प्रायः संशोधन किया गया है और श्राशानुकूल उत्पादन भी 
नहीं बढ़ा है। श्रन्य बहुत सी योजनाएँ राज्य सरकारों फ्रे अधिकार क्षेत्रों में रखी 
गई हैं श्लौर राज्य सरकारें इनको लागू करने का काय जिला अधिकारियों को 
सौंप देती हैं। यह प्रबन्ध सनन्‍्तोपजनक सिद्ध नहीं हो सका है | जिला श्रधिकारी 
श्रन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण विकास योजनाश्रों के प्रति पर्याप्त ध्यान नहीं 
दे पाते है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा नियोजन श्रधिकारियों का काय विशेष सन्तों- 
घधजनक नहीं रहा है| इसका परिणाम यह हुश्रा है कि योजना को उचित रीति 
से लागू नहीं किया गवा है श्रोर उससे नितनी श्राशा की जाती थी उतना लाभ 
नहीं हो सका | इसके विपरीत्त जो कुछ प्रगति हुई है वह केवल कागजों तक ही 
सीमित है | यदि भारत सरकार आाई० ए.० एस० की तरह 'मारतीय श्रार्थिक 
प्रशासनः (]0स्‍87 #००णाआं० 50७४0०७) के श्रन्तगंत उपयुक्त कमचारी 
नियुक्त करती श्रीर इस प्रकार योजना को कार्यान्वित करने के लिये विशेष संगठन 
को जन्म दिया जाता तो इस दिशा मे श्रपिक प्रति की जा सकती थी। इससे 
कार्यालयों इत्यादि पर सरकारी व्यय में श्रवश्य वृद्धि दोती परन्तु वह व्यय व्यर्थ 
नहीं जाता उससे पंचवर्षीय योजना की उपयोगिता बढ़ सकती थी । 

इन दोषों के द्ोते हुये भी इसमें सन्देद नहीं कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय 
योजना देश के आधिक विकाठ फे सम्बन्ध में एक प्रसंसनीय प्रयत्न था | श्रारम्म 
में तो अवश्य ही योजना की उफलता कम होती | परन्तु यह देश के कृषि उद्योग, 
उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय की बृद्धि करने के प्रथत्त का श्रारम्भ ही था। 


"६४० भारतीय श्रर्थशासत्र की समस्याएँ 


सफलता की प्रगति 

योजना आयोग द्वारा मई १६५७ में प्रकाशित प्रथम पंचवर्षीय योजना 
के पुनर्वक्षर के अनुसार सम्पूर्ण पाँच वर्षों में किया नया व्यय २०१२४ करोड़ 
रु० हुआ ( जबकि संशोधित लक्ष्य २३७७,७ करोड़ रु० था )। इसमें से १२७७,३ 
करोड़ रु० बजट से प्राप्त आय थी तथा २०३९२ करोड़ र० विदेशी सहायता से 
प्राप्त हुये । इस प्रकार लगभग ३६६ करोड़ रु० कम व्यय हुये | पहले पाँच वर्षो 
में राज्य सरकारों ने ८६७५ करोड़ रु० तथा केन्द्रीय सरकार ने १११४६ 
करोड़ रु० का व्यय किया | | 

चूँकि १६५५:४६ की वात्तविक संख्यायें पता नहीं है अतएव यह सम्मव 
है कि योजना का कुल व्यय २०१३ करोड़ रु० के वजाय १६६० करोड़ रु० हो 
जाय | प्रारम्म में २६० करोड़ 5० के छोटे के श्रथ प्रबन्धन की व्यवस्था थी। 
वास्तव में यह 9२० करोड़ द० हुआ | इसके फलस्वरूप मारतीय श्रथ व्यवस्था 
पर काफी मार पड़ा । 

योजना में राष्ट्रीय श्राय के ५७ के विनियोग को बढ़ा कर ७% तक करने 
का उद्देश्य था तथा पाँच वर्षों में ३३००-२६०० फरोड़ रु० के विनियोग का 
लक्ष्य था| सरकारी क्षेत्र में लगभग १५०१ करोड़ रु० का विनियोग हुआ जब - 
कि निजी क्षेत्र में १६०० करोड़ ८० का विनियोग हुआ | इस प्रकार पाँच वर्ष 
की श्रवधि में ३,०० करोड़ र० विनियोग हुआ | १६५०-४१ की तुलना में 
योजना के अन्त तक विनियोग का स्वर लगभग दूना हो चुका था । 

कुछ कार्यों में प्रथम योजना की प्रगति और सफलता निस्सन्‍्देइ श्राश्चर्य- 
जनक रही है। खाद्यान्न इंजन और सूती कपड़ों के सम्बन्ध में १६५५-५६ में 
उत्पादन सोचे हुये १६५४-४६ के घ्येय से कहीं श्रागे बढ़ गया | अमोनियम 
'सल्फेट, तटीय जलयात्रा और सीमेर्ट के सम्बन्ध में यद्यपि उत्पादन १६५४-५६ के 
अलुमानित ध्येय से कम ही रहा फिर मी काफी बृद्धि हुई है। कुछ ही कार्य ऐसे 
रहे हैं जिनमें आ्राशा के विपरीत बहुत कम वृद्धि हुईं है श्र उनमें १६५५-५६ तक 
भी सोचे हुये ध्येय तक वृद्धि न हो | इसलिये इस निर्य॑य पर पहुँचना कि पंचवर्षीय 
योजना ने श्र व्यवस्था पर अनावश्यक भार डाले बिना संदोषप्रद प्रगति की है, 
युक्ति संगत होगा | 


अध्याय ६० ु 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना की श्रवधि १६४६-४७ से १६६०-६१ तक दै। 
प्रथम पंचवर्षीय योजना की अ्रपेज्ञाकत इसकी घारणा (0०7८८०४०॥) श्रघिक 
व्यापक और सुदृढ़ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता और विकास की 
गति से प्रोत्साहित होकर योजना आयोग ने द्वितीय पंचवर्षोय योजना को अधिक 
ऊँचे लक्ष्यों के साथ सामने रखा | द्वितीय योजना के प्रमुख उद्देश्य यह्ट है कि 
(अ) राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि हो, जिसके फलस्वरूप देशवासियों के रहन-सहन का 
स्तर ऊँचा किया जा सके; (ब) अत्यन्त शीत्रता से श्रौद्योगीकरण हो, जिसके अन्त॑- 
गत आधारभूत उद्योगो के विकास पर अधिक बल दिया. जाय; (स) रोजगारी में 
वृद्धि हो; और (द) सामाजिक न्याय की व्यवस्था की जाय | यह उद्देश्य प्रथम 
पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के श्रन॒कूत्ञ ही हैं, श्रन्तर केवल इतना है कि ट्वितीय 
योजना में श्रोद्योगिक विकास को पहली योजना की अपेक्षा श्रधिक महत्व दिया 
. गया है | इसके अ्रतिरिक्त एक श्रन्तर श्लौर भी है। भारत-सरकार ने समाजवादी 
ढाँचे पर श्राधारित समाज? (3009)॥806 7४४7 0 80००४४७) का श्रादश 
स्वीकार कर लिया दे और इसी के फलस्वरूप छितीय पंचवर्षीय योजना में सामा- 
जिक न्याय पर इतना जोर दिया गया है | इसमें कोई सन्देह नहीं है कि नियोजन * 
के द्वारा कृषि व श्रौद्योगिक उत्पादन ओर कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने की 
उस समय तक कोई साथकता नहीं जब तक कि उस वृद्धि के साथ-साथ वितरण में 
, सुधार न हो क्योंकि इसी वितरण के द्वारा निधन व्यक्तियों का जीवन पहले की 
श्रपेज्ञाइत अधिक उत्तम हो जाता है । 

पजी निर्माण की गति--प्रथम योजना ने आगामी २७ वर्षों के लिए 
प्रगति का एक आझादश सामने रखा | उस आ्रादश या लक्ष्य के श्रतुसार यह अ्रनु- 
मान है कि २२ वर्षों में राष्ट्रीय आय और २७ वर्षों में प्रति व्यक्ति झ्राय दोगुनी 
हो जायगी | इसके अ्रतिरिक्त २५ वर्ष से कुछ श्रघिक समय में (१६५०-५१ और 
१६७७ के बीच) प्रति ध्यंक्ति उपभोग की मात्रा में लगभग ७०; दृब्ि हो जायगी।| 
हिवीय पंचवर्षीय योजना इस आदश के अनुरूप ही है।' 

सबसे कठिन समस्या जो योजना बनाने वालों के सम्मुख उपस्थित है वह 
विनियोग की उस दर का श्रनुमान है जिसको बिना किसी श्राशंका के कार्यान्वित 
किया जा सकता हे और राष्ट्रीय आय की बृद्धि पर उसका प्रभाव है| योजना 

डर रु 
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बनाने वालों को श्रव प्रथम योजना का अ्रनुमव मी प्राप्त है जिसके सहारे वे अपने 
कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। १६५०-४१ में विनियोग राष्ट्रीय आय का ४६% था 
परन्तु १६५१-५२ में बढ़कर ७४ हो गया | इस बृद्धि का कुछ ओ्रश तो माल का 
बिना विके जमा रहने के कारण था जिसके परिणाम स्वरूप आयात्त में बाहुलव हे 
गया था। श्रगले दो वर्षों में विनियोग की दर घट कर राष्ट्रीय राय को ५% हो. 
गई, १६५४-५७ में पुनः बढ़कर ६५ या ६"४% हुई और बढ़ते बढ़ते योजना काल 
के अन्तिम वर्ष में ७'३% हो गई । यदि योजना काल की पूरी अ्रवधि में विनियोग 
की दर का राष्ट्रीय श्राय के सम्बन्ध में प्रतिशत श्रौसत लगाया जाय तो लगभग 
६% होता है जो कोई विशेष श्राकर्षक नहीं है | इस विनियोग के परिणाम स्वरूप 
भारत की राष्ट्रीय श्राय लगमग १८५ बढ़ी अर्थात्‌ ६,११० करोड़ रुपयों से जितनी 
कि १६४०-५१ में थी बढ़कर १६४५-५६ में १०,८०० करोड़ दपये हो गई। 


तालिका १ 
आय और विनियोग में वद्धि जिसकी जाशा की जाती थी 
१६४०-५१ से १६७१-७६ तक 
(१६५२-५,३ के मूल्य स्तर के आधार पर) 
हि द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | पंचम 
॥ योजना | योजना | योजना | योजना । योजना 
१९५१-५६|१६५६-६१/१६६१-६६(१६६६-७१/१६७१-७६ 
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श्रवधि के श्रन्त में राष्ट्रीय 


श्राय (करोढ़ रुपयों में) (१०८०० (३४८० (१७२६० (२१६८० | २७२७० 
कुल वास्तविक विनियोग 





(फरोड़ रुपयों में). | ३१०० | ६२०० | ६६०० [१४८०० | २०७०० 
अवधि के श्रन्त में विनि- 
योग का कुल राष्ट्रीय आय 
से प्रतिशत अनुपात ७३ | १०७ | १३७ | १६९ | १७०० 
अवधि के अन्त में जन 

'संज्या (१० लाख) | श्८४ | ४०८ | ४३४ | ४६५ ५० 


वृद्धि की भात्रा कां पूँजी 
श्रौर उत्पादन अनुपात [7३ रिरेट३ रद रिरिदार: | ३७०६ 
प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ' 
अवधि के श्रन्त में 


* (रुपयों में र८प१ | ३३१ श६६ | ४६६ | ५४६ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना ६४३ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह सान लिया गया है क्रि राष्ट्रीय बचत तथा 
विनियोग में वृद्धि के कारण १६४४-४६ की राष्ट्रीय श्राय के ७३४ से १६६०-६१ 
में १०७४ बढ़ जाने से, राष्ट्रीय आय में लगभग २५% की शृद्धि हो जायगी 
अर्यात्‌ १६४४-४६ के १०,८०० करोड़ रुपयों से १६६०-६१ में बढ़कर १३,४८० 
करोड़ रुपया हो जायगी | चबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण प्रश्न इस सम्बन्ध में यह है कि 
क्या भारत इतने अधिक विनियोग का भार वहन कर सकता है ! योजना आयोग 
के अनुसार वहन फर सकता है जैसा कि प्रथम योजना का श्रनुभव तया अन्य 
देशों का अनुभव बतलाता है : 

“प्रथम योजना रिपोर्ट में १६५६-५७ से ५०% बचत करने फी सीमान्त दर 
मान ली गई थी श्रोर इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि 
१६६८-६६ तक देश की आधिक व्यवस्था में राष्ट्रीय श्राय का २०% विनियोग 
किया जायगा और श्रागे चलकर इसी स्तर पर स्थायी हो जायगा | श्रव ऐसा 
श्ाभास होता है कि यह अ्रनुमान श्रत्यघिक है | जिन प्रक्ष्यों (970]४०४०४७) 
का अनुगणन किया गया है उनके श्राधार पर विनियोग का गुयक (002४80- 
०7 ७१ से जो कि १९५५-५६ में था बढ़कर १६६०-६१ में ११% हो जायगा; 
१९६५-६६ तक गुणक के १४% श्रौर १६७०-७१ त्तक १६% तक बढ़ जाने का 
श्रनुमान है । उसके पश्चात्‌ गुणक स्थिर रहेगा और १६७५-७६ तक १७४ तक बढ़ 
जायगा ( तालिका नं० १ फे अनुसार )। १६% या १७% राष्ट्रीय श्राय का विनि- 
योग निस्संदेद ऊँची दर है पर पहुँच के वाहर नहीं है। पाश्चात्य देशों में जिन्होंने 
अपना भ्रौद्योगिक विकास पहिले आरम्भ किया था पूजी निर्माण की दर १० श्रौर 
१५ प्रतिशत के बीच रही है | जापान में विनियोग की दर का १६१३-१६३१६ फे 
बीच श्रौयत १६ और २० के बीच था| रूस में १५ श्रौर २० प्रतिशत की दर 
निरन्तर स्थिर रददी दे। उन देशों के श्रांकड़ों से जो ६० सी० ए० एफ० ई० (०८४६०) 
त्षेत्र के अन्तर्गत श्राते हैं यट्ट पता लगता है कि १६४० से कुल पूंजी का निर्माण 
बर्मा में १० से २० प्रतिशत के बीच, जापान में २४ से ३० प्रतिशत के बीच, लंका 
में १० से १३ प्रतिशत के बीच और फिलीपाइन्स में ७ से ८'५ प्रतिशत के बीच 
रहा है। भारत के सम्बन्ध में तुलनात्मक आँकड़े १० से ११ प्रतिशत हैं | कुछ लैटिन 
शझमरीकी देशों में इस सम्बन्ध के श्ँकड़े १५ और २६ प्रतिशत के बीच प्रायः रहें 
हैं। कमी कभी स्तर कुछ ऊँचा भी हुआ हे। पूर्वी योषप के कुछ देशों में जैसे 
नैकोस्लोवैकिया और पोलेए्ड में पंजी निर्माण की दर २० और २५ प्रतिशत के 
बीच रही है | नये विकासोन्मुख देशों में विनियोग की दर वर्तमान स्तर से निश्चय 
ही बढ़ाई जा सकती है--यदि उपयुक्त विनियोग नीति का अनुसरण किया जाय 
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श्लीर यदि राज्य द्वारा विकास कार्यक्रम आरम्भ किये जायें | इसलिये मारत के 
सम्बन्ध में यह धारणा बनाना कि प्रयत्न करने से विनिगयो की दर ऊपर बताये 
गये स्तर तक बढ़ाई जा सकती है श्रसंगत नहीं हो सकता” | 
प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि देश में जीवन की आधारभूत 

वस्त॒ुश्नों के उपमोग को पुनः उस स्तर पर ले श्राया जाय जिस पर वह महायुद्ध के 
पूर्व था | द्वितीय पंचवर्षीय योजना इस सम्बन्ध में एक पग श्रागे है और उसका 
लक्ष्य यह है कि योचना काल के श्रन्तर्गत कुल उपभोग की मात्रा में लगभग 
२०% और व्यक्ति उपभोग की मात्रा में १२ से १३ प्रतिशत की वृद्धि हो। कुछ 
विशेष वस्तुओं के प्रति व्यक्ति उपभोग के श्रांकिड्ों से इस चरांत का श्राभास मिलता 
है कि कितनी अधिक प्रगति का अनुमान लगाया गया है। पौष्टिक सलाहकार 
समिति (पप्न्तणा हपेसएणए 0णगागं(68) ने यह अनुमान लगाया था 
कि एक वयस्क के प्रतिदिन के सत्तुलित श्राहार में कम से कम १४ आंत अन्न 
होना चाहिये। १६५०-५९ में प्रत्येक वयस्क प्रतिदिन १३ औंठ श्रन्न का औसत 
उपभोग करता या | किन्दु प्रथम पंचवर्षीय योजना के परिणाम स्वरूप १६५३-४४ 
में प्रतिव्यस्क प्रतिदिन अ्रन्न के उपभोग की सात्रा बढ़कर १५ औंस हो गई । परन्तु 
चने श्र दालों का उपभोग अभी भी निम्नतम आवश्यकताओं से फम है। यह 
अनुमान लगाया गया है कि प्रति व्यस्क को प्रतिदिन २३ से ३ औंस तक चने और 
दालों का उपमोग करना चाहिये | किन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रति व्यक्ति की 
आय में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप अन्न के उपभोग में वृद्धि होगी श्रतएव द्वितीय 
पंचवर्षीव योजना में देश के भीतर खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न 
किया लाना चाहिये। “दूध, घी, मास, मछली, अंडे, चर्बी, फल, तरकारियाँ और 
चीनी के उपभोग का वर्तमान स्तर निम्नतम आवश्यकताओं से बहुत कम है | 
द्वितीय योजना में रहन-सहन के अधिक ऊँचे स्तर की ज्यवस्था करने के लिये 
पशु-पालन, मचली-उद्योग, मुर्गी पालन, तरकारियों की खेती और अन्य प्रकार की 
खाद्य सामग्री के उत्पादन पर विशेष ध्यान देना चाहिए”? | द्वितीय महायुद्ध के 
पूर्व भारत में प्रति व्यस्क प्रति वर्ष के हिसावे से १५ गज सूती कपड़े का उपभोग 
करता था और प्रथम पंचवर्षोय योजना के समाप्त द्ोने पर कपड़े के औसत 
उपमोग का वही स्वर पुनः प्राप्त कर लिया गया है | सूती कंपड़े की जाँच समिति 
की सिफारिश को मानकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १६६० तक प्रति 
का कपड़े के श्रौतत्त उपभोग को १८ गज करने के लक्ष्य निर्धारित किया 
गया है। * 


प्राथमिकता का क्रम--प्रयम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि, सिंचाई 
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और बिजली की शक्ति के विकास को प्रमुख महत्व दिया गया था और इन मर्दों 
पर योजना की कुल लागत की ४३*५फ रकम व्यय करते का श्रतुमान था । इसके 
विपरीत द्वितीय पंचवर्षीय थोजना ने उद्योगों को प्राथमिकता दी है। प्रथम पंचवर्षोय 
श्रोजना के अ्रन्तगंत उद्योगों पर कुल लागत की ७'६४ रकम व्यय के लिये निर्धा, 
रित थी जबकि इस दूसरी योजना में ( जैसा कि तालिका २ में दिखाया गया ई ) 
कुल लागत का १८'४% व्यय होने का श्रनुमान लगाया गया है। प्रायमिकत्ता के 
क्रम में परिवर्तन करने के दो कारण हैं : (अर) कृषि, छिचाई और शक्ति (विश्वत) 
के विकास पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में पहले द्वी से पर्याप्त ध्यान दिया गया है, 
और विकास की वर्तमान गति के द्वारा भी उन्हें पूर्ण रूप में विकसित किया जाना 
संभव है, अतरव उन पर कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, और 
(अं) श्रत्र यह श्रजुमान किया जाने लगा है कि देश के श्राघार भूत उद्योगों को 
बगैर विकसित किए हुए यह संमव नहीं है कि भारत की राष्ट्रीय आय में एक ऊँचे 
स्तर तक वृद्धि की जा सके अपवा बेरोजगारी की समस्या का ही कोई इल खोजा 
जा सके | 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यह उद्देश्य है कि देश की राष्ट्रीय आय में प्रति 
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वर्ष लगभग ५% की वृद्धि हो और इस लक्ष्य की पूर्ति करने फे लिये पाँच वर्ष की 
झवधि में कुल ६२०० फरोड़ रुपये का वास्तविक विनियोग (7४ [776६787) 
करने की श्रावश्यकता होगी, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अ्रन्तर्गत मूल रूप 
में वास्तविक विनियोग की रकम ३१०० करोड़ रुपये थी। श्रनुमान दे कि इसमें 
से १८०० करोड़ रुपये की रकम का विनियोग सरकारी क्षेत्र पर होगा, जिसकी 
व्यवस्था सरकार अपने वित्तीय साधनों से करेगी श्र शेप २,४०० करोड़ रुपये . 
निजी ज्षेत्र परव्यय होंगे, जो निजी विनियोग द्वारा उपलब्ध होंगे। विकास सम्बन्धी 
व्यय में ६८०० करोड़ रुपयों की कमी जो कि प्रस्तावित वास्तविक विनियोग के 
कारण सरकारी क्षेत्र में श्रावश्यक होगा तालिका न॑ २ में दिया हुश्ना है | 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 'थ्राघारभूत नीति? यह है कि (श्र) इस्पात, 
यम्त्र-निर्माण, खनिज-पदा्थ आदि के प्रमुख और श्राघारमभूत उद्योगों पर यथासंभव 
अधिक से श्रघिक घन विनियोग किया जाय झौर इसके विपरीत सामान्य उपभोग 
में प्रयुक्त होने वाली वस्प॒श्नों के उद्योगों पर यथासंभव कम से कम घन व्यय किया 
जाय; श्र (ब) छोटे पैमाने के व घरेलू उद्योग-धंघों के विकास को प्रोत्साइन 
दिया जाय, चादे इस श्रयास में बढ़े पैमाने के उद्योगों की हानि ही क्यों न हो। 
उद्योगों श्रीर खनिज पर प्रस्तावित ८६० करोड़ रुपयों के व्यय में से 
६१७ करोड़ रुपयों के लगभग बड़े श्रीर मध्य वर्ग के उद्योगों पर, ७१ 
करोड़ रुपये खनिज के विकास पर शरीर २०० करोड़ रुपये ग्राम्य तथा छोटे उद्योगों 
पर व्यय किया जायगा | उद्योगों में से लोहे ओर इस्पात उद्योग को सबसे श्रषिक 
भाग मिलेगा | प्रमुख विशेषता द्वितीय योजना की छोटे श्रीर कुदीर उद्योगों को 
 ग्रायमिकता देने की है, जिस पर २०० करोड़ रुपया व्यय करने के लिए. नियत 
किया गया है। 
यद्यपि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों और सनिन पदार्थों को अमुख 
रूप से प्राथमिकता दी गई है, किन्तु कृषि, परिवहन और सामाजिक सेवाओं की 
4 ३३ की गई है। अनुमान है कि १६५१-४६ से १६६०-६१ तक द्वितीय 
तिलइन का ५५ लाख ली औक 8४9 हल 0 कक 88 
शक 2 नील टन, चाय का ६४४ करोड़ से ७० करोड़ 
ने वाली भूमि का ज्षेत्रतल ६०७ करोड़ एकड़ हो 
जायगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय विस्तार सेवाश्ों और सामुदायिक योजनाओं के 
मणडलों की पलक ५०० से ३८०० और ६२२ से ११२० क्रमशः हो जायगी | 
“द्वितीय योजना की विशेषता यद-है कि इसमें अ्रन्नेकों कृषि उत्तत्ति की बस्तुयें जैसे 
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नारियल, उुपाड़ी, लाख, कालीमिचें श्रौर बृक्‍कफल आदि, जिनकी ओर प्रथम 
योजना में ध्यान नहीं दिया गया था, इसमें सम्मिलित कर ली गई हैं और उनके 
विकास का ध्येय निश्चित कर दिया गया है। द्वितीय योजना में कृषि का बिकांस 
श्रषिक विस्तृत ढंग पर होगा । 

जहाँ तक परिवहन से सम्बन्ध है भारतीय रेलों को यात्रियों तथा माल ले 
जाने की शक्ति बढ़ा दी जायगी | रेलपथ १० करोड़ ८० लाख मील से बढ़ाकर 
१२ करोड़ ४० लाख मील और माल की हलाई १२ करोह़ से १६ करोढ़ २० 
लाख हो जायगी। इसी काल में राष्ट्रीय सड़कें १२,६०० मील से १३,८०० 
मील और कच्ची सड़क १०७,००० मील से १२५,००० मील बढ़कर हो जायेगी । 
तटीय व्यापार में जलयानों द्वारा टनेज ३'९ लाख जी० श्रार० टी० से बढ़कर 
४'७ लाख जी० श्रार० टी० हो जायगा | मारतीय बन्दरगाहों की माल चढ़ाने 
श्रौर उतारने की शक्ति २ करोड़ ५० लाख ठन से बढ़कर ३ करोड़ २५ लाख 
टन हो जायगी | 

ताज्षिका २ से प्रकट होता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत 
(अर) ह्वाथ के करघे श्र शक्तिचालित करघे से तैयार किये गए कपड़े, रासायनिक 
खादों, लोहे व इस्पात, एल्यूमीनियम और कोयले के उत्पादन में सब से श्रधिक 
वृद्धि होगी; (व) मारी रसायनों, घात्र के सामान, श्रश्नक, मैंगनीज, साइकिलों, 
सोने की मशीनों श्रौर बिजली के उत्पादन में श्रपेज्ञाकत कम वृद्धि की जायगी; और 
(स) मिल में तैयार होने वाले सूती कपड़ों, ऊनी सामान, चीनी, साबुन, जूतों श्रौर 
वनस्पति तेलों के उत्पादन में श्रौर भी कम बृद्धि होगी | इस प्रयास में यह ध्यान 
रखा गया है कि आधारभूत और प्रमुख उद्योगों का यथासम्मव अधिक से श्रघिक 
विकास किया जाय और जहाँ तक श्रन्य उद्योगों का सम्बन्ध है, उनके उत्पादन के 
द्वारा श्रात्मनिर्भरता के श्रधिक ते अधिक निकट पहुँचा जाय | 

रोजयार उपलब्ध कराने की क्षमता (सयाए)07707£ 9०९॥०॥४) 
--द्वितीय पंचवर्षीय योजना का एक मूलभूत उद्देश्य यह भी है कि रोजगारी के 
पर्याप्त अवसर उत्पन्न किए जायें | भारतीय अथ्थ-न्यवस्था की इसी आवश्यकता के 
फलस्वरूप कृषि की अ्रपेज्ञाकृत उद्योगों पर अधिक बल दिया गया है| हस योजना 
को इतना श्रधिक विस्तृत बनाने का आंशिक कारण यह है कि वेकारी की समस्या 
को इल करने का प्रयज्ञ किया जाय | द्वितीय योजना काल में नये काम करने 
वालों की संख्या जो वर्तमान संख्या में जुड़ जायगी लगमग १ करोड़ के अनुमान 
की गई है | यदि उसमें से ३८ लाख व्यक्तियों को, जो नगर की मजदूर संख्या में 
वृद्धि अनुमानित है, प्रथक कर लें तो जितने मजदूर देद्वातों के च्षेत्र में बढ़ेंगे उनकी 
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संख्या ६९ लाख के लगमग श्राती है| यदि एक करोड़ नये अमिक्रों की संख्या में 
५३ लाख पहले के वेकारों की तंखया (२५ लाख नगरों की श्रोर २८ लाख आम्य 
त्ञेत्र में) जोड़ दी जाय तो कुल बेकारों की संख्या १६५६-६१ में लगमग १९४३ करोड़ 
हो भायगी । इतने नये व्यक्तियों को काम करने का श्रवयर प्राप्त करवाना उम्मव 
नहीं है। कदाचित ८० लाख व्यक्तियों के लिये द्वितीय योजना में काम के नये 
अवसर दिये जा सकते हैं। फिंठु रोगगारी के श्रतिरिक्त अवसरों छी केवल योजमा- 
मात्र गह लेने से तो समत्या इल नहीं की जा सकती | ब्यापार और उद्योगों का 
प्रसार मात्र करके यह श्राशा करना कि उनके द्वारा श्रत्र श्रधिक व्यक्तियों की खपत 
अपने श्राप दोने लगेगी व्यर्थ है। इस समय ऐसे अनेक व्यवसाय हैँ मिनमें श्राव- 
इयकत्ता से अ्रधिक लोगों को खपा लिया गया है। इसका परिणाम यह द्वोगा कि 
जैसे-जैसे उन व्यवसायों में काम को दृद्धि दोगी, वैसे-बैले पहले से दी श्रधिक संण्या 
में काम करने वाले व्यक्तियों पर काम का बोझ श्रतिक दोता जायगा और इस 
प्रकार उन व्यवसायों में रोजगार के अवसरों में दृदि नहीं हो उकेगी। कुछ 
उद्योगों श्रीर व्यापारिक संस्पाश्रों में श्रमिनवीकरण की योजनाएँ लागू किये जाने 
की मी सम्भावना है, जिसका फल यह होगा कि मसार किये गये उन उद्योगों में 
रोजगार के लिये और भी श्रधिक कमर संख्या में लोगों की खपत की ऊा सकेगी | 
योजना आयोग इन कठिनाइयों से मी भाँति परिचित है। “रोजगारी में श्रनु- . 
मानित वृद्धि लाने के लिए वित्त श्रौर उपयुक्त नीति का श्रतुसरण करने की झाव- 
श्यकता तो होगी ही, उसके साथ-साथ छुगठित उत्नंठन की भी व्यवस्था करनी 
पड़ेगी | वेकारी दूर करने के लिये छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को विकसित करने पर 
भ्रधिक बल दिया गया है, किन्तु यद्द स्ष्ठ है कि सुब्यवस्पित प्रयत्नों के ऋमाय में 
इनका उस सीमा तक विकास और प्रसार नहीं हो सकता । काम करने के अवसर 
प्रदान करने का अर्थ केवल नौकरियों की जगदें बहा देना सान्र नहीं है। यह 
जगहों के बढ़ा देने के प्रति जनता को प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है | रोजगारी की 
व्यवस्था करने का यह भी श्रथं है कि मिन्न-मिन्न कर्मचारियों के लिए जितने प्रशिक्षण 
की श्रावश्यकता है उसे प्रदान करने की झुविधायों का प्रवन्ध किया जाय | यह 
श्रनुमान लगाया गया है कि श्रनेक ज्षेत्रों में उप्तादन वृद्धि होने के फलस्वरूप उसी 
अनुपात में थोड़ी या बहुत मात्रा में रोजगारी में भी रृद्धि होगी | श्रतएवं इस बात 
की आवश्यकता है कि अत्यधिक अमिनवीकरण पर नियंत्रण किया जाय | साथ 
ही वह भी देखने की श्रावश्यकता है कि कहीं पहले से रोबगार प्राप्त लोगों की 
मजदूरी बढ़ जाने से उस वस्यु की माँग में कमी न श्रा जाय और इस अकार बेकार 
लोगों की त्थिति शरीर भी न ब्रिगढ़ जाय [” 
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व्यवस्था “जोजना वी सफ़लता वित्त की प्राप्ति पर निर्भर है 
भारत में सबसे बढ़ी कठिनाई यह हैं कि राष्ट्रीय बचत का स्तर राष्ट्रीय औी क्के 
अनुपात में बहुत कम है | इसलिये विदेशी वित्तीय सद्दायता पर निर्भर रहना 
अ्रवश्यक हो जाता है । द्वितीय योजना के अंवुसार विकास सम्बन्धी ४८०० करोद 
रुपयों के व्यय का मबन्‍्ध तालिका नं० हे में गया है किया जायिगा। 
उसमें से ८०० करोड़ दपया केन्द्रीय और राज्य सरकारों को श्रतिरिक आय से, 
१२०० करोड़ रुपया सरकारी ऋण से, ४९९ करोड़ रुपया अरे बजट में व्यक्त 
आय खोतों से, ८०० करोड़ दया विदेशी सद्दायता से आर १९०० करोड़ दपया 
घांडे के बज से प्राप्त किया जायगा | इससे ४०० करोड़ रुपयों की कमी पढ़ेगी 
जिसका प्रबन्ध यी तो नये करों से पाप श्राव द्वारा अधवा श्रधिक घाटे केश्र 
प्रबन्ध दास या अधिक विदेशी उहायतती द्वारा या द्वितीय योजना के विस्तार की 
कम करके किया जायगा । 

सरकारी चेत्र में विकार योजनाओं का अरे मबन्ध एक दूसरे दृटिकोण से 
भी देखा जा सकता है। पाँच वर्षों की झ्वधि में ४८०० करोड़ रुपयों के व्यय मेसे 
लग्मग १००० करोड़ रुपयों का व्यय तो शिक्षो) स्वास्थ्य, वैशानिक अन्वेषण और 
राष्ट्रीय विकार आदि पर चालू ध्यय के रूप में होगा। इ४ प्रकार के व्यय से पँजी 
का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण नहीं होता झरर इसलिये विनियोजित व्यय नहीं माना 
जाता । ऐसे चषेत्रों पर ववद चालू आय द्वोतों से पूरा किया लाता दै। इसलिये 
वास्तविक विनियोग रे८०० करोड़ रुपयों का है और इसका प्रबन्ध ऋण दारा 
किया जा सकतों है| विकासोन्‍्ठ्ुल अर्थ व्यवस्था में जहाँ पर पँजी निर्माण 
व्यय उत्तरोत्तर बढ़ती जाता है; यहाँ यह्‌ बांछनीय द्ोमा कि उसके एक ओश की 
प्रबन्ध कर से भर्ति श्रतिरिक्त आय क्लं से किया जाये) इस सिद्धान्त पर प्रधम 
योजना की रिपोर्ट में जोर दिया गया था और इस पर फिर जोर देनी चाहिये। 
योजना के अर्थ प्रबन्ध की ब्यवस्था में चालू.आर कल से केबल ८०० करोड़ दपयों 


बिनियोग के लिए किया जाय, बस्तिये में ४० करोढ़ रुपयों का घाट है। दूसरे 
शब्दों में कुल रे८०० करोड़ वका जी निर्माण का अपयवस् व्यक्तिगत बचव दीए 
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ही करना सम्भव शेगा । यद््‌८०० करोड़ रुपयों की विदेशी वित्तीय सद्दायता को 
अलग कर दिया जाय क्योंकि यह विदेशों की बचत पर निर्भर है श्रौर २०० करोड़ 
स्पयों की सहायता पौरड पावने की बची हुई रूप से प्राप्त की जाय, तो देश की 
आर्थिक व्यवस्था के श्रन्तर्गत चालू बचत की मात्रा जो कि सरकारी योजनाश्ों में 
विनियोजित की जायगी, २८५० करोड़ रुपयों के बराबर ठहरती है। यदि यह मान 
लिया जाय कि ४०० करोड़ रुपयों की कमी सरकारी बचत द्वारा पूरी करली जायगी 
तो व्यक्तिगत बचत की मात्रा जो सरकारी ज्षेत्र में स्पानान्तरित की जायगी वह 
२४५० करोड़ रुपयों की होगी | 


वालिका नं० ३ 

सरकारी क्षेत्र के लिये वित्त के स्नोत हि 

(करोड़ रुपयों में) 
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“दया यह मान लेना युक्तितंगत न होगा कि २४५४० करोड़ रुपयों तक की 
व्यक्तिगत बचत की रकम सरकार को विनियोग के लिये ग्रास हो जायगी ! इस संबंध 
में बाजार में ऋण लेने, छोटी मात्रा की बचत और घाटे के श्रर्थ प्रबन्ध में अन्तर 

. तहुतत साधारण महत्व की वात है। ये सब व्यक्तिगत बचत को अपनी ओर से 
अथवा मूल्य की बृद्धि द्वारा वरवश राजकीय कोप में पहुँचाने के ढक्क ई | व्यक्ति- 
गत बचत की मात्रा राजकीय कोप में कितनी और किस दक्ष से पहुँचती हे जनता 
की भपनी रुम्पत्ति को रोकड़, सरकारी ऋण पत्रों, तया छोटी मामा वाले सेविंग 
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सर्टीफिकेट के रूप में या जमा धन के रूप में रखने की इच्छा पर निर्मर रहता है। 
जब तक कुल बचत जो सरकारी कोष में पहुँचती है पर्याप्त मात्रा में रहती है तब 
तक इस बात से लोग उदासीन रहते हैं कि बचत की रकम ऋण पत्र, छोटी मात्रा 
के सेविंग सर्टीफिकेट अथवा सरकारी नोट के रूप में है। ऐसी स्थिति में सबसे 
प्रमुख महत्ता की बाव यह जानने में है कि क्‍या जनता की व्यक्तिगत बचत की 
मात्रा को हम व्यक्तिगत क्षेत्र की श्रावश्यकता से उत्तनी श्रधिक होने की आशा 
कर सकते हूँ जितनी कि सरकारी क्षेत्र की श्रावश्यकता है | व्यक्तिगत बचत इस 
दृष्टिकोण से पर्यात तभी हो उकती. है जब कि उपभोग पर आवश्यक नियंत्रण 
लगाया जाय | दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है क्ि प्रत्यक्ष रूप से जितने ही कम 
श्नुपात में जनता की बचत सरकार को अ्रतिरिक्त करों की आ्राय के रूप में अथवा 
सरकारी श्रनुक्रमों के लाभांश के रूप भें होगी उतनी ही श्रधिक श्रावश्यक ता ऐसे 
उपायों के प्रयोग में लाने की बढ़ती जायगी जिनसे उपभोग श्रावश्यक सीमा से 
श्ागे न बढ़े? | 

“केन्द्र और राज्यों के बजट ख्लोतों से जो श्राय करों, ऋण, तया श्रन्य 
उपायों से प्राप्त फी जा सकती है वह लगमग २४०० करोड़ रुपये की है। घाटे के 
श्रर्थ प्रबन्ध द्वारा लगभग १२०० करोड़ रुपयों की और श्राय बढ़ाई जा सकती 
है। हस मात्रा में यदि ८०० करोड़ रुपयों की विदेशी वित्तीय सहायता श्रौर जोड़ 
दी जाय तो कुल थ्राय जो सरकारी च्षेत्र में योजना के कार्यक्रम को कार्यान्वित 
करने के लिये प्राप्त होगी वह ४४०० करोड़ , रुपया होती है | इससे ४०० करोड़ 
रुपयों की कमी रद्द जाती है जिसके प्रात्त करने के विस्तृत उपायों को बाद में ढँढ़ा 
जायगा । यह तो मान लिया गया है कि यह कमी देश के स़ोतों में वृद्धि द्वारा दी 
पूरी की जायगी | घाटे के श्र प्रवन्ध की सीमा को विचाराधीन रखते हुये जिसके 
बारे में ऊपर संकेत किया जा चुका है तथा इस बात को भी विचाराधीन रखते 
हुए, कि जिस श्र्थ पबन्ध की योजना की रूपरेखा यहाँ बताई गई है उसमें कण 
पर आवश्यकता से श्रधिक मरोसा किया गया है, इस कमी को पूरा करने का एक 
ही उपाय जिस पर निर्मर रहा जा सकता है वह करों का आरोग्य, तथा सम्भावित 
सीमा तक सरकारी उपक्रमों का लाभांश है |”? 

द्वितीय योजना को इस बात का पूरा शान है कि १५०० करोड़ रुपयों के 
घाटे के श्रथ प्रबन्ध किये जाने से मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो जायगी | योजना 
बनाने वालों ने ऐसी स्थिति से बचाव के लिये. अनेक प्रतिबन्धों का निर्देश दिया 
है | उनके विचारानुसार ;-- 

“सन्ससे प्रमुख संरक्षण का उपाय बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न एकत्रित करके 


६५२ भारतीय श्रर्थशासत्र की समस्याएँ 


रख लेना होगा जिस्से जब जब मुद्रास्फीति का प्रभाव जोर पकड़े तो उसका निरा- 
करण किया जा सके | जहाँ की ग्राथिक व्यवस्था में तीवगति से विकास का प्रयक्ष 
किया जा रहा है वहाँ चाहे कितनी ही ससकदारी से श्र प्रबन्ध क्‍यों न किया 
जाय मुद्रास्फीति का भय पूर्णतया मिटाया नहीं जा सकता | मुव्रास्फीति से सबसे 
उत्तम बचाव का ढंग मुद्रास्फीति न होने देना है परन्तु ऐसी नीति जिसमें 
मुद्रास्फीति तो हो पर उसके दुष्प्रभावों से बच निकले कमी सफल नहीं हो 
सकती | इस सम्बन्ध में कुछ जोखिम तो उठानी ही पड़ेगी | इस जोखिम से बचने 
का सबसे श्रधिक सफल उपाय खाद्यान्नों के श्रौर श्रन्य आवश्यक वस्तुश्नों के 
भण्डार पर श्रधिकार रखना है ताकि जब इनकी कमी पढ़े तो बाजार में इनकी 
पूर्ति बढ़ा दी जाय | मारतीय आर्थिक व्यवस्था में अन्न और वज्ञ के मूल्यों का 
विशेष महत्व है और इनमें अधिक वृद्धि हर प्रकार से रोकना अश्रत्यन्त श्रावश्यक है । 
जब तक इन वस्तुश्रों के मूल्य को युक्ति-संगत स्तर पर रक्खा जा सकेगा तब तक 
देश की अधिकांश जनसंख्या के जीवनस्तर की लागत नियंत्रण में रहेगी । श्रन्य 
वस्तुओं के मूल्यों में इृद्धि श्रपेज्ञाइत कम महत्ता की बात होगी यद्यपि व्यवस्था में 
किसी भी वस्तु के मूल्य में भ्रत्यधिक वृद्दि होने से द्रव्य के श्रपेज्ञाकृत कम-श्रावश्यक 
उपयोग की वस्तुओ्रों पर व्यय किये जाने का भय है। यदि ऐसा हो जाय तब उसे 
ठीक करने का अयक्ञ फरना आवश्यक होगा | मुद्रास्फीति के प्रभावों से बचने का 
दूंपघरा उपाय विवेचनात्मक (680घ7772त78) परन्तु तुरन्त हो करारोप 
के उपाय का श्रनुत्रण कुछ वसुओ्नों का ग्रावश्यकता से श्रधिक उपयोग होने से 
बचाने के लिये श्रौर अत्यधिक लाभांश तथा अ्नायास प्राप्त हुये लाभांश को 
रोक देने के लिये (जिनका कि घाटे के अर्थ प्रबन्ध में उत्पत्न हो जाना स्वाभा- 
बैक ही है) अत्यन्त ग्रावश्यक होगा | श्रस्त में, कन्ट्रोल के उपाय का जिसमें 
राशनिंग तथा मात्रा नियत करना श्रादि सम्मिलित होंगे उपभोग के उचित सीमा 
ते श्रागे जाने से रोकने के लिये तथा दुर्लम वर्त॒श्ों और कच्चे माल झ्रादि के 
प्रयोग में मितव्यता लाने के लिये प्रयोग करना श्रावश्यक होगा | परन्तु श्रतीत 
| अजुभव बताता है कि आवश्यक प्रयोग की वस्तुओं पर कन्द्रोल लम्बी समया- 
वधि के लिये विश्वस्त उपाय सिद्ध नहीं होंगे। इस कारण यह श्रनिवार्य हो जाता 
है कि इसके अतिरिक्त श्रन्य बचाव के उपायों का प्रयोग पूर्ण रूप से किया जाय 
क्योंकि योजना के कार्य-कम में कमी करने की सम्भावना तो अ्रत्यन्त कठिनाई में 
पड़ते पर ही करना उचित होगा |» 
हक 320 कस न ! योजना की धारणा प्रथम योजना की 
जब यह योजना समाप्त होगी तो प्रति 
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व्यक्ति पी वास्तविक श्राय में श्रपेज्ञाकृत श्रधिक दृद्धि दोगी श्रीर लोगों की श्रार्थिक 
स्थिति में निश्चित रूप से मुघार द्ोगा। द्वितीय योजना की निम्नलिखित प्रमुख 
विशेषवाएँ हूँ ; 

(१) इसके प्रन्तगत मौतिक (99 80४]) नियोजन पर बल दिया गया 
है, न कि वित्तीय (#8गरलशे) नियोजन पर। इसका श्रर्थ यह है कि लक्ष्य 
मीतिक उद्यादन के रूप में निर्धारित डरिये गये ई जैसे इतने लाख ८म इस्पात, 
फोयला, सरीमेत्ड श्रादि श्रीर फिर इन भिन्न-भिन्न क्‍लुओं के लक्ष्यों फे लिये वित्त 
को निर्धारण किया गया है| प्रथग पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत पयत्ति दर से व्यय 
नहीं फिया जा सका और वास्तविक रूप में विकास का क्रम भी नहीं जारी रद्द 
सका, क्योंकि वह वित्तीय नियोजन पर श्राघारित यो । मौतिक नियोजन में हस 
प्रात पर बल नहीं दिया जाता है कि श्रमुकफ योजना पर फितनी मात्रा में घन व्यय 
फिया गया है, बरन्‌ उसमें मदत्वपूर्ण बात यद्द रहती है कि उस उस्तु के उत्पादन 
में कितनी सफलता प्राप्त हुई है । इसका परिणाम यह दोता है कि नियोजन में 
ग्रधिक वास्तविकता थ्रा जाती है | किन्तु भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों में समस्वय 
स्थापित करने के लिये यह श्रवश्यक है कि निम्न विपयों पर विस्तुत और यथाये 
यूज्नना प्राप्त की जाय : (श्र) भिन्‍न भिन्‍न बस्तुश्रों की अत्येक इकाई का उत्पादन 
फरने में कितनी मात्रा में कच्चे माल, शक्ति, श्रम श्रादि की श्रावश्यकता दोती है 
झ्रौर (ब) भविष्य में इन विभिन्न कच्चे मालों व श्रम आदि का क्या-ब्या मूल्य 

गगा। श्रमास्यवश मारत में इनसे सम्बन्धित रद्दी-सद्दी श्लीर विश्वसनीय सूचनाएँ 
उपलब्ध नहीं ई श्रीर इसीशिए यह श्राशंका उत्पन्त दोती है कि भौतिक नियोजन 
से समस्या एल शोने फे स्थान पर कहीं श्रौर जटिल न हो जाय । “लोकतान्त्रिक 
नियौजन के प्रत्तगंत श्रार्िक दृष्टि से पिछड़े हुये एक ऐसे देश में जहाँ का 
शासन-यंप्र श्राधिक नियोजन की श्रावश्यकवाओं की पूर्ति नहीं कर सकता श्र 
जो का प्रत्वेक विभाग श्रीर प्रत्येक मन्‍्त्रालय अपनी चलाई हुई योजनाशो पर 
यथासंभव अधिकतम घन व्यय फरने का प्रयत्त फरता है, वित्तीय नियोजन के 
स्थान पर भौतिक मियोजन पर बल देने का श्रनिवाय परिणाम यद्द होगा कि (क) 
श्रत्यधिक धन का श्रपध्यय होगा श्र (ख) अधिक मात्रा में सरकारी व्यय के 
कारण मुद्रास्फीति की प्रवृतियों फे उत्पन्न होने की संमावना है। प्रथम पंचवर्षीय 
योजना के अ्रन्तर्गत वित्त मन्‍्न्नालय ने यह सिद्धांत सामने रखा कि विशेष परिस्थि- 
तियों की छोड़ कर श्रन्य स्थितियों में क्रिसी को भी निर्धारित रफम से श्रधिक 
व्यय फरने फी स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये श्रौर इस प्रकार सरकारी ध्यय पर 
कड़ा नियंत्रण स्थापित किया गया । किन्तु जहाँ तक मौतिक नियोजन का सम्बन्ध 
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है, यह तक विल्कुल निर्ंक दे । चूँकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूलभूत 
उद्देश्य है कि निर्धारित किये गये भौतिक लक्ष्यों (90788०8! 7808) की पूर्ति 
की जाय, अवएव मिन्न-मिन्न विभागों और मन्त्रालयों को अपने निर्धारित वित्त से 
कुछ अधिक व्यय कर सकने की छूट प्राप्त झेगी। सरकारी व्यय में कमी करना 
अथवा योजना-काल के अ्रन्दर्गत श्रनुमानित रकम का विनियोग न कर सकना 
योजना का एक दोष है | किन्तु उससे भी बड़ा दोष यह है कि घन का श्रपव्यय 
किया जाय श्र उसके फलस्वरूप सरकारी घन की द्वानि तो हो द्वी साथ ही साथ 
अनियन्त्रित मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों का भी सामना करना पड़े! ।! इससे यह 
प्रकट होता है कि वित्तीय नियोजन से सम्बद खतरों और भूलों से बचने के लिये 
अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है| किन्तु इसमें कोई सन्देह् नहीं कि वित्तीय 
नियोजन के स्थान पर मौत्तिक नियोजन पर वल दिये जाने से द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में श्रधिक वास्तविकता शा गई है| 
(२) द्वितीय योजना ने प्रमुख रूप से औद्योगिक विकास पर बल दिया है। 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रन्वर्गत कृषि और शक्ति (बिजली) के विकास को 
प्राथमिकता दी गई थी | इस प्रकार द्वितीय योजना से देश का आशिक विकास 
अधिक सन्तुलित हो जायगा | श्रौद्योगीकरण पर इसलिए जोर दिया गया है कि 
(अर) प्रथम योजना के श्रन्तर्गत कृषि और सिंचाई में पढले ही से काफी प्रगति हो 
चुकी है ओर इसीलिए उद्योगों पर अ्रधिक ध्यान देना श्रावश्यक हो गया है, क्योंकि 
प्रथम योजना के श्रन्तर्गंव उद्योगों की उपेक्षा की गई थी; (व) यदि हम प्रमुख रूप 
से केवल कृषि पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करते हैँ तो यह संमव नहीं है कि तेजी 
से बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ बेरोजगारी और आंशिक रोजगारी की समत्या 
को इल किया जा सके | औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देने का यह उद्देश्य 
है कि वेरोबगारी और आंशिक रोजगारी की समस्या को हल करने में सहायता 
मिले; और (उ) पहले की अपेक्षाकृत यह अधिक स्पष्ट रूप से ्रमुमव किया जाने 
लगा है कि देश की आर्थिक सम्पन्नता अ्न्ततः झोद्योगीकरण से सम्बन्ध 
रखती है| | 
(३) प्रथम पंचवर्षीय योजना को श्रपेक्षाकृत द्वितीय योजना के अन्तर्गत 
सामाजिक न्याय? पर अधिक ध्यान दिया गया है। प्रथम योजना का उद्देश्य यह 
था कि देश में मह्दायुद्ध के पूव दैनिक उपयोग की वस्तुओं की जिस मात्रा में खपत 
4, प्रद८ काल 5एशि0्टेड बत्पंटेढ 7 +४एणढ. ऐबश्न० 00फ््न॑त्च्चा।075 
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होतीं थी, उसी स्तर को फिर से ले श्राया जाय । द्वितीय योजना एक पग और 
श्रागे बढ़ गई और उसका लक्ष्य यह है कि उसके समाप्त होने पर देश के कुल 
उपभोग में लगभग २०% और प्रति व्यक्ति के उपभोग में ११-११ प्रतिशत की वृद्धि 
हो | यह संभव होगा या नहीं, किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक 
राष्ट्रीय आय की १०% राशि करों के रूप में ली जायगी, जबकि श्रमी तक करों के 
रूप में ली जाने वाली राशि इसकी ७% है श्रोर गृह निर्माण, सामाजिक कल्याण 
श्रादि पर श्रधिक रकम व्यय करने की व्यवस्था की गई है क्‍योंकि इनके छारा 
धनिकों की अपेक्षा निर्धनों को श्रधिक लाम होता है। इसी कारण द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना को प्रगतिशील कहा जा सकता है। 

निःसंदेह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे अनेक दोष हैं जो इसे एकाज्नी 
और अति-श्राकांच्ी (०४४-४४7)0078) बना देते हैं । सबसे पहले तो यही तके 
रखा जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों में द्वितीय योजना के लिए यह संमव नहीं 
है कि वह पाँच वर्ष की अवधि में कुल ६,२०० करोड़ रुपए के वास्तविक विनि- 
योग (76६ [गरए८४।एथाए) का प्रमन्ध कर सके, या दूसरे शब्दों में यह कहा जा 
सकता है कि १९५५-४६ में राष्ट्रीय आय की जों ७'३% राष्ट्रीय बचत होगी, उसे , 
१६६०-६१ तक राष्ट्रीय भ्राय की १०"७% कर देना संभव नहीं होगा | इस घारणा 
का समन कुछ ऐसे विदेशी राष्ट्रों के अनुभवों के दृष्टान्त देकर क्रिया गया है जहां 
पर लोकतान्त्रिक श्राधार पर नियोजन हुआ है या हो रहा है | प्रो० वी० श्रार० 
शिनोय की यह धारण है कि “अपने पिछले वर्षों के और दूसरे जनतान्त्रिक देशों 
के आधार पर यह कहा जा सकता दे कि श्रभी कुछ समय तक यह श्राशा करना 
व्यर्थ है कि विकास कार्य-क्रम के लिए इतने अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे, 
निनमसे राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि की दर दुगुनी हों जायगी | इस समय 
हमारे देश में राष्ट्रीय बचत की दर राष्ट्रीय श्राय की ७४ या इससे मी कुछ कम 
है| पिछल्ले पाँच वर्षों के श्रन्तर्गत इसमें लगभग १४ दृद्धि हुई हे। यह अनुमान 
करना कि भावी पाँच वर्षों में वृद्धि की दर बहुत अधिक तेज हो जायगी, केवल 
दुराशा-मात्र है | सरकार ने यह नीति घोषित की है कि आय वितरण की अस- 
मानताओं को यथासंभव कम किया जायगा, जिसका परिणाम यह होगा कि सम्पूर्ण 
बचत की रकम में धटती हो जायगी। चूंकि हमारे देश के श्रधिकांश लोग जिस 
मात्रा में खाद्याज्न का उपयोग करते हैं, वह राष्ट्रीय श्रौसत श्रौर पौष्टिक भोजन के 
निम्नतर स्तर से कम है, इसलिए यह अनुमान है कि दैनिक उपयोग के व्यय में 
जो वृद्धि होगी उसका ४०% तो खाद्यान्न पर ही व्यय कर दिया जायगा | परम्परा 
के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि इधर कई वर्षों में पैदावार 
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अच्छी श्रवश्य हुई है, किन्तु फिर मी संभावना हैं कि आगामी वर्षो" में फसलें 

बिल्कुल ही खराब होंगी या उनसे कम पैदावार होगी | इन परिस्थितियों में यह 
अनुमान करना कि मावी पाँच वर्षो में बचत की दर ८अ्रतिशत से अधिक होगी 
उचित नहीं है। किन्तु इसके साथ ही वचत की दर में अनुमान से अधिक वृद्धि : 
होना भी बिल्कुल श्रसंमव नहीं है | श्रवणव इस बात की आवश्यकता है कि बचत 
की उक्त दर से जिस मात्रा में वित्तीय साधन वास्तव में उपलब्ध होंगे, उन्हीं के 
झ्नुरूप योजना के श्राकार को बनाने के लिए उसमें संशोधन किए जाय॑ और 
राष्ट्रीय आय की अनुमानित वृद्धि के अनुसार ही विनियोग की रकम निर्धारित 

की जाय? [१ 

यह तक॑ दिया जा सकता है कि किसी भी योजना के अ्रन्तर्गत अनुमानित 

व्यय की रकम स्वमावतः ही प्रयोगिक (]००५(७) रूप में निर्धारित की जाती 
है श्रौर यदि अनुमानित साधन उपलब्ध न हों तो योजना की लागव को उसी के 
अनुसार घटाया जा सकता है | किन्तु इस तक॑ के विरोध में यद कहा जा सकता 
है कि (श्र) “इस प्रकार संशोधन करने से नियोजन में ग़ढ़बढ़ी श्रा जाती है। 
सबसे बढ़ा दोष तो यह है कि श्रनुमानित विनियोग और उल्लादन के स्तर में बहुत 
अधिक कमी कर देने से सामान्य जनता में योजना के प्रति निराशा उत्लनन्न द्दो 
जाने की संभावना रहती है। यदि सरकार कृत्रिम रूप से विनियोग को दर को 
लादने का प्रयास करती है, तो उसके फलस्वरूप निश्चित रूप से भीषण मुद्रास्फीति 
का उदय होगा। आर्थिक नियम अत्यन्त कठोर होते हैं श्रीर उनके लागू हने में 
सॉस्यिकों (5009800[०॥७), श्र्थ-शास्त्रियों या राजनीतिशों की सुविधा-श्रतुविधा 
पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । यदि कोई भूल की जाती दै, तो उसके दुष्परि- 
शणास हमें निश्चित रूप से भुगतने पड़ेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
अधिक से अधिक यथार्थतादी होकर अधिकतम सावधानी बरतने की ्रावश्यकता 
है”, श्रोर (ब) “वास्तव में लितने साधन उपलब्ध हैं, उनकी क्षमता से अधिक 
विकास कार्य-क्रम को बलपूर्वक गतिशील बनाने का अनिवार्य रूप से यह परिणाम 
होगा कि अनियंत्रित मुद्रास्फीति उत्मन्न होगी | एक ऐसे जनतान्त्रिक देश में, जहाँ 
की अ्रषिकांश जनता के पास जीविका-निर्वाह के केबल निम्नतम साधन हें, वहाँ 
मुद्रास्फीति के परिणाम श्रत्यन्त मर्यकर होंगे और संभव है कि उनसे समाज का 
वर्तमान ढाँचा भी जर्जर हो जाये । यदि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए साम्यवादी 
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श्रथ॑-व्यवस्था के समान मौतिक साधनों का सहारा लिया गया तो योजना की 

श्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए शासन-सम्बन्धी या अन्य वैधानिक उपायों 
के द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और जनतांतरिक संस्थाश्रों का (धीरे धीरे या तेजी से) 
लोप हो जायगा ) श्रतएवं श्रतिश्रार्काक्ञी योजना के भयंकर दुष्परिणामों के प्रति 
हमें सचेत रहने की श्रावश्यकता है? १ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना की श्रालोचना का दूसरा आधार यह है कि 
उसके श्रन्तर्गत उपभोक्ता की क्रय शक्ति पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है| 
जब किसी विकास कार्य-क्रम पर धन ज्यय किया जाता है तो वह भमिकों, कच्चे 
माल की पूर्ति करने वालों श्र अन्य व्यक्तियों को प्राप्त होता है, जो स्वयं उस घन 
को उत्पादित वस्तुओं पर व्यय करते हैँ | बस्तुत।ः आधिक विकास की यही प्रक्रिया 
है। यदि सभी दृष्टिकोणों से विचार करें तो श्ञात होगा कि धन-उपार्जन करने 
वालों के द्वारा उसका व्यय किया जाना अ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्‍योंकि इसी के 
फलस्वरूप उत्पादित बस्तुश्नों को बेचने का श्रवसर प्राप्त होता है जिसका परिणाम 
यह होता है कि उन बिकी हुई वस्तुओं के फलस्वरूप फिर नई वस्व॒श्नों का उत्तादन 
किया जाता है| उत्पादन की प्रक्रिया को बराबर जारी रखने के लिए आवश्यक 
है कि उपभोक्ताशरों की ऋय-शक्ति (9एा८व878 70७०7 में वृद्धि हो | जब्र तक 
कि सभी साधनों का पूर्ण उपभोग नहीं हो जाता है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। 
यदि किन्हीं कारणों से लोग उत्पादित वस्ठुश्ों का उपभोग नहीं कर पाते तो 
थ्रार्थिक विकास की प्रक्रिया का क्षेत्र संकुचित हो जाता है| द्वितीय योजना में 
यह निर्देश किया गया है कि योजना की वित्तीय श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए 
देश में राष्ट्रीय श्राय पर कर की ७ प्रतिशत दर को बढ़ाकर १६६०-६१ तक ६ या 
१० प्रतिशव किया जायगा। यही नहीं, कर की दर में १९ प्रतिशत तक बदृदि 
करने की ग्रावश्यकता पड़ सकती है। भारत में कर की दर पहले ही से ऊँची है 
श्रौर इसलिए योजना भ्रायोग की यह घारणा है. कि “करों के वर्तमान स्तर-- 
राष्ट्रीय श्राय का ७६---को भी बनाए रखने के लिये उसमें कुछ न कुछ उंशोधन 
अवश्य करने होंगे” | यदि करों में अब तनिक भी दृद्धि हुईं, तो उससे लोगों को 
अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा और व्यापार व उद्योगों फे सामने भी 
शनेक कठिनाइरयाँ उपस्थित हो जायेंगी | यदि करों की किसी भी विधि से लोगों 
की #यशक्ति ज्ञीण होगी अथवा वस्पश्रों में वृद्धि होगी, तो यह निश्चित है कि 
द्वितीय थोजना के कार्य-क्रम में बाधा पहुँचायेगी। जैसे-जैसे राष्ट्रीय श्राय में दृद्धि 
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होगी श्रौर औद्योगिक व व्यवसायिक कार्यों का ज्षेत्र विस्तृत होता जायगा, वैसे-वैसे 
करों से प्राप्त होने वाले सरकारी राजस्व में निश्चित रूप से इृद्धि होती जायगी। 
किन्तु यदि उपभोक्ताश्रों की क्रय-शक्ति को क्षीस बनाते हुए करों में वृद्धि करने का 
प्रयास किया जायगा तो यह निश्चय है कि योजना के कार्यान्वित होने में वाघा 
पड़ेगी और राष्ट्रीय आय में अ्रनुमानित वृद्धि भी नहीं श्रा सकेगी | सका परिणाम 
यह होगा कि बाजार में तथा कारखानों के गोदामों में बगैर जिकी हुई वस्तुओं का . 
ढेर लग जायगा ओर इस प्रकार उसका उत्पादन या तो श्रट जायगा या बिल्कुल ही 
घन्द दो जायगा | इस अव्यवस्था के फलस्वरूप योजना. की प्रगति को गहरा घकका 
लगेगा | 
यदि लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपना 
उपमोग कम श्रौर बचत श्रधिक करें, तो ठीक वैसे ही दुष्परिणाम उतसन्न होंगे | 
कुछ समय पू्थ यह धारणा प्रचलित थी कि श्रधिक बरुतों से उसी अनुपात में 
श्रार्थिक विकात भी अधिक होता है | किन्तु अथशाज्र के श्रादुनिक सिद्धान्त इस 
धारण के बिल्कुल विरोधी निष्क्षों पर पहुँचे हैँ | उनके श्रनुसार जितना ही श्रधिक 
उपभोग किया जायगा उतना ही श्रधिक श्राधिक विकास होगा | यदि कृत्रिम राशि 
का विनियोग करने के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हो शोर उसकी खपत हो जाने 
पर पहले की श्रपेज्ञाकत अधिक उत्पादन हो और यह सम्पूर्ण श्राथिक भ्रक्रिया 
निर्विन्न रूप से चलती रहे, तो बचतों के सम्बन्ध में कठिनाई उठाने की कोई 
आवश्यकता ही नहीं है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के 
फलस्वरूप बचत की कुल रक्रम में भी वृद्धि होती है और शअ्रन्त में बचतों के द्वारा 
विनियोग सन्तुलिव हो जाता है| किन्तु यदि बहुत शीघ्रता से चचत की रकम में 
वृद्धि करने का प्रयास किया जाय त्तो आ्थिक विकास का त्षेत्र संकुचित हो 
जायगा | यदि सरकार की कर नीति श्रयवा अन्य नीतियों से वस्तुओं के मूल्य 
में दृद्धि हो श्रीर उपभोक्ताओों की क्रय-शक्ति घट जाय, तो इसका परिणास यह 
होगा कि कपड़े, चीनी, खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की प्रति-ब्यक्ति खपत (226 
०८ /27४% ८०ए४प्रगए007) में अनुमानित बृद्धि नहीं होगी श्रीर न रहन-सहन का 
स्तर ही ऊँचा उठेगा, चाहे किसी प्रकार उन वस्तुश्नों का उत्तादन बढ़ा ही क्यों न 
लिया जाय | 
तीसरी बात यद इ कि योजना के अन्तर्गत अनुमानित घाटे के वजट की 
१,२०० करोड़ रुपये की रकम (जो देश की बतंमान द्रब्य-पूर्त का ४०-६०% है) अर 
से अत्यधिक मुद्रास्फीति उलनन हो जाने की संभावना दे | किसी मी ऐसे देश में, 
जहाँ व्यवस्थित रूप से आर्थिक विकास किया जा रहा है, मुद्रास्फीति का उदय 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना ६५६ 


होना अपश्यम्भावी है | किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि मुद्रास्फीति पर 
कड़ा नियंत्रण रखा जाय जिससे कि अधिक हानि न होने पाये। प्रोफेसर 
शिनोय की यह धारणा ठीक दी है कि “यदि यह मान भी लिया जाय कि राष्ट्रीय 
थाय में वृद्धि की दर दुगुनी द्वो जायगी, तो भी अतिरिक्त रोकड़ वाकी (०४७॥ 
9927068) के लिए इतनी अ्रघिक माँग नहीं हो सकती कि कुल द्रब्य-पूर्ति 
(770769ए 5प०70ए) की ५०-६०१ रकम की व्यवस्था घादे के बजट के रूप में 
करते की आवश्यकता पड़े ] यदि केन्द्रीय बैंक (2०४४६) 9थय7) का एक-तिधहाई 
अनुमानित द्वन्‍्य घाटे के बजठ के द्वारा चलन में आकर व्यवसायिक बैंकों 
(एफरआथ्ा०9) 95788) के सुरक्षित कोपों में गृद्धि करता है श्रौर उसके श्राघार 
पर वे व्यवसायिक बेक ६-७ शुनी ताख का निर्माण कर लेते हैं, तो योजना-काल 
के उपरान्त कुल द्रव्य कौ पूर्ति योजना प्रारंग करने के समय की द्रब्य-पूर्ति से 
टुगुनी या उससे भी श्रधिक हो सकती है | इसके फलस्वरूप मुद्रारफीति को निश्चित 
रूप से जन्म मिलेगा? १ 





॥ पर्याप्त सूचनाय न होने के कारण यह बताना कि किस सीमा तक घादे 
का अर्थ प्रवन्ध भारतीय अ्र्थ व्यवस्था बिना हानि पहुँचाये सहन कर सकती है 
ग्रसम्भव है | ग्रो० शिनोय ने अनुमान लगाने का साहस किया है। “इस शीपक्क 
के अन्तर्गत घाटे के अर्थ प्रबन्ध की मात्रा में पौए्ठ पावने की मात्रा जो सरकारी छैश्न 
की श्रार्थिक आवश्यकता के लिये काम में लाई गई है जोड़ देने पर जो मात्ना आवे - 
उसे ही घाट के अर्थ प्रबन्ध करने की चह सीमा समझा जा सकता दे जिस तक किसी 
हानि की झाशंका नहीं की जा सकती । पाँच वर्षा के भीतर पौंड पावने की मात्रा 
३०० से लगाकर १५० करोड़ रुपये तक योजना के अन्तर्गत मानती गई है। इसके 
एक अंश को व्यक्तिगत क्षेत्र के लिये नियत करना पद़ेगा श्रौर उसकी म्रात्रा के बराबर 
बैक्ों हारा साख्र उत्पन्त करनी पढ़ेगी। यदि दस रोकढ़ बचत तथा पींढड पावने की 
रकप्तों को सरकारी और व्यक्तिगत जेत्रों में २:१ के अनुपात सें क्रमशः बा तो कृत 
घाटे का शर्थ प्रबन्ध १८० से लगाकर २२० करोड रुपये तक पाँच वर्षा की भ्रवधि 
में ठह्रेगा, अर्थात रे५ से ४४ करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर के हिसाब से द्वोगा ॥?? 
इस मात्रा को घाटे के अर्थ अवन्ध की उचित सीमा चाहे हस मारने या न माने 
पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि २०० करोढ़ रुपयों का घादे का प्रति वर्ष औसत 
शर्थ प्रबन्ध जो कि द्वितीय योजना में किया जाने वाला है बहुत अधिक है। 
इससे ऐसी मुद्रास्फीति शक्तियों उत्पन्न हो सकती हैं कि योजना ही नप्ड-अ्रष्ट 
हो जाय । े | 
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आतिम बात यह है कि यद्यपि द्वितीय योजना द्वारा प्रथम योजना कौ एक 
भूल का सुधार किया गया है श्रौर औद्योगिक विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया 
है, किन्त॒ फिर भी संमव है कि एक दोषपूर्ण श्रौद्योगिक ढाँचे का ही निर्माण हो, 
क्योंकि उसमें दैनिक उपयोग में प्रयुक्त होनेवाली वस्तुश्नों का उत्पादन करने वाले 
कारखानों के उद्योगों की उपेक्षा की गई है | “यदि योजना आयोग की बड़े पैमाने 
वाले उद्योगों के स्थान पर छोटे पैमाने के ओर घरेलू उद्योग-धंधों को विकसित 
करने की योजना सफल हो जाती है, तो इसका परिणाम यह होगा कि बढ़े-बढ़े 
जद्योगों का हात होने लगेगा और उनके द्वारा पत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रयुक्त 
होने वाली मशीनें, इस्पात शोर श्रन्य आधारभूत सामग्री की मांग बढ़ने के स्थान 
पर कर भी घट जायगी” । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि “यदि 
संरक्षण, संगठन श्रौर आ्रार्थिक सद्दायता के द्वारा जितना ही श्रधिक घरेलू उद्योग- 
चंधों का विकास होगा और कारखानों के्षेत्र में अ्धुनिकीकरण व प्रसार करने का 
कार्य जितने ही श्रधिक समय के लिए, स्थगित किया जायगा, तो उक्त समस्याश्रों 
को हल करने की कठिनाई भी बढ़ती ही जायगी | यदि ऐसा विकास- कार्य-क्रम 
अपनाया गया, निसमें छोटे-छोटे उद्योगों का प्रसार करके श्रोद्योगिक नीति बिल्कुल 
परिवर्तन कर दी जायगी और मशीनों व बिजली की शक्ति की पूर्ति भी इन्हीं घरेलू - 
उद्योग-धंघों फे लिए की जायगी, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह काये झ्रथिक 
हृष्टि से नितान्त अनुचित होगा? |* 





३ इस सम्बन्ध से इस बात पर जोर देना उचित होगा कि “छोट और ग्राम्य 
उद्योगों को संगठित करने के लिये बहुत अधिक प्रयत्न करना आवश्यक होगा । ऐति- 
हासिक दृष्टि से तो प्रवृत्ति सुसंगठित फेक्ट्रियों की स्थापना के साथ ग्रास्य उद्योगों के 
वहिप्कार करने की रही दे। यह वहिष्कार जहाँ कहीं भी हुआ है प्रशासन की 
आज्ञाजुसार नहीं हुआ है । यह तो अधिक कुशल उत्पादन की प्रणाली के प्रति पछ्तपात 
जो कि शार्थिक विकास का त्कयुक्त परिणाम है उसके कारण हुआ । इसलिये स्वभावतः 
नष्टप्राय आस्य उद्योगों का पुनरुद्धार करने के लिये हमें विकास-क्रम के पेलिहासिक 

: अवाह के विरुद्ध चलना पढ़ेगा और उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले फेफ्ट्र 
हा व्यवस्था चाल्े उद्योगों के विस्तार के पिरुद्ध कृत्रिम बाधायें उपस्थित करनी पड़ंगी, 
और इस सम्बन्ध में मुद्गास्फीति की ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी पड़ेगी कि जो आगे 
चलकर सम्भवत: हमारे नियंत्रण के बाहर हो जॉय अथवा हमारी आधिक, व्यवस्था 
को सदा के. लिये स्थिर कर दें । यदि परम्परागत ढक्ष के छोटी मात्रा में उत्पादन ः 
करने वाले उद्योगों को विकसित किया जाय तो खर्चीली व्यवस्था का प्रबन्ध करना 
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इस सम्बन्ध में एक दूसरा दृष्टिकोण यद्द है कि भावी श्रौद्योगीकरण सरकार 
शऔऔर निजी उद्योगों के सम्मिलित प्रयास पर आधारित होगा | यद्यपि द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में निजी ज्षेत्र के अन्तर्गग २४०० करोड़ रुपए के व्यय की रकम 
निर्धारित की गई है किन्तु उसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इतनी श्रधिक 
राशि किन साधनों से उपलब्ध होगी। योजना के अनुसार, “निजी उद्योगों के 
निर्माण-क्रार्य के लिए बचत की रकम प्राप्त करने के क्या साधन होंगे, यह निर्देश 
करना कठिन है | इसके अतिरिक्त यह भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता 
है कि निर्माण-कार्य में श्रगुमानित बृद्धि की पूर्ति होगी ही | कुल बचत के अ्रपर्याप्त 
होने पर कमी कर््ा से पूरी की जायगी, इसका पता नहीं? | चेंकि सरकारी त्षेत्र 
को सभी साधन उपलब्ध होने की कदाचित्‌ अधिक तंभावना है, इसीलिये बहुत 
कुछ संभव है कि निजी क्षेत्र को अनुमानित साधन न प्राप्त हो सके | इस परिस्थिति 
का फल्न यह होगा कि इधर सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत श्रौद्योगिक विकास शेगा 
श्ौर उधर निजी ज्षेत्र में श्रीद्योगिक प्रगति न होने के कारण सम्पूर्ण श्रौद्योगिक 
विकास की स्थिति बहुत कुछ सीमा तक वैसी ही रह जायगी। श्रतएवं द्वितीय 
योजना के श्रन्तर्गत जितना श्रौद्योगिक विकास होने का अनुमान किया गया है 
वह नहीं हो सकेगा । 


द्वितीय पंचवर्षीय यौजना ने वेरोजगारी की समस्या को हल करने पर 
बहुत जोर दिया है। वास्तव में छोटे पैमाने के श्रौर घरेलू उद्योग-धन्धों के विकास 
को प्रोत्साहित करने का प्रमुख कारण भी यही है । किन्तु यन्त्र तैयार करने वाले 
उद्योगों का नियोजन हशंगर्लैंड, श्रमरीका श्रौर रूस के आधार पर किया जा रहा 
है। योजना श्रायोग को चाहिये था कि हमारी विशिष्ट आवश्यकताश्रों को ध्यान 
में रखकर इस प्रकार के नये यन्त्र तैयार करने की व्यवस्था करता, जो इतने 
कार्यक्षम होते कि उनके द्वारा प्रति इक्राई के उत्पादन की उतनी ही लागत 
पड़ती जितनी कि विश्व के अन्य झोद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में तैयार की 
गई श्रम की बचत करने वाली? ([.७४0प्र-5४एं7९) और अपने आप चलने 
वाली मशीनों के द्वारा पढ़ती है, किन्तु उनके (भारत की विशेष श्रावश्यकताश्रों 
को ध्यान में रखकर बनने वाली मरीनों) द्वारा पूजी-विनियोग की प्रति इकाई 
में श्रधिक श्रमिकों की खपत द्ोती | यदि उचित ध्यान दिया जाय तो इस प्रकार 
झावश्यक होगा । ऐसा करने पर सफलता तो सीमत सात्रा में ही ग्राप्त होगी 
पर यदि असफल हुये तो परिणाम भयावह होगा।? (ए#८ठाबसंगा णी 
पांव एकब्राया808.. णी 00प्रण्रह/ट शाप [ग्रतेपाएएंड 882८०घ१ ए[ए2- 


शिट्बाए 399, ॥ (करफुदादांएट छाप) रु #8. 0श6677065- दा 2 ०८॥ंवृ४८४.. /[ 
हह एक्लांदाए8 2/दा-वा॥, 27. 70) 
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के यन्त्रों का निर्माण होना पूर्णरूप से सम्भव है। केवल पूँजी की बचत करने 
वाले (>98)-8 शगह्ठ) ऐसे यन्त्रों का निर्माण करने का महत्व इसलिए भी 
अहुत अधिक है कि केवल इन्हीं के द्वारा भारत की बेरोजगारी और श्रोशिक 
रोजगारी की समस्या स्थायी रूप से इल की जा सकती है । ऐसी व्यवस्था की कमी 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का एक बहुत गम्भीर दोप दे | 


योजना का पुनेल्‍्यन 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना को प्रारम्म से ही असाधारण कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा | (श्र) आयात की हुई मशीनों, कच्चे माल तथा अन्य माल 
का मूल्य स्वेक्-संकट के कारण बढह॒ऊगया | विदेशों में मी मूल्य बढ़ गये । देश में 
विनियोग की श्रत्यधिक देर के कारण मुद्रास्फीतवि की दशा उत्पन्न हो गईं जिसके 
यरिणाम स्वरुप मूल्यों में वृद्धि हुई | परिणाम यह हुआ कि योजना के अंतर्गत 
खिमिनन योजनाश्रों की लागत बढ़ गयी :तथा प्रारम्भ में निर्धारित वित्त से 
भौतिक लक्ष्यों (प्राजशेल्वों क्‍शाहलेठ) की प्राप्ति अ्रम्मव हो गई । (ब) 
योजना के लिये श्रत्यधिक कर लगाने तथा अन्य उपाय करने पर भी साधनों 
'फी कमी पड़ गयी और विदेशी विनिमय का संकट उपस्थित हों गया। (स) 
द्वितीय योजना का भार जनता की वहन शक्ति के लिये श्रधिक साबित हुआ | 
योजना में सदेव ही कुछ त्याग करना द्वोता है किन्तु द्वितीय योजना में श्रपेक्षित 
त्याग बहुत अधिक हो गया | श्रतएव योजना द्यायोग तथा भारत सरकार को 
यह छुकाव दिया गया कि योजना में कण्ोती की जाय तथा विनियोग की दर कस 
की जाय | योजना श्रायोग, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा मारत सरकार ने विचार- 
धिमर्श के वाद योजना में कटौती करने के बजाय उसे दो भागों में बाँट दिया । 
(१) भाग ञ जिसके अन्वर्गत कृपि उत्पत्ति की वृद्धि से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित 
योननायें, मुख्य (००7८) योजनायें (रेलवे, बड़े अन्दरगाह, स्टील, कोयला तथा 
अन्य शक्ति योजनायें) जो काफी आगे वढ़ गयी हैं तथा श्रत्य योजनायें जिन पर 
कुल ४५०० करोड़ र० के व्यय का अनुमान है, तथा (२) भाग व जिसमें ३०० 
करोड़ रुपये की शेष योजनायें सम्मिलित हैं | 
जैसा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना : पुनर्मल्‍्यन व सम्भावनायें? (मई 
' ५८) से प्रकट है योजना श्रायोग इस निष्कर्प पर पहुँचा कि योजना पर प्रारम्भिक 
अनुमान की वुलना में ५४० करोड़ रु० कम अर्थात्‌ ४२६० करोड़ रु० व्यय होगा। ' 
मई १६४८ में योजना श्रायोग ने घोषणा की कि यथार्थ उपलब्ध साधन 
४२६० करोड़ २० ही है, क्विर भी भाग ञ् के अर्थ प्रतन्धन का पूरा प्रयत्न किया 
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द्वितीय योजना के सरकारी क्षेत्र में विभिन्न मदों के 
बीच वित्त का निर्धारण (फरोड़ र० में) 


| श्रधिक लागत के 
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सेवाश्रों? के अ्रन्त्गंत हुई है ताकि कुल व्यय ४४०० करोड़ रु० हो सके | विभिन्‍न 
योजनाश्रों के लिये निर्धारित वित्त में परिवर्तन युक्तिपूर्वक नहीं किये गये है श्रतएव 
ये गलत भी हो सकते हू | 

“योजना में ७६ लाख व्यक्ति कृषि के बाहर तथा १६ लाख कृषि में काम 
पायेंगे, ऐसी श्राशा की जाती है। विभिन्न योजनाश्नों की लागत वढ़ जाने के 
कारण ऐसा अनुमान किया गया है कि कृषि के बाहर ७० लाख व्यक्तियों को काम 
मिलेगा। यह श्रनुमान ४८०० करोड़ रु० के व्यय तथा निजी क्षेत्र के व्यय में कोई 
परिवतन न मानने पर श्राधारित है | ४५०० करोड़ २० के व्यय के अनुमान पर 
६५ लाख व्यक्तियों को काम मिलने की श्राशा है? | 


अध्याय ६१ 
'तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा 


भारत की तृतीय योजना की तैय्यारी की जा रही है और सबसे अधिक 
गंभीर प्रश्न जो योजना आयोग तथा सरकार के समक्ष है वह योजना के रूप 
ओर आकार के सम्बन्ध में है। तृतीय योजना के आरम्म न करने का तो कोई 
अश्न ही नहीं है | यश्वपि द्वितीय योजना के कुछ ध्येयो की पूर्ति होना सम्भव नहीं 
है श्रीर देश का आर्थिक विकास इमारी आशा से कहीं कम हुआ है, फिर भी 
प्रथम और द्वितीय योजनाश्रों ने राष्ट्रीय उत्पत्ति तथा आय, कार्य के अ्रवसरों 
तथा जनता के रहन-सहन के स्तर को प्रभावशाली ढंग से बढ़ाया है ) यह सिल- 
सिला चलता रहना चाहिये और इसके लिये अधिक विस्तृत और महत्वा्काक्षी 
तृतीय योजना की श्रावश्यकता है | इसके भी ध्येयों को लगभग प्रथम श्रोर द्वितीय 
योजना के समान ही होना चाहिये, श्रर्थात्‌ देश में प्राप्त वस्तुशों के साधनों 
का सर्वोक्षष्ट ढंग से उपयोग, श्रोोगिक तथा कृषि सम्पन्धी उक्षत्ति को श्रघ्िक्र से 
अधिक बढ़ाना ताकि काम करने के श्रवसरों की बृद्धि तथा जनता के रहन-सहन 
के स्तर को वास्तविक रूप से ऊँचा उठाया जा सके, होना चाहिये | सारांश यह 
कि भारत में वास्तव रूप से कल्याणकारी सरकार की स्थापना हो सके | यह तो 
प्रत्यक्ष दै कि इन आदशों को पूरा कर लेने के लिये लोगों को कुछ वस्तुओं के अपने 
वर्तमान उपभोग को श्रधिक कर (६35) देकर त्यागना पड़ेगा श्रौर अ्रपनी बचत 
की मात्रा को पूँजी की वृद्धि करने के लिये बढ़ाना पड़ेगा | 

अभी तक तृतीय योजना के सम्बन्ध में मतभेद उसके श्राकार पर ही केन्द्रित 
रहा है| सरकारी मतानुसार तृतीय योजना का ध्येय १०,००० करोड़ रुपयों के 
विनियोग का ५ वर्ष की अ्रवधि में होना चाहिये जबकि द्वितीय योजना में प्रस्ता- 
वित मात्रा केवल ६२०० करोड़ रुपया ही थी | इस नीति के बिरोधकों का कहना 
है कि इतनी मान्ना का विनियोग श्रत्यधिक होगा और उन्होंने यह सुझाव उप- 
स्थित किया है कि तृतीय योजना में विनियोग का स्तर लगभग वही होना चाहिये 
जितना क्रि द्वितीय योजना में था । परन्ध तृतीय योजना के श्राकार के सम्बन्ध में 
मतमेद बिना उसके रूप के सममे असंगत और निरथंक है। 

इस सम्बन्ध में सबसे अधिक गम्मीर बात विनिमय की मात्रा में सरकारी 
और व्यक्तिगत क्षेत्रों के भाग की है। प्रथम योजना में श्रौद्योगिक विकास के 
सम्बन्ध में व्यक्तिगत ज्ेत्र का भाग कुल विनियोग में आधा था परन्तु दित्तीव 


६६६ भारतीय श्रर्थशात्र की समस्याएँ 


योजना में वह घटाकर एक-तिहाई कर दिया गया था। ऐसा स्पष्ट रूप से लक्षित 
हो रहा है कि तृतीय योजना में व्यक्तिगत क्षेत्र का भाग श्रौर मी अधिक पट 
दिया जायगा | इसका अर्थ यह है कि द्वितीय योजना में केस्द्रीय श्रोर राज्य सर- 
कारों द्वारा विकास सम्मन्धी विनियोग जो कि ४८०० करोड़ दुपया या (शोर जो 
बाद में घटाकर ४४०० करोड़ रुपया कर दिया गया था) उसे ७५०० करोड़ दपया 
करना पढ़ेगा यदि योजना का कुल व्यय १०००० करोड़ उपया रक्खा गया। 
यदि ऐसा हुआ तो १०००० करोड़ रुपयों के श्राकार की योजना देश की शक्ति 
के बाहर होगी श्रौर यदि लादी गई तो देश में बढ़ी कठिनाई तथा अ्रच्यवस्पा उत्तन्न 
हो जाएगी। ४५०० करोड़ रुपयों की विकास योजना की वित्त व्यवस्था करने में 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने वहुत से नये करों का श्रारोप किया है और पहिले 
से झ्रारोपित करों में वृद्धि की है जिनते ४ वर्षों में ६०० करोड़ रुपयों की कुल 
श्विरिक्त श्राय की श्राशा की जाती है | इन करों के अतिरिक्त सरकार ने बहुत 
बड़ी माता में घाटे की अर्थव्यवस्था भी की हैजो कि द्वितीय योजना के प्रथम 
तीन वर्षा में ६६० करोड़ रुपये की मात्रा के लगभग होगी यश्वेषि संघ के वित्त मंत्री 
ने १६५६-६० तक उसका २२२ करोड़ रपये ही अनुमान लगाया है। चूंकि 
यह सर्व विदित है कि द्वितीय योजना की ५ वर्ष की पूरी श्रवधि में १३६०० करोड़ 
रुपयों से अधिक का घाटे का श्रर्थ प्रवन्धन होगा इसलिये हम यह परिणाम निकाल 
सकते हू कि वित्तमंत्री द्वारा अनुमानित्त मात्रा कम है। यदि धरकार अपनी 
विकास योजनाओं पर कर-आाय अ्रयवा जनता से लिये गये कण का व्यय करती 
है तो मुद्रास्फीति उसका परिणाम नहीं होना चाहिये और उसके फलस्वरूप 
मूल्य स्तर में वृद्धि मी न होनी चाहिये । ऐसा इसलिये होगा कि जनता की द्राव्यिक 
आय, निसमें से वह कर देती है श्रथवा सरकारी ऋणों में जिसका विनियोग 
करती है समान मात्रा की सेवाश्रों त्या वस्तुओ्रों द्वारा संतुलित हो जाती है | यदि 
जनता अ्रपनी श्राथ का व्यय करती है तो वह इन सेवाश्रों ओ्रौर वस्तुओं का 
उपभोग स्वयं कर लेती है झोर यदि वह कर (5) देती है श्रथवा सरकारी ऋग में 
विनियोग करती है तो दूसरे शब्दों में बद इस प्रकार सरकार को उसी मात्रा की 
सेवाश्रों और वस्ठुश्रों के उपभोग का श्रधिकार प्रदान कर देती है। यदि सरकारी 
विकास योजनाश्रों को वित्त व्यवस्था कर-आय तथा ऋण द्वारा प्राप्त घन से की 
जाती है तो देश में ऐसी वस्त॒यें और सेवायें प्राप्त होंगी. जिन पर यह द्रज्य व्यय 
किया जा सकता है श्र कुछ ही उम्ब में ऐसी समायोजना स्वयं हो जायगी कि ऐसे 
व्यय के कारण मूल्य स्तर में इृद्धिन हो। लगभग ऐसी ही स्थिति उस समय भी ' 
शेती है जब कि विकास योजनाओं की वित्त व्यवस्था विदेशी अ्रनुदानों श्रथवा 
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देश के विदेशी विभिमय निधियों से की जाती है क्योंकि यह धन भारत के वस्खुओ्नों 
के आयात से ही प्राप्त होता है श्रौर इस प्रकार जो कुछ भी व्यय सरकार योजना 
पर करती हे उससे संठुलित हो जाता हैं। यथाथ में ये आयात की हुई वस्त॒यें 
यही नहीं कि मूल्य स्तर की वृद्धि में ही रोकथाम करें बरन्‌ ये वास्तव में मूल्य 
स्तर को नीचे गिराने में सहायक होती हूं श्रौर इसलिये इन्हें हम मुद्रा संकुचन 
उत्पन्न करने का कारण कह सकते हैं | परन्तु ऐसा घाटे का श्रर्थ प्रबन्धन जिठका 
श्र्थ ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार अ्रपनी चालू कर-आय, ऋण से प्राप्त घन, 
जमा धन और निधियाँ इत्यादि से जो कि उसके पास हैं श्रधिक व्यय करती है, 
मुद्रास्फीति उत्पन्न करने का कारण है झौर यदि इसकी कुल मात्रा अधिक हुई 
तो यह मुद्रास्कीति का बहुत अधिक प्रभावशाली कारण वन सकती है, क्योंकि 
द्रव्य के व्यय का वस्ठु की पूर्ति द्वारा इस स्थिति में संदुलन नहीं होता । 

तात्पय यह है कि अपने देश में करारोप श्रपनी अधिक्रतम सीमा पर पहुँच 
चुका है और जनता बिना श्रसह्य कष्ट उठाये अन्न और अधिक कर देने में अ्रस- 
मर्थ है; श्ौर घाटे का श्रर्थ प्रबन्ध मयावह सीमा तक पहुँच चुका है और उसका 
परिणाम मुद्रास्फीति जन्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो छुकी है | इसलिये सरकार के लिये 
श्रत्र और अधिक पाटे के श्रर्थ प्रबन्धन का विचार करना अनुचित होगा । परन्तु 
यदि हमारी तृतीय योजना अ्रधिक बिस्तृत और महत्वाकांक्षी है श्रोर सरकारी क्षेत्र 
थ्रधिक विस्तृत है तो करों तथा घाटे के श्रर्थ प्रबन्धन के स्तर को पर्याप्त मात्रा में 
बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सरकार के लिये महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने का कोई 
अन्य उपाय नहीं है | यदि कुल व्यय में सरकारी क्षेत्र का भाग और श्रघिक 
बढ़ाना है श्रौर सरकार को उसकी व्यवस्था करने के लिये धन कहीं से ढँढ़ 
निकालना हद तो हमें समकना चाहिये कि अधिक विस्तुत योजना को पूरा 
करना इमारी सामथ्य॑ के ब्राहर है चाहे हमारी कितनी ही अधिक अ्रवश्यक्रता 


क्‍यों नहो। ; है 
परत्तु यदि तृतीय योजना के अन्तर्गत कुल व्यय में व्यक्तिगत क्षेत्र का 


भाग बढ़ा दिया जाता है और यदि सरकार की श्रार्थिक, श्रौद्योगिक तथा श्रन्य 
नीतियों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित करके उचित वातावरण का सूजन किया 
जा सकता है तो यह सम्भव हो सकता है कि हस अपनी तृतीय योजना को बिना 
कठिनाइयों तथा मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न किये हुये ही अधिक विस्तृत तथा 
महत्ताकाँज्षी बनाएँ। यह इसलिये सम्भव है कि व्यक्तिगत क्षेत्र में बिनियोग का 
प्रबन्ध प्रायः बचत की मात्रा श्रोर कुछ थोड़ा सा विदेशी एूँजी से क्रिया जाता है 
और यह व्यय वस्व॒श्रों की पूर्ति द्वारा देश की आधिक व्यवस्था में संतुलित हो 
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जाता है | जहाँ तक बैंक द्वारा लिये हुये ऋण से इसकी व्यवस्था होती है उठ 
सीमा तक वस्ह की पूर्ति द्वारा संतुलन नहीं होता और मुद्रास्फीति उत्पन्न करने को 
कारण बन सकता है। परन्चु भारत में व्यक्तिगत ज्षेत्र के कुल विनियोग के बहुत 
थोड़े से श्रेंश की व्यवस्था इस ढंग से होती है इसलिये व्यक्तिगत जेत्र द्वारा. 
विकास-योजना में विनियोग से मुद्रास्फीति के प्रोत्साहित होने की सम्मावना नहीं 
है | यही कारण है कि तृतीय योजना की रूपरेखा उसके श्राकार को अभावित 
करती है ! घ 
इसमें संदेह नहीं कि द्वितीय योजना में श्रारम्भ किये हुये विकास कार्यो 
को उनकी शाखा-प्रशाखाश्ों सहित तृतीय थोजना में पूर्ण करना हैं इसलिये , 
बिनियोग को मात्रा द्वितीय योजना से अधिक अ्बरश्य होगी | यद भी सत्य ह। है 
कि यदि जनसंख्या के श्रधिक श्रेश की काम देना है वो यह अत्यन्त श्रावश्यक 
है कि मारतवर्प में जनता को काम करने के अधिक अवसर प्रदान किये जाने . 
चादियें | भारत की जनसंख्या में २फ की प्रतिवर्ष वृद्धि को विचाराधीन रखते 
हुये लोगों को बृद्धिवान रहन-सहन का स्तर प्रदान करने के लिये अधिक तीत्र 
गति से आधिक विकाछ की झावश्यकता है| | 
परन्तु यदि सरकारी क्षेत्र के विस्तार को बढ़ा दिया नाय तो यह सत्र सम्मव 
न है सकेंगा। द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय लगभग २५% 
प्रतिवष की श्रोसत दर से बढ़ी है श्रोर लगभग २७ लाख ४० हमार व्यक्तियों को 
काम करने के अतिरिक्त ग्रवसर प्रदान किये गये हूँ जब कि द्वितीय योजना का : 
ध्येय ५९ प्रतिवप की दृद्दि राष्ट्रीय आय में ओर ८० लाख व्यक्तियों को अ्रतिरसिक्त 
काम देना निश्चित किया गया था। वृद्धि की इस दर ले जनता पर ऊँचे करों, 
जीवन-्यापन के ऊँचे मूल्यों, और नीचे गिरे हुये रइन-सइन के दर्जे के रूप में 
बहुत कठिनाइरयाँ लादी हैं। ताकि इन कठिनाइयों को बिना अधिक मात्रा में बढ़ाये 
तृत्तीय योजना का विस्तार बढ़ाया जा सके इसलिये योजना आयोग और सरकार ' 
को यह निश्चय करना पड़ेगा कि क्विसी विचारादर्श के प्रति श्रपनी श्रास्था प्रदर्शित 
करने के लिये उसी पर श्रढ़े रहना, अथवा अधिक तीज्र गति से देश का आर्थिक _ 
विकास करना देश के लिये कहाँ तक हितकर होगा | चकि पेजीवादी व्यवस्था का 
स्थान समाजवादी व्यवस्था द्वारा धीरे-घीरे लिये जाने का काये आरम्भ हो चुका 
है इसलिये वह तो अपना पूरा समय लेगा, परन्तु यदि उसके स्वाभाविक विकास 
को जल्दी लाने का प्रयत्न किया गया तो इसका अर्थ आर्थिक उन्नति श्रौर देश 
की उम्पन्नता की प्रगति में बाधा डालना होगा | | 


तृतीय योजना की रूपरेखा का बानना उसके आकार को निश्चित 
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करने के लिये ही आवश्यक नहीं है वरन्‌ देश को विकास योजनाओं से अधिकतस 
ज्ञाभ आप्त करने के लिये भी श्रावश्यक है | व्यक्तिगत क्षेत्र को उसका उचित ओऔश 
देने के बाद दूसरा आवश्यक प्रश्न योजना के श्रन्तगंत ग्राये हुये विकास कार्यों 
का क्रम है! क्या तृतीय योजना के विकास कार्यक्रम में कृषि को वही स्थान दिया 
जाना चांहिये जो कि उद्योग को दिया जाय १ द्वितोंग योजना के अनुमव के 
'शाधार पर जिसमें कृषि को श्रौद्योगिक विकास की तुलना में कम महत्व का 
सरुथान दिया गया था हम कह सकते है कि कृषि का स्थान अधिक महत्व का 
होना चाहिये | द्वितीय योजना में सर्वप्रथम १०० लाख टन खाद्यान्न के उद्ादन 
का लक्ष्य बनाया गया था जो क्रि बाद में बढ़ाकर १९७५ लाख ठन कर दिया 
गया | द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षो में इस लक्ष्य का श्राघे से अधिक पूरा 
न किया जा सकेगा। कृषि के प्रति उदासीनता के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न में 
कमी तथा उनके निरन्तर बढ़ते जाने वाले मूल्य देश के समक्ष श्राये । ऐसी श्रर्थ 
व्यवस्था में जहाँ खाद्यान्न के मूल्य का सबसे श्रधिक महत्वशाली स्थान है वहाँ 
प्रन्न के मूल्य के बढ़ने के साथ ही साथ श्रन्य वस्व॒श्नों के मूल्य भी बढ़ने लगते 
हैं। भौर इस प्रकार मुद्रास्फीति की स्थिति के कारण उत्पन्न हो जाते हैँ | हन सब 
श्रातों को उत्पन्न न होने देने के लिये तृतीय योजना में कृषि उपपत्ति के श्रधिक 
. उंढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि देश की कुल आय 
भथा उत्पत्ति श्रौद्योगिक विकास के फल्नस्वरूप कृषि के विकास को तुलना में श्रधिक 
तीव्र गति से बढ़ जायगी। यही बात काम के अवसरों, नियांत तथा जनता के 
रन-सहन के दर्ज के बढ़ाने के सम्बन्ध में भी सत्य है | परन्तु प्रश्न तो यह हे 
कि ऐसी श्राधिक उन्नति का क्‍या प्रयोजन जब जनता को भर पेट भोजन मिलना 
है दुष्कर हो जाय | कृषि के विकास के प्रति विशेष ध्यान देने का श्रर्थ चाहे 
श्ार्थिक विकास में कमी करना ही क्‍यों न हो यह जोखिम उठाने योग्य है क्योंकि 
इससे न की उपज तथा श्रन्य कृषि उत्त्ति के बढ़ जाने के कारण श्रौद्योगिक 
विकास के| लिये दृढ़ श्राधार प्राप्त हो जाता है । 
।] द्योगिक विकाए में वास्तत्रिक कठिनाई विभिन्न हितों के समायोजित करने 
की है जैसे : (१) छोटे स्वर के घरेलू उद्योग-घन्धे श्रौर ज्वाइंट स्टाक कम्पनी व्यवस्था 
यूले बढ़े स्तर के उद्योग, और (२) बड़ी मशीनों के निर्माण करने वाले उद्योग 
तथा उपभोक्ता की वस्तुओ्रों तथा श्रन्य छोटी-छोटी वस्तुश्नों का उत्पादन करने 
(वाले उद्योग | भारतीय श्रार्थिक तथा उद्योग व्यवस्था में छोटे स्तर पर उत्तादन 
करने वाले घरेलू उद्योग-धन्धों का एक विशेष स्थान है और इसलिये उन्हें पूर्ण 
' रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये परन्ठ इसका यह अ्रथ नहीं है कि बड़े स्तर 
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पर उत्पादन करने वाले उद्योगों का भ्रहित करके ऐसा किया जाय। द्वि्त य योजना 
में एक महान भूल बढ़ी मात्रा में उसादन करने वाले उद्योगों की चिन्ता न का 
छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले तथा घरेलू उद्योग धन्धों को बढ़ाने की ढ़ 
गई थी | इसके मूल में योजना के अन्तर्गत काम करने के अवसरों को बढ़ाने की 
भावना थी | इसका उदाहरण सूती कपड़ा उतद्यादन करने वाले उद्योग ये | यह 
नीति काम के श्रवसरों के बढ़ाने में सफल नहीं हुई वरन्‌ उसने बड़ी मात्रा में उत्पा- 
दन करने वाले उद्योगों को घाटा पहुँचाया। यह भूल तृतीय योजना में बचाई 
जानी चाहिये ओर केवल उन्हीं घरेलू उद्योगों को ग्रोत्वाइन दिया जाना चाहिये 
जिनका विकास बिना बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों को हामरि पहुँ- 
चाये किया जा उकता है और केवल ऐसे ही ढंगों का प्रयोग किया जाना चाहिये 
जिनसे घरेलू उद्योगों की तो सहायता प्रभावशाली ढंग से हो पर बड़े उद्योगों को 
किसी प्रकार की हानि न पहुँचे | जैसे-जैसे बड़ी मात्रा में उत्तादन करने वाले 
उद्योगों का विकास होता चलेगा श्रधिकाधिक काम करने के अवसर जनसंख्या को 
मिलते जायंगे श्रोर इस बीच में इस वात का प्रयत्न होना चाहिये कि श्म-त्चाव 
के दंग का प्रयोग न हो वरन्‌ नये कारखानों में तथा उन पुराने कारखानों में 
जहाँ मशीनें बदली जाने वाली हूँ अधिक कुशलता से काम लेने वाली मशीनों का 
प्रयोग हो । 
तृतीव योजना में अधिक व्यव दोने के कारण ज्यों-ज्यों लोगों को आय 
बढ़ेंगी त्पी-तों उन्हें अधिक उपमोग की वस्तुश्नों को आवश्यकता होगी । मृत 
काल में ऐसी बस्तुयें अुशुदः विदेशों में अपने विदेशी विनिमय निधियों के और 
अशतः भुगतान संतुध्षन्‌ के अतिरेक के आधार पर श्रायात की जा सकती थीं | 
अ्व उपभोक्ता की बुलुश्नो की पूर्तिदेशठ रें)ी,बढ़ानी है | परन्ठ यदि इन्हीं उद्योग 
पर अधिक विनिमय कैरे दिवा गया तो मशीनों के निर्माण, मारी रासायनिक मब, 
इन्जीनियरिंग तथा अन्य इस गकार के उद्योगों पर जो कि श्रभी भारत हें पूर्ण रूप 
से विकसित नहीं हुये हैं, ओर जिनके विकास को औद्योगिक आधार श्र करने 
के लिये ग्रावश्वकता है, व्यय करने के लिये पर्याप्त मात्रा से घन न वर्चीगा | इन 
उद्योगों के सम्बन्ध में योजना के दृष्टिकोण से कठिनाई यहीं है हि | निर्द्य 
भविष्य में ये उद्योग लोगों को इतने काम के अवसर न प्रदान कर शदेशों जितने 
कि उपभोग की वसच्तुओ्रों के टलादन वाले उद्योगों के विकसित करने ते सिलते | 
इसके अतिरिक्त उनका उल्यादन बाजार में विक्की के लिये अधिक दिनों ८ पश्चात्‌ 
ह और बढ़ी हुई ऋ्य-शक्ति अधिक विनियोग होने के कारण बाज ६ में माल 
ने के पहिल पहुँच जायगी जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जायगी। 
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पदश्ु इन सब कठिनाइयों के होते हुये मी भारत की तृतीय योजना के अ्रन्तर्गत 
मूह काल की अ्रपेक्षा अधिक मात्रा में व्यय बड़ी मशीनों के निर्माण करने वात्ते 
कारखानों के लिये नियत करना आवश्यक होगा | 

४. चकि अपने देश में साधन का अ्रमाव है इसलिये महत्व में प्रथम वस्तु 
को प्रथम स्थान दिया जाना चाहिये | इसका अथ यह हुआ कि तृतीय योजना को 
कार्यान्वित करने के लिये विकास से अ्रधम्बन्धित समस्त व्यय तथा तृतीय योजना 
के बाहर विकास सम्बन्धी व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखना चाहिये और भारत के 
सरकारी व्यय में जितनी भी मितव्ययता सम्मव हो, की जानी चाहिये। इस बात 
पर बारम्बार योजना आ्रायोग ने तथा सरकार ने जोर दिया है परन्तु श्रमी तक 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा इसे कोई अ्योगात्मक रूप नहीं दिया गया है। 
प्राप्त साधनों का सर्वोच्तम प्रयोग करने के लिये भी यह आवश्यक है कि तृतीय 
योजना के बाहर के व्यय को त्यूनतम करने के लिये कोई प्रयोगात्मक उपाय दुढ़ 
निकाला जाय | 


